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विषय 

प्रश्नो के मौखिक उत्तर 

"तारकित प्रश्न संख्या 161 से 164. 

प्रश्ना के लिखित उततर 

तारकित प्रश्न संख्या 165 से 160 1 

सभा परल पर रखे गए पतन... ... वि 

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति. 

शहरी विकस संबंधी स्थायी समिति 

24वां. ओर 22वां प्रतिवेदन ac cccccccccecscsscsesssssesscsssssssssssssssssstsssscsssssscssesecsssssscescsssessesssses (विं 

मत्नर्यो द्वारा वक्तव्य 

(एक) मुम्बई मे भारत रत्न बामा सहेव डो. भीमराव अम्बेडकर 

कौ स्मृति मे एक भव्य स्मारक का निर्माण 

श्री आनन्द शर्मा. 

(दो) विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी मंत्रालय के aaa ओर ओद्योगिकं 

अनुसंधान विभाग से संबंधित अनुदान की मागां (2012-13) 

के बारेमे विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी, पर्यावरण ओर वन संबंधी 

स्थायी समिति कं 227 वे प्रतिवेदन में अतर्विष्ट foot के 

कार्यान्वयन कीं स्थिति 
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विक्ष्य 

(तीन) 

(चार्) 

शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानं कौ ari. 

(2012-13) के बारे मे शहरी विकास संबधी स्थायी समिति 

के 18वे प्रतिवेदन मेँ अतर्विष्ट सिफारिशो के कार्यान्वयन at 

स्थिति ) 

sitet दीपा SAAR cssseecsssesecenen 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग, 

से संबंधित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 

अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को -डाकधरौ द्वारां पारिश्रमिक 

का संवितरण'" के बारे म सूचना प्रोचयोगिकी संबंधी स्थायी 

समिति के 259 प्रतिवेदन मँ अतर्विष्ट सिफारिश के. 

` कार्यान्वयन. की स्थिति 

डो. क्रुपारानी किल्ली ee 

नियम 377 कं अधीन भामले 

(एक) वर्तमान भ सप्ताह मे दो दिन उज्जैन-भोपाल- कानपुर होकर 

(दो) 

(तीन) 

. (चार) 

चलने वाली इंदौर-पटना एक्सप्रेस (गाडी संख्या 

19313/19314) को सप्ताह के अन्य पांच दिन वारास्ता 

उज्जैन-भोपाल-्ंसी-खनजुराहो- महयेवा-चित्रवमूट- मानिकपुर चलाए 

जाने कौ. आवश्यकता 

श्री सज्जन वर्मा, ० 

राजस्थान मे बाघ अभवारण्यो को बेहतर बनाने हेतु उपाए 

किए जाने कौ आवश्यकता 

सिंह 

. 

श्री रतन सिह esevscsssscssssesssssscscsssonenssersneneccessenessaususnesonssvsnessnovessssssseseeussscatacassrasasnenensnasssoansuesasaonneass 

. ; , 

उतत प्रदेश मेँ पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत महाराजगंज रेल लान 
के ऊपर आनंद नगर-घुघली वाईपास को शीघ्र पूरा किए 

जनि आवश्यकता ` 

उत्तर प्रदेश कं बलरामपुर में बालू के अवैध खनन को रोके 

जाने की आवश्यकता. 
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7111111711.1111111 raid) डो. विनयं कमार पाण्डेय... 

(ii) 

११९१०००४ 

(१११११11१ 1111111111111111 11111111 

11111711111111171111111111111111111 11 

११००१ 

11111111, 

कलिम 

937 

938 

939 

939-940 

940-941 

941-942



विषय 

(पाँच) 

( छह) 

(सात) | 

(आठ) 

(नौ) 

(दस) 

उत्तराखण्ड के रामनगर मे गन्ना किसानो को निजी चीनी 

मिलो द्वार भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता 

श्री सतपाल महाराज... 

दिल्ली कौ सभी मलिन/अनधिकृत कलोनियो को नियमित 

किए जाने ओर दिनांक के 24.03.2008 भारत सरकार कौ 

राजपत्र को अधिसूचना मे संशोधन किए जाने की 

आवश्यकता 

श्री जय प्रकाश अग्रवाल cose scccssccssescsveccnsessnsessssecsuscestesssscessesennuscsaseceteceesscsessesesees 

गरीब लोगो को पेयजल उपलब्ध कराने तथा पश्चिम बंगाल 

कं मालदा उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षत्र मेँ पाइप द्वारा जलापूर्ति 

के कवरेज मे विस्तार किए जाने की आवश्यकता 

श्रीमती मती मौसम सम नूर U seccccsssstontasesenssessenenensescssesnssssespasesssssesssssececessssesceceseeessassenenserseaes 

मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन aa के मकरोनिया- 

बहेरिया खण्ड पर रेल समपार संख्या 30 रेल उपरि पुल 

का निर्माण किए जाने की आवश्यकता 

राजस्थान कं चुक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मेँ रतनगढ सरदारशहर 

तथा सादुलपुर-हनुमानगढ खण्डो पर रेल अंडर-पास का निर्माण 

किए जाने की आवश्यकता 

श्री राम सिंह HEAT co eeecccccccesccscccssssssssessssessessssessessescssee: क 

सतना नगर निगम कौ जलापूर्ति परियोजना को यू.आई.डी.एस. 

Wad. योजना के अन्तर्गत अनुमोदन दिए जाने की 

आवश्यकता 

सिंह 
श्री गणेश सिह 

(ग्यारह) विभिन पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पशन की धनराशि में 

वृद्धि किए जाने तथा इन योजनाओं के अंतर्गत विहार के 

वंचित लोगो को पशन प्रदान किए जाने की आवश्यकता 

श्रीमती रमा देवी oe essescssecssecccscssesceesssnecssvssssssssssasssesscsssusgasecsuscsesessesssusssusssascssecseneon 
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विषय | | ।  : कलम 

( बारह) राजीव गधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश 

के बाबागंज, कुंडा, सिरातु चायल ओर He विधान सभा 

dat के शेष रह गए गांवां का विच्युतीकरण किए जाने कौ 

आवश्यकता ` 

श्री शेलेन्द्र कमार eeecsecesssessessssecsssscsssonscconssccubensnsnvccsssesssnseesassssesuscessnseseanescenssssoussssasecsssnsssansssnanesgnanatane 9५7 
# 1 ॥ . 

(तेरह) पश्चिम बंगाल के पूर्वं मेदनीपुर के नंदीग्रामं में wa जैसे 

अस्पताल का निर्माण किए जाने कौ. आवश्यकता 

श्री सुवेन्दु अधिकारी. 947-948 

(चौदह) तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के अम्बुर मेँ we राजमार्ग 

संख्या 46 को चार लेन से छह लेन वाला बनाए जाने के 

बजाए कृष्णागिरी-वालाजयेट (TAMAS) सडक पर या तो 

बाईपास रोड या फ्लाईओवर रोड का निर्माण किए जाने की 

आवश्यकता ` | 

श्री अब्दुल रहमान eesssesssssssssssessssnnensanceeensecesssccnrnnneccennssgevsssanananstsasanagsnvanagaansncgnnnenet - 948 

(पन्द्रह) देश में | 44 Mate संस्थाओं को दिए गए मानित 

विश्वविद्यालय के दर्जे को बहाल किए जाने कौ आवश्यकता 

डो. प्रसन कुमार पाटसाणी ns csssssesssssssncnssnnsececersenenesevssnssssoncenensesneess वि 949 

८ सोलह) महाराष्ट की अनुसूचित जनजातियों की सूची मे धनगार समुदाय 

| को शामिल किए जाने कौ आवश्यकता 

श्री गणेशराव नागोराव दूधगावकर. ssssssessesseenssnnscesnsseeensnnnnensernnnctseneneansonecnssssensssasssenseannasssennsansey 949-950 

(सत्रह) महाराष्ट के कोपरा-पनवेल क्षेत्र मे प्रस्तावित नवी 

मुंबई विमानपत्तन॒के लिए आवश्यक स्वीकृति दिए जाने 

तथा वहां पर निर्माण कार्य मे तेजी लाए जानेः की 

आवश्यकता | : | 

ड. संजीव गणेश ATS ec cccccscssessesscsssssnnnsssecceccensntnsesccnsssnsnssoscescessnsserssssenssunssscessasssnvasecsecneansesessssassnes `  950-951 

(अठारह) तमिलनाडु के चेनई मंडल मेँ vay waa मेँ रेलवे आरक्षण 

केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता 7 

— 
. 
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विषय 

(उन्नीस) बिहार राज्य के अन्य free वर्गो, अनुसूचित जातियों तथा 

अनुसूचित जनजातियों कौ संबंधित सूच, मे तेली, कानु, लोहार, 

कूम्हार, मल्लाह, नोनिया, कलहार, धानुक ततवा, ताती, केन्वर, 

केवट, मोदी, गन्गोट, गडरिया, बेलदार, पल्दार, चौपाल, wea 

ओर दधी जातियों को शामिल किए. जाने की आवश्यकता 

^ सिंह 
ST. रघुवर Wag सिह. 

(बीस) पश्चिम घाट के संरक्षण के बरे मे माधव गाडगिल समिति 

कौ सिफारिशो पर विचार करने तथा केवल 500 मीटर या 

उससे अधिक के क्षेत्रो को ही केरल के संवेदनशील क्षेत्र 

के अतर्गत शामिल किया जाना सुनिश्चित किए जाने कौ 

आवश्यकता : 

श्री जोस के मणि... 

(एक) मल्टी-त्राण्ड खुद व्यापार मे 5१ प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 

की अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय को वापस लेने संबंधी 

सिफारिश के at मे प्रस्ताव 

(दो) विदेशी मुद्रा wate अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी अधिसूचना 

मे उपाबंध (क) ओर उपाबध (ख) मे उपांतरण के संबंध 

मे प्रस्ताव 

ओर 

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी अधिसूचना 

के.उपाबंध (ख) मे उपांतरण कं नारे मे प्रस्ताव... त 

श्री बसुदेव आचार्य... 

श्री शरद यादव... 

श्री भर्तृहरि महताब nee cesseescssnveecccrsnnecencsnnsscesssssessesssnsssccssssunssacesssssmssescessussseessssssscessssnecessssnecsessssancesssnusecseusanesessssnases 

+ „_ 
श्री अनत गंगाराम गीते... 
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लोक सभा वाद-विवाद 

लोक सभा 

बुधवार, 5 दिसम्बर, 2012/14अग्रहायण, 1934 (शक) 

लोक सभा पूर्वान ग्यारह बजे समवेत हुई । 

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन हई ] 

प्रश्नों के मौखिक उत्तर 

अध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुनं राम मेघवाल 

[feet] 

भारतीय विश्वविद्यालर्यो का स्थान 

t 

161. श्री अर्जुन wa मेघवालः 

श्री नीरज शेखरः 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि : 

(क) क्या सरकार को ea बात कौ जानकारी है कि एक 

अध्ययन के अनुसार fara के शीर्षस्थ दो सौ विश्वविद्यालयों में 

किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय का नाम नहीं है; 

(ख) यदि हं, तो इसके क्या कारण है ओर इस पर 

सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या wea मूल्यांकन ओर प्रत्यायन परिषद् ने इस 

संबध मे कोई सर्वेक्षण किया है; 

(घ) यदि a, तो उक्त सर्वेक्षण के क्या परिणाम रहे तथा 

इस way मे परिषद् द्वारा क्या कार्य विधि अपनाई गर्ह; ओर 

(ङ) देश मे उच्व शिक्षा के स्तर में सुधार लाने हेतु 

सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है? 

[sya] 

मानव संसाधन विकास मंत्री (st एम.-एम. पल्लम राजु): 

(क) से (ङ) विवरण सभा--पटल पर रख दिया मया है। 

विवरण 

(क) जी, हां। एक अन्तर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजैसी, टाइम्स हायर 

एजुकेशन द्वारा faq कौ गर्ह ad 2012-13 की विश्व रैकिग 

के अनुसार विश्व के शीर्षस्थ 200 विश्वविद्यालयों मे किसी भारतीय 

विश्वविद्यालय का नाम नही है। 

(ख) अनेक Fem अपने स्वयं के मानदण्ड के अनुसार 

विश्व के विश्वविद्यालयों की रैकिग तथा करती है। fava की 

कुछ जानी-मानी Yen प्रणालियां है- क्वाकुरेली सायमंड्स (क्यू. 

एस.) प्रणाली, हम्म हायर ` एजुकेशन (री.एच.ई.) विश्व 

विश्वविद्यालय किंग एवं शंघाई जिओ रोग विश्वविद्यालय द्वारा 

प्रकाशित विश्व के विश्वविद्यालयों की अकादमिक Yen (wom. 

SoA.) | 
ये fav sania रैकिंग एवं प्रणालियां उच्चतर शिक्षा 

संस्थाओं को रैक प्रदान करने के लिए विभिन मूल्यो, सूचकांकों 
एवं पैरामीररो का प्रयोग करती रहै। ये मापदण्ड न तो सार्व॑भौमिक 

रूप से स्वीकार किए जते है न ही इन्द मान्यता प्रदान की जाती 

है ओर इसलिए me बार इनकी आलोचना की जाती है। इनमें 

से ae पैरामीटर भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रासंगिक 

नहीं होते है ओर इसलिए ये tan भारतीय संस्थाओं के मानकौकरण 

के लिए आधार नर्ही हो aad 

यद्यपि देश कौ ae संस्थाएं जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 

(आई.आई.टी.), भारतीय WaT संस्थान (आई. आई.एम.) इत्यादि की 

तुलना, गुणवत्ता एवं स्तरो के मामले मे विश्व के किसी भी शीर्ष 

Yan वाले विश्वविद्यालय से कौ जा सकती है, केवल सीमित 

कार्यक्रमों एवं विषयों पर उनके dean की वजह से विश्व की 

शीर्ष te वाली संस्थाओं मेँ sé स्थान नहीं दिया जाता। 

(ग) ओर (घ) रष्टय मूल्यांकन wa प्रत्यायन परिषद (एन. 

ए.ए.सी.) ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं कौ ten के लिए दिशानिर्देश 

एवं tee तैयार करने के लिए एक परियोजना प्रारभ की है। 

इस परियोजना कोः अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। 

wey मूल्याकन एवं प्रत्यायन परिषद विश्वविद्यालय wa 

कोलिजों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन का कार्य कर रही है। वर्तमान 

मे मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रक्रिया स्वैच्छिक ti अब तक, राष्टीय 

मूल्यांकन wa प्रत्यायनं परिषद ने निम्नलिखित ग्रेड के साथ 172 

विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन किया हैः 

Ye sur क ख ग 

विश्वविद्यालयों कौ संख्या 67 99 6 



3 प्रश्नों के 

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने विभिन रन्यो में 

निम्नलिखित ग्रेड के साथ 4797 कोलिजों का प्रत्यायन किया हैः 

ग्रेड श्रेणी क ख ग 

कलेजो की संख्या 537 3292 968 

(ङ) उच्चतर शिक्षा कौ गुणवत्ता मे सुधार एक सतत 

प्रक्रिया है। सरकार वतिधायी veil के साथ-साथ योजनाओं एवं 

कार्यक्रमो द्वारा देश मे उच्तर शिक्षा कौ गुणवत्ता मे सुधार के 

लिए सतत रूप से प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय उच्वतर शिक्षा संस्था 

प्रत्यायनं विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010, जिसका उदेश्य cada 

गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली सुनिश्चित करने कं fet सभी उच्चतर 

शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रत्यायन को अनिवार्य बनाना है, दिनांक 

03 मई, 2010 को संसदट.में पेश किया गया रहै 

शिक्षा एवं शोध नवाचार को क्लस्टर के रूप मे विकसित 

करने एवं अधिगम ओर डिजाइन मे नवाचार को प्रोत्साहित करने, 

साधनों के विकासं एवं उनके वितरण के लिए समर्पित विश्वविद्यालयों 

को अनुसंधान पारिस्थितिको तंत्र के केन्द्र के रूप मे विकसिते 

करने कं लिए, दिनाक 21 मई, 2012 को अनुसंधान एवं नवाचार 

विश्वविद्यालय विधेयक; 2012 लोक सभा मेँ पुरःस्थापित किया गया 

tl अन्तर-विषयक अनुसंधान एवं नवाचार को waa देने के लिए 

विश्वविद्यालय प्रणाली में क्लस्टर नवाचार केन्द्र तथां डिजारईन नवाचार् 

eel को प्रारंभ किया गया है। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू-जी-सी.) ने सूचित किया 

है कि वह उच्चतर शिक्षा कौ गुणवत्ता मँ सुधार कं लिए उच्चतर 

शिक्षा संस्थाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन योजनाओं, 

जैसे उत्कृष्टता कौ संभावना वाले विश्वविद्यालय (que), उत्कृष्टता 

कौ संभावना वाले कलिज (सी.पी.ई.), विशेष सहायता ^“ मानविकौ 

एवं सामाजिक विज्ञान हेतु अवसंरचना सुदृदीकरण के लिए सहायता'' 

(ए.-एस.आई.एच.एस.एस.) ओर मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान (बी.एस. 

आर.) इत्यादि की कार्यान्वितं करता है। विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

विभाग अपने कार्यक्रम ““ विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं amie 

उत्कृष्टता प्रोत्साहन '' (पी.यू.आर.एस.ई.), अधिप्रेरित अनुसंधान हेतु 

विज्ञान अध्ययन में नवाचार (इन्सपायर), उच्चतर शिक्षा संस्थाओं 

भे एस. एंड री. अवसंरचना के सुधार हेतु निधि (एफ.आई.एस. 

a.) इत्यादि के माध्यम से विश्वविद्यालयों को अनिवार्य तौर ` पर 

शोध जनशक्ति लागत, उपकरणों एवं अभिकलन संधी सुविधाओं 

को बढ़ाने, शोध उपभोज्यं तथा सुविधाओं इत्यादि के अनुरक्षण हेतु 

सहायता प्रदान ` करता FB 
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(हिन्दी 

श्री अर्जुन राम मेघवालः अध्यक्ष महोदया, आपने मुञ्च 

प्ररन-काल म बोलने का समय दिया, इसके लिए म आपको 

धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी नै इसमें जो जवाब दिया है, 

मै आपको अनुमति से पहले उस जवाब के भाग सैकिंड के पैरा 
दो को पटना चाहता हूः- “A विभिन अंतरष्टरीय tan प्रणालियां 

उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को रैक प्रदान करने के लिए विभिन मूल्यो, 

सूचकांकों एवं पेरामीररों का प्रयोग करती ti ये मापदंड न तो 
artifice रूप से स्वीकार किए जाते है, न ही इन्द मान्यता 
प्रदान कौ जाती है। इसलिए कई नार eral आलोचना कौ जाती 

 है। इनमे से कू hee भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के 

लिए प्रासंगिक नहीं होते है इसलिए ये Yan भारतीय संस्थाओं 

के मानकौकरण के लिए आधार नहीं हो waa” 

अध्यक्ष महोदया, भँ आपके माध्यम से यह कहना चाहता हू 

कि टाइम्स हायर एजुकंशन aed यूनिवर्सिटी ने इस बार जो रैकिग 

at %, उसमे विश्व के दौ सौ श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों का चयन 

Tea गया। उनम भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं आया, 

इसलिए जो भारतीयता कौ भावना लिए हुए भारत कं नागरिक 

है, उनको aga चिन्ता हुई, लेकिन मंत्री जी को उत्तर देते समय 

कोई चिन्ता नही Bel मत्री जीने ये किस तरह का उत्तर दिया 

हे, मेरी aaa मे नहीं आरहाहै) मँ मंत्री जी को कहना चाहता 

हू fe आपको तो चिन्ता नहीं हुई होगी, लेकिन हमरे देश के 

Tena जी जव आईआईटी wor के Gaia समारोह मे भाषण 

देने गए थे तो BAW कोर किया था, उसे म कोर कर 

रहा हू। ...८व्यवेधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप प्रश्न yeu 

+ श्री अर्जुन राम मेघवालः अध्यक्ष महोदया, F प्रश्न ही पृ 

रहा हुं, ये प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है। उन्होने कहा था - "मेरे 

लिए यह महत्वपूर्णं प्रशन है कि हम उभरतरी हुई आर्थिक महाशक्ति 

होने के बावजूद अपने मानको को इतना बने मे सक्षम क्यों नही 

है कि शीर्षं दस या शीर्षं दो सौ विश्वविद्यालयों मे हमारे देश 

के किसी संस्थान का नाम आ asi" जब राष्ट्रपति जी भी चिन्ता 

कर रहे है तो हमारे मंत्री जी चिन्ता क्यो नहीं कर रहे है, यह 
मेरा पहला प्रश्न है? .--८व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप एक ही प्रश्न yeu 

श्री अर्जुन राम मेषवालः भै एक ही wa पछ we Ei 

..-( व्यवधान)



5 प्रश्नों कौ 

अध्यक्ष महोदयाः आपको दूसरे प्रश्न के लिए भी मौका 
मिलेगा। 

श्री अर्जुन राम Aware: अध्यक्ष महोदया, मँ आपके माध्यम 

से सरकार से यह जानना चाहता हू कि हमारे तीन लाख से अधिक 

छात्र ब्रिरेन, अमेरिका, जर्मनी, आस्ट्रेलिया आदि देशो में उच्च शिक्षा 

के लिए जते है, क्या सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों मेँ विश्वस्तर 

का dard विकास करने का विचार रखती है? 

[AYA] 

श्री WH. पल्लम राजू : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मेँ. 

माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हू कि हम sean शिक्षा 

कौ गुणवत्ता के बारे मे चिंतित है ओर अपने विश्वविद्यालयों कौ 
Yen सुधारने के लिए हम वो समस्त प्रयास कर रहे है एेसा 

नही है कि हम शीर्ष 100 में स्थान पाना चाहते है; हम शीर्ष 

10 विश्वविद्यालयों मे जगह पाना चाहते है ओर हमारा यही प्रयत्न 

होगा ओर हमरे संस्थानों कौ गुणवत्ता सुधारने के प्रति हमारी यरी 
वचनबद्धता है। 

साथ ही, मे आपको ध्यान भँ लाना चाहता हूं कि इन 

अतरराष्टीय रेटिंग के लिए प्रयोग किए m मानदंड अनिवार्य रूप 

से हमारी भारतीय स्थिति पर लागू नहीं होते। लेकिन इससे न 

तो हमारी शिक्षा ओर न ही हमारे अनुसंधान की गुणवत्ता का 

अतिक्रमण होता है। फिर भी, जहां तक उच्चतर शिक्षा day है, 

हमारे विश्वविद्यालर्यो मँ जिस प्रकार का वातावरण है हम उसे सुधारने 
के प्रति वचनबद्ध है। हम असंख्य उपाय कर् रहे है ओर F आश्वस्त 
हू कि हम इन सभी प्रयासों से अपने लक्ष्य तकं wa जाएगे। 

(हिन्दी 

श्री अजुन राम मेषवालः मेरा दूसरा पूरक wea है ..(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप एक ही प्रश्न पूिएगा। 

श्री अर्जुन राम मेघवालः अध्यक्ष महोदया, म एक ही प्रश्न 
TT! AA एक प्रश्न तो पूरा wR दे, बडी मुश्किल से तो 

कभी प्रश्न-काल मे प्रश्न पूछने का नम्बर आता है। मेरा पहले 

नम्बर पर प्रश्न A ...(व्यवधान;) करई बार आप भी प्रशन-काल 

नहीं चलने देते हौ! ...(व्यवधान) तेलंगाना इश्यू पर हमने नहीं, 
आपने नहीं चलने दिया। (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप प्रश्न पूचिए। 

श्री अर्जुन राम Auer: अध्यक्षा जी, usta उच्च शिक्षा 
मूल्यांकन परिषद ने अपनी सर्वेक्षण fad मेँ कहा है कि भारत 

मे 68 wee विश्वविद्यालय ओर 90 wee कोलिजो मे sea शिक्षा 
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दोषपूर्ण है। इन संस्थाओं के 75 प्रतिशत्त दिग्रीधारी छात्र बेरोजगार 

हे तो इस देश मे किस तरह को शिक्षा दी जा रही है? हायर 
एजुकेशन कौ दिशा क्या है, छघ्मिका स्तर भी जो वर्ल्ड का 

ओसत है, उसके नजदीक नहीं है, अभी 12 wie ही है। उसको 

भी ये कह रहे है कि हम 2020 तक 30 Wee तक ले wT) 
मेरा दूसरा प्रश्न आपके माध्यम से यह है कि यू.जी-सी. का जो 

सिस्टम है, जैसे मँ बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हू, मेरे यहां 

एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसको 12बी कौ मान्यता देने कं लिए 
भी इनको बहुत तकलीफ आ रही है। 12बी कौ मान्यता अगर 
नही देगे तो उनको अनुदान भी नहीं मिलेगा तो मेरा आपके माध्यम 

से यही प्रश्न है कि सरकार शोध कौ गुणवत्ता व स्नात्तक स्तर 

पर ही रोजगार के अवसरो की उपलब्धता सुलभ कराने के लिए 

क्या-क्या कदम उठने का विचार रखती है ओर उनको पूरा करने 

के लिए सरकार का क्या एक्शन प्लान है, क्या रोड मैप रहै? 

मे आपके माध्यम से यह जानना चाहता हू] 

(अनुवाद 

श्री एम.एम. पल्लम राचू : महोदया, मँ आपका ध्यान मान्यता 

प्रदान करने मेँ अधिकारिक अनुपालन को दिए जा रहे प्रोत्साहन 
कौ ओर दिलाना चाहता हू दुर्भाग्यवश, भान्यता प्रदान किए गए 

विश्वविद्यालयों की संख्या विद्यमान विश्वविद्यालयों कौ एक. तिहाई 

ही है। अभी यह अनिवार्य नहीं है, परंतु एक विधेयक के माध्यम 
से, जो fe आज संसद मे लंबित है, हम आशा करते है कि 

समस्त विश्वविद्यालय प्रत्यायन् प्रक्रिया के अधीन होगे, जिससे इनकी 

विश्वसनीयता quot ओर बदेगी। फिलहाल सभी ates का 
केवल Wea हिस्सा को ही मान्यता प्राप्त है। इसलिए हम मान्यता 

प्रदाने हेतु अनुपालन को प्रोत्साहन देगे। मँ आशा करता हूं कि 

अधिकाधिक विश्वविद्यालय ओर कालिज मान्यता प्राप्त करेगे कराएगे। 

जहां तक बीकानेर का daa है यदि ये केन्द्र वित्त पोषित 

विश्वविद्यालय है, तो उसे समग्र सहायता दी जाएगी विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोगं ge विश्वविद्यालयों मे अनुसंधान कौ गुणवत्ता को 

सुधारने के लिए किए गए कुछ प्रयासों मे विदेश से संकाय, जो 

विष्यो के विशेषन्न है उन को यहां बुलाने ओर यहां wR के 
लिए प्रोत्साहन देना शामिल SI उन्होने इसकं लिए प्रयास शुरू 
कर दिए दै। 

साथ ही साथ, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र मे जो भी रिक्तियां 

है; उनके संबंध म amin fie को भरने के लिए निदेश 

दिए गए है। इसी ver, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन 
उत्कृष्ट विश्वविद्यालर्यो ओर कलेजो को मान्यता दी है, जिन्होनि 

अपनी पहचान बनाई है ओर इनके वित्तपोषण को बदाया गया है 

ताकि ये अपने विश्वविद्यालयों ओर संस्थानों मे a रहे 
अनुसंधान कौ गुणवत्तपरक ओर मात्रा संबंधी गुणवत्ता को बदा सके।
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(हिन्दी ` 

श्री नीरज शेखरः अध्यक्षा जी, सबसे पहले मे प्रधानमत्री 

जी का आभार व्यक्त करना We, क्योकि, हमको लगता था 

कि sea शिक्षा या शिक्षा कौ तरफ इस सरकार का जो रवैया 

था, वह गम्भीर नहीं Ml पहले एक ta मंत्री थे, जिनके पास 

दो विभागों का भार था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इतना 

बड़ा मंत्रालय है, पर अब मुञ्चे लगता है कि नये मंत्री aa =, 
इनको हम लोगों कौ, पुरे सदन कौ शुभकामनाएं है कि ये अच्छ 
काम करेगे। 

शिक्षा का बहुत गंभीर विषय है, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों 
मे 12.5 लाख शिक्षक कम है ओर saa भी ज्यादा गम्भीर समस्या 

उच्चतर शिक्षा मे है, जहां कि हम am गुणगान करते है कि 

TAA, आई.आई.एम. ओर पता नहीं कौन-कौन से विद्यालय 

है, जिनका दुनिया में नाम है, लेकिन वहां पर भी शिक्षकों कौ 

कमी है। वहां भी एक तिहाई शिक्षकों की कमी है! अभी मे 

पट् रहा था कि किसी आई.आई.टी.ज॒ में करीब 1500 and 

है, आई.आई.एम. में है, यूनिवर्सिटी विश्व केन्द्र मे है ओर शिक्षकों 
का जो स्तर है, वह कहां प्र है, वह सने जानते ईै। 

मेरा मंत्री जीसे बस यही प्रशन है कि शिक्षकों का स्तर 

बढाने कं लिए वे क्या कर रहे है, इस सरकार की क्या सोच 

है ओर आने वाले समय मे क्या करना चाहते है, क्या कर चुके 

है ओर क्या कर रहे है, भे यह भी जानना wen? यह महीं 
करे कि क्या होने वाला है, यह बताये कि क्या हो रहा है? 

(अनुवाद 

St UU. पल्लम राजू ‡ अध्यक्ष महोदया, जहां तक 
उच्चतर शिक्षा की क्षमता का day है, मेरे विचार से हमने बडे 

ही अप्रत्याशित तरीके से ग्यारहवीं योजना A 40 केन्द्र-वित्तपोषित 

विश्वविद्यालय, सात नए आई.आई.एम., आठ AW आई.आरई.रीज, दस 

नए एन.आई.टीज. ओर पांच नए आई. आई.एस.ई.आर.जे. स्थापित किए 

Zo wa we कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया दै उच्चतर 
शिक्षा मे लगभग 30 प्रतिशत की सीमा तक संकाय. की कमी 

हे। हम इन fer को भरने के लिए प्रयासरत है! हम आशा 
करते है fe बारहवीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने के साथ-साथ 

हम यथाशीघ्र इन feral कौ भर पाएगे। इसी प्रकार, बारहवीं 

पंचवर्षीय योजना मे, इन संस्थानों मे लाए जाने वाले संकाय सदस्यो 

कौ गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाएगा ` 

(हिन्दी) 

श्री सतपाल महाराजः महोदया, मेँ उत्तराखंड से आता = 
उत्तराख.ड देवभूमि है ओर वहां पर वेदनीबोग्याल में वेदों कौ रचना 
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कौ गयी, व्यास महाराज ने वहां महाभारत कौ लिखा है। मेँ आपके 

माध्यम से यह जानना चाहता हू कि हमारे उत्तराखंड के अन्दर 

शिक्षा का बहुत प्रचार-प्रसार है। अगर राज्य सरकार कूमायू के 
अन्दर Sato विश्वविद्यालय बनाने के लिप् कोई प्रस्ताव भेजेगी 

तो क्या मंत्री जी उस पर विचार करगे? 

(अनुवाद _ 

श्री UAW. पल्लम राजु : महोदया, Ned पंचवेर्षीय 
योजना में कई कैद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए ओर ये 

निर्माण के विभिन चरणो मे है। कुछ मामलों मे, अभी तक भूमि 

का अधिग्रहण नहीं किया गया है, इसलिए, हमारी पहली प्राथमिकता 

अपने प्रयासों को समेकित करने कौ होगी। निस्सदेह, हमारा उदेश्य 

उन aa को शामिल करना है जो इसमे सम्मिलित नहीं है ओर 

निश्चित तौर पर हम भावी योजना मेँ उत्तराखंड पर विचार wit 

श्री सी. wera: अध्यक्ष महोदया, जैसा कि हम सभी 

. समञ्लते है, गत एक दशक या लगभग इसी अवधि मे संपूर्णं भारत 

मे शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे कि 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ओर भारतीय प्रबधन संस्थानों मे भी 

शिक्षा के स्तर मे गिरावट आई है। इसका एक मुख्य कारण धन 
का महत्व है। इन संस्थानों में पुने के बाद विद्यार्थी धन कमाने 
के लिए चले जाते है ओर नवोन्येष तथा अनुसंधान के प्रति wan 
नहीं fear यही कारण है जिसकी वजह से नई अंक प्रणाली 

अंतर्गत शीर्षं 200 विश्वविद्यालयों में हमारे आई.आई.रीज ओर आई. 

आई.एम.ज विफल होते है यहा तके कि इन प्रतिष्ठित संस्थानों मे 

भी लोग शिक्षण कार्य नहीं करना चाहते है। कालेज स्तर पर 

विद्यार्थी नवोन्मेष ओर. अनुसंधान कार्य करे हमारी सरकार क्या प्रयास 

कर् रही है यह सुनिश्चित करने के लिए ओर साथ ही यह भी 
सुनिश्चितं wa केः लिए कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी इस क्षेत्र में 
विद्यार्धिर्यो को ओर प्रशिक्षण देने कं लिए शिक्षण कार्य wt ताकि 

हमारे विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को विश्व स्तर तक लाया 

जा Wh? 

श्री एम.एम. पल्लम राजू : अध्यक्ष महोदया, मँ माननीय 
सदस्य से सहमत दहं कि संकाय की कमी है ओर शिक्षण व्यवसाय 
q रूचि कम हो रही है। सुनिश्चित करने के लिए हमे गुणवत्तापरक 
संकाय मिले ओर अनुसंधान पर अधिक ध्यान दिया जाए। समग्र 

उपाय करने at निसदेह, उच्च शिक्षण संस्थानों में उत्पनन . वातावरण 
का प्रभाव पडता है अगर आर.आर्.आई.टीज ओर आई.आई.एमज 

के क्लस्टर वातावरण के देखेगे जहा उद्योग को अनुसंधान कार्यक्रमों 
मे भाग लेने के लिए इन क्लस्टर मे नवोन्मेष अनुसंधान होने 

जा रहे है। freee उद्योग के साथ ओर अधिक qe सम्यक 

कौ आवश्यकता जिससे कि इस अनुसंधान का वित्तपोषण di एक 

जार विश्वविद्यालय द्वारा मौलिक अनुसंधान का वित्तपोषण feu जाए



9 प्रश्नो को 

तो उस उद्योग विशेष द्वारा अनुसंधान का अनुप्रयोग जारी रखा जा 
सकता है जिसने इस अनुसंधान का वित्तपोषण किया ti हम यही 
करने का प्रयास कर रहे है जिससे विश्वविद्यालयों मेँ होने वाले 
अनुसंधान ओर विकास कौ गुणवत्ता मेँ सुधार हो सके। 

भे area हूं कि एक बार te वातावरण तैयार हो जाएगा 

तो नए संकाय सदस्यों कौ भर्ती के लिए काफी आकर्षक वातावरण 
तैयार हो जाएगा। 

डा. रला डे : 1947 में हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति, से अब 

तक 65 वर्षं बीत चुके है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र मेँ कोई उल्लेखनीय 
सुधार wel हुमा tt मै अपने विश्वविद्यालयों कौ तुलना विदेशी 
विश्वविद्यालयों से नहीं कर रह्म हूं! लेकिन मेरा विश्वास है कि 
अपवादस्वरूप मुट्ठी भर विश्वविद्यालयों के अलावा, ज्यादातर 

विश्वविद्यालयों का वादित स्तर ओर गुणवत्ता नहीं है। हम अपने 
विश्वविद्यालयों के उच्चस्तरीय होने कौ डींग नहीं हांक सकते अथवा 

उनकौ तुलना पश्चिम के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों से नर्हीं कर सकते। 
दूसरी ओर, "टाइम्स ath इंडिया' मेँ 8 अक्तूबर, 2012 को छपे 
एके समाचार कं अनुसार, गत दौ वर्षो मेँ 225 बिजनेस स्कूल 

ओर 52 इजीनियरी महाविद्यालय बंद हो चुके है। 

विश्वविद्यालयों के मामले मे भी स्थिति tat ही खराब है। 

एेसी परिस्थितियों मे, क्या माननीय मंत्री यह sat कि हम दुनिया 

कं सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कौ तुलना में कहां cet है? गत दो 
वर्षं मे देश मे विश्वविद्यालयों के स्तर ओर गुणवत्ता मेँ सुधार 

लाने के लिए क्या उपाय किए गए रै? 

श्री एम.एम. पल्लम राजू : यद्यपि विश्वविद्यालयी अनुसंधान 
का रैक अच्छा नहीं है, तथापि यदि आप आई.आई.री. जैसी संस्थाओं 
को देखें तो wh कि "क्यु एस" Yen म हमारी चार आई. 
आईटी. शीर्ष साठ विश्वविद्यालयों मे शामिल है। जैसा कि ने 
पहले कहा था, खर्च कौ जाने वाली राशि से विश्वविद्यालयी 
अनुसंधान कौ गुणवत्ता पर कोई अंतर नहीं पडता है। वर्तमान मे, 
यह हमारे जी.-डी.पी. का केवल लगभग 0.8 प्रतिशत है। मेँ समडता 
हू कि सरकार कौ आगामी वर्षो मे ज्यादा व्यय होने की उम्मीद 
है। लेकिन यदि आप पुनः शोध पत्रो की संख्या देखें तो हमारा 
रैक काफी अच्छ है। स्पष्टतः Waa शोधपत्रं कौ कमी है। 
मुञ्चे विश्वास है fe अनुसंधान पर होने वाले व्यय मेँ वृद्धि से 

शोधपत्रं की गुणवत्ता मे निश्चित रूप से सुधार होगा। 

श्री wat. राजेश : माननीय प्रधानमंत्री ओर पूर्वं मानव 
संसाधन विकास मत्री ने wd आश्वस्त किया था fe areal 

पंचवर्षीय योजना कं दौरान केरल को एक आई.आई.री. दी जाएगी । 

तथापि, यह दुर्भाग्यपूर्णं है कि बारहर्वीं योजना के प्रस्तावों मे, यह 
आश्वासन wel नजर wet आता। इसलिए, भै आपके माध्यम से 
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माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हमें आश्वस्त 

करेगी कि केरल मे एक आई.आई.री., जो केरल की एक दीर्घावधि 

से लंबित मांग है, स्थापित कौ जाएगी ओर क्या इसे anneal योजना 
के प्रस्तावों मे सम्मिलित किया wen क्या मंत्री महोदय हमें 

आश्वस्त कर सकते है कि केरल को बारह्वीं योजनावधि के दौरान 

ही aga. दे दी जाएगी? 

श्री एम.एम. पल्लम राजू : माननीय अध्यक्ष महोदया, मे 
केरल के बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकता। पुनः, कुल 

मिलाकर, देशभर मं उच्च शिक्षा कौ क्षमता सृजन विशेषतः आई. 

आईटी. स्थापित करने कौ बात है। ग्यारहर्वी योजना मेँ हमने आठ 
नईं आई.आई.टी. स्थापित at atl अब हमारा प्रयास दस सृजित 

क्षमता को समेकित करने का होना चाहिए। हमारा प्रयास नए संकाय ` 

प्राप्ते करने, विषयो को चलाने, नई स्थापित आई.आई-टी.एस. F 

अनुसंधान मे सुधार करने के बारे मेँ है। परन्तु मँ केरल को 
नजर अंदाज नहीं Hemi हम निश्चित रूप से विचार करेगे लेकिन 

हमारी प्राथमिकता इसे wifes करना ही है। 

(हिन्दी) 

डौ. गिरिजा व्यासः अध्यक्ष महोदया, यह सौभाग्य कौ बात 

हि कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी सदन मे मौजूद है ओर 
उन्होने भी meta मिनिस्टर के रूप A हायर एजुकेशन को जिस 

तरह महत्व fen था उसके लिए भँ उन्हे धन्यवाद देना चाहती 

Gi मेडम, wa के जवाब मेँ स्वीकार किया गया है कि किस 

तरह से क्वालिटी मे we आया है। यह सौभाग्य की बात है 

कि हम आईआईएम ओर आईआईटीज में तो आगे रै लेकिन यह 

दुर्भाग्य है कि we रिसर्च a as हो या यूनिवर्सिटी के क्वालिटी 

कौ बति हो, हम काफी free 1 सब से बडी बात यह है 
कि इसमे राजनीतिकरण भी एक कारण है। aga चांसलर से ते 
कर फौकल्टी tad तक के चयन की प्रक्रिया हो, इसको पारदशीं 

बनाने के लिए आप क्या कर रहे है? 

जो ad ade वेकेन्षिज है जिसको माननीय मंत्री जी नै 
अभी स्वीकार किया है ओर ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के हायर ate 

द इडिपार्ट्मेरूस के पद रिक्त है उन रिक्त पदों को कब तक भरा 

जाएगा? ait का वहां पर जिक्र किया गया है। जब यूजीसी 
के चेयरमैन का भी पद अभी se रिक्त हो तो हम क्या आशा 

कर सकते है? क्या इस दिशा मेँ कु प्रयासं होगे? 

विशेषकर मेरा प्रश्न राजनीतिकरण से भी है कि किस तरह से 

यूनिवर्सिटीज मे राजनीतिकरण के पदार्पण को रोका जा सकता है? 

(अनुकर 

श्री एम.एम. पल्लम राजू : मँ समन्ता हूं fe माननीय सदस्य
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ने कुछ टिप्पणियां की है जिन पर मै कुछ नही कह सकेता लेकिन 

हमारे संस्थानों, विशेषतः विश्वविद्यालयों कौ गुणवत्ता मेँ सुधार कौ 

आवश्यकता. है ओर मेने उन उपायों कौ रूपरेखा बता दी थी जो 

हमने किए है। रिक्तियो को भरने के लिए यू.जी-सी. ने दिशा 

निर्देश ओर निदेश दिए है ओर विश्वविद्यालयों मे ज्यादा अनुसंधान 

उन्भुखी संकाय लाने के लिए यू.जी.सी. सजगतापूर्वं प्रयास कर् रहा 

है। मुञ्चे विश्वास है कि केन्द्र ओर राज्यों के सहयोग से हम 

देशभर में शिक्षा at समग्र गुणवत्ता मे सुधार कर सकंगे ओर 

इस अवसर पर यै। सथा से कछ विधेयक पारित करने का अनुरोध 

करता हू जो लोक सभा मे लंबित है, जिनसे देश में शिक्षा कौ 

गुणवत्ता मे निश्चित रूप से सुधार होगा, 

दुरसंचार प्रयोक्ताओं मे कमी. 

† ` | 

162. श्री के. सुगुमार : 
श्री पी. विश्वनाधन : 

क्या संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा | 

करेगे किः 

(क) fara तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान देश में 
मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं को वर्ष ओर राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) ama तीन वर्षो मे नए टेलीफोन कनेक्शनों में 

कितनी वृद्धि होने का अनुमान है तथा इस पर कितना खर्च होगा; 

(ग) क्या पिछले कुछ महीनों कं दौरान दूरसंचार प्रयोक्ता 
आधार मेँ काफी गिरावट आई है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संनंधी राज्य ओर आपरेटर-वार व्यौरा 

क्या है इसके क्या कारण है तथा इसके परिणामस्वरूप राजस्व कौ 

कितनी हानि 2; ओर 

(S) मोबाइल टेलीफोन प्रयोक्ता आधार मेँ गिरावट को 

रोकने दहेतु क्या कदम उठाए गए है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिन्बल): .. 
(क) से (ङ) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया zi 

विवरण 

(क) fara तीन वर्षो ओर चालू वर्षं कं दौरान देश में 

मोबाइल फोन उपभोक्ताओं का वर्ष-वार ओर सेवा क्षेत्र-वार व्यौरा 

अनुबंध-1 मेँ दिया गया है। 

(ख) बारहर्वी पंचवर्षीय योजना अवधि कं दौरान दूरसंचार् 
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अवसंरचना मेँ 6.5 लाख करोड रुपये के अनुमानित निवेश कं 

साथ 500 मिलियन लानां की वृद्धि हने का अनुमान ZI 

(ग) ओर (घ) वर्ष 2012-13 की प्रथम तिमाही के दोरान, 
टेलीफोन कनेक्शनों की कूल संख्या 951.35 मिलियन से agar 
965.52 मिलियन ह्ये गई हे। दूसरी तिमाही मे, टेलीफोन कनेक्शरनो 

कौ कूल संख्या 965.52 मिलियन से vent 937.70 मिलियन रह 

ग है। दिनांक 30.06.2012 ओर दिनांक 30.09.2012 कौ स्थिति 
के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों का सेवा क्षेत्र-वार ओर प्रचालक-वार 

oa अनुबंध-॥ मेँ दिया गया है। जून, 2012 के बाद दूरसंचार 

प्रयोक्ताओं कौ संख्या मे कमी, अन्य बातों कं साथ-साथ निष्क्रिय 
मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन को हटाने ओर शहरी क्षेत्रो मेँ उच्च 
ेली-घनत्व के कारण wot दूरसंचार wre का राजस्व, 
टेलीफोन उपभोक्ताओं कौ संख्या सहित अनेक कारकं पर आधारित 
होता 3 अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष 
(2012-13) कौ दूसरी तिमाही के दौरान अभिगम सेवा प्रदाताओं 
के समेकित सकल राजस्व मे वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही कौ 

तुलना मे कोई कमी नहीं आई हे। 

(ङ) मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं कौ संख्या, विशेषकर 

ग्रामीण ओर दूरस्थ a में, a के लिए निम्नलिखित उपाय 

किए गए हैः । 

(i) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा अपने ग्लोबल सिस्टम 

TR मोबाइल कम्युनिकेशंस मोबाइल नेटवकं कौ क्षमता 
विस्तार करना। . 

Gi) बी.एस.एन.एल. ने fart हए ओर दूर-दराज के ग्रामीण 

क्षेत्रो, जहां लँडलाइन पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना 
तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, मे वायरतैस 
इन लोकल लुप Acre संस्थापित किया है। 

Gi) बी.एस.एन-एल. ने wey राजमार्गो; महत्वपूर्णं ani 
ओर राज्य राजमार्गो पर अपना मोबाइल नेटवकं 
संस्थापित किया है। 

(iv) देश में ta विशिष्ट ग्रामीण ओर दूरस्थ क्षेत्र जहां 
मौजूदा फिक्स्ड वायरलैस अथवा मोबाइल कवरेज नही 
है, F मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से, 
27 wa के soo जिलों मे 7353 अवसंरचना स्थलं 

(Hat) को संस्थापित करने तथा उनका संचालन 

करने कै लिए adits aa दायित्व निधि a 

राजखहायता प्रदान करने के लिए एके स्कीम शुरू 

की गई है। दिनांक 31.10.2012 कौ स्थिति के अनुसार 
सेवा प्रदाताओं द्वारा लगभग 7310 स्थल ओर 15895 

बेस adie स्टेशन चालू किए गए Fi
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अनुकध-। 

मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 

क्र, सेवा क्षेत्र का नाम मार्च के अति मेँ मोबाइल टेलीफोन दिनांक 
सं. उपभोगक्ताओं की संख्या 30.09.2012 की 

के अनुसार कल 
2010 2011 2012 मोबाइल फोन 

1. आन्ध्र पदेश 45624764 60676836 66827458 67592326 

2. असम 8756053 11670711 14208075 14991563 

3 विहार (aes सहित) 36973251 53541241 63481021 61075669 

4. गुजरात 32349149 46957643 53321886 ५2946920." 

5 हरियाणा | 14134799 ` 20389507 22558305 20724685 

6. हिमाचल प्रदेश 4985373 7215932 7971334 7000754 

7. जम्मू ओर कश्मीर 5547277 5754286 6306835 6789483 

8. कर्नारक 37132731 ` 49449711 55713994 > 55976300 

9. ata 24194621 31361008 34016112 33331336 

10. मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित) 31979765 45825174 51622367 53136781 

11. महाराष्ट (मुंबई को छोडकर) 43515981 61716246 70469385 68026038 

12. पूर्वोत्तर 5369850 7184577 8518317 9175549 

13. ओडिशा 15271727 22415369 | 26618935 25430051 

14. पंजाब 20096890 28761275 31953577 30176437 

15. ` राजस्थान 33740879 43100379 49159964 49429415 

16. तमिलनाडु (चेन सहित) 53682712 69632613 77678330 77813371 

17. उत्तर प्रदेश (पूर्व) 44031988 63679385 | 75074369 74564908 | 

18. उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (उत्तराखंड संहित) 30646855 45767008 53637361 . 51461270 

19. पश्चिम बंगाल (कोलकाता को. छोडकर ओर 25165389 39661517 46272843 . 46039006 
ओर अंडमान निकोबार ओर सिक्किम सहित) : 

20. कोलकाता 16401874 23213389 24990125 24871370 

21. दिल्ली 28299590 38824504 42489287 41971202 ` 

22. Tag ` 26481884 34799906 36284655 34073566 

अखिल भारत - जोड  जखिल भावत - Se ` उदज 1 द्््न - gigipagas पप 811598317 919174535 906618000 
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ॐ 
अनुन॑ध-॥ 

दिनांक 30.06.2012 ओर दिनाक 30.09.2012 की स्थिति के अनुसार कुल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 

(सेवा क्षेत्र-वार ओर प्रचालक-वार) ; 

क्र.सं, = (Bar | भारती टाटा करस ` उवाद भर्ती ग्य ` क्कू RSE 

30.06.2012 30.09.2012 30.06.2012 30.09.2012 30.06.2012 = 30.09.2012 

1; अन्ध्र प्रदेश 18967369 18819223 8081616 8059901 0 0 

2. असम 3877114 3875298 133709 131079 0 0 

3 विहार (्रखंड सहित) 18296280 18047516 4812084 4332598 0 0. 

4. गुजरात ` 7391467 _ 7251826 3728265 3530452 0 0 

5 हरियाणा . 2525217 2362209 2924249 2831489. 0 0 

6. ` हिमाचल प्रदेश 1902855 1907002 316526 261189 0 0 

7. जम्मू ओर कश्मीर 2193528 2269768 109445 113547 0 0 

8. कर्नाटक 16343194 = 16653569 7116050 7520971 0 0 

9. केरल. 3737463 3561953 2414542 2269886 0 0 

10. मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित) 10318034 10170263 4899619 4477145 0 0 

11. महाराष्ट (मुंबई को छोडकर) 10390379 10077691 ` 8407136 7324354 0 0 

12. पूर्वोत्तर 2504849 2519084 79304 80348 0 0 

13. ओडिशा 6605276 6622129 | 2524606 2488710 0 0 ` 

14. पंजाब 7094419 6999997 2826257 2771388 1708410 1795013 

15. राजस्थान , 14800481 14778584 3747077 3592148 0 | 0 

16. तमिलनाडु (चेन्नै सहित) 14171103 14180446 5179380 6320877 0 0 

17. उत्तर प्रदेश (पूर्व) 15304668 15132404 4631128 | ५८५२०११ 0 0 

18. उत्तर प्रदेश (पश्चिम) 6760153 6701463 4665792 ` 4632824 0 0 

(उत्तराखंड सहित) | । 

19. पश्चिम बंगाल ` (कोलकाता को 9265276 9313894. 2943184 2612630 0` 0 

छोडकर ओर अंडमान निकोबार ॑ 

ओर सिक्किम सहित) 

20. कोलकाता | 3995116 3847958 3210879 3083424 0 0 

21. दिल्ली 10032545 10186407 4175033 4136954 0 0 

22. मुई 4097467 3918417 4759383 4613671 0 0 

जोड ` 190674187 189197101 81685264 79828599 ` 1708410 ` ` जड 1 नरवाना कामा शाक = ककड क10ष0 1795013 | 
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लुप मोबाइल एयरसेल रिलायंस वोडाफोन 
30.06.2012 30.09.2012 30.06.2012 30.09.2012 30.06.2012 30.09.2012 30.06.2012. 30.09.2012 

0 0. 1820961 1975021 8284649 8134155 6276567 6402233 

0 ` 0 3838600 3778274 3064741 3247231 2353212 2319970 

0 0 ` 5147125 ५ 5288139 9492672 8763607 6476332 6502289 

0 0 769189 791597 8573162 7679404 16047223 16242042 

0 0 628661 ` 652062 4365198 2597502 4551481 4492681 

0 0 753575 720753 1946706 1563891 485278 483741 

0 0 1766692 1770577 = 576149 597315 719029 685776 

0 0 1261944 1485942 8465937 7440903 6904322 6863076 

0 0 1873532 1777913 4432805 3505841 6012026 6062344 

0 0 999014 986875 12952186 12972542 4248431, 4498540 

0 0 1079177 1191470 11444543 8677024 13265810 13291015 

0 0 2453678 2495094 994562 1110159 1003492 980574 

0 ` 90 2782969 2894773 4828996 4381184 2703241 2814933 
0 0 996674 1117329 4207744 3320347 4574540 4459835 

0 ए 9 2192300 2625234 7558807 6476544 9246863 9236300 

0 0 22358680 22235152 9039641 8175661 12564127 12341081 

0 0 3029969 3398510 12786496 10983840 15400233 ` 14821222 

0 0 2200315 2153133 10402228 7814072 9826547 9352384 

0 0 2916474 3042615 8110135 7173009 12005875 11709129 

0 0 1870717 1884904 5853204 5304368 4272356 4305030 

0 0 - 2781763 2928704 9406372 ` 8674170 8894335 8756181 

3150650 3028539 1354795 1413290 9082252 7514257 5897077 6067521 

3150650 . 3028539 64876804 66607361 155869185 136107126 153728397 152687897 
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` दिनाकं 30.06.2012 ओर 30.09.2012 कौ स्थिति के अनुसार कुल टेलीफोन star को संख्या 

| (सेवा क्षेत्र-वार ओर प्रचालक-वार) 

क्र.सं ` सेवा क्षेत्र आइडिया  यूनिनोर वीडियोकोनि 

30.06.2012  30.09.2012 30.06.2012: = 30.09.2012 = 30.06.2012 30.06.2012 = 30.09.2012 । 

1. आन्ध्र प्रदेश 10545813 10728762 4056918 3996512 9878 ` 9763 

2. असम 359132 372559 521 673 . 0 0 

3. ` बिहार (ज्ञारखंड सहित) 5964298 | 5494988 4852738 4942685 18867 18726 

4. गुजरात 8606504 8216677 4059900 4054136 1157060 950766 

5 हरियाणा 3876555 3687543 । 649 461 1007896 849452 

6. हिमाचल प्रदेश 489163 482365 ` 166 150 77037 ` 44589 

7. जम्मू ओर कश्मीर 195572 201974 302 314 0 9 

8. कर्नाटक 5959122 6225658 2203556 1098040 8365 | 8189 

9. केरल 7695590 7712256 738427 404750 148370 49756 

10. ` मध्य प्रदेश 14499964 14429519 1320 1289 1064985 941265 

(छत्तीसगढ़ सहितः) 

i. महाराष्ट (मुंबई को छोडकर) 15425757 15219023 | 5134325 5399721 ` 8820 8814 

12. पूर्वोत्तर | 232322 250036 89 %4 ` 0 0 

13. ओडिशा 1052624 1011626 1588820 745951 10673 10673 

14. पंजाब 5645347 = ` 5599541 1210 ` 434 0 9 

15. राजस्थान 4469297 4521563 1079 1037 8392 7619 

16. | तमिलनाडु (चेन्नै सहित) 2231538 2284356 2221039 1112982 . =. 1269726 876259 - 

17. उत्तर प्रदेश (पूर्व) 7925598 ` 7237189 7774581 7527122 14876 14865 

18. उत्तर प्रदेश (पश्चिम) धि 10631230 10265870 ` 5242602 4888479 8067 | 5581 

(उत्तराखंड सहित) | _ | 

19. Wan बंगाल (कोलकाता को 2253211 2411507 4163771 | 4119373 17194 | 16506 

छोडकर ओर अंडमान निकोबार - ^ ` 

ओर सिक्किम सहित) | 

20. ` कोलकाता 1304676 1355899 1981179 | 2056696 4096 4096 

21. दिल्ली 4853688 4801988 0 0 ` 0 0 

22. मुई 2947341 2953838 1554571 1795446 746786 634284 

we 117164342 ` 115464737 ` = 45577763 42146345 ' । 5579086 4451203
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एस.-एस.री.एल. बी.-एस.एन.एल. एम.री.एन.एल. सभी प्रचालक 

30.06.2012 30.09.2012 30.06.2012 30.09.2012 30.06.2012 30.09.2012 = 30.06.2012 = 30.09.2012 

682434 700753 11058999 11054600 - - 69785202 69880923 

1247 1286 1470909 1463831 - - 15099185 15190201 

1688266 1633546 6576403 6614042 ~ - 63325065 61638136 

198096 238828 5778440 5775511 - - 56309246 54731239 

234403 231421 3566109 3598247 - - 23680418 21303067 

76 69 1778300 1834724 - - 7749682 7298473 

22 19 1314555 1351697 - - 6875294 6990987 

2322809 2392347 8728995" 8748656 - - 59314294 58437351 

623707 614243 10350821 10509818 - - 38027283 36468760 

2704 2978 5680673 5777110 - - 54666930 54257526 

724899 710690 8314966 8698848 - - 74195812 70598650 

176 176 1924963 1989915 - - 9193435 9425480 

734 814 4847091 4855936 - - 26945030 25826729 

1016 1120 5432925 5517618 - - 32488542 31582622 

2626619 2522667 6720262 6776754 - - 51371177 50538450 

1643605 1506155 12020548 11941731 - - 82699387 80974700 

611580 672831 11140142 11235401 - - 78619271 75666498 

637976 698580 5671280 5729647 - - 56044190 52242033 

1948057 2005219 4243513 4247340 - - 47866690 46651222 

883589 910611 3367605 - 3274830 - - 26743397 26027818 

1194507 1261197 - - 4389461 4161701 45727704 44907302 

571841 537860 - - 4634454 4586035 38796611 37063158 

16598343 16643410 119987499 120996256 9023915 8747736 965523845 = 937701323 
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श्री के. सुगुमार 

गए पुरे उत्तर के दोरान कहीं भी dea टेलीफोन wan 

: महोदया, माननीय मंत्री जी gr feu 

की उल्लेख नही था। इसका निष्कर्षं यह नहीं निकाला जाना चाहिए 

कि टेलीफोन कनैक्शन का अर्थं मोबाइल ata है। यह de 

है कि हमे किसी भी प्रणाली से दूरसंचार के घनत्व को भेदना. 

चाहिए। पर साथ ही deena टेलीफोन कनैवशन को एक बीत 

qd निष्कर्ष मानकर छोडना नहीं चाहिए। ae समय पहले विद्युत 

frs Ga होने के उदाहरण पर विचार कौजिए्। पुरा देश अंधकार 

मे Sa गया था। इसी प्रकार यदि मोबाइल नेटवकं को कुछ हो 

जाता है तो संचार के संबंध मे एेसी स्थिति नहीं उत्पन होनी 

चाहिए। अतः हये Geers टेलीफोन Ste को भी समान महत्व 

देना. चाहिए ओर dese सुविधा को समाप्त नहीं करना चाहिए। 

कुछ समय पहले एक उत्तर देते हए माननीय मंत्री ने बताया था 

कि केवल इस वर्ष के दौरान ही अप्रैल से अक्तूबर के बीच 

भारत संचार निगम लिमिटेड के 17.9 लाख उपभोक्ता ओरं महानगर 

टेलीफोन निगम लिमिटेड के 2,03,000 ग्राहक Gea कनेक्शन 

वापस कर चुके है। क्या सरकार ने इतने ae पमाने पर लैडलाइन 

aie की वापसी के कारणो का पता लगाने के लिए कोई 

अध्ययन किया है? अतः मे माननीय मंत्री से जानना cen कि 

क्या सरकार रलैडलाइन टेलीफोन कनैक्शनों कौ वापसी को रोकने 

के साथ ही देश मे मोबाइल फोन कै धावा बोलने से ved व्याप्त 

दूरभाष की लोकप्रियता को वापस लाने के लिए कार्ययोजना पर 

विचार कर रही हे। 

st कपिल faa : अध्यक्ष महोदया जो प्रश्न पूछा गया 

वह पिछले तीन ae ओर चालू वर्ष के दौरान देश मे मोबाइल. 

फोन उपभोक्ताओं के वर्षं at ओर राज्य वार आंकड़ों से संबधित 

था। इसीलिए हमने dsc कनैक्शनों का कोई उल्लेख नहीं किया। 

पर मुञ्चे माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तरं देने मे अत्यधिक प्रसन्नता 

होगी | 

भे बताना wen कि जहां तक sone टेलीफोन का संबंध 

ह स्पष्टः कि यह उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर है क्योकि उपभोक्ता 

निर्धारित करता है कि क्या वह लैडलाहन कौ बजाय मोबाइल फोन 

को प्राथमिकता देगा। हम उपभोक्ता पर न तो लेँडलाइन रखने का 

दबाव डाल सकते है ओर न ही cs वापस न करने कं 
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लिए आग्रह कर सकते है यह पूर्णतः उपभोक्ता कौ इच्छा हे] 

पर काफी हद तक ya विश्वास है कि आने वाले वर्षो मेँ लैँडलाइन 

की लहर तेज हो जाएगी इसका साधारण कारण यह दै कि Rea 

वर्षो मे हम deo पर afeds की सुविधा देने जा रहे TI . 

तैंडलाईन पर ब्रोडर्बेड का अर्थं होगा csc पर डेटा डिलिवरी। 

मुञ्चे लगता है कि वह उपभोक्ताओं कौ अधिक soe लेने कौ 

इच्छ को बद़ाएगा क्योकि यह बहुत सस्ता होगा gin इसे फाइबर 

अष्टिक्स के माध्यम से भेजा जाएगा आपके पास एक दूरभाष 

उपकरण een जिसमे एक वीडियो लगा होगा, जो फाइबर ओष्टिक्स 

के माध्यम से भेजा जाएगा, इस प्रकार आमे वाले वर्षो में deans 

का प्रयोग ae बी-एस-एफ-एल. उस dau मे एक महत्वपूरण 

भूमिका निभा रहा है। 

अध्यक्ष महोदयाः दूसरा Wal यह मूल प्रश्न से संबधित होना 

चाहिए। उसकी परिधि से बाहर न we 

श्री के. सुगुमार : महोदया, एक ओर बात जो मै माननीय 

मंत्री के संज्ञान लाना चाहता हूं, वह रहै तंग करने वाली कालों 

ओर एस.एम.एस. के नारे मे। भारतीय दूरभाष विनियामक प्राधिकरण 

ने इस विध्न को रोकने के लिए कई कदम उठाए है पर निजी 

aa के सेवा प्रदाता राजस्व कमाने के लिए अभी भी इसे जारी 

रखे gti मेरा मानना है कि मोबाइल wa मेँ कमी के कारणो 

मे से यह भी एक है कि कई उपभोक्ता परेशान हो जाते ZI 

अतः म माननीय मंत्री से जानना चार्हणा कि क्या सरकार समय-समय 

पर इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए 

सेवा प्रदाता्ओं के विरुद्ध नियम पारित करने अथवा कठोर कारवाई 

करने पर विचारं कर रही है। 

श्री कपिल सिब्बल : 

सदस्य ने जो प्रश्न पू है उसका किसी प्रकार पटल पर रखे 

प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है। 

अध्यक्ष महोदया, फिर से माननीय 

अध्यक्ष महोदया : हां, यह सही ti श्री पी. विश्नाथन 

श्री पी. विश्वनाथन : प्रश्न संख्या 162. 

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न We 162 चल रहा रहै। आप 

अपना प्रश्ने पूक्छिए।



25 प्रश्नो कौ 

श्री पी. विश्वनाथन 

प्रचालकों कं नेटवकं पर उपभोक्ताओं की संख्या से संबंधित था। 

: अध्यक्ष महोदया, Macy का आवंटन 

किन्तु हाल ही कौ सरकार नीति कै अनुसार भावी आवंटन बाजार 

द्वारा निर्धारित नीलामी कीमत द्वारा fea जाएगा। स्पैक्ट्म की 

उपलब्धता का उपयोग करने कें लिए प्रचालक अपने लाभ को 

अधिकतम करने हेतु अपे नेरवकं पर उपभोक्ताओं द्वारा अधिकाधिक 

उपयोग प्रयोग पर ध्यान ahead करने की योजना Sa) प्रचालक 

उपभोक्ता Tat को जोड़ने ओर नेटवकं योजना पर कार्य नहीं करेगे। 

अतः भँ जानना चाहता हूं कि कौ क्या उस स्थिति मे सरकार 

अपनी नीति बाजार आधारित नीलमी पर परिवर्तित करेगी अथवा 

पहले कौ पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाएगी। 

श्री कपिल सिव्बल 

के माननीय सदस्यो के साथ we करना चाहता हूं fe पहली 

; महोदया, मै यह आंकड इस सदन 

बार मोबाइल फोन क्षेत्र मे जुलाई से सितम्बर 2012 के बीच 

उपभोक्ताओं कौ संख्या मे 27.82 मिलियन की कमी आई है। मै 

समञ्चता हू कि यह कमी ओर बदेगी तथा अनेक उपभोक्ता इसे 

छोड देगे। इसका विस्तार 208 मिलियन का. ami इसका अर्थ 

है fe आपका वर्तमान उपभोक्ता आधार जो किं लगभग 900 मिलियन 

से अधिक है वह 700 मिलियन तक आ जाएगा। इसका कारण 

है कि पुरानी नीति के अंतर्गत यदि आपके पास अधिक उपभोक्ता 

हो तो आपको अधिक teen मिल सकता था; ओर दूसरी बात 

यदि आपके पास उपभोक्ताओं कौ अधिक संख्या है तो आप डी. 

aa. के द्वारा विशिष्ट नम्बर पा wad थे। 

अब नीति बदल चुकौ है। इनमे से कई टेलीफोन संचालित 

we किए गए। शहरी क्षेत्रो मे अनेक लोगों जिनकी रैलीडेन्सिटी 

160 प्रतिशत दहे, उनके पास दो यां तीन से अधिक टेलीफोन थे। . 

हालाकि Sarat ने उन टरेलीफोनों को काटा नहीं है क्योकि पुरानी 

नीति के अंतर्गत उन्हे लाभ होगा। अब चूंकि नीति बदल चुकी , 

है ओर जहां तक गजी का संबंध है हमने नीलामी का रास्ता 

अपनाया है, स्वभाविक रूप से इससे संचालक को कोई लाभ नहीं 

el अतः वे सभी कनैक्शन काट रहे रहै जो उपयोग मे नहीं है। 

अतः वास्तविकता यह है कि हमारे टेलीफोन 937 मिलियन नहीं 

बल्कि 650 से 700 मिलियन के बीच है। इसलिए अभी भी 500 

मिलियन लोग इस देश मे ta है जिनके पस SS मोबाइल फोन 

नहीं है। यह स्थिति है मुञ्चे विश्वास रहै fe निजी aa ओर 
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बी.एस.एन.एल. दोनो सुनिश्चित करेगे कि बाकी 500 लाख को 

पास भी एक Wasa फोन की wa हो। हम नीति बदलने का 

विचार नहीं रखते Zé 

(हिन्दी) 

योगी आदित्यनाथ अध्यक्ष महोदया, इस सदन में बीएसएनएल 

कौ मोबाइल सेवाओं के बरे मे बराबर चिता व्यक्त होती रही 

है पूरे देश में एक जैसी दुर्व्यवस्था है। जब भी बीएसएनएल 

कौ मोबाइल सेवाओं का कोई प्रयोग करता है, तो उसमे यातो 

सेवा नहीं रहती या फिर बिजी दिखाता हे। यही कारण है किं 

पिछली तिमाही मे काफी बड़ी संख्या 4 बीएसएनएल कं मोबाइल 

फोन कौ संख्याओं मे कमी आयी है। 

मै आपका ध्यान केवल गोरखपुर से सोनोली, जो राजमार्ग 

29 है, कौ तरफ ले जाना चाहता हूं। पिछले तीन वर्षो से F 

बीएसएनएल के अधिकारियों को लिखते हए थक गया हूं! भने. 

कई नार उनसे बातचीत भी की है कि दस राजमार्गं पर यह मोबाइल 

सेवा काम Ad करती, जबकि अन्य प्राइवेट मोनाहल amted कौ 

सेवाएं काम करती है। अंतमे मेरे से बीएसएनएल का एक अधिकारी 

बोला कि आप बीएसएनएल का मतलब जानते है? मने कहा कि 

नही, तो उन्होने कहा कि भाईसाहनब नही लगेगा। यह बीएसएनएल 

का मतलब है। मुञ्चे लगता है कि माननीय मंत्री जी इस मंत्रालय 

को वहीं ले जाना चाहते ईै। ...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप अपना प्रश्न पुखिये। 

+ (व्यवधान) 

योगी आदित्यनाथः मै माननीय मंत्री जी से कहना wen 

` किं बीएसएनएल कौ मोबाइल सेवाओं कौ गुणवत्ता अन्य wede 

आपरेरस कौ तुलना मे अत्यंत ही खराब है! आप उसमे सुधार 

को स्वीकार कर चुके है कि ये सेवाएं ओर कम Si, तो इसे 

बढ़ाने के लिए मंत्रालय क्या करने जा रहा है? ...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप सब मत्री जी का जवाब Afri 

... (व्यवधान) 

ए 
a 

करने के लिए क्या प्रयास कर रहे है? आप पहले ही इसं बात `



* . प्र्नों 

27 नौ के 

श्री कपिल fram: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का 

कहना सही है कि बीएसएनएल कौ सर्विसेज उतनी अच्छी नही 

O%, जितनी प्राइवेट सैक्टर ही है। यह बात सही है। -..(व्यवधान) 

`खासतौर पर नार्थं ईस्ट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश मे कुछ एसे इलाके 

है ... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः यह क्या हो रहा है। मंत्री जी को जवाब 

पूरा करने दीजिए्। पूरा. जवाब सुनिए। 

wal व्यवधान 

अध्यक्ष महोदयाः wa केसे we हो गए? बैसीमुधथियारी जी, 

आप क्यों awe हो गए? बैठ ae 

-..( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः. आप लोग. a wel जवाब सुम 

लीजिए। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग मेहरबानी करके बैठ TEC 

... (व्यवधान) 

| श्री कपिल सिन्बलः उसकी मूल वजह यह दै।...( व्यवधान) 

wat मूल वजह यह है कि पिछले ae साल से बीएसएनएल 

कोशिश कर रहा है कि उसके ted aoe हो जाएं ताकि हम 

` कोर नेटवर्क लगा wei लेकिन पिछले तीन साल से कोई tex 

सक्सेसफ़ल Te हुआ, अभी 15 मिलियन का एक टेंडर aaa 

हने जा रहा है, उसके बाद जब कोर नेटवकं लगेगा, तो पूरी 

तरीके से बीएसएनएल कौ सर्विस dec हो जाएगी । ` ...(व्यवधान) 

[Stare] 

श्री री.आर. बालू : अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न किसान समुदाय 

के लिए संयोनकता से संबधित है, जो कि हमारे देश की ae 
कौ weet है। जब भी वे अपनी फसल बेचना चाहते है तो वे 

अपनी फसल मध्यस्थो के दवारा aad है ओर इसीलिए stat आय 

कम होती जा रही है। अतः 3 अपने मित्र श्री कपिल fram 
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जो कि भारत मे विकासात्मक गतिविधियां लाने मे सदा प्रगतिशील 

ओर सक्रिय रहे हैः से yr चाहता हूं कि क्या वे छोटे ओर 

मञ्ञोले किसानो को मुफ्त कनैक्शन <i ताकि वे पुरे दिन बाजार 

तक Wa बना सके। | | 

श्री कपिल fae : महोदया मै वचन तो नही दे. सकता 

कि मुफ्त परैव हो जाएगी, पर मै केवल अपने विशिष्ट सहयोगी 
को विश्वास दिला सकता & कि अगले एक से डेढ साल में 

हम 2,50,000 ग्राम पंचायत को फाडईबर ओष्टिक्स के माध्यम से 

जोड a) जैसे ही फाइबर ater सयोजकता हो जाएगी तो 

सेवाएं बहुत ही सस्ती हो जाएंगी क्योकि वह एेसा हाईवे 

होगा जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार कौ सूचना ओर 

डाटा, जिसमे ‘ae’ भी शामिल है, प्रवाहित हो सकता है। 

अंतिम मील कौ संयोजकता afer atsts के माध्यम से की 

जाएगी । 

अगले दस वर्षो या इसके आसपासं कौ अवधि से ‘ara’ 

पर कोई अधिमार नही होना चाहिए, न केवल किसानों बल्कि सबके 

लिए ten होना चाहिए। टेलीफोन संचालक (afatet) कौ डाटा 

पर कार्य करना चाहिए ओर डाटा पर अपना पैसा कमाना afew 

न कि वायस पर क्योकि अंततः संचार के लिए वायस पर क्योकि 

अंततः संचार के लिए "वायस" (ध्वनि) पर कोई कर ae होना 

` चाहिए। हम प्रयास करेगे ओर टेलीफोन siete’ को इससे अलग 

रहने के लिए aaa कि लोगो को वायस के लिए wa 

न लगाए अपितु डाटा पर प्रभार लें ओर इस प्रकार TE अपना 

राजस्व wan चाहिए। हम इस प्रकारः से करना चाहते Fi मुञ्चे 

विश्वास है कि इस यात्रा मँ सुविधाहीन, छोटे लोग ओर we 

किसान पहले आगे आएगे। । | 

(हिन्दी 

श्री दिनेश चन्द्र॒ यादवः अध्यक्ष महोदया, पहले जब बेसिक 

-फोन था ओर नई टेक्नोर्लोजी - मोबाईल आई, तो बहुत खुशी ` 

हुई थी, लेकिन आज sat भारी दिक्कत है, जिसके जारे मेँ आदरणीय 

स्वामी जी ने प्रश्नं पुछ है। 

मै यह जानना चाहता हुं कि सभी जिलों मे टीडीएम कार्यालय 

के स्तर पर एक टेलीफोन wea कमेटी बनी हई है। जव 

सांसद अपने क्षेत्र मे घूमते है, वहां जो टेलीफोन कौ समस्या होती
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है, उसके लिए बैठक होती दै, उसमे सांसद dar होते है। लेकिन 

इसमे एक समस्या है कि एक सांसद के क्षेत्र मेँ करई जिले है। 

उदाहरण के लिए, बिहार मे हमारा क्षेत्र खगडिया है, उसमे तीन 

जिले खगडिया, सहरसा ओर समस्तीपुर है ओर तीन टीडीएम कार्यालय 

है। टेलीफोन एडवाइजरी कमेरी यें सांसद को रखा गया रै, लेकिन 

उसमें एक जिले कौ कमेटी मेँ ही हम सदस्य होते ti एक पत्र 

मेने माननीय मंत्री जी को लिखा a Aw पत्र के जवाब 

मे लिखा है fe सांसद एक ही जगह सदस्य हो सकते है। अगर 

एक ही जगह सदस्य wt, तो फिर जो जगह कौ जो समस्याएं 

होगी, उनको सांसद कहां Tay? 

भ मंत्री जी से you चाहता हूं कि इस तरह एक संसदीय 

aa मे जितने भी रीडीएम कार्यालय रै ओर जहां -जहां भी टेलीफोन 

-एडवाइजरी कमेटीज रहै, सभी मे सांसद को रखने मे क्या दिक्कत 

है ओर क्या आप tea निर्देश देगे कि सांसद के संसदीय क्षेत्र 

मे पटने वाले जिलों कौ सभी टेलीफोन एडवाइजरी कमेटीज में 

सांसद सदस्या हो? 

° श्री कपिल सिब्बलः अध्यक्ष महोदया, सदस्य ने जो सवाल 

पू है, हालांकि वह मूल प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता, फिर भी 
म उसका जवाब देता |... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः शात हो जाएं, मंत्री जी जवाब दे रहे रहै। 

श्री कपिल fos: मै बता रहा हूं fe इस पर हम चर्चा 

करके फैसला करेगे कि यह हो सकता है या नर्ही, लेकिन हम 

कोशिश करेगे कि var Bi. 

(अनुवाद 

: अध्यक्ष महोदया, भारत मे मोबाइल फोनं 

कनैक्शनों की अत्यधिक वृद्धि के बावजूद भारत के कुछ भाग 

देसे है जहो यह सेवा बहुत खराब है। भ माननीय मंत्री जी का 

ध्यान कलकानगिरी, ओडिशा के ग्रामीण जिले की ओर आकर्षित 

करना चाहता & जिसको पिछले हते गने यात्रा कौ ati ae 

Tat. कार्यालय, weer कार्यलिय ओर ael तक कि सीमा सुरक्षा 

बल fits के पास भी पर्याप्त" फोन कनैक्शन नहीं है ओर उन्हे 

श्री बैजयंत पांडा 

तो सार्वजनिक क्षेत्र ओर न ही निजी क्षेत्र के संचाल्कोँं से उचित . 

सेवा मिल रही है। इसी प्रकार मेरे अपने संसदीय क्षेत्र केन्द्रपाडा, 
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जो कि वास्तव नहीं आते। यह स्वेभाविकं है क्योकि अधिकतर 

दूरसचार संचालक अपनी सेवाएं लाभप्रद बाजारों मे देना अधिक 

पसंद करते रै, न कि अलाप्रद बाजार Al इस उदेश्य कं few 

करई वर्षो से सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू.एस.ओ.) नामक एक 

(उपस्कर) लगाया गया है। टेलीर्कोम संचालकों से उनके लाभप्रद 

aad मे एक उपकर लिया जाता है ओर यह उन ग्रामीण क्षेत्रो, 

| हेतु होता है जहां ये सेवाएं कम है मे प्रचालनों को सहायता देने 

के लिए उपयोग मेँ लाया जाता Zz 

हमने कईं बार इस सदन में चर्चा कौ है। मँ चाहता हू 

कि माननीय मत्री जी हमे बताएं कि क्या अब इसका समुचित 

रूप से प्रयोग किया जा रहा है ओर यदि नही तो इन ग्रामीण 

क्षेत्रो म समुचित सेवाएं देने के लिए यू-एस.ओ. का प्रयोग करने 

हेतु क्या wey उठाए जने पार विचार fea जा रहा है? 

श्री कपिल सिन्बल : माननीय सदस्य ने एके aga ही महत्वपूर्ण 

प्रन ye है ओर इसके लिए मै इनका धन्यवाद देता Fl वास्तव 

मे भारत मे ग्रामीण टेलीषनत्व लगभग 40 प्रतिशत ओर शहरी 

रेलीघनत्व 100 प्रतिशत है अतः स्वभाविक है कि इनमें से अधिकांश 

aa, न केवल ओडिशा अपितु संपूर्ण पूर्वोत्तर, उत्तराखंड, पूर्व ओर 

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग ओर बिहार के कुछ हिस्सों में सेवाएं 

aa हे। कारण बहुत ही साधारण t1 जहौ तक निजी aa का 

way है, वे उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्दित करते है, जँ अधिक 

राजस्व ओर मुनाफे कौ संभावना हो ताकि वे वास्तव में उसे आगे 

निवेश कर सके। 

ae तक यूएस.ओ. निधि का संबंध है, हां, हमारे पास 

एेसी निधि है ओर सम्पूर्णं निधि 20.000 करोड रूपए से कुछ 

अधिक है। हम एन-ओ-एफ.-एन. स्कीम के साथ बद् रहे है जलँ 

हम जोड़ना चाहते है जैसाकि A कहा 2,50.000 गांवों को फाइबर 

ओष्टिक्स के साथ जोडा जाना है ओर quash. निधि को 20,000 

करोड रूपए इसी के लिए आवंटित है। जब यह हो जाएगा तो 

बोईजकता कौ प्रकृति ओर गुणवत्ता भी बदल जाएगी। इसी बीच 

मे निजी संचालक से उन दूर-दराज के ai मे जाने की आशा 

नहीं करता। हम यहं - सुरि.श्चिते करने कै लिए एक विशेष योजना 

बना रहे है कि बी-एस.एन.एल. स्वयं उन क्षेत्रो मे निवेश करे ओर 

ae सेवाओं मेँ कुशलता तथा गुणवत्ता लाने कें लिए कक टावर 

स्थापित करें ।



31 Wa के 

(हिन्दी) 

श्री माणिकराव होडल्या गावितः. अध्यक्ष महोदया, बीएसएनएल 

के मोबाइल टावर जो हमारे महाराष्ट राज्य A लगाए गए है, दूर-दराज 

के पहाड़ इलाकों गे काम नहीं कर @ है, वहां टावर तो लगा 

दिए है, लेकिन रेज ज्यादा नहीं होने के कारणं सिगनल नहीं आता, 

यहां तके fe नेशनल हाईवे कौ सडको पर भी मोबाइल फोन 

काम नहीं करते है। मे मत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस 

at मे ae क्या व्यवस्था करेगे? 

(अनुवाद 

श्री कपिल fast : भे इस बात का ध्यान wm ओर 

देखूगा कि हम उस क्षेत्र में क्या कर सकते Fi 

एयर इंडिया को घाटा 

t 

163. श्री भर्तृहरि महताब : 

श्री सी. शिवासामी : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः | 

` (क) क्या एयर इडिया का, इंडियन एयरलाइंस में विलयं 

के बाद घाटा लगात्रार बढता जा रहा दै; 

(ख) यदि हा, तो इसके विलय के समय से तेकर अब 

तक हुए घाटे का वर्ष-वार ब्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण 

र 

(ग) क्या अप्रैल से जुन, 2012 कौ अवेधि के दौरान एयर 

इंडिया के 184 Bel म से केवल 16 सूये ने ही अपनी कूल 

लागत पूरी at है ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी oto क्या है तथा 

उक्त अवधि के दौरान उन रूं का व्यौरा क्या है fre अपनी 

ईधन की लागत भी पूरी नहीं की है; 
, 1 

(घ) क्या सरकार ने रूट मितव्ययिता कौ जांच करने ओर 

रूट को युक्तिसंगत बनाने के लिए adi का पता लगाने. के 

लिए कोई कार्यबल गठित किया रै, ताकि प्रचालनो `को अत्यंत 
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लागत प्रभावी बनाया जा सके ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी ata 

क्या है ओर sah क्या परिणाम निकले; ak 

(ङ) एयर इंडिया के घटे को कम/समाप्त करने कं लिए 

सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए दै/^उखए जा रहे है? 

नागर विमानन मत्री (श्री अजित सिंह); (क) से (ड) 

विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 

विवरण 

(क) ओर (ख). जी, हां! एयर इंडिया को वर्ष 2007-08 

मे 2226.16 BAS रुपये मे 5548.26 करोड रुपये, वर्षं 2009-10 

H 5552.44 करेड् रुपये, वर्षं 2010-11 A 6865.17 करोड रुपये 

तथा वर्षं 2011-12 मे 7853 करोड रुपये (अनंतिम) का Fer 

हआ है! इन घाटों के मुख्य कारण हैः () विमानन eae 

ईधन (ए.टी.-एफ.) की लागत में असमान्य वृद्धि, इसकी प्रतिकूल 

तथा गैर पारदर्शी मूल्य निर्धारण नीति ओर इस पर उच्च az, 

(0) विमानन अधिग्रहण के कारण मूल्य हास प्रावधान मँ वृद्धि; 

(1) नए विमान ae को शामिल किए जने कै कारणं विमानं 

ऋणो पर व्याज की मात्रा में वृद्धि; (iv) हवाईअड्डौं पर उपलब्ध 

अवसंरचना सहित उच्च अवसंरचनात्मक लागत; (५) व्याज दरं F 

तथा भारी कार्य पंजी ऋणो के कारण वित्त पोषण लागत में वृद्धि; 

(vi) ग्राउंड हैडलिंग राजस्व मे कमी; (vil) अमरीकी stat की 

तुलना मे रुपये का अवमूल्यन; (vill) घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय 

मार्गो पर॒ निम्न लागत वाहकों को प्रवेश जिसके परिणामस्वरूप 

उत्पादकता पर दबाव; तथा. (ix) वैश्विक मंदी तथा प्रीमियम यातायात 

मे कमी। | 

(ग) जी, att अप्रैल-जून, 2012 के लिए अनंतिम मार्ग 

अर्थशास्त्र के अनुसार 184 सेवाओं मे से केवल 1 सेवाओं ने 

कुल लागत को wa किया, 99 सेवाएं रोकड लागत को भी 

पूरा नहीं कर पाई तथा 69 सेवाएं रोकड लागत को Wa कर 

पाई किन्तु कुल लागत को प्राप्त नही कर पाई। 

(घ) मार्गं अर्थशास्त्र कौ जांच करने तथा मोर्गो कं युक्तिकरण 

के उपायों एवं साधनों का पता लगाने के लिए मंत्रालय के एक 

संयुक्त सचिव कौ अध्यक्षता मे एक कार्यदल का गठन किया गया 

है ताकि प्रचालनों को अधिक लागत कुशल बनाया जा सके।
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(ङ) लागतों को कम करने तथा प्रचालनिक निष्पादन में 

सुधार करने के लिए एयर इंडिया ने अनेक कदम उठाए रै, जिनमें 

शामिल है, जिनमे शामिल (i) पूर्ववर्ती एयर इंडिया तथा इंडियन 

एयरलाईस कं मार्गो का पूर्णं मार्गं युक्तिकरण ओर समानांतर प्रचालन 

वाले मार्गं नेटवकं को समाप्त करना; (ii) कतिपय घाटा करने वाले 

मार्गो का युक्तिकरण; (ii) यात्री आकर्षण मेँ वृद्धि करने के लिए 

अनेक घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय मार्गो पर नए विमानों को शामिल 

किया जाना; (iv) पुराने विमानां को ae से जलग करना ओर 

wae परिणामस्वरूप अनुरक्षण लागत मे कमी; (५) पट्टे के विमानों 

को उनको पट्टा अवधि समाप्त होने पर या उससे पहले ही वापस 

करना; (vi) गैर प्रचालनिकं at मे wei को बंद करना; 

(vil) अनावश्यक व्यय मे कमी करने के लिए कर्मचारियों की 

पुनतैनाती; (४) उच्च. प्रचालनिक लागत वाले बी. 747-400 विमान 

सहिते पुराने विमानो कौ निकालना; (ix) कार्यपालक निदेशको/भारत 

आधारित अधिकारियो को विदेशो से भारते मे स्थानांतरित करना; 

(x) कत्तिपय स्थर्लो पर विदेशी ओंफलाईइन कार्यालयों को बंद किया 

जाना; (xi) aH हब को बंद करना ओर दिल्ली म एक हब | 

को स्थापना जिसके परिणामस्वरूप मार्गो की पुनर्सर्चना के कारण 

व्यापक TAA हुई; (xii) एकौकृत प्रचालन नियंत्रण केन्द्रौ की स्थापना; 

(xiii) ऋणदाताओं के साथ वित्तीय पुनर्रचना योजना पर हस्ताक्षर 

करना fran परिणामस्वरूप व्याज लागतो मे बचत ओर ऋणो के 

पुनर्भुगतान पर ऋणस्थगन; (xiv) सरकार द्वारा एयर ईडिया के लिए 

एक टर्बअराडंड योजना तथा एक वित्तीय पुनर्सरचना योजना को स्वीकृति 

प्रदान किया जाना जिसमे सरकार द्वारा अतिरिक्त इक्विटी सहायता, 

लागत मे कमी तथा उन्नत प्रचालनिक निष्पादन पर बल दिया गया 

है; तथा (xv) सरकार द्वारा नियुक्त निगरानी समिति द्वारा कंपनी 

के कोर्यनिष्पादन कौ गहन मोनीररिग। 

श्री भर्तृहरि महताब : 

इंडिया की 30,000 करोड रूपए की वित्तीय पुनर्गटन योजना का 

अध्यक्ष महोदया, मत्रीमंडल द्वारा एयर 

अनुमोदन करने के लगभग छह माह पश्चात, क्या यह सही है 

कि इस पैकेज ने एक एयर Whe को नुकसान पहुंचाया है, क्या 

वित्त मंत्रालय ने संप्रभुता गारंटी के रोक कर रखा है? क्या एयर 

इंडिया को अब अपने गैर-परिवर्तनीय fee aq का विस्तार करने 

की आवश्यकता होगी ओर वर्ष के आरंभ मेँ कौ गर्द कुछ गणनाओं 

का पुनः आकलन करना होगा? जब एयर इंडिया 20,000 करोड 

रुपए कौ समेकित हानि aa रही है ओर 43,000 करोड रुपए 
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के ऋण से ग्रस्त है, जिसका wa किया जाना है, इसमें नोरथ 

ate द्वार निर्णय vet लिए जने के कारण विलंब हो रहा 

हे। मंत्री जी के विचार से कब तक लालफीताशाही से ऊपर उठ 

पाएगे? 

श्री अजित सिंह : 

Al प्लान, 

अध्यक्ष महोदया, एयर इंडिया मे परिवर्तन 

(टिन्दी) 

बन चुका ti जो se ने we की है, उसमे करीब 

30,000 करोड रुपये उन्होने दिया है। आप जो 7400 करोड रुपए 

कौ बात मशनं कर रहे ह, वह एनएसडी ey किया है, जो 

सरकार ने गारंटी दी है। वे weet इश्यू हो चुके है। उनमें 

से करीब 5,000 करोड रुपए से ज्यादा हम aaa को लौटा चुके 

ह, बाकी पैसा जो सरकार ने दिया है, उसमे लिमिटस रखी है। 

(अनुवद् 

एयर इडिया को प्रत्येक छह माह के निगरानी समिति इसकी 

निगरानी करती -है ओर तत्पश्चात् ही धनराशि कौ अगली किस्त 

जारी कौ जाती है। तब से, एयर दंडिया ने कार्यनिष्पादन समय 

सीमा में सुधार किया है ओर इनमे से अधिकांश मे यह अगे 

रही है! हमे विश्वास है fe हम इन कार्यनिष्पादन ural को 

पूरा कर लंगे। एक निगरानी समिति इसकी निगरानी करती है ओर 

जब हम इन कार्यनिष्पादनं मानकों को पूरा करते है केवल तभी 

हमे धनराशि मिलती है। 

श्री भर्तृहरि महताब : महोदया, एेसी विमान सेवाएं भी रहै 

जदो या इससे अधिक प्रकार के विमानां कें साथ सफलतापूर्वक 

चल रही ईह। एयर इंडिया den ओर एयर बस दोनों द्वारा निर्मित 

विमानो के साथ चल रही है। उदाहरणार्थ, इंडिगो, भारत की एकमात्र 

लाभार्जन करने वाली विमान रेवा दै, जो | एयरबस द्वार निर्मित 56 

wet का प्रयोग करती है, ये भुवनेश्वर लेकर काक जैस विभिन्न 

eri तक उड़ान भरते Fi जब पुरे विश्व मे विमान सेवाओं के 

विलय कौ अथाह सफलता दर है, तो क्या सरकार विलय को 

समाप्त करने की सोच रही है? 

जब न्यायमूर्ति धर्माधिकारी समिति at रिपोर्ट को सरकार द्वारा
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स्वीकार कर लिया गया है ओर इसकी सिफारिश के कार्यान्वयन 

कौ लिए प्रयास किए जा रहे रहै, तो मै जानना चाहता हूं कि 

कार्यान्वयन-सह-असंगति परिशोधन समिति कं संबंध मँ क्या प्रगति 

हुई है। इसके परिणामी लाभ कब तक fact? | 

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष महोदया, न्यायमूर्ति धर्माधिकारी 

-समिति के प्रतिवेदने का कार्यान्वयन कर दिया गया है। इसमे जितने 

भी मामले उठाए गए है उन सभी का समाधान कर. दिया गया 

है। केवल पदोनतियां जिनको कुक समय के लिए रोके दिया गया 

था, पदोननति के लिए ईन बोर्ड का गठन कर दिया गया है 

ओर आगामी माह मे हम पदोनतिं प्रक्रिया भी शुरू कर देगे। 

यदि आप यह जानना चाहते है कि कदम-दर-कदम क्या किया 

गया है, तो मे यहां बता सकता हू अथवा माननीय सदस्य के 

साथ इसकौ चर्चा कर सकता हू। 

सबसे पहले पूर्ववतीं इंडियन एयरलाईंस तथा एयर इंडिया के 

विभिन्न पदो के स्तर को मिलाने का कार्य पूरा कर लिया गया 

a1 पूर्ववर्ती इंडियन wR लाइंस को संयुक्त वरिष्ठता निर्धारित कर 

ली गई है। 1 जुलाई, 2012 से पी-एल.आई. को समाप्त कर दिया 

गया है। Sta. मार्गं निर्देशो के अनुसार, वेतन निर्धारित प्रक्रिया 

पूरी कर ली गईं 31 पायलट, Sf क्रू के लिए उड़ान भत्ता 

ओर इंजीनियर के लिए लादसेस wa जेसे विभिन vat कं संवित्तरण 

हेतु मत्रीमंडल रिप्पण अनुमोदनं हेतु मत्रीमंडल को भेज दिया गया 

है। पदोन्नति के शेष मामलों पर विचार करने के लिए पदोनति 

समित्ति का गठन किया गया है। विभिन असंगतियों के संबध में 

whit से प्राप्त याचिकाओं को श्रेणीबद्ध fra गया है ओर 

इनकी शिकायतों का समाधान ae के लिए कार्यान्वियन/असंगति 

परिशोधन समिति वर्तमान मे विभिन dei ओर व्यक्तियों से विचार 

विमर्श कर रही है। 

श्री सी. शिवासामी : महोदया, fore मिली है कि करई 

अंतरराष्ट्रीय ओर घरेलू रूट पर एयर इंडिया कौ ईधन लागत भी 

पूरी नहीं हो पारही है परंतु फिर भी एयर इंडिया ने इन Tae 
तक अपनी sen जारी रखी fi freq मुख्य वस्त निर्यात क्षेत्र 

है जो 10 करोड ww से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। 

केरल में इरोड, करूर, नमाक्कल, wd ओर पालाक्काड के लोग 

अधिकांशतः waa faa नजदीक विमानपत्तन का प्रयोग करते 

tl 
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वर्तमान मे, ae निजी विमान सेवाएं कोयबटूर से दिल्ली तथा 

कौ सीधी उडानों का परिचालन करती दै जिसमे केवल तीन a2 

लगते है। परंतु एयर इंडिया कौ कालीकट से दिल्ली ` कौ उड़ान 

जो amen कोयंबदटूर ओर मुंबई से आती है, इसको दिल्ली पहुंचने 

मे पांच घंटे से अधिक का समय लगता है! चकि निजी विमान-सेवाओं 

मे केवल तीन घंटे का समय लगता है, इसलिए यात्रीगण केवल 

निजी विमान सेवाओं को वरीयता दे रहे है ओर एयर इंडिया की 

उपेक्षा कर रहै है। 

इसलिए, मै जानना चाहता हूं कि क्या सरकार Har से 

दिल्ली ओर दिल्ली से कोयंनटूर साथ ही Way से कार्यबटूर तथा 

कोयंबटूर से चेन्नई तक एयर इंडिया कौ सीधी अविराम सेवा प्रचालित 

करने के लिए आगे आएगी ताकि अच्छ. राजस्व अर्जित किया 

जा सके। | 

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने . ठीक --- | 

ही कहा है fe एयर इंडिया कौ बहुत सी उड़ानें लाभार्जन नही 

कर रही है, इममे से ap तो ईधन लागत भी पूरी wa कर 

पारही है। परेतु हमने समस्त नियमों पर ध्यान देने ओर यह देखने 

के लिए कि कहां लागत में कटौती कौ जा सकती है एक समिति 

का गठन किया हे। कई बार समस्या इसलिए उत्पन होती है क्योकि 

जब केवल माननीय सदस्यो को उड़ान की आवश्यकता होती है, 

ओर जब afi सरोकार के कारण वो उदान देना संभव 

नहीं होता, परंतु चूंकि माननीय सदस्यों कौ मांग होती है, इसलिए 

wR इंडिया इनको आवश्यकता को पूरा करते कौ कोशिश करता 

है ओर उन मार्गो पर भी उड़ान देता है जो गैर-लाभप्रद है। परंतु, 

जैसा कि मैने कहा है, लागत मे कटौती wa के लिए समिति 

जडी तत्परता से ध्यान दे रही है ओर हम उन कतिपय मार्गो को 

भी हटा रहे है, जो वाणिज्यिक सरोकार को देखते हुए व्यवहार्य 

नहीं tl | | 

श्री मानिक टैगोर : महोदया, माननीय मंत्री ने उत्तर दिया 

हे कि वो मार्गं जो पहले लाभप्रद थे, एयर इंडिया ने एेसे बहुत 

` से माग निजी प्रचालको कौ दे दिए $1 अब, केवल पांच मिनट 

कौ अवधि मे मदुर, चेनई आदि जैसे गंतव्य स्थलों के लिए seri 

उपलब्ध 1 से कई मार्ग निजी विमान प्रचालकों को दे दिष् 

गष Sl मँ जानना -चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने सब सही करने
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के लिए जिस समिति का उल्लेख किया है उसके लिए क्या समय 

सीमा निर्धारित की गई है। 

श्री अजित्त सिंह 

का संबंध है, मँ बताना चाहता हू कि यह एक सतत् प्रक्रिया 

‡ अध्यक्ष महोदया, जहां तक ॒ समय सीमा 

हे, समिति लागते मेँ कटौती करने के उपाय, इनं मार्गो पर एयर 

इंडिया का कार्य निष्पादन कैसे सुधारा जाए इस प्रकार कं मुददां 

पर ध्यान दे रही है। इसलिए. इसकी कोई समय-सीमा नही 21 

यह एक सतत् प्रक्रिया है। 

जहां तक मार्गो को देने ओर उस प्रकार के A का संबंध 

हि, मे बताना चाहता हू कि अब एयर इंडिया एकमात्र विमानसेवा 

we है। काफी पहले कोई चिमान सेवाओं को प्रचालन करने की 

अनुमति ati हाल ही में हमने एक प्रणाली शुरू कौ है, विमानपत्तन 

प्राधिकरण के पास अब स्थल ओर afer का समय निर्धारित 

करने तथा इन सब प्रकार के कार्यो का विशेषधिकार नहीं रह 

गया है। इसलिए, किसी अन्यि विमानसेवा को मार्ग देने का प्रश्न 

ही नहीं है! सभी विमान सेवाएं वाणिज्यिक स्थिति ओर बाजार के 

आयामो के अनुसार निर्णय लेती है कि कौन सी उड़ान तथा किस 

समय पर प्रचालन करेगी। 

(हिन्दी) 

श्री अशोक अर्गलः माननीय अध्यक्ष जी, मँ आपके माध्यम 

से माननीय मंत्री जी से wa चाहता हूं कि एयर-इईडिया विश्व 

मे महाराजा के नाम से जाना जाता था लेकिन आज महाराजा 

की हालत भिखारी जैसी हयो गयी दै, कर्मचारियों को समय पर 

वेतन wet मिल पा रहा है, आप इसमे फिजूलखर्चो को रोकने 

के लिए ओर इसके सुधार के लिए क्या कदम उठएंगे? 

श्री अजित सिंहः मैडम स्पीकर, महाराजाओं की हालत सभी 

जगह tet हो ही गयी है, केवल एयर~इंडिया. की नहीं है। आपने 

जो समस्या उठाई है उसके लिए सरकार ने टर्न-अराऊंड प्लान. 

बनाया है ओर उसका पालन करने के लिए ओर जो मर्जर wal 

था उसके लिए एक धर्माधिकारी कमेटी बनाई थी। सरकार 

टर्न-अराऊंड प्लान कै अनुसार काम कर रही है जिससे धीरे- | 

धीरे एयर-दंडिया कौ स्थिति सुधर रही दै।. 

श्री धनंजय सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, 3 माननीय मंत्री जी 
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से इनके द्वार जो मूल wa का उत्तर दिया गया है उस्म ए 

बी. के पार्ट-8 मेँ दिया है कि ‘Ray एवं अंतर्राष्ट्रीय मार्गो पर 

निम्न लागत वाहकों का. प्रवेश जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता पर 

waa" ओर साथ ही आपने ‘St मेँ उत्तर दिया है कि मार्गो 

के लिए आपने किसी क्मेरी का गठन किया है। माननीय 

मंत्री जी से भँ यह जानना wen कि जो aha afta 

आये है उनके कम्प्टीशन मे आप एयर-इंडिया मे कितना सुधार 

ला रहे है तथा आपने जो कमेटी बनाई है तो आगरा मँ हमारे 

यहां एयर-फोर्स को एयरपोर्ट & वहां पर कमर्शियल we 

पोट क्यौ नहीं बना सकते जबकि वहां इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत 

ज्यादा आते है? मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दैन का कष्ट 

करे । 

श्री अजित सिंहः अध्यक्ष महोदया, जहा तक इम्पूवर्मेट का 

सवाल रहै, एयर इंडिया का पांच महीने पहले माकंट शेयर 

16.3 प्रतिशत था। पिछले महीने अक्टूबर मे एयर इंडिया का माकंट 

शेयर 20.8 प्रतिशत हो गया है। उसमे लगातार wate हो रहा 

tl जहां तक आगरा का सवाल है, हमने प्रदेश सरकार को लिखा 

है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए वह हमें एक प्रस्ताव 

भेजे लेकिन अभी तक इस बारे में वहां से कोई प्रस्ता हमारे पास 

न्ह आया दै। .--(व्यवधान) 

श्री दारा सिंह चौहानः आप साफ साफ लिखें कि प्रस्ताव 

भेजे। | 

श्री अजित सिंहः हम उनको लिख चुके ZF 

श्री दारा सिंह dem: फिर दोबारा आप fed 

श्री अजित सिंहः आगरा मेँ waa aw एयरपोर्ट & ओर 

wand & लोग fete fatter साहब से मिले ओर उनका 

कहना है कि अगर थोडी जमीन प्रदेश सरकार दे दे तो वहां 

पर हम एक Bete ws एयर flew पर दे SF जिससे एयरफोरसं 

केश्रू जाने पर जो समस्या होती ठै, वह समाप्त हौ जाएगी। उसके 

लिए हम निरन्तर प्रदेश सरकार से पत्र व्यवहार कर रहे है लेकिन 

उनको इस बारे मे कोई जवाब भी नर्ही मिला है। उसके लिए 

करीन 50-60 एकड़ जमीन की जरूरत है जो जिला ओथोरिरीज 

ने आइडेटिफाई भी कर ली है लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी हमें
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कोई जवाब नहीं दिया है। जैसे कि वह जमीन प्रदेश सरकार दे 

देगी, वैसे हीं वहां vad का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हम 

वहां सिविल एन्क्लेव बना ct 

(आनुक् 

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : अध्यक्ष महोदाया, एयर् इंडिया मे 

नुकसान कौ स्थिति भयावह कर देने वाली है। fea चार वर्षो 

मे कुल 22,492.59 करोड रुपये कौ हानि हुई Bi मुञ्चे याद है 

कि बारहवीं तथा wedi लोक सभा मे जब म सार्वजनिक उपक्रम 

संबधी समिति मे सदस्य था, सभी वर्गो के सदस्य एयर इंडिया | 

तथा इंडियन एयरलाइंस के विलयन के पक्ष मे थे क्योकि विश्व 

के किसी भी भाग मे, एयरलाइंस मेँ इस प्रकार का विभावन नहीं 

होता है कि वह दो विभिन तरीके से कार्य करे। इसलिए, एयर 

इंडिया का विलयन एक उत्साहवर्धक निर्णय हँ तथा यह इस ` सोच 

के साथ किया गया था fe जहौ तक इसके प्रचालन aa का 

संबंध है, एयर इंडिया एक चमत्कार करेगा। परंतु अब यह लगता 

. है कि इस प्रकार के भारो घाटे के साथ, सुरक्षा का प्रशन भी 
स्वतः उठ खडा होता Tl हम सब we बेठे Fi एयरलाहंस में 

यात्रा करमे बाले लोग इस बात से भयभीत है कि इस प्रकार 

के भारी घाटे के पश्चात, यात्रियों कौ सुरक्षा को प्राथमिकता दी 
जाएगी अथवा नहीं। दूसरी ओर, कर्मचारियों को समुचित रूप से 

एवं समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। जब भी हम हवाई अड्डे 

के पास से गुजरते है, वे हमारे पास आकर ह्म घेर लेते है 

ओर वे यह जानना चाहते है कि हम एयर इंडिया के कर्मचारियों 

=) 

माननीय मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न aes ही स्पष्ट है। मँ 

यह जानना चाहता हू कि क्या एयर् इंडिया कै कर्मचारियों को 

उनका वेतन. नियमित तौर पर दिया जा रहा है अथवा at दूसरा, 

भम यह भी जानना चाहता हूं कि तथा एर इंडिया मेँ हुं भारी 

. हानि के कारण यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विचार 

किया जा रहा है अथवा नहीं। 

श्री अजित सिंह : महोदया, पिछले लगभग छह महीने से, 
एयर इंडिया के कर्मचारियों को नियमित तौर पर वेतन दिया जा 

रहा है। मै समञ्ता ¢ कि उनका पिछला बकाया है। परेतु हर 
५ 

5 दिसम्बर, 2012 

केः वेतन के समुचित भुगतान के मुहे को क्यो नहीं उठा रहे | 
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महीने उन्हे वेतन का भुगतान किया mw है तथा हम इस अंतर 

को कम कर रहे है हम पिछली बकाया राशि भी चुका रहे 

- है। 

जहां तक सुरक्षा का aay है, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र मे एयर 

इंडिया का far किसी से कम नहीं है। 

(हिन्दी) 

श्री लालू प्रसादः अध्यक्ष महोदया, मँ माननीय मंत्री जी से 

कहना चाहता हूं कि अक्सर हम लोग प्लेन मे आति-जाते है। 

हमारे साथी ने सैलरी के मामले मे पू लिया लेकिन जब mR 

हुआ ओर बहुत सारे एयर बस खरीदे गए तो जो wa wee 

है, उसमे प्रादवेर लोगो को एलाउ किया गया, लेकिन जो नोनि-पेडंग 

wea है, उसमे एयर इंडिया को भेजा जाता है। आपने कहा कि 

इसकौ एक कमेटी हम बना रहे है। आप एक कमेटी बना रहे 

है, ठीक है! आप देर से आए है लेकिन दुरुस्त आए ft कुछ 

काम आपने किया है। लेकिन हमारे एक साथी ने ठीक wa 

कि तनख्वाह आपको समय पर देनी चाहिए। पायलट, एयर wea 

- को तनख्वाह टाइम से दीजिए। आप समय से wile at करते 

है, जैसे ही हम प्लेन मे अदर आति रै, वहां जो बहन काम करती 

है वे कहती है कि हमे तनख्वाह नहीं मिली Bo हम इससे डिमोरेलाइज | | 

हो जाते fi यह प्रियारिरी रखिए कि कम से कम तनख्वाह तो 

उन्हे टाइम से fae 

महोदया, म आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पुना 

चाहता हूं कि पटना wee को कब ओर कहां fre करने 

जा रहै है? बिहटा हवाई अड्डा पर A चलिए। वहां पेड 

कटवा दिए गए है, afer हो गई है। हो सकता है कि किसी 

दिनि वहां हादसा हो जाए, पहले भी हुआ हे। वहां कोई प्लेन 

नहीं आ रहा है। आपने कह दिया कि. एमपी जहां तय करेगे 

वहां ले wet आप बिहार के witty को बुलाकर फैसला लीजिए। 

पटना हवाई अड्डे का नाम लोकनायक. जयप्रकाश नारायण जी के. 

नाम पर है, वह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जबकि यह Sifter 
जना हमा है। आप कम से कम बिहार के हवाई अड्डे को 

ae कीजिए। tn रूट पर प्लेन भेजिए, एयर इंडिया के लिए 

वही तय कीजिए ओर प्राइवेट को नोन ten म डालिए, तभी जाकर 
सुधार होगा। इसकं अलावा हम बाकी सुधार का लक्षण नहीं देख
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रहे हे। 

श्री अजित सिंहः महोदया, भ तनख्वाह के बारे मे पहले 

ही बता चुका हुं कि वह fret छह-सात wh से निरंतर 

समय पर मिल रही है। ae वैकर्लोग है जो जल्दी ही खत्म 

हो जाएगा। 

जहां तक पटना एयरपोर्ट को wats करने की बात है, 

यहां जगह नर्ही Ti हम प्रदेश सरकार से कह रहे है कि जगह 

बताइए क्योकि विहार में नए इंटरनेशनल एयरपों की जरूरत है। 

प्रदेश सरकार को ही प्रस्ताव भेजना पडेगा ओर जमीन देनी पदेगी। 

मै लालू जी से fete करता हूं कि क्योकि मै नीतीश कमार 

जी सै बात कर सहाहं, वे भी बात कर जिससे जल्दी से जल्दी 

प्रदेश सरकार प्रस्तावं भेजे। 

(भुकाद् 

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री महोदय, Fo यह भी कहना 

went कि एयर इंडिया को इसकौ खोई प्रतिष्ठा वापस दिलवाई 

जानी चाहिए तथा एयर इंडिया के कर्मचारिर्यो का ध्यान रखा जाना 

चाहिए। 

श्री अजित सिंह : महोदया, हम to करने का प्रयास कर 

रहे हे। | 

(िन्दी] 

चीन द्वारा घुसपैठ 

*164. श्री .लालजी रन्डनः क्या विदेश मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे कि `: 

(क) क्या चीनी सेना द्वारा भारत्तीय सीमा मे घुसपैठ की 

घटनाएं ge ft; 

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो ओर चालू at के 

दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार व्यौरा क्या है, 

(ग) इस संबंध मेँ सरकार द्वारा क्या कारवाई at गई 

ya जा रही 3; 
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(घ) क्या सरकार लदाख के Sade क्षेत्र में चीनी. सेना 

द्वारा घुसपैठ को देश कौ सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मानती; 

a 

(ड) ae a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण रहै? 

(अनुवाद) 

विदेश Hat (श्री सलमान खुरशीद) : (क) से (ङ) भारत 

ओर चीन के बीच सीमा क्षेत्रो मे कोई साञ्ी अंकित वास्तविक 

नियंत्रण रेखा (एल-ए.सी.) नही है। Gel अंकित वास्तविक नियंत्रण 

रेखा (एल.ए.सी.) कौ लेकर भारत ओर चीन की धारणाओं में 

| मतभेद होने कै कारण इस आधार पर समय समय पर एेसी स्थितियां 

पैदा हुई ईँ, जिनसे बचा जा सकेता था, यदि वास्तविक नियंत्रण 

रेखा (एल.ए.सी.) कौ | दोनों देशो कौ धारणा एक समान होती। 

सरकार वास्तविक नियत्रण रेखा (एल-ए-सी-) कं आस-पास किसी 

भी अतिक्रमण के मामले को चीनी पक्ष के साथ सीमा कार्मिक 

वैठको, फलैग बैठक, भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय 

हेतु कार्यत॑त्र कौ dont तथा राजनयिक माध्यमों सहित स्थापित ततर 

के माध्यम से लगातार sort रहती है। दोनों पक्षों ने अनेक अवसरों 

पर सीमा के प्न के अंतिम निपरारे को लंबित रखते हुए, भारत-चीन 

सीमा क्षेत्रो मे वास्तविक नियंत्रण रेखा के आस-पास शांति बनाए 

रखने कौ अपनी-अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है! सरकार भारत की 

सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों पर लगातार नजर 

रखत है ओर इसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठती 

है। | 

(हिन्दी) 

श्री लालजी टन्डनः माननीय अध्यक्ष महोदया, भने जो प्रश्न 

किया है उसका wel उत्तर नहीं है। मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि चीनी 

सेना द्वारा भारतीय सीमां पर घुसपैठ कौ घटनाएं हुई है? मेँ सरकार 

से जानना चाहता हूं लेकिन उत्तर मेँ इसका कीं कोई जिक्र नहीं 

cl मेने पूछा कि विगत तीन वर्षो मँ ओर चालू वर्ष मे कितनी 

घटनाएं हुई है? इसकी सूचनां क्या है? इसका कोई जवाब नही 

है। यह एकं te नोट है जिसका अर्थं माननीय विदेश मंत्री aaa
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सकते है, भे तो न्ह aaa पाया gi मेरे wa का इसमे कोई 

जवाब नहीं है। अगर देश at सीमाओं के बरे मे प्रश्न हो ओर 

संसद मै सरकार का ta wa हो कि वह उत्तर भी नही 

दे सकती टै तो हम समञ्च सकते है कि देश की हालत क्या 

है। 

श्री सलमान geile: माननीय अध्यक्ष महोदया, मै माननीय 

सांसद कौ चिंता का सम्मान करता हू। परन्तु मँ यह बताना चाहता 

हं fe जिस विषय को लेकर प्रश्न पृच्छ गया है पहले उसका | 

आधार स्पष्ट हो wai चीनं ओर भारतवर्षं के नीच मे अभी tat 

कोई सहमति इस बात पर नही हुई है। लाइन ate एक्चयुल कट्रल 

या एलएसी है। 

... (AFIT) 

अध्यक्ष महोदयाः आप मंत्री जी को बोलने दीजिए्। 

(अनुवद् 

अन समय समाप्त हो गया है। 

... (व्यवधान) 

(हिन्दी ` 

श्री सलमान खुरशीद : अध्यक्ष जी, यह पहले मेरी बात सुन 

a, उसके बाद पूरक प्रश्न पू सकते ह। 

..(व्यवधान) 

(अनुवद्) 

अध्यक्ष | महोदया : प्रश्न काल समाप्त ' हुआ। 

(हिन्दी) 

... (व्यवधान) 

श्री सलमान खुर्शद : अध्यक्ष जी, समय पूरा हो जायेगा, 

ये मेरी. बात सुन लें, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। .. 

` ..-(व्यकधान) 
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अध्यक्ष महोदया : आप मत्री जी कौ बात सुन लीजिए। 

... (व्यवधान) 

(अनुवाद 

अध्यक्ष महोदया : पहले ही मध्याहन में 12 बज चुके FI 

12 बज गये Fi अब समय ae है। 

...(व्यवधान) 

(हिन्दी 

श्री सलमान खुशींदः अध्यक्ष जी, मँ एक बात स्पष्ट कर 

दं कि जो हमारी ...(व्यवधान) मेरी पूरी बात समञ्च लं। जो हमारी 

समञ्च है कि एल-ए.सी. कहां पर है ओर जो उनकौ समज्ञ है, जब 

` तक ...८व्यवधान) अध्यक्षा जी, जब ये aa adi चाह रहे है, 

यह बात समञ्चने की. है ..-(व्यवधान) 

[IAG] 

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल समाप्त BT 

«+ (FIT) 

a महोदया :. बारह बजकर एक मिनट हो चुका है। 

प्रश्न काल समाप्त हो चुका है। मेरा मानना है कि अब इस पर 

चर्चा करनी चाहिए्। 

...( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : म रिक Sahih प्रश्न काल समाप्त हो 

चुका है। 

..(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : अवे हम अगला मद A, पत्र सभा पटल 

परं रखे जाएगे। 

श्री अजीत सिंह 

+ ...(व्यवधान)
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(हिन्दी 

श्री मुलायम सिंह यादवः अध्यक्ष महोदया, wen मिनिस्टर यहां 

ao है, इस पर चर्चा करा दीजिए्। ...(व्यवधान) 

श्री दारा सिंह den: महोदया, कल छह दिसम्बर को बाना 

साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। 

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल 

नाथ); ` आपकी बात मान ली। ..-(व्यवधान) 

एक माननीय सदस्यः इनका जवाब एक्सपज होना चाहिए . 

.. (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः मे fas मंगवाकर देख लूंगी । दूसरी बात 

यह वात है fea) वैसे भी उत्तर देने के लिए बहुत थोडा समय 

बाको बचा है। at लगता है सदन इस विषय पर उत्तेजित है। 

यदि आप मुञ्चे एक नोटिस sai तो हम इस पर चर्चा कर सकते 

है। 

((॥ 

श्री शैलेन्द्र कुमार ; इस पर नियम 193 के तहत चर्चा कराई 

जापए। 

„ अध्यक्ष महोदया : आपका जो भी नोटिस आएगा, हम उसे 

देखेगे। 

[अनुकदु .. 

| श्री कमले We : सरकार चीन -पर नियम 193 के तहत 

चर्चा करवाने के लिए तैयार रै।...८व्यतधान) 

(हिन्दी) 

श्री मुलायम सिंह यादव : इस पर नियम 193 में चर्चा कराई 

जाए। 

st कमल नाथ : आपकी बाते मान ली, मैने सदन मे कह 

 दिया।..-(व्यवधान) 
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(हिन्दी 

विमानपत्तनौं का निर्माण/विकास 

*165. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ; 

श्री दुष्यत सिंह : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपां करेगे कि : 

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न राज्यों में 

विमानपत्तनौ का विकास/निर्माण करने का है; 

(ख) यदि हां, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश ओर ्ारखंड सहित 

तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है; 

(ग) इनमे से कितने विमानपत्तनौ को sic मानकं के 

अनुरूप विकसित किए जाने का विचार हैः 

(घः) क्या विभिन राज्यों ने अपने-अपने राज्यो मे sera विमानन 

सुविधाओं हेतु अनुरोध किया है; ओर | 

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार व्यौरा क्या है ओर 

दस पर सरकार की an प्रतिक्रिया है? 

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) ओर (ख) 

जी, हां। विकास के लिए अनुमोदित नए ग्रीनफील्ड हवाई steel 

का ब्योरा संलग्न विवरण-। पर उपलब्ध FI 

(ग) सरकार द्वारा अनुमोदित 15 नई wales हवाई अड्डा 

परियोजनाओं मे से 06 परियोजनार्ओं यथा नवी मुबई तथा शिरडी 

(महाराष्ट), मोपा (गोवा), Hl (केरल), कराईकल (पुदुचेरी) तथा 

कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) हवाई sedi पर अंतरराष्ट्रीय warn के 

लिए fran fea रहा है। ad उनकं पास सभी अपेक्षित 

अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हो तथा वे ta प्रचालनों कं लिए 

निर्धारित विनियामक स्वीकृतियां प्राप्त at) 

(घ) ओर (ङ) उन हवाई nest, जिनके day मे राज्यो 

ने स्तरोनयन, विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए अनुरोध किया 

है, का a संलग्न विवरण-॥ पर उपलब्ध FI
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विवरण 

(क) नागर विमानम मंत्रालय द्वार नई ग्रीनफौल्ड हवाई अड्डा नीति के अंतर्गत सैद्धातिक अनुमोदन प्रदान कौ गई ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा 

परियोजनाओं कौ सूची 

क्र. सं. स्थान - राच्यं रिपपणियां 

1 ` 2 | व 3 . ` 4 

1. मोपा गोवा | अंतरराष्ट्रीय 

2. ` गुलबर्ग वि कर्नाटक 

3, लीजापुर | 

4. हासन 

5. शिमोगा 

6. अरानमुला (पथनामधिट्टा) केरल 

7. HR a वि अंतररष्टरीय 

8. सिन्धुदुर्ग | । महाराष्ट 

9. नवी Way | | अंतरराष्ट्रीय 

10. शिरडी | | । अंतरराष्ट्रीय 

11. ` डाबरा | | मध्य प्रदेश | कार्गो हवाईअड्ढा 

12. , ` कराहकल | पुदुचरी _ | अंतरराष्ट्रीय 

13. पेक्योग ` | सिक्किम 

14. कुशीनगर ` ` उत्तर प्रदेश | अंतरराष्ट्रीय 

, 15. अंडल-फरीदपुर. । पश्चिम बंगाल 

(ख) भारतीयः विमानपत्तन प्राधिकरण द्वा निर्माण कं लिए sea नए हवाईअइ्डे ` 

(i). गरीनफील्ड हवाईअड्डे ` | | 

1 पेक्योग Citta) सिक्किम-कार्य प्रमति पर है 

` 2. इटनगर-अरुणाचल प्रदेश-नियोजन स्तर ` 

3. चेथु (कोहिमा) -नागालैड-नियोजन स्तर
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(i) मौजूदा हवाईअडद्डौ का विकास 

1. किशनगढ़ (अजमेर) -राजस्थान-नियोजन स्तर 

2. देवघर-ज्ञारखंड-नियोजन स्तर 

3 . तेजु-अरुणाचल प्रदेश कार्य प्रगति पर 
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विवरण-॥ 

राज्य सरकार से जिन हवाहंभङ्डं के विकास, विस्तार, स्तयेनयन तथा आधुतिकीकरण 

के लिए अनुरोध प्राप्त हए है उनका व्यौरा 

क्र. स. राज्य का नाम हवाईअड्डढौं कौ संख्या रिपणियां 

1 2 3 4 

1. आध्र प्रदेश 1. वारगल समञ्योता स्चापन पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण 

कर रही FI 

2. विजयवाड़ा समञ्चोता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए mM) राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण 

कर रही हे। 

3 SST wag ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भूमि सुपुर्द की गई FI परियोजना 

का कार्यं पूरा होने वाला है। 

4. तिरुपति आशिक रूप से भूमि सुपुर्दं कौ गई है। शेष भूमि के अधिग्रहण का 

कार्य प्रगति पर है। 

2. जम्मू ओर कश्मीर 5. जम्मू (सीई) भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। 

3. Beas 6. देवधर waa सापन पर हस्ताक्षर किए गए। भूमि अधिग्रहण का कार्यं प्रगति 

पर हे। 

4. कर्नारिक 7. बेलगांव Sag ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए am भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति 

पर है। 

8. हुबली राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भूमि सुपुर्द की 

tl डीपीञआर तैयार किया जा रहा है। 

5. केरल 9. त्रिर्वेद्रम भूमि अधिग्रहरण का कार्य प्रगति पर है। 

6. - ओडिशा 10. FATS भूमि अधिग्रहण का कार्यं प्रगति पर है। 

7. पंजाब | 11. भरिंडा नए सिविल एनक्लेव का कार्य पूरा हो गया है। 
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1 2 3 4 

12. लुधियाना विस्तार तथा स्तरोनयन क लिए राज्य सरकार हार भूमि उपलब्ध कराई 

| जानी दै। 

123. चंडीगद (सीई) कार्य प्रगति पर है! 

(मोहाली साइड) | 

8. राजस्थान - 14. किशनगढ़ भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर el 

15. जोधपुर (ag) प्रस्ताव कौ जांच की जा रही है। 

9. तमिलनाडु 16... कोयम्बटूर ` राज्य सरकार द्वारा भूमि afer का कार्य प्रगति पर है। 

17. तूतीकोरिन राज्य सरकार भूमि का अधिग्रहण कर रही है। 

10. संघ राज्य. क्षेत्र 18. अगाती विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने पर्यावरण तथा Hans क्लियरेस के लिए 

| ` | प्रस्ताव कौ सिफारिश at है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का ओपचारिक 

अनुमोदन wifes है। 10 were भूमि के अधिग्रहणः तथा लगुन क्षेत्र 

(20.84 was) में निर्माण कार्य कौ अनुमति का अनुरोध लक्षद्रीप प्रशासन 

को भेजा गया है। 

19.. Feat समञ्चौता सापन पर हस्ताक्षर किए गए है। आंशिक रूप से भूमि AI - 

| गईं है। शेष भूमि अभी qué की जानी है। चरण-1 का कार्य 

पूरा होने वाला है। ` 

[SANE] लागत seit ओर ae a, तो क्या सरकार ने ईन मुदँ पर विभिन 

yee ईैडलिंग diet का कौर्यान्वयन 

*166. श्री अधलगराब पारील शिवाजी : 

श्री गजाननं ध. बाबर : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह ` बताने की कृपा करेगे कि : 

(क). क्या सरकार को विभिन विमान कंपनियों द्वारा 2007 

मे yeaa use हैडलिंग पोलिसी के कार्यान्वयन के बारे मे व्यक्त 

गई चिन्ताओं की जानकारी है 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; | 

(ग) _ क्या उक्त नीति के कार्यान्वयन से ois हंडलिंग कौ 

विमान कपनिर्यो के प्रतिनिधियों के साथ wal की है; 

(घ) यदिह, तो तत्संबधी oho क्या है ओर इसके क्या 

परिणाम रहे; ओर 

(ङ) इन मुदो का अविलंब समाधान करने हेतु सरकार द्वारा | 

क्या कदम SIT गए है? 

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह); (क) ओर (ख) जी, 

ai सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी.सी.एस.) ने वर्ष 2007 में 

सुरक्षा, विमानन संरक्षा, विश्वस्तरीय ग्राउंड हडंग सेवाओं को प्राप्त 

करने, आदि से संबंधित मुदो को ध्यान मे रखने हुए हवाई अङ्ौ पर 

ads feta पर विचार किया था ओर नई ode हैडलिंग नीति 

को अनुमोदन प्रदान् किया था। एयरलाइन vast के साथ परामर्श 

करने के पश्चात वर्ष 2010 में इस नीति मे संशोधन किया गया था। 
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एयरलाइनों ने चिता व्यक्त कौ है उन्हे Oss हैडलिंग गतिविधियों 

से अलग करने के ` कारण उनके द्वारा अपने ग्राहकों को वैयक्तिक 

सेवाएं उपलब्ध कराए जाने कौ संभावनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाएगी 

ओर इसलिए sé टर्मिनल ass पर use हैडलिंग कौ अनुमति 

प्रदान कौ जाए। एयरलाइनों के अनुरोध पर विचार किया गया ओर 

उन्हे रर्मिनल साईड पर स्व-हैडलिंग को अनुमति प्रदान कौ गई थी। 

तथापि, नवम्बर, 2010 में Ween ath इंडियन एयरलाइंस तथा 

अन्यो द्वारा दिल्ली seq न्यायालय मे oss tele नीति को चुनौती 

दी गई थी। अदलित ने दिनके 04.03.2011 को ga fte याचिका 

को खारिज कर दिया ओर इस नीति को बहलं रखा। तत्पश्चात, 

दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती देते हुए भारत 

के सर्वोच्च न्यायालय मे एस.एत.पी. सिविल 7764-2011 दायर कौ 

गई थी। सर्वेच्च न्यायालय नै टिप्पणी कौ कि यदि संभव हो तो 

सभी पक्षो को एक साथ वार्ता करनी चाहिए ओर इसका समाधान 

, निकालना चाहिए। तदनुसार, एयरलाईइन प्रचालको के साथ इस मुर 

पर चर्चा करने के लिए 25 अक्तूबर, 2012 कौ एक बैठक का 

आयोजन किया गया था जिसे उन्हें स्थिति से अवगत कराया गया 

था। इन मुदो के समाधान के लिए एक समिति का भी गठन किया 

गया है। यह मामला न्यायाधीन दै। 

(ग) से (ड) विभिन एवरलादनो के प्रतिनिधियों के साथ 

लागत के मुदो पर चर्चा कौ गर्ह थी ओर sé स्थिति स्पष्ट कौ 

गई धी कि एक पारदर्शी प्रक्रिया wl अपनाते हुए तथा स्टैकधारकों 

से परामर्श करके भारतीय विमानपत्तन आर्थिके विनियामक प्राधिकरण 

द्वारा ग्राउंड ssf के yan का निर्धारण किया जाएगा। waren 

को यह भी स्पष्ट किया गया है कि एयरलाइन प्रचालक अलग 

से अपनी ass हैडलिंग कंपनियां /अनुषंगी कंपनियां निगमित कर सकते 

ol tet कपनियां८अनुषंगी कंपनियां ग्राउंड ईैडलिंग सेवा प्रदाता (जी. 

waved.) कौ नियुक्ति/चयन की बोली मे भाग ले संकती है। 

शहरो ओर wel का विकास 

167. डौ. wa डे : 

श्री सुशील कुमार सिंह : 

क्या शहरी विकास यह बताने at कृपा करेगे कि : 

(क) क्या शहरी क्षत्रा, wed ओर wel मे जनसंख्या में 

तेजी से वृद्धि हो रही है ओर यदि हां, तो aaa sto क्या 

है ओर इसके क्या कारण है; 
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(ख) क्या अवसंरचना ओर मूलभूत सुविधाएं जनसंख्या के 

अनुरूप है ओर यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है ओर यदि ae, 

तो इसके क्या कारण है तथा इस संबंध मे सरकार द्वारा क्या कदम 

उठाए गए Wel जा रहे है 

(ग) क्या areas ओर बिहार सहित विभिन राज्यो ने 

अपने-अपने राज्यों में शहरों ओर weal के विकास हेतु वित्तीय सहायतता 

के लिए प्रस्तावं भेजे है; 

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान 

तत्संबंधी राज्यवार व्योरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान राज्य 

ओर वर्ष-वार कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए तथा कितनी धनराशि 

स्वीकृत/जारी की गई; ओर 

(ङ) कितने प्रस्ताव अभी भी लम्बित है तथा इनके लम्बित 

रहने के क्या कारण है; ओर इन लम्बित प्रस्तावों को कब तक 

स्वीकृति दे दी जाएगी? 

शहरी विकास मत्री तथा संसदीय कार्य मत्री (श्री कमल 

नाथ): (क) से (ङ) जनगणना, 2001 ओर 2011 के आधार पर 

संलग्न विवरण-। मेँ दिए राज्य-वार आंकडे दशति है कं 2001-2011 

के दशक में शहरीकरण मेँ वृद्धि हई है। जनगणना के अनुसार, शहरो 

ओर gel की ओर vara कारको जिनमें अन्यो के साथ-साथ शिक्षा, 

विवाह ओर रोजगार शामिल रहै, से प्रभावित होता है। 

(ख) जी, नही । शहरी क्षेत्रो मे जनसंख्या की वृद्धि से बुनियादी 

शहरी सेवाओं पर दबाव बढ रहय है। शहरी विकास राज्य का विषय 

है ओर राज्य सरकारों को शहरो पर दबाव को कम करने के लिए 

कारवाई करनी है। भारत सरकार स्कीमों के जरिए राज्यों को उनके 

प्रयासो मे सहायता करती है। भारत सरकार ने ad 2005 मेँ जवाहरलाल 

Fee TS शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.-एम.) आरम्भ 

किया। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चलाए गए शहरी अवस्थापना 

ओर शासन घटक का उदेश्य चयनित 65 शहरो मे शहरी अवस्थापना 

ओर परिवहन में सुधार करना है। छोटे ओर ade sal कौ 

आवश्यकताओं कौ पूर्तिं छोटे ओर wala Hell हेतु शहरी अवस्थापना 

विकास स्कीम (यू.आई.दी.एस.एस.एम.री.) कार्यक्रम द्वारा कौ जाती 

है। इसके अलावा, wed विकास मंत्रालय द्वारा, चिन्हिति FA ओर 

अन्य परियोजनाओं के अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु एकमुश्त 

10% स्कीम एशियाई विकास बक द्वारा सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर क्षेत्र 

शहरी विकास कार्यक्रम ओर सात मेगा शहरों के आस-पास सैटेलाइट
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कस्बो मे शहरी अवस्थापना विकास संबंधी प्रायोगिक स्कीम, के 

अंतर्गत शहरी. अवस्थापना हेतु वित्तीय सहायता भी मुहैया कौ जा रही 

7 

(ग) जी, हां। ` 

(घ) पिछले तीन वर्षो ओर वर्तमान ad के दौरान स्कीमों 

` क अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव, स्वीकृत ओर जारी राशियों का राज्य-वार 

एवं वर्ष-वार ah संलग्न विवरण-॥ (क) से aera विवरण-॥ 

(च) मेँ. दिया गया है। 

(ङ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी . नवीकरण मिशन (जे. 

एन.एन.यू.आर.-एम.) कौ अवधि वर्ष 2005 से 2012 तक थी जिसे 

चालू परियोजनाओं ओर सुधारों को पूरा करने के लिए दो वर्षं aa 
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दिया गया है। अतः कोई नई परियोजना यू.आई.जी. ओर यू.आई.डी. 

एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत स्वीकृति हेतु पात्रे नही है। सात मेगा शहरो 

के आस-पास सैटेलाइट कसबों मे शहरी अवस्थापना विकास संबंधी 

प्रायोगिक स्कीम की अवधि ग्यारहवीं योजना के साथ नही समाप्त 

at थी ओर पूरे आबंटन के लिए वचनबद्धता कौ जा चुकौ हे 

इसलिए कोई नई परियोजना आरम्भ नर्ही कौ जा सकती। एन-ई.आर. 

यू-डी.पी. के अंतर्गत एशियाई विकास dH सहायता कौ दो अनुमोदित 

टांचों के लिए निर्धारित परियोजनाएं wed ही स्वीकृत कौ जा चुकी 

हे! एकमुर्त 10% के अंतर्गत, पात्र परियोजनाएं राज्यो द्वारा प्रस्तुत 

प्राथमिकता सूचियो तथा धनराशिर्यो कौ उपलब्धता के अध्यधीन प्रत्येक 

वर्षं स्वीकृत की जाती है। oe अगे के वर्षो में adi ले जा सकते। 

मेटो ta से Wafer तीनं परियोजनाएं अतम रूप दिए जाने के विभिन 

चरणों AT 

विवरण-। 

क्र. .सं. भारत्/राज्य/संघ जनगणना-2001 जनगणना-2011 (अनंतिम आंकड) 

राज्य क्षेत्र । कुल शहरी शहरी कूल शहरी शहरी 

आबादी आबादी आबादी का उग्रवादी आबादी . आबादी का 

प्रतिशत | प्रतिशत 

1 2 3 4 5 6 7 8 

भारत ` 1028737436 286119689 27.8 1210193422 | 377105760 31.2 

1. जम्मू ओर कश्मीर 10143700 2516638 24.8 12548926 3414106 27.2 

2. हिमाचल प्रदेश 6077900 595531 9.8 © 6856509 683704 10.0 

3. पंजाब 24358999 8262511 33.9 27704236 10387436 37.5 

4. चण्डीगढ 900635 808515 89.8 1054686 1025682 97.2 

5. उत्तराखण्ड 8489349 2 179074 25.7 10116752 3091169 30.6 

6. हरियाणा 21144564 6115304 28.9 25353081 8821588 34.8 

7. दिल्ली 13350507 12905780 93.2 16753235 16333916 97.5 

8. ` राजस्थान 56507188 13214375 23.4 68621012 - 17080776 24.9 

9. उत्तर प्रदेश 166197921 34539582 20.8 199581477 44470455 22.3 

10. बिहार 82998509 8681800 10.5 103804637 11729609 11.3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

11. सिक्किम 540851 59870 11.1 107688 151726 25.0 

12. अरूणाचल प्रदेश 1097958 227881 20.8 1382611 313446 22.7 

13. areas 1990036 342787 17.2 1980602 573741 25.0 

14. मणिपुर 2293896 575968 25.1 2721756 822132 :30.2 

15. मिजोरम 388573 441006 49.6 1091014 561977 51.5 

16. त्रिपुरा 3199233 545750 17.1 3671032 960981 26.2 

17. मेघालय 2318822 454111 19.6 2964007 595036 201 

18. असम 26655528 3439240 12.9 31169272 4388756 14.1 

19. पश्चिम बंगाल ` 80176197 22427251 28.0 91347136 29134060 31.9 

20. ्ारखंड 26945829 5993741 22.2 32966238 7929292 24 1 

21. ओडिशा 36804660 5517238 15.0 41947358 6996124 16.7 

22. छत्तीसगद 20833803 4185747 20.1 25540196 5936538 23.2 

23. मध्य प्रदेश 60348023 15967145 26.5 72597565 20059666 27.6 

24. गुजरात 50671017 18930250 37.4 60383628 25712811 42.6 

25. द्मण ओर दीव 158204 57348 36.2 242911 182580 75.2 

26. दादरा ओर नगर हवेली 220490 50463 22.9 342853 159829 46.6 

27. महाराष्ट 96878627 41100980 42.4 112372972 50827531 45.2 

28. अन्ध्र प्रदेश 76210007 20808940 27.3 84665533 28353745 33.5 

29. कर्णाटक 52850562 17961529 34.0 61130704 23578175 38.6 

30. गोवा 1347668 670577 49.8 1457723 906309 622 

31. लक्षद्रीप 60650 26967 44.5 64429 ` 50308 781 

32. करलं 31841374 8266925 26.0 33387677 15932171 | 47.7 

33. तमिलनदु 62406679 27483998 44.0 72138958 34949729 48.4 
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1 2 3 4 5 6 77 8 

34 पुदुचेरी 974345 648619 66.6 1244464 850123 68.3 

35. Sean ओर निकोबार | 356152 , 116198 32.6 379944 135533 35.7 

द्वीप समूह 

ae: (1) -साभान्य आबादी रेबल, भारत राज्य ओर संघ राज्य क्षेत (टेबल ए-1 A ए-3) भाग-1, भारत कौ जनगणना-2001 

(2) अनंतिम जनसंख्या योग, पेपर-2, 2011 का ख.ड-1, ग्रामीण-शहरी वित्तरण, भारत, सीरीज-1, भारत को जनगणना-2001 

नोट ; (1) भारत की जनगणना-2001 एवं 2011 के लिए आंकड़ों मे मणिपुर राज्य के सेनापति जिले कं पावमाता, माउमार ओर पूरूल उप-डिवीजन कौ 

अनुमानित जनसंख्या शामिल है। | | 

विवेरण-॥ (क) 

पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान विभिन we हेतु जे.एन.एन.वू-आर.एम. के यू-आई जी. उप-मिशन 

के अतिर्गत अनुमोदित परियोजनाओं ओर जारी wate की स्थिति 

क्र -संराज्य का नाम  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13* 

अनुमोदित ""उपयोग के अनुमोदित “sa के अनुमोदित्त “उपयोग के अनुमोदित “oT कै 

परियोजनाओं लिए जारी परियोजनाओं लिए जारी परियोजनाओं लिए जारी परियोजनाओं लिए जारी 

कि संख्या ए.सी.ए. fe संख्या एसी.ए fe संख्या wu कि संख्या Uae 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. SP प्रदेश 3 27 385.07 0 15,569.86 2 32,500.10 0 . 8,227.52 

2. अरुणाचल प्रदेश 0 2,006.94 0 - 0. 4.759.16८ 0 1,738.20 

3. असम 0 7,112.41 0 3,792.54 0 6,795.91 0 ~ 

4. विहार ` 0 7,441.39 0 - 0 - 0 ~ 

5. ang 1 - 0  -734.52 , 0 - 0 ~ 

6. छत्तीसगढ़ 0 12,145.60 0 3,643.68 0 - 0 .. - 

7. दिल्ली 20 17,248.00 1 43,509.00 0 6,938.27 ` 0 18,829.88 

8. गोवा 0 - 0 - 2 72.45 0 1,424.37 

गुजरात / 
9. गुजरात 4 47.788.21 1 7.297.21 1 39,612.00 0 5 304.23 

10. हरियाणा 9 - 0 5,283.80 0 6,888.13 0 1333.31 

11. हिमाचल प्रदेश 1 2,619.01 0 - 1 121.09 0 210.13 
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1 . 2 3. 4 5 6 7 8 10 

12. जम्मू ओर कश्मीर 0 - 0 - 1 ` 10,032.72 6,295.53 

13. | AAS 0 5,384.66 1 417.03 0 6.204.58 - 

14. कर्नाटक 2 21,578.53 0 7,659.85 1 24,234.18 3,924.36 

15. केरल. 1 2,439.45 9 - 0 6,516.15 - 

16. मध्य प्रदेश | 2 12,343.27 1 4,828 66 0 14,280.93 12,743.68 

17. महाराष्ट 2 88 649.86 0 42,004.49 1 76,471.17 18,083.46 

18. मणिपुर 1 2,883.37 0 - 0 2,078.42 - 

19 मेघालय 0 - 0 - 0 7,296.11 550.35 

20. मिजोरम 0 756.82 0 - 3 - 2,722.39 

21. नागार्लैड 1 1,702.81 0 - 1 1,246.83 543.52 

22. ओडिशा 1 2,491. 60 0 - 0 6,999.34 120.26 

23. पंजाब 1 3346.62 0 - 0 - 1,810.43 

24. पुदुचेरी 0 - 0 - 0 2,189.00 252.00 

25. राजस्थान 0 2,826.10 0 - 0 4,584.94 768,36 

26.  सिविकम 1 1,663.87 0 - 0 1,273.24 2,172.07 

27. तमिलनाडु 1 37.723.44 1 2,635.84 0 47,132.47 1,015.88 

28. त्रिपुरा 1 2,250.00 0 - 0 2,406.51 - 

29. उत्तर प्रदेश 4 47 ,632.21 0 25,479.16 0 65,351.90 1,456.44 

ॐ0. उत्तराखंड 1 7,546.69 3 981.06 1 6,741.55 1,549.00 

31. पश्चिम लंगाल 12 27,717.88 8 17,412.81 13 27 043.89 14,471.04 

कूल 60 392,683.81 16 181,249.51 27 409,771.04 105 546.41 

“at ए-सी.ए. उन परियोजनाओं को भी दर्शता है जो पहले अनुमोदित हो चुकी है। 

* मिशन ने 31 मार्च, 2012 को अपना सामान्य कार्यकाले पुरा कर लिया है ओर सरकार ने केवल निर्माणाधीन परिथोजनाओं ओर सुधारों को पूरा करने के लिए इसकी 

अवधि 2 वर्षं क लिए यानि 31 मार्च, 2014 तक बढ़ाई है। इसके तहत नई परियोजनाओं पर विचार ओर स्वीकृति संबंधी we अधिदेश नरह है।
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विवरण-॥ (ख) | 

अतर्गति उपलब्ध कराया गया आवंटन तथा वचनबद्ध^जारी CAT at राज्य-वार स्थिति 

लिखित उत्तर 64 

ay 2009-10, 2010-11, 2011-12 ओर 2012-13 (21.11.2022 की स्थिति के अनुसार) के ` दौरान यू.आई डी.एस.एस.एम.टी. क 

क्र.सं. राज्य का मिशन के करस्बो/^शहरी परियोजनाओं अनुमोदित पात्र केन्द्रीय पात्र केन्द्रीय 

नामं लिए की संख्या ` की संख्या लागत अंश ` अंश कौ 

आबरन (अनुमोदित पहली किस्त 

लागत का कौ राशि 

80%/90% ) (एसी. 

(वचनबद्ध 50%) 

ए.सी.ए.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. AFH प्रदेश 49031.00 69 84 245995.50 196796.40 98398.20 

2. अरूणाचल प्रदेश 746 00 9 9 3935.98 3542.38 1771.19 

3. असम 10129.00 28 30 20783.28 18704.95 9352.48 

4. विहार 25478.00 11 11 ` 26113.91 20891.13 10445.56 

5. छत्ती सगद् 13478.00 3 4 25143.65 13472.92 6736.46 
Ca . 

6. गोवा 2211.00 3 3 2875.00 2211.00 1105.50 
. | ५ 

7. गुजरात 35182.00 52 52 43814.36 35051.49 17525.74 

8. हरियाणा 19559.00 7 9 20135.81 16108.65 6563-14 

9. ` हिमाचल प्रदेश 1744.00 4 8 12653.68 10122.94 5061.47 

10. way ओर कश्मीर 3545.00 13 47 42441.50 38197.35 19098.68 

11. ECE Ry 11452.00 5 6 12864.35 10291.48 5145.74 

12. कर्णारकं ` 44314.00 30 38 68248.57 54598.86 27299.43 

13. केरल ` 23282.00 22 25 42778.55 34222.84 17111.42 

14. मध्य प्रदेश 43843.00 49 68 123099 43 98479.54 49239.77 

15. 95 282677.57 113071.03 महाराष्ट 66476.00 84 226142.06 ` 
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(लाख रू. मे) 

संस्तुत Shahar. 2009-10 2010-11 2011-12  2012-13. वित्त अबे तक 

Watt. तेयार करने के दौरान के दौरान के दौरान के दौरान मंत्रालय की गई 
। के लिए जारी जारी जारी जारी गृह मंत्रालय कूल 

1.5% की ए.सी.प्. ए.सी.ए. Cate, UU द्वारा जारी वचनबद्धता 

कुल UU (कालम 

( प्रोत्साहन 7+11) 

सहित) ` 

9 10 11 16 ` 17 18 19 21 

98398.20 . 97307.21 2360.92 476.88 43079.00 22017.66 2897.54 198091.21 199157.32 

1771.19 1771.19 0.00 1771.19 3542.38 3542.38 

9235.79 =. 4450.15 5.00 | 2408.73 1569.46 = 13934.13 = 18709.95 

10445.57 0.00 228.81 . 10674.38 = 21119.94 

6736.46 6736.46 0.00 2447.46 4289.00 13472.92  13472.92 

1105.50 337.20 0.00 337.20 78.30 337 20 1442.70 2211.00 

17525.744 | 15196.68 | 144.09 - 4651.09 4919.97 | 32866.52  35195.58 

8054.32 4326.09 151.44 2913.22 = 2904.07 = 12531.87 = 16260.09 

5061.62 807.94 27.09 345.82 = 2098.37 2594.08 5873.30 10150.03 

19098.70 15304.28 413.68 4020.85 16462.60 34816.64 = 38611.03 

5145.74 0.00 144.70 | 1287.12 = 5290.44  10436.18 

27299.42 25032.13 517.15 17662.95 2069.43 3917.28 = 52848.70 $5116.01 

17111.42 7539.63 309.30 | 7539.63 = 24880.35 = 34532.14. 

49821.92 21780.96 624.64 3871.53 13330.16  23633.06 = 72227.51 99104.18 

113071043 81320.20 854.96 14072.30 22781.21 35455.01 12415.06 194935.08 226957.01 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

16. ` मणिपुर 1260.00 : 5 5 6277.00 5649.30 2824.65 

17. मेघालय 719.00 2 2 1433.26 1289.93 ` 644.97 | 

18. मिजोरम 824.00 2 2 1555 04 1399.54 699.77 

19. नागालैंड 1028.00 2 2 2325.82 2093.24 1046.62 

20. ओडिशा 18179.00 14 18 25699.59 20559.67 10279.84 ` 

21. पंजाब 22660.00 14 17 39577.45 31661-96 15830.98 

22. राजस्थान 40143.00 35 37 60988.52 48790.82 24395.41 

23. सिक्किम 120.00 5 5 3992.82 3593.54 1796.77 

24. तमिलनाड् 70597.00 115 122 88272.98 70618.38 35309.19 

25. त्रिपुरा 1376.00 4 4 7816.81 7035.13 3517.56 

26. उत्तर प्रदेश 94792.00 46 64 115805.15 92644.12 46322.06 

27. उत्तराखंड 4670.00 1 1 6173-25 4938.60 2469.30 

28. पश्चिम se 31525.00 34 35 61333.67  49066.94 22772.98 

29.. | दिल्ली 112.00 0 0 0.00 0.00 ` 0.0 

30. . पुदुचेरी 557.00 1 1 3918.00 3134.40 1567.20 

31. अंडमान ओर निकोबार 448.00 1 1 ` 558.13 446.50 223.25 

द्वीप समूह | 

32. ae 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 

33. दादरा ओर नगर 193.00 ` 1 1 1864.73 1491.78 745.89 

हवेली 

34. लक्षद्रीप ` 104.00 9 0 0.00 0.00 0.00 

35. दमन ओर ga 220.00 1 1 942.37 .. 753.90 376.95 

कूलं 639997.00 672 807 1402095.73 558749.19 | 1124001.74 
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9 10 11 16 17 18 19 21 

2824.65 2824.65 20.79 2824.65 5670.09 5670-09 

644.97 0.00 | 0.00 644.97 1289.93 

699.77 699.77 0.00 699.77 1399.54 1399.54 

1046.62 490.55 0.00 190.75 1046.42 1237.17 2093.24 

10279.84 0.00 168-77 90.37 1278.44  10448.66 ` 20728.44 

15830.98 3686 17 123.27 1982.00 1704.17 19640.41 31785.23 

24395.41 3752.44 272.26 28421.99  49063.07 

1796-77 1796.76 23.71 1796.77 3617-25 3617.25 

35309.19 21380.32 0.00 1935.35 2135.61 724.88 56689.52  70618.38 

3517.56 3337.30 65.00 । 2759.76 577.54 6919.68 7100.13 

46322.05 36951.33 877.00 10918.80 16933.84 8789.60 231.38 84613.59 93521.12 

2469.30 0.00 0.00 2469.30 4938 60 

24532.98 14925.50 347ए26 2005.51 7346.82 9675.65 39805.75 49414.20 

0.00 0.00 . 0.00 0.00 0.00 

1567.20 1567.20 0.00 1567.20 1567.20 3134.40 3134.40 

223.25 0.00 0.00 223.25 223.25 446.50 

0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 

745.89 0.00 0.00 719.89 745.89 1491.78 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

376.95 0.00 0.00 31.00 753.90 

562466.40 373022.11 7679.83 ` 29881.17 = 122344.44 115026.07 93818.37 943140.59 1131681.57 
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विवरण-॥ (ग) 

जे.एन.एन.यू.आर.एम, के यू.आईजी. उप-मिशन के aint शहरी परिवहन प्रणाली हेतु ad खरीदने के लिए 

स्वीकृत/जारी राज्य-वार ओर वर्ष-वार wate (27.11.2012 की स्थिति के अनुसार) 

(करोड रु. मे) 

क्र.सं रज्य _ स्वीकार्यं वर्ष-वार जारी धनराशि 

केन्द्रीय अंश | 

(ए-सी.ए.) 2008-09 2009-10 2010-11  2011-12 2012-13 

1 2 3 4 5 6 7 8 

विशेष श्रेणी राज्य 

1. अरुणाचल प्रदेश 3.74 1.95 । 0 0 , 0.9913 |  - 

2. असम । । 47.29 7.11 0 13.49 11.57 

3.. हिमाचल प्रदेश 6.08 3.04 | ` 0 | 2.43 | - 

4. जम्मू ओर कश्मीर 23.76 : 0 5.94 0०. ` 13.04 - 

` 5. मणिपुर | 6.08 3.04 0 0 - 

6. मेघालय 14.76 0 3.69 3.69 2.48 

7. मिजोरम । 2.93 1.46 0 0 - 

8. amas 27 0 0.68 0 1.24 

9. सिक्किम 2.70 । 0 | 0.68 1.12 | 0.22 

10. त्रिपुरा | ) 14.65 7.65 0 0 2.71 ` 2.07 

11. उत्तरां । 21.74 10.87 0 2.65  - 

कूल (क) | ।  -146.43 35.12 10.99 23.38 16.2413 ` - 

गैर विशेष श्रेणी राज्य . 

` 1. अन्धि प्रदेश 765 ` 90.88 | 0 19.1 ` 1.06 20.94 

2. बिहार | 25 ॐ 12.68 0 0 |  . - 

3. छत्तीसगढ़ ` ` 11.88 5.94 0 0 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4. गोवा 6.16 3.08 0 1.96 - 

5. गुजरात 88.2 39.08 0 0 2.02 

6. हरियाणा 27.3 13.65 0 0 ~ 

7. auras 23.9 11.95 0 0 ~ 

8. कर्नाटक 159.04 72.12 12.04 26.52 12.14 5.47 

9. केरल 78.22 39.11 0 0 . 23.21 

10. मध्य प्रदेश 101.12 50.56 0 0 3.98 0.74 

11. महाराष्ट 299.6 142.67 0 16.29 17.38 6.94 

12. ओदिशा 15.84 7.92 3.68 2.59 - 

13. Tae 49.15 24.63 0 0 - 

14. राजस्थान 77.57 38.63 0 0 17.08 3.67 

15. तमिलनाडु 192.35 96.18 0 13.09 13.08 8.36 

16. उत्तर प्रदेश 142.92 130.3 0 0 - 

17. Usa बगाल 145.4 68.5 0 0 - 

कूल (ख) 1620.50 847.93 15.72 79.55 64.72 - 

संघ राज्य क्षेत्र 

1. राष्ट्रीय राजधानी 274.75 115.52 1.75 0 106.88 - 

क्षेत्र दिल्ली 

2. eat 12.92 0 3.23 0 4.73 

3. Werle 34.20 17.1 0 8.28 - 

कूल (ग) 321.87 132-62 4.98 8.28 106.88 

कूलं (क+ख.+ग) 2088.8 1015.67 31.69 111.21 188.341 3 98.65 

कूल 1445.5613 HIS रु. की राशि जारी की गई।
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विवरण-॥ (घ) 

7 मेगा wed आस-पास के सेटेलाइट eal कं लिए शहरी अवस्यपना विकास स्कीम 

(लाख रुपये मे) 

क्र.सं. र्य का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

स्वीकृत जारी राशिं स्वीकृत जारी राशि स्वीकृत जारी राशि स्वीकृत जारी राशिं 

प्रस्तावो प्रस्तार्वो प्रस्तावं प्रस्तावो 

की संख्या कौ संख्या कौ संख्या कौ संख्या 

1. आन्ध्र प्रदेश 2 | 4099 

2. TRI 3 1875.62 

3. हरियाणा ` 2 1890.80 

4. कर्नाटक 1 ` 649.10 

5. महाराष्ट 1 634.53 1 1324.52 . 

6. तमिलनाडु 3 . 1017.35 

7. उत्तर प्रदेश 1 1322.70 2 2027.38 1 7.32 

विवरण-॥. (ङ) | 

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर aa के विकास के लिए 10% एकमुश्त प्रावधान संबधी स्कीम 

| (लाख रुपये न) 

क्र सं. राज्य का नाम ` 2009.10 ` | 2010.11 , 2011.12 aa क न्तम | ` रा 2012.13 

स्वीकृत जारी राशि स्वीकृत जारी राशि स्वीकृत जारी सकृत जाप रशि स्वीकृत जारी राशि 

प्रस्तावों की प्रस्तावों की Weal कौ प्रस्तावों कौ 

संख्या संख्या संख्या संख्या 

1 2 3 4 5 , 6 7 8 9 10 

1. अरुणाचल FEM 3 1294.06 3 1092.77 5 308.73 

2. असम 2  953.06 2 72.27 1 145.20 
| | 

3. मणिपुर ॥ 1 208.73 768.28 - 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. . मेघालय । 3 219.78 1 7.33 2 436.50 

5 मिजोरम 2 2948.23 2 904.02 1 224.73 

6. was ` 2 , 2266.62 1 336.50 2 127.27 

7. सिक्किम 3 1511.76 1 87458 1 242.97 

विवरण-॥ (च) 

एशिया विकास नैक (ए.ङी.नी.) से सहायता wa पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी 

विकास कार्यक्रम (एन.ई.आर.यू.डी. पी.) 

राज्य 2009-10 2012-13 

स्वीकृत आज तकं जारी स्वीकृत जारी कूल 

परियोजना कुल धनराशि परियोजना धनराशि (करोड 

की संख्या (करोड रू. F) कौ संख्या रू. मे) 

नागालैंड 2 23.85 1 | Be 

मिजोरम | 1 26.93 | 2 we 

मेघालय 1 14.41 | 1 Be 

सिक्किम 1 14.43 2 Be. 

त्रिपुरा 1 14.52 । 1 OE 

नोट : 1. वर्षं 2010-11 ओर 2011-12, मेँ कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं कौ गई धी। 

2. धनराशि जारी करना प्रतिपूर्ति अनुरोधौँ पर आधारित है। 

(हिद) 

सूचना का अधिकार अधिनियम 

` का क्रियान्वयन ` 

“168. श्री ater कश्यप : 

श्री वीरेन्द्र कुमार : 

क्या प्रधानमत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

(क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियन्वयनं 

से लेकर अब तक वर्ष-वार केद्रीय सूचना आयोग को कितने मामले 

प्राप्त हए ओर उसने कितने मामलों का निपटान किया; 

(ख) लित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु केद्रीय सूचना आयोग 

द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे रहै; 

| (ग) क्या सरकार का ध्यान कतिपय मामर्लो मे सूचना का 

कि : अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधो के कथित दुरुपयोग की
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शिकायतों की ओर दिलाया गया दहै ओर यदि | हां, तो इस पर सरकार 

कौ क्या प्रतिक्रिया है; - 

(घ) क्या सरकार ada सूचना आयोगं मे न्यायिक सेवा 

के प्रतिनिधि को शभिल करने के किसी प्रस्तावे पर विचारे कर 

रही है ओरं यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या है; ओर 

(डः) सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन को ओर 

प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है अथवा 

किए जा रहे 2? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर tea मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

तथा प्रधानं मंत्री कार्यालय A राज्य मत्री (श्री ती. नारायणसामी);ः 
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(क) से (ङ) केंद्रीय सूचना आयोग ने यह सूचिते किया है कि 

दिनांक 31 मार्च, 2012 को उनके पासं 27856* अपील/शिकायते 

लंबित है। लंबित मामलों कौ संख्या में वृद्धि, data लोक प्राधिकरणों 

के Wa 2006-07 से 2009-10 WH ARE aac कौ संख्या 

मेँ कई गुणा वृद्धि एवं आयोग कं पाख दायर अपीलो/शिकायतों कौ 

संख्या मे परिणामी वृद्धि तथा सितम्बर, 2010 को तीन कंद्रीय सूचना 

आयुक्तो की सेवानिवृत्ति के कारण हुई ti इस तथ्य के बावजूद 

की सूचना आयुक्त द्वारा अपीलो/शिकायततो के निपटान में वृद्धि हुई 

है जैसा कि नीचे दिया गया है, लंबित मामलों कौ संख्या 4 वृद्धि 

केंद्रीय सूचना आयोग के पास दायर कौ जा रही भारी मात्रा A 

अपीलो/शिकायतों के कारण भी है : 

वर्ष प्राप्ति निपटान सूचना आयुक्त, 

2011-12 33922 23122 

प्रथम अप्रेल प्रतिशत 

को लंबित (निपटान/प्राप्ति) केद्रीय सूचना 

 आयोम द्वारा ओसत 

वार्षिक निपटान ` 

2005-06 703 682 ` 21 97.00: 136 

2006-07 6839 । 4075 2785 . 59.58: 815 

2007-08 ` 11621 7722 6820 (2008) . 68.57: 1544 

2008-09 15426 13322 8924 (2009) 86.36: 1665 

2009-10  , 22800 19482 12242 (2010) 85.44: 2165 

~ 2010-11 28875 24071 17046 (2071) 83.36 2675 

27856* 68.16: 2890 

*इसमे अपील/शिकायत के 9500 मामले शामिल है जो कि 29.02.2012 को अंतरिम रूप से पंओीकूत fi 

सरकार ने, wala लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय 

प्राधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी करने जैसे बहुत से कदम 

उठाए है ताकि वे सचूना प्रदान कर सकं ओर. प्रथम. अपील को 

प्रभावी ठंग से निषा सके जिसके परिणामस्वरूप आयोग के पास 

अपीलो की संख्या में कमी आई हे। आयोग मे अपनी तरफ से 

अपीलो/शिकायतों कौ लंबित संख्या के निपरान के लिए विशेष अभियान 

amy feu रहै। 

उपर्युक्त के अतिरिक्त, 1 ard, 2012 से तीन ओर सूचना आयुक्तो 

कौ नियुक्त की जा gat है। इसके अलावा Sita सूचना आयुक्त 

के परामर्शं से यह निर्णयं लिया गया है fe ace सूचना आयोग 

को कर्मचारियों कौ ai करने मे स्वायत्ता दी जानी afer पदों 

की 14 श्रेणियो मे से 11 श्रेणियो, जिनमे 130 कर्मचारी है, के 

लिए भर्ती निगम (आरआर) अधिसूचित किए जा चुके है। रजिस्टर, 

ददी अनुवादक एवं agate कं 4 पदँ बाली 3 श्रेणियों कं भतीं
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नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा दहै। कैँद्रीय स्टफिग स्कीमं 

के अंतर्गत act सूचना आयोग मेँ 6 पदाधिकारियों कौ नियुक्ति 

कौ गई है एवं एक ve को संवर्ग मे शामिल किया गया है। शेष 

पद अवधि विशेष के लिए/संविदा/आउटसोरसं आधार पर भरे जाते 

2) आयोग ने उन पदौ के लिए भरतीं प्रक्रिया आरंभ की है जिनके 

लिए भर्ती नियम अधिसूचित किए गए है! 

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी मागते समय 

कई कारण देने या अधिकारिक स्थिति बताने कौ अवश्यकता नही 

हे। इसलिए, सूचना तक पहुंच, सूचना का दुरूपयोग ad है एवं 

उसके बाद इसके दुरूपयोग से संगत विधानं के अंतर्गत दाडिक प्रावधानों 

के arta कारवाई होगी। 

श्री नमित शर्मा द्वारा भारत संघ के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय 

मे दायर, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 कौ धारा 12८5), 

12(6), 155) एवं 15८6) कौ aaa को चुनौती देने वाली 

रिट याचिका सं. 210/2012 जिसमे माननीय न्यायालयं ने दिनाक 

13.09.2012 के अपने अदेश मेँ अन्य बातों के साथ-साथ यह 

निर्णय दिया है कि सूचना आयोग न्यायिक अधिकरण है एवं इन्हे 

दो सदस्यों वाली पीठ, जिसमे एक न्यायिक पृष्ठभूमि वाला एवं 

दूसरा विशेषक्ञ सदस्य हो, द्वारा अपीलो/शिकायतों का निपटान करना ` 

चाहिए! इसके दिनांक 13.09.2012 के आदेश के विरूद्ध उच्चतम 

न्यायालय मे दिनाक 11.10.2012 को एक समीक्षा याचिका सं. 

2309/2012 दायर कौ गई है। उच्चतम न्यायालय मे इस मामले 

कौ सुनवाई चल रही है। 

(अवादय 

परमाणु कर्द की सुरक्षा ` संबंधी समीक्षा 

169. श्री अशोक dar: 

श्री एस. आर. जैयदुरई : 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या हाल ही गे राजस्थान मे रावतभारा सहितं अन्य 

परमाणु विद्युत al कौ सुरक्षा संबंधी समीक्षा अंतरराष्ट्रीय परमाणु 

ऊर्जा एजेन्सौ अथवा एजेंसियों द्वारा की गई 3; 

(ख) यदि हँ, तो तत्संबधी sho क्या हे ओर इन समीक्षाओं 

मे व्यक्त कौ गई चिन्ताओं का समाधान करने हेतु सरकार का क्या 

कदम उठाने का विचार है; 
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(ग) क्या सरकार का विचार देश के सभी परमाणु विद्युत 

eal की सुरक्षा संबंधी आवधिक समीक्षा करने का हैः ओर 

(घ) यदि हयँ, तो तत्सबधी ब्योरा क्या 2? | 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य मत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मत्री (श्री वी. नारायणसामी)ः 

(क) जी, ef: रावतभारा स्थित राजस्थान परमाणु बिजलीघर (आर. 

ए.पी-एस.) यूनिट 3 तथा 4 कौ सुरक्षा संबंधी पुनरीक्षा का काम, 

भारत सरकार के अनुरोध पर sates परमाणु ऊर्जा एसी (आई. 

ए.ई.ए.) के "प्रचलन सरक्षा पुनरीक्षा दल' (ओ.एस.ए.आर.री.) द्वारा 

29 अक्तूबर से 14 नवम्बर, 2012 के बीच किया गया। 

(ख) ‘wae wa gen दल' (ओ.एस.आर.री.) ने, 

farce मे करट अच्छी पद्धतियों का पता लगाया, जिन्हे stadia 

परमाणु ऊर्जा एजेंसी वैश्विक नाभिकोय उद्योग के साथ मिलकर लागू 

कर रही है, ओर उसके साथ-साथ wa ama दिए जिनसे यूनिरों 

के प्रचालन को ओर अधिक बेहतर बनाया जा सकता ti प्रचालन 

Bean पुनरीक्षा दल at अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हई है। प्रचालन 

संरक्षा पुनरीक्षा दल कौ सिफारिशों/सुज्ञावो की पुनरीक्षा व्यवस्थित स्वरूप 

के परिवर्तनां को लागू करने की दृष्टि से कौ जाती है। 

(ग) ओर (घ) भारतीय नाभिकीय विद्युत wast कौ सुरक्षा 

wat पुनरीक्षा, नियामक प्राधिकरण, परमाणु ऊर्जां नियामक परिषद 

(ए.ई.आर.बी.) द्वारा आवधिक रूप से कौ जाती है! इसकं अतिरिक्त, 

विश्व नाभिकौय प्रचालक संघ (वानो) के विशेषज्ञो द्वारा अंतरराष्ट्रीय 

पीयर पुनरीक्षा का काम भी किया जता है। Barn कौ घटना 

के बाद, सरकार ने, राजस्थान परमाणु बिजलीघर यूनिट 3 तथा 4 

की सुरक्षा कौ पुनरीक्षा का काम, अतर्यष्टरीय परमाणु ऊर्जा एजंसी 

के प्रचालन संरक्षा पुनरीक्षा दल द्वारा भी कराने का निर्णय लिया। 

(हिन्दी 

मोबाइल फौन प्रभार 

“170. श्री धर्मेन्द्र यादव : 

श्री ए. के. एस. विजयन : 

क्या संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कूपा 

करेगे कि : 

(क) क्या यह सच है कि प्रयोक्ता बेहतर सेवा प्रदाताओं
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कौ तुलना मे कम WR वसूल करने वाले नेटवर्क को वरीयता 

दे रहे है; 

(ख) यदि a, तो क्या ae सरकार कां विचार इस उद्योग 

मे मूल्य को कम करने कौ होड को रोकने के लिए मोबाइल फोन. 

प्रभासो कौ न्यूनतम सीमा नियत करने काहे; 

(ग) यदि हा, तो तत्संब॑धी arm क्या है; 

(घ) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामकं प्राधिकरण का विचार 

सरलीकूत दूरसंचार प्रभार को -लागू करने तथा इसमे पारदर्शिता लाने 

का हैः ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर उपभोक्ताओं 

के हितों कौ रक्षा करने हेतु सरकार द्वार क्या कदम उठाए गए 

हे? 

संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिन्बल) : 

(क) मौजूदा प्रशुल्कं dea के अनुसार, राष्ट्रीय रोमिंग सेवा, जिसके 

अंतर्गत प्रशुल्क कौ अधिकतम सीमा विनिर्दिष्ट की गई हे, को छोडकर 

अन्य मोबाइल सेवाओं के संदर्भ मे प्रशुल्कं का निर्धारण करना सेवा 

प्रदाता के विवेक पर छोड दिया गया हे। मोबाइल प्रचाल्को को 

बाजार दशाओं एवं अन्य वाणिज्यिक स्थितियों के महेनजर विभिन 

प्रकार के wee का प्रस्ताव करने कौ we प्रदान की गई है। 

उपभोक्ता किसी प्रस्ताव से संबंधित प्रशुल्कं प्लान/स्कीम तथा 

सेवा करौ गुणवत्ता कें साथःसाथ सेवा प्रदाता कं सेवा-निष्पादन से 

संबधित ta विभिन कारको के बारे पे अपनी अवधारणा के 

आधार पर किसी सेवा प्रदाता की सेवा का चयन करते FI 

(ख) फिलहाल, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का 

मोबाइल फोन प्रशुल्को कौ न्यूनतम सीमा निर्धारित करने का कोई 

प्रस्ताव wet दै। 

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हए प्रश्न नहीं 
 उठता। 

(घ) ओर (ङ) प्रशुल्कं को सरल बनाना तथा प्रशुल्के संबंधी 

प्रस्तावो मे पारदर्शिता सुनिश्चितं करना एक सतत प्रक्रिया है तथ टाई 

द्वार इस संबंध मे काफी प्रयास किए गए है। प्रशुल्कं संबंधी प्रस्तावों 

को oa बनाने तथा इसमे ओर अधिक पारदर्शिता लाने at दिशा 

मे वर्षं 2012 मेँ किए गए महत्वपूर्णं प्रयास निम्नलिखित है : 

5 दिसम्बर, 2012 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 
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दिनांक 06.01.2012 को जारी दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण 

विनियम, 2012 के तहत प्रशुल्कं से संबंधित प्रस्तावो को 

सरल बनाने तथा सेवाओं की उपलब्धता F ओर अधिक 

पारदर्शिता सुनिश्चित करने -का लक्ष्य निर्धारित किया गया 

हे। Was उपभोक्ताओं को प्रस्तावित विभिन श्रेणियों 

के Asa को प्रत्येकं श्रेणी कं asa कौ सुगम पहचान 

हेतु निर्धारित Gh dei के साथ तकसंगत नाया गया 

हे। वाउचरो पर मुद्रिते सामग्री का न्यूनतम फोट आकार 

अनिवार्यतः 8 wage से कम ae होना afew सेवा 

प्रदाताओं से यह भी अपेक्षित है कि वे प्री-पेड उपभोक्ताओं 

को प्रत्येक कोल/डोटा सेवा के बाद उपयोग संबंधी व्योरा 

उपलब्ध कराए । 

दिनांक 16.01.2012 ओर् दिनांक 03.04.2012 को जार 

दिशानिर्देशों के तहत सेवा प्रदाताओं से यह अपेक्षा at 

गईं है कि वे अधिकतम छह महीने कौ अवधि के 

अंतराल पर क्षेत्रीय तथा अंग्रेजी समाचार-पत्र मँ विशिष्ट 

weg मे सभी प्रशुल्कं प्लानों के बारे मे जानकारी 

प्रकाशित Stl सुगम एवं पारदर्शी तुलना के मदेनजर, 

विहित प्रपत्रं मे सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट, विक्री कद्र 

तथा ग्राहक सुविधा ae पर संबधितं पूर्णं जानकारी 

उपलब्य कराने संबंधी प्रावधान भी अनिवार्य बना दिए 

गए रै। 

Wien संबंधी भ्रामक जानकारी देने वाले विज्ञापनों को 

रोकने क लिए दिनांक 26.03.2012 को दिशा-निर्देश 

जारी किए mm! - | 

ae के दूरसंचार प्रशुल्कं आदेश (51वां संशोधन) में 

अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक. सेवा प्रदाता के लिए 

यह अनिवार्य बना दिया गया है कि वह लोकर एवं 

राष्ट्रीय लंबौ द्री कौलं के लिए 1 सेकंड कौ पल्स 

अवधि वाले कम से कम एक-एक प्री-पेड तथा पोस्ट 

पेड प्लान का प्रस्ताव करे। ) 

दूरसंचार Wen आदेश (53वां संशोधन) के तहत 

प्रोसेसिंग शुल्के की अधिकतम सीमा निर्धारित कौ गई 

Tl इस शुल्क कौ राशि तीन रुपये या eta अप वाउचर '" 

के अधिकतम खुदरा मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक 

नहीं होनी चाहिए! इस तरह प्रशुल्कं कौ अधिकतम सीमा
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निर्धारित करके विशेषकर कम मूल्य वाले “eto अप 

asad" के साथ रिचार्ज करने से प्री-पेड उपभोक्ताओं 

के हितों की सुरक्षा की गई है। 

(अप) दिनांक 14.09.2012 को जारी दिशा-निर्देश मे न्तैक 

आउर दिवसो (जिन दिवसो को मुप्त/रियायती उपयोग 

wan कौ सुविधा प्रापत नहीं होती है) को प्रभार लगाने 

के बारे मे अतिरिक्त पारदर्शी उपया किए गए fi अब, 

प्रचालकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है क 

वे ब्लैक आउट दिवसो के day मे तथा उन दिवसं 

के प्रभारौ को लागू करने के बरे मे उपभोक्ताओं को 

पहले से ही सूचित att 

संकाय मे अध्यापकों की कमी 

"171. श्री कामेश्वर aa: 

श्री जयंत चौधरी : 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

| (क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालय सहित देश 

की उच्च शिक्षा संस्थाओं मे संकाय मे अध्यापको कौ seta कभी 

हे; 

(ख) यदि हां, ठो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर इन महाविद्यालयों 

म राज्य-वार feat पद रिक्त है तथा इसके क्या कारण रहै; 

(ग) क्या उन संस्थानों मे संकाय मे अध्यापकों कौ att 

के कारण छात्रौ कौ ws प्रभावित हो रही है; ओर ` 

(घ) यदि a, तो उन संस्थानों मे रिक्ति vel कौ भरने के 

लिए सरकार द्वार क्या कदम sau जा रहै है? 

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम. एम. पल्लम राजु) 

‡ (क) जी, a दिल्ली विश्वविद्यालय के कौलिजो सहित बहुत 

सी शैक्षिक dem योग्य ओर अनुभवी स्थायी संकाय कौ कमी 

से ya रही है। योग्य संकाय कौ कमी दूर करने हेतु उपयुक्त सिफारिश 

करने के लिए प्रो. संजय जी. ठंडे कौ अध्यक्षता मे एक aac 

का गठन किया गया। कार्यबल द्वारा जुलाई, 2011 में प्रस्तुत कौ 

गई रिपोर्ट के अनुसार राज्य विश्वविद्यालयो mata विश्वविद्यालयों, 

समविश्वविद्यालयों ओर संबद्ध कलिजो मे योग्य संकाय की क्रमशः 
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लगभग 40 प्रतिशत, 35 प्रतिशत, 25 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत at 

कमी है। 

(ख) dite विश्वविद्यालयों मे संस्वीकृत पदो, मौजूदा पदो ओर 

सक्ति पदँ का ब्यौरा संलग्न विवरण-। मे दिया गवा है। Bete वित्तपोषित 

तकनीकी संस्थाओं मेँ संस्वीकूत पदो, मौजूदा पदों ओर रिक्त पदँ 

का व्योरा संलग्लन विवरण-प् मँ दिया है। हालांकि wa srs 

कद्र स्तर पर नहीं रखे जति है, जैसे कि कार्यबल द्वार सूचितं किया 

गया है राज्य विश्वविद्यालय का मई, 2007 तक का राज्यवार ब्योरा 

संलग्न विवरण मँ दिया गया है। संकाय कौ कमी से yaw 

दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कलेजो का व्यौरा संलग्न विवरण-ष्ट 

मे दिया गया है। संकाय कौ कमी के मुख्य कारणों मेँ wai योजना 

के दौरान उच्चतर शिक्षा का विस्तार, न्यूनतम अर्हता मानको मे संशोधन, 

उपयुक्त spatial का उपलब्ध न होना, पेंशन योजना कौ गैर-सुबाह्यता 

ओर मुकदमेबाजी शामिल है। 

(ग) विभिन्न विश्वविद्यालय ओर alas यह सुनिश्चित करने 

हेतु कि छात्रो कौ vee प्रभावित न हो, संकाय कौ कमी को दूर 

करने के लिए विभिन तरीके/परक्रियाएं अपना रहे ti इनमे acd 

संकाय नियुक्त करना, अस्थाई संकाय नियुक्त करना, सेवानिवृत्त शिक्षकों 

कौ सेवाएं लेना ओर अतिधि संकाय कौ सेवाएं लेना इत्यादि शामिल 

ra 

` (घ) कार्यबल कौ सिफारिशों को लागू करने ओर उनकौ निगरानी 

के लिए 23 जनवरी, 2012 को सरकार द्वारा एक कार्यान्वयन निगरानी 

समिति का गठन किया गया। इसकं अलावा, विश्वविद्यालयों ओर 

अन्य शैक्षिक संस्थाओं मे अध्यापकों कौ कमी के कारण पैदा होने 

काली स्थिति से निषरने के लिए ala शैक्षिक संस्थाओं मे अध्यापकों 

की सेवानिवृत्ति आयु पहले ही aq कर tas ad कर दी गई है। 

यूजीसी ने सभी deta विश्वविद्यालयों को अध्यापकं करे पद यथाशीघ्र 

aa कौ सलाह दी है। पैंसठ वर्ष कौ आयु के पश्चात् सत्तर वर्ष 

कौ आयु तक संविदा आधार पर अध्यापकों को पुनः रोजगार देना, 

रिक्त पदो की उपलब्धत्ता ओर उनके स्वास्थ्य के अध्यधीन अनुमत 

होगा। विश्वविद्यालयों ओर कोलिजे मे अध्यापकों ओर अन्य अकादमिक 

स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताओं पर यूजीसी विनियमो के 

पैरा 12.2 ओर उच्चतर शिक्षा के मानदं कं अनुरक्षण हेतु उपाय 

2010 मे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय 

प्रणाली मे सभी संस्वीकृत/अनुमोदित पदों को तात्कालिकं आधार पर 

भरा जाएगा।



7. प्रश्नों के 

यूजीसी ` ने विश्वविद्यालय प्रणाली मे सकाय कौ कमी को दूर 

करने के लिए विश्वविद्यालयों के अनुसंधान ओर शिक्षण संसाधनों 

के संवर्धन हेतु ae फौकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम नामक एक योजना 

भी आरभ की दै। ` 

तकनीकी संस्थाओं म संस्वीकूत vel, मोजूदा vel ओर रिक्त 

पदों का sda संलग्लन विवरण-॥ मे दिया है। हालांकि एेसे आंकडे 

कद्र स्तर पर नहीं रखे जति है, जैसे कि कार्यबल द्वारा सूचित किया 

गया है राज्य विश्वविद्यालयों का मई, 2007 तक का राज्यवार व्योरा 

संलग्न विवरण-॥ मेँ दिया गया है। संकाय कौ कमी से जृ रहै 

दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कोलिजों का व्यौरा संलग्न विवरण-प्ट 

मे दिया गया है। संकाय की कमी के मुख्य कारणो में 11तीं योजना 

के दौरान sean शिक्षा का विस्तार, न्यूनतम अर्हता मानकोँ मेँ संशोधन, 

उपयुक्त अभ्यर्थियों का उपलब्ध न होना, पेंशन योजना कौ गैर-सुबाह्यता 

ओर मुकदमेवाजी शामिल है। 

(ग) विभिन विश्वविद्यालय ओर कोलेज यह सुनिश्चित करने 

हेतु कि छात्रो कौ पढाई प्रभावित न हो, संकाय कौ कमी को दूर 

करने के लिए विभिन तरीके/प्रक्रियाएं अपना wf इनमे तदर्थ 

संकाय नियुक्त करना, अस्थाई संकाय नियुक्त करना, सेवानिवृत्त शिक्षकों 

की सेवाएं लेना ओर अतिथि संकाय कौ सेवाएं लेना इत्यादि शामिल ` 

है। 
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(घ) कार्यबल कौ सिफारिशो को लागू करने ओर उनकी निगरानी 

के लिए 23 जनवरी, 2012 को सरकार दारा एक कार्यान्वयन निगरानी 

समिति का गठन किया गया। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों ओर 

अन्य शैक्षिक संस्थाओं मे अध्यापकों कौ कमी के कारण te होने 

वाली स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं मे अध्यापकों 

की सेवानिवृत्ति आयु पहले ही बढा कर पैंसठ वर्षं कर दी गई 2 

यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अध्यापकों के पद यथाशीप्र 

भरने कौ सलाह दौ है। पैंसठ वर्षं कौ आयु के पश्चात् सत्तर ad 

कौ आयु तक संविदा आधार पर अध्यापकों को पुनः रोजगार देना, 

fier पदों की उपलब्धता ओर उनके स्वास्थ्य के अध्यधीन अनुमत 

ami विश्वविद्यालयों ओर कोलिजों मे अध्यापकों ओर अन्य अकादमिक 

` स्यफ की. नियुक्त हेतु न्यूनतम अर्हताओं पर॒ यूजीसी विनियमो. कं 

पैरा 12.2 ओर उच्चतर शिक्षा के addi के अनुरक्षण हेतु उपाय 

, 2010 4 स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय 

प्रणाली मेँ सभी संस्वीकृत/अनुमोदित vel को तात्कालिक आधार पर 

भरा जाएगा। 

यूजीसी ने विश्वविद्यालय प्रणाली मे संकाय कौ कमी को दूर 

कएने के लिए विश्वविद्यालयों के अनुसंधान ओर शिक्षण संसाधनों 

के संवर्धन हेतु आप्रेशन weed रिचार्ज प्रोग्राम नामक एक योजना 

भी आरंभ कौ हे। 

विवरण 

31.3.2012 की स्थिति के अनुसार कद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण स्टाफ सख्या 

| (ker ओर रिक्त ve) का विवरण | 

क्रम विश्वविद्यालय का नाम संस्वीकृत संकाय मौजूदा पद रिक्त पदों 
सं. | पद कौ संख्या 

1 2 3 4 5 

1. मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय 284 169 115 

2. हेदरानाद विश्वविद्यालय 556 406 150 

3. दि a एंड फोरन लँग्वेज विश्वविद्यालय 236 200 | 36 

4. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय 329 ॑ 219 110 
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1. 2 3 4 5 

5. दिल्ली विश्वविद्यालय 1704 761 943 

6. जामिया मिलिया इस्लामिया 824 711 113 

7. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 727 459 268 

8. डा. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय 329 155 174 

9. महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय feet विश्वविद्यालय 79 66 13 

10. पांडिचेरी विश्वविद्यालय 460 377 83 

11. हेमवीनन्दन बहुगुण गढ़वाल विश्वविद्यालय 468 258 210 

12. अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1887 1509 378 

13. बनारस रहिदू विश्वविद्यालय 2416 1520 96 

14. बाबासाहेब भीमरावे अम्बेडकर विश्वविद्यालय 130 108 22 

15. इलाहाबाद विश्वविद्यालय 852 315 537 | 

16. विश्व भारतीय 714 622 92 

17. असम विश्वविद्यालय 325 309 16 

18. तेजपुर विश्वविद्यालय 243 194 49 

19. राजीव गांधी विश्वविद्यालय 157 88 69 

20 मणिपुर विश्वविद्यालय 266 179 87 

21 पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय 406 301 105 

22 ` मिजोरम विश्वविद्यालय | 337 272 65 

23 नागार्लेड विश्वविद्यालय ` 249 179 70 

24 त्रिपुरा विश्वविद्यालय 216 147 69 

25 इदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वतिद्यालय 810 558 252 

कुल 15004 10082 4922 
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31.3.2012 की स्थिति के अनुसार तए केद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण स्टाफ. 

| संख्या (मौजूदा ओर fer पद) का तिकरण 

92 

| क्रम विश्वविद्यालय का नामं संस्वीकूत मोजूदा संख्या रिक्त पदों 

सं. | | पदं कौ संख्या 

1 ada विश्वविद्यालय, विहार | 140 26 | 114 

2 . wea विश्वविद्यालय, गुजरात 140 42 98 

3 केद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा | 140 17 | 123 

4 aia विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश ` 140 36 104 

5 के विश्वविद्यालय, जम्मू = 21 8 13 

6 ia विश्वविद्यालय, कश्मीर 140 34 106 

7 केद्रीय विश्वविद्यालय, ज्ञारखंड 140 । 75 ` 65 

8 केंद्रीय विश्तविद्यालय, कर्नारक 140 . 44 ` % 

9 iq विश्वविद्यालय, केरल 140 32 108 

10 इदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय | 228 56 । 172 

केंद्रीय विश्वविद्यालय 

11 कद्रीय विश्वविद्यालय, उडीसा ` 140 ~ 21 119 

12 amar विश्वविद्यालय, पंजाब ~ । 140 ` 27 | 113 

13 | meaty विश्वविद्यालय, राजस्थान 149 । 54 86 

14 सिविकिम विश्वविद्यालय 201 56 | 145 

15 aay विश्वविद्यालय, तमिलनादु | 140 18 | 122 

कुल 2130 | ५46 = | 1584 

कूल योग 17134 10628 6506 

(पुराने+नए meta विश्वविद्यालय) 
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वितरण-॥ 

संकाय स्थितिं 

PA. संस्था क नाम संस्वीकृत संख्या कार्यरत रिक्तियां 

1 2 3 4 5 

anger 

1. आई आईटी बाम्बे 778 528 250 

2. आईआईटी दिल्ली | 578 440 138 

3. आईआरईटी कानपुर । 429 347 82 

4. आई आईटी खडगपुर 986 541 445 

5. आईआईटी मद्रास 688 | 491 197 

6. आईआईटी गुवाहाटी ` | 338 282 56 

7. weasel रूडकौ 575 378 197 

न आईआईरी | | 

8. आई आईटी गांधीनगर 90 50 40 

9. आईआईटी रोपड़ 90 46 44 

10. आई भईटी जोधपुर | 90 46 34 

11.  आईआरईटी भुवनेश्वर 90 55 | 35 

12. आई आईटी हैदराबाद 90 90 12 

13. आईआईटी पटना | 90 54 36 

14. आईआर्ईटी म.डी 90 42 48 

15. आईटी इंदौर | 90 57 33 

आईआईआरईरी 7 \ 

16. आईआई आईटी इलाहाबाद | 110 56 54 

` 17. आईआईआईरीटीएम ग्वालियर 47 27 | 20 
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1 2 3 4 5 

| 18. आई आई आईटीएंडएम जबलपुर | 55 | 37 18 

19. आई आई आईटीडीए.डएम काचीपुरम । 25 । 18 7 

पए्लईटी ` 

20.  एनओआरईटरी अमरतला 219 84 . 135 

21. wang} इलाहानाद | 462 152 | 310 

22. एनआईटी भोपाल ` 315 205 110. 

23. एनआईटी कालीकर ` 279 210 | | 69 

24. ˆ एनआरईटी दुर्गापुर | 320 181 | 139 

25. एनजाईरी हमीरपुर 198 | 100 98 

26. एनेआरईटी जयपुर 316 149 167 

27. एनआईटी जालंधर | 207 + 113 | 94 

28. एनआईरी जमशेदपुर 246 97 | 146 

29. एनआईटी करूकषेत्र । 223 115 118 

30. | वीएनओर्ईटी-नागपुर , 335 183 ` 152 

31.  एनआईटी पटना 142 81 61 

3ॐ2. Wat रायपुर - - ~ 

33. Wage Waa 281 | . 218 63 

34.  एतआईटौ सिल्वर | | | 153 85 68 

35. ` एनआईटी-श्रीनगर 7 145 84 - 61 

36. एसवीएनाईटी-सूरत | 396 | 180 | 216 

37. एनआईटीके -सूरतकल 375 171 204 

38. एन आईटी तिरूचिरापल्लीं 393 264 1 

39. एनआईटी aCe 420 188 232 

40. एनञईटी भोपाल : 355 202 153 



%ॐ ` प्रश्नों के 14 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 

1 2 3 4 5 

नए एनजईटी 

41. एनआईटी गोवा 22 - 22 

42. एनआईटी Feat 22 - 22 

43. एनआईटी दिल्ली 25 - 25 

44. Wage उत्तराखंड 25 - 25 

45. एन आईटी मिजोरम 22 - 22 

46. एनओईटी मेघालय 22 - 22 

47. एनआईटी मणिपुर 22 - 22 

48. एनआईटी नागार्तँड 22 - 22 

49. एनआईटी अरूणाचल प्रदेश 22 - 22 

50. एनआईटी सिक्क्मि 22 - 22 

आईआईएम 

51. अहमदाबाद 120 89 31 

52. area 1209 95 25 

53. कलकत्ता 104 90 ` 14 

54. लखनऊ 90 77 13 

55. दंदौर 56 51 (42 नियमिते 9 विजिरिंग) 05 

नए आई आईएम 

56. कोडिकोड 77 60 (40-नियमित 20-विजिरिग) 17 

57. शिलांग 21 20. 1 

58. रोहतक 11. 11 - 

59. रायपुर 11 07 04 

60. रांची 12 12 00 
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1 2 3 4 5 

61. frat 11 13 (8-नियमित 5 विजिरिग) - 

62. उदयपुर 11 11 

63. काशीपुर 11 1 10 

आईआईएसई आर 

64.  आईआरईएसईभार, कोलकाता , 60 83 संविदा आधार पर (15) - 

65. आईआईएसई आर, | पुणे 60 60 Wael आधार पर (03) - 

66. आईआईएसईआर, मोहाली 60 46 संविदा आधार पर॒ (12) 14 

67. आईआईएसईआर, भोपाल 60 45 संविदा आधार पर ( 07 ) 15 

68. आईआईएसई आर, frecriayen 60 45 15 

एसपीषए 

69. एसपीए भोपाल 49 44 05 

70. एसपीए विजयवाड़ा 18 09 09 

71. एसपीए नई दिल्ली 105 51 54 

एनंआईटीरीरी आर 

72. एनआईटीटीरीआर, भोपाल 61 45 16 

73. एनआईटीरीरीआर, चंडीगढ़ 64 45 19 . 

74. एनआईटीरीटीआर, चेन्नई 46 24 22 

75. एनआईरीरीरीआर, कोलकाता 33 25 8 

अन्यि 

7%. आईआईएससी, बंगलौर 522 392 130 

77. आईएसएम धनबाद 321 210 ~ 111 

78. एसएलआईईटी, लौगवाल 181 126 55* 

79. एन आईटी आई, मुंबई 84 44 40 

80 .  एनआईएफएफटी रांची 42 28 14 



विवरण-॥॥ 

राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तियमित^अस्थायी/रिक्त vel की स्थिति 

(01.05.2007 की स्थिति के अनुसार) 

क्र.सं. विश्वविद्यालय का नाम संस्वीकृत संख्या भरे गए पद रिक्त पद संस्वीकूत भरे गए भरे गए 

। संख्या पद पदं का 

पी आर एल पी आर एल पी आर एल | प्रतिशत 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

आभर प्रदेश 

1. उस्मानिया विश्वविद्यालय 144 498 478 45 222 560 99 27 18 1220 827 67.8 

2. एसपीएम विश्वविद्यालय, तिरूपति 17 34 76 11 21 69 13 7 127 101 

3. जेएनटीयू, हैदराबाद 92 97 256 75 71 182 17 26 74 445 328 73.7 

4. नालसार विश्वविद्यालय, हैदराबाद 7 7 15 | 6 5 4 1 3 10 29 15 51.7 

5. द्रविडियन. विश्वविद्यालय, AoA 10 20 40 6 6 37 4 14 4 70 149 70 

अरूणाचल प्रदेश 

6. राजीव गांधी विश्वविद्लय, ईटानगर 13 27 84 2 17 53 11 10 31 124 22 58 

असम 

7. गौहारी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी 115 120 141 103 106 116 12 14 25 376 325 86 

8. feqre विश्वविद्यालय, fee 24 64 111 11 43 102 13 14 16 199 147 = 73.8 

9. री. एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर 40 155 1294 153 346 460 40 154 336 1489 959 64.4 
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10. 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 . 12 13 14 

छन्तीसगद् 

इदिरा कलासंगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ 5 16 35 1 5 ` 19 4 11 16 56 25 44.6 

11. पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 23 49 82 14 32 59 | 9 18 25 154 105 58.1. 

दिल्ली 

12. . गुरू गोबिंद सिंह इदरप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली 38 51 87. 15 18 73 23 33 9 176 106 60.2 

गोवा | 

13. गोवा विश्वविद्यालय, गोवा 31 66 91 21 53 94 19 34 30 188 150 79.7 

गुजरात 

14. भावनगर विश्वविद्यालय, भावेनगर् 13 24 36 6 14 30 7 10 6 73 50 58.4 

15. गुजरात विश्वविश््यालय, अहमदानाद 35 76 94 12 43 71 23 33 23 205 51 24.9 

16. -एमएस विश्वविद्यालय बडोदा, वडोदरा 86 - 140 526 44 110 334 41 12 197 752 488 64.8 

17. सरदार wa विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर 37 73 129 27 52 99 ` 10 21 30 239 180 75.3 

18. ane विश्वविद्यालय, राजकोट 23 41 73 12 31 58 11 10 15 137 101 73.7 

19. दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत 23 44 64 13 25 48 10 19 16 131 86 55.6 

- हरियाणा 

20. एम डी विश्वविद्यालय, रोहतक 35 | 61 208 20 33 139 15 36 71 | 304 194 53.8 

21. कूरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, Heda 106 98 57 87 70 113  -19 28 44 361 270 74.7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

22. गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार 35 74 60 14 39 118 21 47 34 269 171 53.9 

हिमाचल प्रदेश 

23. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला 34 63 26 16 35 101 18 28 26 223 152 68.1 

जम्मू ओर कश्मीर 

24. जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मूतवी 59 83 167 47 71 154 11 10 13 309 272 88 

aes 

25. रांची विश्वविद्यालय, wet 43 90 1302 -- 11 910 4379 400 1435 921 64.2 

कर्नारक 

26. बंगलौर विश्वविद्यालय 80 156 321 21 75 220 61 76 103 557 316 56.7 

27. कूवेम्प विश्वविद्यालय, शकरघरा 26 40 89 1330 79 14 10 11 155 121 55.6 

28. कनद विश्वविद्यालय, हम्पी ` 8 22 40 5 19 40 4 3 - 70 64 91 

29. मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौरगंमोत्री 29 42. 94 12 30 81 17 12 15 165 123 | 74.5 

ॐ0. नैशनल लौ स्कूल ath इंडिया यूनिवर्सिंरी, 7 2 11 7 2 11 - - - 20 20 100 

बंगलौर 

, केरल 

31. ieee विश्वविद्यालय, कालीकट 32 66 136 22 45 116 10 2 23 234 183 78.2 

32. कोचीन विन्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चि 69 88 107 61 55 48 8 23 59 264 174 65.9 

33. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोटूटायाम 15 23 80 11 18 18 69 4 5 118 47 38.2 
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210 

1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

34. | oR विश्वविद्यालय, मगातुपारम्ना 5 18 27 5 18 26 - - 1 50 49 99 

3s. | श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालाडी 8 ॐ5 159 8 26 159 1 22 12 ` 198 193 99 

मध्य प्रदेश 

ॐ. ए.पी.एस. विश्वविद्यालय, रीवा 17 21 35 2 7 20 15 14 15 73 29 39.7 

37. ` बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, 15 26 ` 53 4 17 34 12 7 18 94 55 58.5 

38. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर 33 53 79 ` 16 29 53 12 24 26 165 98- 59.39 

39. डा. हरिसिंह ` गौर विश्वविद्यालय, सागर | 50 92 174 12 45 22 38 48 72 316 99 25 

। 40. जीवाजी ̀ विश्वविद्यालय, ग्वालियर 21 33 88 5 23 38 3 16 58 142 66 46.4 

नेशनल af ईस्टीट्यूट । यूनिवर्सिटी, भोपाल 4 8 13 - 2 7 4 ` 6 6 25 9 36 

महाराष्ट 

42. एस.जी.नी. अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती 14 24 47 6 13 46 8 11 1 85 65 76.4 | 

| 43. डौ. बी. ए मराठवाडा 35 80 131 24 42 88 11 38 43 246 155 53 

44. मुबईं विश्वविद्यालय, नागपुर 105 140 177 56 72 120 44 65 52 422 260 61.6 

45. आर टी एम नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर 54 91 207 54 10 ॐ6. . 44 55 84 352 100 28.4 

46. नार्थ महाराष्ट विश्वविद्यालय 13 26 76 8 11 32 12 15 36 115 51 44.3 

47. पुणे विश्वविद्यालय, पूना 68 113. 150 42 55 127 26 58 63 371 224 50.3 

48. शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर 40 46. 124 _ 17 27 95 ॑ 23 19 29 139 66.2 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 

49. एस आर री मराठवाडा विश्वविद्यालय, Wes 7 15 32 5 13 28 2 2 4 54 46 35.1 

ओडिशा 

50. उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर 63 9 182 63 95 152 34 36 272 340 184 = 54.1 

51. बरहामपुर विश्वविद्यालय, भ॑जा बिहार 98 54 100 11 38 69 21 16 31 166 118 71 

52. श्री जगनाथ dena विश्वविद्यालय, पुरी 7 13 21 5 3 14 2 10 7 41 22 53.6 

53. War मोहन विश्वविद्यालय, बालसोर 5 10 15 4 10 12 1 - 1 30 26 86.6 

54. नार्थं उड़ीसा विश्वविद्यालय, बारीपाडा 5 10 15 4 10 13 1 0 2 30 , 27. 90 

पंजाब 

55. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ 78 95 98 44 62 66 34 33 32 271 172 53.4 

56. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला 190 = 239 424 . 112 136 229 69 90 116 853 578 = 57.7 

57. गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर 146 156 255 113 91 207 32 56 198 "557 411. 73.77 

राजस्थान 

58. राजस्थान विश्वविद्यालयं, जयपुर 61 135 703 tT 27 244 60 108 459 899 272 30.2 

59. जे एनं व्यास विरुवविदयालय, जोधपुर 52 125 503 1 27 298 51 98 205 680 326 47.9 

60. एम एल सुखाडिया विश्वविद्यालय, sagt 268 - - 100 - - 162 - - 262 100 ` 38.1 

61. एम डी एस विश्वविद्यालय, अजमेर 13 26 19 5 9 14 8 17 5 58 28 = 48.3 

तमिलनाङ 

62. अलगष्या विश्वविद्यालय, RES! 15 34 85 10 26 81 5 8 4 134 117 87.3 
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2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 

63. अनामलाई विश्वविद्यालय, -अननामलाईनगर 250 237 1571 ` 250 = 237 1571 2058 2058 1.00 

64. भातरीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली 21 32 139 14 27 98 7 5 192 139 72.4 

65. 7 भारथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर 6 6 65 3 3 30 3 ॐ0 35 77 36 46.7 

66. At कामराज विश्वविद्यालय, wet 70 147 177 121 35 35 203 394 192 487 

67. मदर eter महिला विश्वविद्यालय, कोडाईकनाल 22 25 56 1 | 5 31 21 19 25 103 37 35.9 

त्रिपुरा 

68. त्रिपुरा विश्वविद्यालय 15 28 55 9 15 45 6 13 10 98 69 70.4 

उत्तर प्रदेश | 

69. बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, git | 8 17 31 3 10 29 2 8 3 56 42 75 

70. एम जी काशी विद्यापीठ, वाराणसी 21 36 126 14 27 114 7 9 13. 183 154 34. 

उत्तराचल 

71. ary विश्वविद्यालय, Sa 30 48 240 5 30 193 . 24 18 46 318. 228 71.6 

` पश्चिम बंगाल | 

72. कलकत्ता विश्वविद्यालय; कलकत्ता 147 253 447 89 194 285 44 62 111 ` 847 619 73 

73. जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता 153 257 414 150 225 269 3 32 .„ 145 824 664 78.1 

4. aan विश्वविद्यालय, बुर्दवान 33 9 140 30 81 118 8 10 22 269 229 85 

75. aa ane विश्वविद्यालय, दार्जलिंग 28 56 123 1 2 8 27 54 115 207 11 5.3 

76. रविन्द्र भारतीय विश्वविद्यालय, कोलकाता 16 33 111 14 29 107 2 4 4 160 150 93.7 
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विवरण 

दिल्ली विश्वविद्यालय 

31.8.2012 की स्थिति के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय कलेजो मेँ शिक्षण vel का | विवरण 

क्रम सं. कोलिज का नाम अध्यापकों ` की रिक्त पदों के समक्ष तदर्थ, 

वस्तुस्थिति अस्थाय आधार पर नियुक्त 

अध्यापक 

1 2 3 4 

1. शहीद सुखदेव कोलेज ath विजनिस स्टडीज 16 14 

2. गागीं कोलिज | 132 50 

3. एस.-जी.री.बी. खालसा कोलिज 112 50 

4. आचार्यं नरेद देव aids 75 48 

5. अदिति महाविद्यालय 63 35 

6. भगिनी निवेदिता कौलिज 40 15 

7. भारतीय कालिज 56 40 

8. भास्कराचार्य sea sath wants साईंसिजन | 47 20 

9. कालेज sth वोकेशनल स्टडीज 56 13 

10. दीनदयाल उपाध्याय कलिज 77 41 

11. ` दिल्ली कोलेज ‘ate आरं एंड कमस 61 19 

12. देशबन्धु कोँलिज | 138 82 

13. रामानुजम ates 44 0 

14. दयाल सिंह कौलेज (एम) 136 94 

15. दयाल सिंह ates (ईवनिंग) 39 27 

16. इद्रप्रस्थ महिला कोलिज 108 27 

17. जानकी देवी मेमोरियल कोलिज 93 33 
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1 2 3 4 

18. कालिन्दी | कोलिज 64 56 

19. केशव महाविद्यालय 50 .. 40 

20. लेडी श्रीराम कोलेन फोर वूमन 94 29 

21. लक्ष्मीबाई कोलिज | 96 54 

22. महाराजा अग्रसेन कोलिज 62 37 

23. ` csc कोलिज 95 52 

24. मैत्री कोलेज 108 52 

25. माता सुंदरी कोलेज 113 , 47 

26. मोती लाल नेहरू कोलिज ` 97 322 

27. पीजीडीएवी ates (ईवनिंग) 48 25 

28. रामलाल are ales 43 34 

29. रामलाल Ae कोलिज (Sahin) 43 16 

30. सत्यवती कोलिज (ईवनिग॑) 63 34 

31. कमला नेहरू `कोटिज 101 39 

32. श्री अरविन्दो afters 76 18 

33. श्री अिन्दो कौलेज (ईवनिंग) 46 5. 

34. श्री वेंकटेश्वर afta 121 62 

35. स्वामी श्रद्धानंद कौलिज 107 62 

36.  . विवेकानंद कौलिज. | | \ 63 30 

ॐ. . जाकिर हुरैन दिल्ली कोलेज 147 46 

ॐ. महिं वाल्मिकी कोलिज आफ एनूकशन ` 15 1 

भीमराव अम्बेडकर ais ` 83 19 

40. % ` 30 श्यामा प्रसाद मुखजीं कोलेज फर वूमेन
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1 2 3 4 

41. श्री गुरू गोबिन्द सिंह कोलिज ats रकम 46 20 

42. आत्मा राम सनातम धर्म कोलिज 95 | 80 

43. जीसस एंड मेरी कोलिज | 80 | 33 

44. राजधानी कलिज | 101 64 

45. मिरांडा हाऊस 149 55 

46. किरोडीमल कोलिज | । | 141 | 66 

47. श्याम लाल कोलिज 74 16 

48.  . शिवाजी कोलिज ॥ 105 67 

49. ` ding ath होम इक्नोमिक्स | 54 ` 24 

50. स्कूल ate ओपन afin | 34 1 

51. शहीद भगतसिंह (sarin) कालिज 55 27 

52. शहीद भगतसिंह कालेज | | | 99 41 

53. श्री uw कोलेज ath ated 69 52 

54. सत्यवती ales 115 26 

55. रामजस alert | | 127 75 

56. श्री गुरूनानक देव | 65 17 

57. श्याम लाल कोलिज (ईवनिग) 55 17 

58. हरज ales | 136 | 40 

59. हिंदू कोलिज 122 25 

60. सेट स्टीफन ates ॑ | सूचना प्राप्त नही हई सूचना प्राप्त नहीं हुई 

61. मोती लाल नेहरू कोलेज (ईवनिग) सूचना प्राप्त नहीं हई सूचना प्राप्त नहीं हुई 

62. इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ath फिजिकल एजूकशन एंड सूचना प्राप्त नहीं हुई सूचना प्राप्त नहीं हुई | 

wed साईंसिज 
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63. शहीद राजगुरू कालिज ath wes 

साईसिज फोर वूमन 

64. लेडी इरतिनं कलिज 

65. ales ath आर्ट 

66. जाकिर हसैर पोस्ट ग्रेजुएट ईव्निंग कोलिज 

67. दौलत राम कोलिज 

सूचना प्राप्त नहीं हुई सूचना प्राप्त नहीं हुई 

62 : ॐ 

17 | 1१5 

59 । 16 

79 ` | 81 

fred ` ओर जनजाति af मँ 

अवसंरचना संबंधी विकासं 

"172 श्री मारोतराव सैनुजी sae : 

श्री एस. अलागिरी : 

क्या प्रधान मत्री यह बताने कौ an करेगे कि : 

(क) क्या विभिन विकास/कल्याणकारी कार्यक्रमों के 

कार्यान्वयन दारा क्षेत्रीय ओर सामाजिक असंतुलन समाप्त करने की 

मांग कौ गई हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी str क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने देश मे frees ओर जनजाति क्षेत्रो के 

अवसंरचना संबंधी विकास हेतु नई योजनाएं बनाई है अथवा बनाए 

जाने का विचार रहै; ओर | 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या हे ओर प्रत्येक योजना 

के sta राज्यवार कितनी धनराशि दिए जाने का विचार है? 

संसदीय कार्य मंत्रालय a राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री राजीवे शुक्ला) : (क) ओर (ख) जी a 

ay सरकार क्षेत्रीय. एवं सामाजिक असंतुलनों को ठीक करने के 

लिए विभिन venir कार्यक्रमो एवं de प्रायोजित स्कीमों के माध्यम 

से राज्य सरकारों के प्रयासो मे सहयोग करती है। ये स्के हैः 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनञरईजीएस), 

प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाई), जनजातीय उप योजना 

(arent), fea आवास योजना (आ्ईएवाई) , राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल 

कार्यक्रम (एनआरडीडन्ल्यूपी), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 

(एओंईबीपी), सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), राष्टीय ग्रामीण स्वास्थ्य 

मिशन (एनआरएचएम) आदि । क्षेत्रीय असंतुलनों मे कमी से संबधित 

मुदो कां समग्र रूप से समाधान करने के लिए विशिष्ट रूप से 

कीर्यान्वित किया जाने वाला कार्यक्रम हे, पिडा क्षेत्र अनुदान निधि 

(बीआरजौएफ) तथा इसके दो घटक है, नामतः (प) 272 जिलों 

को कवर करते हुए जिला धरक am (पप) राज्य घरक जिसमें 

निहार, ओडिशा ओर पश्चिम बंगाल के केबीके faci के लिए विशेषज्ञ 

योजना, . 82 जिलों को कवर करते हुए चयनित free एवं जनजातीय 

जिलो के लिए एकीकृत कार्य योजना तथा बुदेलखंड पैकेज शामिल 

है। | 

(ग) ओर (घ) चयनित free एवं जनजातीय क्षेत्रो मे अवसंरचना 

विकासं हेतु दिनांक 25.11.2010 को चयनित जनजातीय एवं free 

जिलों के लिए एकौकत्रतत कार्य योजना (आईएपी) शुरू की गर 

थी। tam के दिशानिर्देशौ के अनुसार निधियां जिला अधिकारी की 

 . अध्यक्षता वाली समिति के विवेक पर छोड दी जाती है जिसमे जिला 

के पुलिस अधीक्षक एवं जिला वन - अधिकारी शामिल है। जिला 

स्तर की इस समिति को इसके आकलन एवं आवश्यकतानुसार विकास 

wart a राशि खर्च करने की ge है। राज्य सरकारों एवं जिला 

अधिकारियों को आईएपी के अंतर्गत स्कीम शुरू करने के संबंध 

में पंचायती राज संस्थानों के सदस्यो सहित स्थानीय संसद एवं अन्य 

चयनित प्रतिनिधियों के साथ उपयुक्त विचार-विमर्श सुनिश्चित करने 
कौ भी सलाह दी गई थी! जिला स्तर समिति स्कूल भवनो, आंगनवाड़ी 

Sal, प्राथमिक स्वास्थ्य hel, पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण ase, पीएचसीज ` 

ओर स्कूलों आदि जैसी सार्वजनिक स्थानों मेँ बिजली प्रदान करने
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जैसी सार्वजनिक अवसंरचना एवं सेवाओं के लिए ठोस wena सहित 

योजना बनाती है। इस प्रकार से चयनिते स्कीमों से अल्प अवधि 

म अच्छे परिणाम अने कौ अपेक्षा 21 

आईएपी का अनुमोदन प्रारंभ मे 60 जिर्लो को कवर करने 

के लिए किया गया था जिसका बाद मे विस्तार कर 82 जिलों 

तक कर दिया गया। वर्ष 2010:41 मे प्रत्येक जिले को 25.00 

कराड रु. तथा वर्षं 2011-12 ओर 2012-13 में प्रति जिला 
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30.00 करोड रु. कौ राशि आबंरिते कौ गई ahi अब तक 

5260.00 करोड रु. की राशि जारी कौ जा wat है जिसमे से 

3341.04 करोड़ रु. अर्थात् लगभग 63 प्रतिशत (30.11.2012 कौ 

स्थिति के अनुसार) कौ राशि व्यय होने की सुचना Fi शुरू किए 

गए 93875 कार्यो A से 66196 कार्य अर्थात् लगभग 70.52 प्रतिशत 

कार्य परे कर लिए गए ti राज्य-वार वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति 

संलग्न विवरण मे दी गई हे। 

विवरण 

आईएपी : राज्य- वार. वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति 

(करोड रु.) 

क्र. सं राज्य आबंरन कूल जारी निधि व्यय शुरू कौ पूरौ कौ गई 

गई परियोजनाओं परियोजनाओं 

कौ संख्या की संख्या 

1 2 3 4 5 6 7 

1. आंध्र प्रदेश 530.00 410.00 199.41 4949 2287 

(48.64) (46.21) 

2. बिहार 775.00 525.00 278.30 14800 ` | 11999 

(53.01) (81.07) 

3. छत्तीसगढ़ 850.00 750.00 497.21 17769 12850. 

(66.29) (72.32) 

4. ्ारणखंड 1370.00 1200.00 801.88 15276 10714 

(66-82) (70.14) 

५. मध्य प्रदेश 740.00 640.00 389.48 7875 5015 

(60.86) | (63.68) 

6. महाराष्ट  170.00 150.00 103.03 4882 4278 

(68.68) (87.63) 

7. ओडिशा 1455.00 1275.00 893.13 22774 14668 

(70.05) (64.41) 
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1 2 - 3 4 5 6 7 

8. उत्तर प्रदेश 205.00 135.00 79.03 2427 1889 

(58.54) (77.83) 

9. पश्चिम बंगाल . 205.00 175.00 99.56 ` 3123 2496 
(56.89) (79.92) `` 7 ` 

कूल ` 6300.00 । 5260.00 3341.04 993875 66196 

| | (63.52) (70.52) 

रिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकडे प्रतिशत दशति दै, 

कडनकुलमं विद्युत परियोजना 

को चालू किया जाना 

173. श्री भूदेव चौधरी : 

` श्री सैयद शाहनवाज Be: 

क्या प्रधानं मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या कुडनकुलम परमाणु विद्युते परियोजना के यूनिर-1 

को चालू करने हेतु तकनीकौ ओपचारिकताएं पूरी कर ली गहं ह 

Ca) यदि हं, तो इस यूनिट को चालू किए जाने कौ अनंतिम 
तारीखं क्या है तथा उक्त यूनिट पर अब तक हुए व्यय का व्यौर 

क्या है; 

(ग). क्या ee स्थानीय लोग अभी भी इस संयंत्र का विरोधं 

कर रहे है; 

(घ). यदि हां, तो तत्संब॑धी oto क्या है तथा इस dau 

म इन लोगों द्वारा कौ गई मांगों का ब्योरा क्या है; ओर 

(ङ) उनकी शिकायतों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या 

कारवाई की गई tat जा रही है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मेँ we मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मेँ राज्य मंत्री (श्री ती. नारायणसामी); 
(क) यूनिट-1 4 ईधन का भरण किया गया है, ओर यूनिट को 

पहली वार क्रांतिकता (नाभिकीय विखंडन श्रंखला अभिक्रिया को पहली 

बार शुरू करना) के लिए तैयार किया गया हे। युनिट-1 मेँ क्रांतिकता 

की प्रक्रिया, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) से चरणवार 

अनुमति wa होने के बाद शुरू कौ जाएगी। 

(ख) वृनिट-1 के दिसंबर, 2012 के अंत तक कमीशन किए 

जाने कौ संभावना है। अक्तूबर, 2012 तक Weise (Herne 

नाभिकौय विद्युत संयंत्रं यूनिट 1 तथा 2) पर किया गया व्यय 15,161 

करोड रुपए 2 | 

(ग) से (ङ) जी, a इदिनठकराई गाव के कु वर्गो के 

ओर आस-पास कं ae हिस्सों के लोग, सुरक्षा ओर आजीविका 

के मुदे उठकर संयंत्र" को चालू HA का विरोध कर W Ti सुरक्षा 

ओर आजीविका संबंधी शंकाओं का समाधान, केंद्रीय सरकार द्वारा `` 

गदिते प्रतिष्ठित wafer के fists दल द्वारा, ओर बहु-विषयक 

दृष्टिकोण को काम मे लाकर vers आउटरीच कार्यक्रम के 

माध्यम से किया गया है। 

(अनुवाद 

विद्चालर्यो में मूलभूत सुविधाएं 

"174. श्री एस. Tee : 

श्री TRA नागोराव दूधगांवकर : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि : | 

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी ओर सरकारी सहायता 

प्राप्त विद्यालयों मेँ सुरक्षित पेयजल ओर स्वच्छ शौचालय उपलब्ध 

कराने कं लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;
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(ख) यदि हां, तो asad व्यौरा क्या 3; 

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस संनध मे सरकार 

को कोई निदेश दिया है ओर यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 

है; 

(घ) उत्तर प्रदेश सहित राज्यो मे “एसे विद्यालयों की राज्य-वार 

संख्या क्या है जहां सुरक्षित पेयजल ओर शौचालय सुविधा सहित 

मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव है; ओर 

(ड) इस मुदे का समाधान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम 

sau गए रै? 

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) 

ओर (ख) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाले शिक्षा का अधिकार (आर. 

टी.ई.) अधिनियम 2009 समुचित सरकारौ को प्रारंभिक शिक्षा के 

लिए आर.टी.ई. अधिनियम at अनुसूची मेँ निर्धारित मानदंडोँ के अनुसार 

स्कूल अवसंरचना उपलब्ध कराने का अधिदेश देता है। राज्य 

 सरकारे,संघ राज्य si के प्रशासनं को आर.री.ई. अधिनियम के 

अंतर्गत अधिदेशित समय सीमा कं अनुसार सभी स्कूलों मे ये सुविधाएं 

उपलब्ध कराने का अधिदेश दिया गया है। 
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(ग) माननीय उच्चतमं न्यायालय ने प्यविरण ओर उपभोक्ता 

संरक्षण प्रतिष्ठन बनाम दिल्ली प्रशासन ओर अन्य के मामले मे 2004 

कौ fe याचिका (सिविल) संख्या 631 मेँ दिनाक 3.10.2012 के 

अपने आदेश मे सभी राज्यों ओर संघ राज्य क्षेत्रं को निदेश दिया 

हैकिवे ase ओर लडकियों के लिए शोचालय कौ सुविधाएं, 

पेयजल कौ सुविधाएं, पर्याप्त कमरों आदि कौ सुविधाएं, यदि पहले 

प्रदान नहीं कौ गई हे, तो छह महीने के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित 

करें I 

(घ) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के 2011-12 के आक 

(अनंतिम) के अनुसार देश के 87.7 प्रतिश प्रारंभिक स्कूलों मे शौचालय 

को सुविधाएं है ओर 94.6 प्रतिशत स्कूलों मे पेयजल कौ सुविधाएं 

ti पेयजल ओर शौचालय की सुविधाओं बाले प्रारंभिक स्वूलो कौ 

प्रतिशतता दशनि वाला राज्यवार विवरण संलग्न मेँ दिया गया है। 

(ङ) सर्व शिक्षा अभियान आर.टी.ई. कौ अपेक्षाओं को परा 

करने के उदेश्य से स्कूल अवसरचना का विस्तार करने का प्रयास 

करता है जिसके लिए अब तक राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रो मे 3.04 

लाख स्कूल भवनों, 17.92 लाख अतिरिक्त कमो, 8.53 लाख शोचालयो . 

ओर 2.29 लाख पेयजल सुविधाओं को मंजूरी दी गई है। 

विवरण 

डी.ई एस ई 2011-12 (अंतिम) कं अनुसार पेयजल ओर शौचालय की सुविधा वाले 

प्रारभिक स्कूलों की प्रतिशतता दशनि वाला विवरण 

ao त्र शौचालय कौ सविषा परगन्ल की सुविधा ` राज्य क्षेत्र rama कौ सुविधा पेयजल कौ सुविधा 

| वाले स्कूलों की वाले स्कूलों की 
प्रतिशतता प्रतिशतता 

1 2 3 

अंडमान ओर निकोबार graye 88.6 97.0 

आन्ध्र प्रदेश 80.6 89.0 

अरुणाचल प्रदेश 55.0 78.0 

असम 68.6 78.0 

बिहार 73.5 93.4 
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| 2 3 

चण्डीगढ 100.0 100.0 

छत्तीसगद् 68.9 93.7 

दादरा ओर नगर हवेली 75.9 98.7 

दपण ओर दीव 99.1 100.0 

दिल्ली 100.0 100.0 

गोवा 93.6 99.5 

गुजरात । 9.9 100.0 

हरियाणा 98.0 99.6 

हिमाचल प्रदेश 97.5 98.8 

Was 78.2 90.0 

कर्णरिक 98.8 99.5 

केरल 92.8 97.5 

लक्षद्वीप 89.1 100.0 

मध्य प्रदेश 95.4 98.0 

महाराष्ट 95.1 94.4 

मणिपुर 93.8 95.0 

` मेघालय 60.4 59.9 

मिजोरम 87.7 90.3 

नामालैण्ड 90.7 75.4 

ओडिशा 80.8 94.4 

पुदुचेरी | 99.9 100.0 

पजाब 99.5 100.0 

राजस्थान 95.6 95.1 
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1 2 3 

सिक्किम 98.5 96.8 

 तमिलनादु 93.0 100.0 

त्रिपुरा 82.3 75.3 

उत्तर प्रदेश 91.3 98.5 

उत्तराखंड 95.6 95.7 

पश्चिम बंगाल 89.6 97.2 

aa 87.7 94.6 

[हिन्दी] (ख) राष्ट्रीय साक्षरता पिशन के नए स्वरूप साक्षर भारत के 

साक्षरता दर् 

"175. श्री Wer : 

श्री wart लाल मंडल : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि : 

(क) ` देश में राज्य/लिंग-वार वर्तमान साक्षरता दर क्या है; 

(ख) fara तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान राष्टरीय साक्षरता 

मिशन हेतु स्वीकृत धनराशि ओर इस पर हुए व्यय का राज्य/वर्ष-वार 

व्यौरा क्या है; 

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक क्या उपलन्धियां wa 

की गई रहै; 

(घ) क्या सरकार का विचार उन राज्यां को विशेष सहायता 

प्रदान करने कारहै जो इस day मे राष्ट्रीय ओसत से नीचे रै 

ओर यदि, हां, तो तत्संब॑धी ot क्या हैः ओर 

(ङ) देश मे साक्षरता कं स्तर में सुधार लाने हेतु सरकार 

द्वारा क्या कदम उठाए गए Seow जाने का विचार है? 

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम. एम. पल्लम राजु) : 

(क) वर्षं 2011} की जनगणना के अनुसार देश में राज्य/लिंग-चार 

वर्तमान साक्षरता दर का व्यौरा संलग्न विवरण-। मेँ दिया गया है। 

अंतर्गत वर्तमान वर्षं ओर fread तीन वर्षो के दौरान ae के हिस्से 

के रूप मे राज्य/वर्ष-वार जारी कौ गई निधियों का व्यौरा संलग्न 

विवरण-॥ मे दिया मया Br. 

(ग) एक संघ राज्य क्षेत्र ओर 25 राज्यों कं 410 पात्र जिलों 

मे से 372 जिलों मँ इस कार्यक्रम को मंजूरी दे दी me है। 30 

सितंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार, 1,00.524 प्रौढ शिक्षा we 

स्थापित किए जा चुके है; 94483 ग्राम dard मे सर्वेक्षण पूरा 

किया जा चुका है; 6,69,84,443 शिक्षार्थियो की पहचान कौ जा 

चुकी है; 11.38.088 साक्षरता tal मे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू 

कौ जा चुकी है ओर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नई 

दिल्ली द्वारा मूल्यांकन के माध्यम से 144 लाख शिगक्षार्थियों को साक्षर 

होने का प्रमाणपत्र दिया गया है) 

(घ) जी, नहीं। तथापि, शैक्षिक रूप से free जिलों (जिनमें 

तत्कालीन जिला मे से बनाए गए वे नए जिले शामिल है जिनमें 

2001 की जनगणना के अनुसार, we महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत 

अथवा उससे कम थी) के अलाकावामपंथ अतिवाद प्रभावित faci, 

` चाहे उनकी साक्षरता दर कितनी भी हो, कं केवल ग्रामीण क्षेत्र ही 

साक्षर भारत के अतिर्गत कवरेज के लिए पात्र zi 

(ड) सरकार के निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का 

` अधिकार अधिनियम, 2009 अधिनियमित किया है ओर साक्षर भारत 

की कद्र प्रायोजित योजना शुरू कौ है ताकि देश यें क्रमशः 6-14 

ay ओर 15 वर्षं ओर उससे ऊपर के आयु वर्गं मे साक्षर के 

स्तर को Ba उठाया जा as!
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विवरण-1 

2011 at जनगणना के अनुसार देश र्मे राज्य/लिग-वार वर्तमान साक्षत दर 

करस. राज्य/सघ राज्य क्षेत्र साक्षरता दर साक्षरता दर साक्षरता दर 

(व्यक्ति) (पुरूष) (महिलाएं) 

1 2 3 4 5 

भारत । 74.04 82.14 | । 65.46 

1. आभर प्रदेश 67.66 75.56 | 59.74 

2. अरूणाचल प्रदेश 66.95 73.69 | | 59.57 

३. असम 73.18 = ` 78.81 67.27 

4. बिहार 63.82 - 73.39 | | 53.33 

5. छततीसगढ | , 21.04 । | 81.45 | 60.59 

€ | गोवा । 87.40 ` ` 92.81 81.84 

7. गुजरात 79.31 - 87.23 | 70.23 

8. हरियाणा | : 76.64 85.38 = ` 66.77 

9. हिमाचल प्रदेश 83.78 90.83 76.60 

10. wa ओर कश्मीर 6824 =. | 78.26 | 58.01 , 

11. खंड ` | 67.63 | 78.45 , , 56.21 

12. , कर्नाटक | 75.60 82.85 . । 68.13 

13. केरल 93.91 | 96.02 91.98 

14. मध्य प्रदेश a . 70.63 । 80.53 | . 60.02 

15. , महाराष्ट 82.91 । 89.82 75.48 

16. मणिपुर । 79.85 7 86.49 : 73.17 

17. मेघालय । 75.48 77.17 । 73.78 

18. मिजोरम ` 91.58 । 93.72 . 89.40 

19.  नागार्लैड 80.11 83.29 76.69 
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1 2 3 4 5 

“20. ओडिशा 73.45 82.40 64.36 

21. पंजाब | 76.68 81.48 71.34 

22. राजस्थान | 67.06 | 80.51 52.66 

23. सिक्किम 82.20 87.29 76.43 

24. तमिलनाडु 80.33 | 86.81 73.86 

25. त्रिपुरा | 87.75 92.18 83.15 

26. उत्तर प्रदेश 69.72 79.24 59.26 

27. उत्तराखंड 79.63 88.33 70.70 

28. परिचम बगाल 77.08 | 82.67 71.16 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 86.27 90.11 81.84 

30. चंडीगढ़ | 86.43 | 90.54 81.38 

31. दादरा ओर नगर हवेली 77.65 86.46 65.93 

32. दमन ओर दीव | 87.07 | 91.48 79.59 

33. दिल्ली 86.34 : 91.03 80.93 

34. लक्षद्वीप | ` 92.28 96.11 88.25 

35. पुदुचेरी 86.55 92.12 | 81.22 

विवरण-॥ 

, साक्षर भारत कार्यक्रम के sna कद के हिस्से के wo F जारी मिधि्य का व्यौरा 

(रुपये लाख मे) 

करसं राज्य/संघ रज्य कद्र का जारी हिस्सा 

क्षेत्र का नाम , 2009-10 2010-11 ` 2011-12 2012-12 

(16.11.2012 तक) 

1 2 3 4 5 6 

1. आध्र प्रदेश 6899.55 8466.69 6434.92 11605.81 
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1 2 3. 4 5 6 

2. अरूणाचल प्रदेश 403.68 487.03 2260.53 - 

3. असम 1447.59 858.08 0.00 - 

4. बिहार 449.40 8518.94 _ 37.63 -- 

5. छतीसगढ़ | 1902.78 1961.53 2867.51 4770.29 

6. दादरा ओर नगर हबेली 0.00 17.95 0.00 - 

7. गुजरात | 2399.11 0.00 1440.12 ` =) 

8. | हरियाणा 120.11 727.56 511.12 - 

9. हिमाचल प्रदेश 0.00 ` 146.34 71.62 269.84 

10. was 546.67 2576.09 46.41 ~ 

11. जम्मू ओर कश्मीर ¦ 0.00 0.00 887.24 - 

12. कर्नाटक 1844.41 4562.92 | 0.00 ` 4011.44 

13. मध्य प्रदेश ` 0.00 2070.01 2817.61 - 

14. महाराष्ट 1782.27 479.55 0.00 - 

15. मणिपुर | ` 262.25 0.00 474.84 - 

16. मेघालय 0.00 362.02 0.00 ` - 

17. aS 0.00 196.26 119.81 - 

18. ओडिशा 349.89 0.00 9664.37 667.68 

19. पंजाब 0.00 1561.33 0.00 - 

20. राजस्थान ` 4410.59 0.00 8111.11 - 

21. सिक्किम 62.62 0.00 0.00 - 

22. तमिलनाडु 936.32 1139.63 155.74 1375.04 

23. त्रिपुरा 82.68 .. - 0.00 0.00 - 

24. उत्तर प्रदेश 6488.37 0.00 15542.09 ~ 



137 प्रश्नों के 14 अग्रहायण, 1934 ` (शक) लिखित उत्तर 138 

1 2 3 4 5 6 

25. उत्तराखंड 794.11 190.93 2841.73 - 

26. पश्चिम बंगाल 1415.69 0.00 0.00 2952.05 

कूल . 32598.10 34322.86 45604.40 25652.15 

अस्पतार्लो को जमीन के अनुसार अस्पतालों ओर नर्सिंग होमों कं कार्यो कौ निगरानी प्रक्रिया 

"176. श्री रतेन सिंह : 

श्री मनसुखभाई डी. aaa : 

क्या शहरी विकास मत्री यह ताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) उन आवंरियो का ata क्या है, fare दिल्ली मे अस्पतालों 

ओर नर्सिंग होमों के निर्माण हेतु रियायती दरों पर जमीन दी गई 

हि; 

(ख) क्या पट्टा विलेख कै निबंधन ओर wif के अनुसार 

अस्पतालों ओर afin et के कार्यकरण की निगरानी करने हेतु 

क्या तेत्र है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी sro क्या है ओर यदि नही, 

तो इसके क्या कारण है; 

(घ) क्या उन विभिन अस्पतालों ओर नर्सिंग होमों के विरुद्ध 

शिकायत प्राप्त हुई हो fre रियायती दरों पर भूमि आवंटित की 

™ लेकिन वे आर्थिक रूप से कमजोर af के रोगियों का मुफ्त 

उपचार नहीं कर रहे है; ओर | 

(ङ) यदि a, तो गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान 

तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही 

की me? | 

शहरी विकास मत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल 

नाथ); (क) उन आबंरियों का व्यौरा fae दिल्ली मँ अस्पतालों 

ओर नर्सिंग होमो के निर्माण हेतु feared दरों पर आबंटित भूमि 

दी गुं थी संलग्न विवरण-। मे दिया गया है। 

(ख) ओर (ग) जी, हां। पट्टा विलेख के frau एवं शर्तों 

का ब्योरा संलग्न विवरण-॥ में दिया गया * 

(घ) ओर (ङ) जी हां। विभिन अस्पतालों ओर नर्सिंग ai 

fare रियायती दर पर भूमि आबंटित कौ ng है, लैकिन वे आर्थिक 

रूप से कमजोर वर्गो के रोगियों को निःशुल्क इलाज मुहैया नही 

करा रहे है, के विरुद्ध पिछले तीन वर्षो के दौरान. प्राप्त शिकायतों 

का ब्योरा संलग्न विवरण-॥ मे दिया गया है। अस्पताल fers रियायती 

दरों पर भूमि आवंटित कौ गई है, को गरीब व्यक्तियों को 25 प्रतिशत 

ओपीडी ओर 10 प्रतिशत आईपीडी मे सभी प्रकार से पूर्णतः निःशुल्क 

इलाज मुहैया कराना wen) माननीय उच्चतमं न्यायालय ओर माननीय 

उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशो के अनुसार गरीन ओर कमजोर वर्गो 

को निःशुल्क चिकित्सीय इलाज की रमोनीटरिंग, स्वास्थ्य सेवाएं 

निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा कौ जाती है ॥ 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रा.राक्ष., दिल्ली सरकार BRT 

एक निगरानी समिति गठित की गई है ओर यह समिति इन अस्यतालं 

द्वारा मुहैया कराए जा रहे निःशुल्क इलाज के प्रावधानं की निगरानी 

के लिए प्रत्येक महीने 4 से 5 चिहिनतं निजी अस्पतालों का निरीक्षण ` 

करती FI 

ta निरीक्षणं के दौरान पाई गहं विसंगतिर्यो को तत्काल दूर 

करने के निर्देश देते gu संबंधित अस्पतालौ को सूचित किया जाता 

है ओर स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार को अनुपालना | 

ford प्रस्तुत कौ जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ओर भूमि एवं 

विकास कार्यालय स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार 

से इस संबध मे शिकायत wa होने पर अस्पतालों के पट्टा facta 

के निर्धारण/ निरस्तीकरण के लिए कारवाई शुरू करते है। 

आर्थिकं रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित मरीजों के निःशुल्क 

इजाजं पर निगरानी रखने A लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमो 

के व्यौरे संलग्न विबरण-।५ मे दिए गए Fi
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विवरण 

दिल्ली मेँ रिवायत दरो पर ona भूमि प्राप्त करने वाले अस्पतालों नर्सिग ant के siz 

क्र.सं. सोसायटी, होप्पिटल का नाम | स्थल क्षेत्र 

1. | ` _ 2 | 3 4 

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा - आनंदित भूमि 

1. ara. जस्सा राम अस्पताल | करोल बाग 4840.50 वर्गमीटर 

2 डा. बी. एल. कपूर भैमोरियल अस्पताल | पूसा रोड 5 wag 

3. दिल्ली चशायर होम (विकलांग के लिए अस्पताल) ओखला ` 3.52 एकड़ 

4. सद लाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट अशोक विहार 3.14 एकड् 

5. अस्थमा | ओर 0 फाठंडेशन (दिल्ली विश्वविद्यालय) | गौतम नगर 1.38 URE 

6. . आशी राम जत्रा प्तक चैरेबल ae तुगलकाबाद 10.50 THE 

गुजरमल मोदी हास्पिटल ओर रिसर्च सेंटर साकेत 15 THE 

8. मैडम चानन देवी आई अस्पताल जनकपुरी . 2.075 Ung 

9. ` अमर ज्योति चैरिटेबल Be — 4840 वर्गगज 

10. प्लाई पिर." राजन aa चैरटिबल ze मसूदपुर 1.84 एकड़ ` 

11. महासती मोहन देवी जैन शिक्षण समिति (भगवान् महावीर अस्पताल) ` रोहिणी 4048 वर्गं मीटर 

12. खोसला मेडिकल दंस्टीटुयूट ओर रिसर्च dex | शालीमार बाग 9680 वर्ग गज | 

13. ` विरला सेंटर att मेडिकल रिसर्च ada विहार 3.5 एकड़ 

14. नयु गोल्डन हास्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट रोहिणी 3.6295 - एकड़ 

15. ` दीपक गुप्त hitter चैरिटेबल ट्रस्ट कडकङड्डुमा - 4840 वर्गमीरर 

16. . आल इंडिया सोसायटी फार tea एंड wan रिसर्च ` द्वारका फेज 2 we | | 

17. गणेश | दास चावला Stat दृस्ट | रोहिणी . 4048 वर्गमीटर 

18. ag कमली वाली जल कल्याण afta ae राजौरी गान ` 434.50 वर्गमीरर 

19. प्रमाथं मिशन अस्पताल | पीतमपुरा ` 2420 वर्गमीटर 
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20. मुकंद लाल मेमौरियल फाउंडेशन - 6852 | वर्गमीरर 

21. लाला गेला wa मैमोरियल मेडिकल रिसर्च सेंटर (Sea अस्पताल) पीतमपुरा 528 वर्गमीटर 

22. वी. एन. गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट पीतमपुरा 0.2 Bacay 

23. इडियन स्पादनल इंजरी सेंटर वसंत कुंज 11.84 Was 

24. फाउंडेशन आफ wees fed इन कैसर | साउथ आफ आईआईटी 401 3.66 वर्गमीटर 

25. धर्मशिला कैसर फाउंडेशन एवं रिसर्च dex धल्लू | 13175 ater 

26. नेशनल सोसायटी GR प्रिवेनेशन ath व्लादंडनेस (ser effete) | कडकडदूमा 800 वर्गमीटर | 

27. राजीव गाधी कैसर ईस्टीट्यूर एंड रिसर्च सेंटर रोहिणी 3.5 THs 

28. एस्कोट od इस्टीटरयूट us रिसर्च सेंटर ओखला 6.9 एकड़ 

29. लक्ष्मीपत सिघानिया मेडिकल फाउंडेशन साकेत 2 WHE 

30. वेणु afta aad (आंखों का अस्पताल) साकेत 2.5 WHS 

31. aa चैरिटेबल ze ओखला 1.162 एकड़ 

32. विवेकानंद प्रतिष्ठान खुरेजी 8000 वर्गमीटर 

33. मानव सेवार्थं ze पश्चिम पुरी 1 हेक्टेयर् 

34. आर्य वेद्य शाला कोटालय कडकडदूमा 9240 वर्गमीरर 

35. ह्यूमन PAR मेडिकल ee द्वारका 1 हेक्टयर 

36. देवकी देवी फाउंडेशन साकेत 1.123 एकड़ 

ॐ. डा. नारायण दत्त श्रीमाली फाठंडेशन पीतमपुरा 3.0 Beat 

38. विक्रात चिल्दून मेडिकल फाउंडेशन साकेत 1.4 | हेक्टेयर 

39. बालाजी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर मंडाबली 12000 वर्गमीटर 

40. aan. धवन मेडिकल चैरिटेबल ce द्वारका 0.9 हेक्टेयर 

41. निरोगी चैरेटिबल मेडिकल चैरिटेबल ce मंडावली फजलपुर 0.85 हैक्टेयर 

42. लाला मुनी लाल मागे राम चैरिटेबल ae पश्चिम विहार , 2.34 हिक्टेयर 
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43. मुल्तान सेवा समिति यीतमपुरा 1590 वर्गमीररं 

44. वालिया Bitter ae मयुर विहार-॥॥ 795 वर्गमीटर 

45. परम शविति पीठ मंडावली 0.26 एकड् 

46. यूनिक अस्पताल ओर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारका 3.16 हेवटेयर 

47. सर्वोदय हेल्थ फाउंडेशन रोणी 1000 वर्गमीरर 

48. शाती , मेमोरियल सोसायटी लाडो सराय 1 हेवटेय् 

49. दिल्ली ईएनटी हास्पिटल एंड रिसर्च der जसोला एफसी-33 768 वर्ममीरर 

 (ईएनटी हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर) 

50. सत frat मंडल धीरपुर 10 एकड़ 

51. मधुकर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल गीतांजली 5500 वर्गमीटर ` 

52. . नेशनल we इस्टीट॒यूट | ईस्ट आफ कैलाश 743.80 वर्गमीटर ` 

53. सीताम भारतीया इस्टीट्यूट बी-16, कुतुब 1.46 एकड़ 

| इस्टीट्यूशनल एरिया 

54. बाला सांहिन गुरुर किलोकरी 46274 वर्गमीरर 

55. महादुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट ` मोडल टाउन 8000 वर्गमीटर 

56.  जिवोदय अस्पताल अशोक विहार 0.84 एकड़ + 

| 37.9 वर्गगज 

भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा आबंटित भूमि वि 

1. मूलचंद खैराती राम स्ट लाजपत नगर 9 एकड् 

2, श्री गंगा राम Bee सोसायटी करल am 11.965 एकड़ ` 

3. सेट, स्टीफन सोसायटी ` तीस हजारी ae के पास 3.15. एकड़ 

4. दिल्ली हास्पिटल सोसायटी चाणक्य पुरी 2 WHE 

5. डा. विद्यासागर कौशल्या देवी मेमोरियल qe नेहरू नगर 3.5 एकड़ 

6. आर.बी. | सेठ एंड जस्साराम एंड ब्रदर चैरिटेबल ze 710.50 वर्ग गज 



145 प्रश्नो के । 14 अपग्रह्ययण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 146 

` 1 2 3 4 

दिल्ली नगर निगम द्वारा आबंटित भूमि 

4. महाराजा अग्रसेन अस्पताल पजानी बाग उपलब्ध AE 

2. एमजीएस अस्पताल ` पंजाबी बाग उपलब्ध मरही 

विवरण-॥ नर्सिंग ओर मेडिकल were waded का निर्माण करने 

(क) Bau द्वारा निजी अस्पताल को भूमि का आबंटनं करने 

संबधी मानक शते ओर fae | 8. 

1. सोसायरी/अस्पताल, .-----.-.--- मूल्य के गैर-न्यायिक 
स्टाम्प पेपर पर प्रथम श्रेणी के मजिस्टरेर/ोररी wes 

द्वारा सत्यापित इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत 

करेगे किं वे भारत सरकार्/दिल्ली विकास प्राधिकरण 9. 

द्वारा यथा निर्णीत अनुसार संशोधित दरो पर भूमि की 

लागत के अतर की राशि का भुगतान करेगे। 

2. अस्पताल, सार्वजनिक जन अस्पताल के रूप मे सेवा 10. 

प्रदान करेणा जिसमे कम से कमम 25 प्रतिशत विस्तर 

समाज कं कमजोर वर्गं के लोगों का उपचार करने 

के लिए आरक्षितं रखेगा। 
11. 

3 अस्पताल का ओ.पी.डी. दरिद्र श्रेणी मे आने वाले Afra 

को निशुल्क सेवा प्रदान करेगा। 

4 अस्पताल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम मे भाग am जिसके 12. 

लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय।स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 

उसकी सेवाएं प्राप्त की जाएगी। 
13. 

5 अस्पताल प्रसूति ओर बाल स्वास्थ्य कद्र के लिए पृथक 

aa निर्धारित करेगा जो कि समुदाय के लिए निःशुल्क 

के लिए करेगी ओर ना किसी भी अन्य प्रयोजनार्थ। 

सोसायटी किसी भी प्रयोजनार्थ अन्य किसी भी संगठन 

को दिल्ली विकास प्राधिकरण कौ पूर्वं अनुमति 

प्राप्त किए बिना भूमि अंतरित vet करेगी/पट्ट पर नही 
देगी। 

लगाई गई किसी भी शर्तं का उल्लंघन किए जाने की 

स्थिति मेँ दिल्ली सरकार/भारत सरकार भूमि कौ हकदारी 
दुबारा प्राप्त करमे के लिए स्वतंत्र होगी। 

अस्पताल ओर अत्यावश्यक स्टाफ sada का निर्माण, 

प्लाट का अधिग्रहण सेपि जाने की तारीख से दो ad 

के भीतर परा करना होगा। 

सोसायटी निदेशालय (आयोजना)/मुख्य वास्तुशिल्प, दिल्ली 

विकास प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित वास्तुशिल्पीय 

नियंत्रण के अंतर्गत आबद्ध होगी । 

अस्पताल को जब कभी भी कहा जाएगा वह अपने 

खर्च पर vee fata `कार्यान्वित करेगा 

प्लाट पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्यं शुरू करने 

से पहले स्थानीय निकाय।दिल्ली विकास प्राधिकरण से 

निर्माण प्लाट अनुमोदित करवाना eT | 
उपलब्ध होगा । एलरंडडीजो 

| । (ख) भूमि ओर विकास कार्यालय (एलषएंडडीओ) द्वारा meade 
6 सर्जिकल यूनिट के मामले मेँ अस्पताल, दिल्ली  अस्पतार्लो को आबंटित भूमि के लिए मानक शतै ओर 

सरकार/भारतं सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित अनुबधन 

भुगतान किए जाने पर स्टृलाहजेशन कं लिए सुविधा 
i उपलब्ध कराएगा। ॥ 

7. सोसायटी भूमि का उपयोग, अस्पत्ताल ओर अत्यावश्यक 

पट्टाधारी दिल्ली कौ नई राजधानी मे मान्य समय-समय 

कं बिल्डिंग, Sta ओर अन्य बाई लाजों का सभी 

प्रकार से पालन करेगा।
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(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

पटूटाधारी भूमि ओर विहास अधिकारी या एसे अधिकारी 

या निकाय जेसा कि पट्टा प्रदाता है कि विना पूर्व 

लिखित अनुमति के या इस dau मे प्राधिकूत भूमि | 

ओर विकास करना जिससे उसकी बदलाव याव उक्त 

-संबंधित uftad पर बनी बिल्डिंग भें निर्माण करना जिससे 

उसकी किसी वास्तुविद या arama विशेषताओं को 

प्रभावित करती हो या उक्त संबंधित fafeent के किसी 

भाग पर निर्माण, उनकौ तारीख पर | जनी बिल्डिगो को 

छोडकर, we करेगा। ॑ | 

Tze उक्त परिसर पर उक्त परिसरो पर किसी व्यापार, 

व्यापार या उत्पादन जो कि भूमि ओर विकास अधिकारी 

की दृष्टि मे नोयजी, बुरी या अपराध मुल्क है को चलाने ` 

की अनुमति नहीं देमा या उक्त परिसरो के अस्पताल बिल्डिग 

@ निर्माणं या आवश्यक नर्सिंग ओर चिकित्सा स्टाफ 

क्वार्टर के निर्माण को छोडकर किसी अन्य उदेश्य कं 

लिए उपयोग की अनुमप्ति नहीं देगा तथा या कोई एेसी 

गतिविधि जो भी हो जो कि भूमि ओर विकास अधिकारी 
कौ दृष्टि मे अनुचित या भारत के राष्ट्रपति क लिए 

परेशानी का कारण हो या दिल्ली की नई राजधानी में 

उनके fren कं लिए परेशानी हो, नहीं करेगा तथा 

भूमि ओर विकास अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना 

उक्त परिसर का उपयोग नहीं करेगा या उक्त परिसर 

को sani या किसी प्रकार के खाद्य पदार्थो यां पेय 

पदार्थो कौ बिक्री या किसी भी प्रकार के उपयोग कौ 

अनुमति नहीं होगी। पंटूटाधारी प्रिमियम. ओर आधारभूत 

किराए (asda फीस) के अंतर जब भी 1.4.2000 

से भूमि दरं परिशोधित होमी, का भुगतान  करेगा। . 

परूटाधारी भूमि ओर विकास अधिकारी या प्राधिकृत 

अधिकारी या निकाय a लिखित स्वीकृति कें विना 

एतद्रा संबंधित परिखो A किसी प्रकार का निर्माण 

ad करेगा तथा इस पट्टे के बने रहने के दौरान हमेशा 

` परिसर की tata करेगा तथा उक्त भूमि ओर विकास 

अधिकारी या प्राधिकूत अधिकारी या उक्त निकाय के 

संतुष्टि के स्तर तक साफ-सफाई रखेमा। 

इस पट्टे के बने रहने के समय के दौरान पटूटाधारी 

उक्त भूमि पर स्थित बिल्डिगों को अच्छी स्थिति ओर 

` मरम्मत द्वारा उपयुक्त रूप से रखेगा। 
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पट्टाधारी, were कौ संतुष्टि के स्तर तक संबंधित 

परिसर की उक्त बिल्डिंग कौ tata करेगा तथा उक्त 

संबधित परिसरं की tata के लिए निरीक्षण के उदेश्य 

से तथा उसकी सामान्य स्कौम ओर उसके प्रबंधन 

के लिए vet अधिकारियों जैसा कि पट्टा प्रदाता नियुक्त 

करे, को संबंधित परिसरों को सभी उपयुक्त समय पर 

(vii) 

देखने/निरीक्षण करने की अनुमति देगा। 

प्रथमतया पटूटाकार कौ लिखित स्वीकृति ओर उसकी 

प्राप्ति के बिना veer उक्त भव्रन को उप किराएदारी 

हस्तातंरण -या समाप्त हो चुके स्वामित्व या उसके भाग 

के रूप म नहीं om ओर teh किसी स्वीकृति के 

` दौरान veer एसे अनुबंध एवं शर्ते रख सकता हे 

जो उसके विवेकानुसार ta उपलीज .हस्तातरणं या we 

के लिए wal के रूप मे उचित है! एेसी wa मं 

यह प्रावधान किया जा सकता दै कि पट्टेदार या 

हस्तांतरित या प्रदाता यथा परिस्थितिनुसार, पट्टाकार को 

ag हुआ भू-किराया देगा जो ta किसी स्वीकृति 

मे विनिर्दिष्ट होगा aed vec हस्तांतरण के समय 

(चाहे ta हस्तांतरण संपूर्णं साईट या केवल उसके 

एक भागः का) भूमि के मूल्य मँ अनर्जित बढ़ोतरी 

(अर्थात पूर्वं प्रदत्त प्रीमियम ओर वर्तमानं बाजार. मूल्य 

का अंतर) कां दावा करने ओर उसका भागः वसूल 

कसते का पत्र होगा। 

वसूल कौ जाने वाली राशि अनर्जित बदौतरी का 50 

` प्रतिशत होगी aed इसके अतिरिक्तं उस मामले मे जहां 

हस्तातंरण एक एसे व्यक्तियो या संस्थान के पक्ष में 

fran Ta @ जो Ween के समान आबंटन का पात्र 

नही हो तन पट्टेकार अनर्जितं बद़ोतरी कं शत प्रतिशत 

का दावा करने का पात्र होगा। 

यह प्रावधान भी किया जाता है कि पट्टेकार को यथा 

उपरोक्तानुसार अनर्जित seat कौ राशि घटाने कं पश्चात 

समाप्त उक्त भवन के अग्रक्रय अधिकार गे! 

यह प्रावधान भी किया -जाता है कि water को यथा 

उपरोक्तानुसार अनर्जित बदोतरी की राशि घटाने के पश्चात 

समाप्त उक्त भवन के अग्रक्रव अधिकार होगे उक्त सम्पत्ति 

अधिकार at | |
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(vill) उक्त पट्टेदार को किसी प्रस्तावित बदलाव संशोधन या 

(ix) 

(x) 

रूपांतरण कौ स्थिति मे प्रथमतया wean का अनुमोदन 

प्राप्त किए बिना पंजीकृत अनुच्छेदं ओर करारस्ापन या 

व्यापार के नियमों आदि (फिर चाहे जिस नास से संस्थान 

का संविधान जाना जाता हो) या उसके संविधान कौ 

गठन मे बदलाव संशोधन या किसी अन्य प्रकार का 

रूपातरण Fel करेगा। । 

किसी समय veeen या भूमि विकास अधिकारी कौ 

राय में, जिसका निर्णय अंतिम हयो, उक्त Veen या 

दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या उसके अधीनं 

किसी शपथबद्ध व्यक्ति द्वारा या विभिन उप-धाराओं 

मे वर्णित शर्तो का उल्लंघन पाया जाता है ओर यदि 

उक्त अभिप्रेत पट्टेदार भूमि एवं विकास अधिकारियों 

द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस कौ प्राप्ति जिसमे ta उल्लंघन 

का प्रतिकार करना अपेक्षित हो, के सात दिवस कौ 

अवधि मे हुए उल्लंघन को नजर अंदाज करता है या 

प्रतिकार करने में भूमि तथा विकास अधिकारी कौ दृष्टि 

मे असफल होता है तो भूमि तथा विकास अधिकारी 

के प्राधिकार ओर निदेश मे कार्य करने वाले अधिकारियों 

ओर कर्मचारि्यो के लिए यह कानून सम्मत होगा कि 

ta समाप्त भवन मेँ दाखिल हो जाए ओर (क) उक्त 

भवन में स्थापिते निर्माण को हटा दे या afta को 

दहा दे (ख) उक्त भूमि ओर विकास अधिकारी या 

विधिवत् प्राधिकूत अधिकारी कौ लिखित पूर्वं सहमति 

के fan उक्त भवन मे स्थापित निर्माण को हरा या 

wel दे। (ग) आवश्यकतानुसार किसी खुदाई को भरे 

या मरम्मत कार्य करे ओर उक्त कार्य मे भूमि तथा 

विकास अधिकारी द्वारा होने वाली समस्त खर्च या उसके 

आदेश से ves द्वारा वहन किया जाएगा, ओर यह 

स्पष्ट घोषणा कौ जाती है कि विभिन धाराओं द्वारा 

वे पूर्वप्रदत्त स्वतत्रताए जो भारत के राष्ट्रपति को प्रदत्त 

है किसी भी रूप मेँ प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं 

ST 

यदि एतद् द्वारा आरक्षित वार्षिक किराया अथवा इसका 

ae भाग किसी भी समय उक्त दिनों मे से किसी 

दिनि के बाद अगले एके केले-डर महीने कं लिए बकाया 

ओर भुगतान नहीं किया हो जिस पर यह देय हो चुका 
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होगा, इस किराए कौ मांग कौ गई है अथवा नहीं 

अथवा यदि पट्राकर्ता अथवा भूमि एवं विकास अधिकारी 

विचार से ta होता हो तो उनका निर्णय अंतिम होगा, 

पट्टेदार द्वारा किसी प्रकार का उल्लंघन करने अथवा 

विभिन उप-खंडो मे निहित wal के अलावा इसमे निहित 

प्रतिज्ञा पत्रे अथवा wal के अनुसार अथवा इसके जरिए 

दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किए जाने 

ओर उसके द्वारा निष्पादित अथवा उसको तरफ से निकाले 

गए निष्कर्षं अथवा यह पट्टेदार कौ संतुष्टि के अनुसार 

होगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा जिससे कि हस्तांतरित 

परिसरं काः अस्पताल भवन के प्रयोजन हेतु अथवा 

अनिवार्य नर्सिंग ओर मेडिकल ehh क्वार्टर का अनुचित 

अथवा गैर सक्षम प्रबधन होने के कारण उपयोग करना 

बंद हो चुका है, तो ta मामले मे पट््टेदार के अनुसार 

कानून वैद्य होगा अथवा किसी पूर्वं कारण अथवा एतद् 

द्वारा हस्तांतरित परिसर के किसी भी भाग पर पुनः 

प्रवेश करने अथवा सभी के नाम से te भवनों मे 

उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा 

व्यक्तियों को पुनः प्रवेश करने के अधिकार का त्याग 

करने के बाद भी ओर इस हस्तातरित भूमि पर ओर 

इसमे निहित प्रत्येक वस्तु समाप्त होगी ओर निर्धारित 

होगी ओर पट्टैदार हस्तांतरित परिसरो के लिए किसी 

क्षति पूर्ति कं लिए हकदार महीं होगा लेकिन एेसी क्षतिपूर्ति 

कौ राशि उस समय कौ कौमत अथवा लागत सहित 

इन वर्तमान परिसरो के निष्पादन से पहले भुगतान किए 

गए प्रीमियम कौ राशि, इनमे से जो भी होगी, उससे 

अधिक नहीं होगी, पट्टेदार द्वारा भूमि पर निर्मित भवन 

की कीमत विवादित होने के मामले मे उसके द्वारा निर्धारित 

कौ जाएगी जिसको निर्णय अंतिम erm 

(ग) दि.न.नि. द्वारा निजी अस्पतार्लो को भूमि के आबंटन हेतु मानक 

शर्ते ओर निबंधन 

(i) 

(ii) 

qeean दिल्ली मास्टर प्लान ओर जोनल विकास योजनाओं 

से किसी प्रकार विचलन नहीं करेगा न ही उक्ते भूमि 

के आकार मे हेरफेर करेगा चाहे वह उप-विभाजन, 

एकीकरण अथवा अन्यथा किसी तरह हो, 

पट्टेदार, पटूटादाता की लिखित में पूर्वसहमति, जिसे नकारे 

के लिए व्ह पूर्णं विवेकाधिकार का पात्र होगा, के
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(1) 

(iv) 

(v) 

विना कन्े वाली उक्त भूमि को समग्र रूप से अथवा 

उसके किसी भाग अथवा उस पर बने किसी भवन 

की विक्र, अन्तरण अभ्यर्पण अथवा अन्यथा नहीं करेगा। 

उक्त भूमिमें से जब भी किसी प्रकार से पट्टेदार का 

शीषं/नाम कछ भी अन्तरित होता है, अन्तरणकर्ता इसमे 

निहितं सभी प्रसंविदाओं ओर wedi द्वारा बाध्य होगा ओर 

उनके संबंध मे सभी प्रकार .से wares होगा। 

उक्त भूमि में से जब भी किसी प्रकार से पट्टेदार् का 

नाम/शीर्षं कु भी अंतरित होता है, अन्तरणकर््ता ओर 

अंतरिती तीन महीने के भीतर "eer को लिखित में 

tw अंतरण का अंतरण नोटिस देगे। 

पट्टेदार समय-समय पर ओर हमेशा ही सभी दरो करो, 

wrt का भुगतान ओर प्रत्येक विवरण के निर्धर्णो, ) 

oS इसके नाद इस vee के जारी रहने के दौरान कभी 

(vi) 

{vii) 

(viii) 

भी हो सकते है, उक्त भूमि. के एतद्वारा हंस्तांतरण/वसीयत 

पर तथा ta निर्धारण पर ओर उस संबंध भे भू स्वामी 

अथवा किराएदार द्वारा ऊपर कोई भवन बनाया गया 

हो तो उस पर लगने वाले wr को चुकता करेगा। 

पट्टेदार उक्त भूमि पर अथवा उस पर बने किसी भवन 

मे पटूटादाता कौ लिखित सहमति के बिना न तो कोई 

व्यापार करेगा अथवा Aa उसे जारी रखने के लिए 

अनुमेय ही होगा अथवा अस्पताल एवं डिस्पैसरी से भिन 

किसी प्रयोजनार्थं न तो उसका उपयोग ही करेगा अथवा 

उपयोग करने हेतु अनुमेय होगा जिसे पर्टादाता कौ राय 

Asa A रहे किसी कृत्य द्वारा हानि अथवा पट्टादाता 

तथा पड़ोस मे रह रहे लोगों के लिए कष्ट परेशानी 

अथवा अशाति होती हो, नहीं कर सकेगा। 

न्यास द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल सह-डिस्पेसरी में 

40 प्रतिशत रोगियों का मुफ्त इजाज होगा ओर दिल्ली 

नगर निगम को ta रोगियों को भेजने का प्रथम अधिकार 

होगा । , ) 

पट्टेदार को उक्तं भूमि को जाच हेतु सभी उपयुक्त समय 

पर आयुक्त, दिल्ली नगर निगम को वहां प्रवेश at 

अनुमति देनी होगी, इसलिए fe इसमें निहित प्रसंविदाओं 
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(ix) 

(x) 
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ओर शर्तो का अनुपालन किया गया tak वह इससे 

संतुष्ट है। 

पट्टेदार इस wee के निर्धारण पर उक्त भूमि ओर उस 

पर बने भवन को शांतिमय ढंग से पटूटादाता से प्राप्त 

` करेगा। 

इस लीज & अंतर्गत दिए जाने वाले सभी नोटिस, अदेश, 

निदेश, सहमति अथवा अनुमोदन लिखित भँ होगे तथा 

इन पर एेसे अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे fad 

आयुक्त दवारा प्राधिकृत किया गया हो तथा यदि इन्द 

पट्टेधारी को पंजीकृत कार्यालय पर सौपा जाता हो मथवा 

उस व्यक्ति को सौपा गया हो जो उक्त भूमि पर किसी 

प्रकार के अधिकार का दावा करता हो अथवा इनको 

किसी भवन जो अस्थाई रूप से बना हो अथवा अन्यथा 

उक्त भूमि पर बने भवन पर चिपकाया गया हो, इनको 

Ween अथवा एेसे व्यक्ति के पुराने आवास, कार्यालय 

अथवा व्यापार स्थल पर अथवा सामान्य रूप से अंतिम 

` पहचान वाले निवास, कार्यालय अथवा व्यापार स्थल पर 

सपि जाने पर इसे विधिवत रूप से सोपा गया माना 

जाएगा | | ॑ 

तिवरण-॥॥ 

गतं तीन वर्षो के दौरान वर्षं 2010 से आज तक 

निःशुल्क उपचार करने से मना. करने के Tae 

मेँ प्राप्त शिकायतों का न्यौरा 

प्राप्त शिकायतों की कूलं संख्या : 134. 

निपटान ओर बंद की गई शिकायतों की संख्या : 51 

प्रक्रियाधीन शिकायतों की संख्या : 83 

तीन नामचीन निजी अस्पताल निःशुल्क उपचार मुहैया नहीं कर रहे 

हे। 

(i) 

(ii) 

है तथा उनका मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित 

मूलचंद खैराती राम eee एवं हास्पिरल, रिंग रोड, लाजपत 

नगर, नई दिल्ली। 

सेट स्टीफन्स हास्पिटल dared, तीस हजारी, दिल्ली।
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(1) राजीव गांधी केसर संस्थान एवं अनुसंधान कद्र, डी-18, सेक्टर-४ 

रोहिणी दिल्ली । 

विवरण-1/ 

सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गं के मरीज के मुफ्त 

उपचार कौ निगरानी के लिए उठाए गए कदमो के SR निम्नानुसार 

हैः । 

(i) स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण विभाग, जीएमसीटीडी द्वारा 

निगरानी समिति का गठन किया गया है तथा यह समिति 

इन अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराए गए मुफ्त उपचार के प्रावधान 

कौ निगरानी के प्रत्येक माह 4 से 5 चयनित प्राइवेट अस्पतालों | 

का निरीक्षण करती है। निगरानी समिति मे निम्नलिखित शामिल 

- हैः | 

* निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं अध्यक्ष 

* प्रभारी चिकित्सा | अधिकारी नर्सिंग होम सैल सदस्य 

* पीआईएल पिटिशनर सदस्य 

* सैट स्यफन अस्पताल के चिकित्सा aries सदस्य 

* संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक सदस्य 

(i) ta निरीक्षणं के दौरान प्रकाश में आई afr को संबंधित — 

Wear गए निजी अस्पतालों के प्रशासन को उसे तत्काल 

सुधारने तथा स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, जीएनसीरीडी को 

अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए भी Fes के साथ सूचित्त 

किया जाता है। 

(1) संबंधित सरकारी नोडल अधिकारी संधित पहचाने me प्राइवेट 

अस्पतालों se ईडन्ल्यूएस श्रेणी मे अपने से भरतीं मरीजों 

कौ गरीनी कौ सत्यता कौ जांच करने तथा उनके द्वारा भेजे 

गए ईडन्ल्यूएस श्रेणी कं मरीजों को उपलब्ध कराए जा रहे 

WR उपचार के लिए पहचाने गए प्राइवेट अस्पताल का 

दौरा करते है। 

(iv) माननीय उच्च न्यायायल, दिल्ली द्वारा गठित विशेष समिति 

ने मुफ्त उपचार प्राप्त करने के लिए आय कौ सीमा को 

संशोधित किया था तथा उसे 5000/- प्रति परिवार प्रति माह 

से 7254/- प्रति. परिवार माह तक बढाया गया था। आय 
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सीमा को अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी जिसे कि 

वर्षं र्मे दो बार संशोधित किया जाता है से set गया है। 

(v) Year गए प्राइवेट अस्यतालों ओर सरकारी अस्पतार्लो दोनो 

म ईडन्ल्युएस मरीजों के मुफ्त उपचार कौ सुविधा के लिए 

विशेष ten ठैस्कोौकंद्रो कौ स्थापना कौ गहं है। इन कदर 

की tata संब्रधित अस्पतालों के नोडल अधिकारी कर रहै 

tt 

(vi) ईडन्ल्यूएस यरीर्जो, जो कि दिल्ली के निवासी है, की छोडकर 

WH उपचार कौ सुविधा देश मेँ wel भी निकास करने. वाले 

ईडन्ल्यूएस मरीजों को दौ गई थी) 

(vil) मुफ्त उपचार के प्रावधान के संबंध मेँ विज्ञापन, नियमित रूप 

से मुख्य दैनिक समाचार पत्रो (हिदी, पंजाबी, उदू ओर aids) 

मे प्रकाशित होते है तथा इलेक्टोनिक मिडिया (टेलीविजन 

ओर एफएम चैनलो) मे ब्रोडकास्ट किया जाता है। अंतिम 

विज्ञापन माह जनवरी-फरवरी, 2012 मे 10 समाचार wi, 

04 एफएम Bari, 02 रेलिवीजन चैनलों ओर एमरीएनएल 

ओर सफल आऊटलेटो की एलसीडी स्क्रीनों मे दिया गया 

था। 

अवैध मोबाइल zad 

"177. श्री विजय बह्मदुर सिंह : 

श्री नित्यानंद प्रधान : 

क्या संचार ओर सूचना प्रद्योगिकी मत्री यह बताने at कृपा 

करेगे कि : 

(क) सरकार द्वार बेस टरंसमिटिग स्टेशन (बीरीएस) स्थापित 

करने ओर बीरीएस ओर मोबाइल teed के लिए रेडिएशन उत्सर्जन 

मानकं हेतु जारी किए गए विनियमो का sta क्या है; 

(ख) कितनी eer कपनियों ने इन विनियमो का पालन. नहीं 

किया है तथा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कपनी-वार क्या कार्रवाई 

कौ गई है; 

(ग) क्या सरकार ने अवैध बीटीएस की सूची तैयार कौ 

है तथा इन वरं को सार्वजनिक स्थलों यथा विद्यालयों, अस्पतालों 

आदि से हटाने/अन्यत्र ले जाने के लिए मोबाइल कपनिर्यो को निदेश 

जारी किए हैः
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(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी aia क्या है ओर दिल्ली सहित 

राज्यवार अब तक एेसे feat यवर हटए/अन्यत्र ले जाए गए 

है; ओर 

(ङ) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी रेडिएशन उत्सर्जन ` 

anal ओर बीरीएस स्थापित करने कं संबंध मे कोई निदेश जारी 

किए %, यदि हां, तो तत्संब॑धी oto क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रियां है? 

संचार ओर सूचना प्रो्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिन्बल)ः 

(क) बेस टासीवर स्टेशन (बीरीएस) संस्थापित करने के संबंध. 

मँ मौजूदा नीति के अनुसार प्रत्येक स्थल के लिए मोबाइल ata 

की संस्थापना हेतु दूरसचार विभाग के बेतार आयोजना एवं समन्वय 

(उन्ल्यूपीसी) स्कध द्वारा स्थल संबंधी अनुमोदन अन्य बेतार प्रयोक्ताओं 

कं साथ व्यतिकरण, विमानन wat तथा किसी अन्य aise? माइक्रोवेव 
लिंक कं लिए उत्पनन होने वाले व्यवधान की ध्यान में रखते हुए 

जारी किया जाता है। स्थल संबंधी अनुमोदन राज्य सरकार्/नगर 

निगम,ग्राम पंचायत आदि जैसे स्थानीय निकायो द्वारा लागु उपविधिरयौ, 

नियमो तथा विनियमो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया | 

जाता है। तदनुसार, दूरसंचार सेवा प्रदाता को टावर की संस्थापना 
करने से पूर्वे नगर निगम/ग्राम पंचायत आदि जैसे ` संबंधित स्थानीय 

` निकायो से आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होती है। 

ब्रीरीएस के Gay में रेडियो wedded nies (बेस स्टेशन 

उत्सर्जन) कं लए प्रभावन सीमा से संबंधित मानदंड को दिनाके 01. 

09.2012 से घटाकर ईटरनेशनल कमीशन ओन नोन आयनाइजिग ` 

रेडिएशन प्रोरेक्शन (आईसीएनआईआरपी) grad निर्धारित वर्तमानं सीमा 

का 1/10 कर fea गया है। 

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा विकिरण संबंधी मानदंडौ का 

अनुपालन करने से संबंधित स्वहस्ताक्चरित प्रमाणपत्र दूरसंचार विभाग 

के संबंधित दूर्सचार प्रवर्तन संसाधन तथा निगरानी (टीईआरएम, प्रकोष्ठं 

को प्रस्तुत किया जाता दै! सभी नए बीरीएस स्थल संगत टीईआरएम 

प्रकोष्ठ को स्वहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात 

ही विकिरण आरंभ करते है। टीईआरएम प्रकोष्ठ अपने विवेक के .. 

अनुसार यादृच्छया 10: तक बीरीएस स्थलों का निरीक्षण करते है। 

इसके अतिरिक्त, जिन बीरीएस wool के विरुद्ध जनता से शिकायतें 

प्राप्त होती है उनको भी टीईआरएम प्रकोष्ठ द्वारा जांच की जारी 
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यदि कोई स्थल विकिरण dat निर्धारित मानदंडो को पूरा 

करने मे विफल रहता है तो प्रति सेवा प्रदाता प्रति बीटीएसए 5 

` लाख रुपए का दंड वेसूल करने का प्रावधान है। ta मामलों में 

सेवा प्रदाताओं द्वारा रटीईआरम प्रकोष्ठ की feat जारी होने से एक 

महीने के भीतर AS को पूरा करना अनिवार्य है जिस अवधि 

के बीत जाने भर स्थल के कार्य पर रोक लगा a जाएगी। 

मोबाइल दैंडसेदो के संबंध मे विशिष्ट अवशोषण दर (एसणएआर) 

मान के संबंध मे निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए है : 

(i) मोबाइल ead के लिए एसएआर स्तर को मानव ऊतक 

की 1 ग्राम मात्रा पर ओसतन 1.6 वाट प्रति किलोग्राम 

तके सीमित किया गया है। | 

(i) मोबाइल seal के सभी डिजाइन 1 सितंबर, 2012 से | 

मानवे ऊतकं कौ 1 ग्राम मात्रा पर ओसतन 16 वाट 

प्रति किलोग्राम के एसणएभर मान का अनुपालन. करेगे । 

(1) तथापि, मौजूदा डिजाईनों वाले मोबाइल Bae जो ` मानव 

ऊतक कौ 10 ग्राम मात्रा पर ओसत्तन 2.0 वाट प्रति 

किलोग्राम & अनुपालन. मे है, तै 31 अगस्त, 2013 

तक बने रह सकते है। ) 

(iv) 1 सितम्बर, 2013 से, घरेलू बाजार के लिए केवलं 

1.6 वार प्रति किलोग्राम के संशोधित एसएआर मान 

वाले डस के ही भारत 4 विनिर्माण या आयात कौ 

अनुमति होगी। ॑ 

(ख) विकिरण dat मानदो के अनुपालनं की जांच करने 

के “लिए टी््जारएम प्रकोष्ठ बेस citer स्टेशनों (iva) की 
यादूच्छिक जांच करते St दिनांक 30.11.2012 तक विभिन प्रचालर्को © 

कं कुल 83 बीरीएस निर्धारित तिकिरण मानदंडो का अनुपालन नहीं 

करते हए पाए गए रै। संबंधित दूरसंचार प्रदाताओं को इस संबंध 
मे नोरिसं जारी कर दिए गए है। कंपनी-वार sta संलग्न विवरण 

म दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) आवासीय क्षेत्रो, विद्यालयों ओर अस्पतालों के 

निकट मोबाइल रावरो की संस्थापना पर कोई विशेष 

प्रतिबंध नही लगाया गया है। तथापि, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से यह 

अक्षित है कि वे निर्धारित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र (ईएमएफ) विकिरण . 

संबंधी मानदंडो का अनुपालन करे।



157 प्रश्नों को 

इसके अतिरिक्त, विभिन राज्य सरकारों ने मोबाइल aad के 

संस्थापन हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध मे अपने स्वयं के दिशा-निर्देश 

तैयार किए है। कुछ राज्य सरकारों ने मोबाइल aa कं संस्थापन 

पर विशेष प्रतिबंध तथा निषेध आरोपित किए है। इन दिशा-निर्दशों 

को राज्य सरकारो/स्थानीय निकायो द्वारा क्रियान्वितं किया जाता है 

ओर तत्संबंधी निगरानी रखी जाती है। , 

(ङ) दूरसंचार विभाग मे दिल्ली उच्च न्यायालय से te कोई 

निर्देश प्राप्त at gen है। | 

Ferny 

निर्धारित मानदडो का अनुपालन नर्ही करने वाले 

नीटीएस की कपनी-वार सूची 

क्र. दूरसंचार सेवा प्रदाता भानदडो का अनुपालन 

सं. | नहीं करने वले 

बीरीएस कौ सख्या 

1. रिलायंस कम्यूनिकंशन्स लिमिरेड 13 

2. यूनिटेक वायरलेस 5 

3 वीडियोकोन टेलीकम्यूनिकेशन् लिमिटेड 1 

4. . वोडाफोन लिमिटेड 13 

5. एयरसेल लिमिटेड | ` 10 

6. भारती एयरटेल लिभिरेड 14 

7. आइडिया मोबाइल लिमिटेड 6 

8. लुप मोबाइल लिमिटेड | 6 

9. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1 

10. सिस्टेमा श्याम लिमिटेड 2 

11. एस टेल लिमिरेड 1 

12. ae रेलीसर्विसेज लिमिटेड | 11 

कूल 83 | 
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(अनुवाद्] 

Sem का दर्जा बढाना 

"178. श्री afters: Waa: 

श्रीमती कमला देवी पटले : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे कि : 

(क) इस समय देश मे महाराष्ट सहित राज्य-वार कितने 
॥ al 

डाकघर ओर स्पीड पोस्ट काउंटर कार्यरत है तथा कितने नए sar 

ओर स्पीड पोस्ट काउंटर खोले जाने का प्रस्ताव है; 
7 

ख) क्या सरकार का विचार विद्यमान sea का दर्जा 

बदा कर SE उप डाकघर ओर उप डाकघर को मुख्य,प्रधान डाकघर 

करने का है; 

(ग) यदि हां, तो छत्तीसगद् ओर urease सिते तत्संबधी 

राज्य-वार ओरं स्थान-वार व्यौरा क्या है, 

(घ) क्या सरकार को देश मेँ नव सृजित जिलों के लिए 

डाकघर खोलने तथा डाकषरोँ का दर्जा बढ़ने हेतु राज्यों से भी 

प्रस्ताव wa हुए है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबंधी oto क्या है तथा इस Way ` 

मे आन्ध्र प्रदेश ओर कर्नाटक सहित राज्य-वार सरकार की क्या प्रतिक्रिया 

है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिन्बल)ः 

(क) देश में 1,54,822 डाकघर (31.3.2012 की स्थिति के अनुसार) 

ओर 27,022 स्पीड पोस्ट काउंटर (अद्ययतन स्थिति के अनुसार) कार्यरत 

है। इन डाकघर ओर स्पीड पोस्ट काउंटर का सकरिंलवार व्यौरा 

संलग्न विवरण-। मे दिया गया है। डाकघर खोलना एक सतत प्रक्रिया 

Cl नए डाकघर, निर्धारित मानदंडो के अनुसार तथा योजनागत निधियों 

व कर्मचारी बल कौ उपलब्धता के अध्यधीन खोले जाते है। महाराष्ट 

सहित देश मं चालू वित्तीय ad (2012-13) के दौरान डाकघर 

को पुनरस्थापना/कर्मचारियों कौ पुन dart के माध्यम से 80 शाखा 

डाकधर ओर 50 उप SHR खोलने तथा 300 स्पीड पोस्ट काउंटर 

की शुरुआत करने का प्रस्ताव है! इन डाकघर का सरकिलवार व्यौरा 

संलग्न विवरण-॥ मँ दिया गया है।
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(ख) ओर (ग) ओचित्य के अनुसार मानदंडो के पूरा होने (घ) ओर (ड) सरकार को नव सृजित जिलों मे नए डाकघर खोलने | 

तथा संसाधनों कौ उपलब्धता के आधार पर मौजूदा शाखा डाके के लिए महाराष्ट की राज्य सरकार से 12 तथा मध्य प्रदेश को राज्य 

ओर उप seat का दर्जा बाकर SS क्रमशः उप डाकघर ओर सरकार से 2 प्रस्ताव प्राप्त BU Sl नए डाकघर के स्थानों तथा उन पर 

प्रधान डाकघर बनाया जाता है। | की गई कारवाई का sla संलग्न विवरण-॥ मेँ दिया गया है। 

विवरण 

देशभर मेँ कार्यरत sea तथा स्पीड पोस्ट weed की सकिलवार संख्या 

(31.3.2012 क स्थिति कं अनुसार) 

क्र. सकिल कार्यरत डाकघरो कौ संख्या . कार्यरत स्पीड पोस्ट 

(31.3.2012 कौ स्थिति काड्टरौ की संख्या 

के अनुसार) (अदयतन स्थिति 

के अनुसार) 

1 2 3 4 

1. आन्ध्र प्रदेश | 16141 | 2469 

2. असम | 4007 ` 625 

3. बिहार | | 9057 997 

4. छत्तीसगद् 3127 328 

5. दिल्ली | 576 276 

6. गुजरात | , 8979 1256 

7. हरियाणा 2664 51 8 

8. हिमाचल प्रदेश 2778 ` 459 

9. जम्मू ओर कश्मीर | ` 1695 224 

10. anes | 3095 479 

1. कर्नाटक 9703 | 2637 

12: केरल | 5068 | 3845 

13. मध्य प्रदेश | 8314 | | 1072 

14. महाराष्ट 12858 | 2218 
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1 2 3 4 

15. उत्तर पूर्व ~ 2912 326 

16. ओडिशा 8163 1193 

17. पंजाब 3849 772 

18. राजस्थान 10324 1225 

19. तमिलनाडु | । 12; 064 2629 

20. उत्तर प्रदेश 17668 ॑ 2532 

21.. उत्तराखंड | 2718 402 

22. पश्चिम बंगाल 9062 ५40 

योग 154822 27022 

विवरण-॥ 

चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित शाखा sre -ओर 

उप डाके की सर्किलवार संख्या 

क्र. ` सर्कल शाखा डाकघर उप. डाकघर स्पीड पोस्ट 

| कांउटर 

1 2 3 4 5 

1. आंध्र प्रदेश | 5 3 0 

2. असम 4 2 0 

3. विहार 3 1 48 

4. Baas 4 2 | 0 

5. दिल्ली 0 | 4 151 

6. गुजरात 4. 3 0 

7. हरियाणा 4 4 , 0 

8. हिमाचल प्रदेश 3 1 0 
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7 1 2 3 4 5 

9. जम्मू ओर् करमर 1 1: 31 

10. ` Mas 4 1 0 

11. कर्णाटक | 4 3 0 

12. केरल 3 2. 0 

13. मध्य प्रदेश 4 2 0 

14. महाराष्ट्र , । 5 4 4 

15. उत्तर पूर्व 6 3 0 

16. ओडिशा | | 4 2 | 2 

17. पंजाब । 4 1. 1 

18. . राजस्थान | , . 4 2 29 ` 

19. तमिलनाडु । | 4 3 5 

20. उत्तर. प्रदेश 4 4 23 ` 

21. उत्तराखंड 3 1 4 

22. पश्चिम नेगाल | 3 1 2 

योग । 80 50 - 300 

विवरण 

TER खोलने^उनका दर्जा wert हेतु wa अनुरोधों का विवरण ओर उन पर की af aad 

क्र सं. सकिल का नाम डाकघर का स्थान कौ गई कारवाई 

1 2 3 4 

1. महाराष्ट मढ़ शाखा Sant का दर्जा बढकार उसे जांच की जा रही है। 

उप डाकघर कनानां 

गोराल, मुंबई शहर, उत्तर पश्चिम डिवीजन में 

उप SSE Gert 

अनुमोदित, परंतु परिसर के 

अभाव मे लंचित 
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1 2 . | 3 | 4 

करार गाव, Way शहर, उत्तर पश्चिम डिवीजन ` -वही- 

मे उप डाकघर खोलना 

दहिसर (पश्चिम ),. मुंबई शहर, उत्तर पश्चिम डिवीजन जांच की जा रहीं है। 

मरे उप डाकघर Ger 

खडकपाडा, ठाणे, मध्य डिविजन मे उप डाकघर खोलना -वही- 

कोन शाखा SH कौ. दर्जा बढ़ाकर उसे उप -वही- 

डाकघर बनाना 

Aria We डाकघर का दर्जा बदाकर उसे उप -वही- 

डाकघर बनाना 

act, yt डिवीजन मे शाखा डाकघर खोलना -वही- 

stra, पुणे शहर पूर्वं डिवीजन मे शाखा san -वही- 

खोलना | 

शोलापुर विद्यपीठ शाखा डाकघर का दर्जा दाकर उसे -वही- 

उप डाकघर TA 

नई जिंदगी, शोलापुर मे शाखा डाकघर खोलना -वही- 

उमेदपुर, शोलापुर मँ शाखा ter खोलना -वही- 

2 मध्य प्रदेश शहडोल डिवीजन के अंतर्गत वैधान उप डाकघर का दर्जा  -वही- 

बदाकर उसे मुख्य डाकघर बनाना 

रतलाम डिवीजन. के अंतर्गत अलीराजपुर उप डाकघर का -वही- 

दर्जा बढ़ाकर उसे मुख्य डाकघर बनाना। । 

आकाश-2 टैबलेट (ख) यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या है तथा आकाश-2 

की प्रमुख विशेषताएं क्या है; 
“179. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड । 

श्री wud. चित्तन : ` (ग) क्या सरकार छतर, विशेषकर समाजं के कमजोर वर्गो 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे के ग्रामीण ओर निर्धन छत्रो को आकाश-2 मुत प्रदान करने कौ 

कि । योजना बना रही है; 

(क) क्या सरकार ने कम लागत वाले आकाश-2 नामक (घ) यदि a, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर इस संबंध 

टेबलेट का उन्नत संस्करण शुरू किया है; मे सरकार द्वारां क्या कार्यविधि/मानदंड बनाए गए है; ओर
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(ङ) ये tate छात्रो मे कब तक वितरितत कर दिए जाणे? 

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम. एम. पल्लम राजु): 

(क) ओर (ख) जी, हां। कम लागत. के शुलभ उपकरण (एल. 

wast) जिसे आकाश-2 टेबलेट के नाम से जाना जाता है, के 

उननत संस्करण का प्रमोचन wed द्वारा किया गया था। 

आकाश-2' टेबलेट कौ मुख्य विशेषता म कम से कम 

80094480 .रिजोल्यृशन्स कं साथ'' मल्री-टच कैपेसिटिव प्रोजेक्टिव 
fera शामिल .है। यह tere 40 (आईस-क्रीम सै.डविल) 

अपिरेटिग सिस्टम पर कार्य करता है, जिसे 1 जी.एच.जेडः प्रोफेसर 

दवारा बल ओर was. वीडियो ae सपो मिलता रै। इंटरनेट 

कनेकिरिविटी कं लिए gad अंतर्निमित वाई-फाई सपोर्ट है। इस उपकरण 

4 sitet. कौ आंतरिक स्टोरेज मेमोरी तथा 32 जी.बी. तक एस. 

डी. कार्ड को ओप्रिट करने वाला एक Wael. we wale होता 

है। इसमे 512 एम.बी. रैम तथा 3000 एम.ए-एच. कौ बैटरी होती 

Cl आकाश-2 टेबलेट के उन्नत संस्करण में, कई लाभकारी 

एप्लीकेशन तथा कंटैट शामिल किए गए है। कुछ महत्वपूर्ण 
एप्लीकेशन इस प्रकार रैः- 

(i) ge एक्टिव लैसन बिल्डिंग टूल 'प्रोक्सीमिदी'। 

` ( “क्लिकर' एप्लीकेशन जिसकी सहायता से कक्षा-कक्षौ 
मे वास्तविक समय. मेँ 'किविज' का संचालन किया जा 

सकता. है। । 

(0) पी.डी.-एफ. तथा एच.टी.एम.एल. मे मानक शिक्षा विषयों 
का अब आसानी से संग्रह किया जा सकता है तथा 

आकाश-2 मे पदा जा सकता है। बतौर प्रदर्शन, एन. 

सी.ई.आर.टी., तथा स्कूली विद्यर्थिरयो कं लिए एक राज्य 

ae से डिजिटल we मेँ उपलब्ध कुछ पुस्तकों को 

इसमे डाला गया है। | 

(iv) इजीनियरिग कट्रल एप्लीकेशन के प्रदर्शन कं लिए 

“रोबोट-कटरोलर'। .. 

(४) स्पोकन दृयूटोरियल्स का प्रयोग आकाश-2 टेबलेट मं 

किया जा सकता Tt 

(vi) कुल शैक्षिक एनिमेशन तैयार किए गए है, तथा 

आकाश-2 eae पर संचालित करने के लिए 

हंटरएक्टिव एनिमेशन तैयार किए गए है, तथा आकाश-2 
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टेबलेट पर संचालित करने के लिए इंटरएक्टिव एनिमेशन 

सृजन हेतु ओपन a area दूल्स तैयार किए जा 

रहै है तथा st अपनाया जा रहा रहै। 

(vil) प्रोग्रामिग एनावायरमेट जिसकी सहायता. से विद्यथीं सी. 

G++ एवं पायथन मे कार्यक्रमं तैयार करने के लिए 

इन टेबलेरू॒ का उपयोग नियमित कम्प्यूटर के तौर पर 

कर Gra है। 

(vii) feta पैकेज को पूर्णं रूप से आकाश-2 टेबलेट ` 

में Serer | 

(x) आधार बायोमेदरिक अधिप्रमाणन को आकाश-2 टेबलेट 

के साथ समेकित किया गया है। 

(x) लिनक्सछ॒ ओंपरेरिग सिस्टम को आकाश-2 टेबलेट में 

डाला गया है जिसे ओर आगे इष्टतम स्तर तक बढाया 

जा रहा Ti ` 

(५) विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिए विशेष रूप से तैयार 

किए गए एकं ए-व्यू वीडियो काप्रेसिंग सोफ्टवेयर से 

आकाश के माध्यम से देश व्यापी कक्षाओं A शामिल 

होना! ` | 

(ग) से (ङ) वर्तमान मँ इस संब॑धः मे कोई ठेस प्रस्ताव 

नही है। तथापि, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से अध्यापक 

सशक्तिकरण हेतु राष्टीय शिक्षा मिशन ( एन-एम.ई-आई.सी.टी.) के अतरग | 

WARS. (आकाश-2) प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित 
डिलिवरेबल्स प्राप्त करने हेतु आई.आई.टी. area द्वार एक परियोजना 

का कार्यान्वयन किया जा रहा हैः- 

(i) तलो कौस्ट wee कम-कम्पयूटिंग डिवाइसिस की 

अधिप्राप्ति तथा परीक्षण; ओर 

(ji) लो क्ट एक्सेस कम-कम्प्यूटिग डिवाहसिस के हाडवियर 

wa सोप्टवेयर का ओप्टिमाइजेशन। 

प्रथम चरणं मे, पूरे भारत मेँ 1,00,000 टेबलेट्ूस विभिन 

जलवायुगत तथा उपयोग दशाओं मे परीक्षण के प्रयोजनार्थ है।. चूंकि 
ये cater परीक्षण तथा अध्यापक सशक्तिकरण के प्रयोजनार्थ 

%, इसलिए इद प्रथम चरण मेँ विद्यार्थियों को वितरित नहीं किया 
जाएगा।
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स्पैव्टरम की नीलामी 

"180. श्री एन. कृष्टष्य : 

श्री खगेन दास : 

क्या संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकौ मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : 

(क) क्या जी-एस.एम. aan नीलामी में केवल पांच ही 

कपनिर्यो ने भाग लिया an सी.-डी.एम.ए. के लिए कोई बोलीदाता 

नहीं धा; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ato क्या है तथा इसके क्या 

कारण है तथा इसके परिणामस्वरूप कितना घाटा होने का अनुमान 

है 

(म) सरकार द्वारा सी.डी.एम.ए. Gan की कीमत किस | 

तरह निर्धारित कौ जाती रैः ओर 

(घ) सरकार का उपलब्ध 800 Aneesh Gace का भविष्य 
मे किस प्रकार उपयोग करने का विचार है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल fase): 

(क) 1800 reel बैड स्पेक्ट्रम की नीलामी मेँ पांच कंपनियों 

ने भाग लिया था। 800 मेगाहटूर्ज बैड een की नीलामी के लिए 

कोई भी बोलीदाता सामने नहीं आया। 

(ख) 1800 मेगाहटूर्ज बैड स्पेक्ट्रम की नीलामी मे भाग लेने ` 

वाली पांच aaa के नाम हैः 

(i) भारती एयरटेल लिमिटेड 

(ii) आइडिया सेल्यूलर लिमिरेड 

(ii) वोडाफोन साउथ लिमिटेड 

(५) वीडियोकोन रेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड 

(५) टेलीविंग्स कम्यूनिकेशन्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड . ` 

(ग) नीलामी द्वारा मूल्य निर्धारितं नही होने के कारण सी. 

डी.एम.ए. Bag के मूल्य कं संबंध मे अभी तक कोई निर्णय नही 

fear गया है। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखितं जर 170 

(घ) उपलब्ध 800 मेगाहट्र्ज Bay का उपयोग करने के 

संबंध मेँ अभी तके कोई निर्णय set लिया गया है। 

गरीबी. रेखा से नीचे रहने aa व्यक्तियों को 

fafaa करने कौ पद्धति की समीक्षा हेतु 

नया चैनल 

1841. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या देशं मे बडी सख्या मे लोग गरीबी रेखा (बी. 

fu.) से नीचे रह रहे है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी aio क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने देश में गरीबों को fafa करने कौ 

पद्धति की समीक्षा करने हेतु डौ. सी. रगराजन कौ अध्यक्षता में 

एक नए पैनल का गठन किया हैः 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2 ओर 

(ड) पैनल/समिति की रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने 

की संभावना है? 

संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला); (क) ओर (ख) गरीब के 

नवीनतम अनुमानं के अनुसार, देश A 2009-10 में, कूल 1189. 

9 मिलियन जनसंख्या मे से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों 

की संख्या 354.7 मिलियन अनुमानित की गई ह। 

(ग) ओर (घ) “nt के माप हेतु कार्यप्रणाली कौ समीक्षा!" 

करने के लिए योजना आयोग ने जून, 2012 4 डो. सी. UREA 

की अध्यक्षता मँ एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया हे। समूह कै 

विचारार्थ-विषय निम्नानुसार ईः 

(i) गरीबी का अनुमान लगाने हेतु वर्तमान कार्यप्रणाली कौ 

व्यापक रूप से समीक्षा करना तथा यह जांच करना 

कि क्या गरीबी रेखा केवल उपभोग चास्केट के अर्थो 
य निर्धारित की जानी चौहिए अथवा क्या अन्य मानदण्ड 

भी संगत है, ओर यदिह तो, क्या प्रामीण वब शहरी 

क्षेत्रो मे गरीनी अनुमान लगने हेतु आधार तैयार करने 

म दोनों को प्रभावी रूप से संयुक्त किया जा सकता 

है। `
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(ji) एन.एस.एसं-ओ. कार्यप्रणाली पर॒ आधारित उपभोग 

` अनुमानं तथा राष्ट्रीय लेखा समूहो से प्राप्त अनुमानों 

मे भिन्नता के मुदे की जांच करना तथा सी-एस.ओ. 

द्वार शुरू किए मए नए उपभोक्ता मूल्य Gaal का 

प्रयोग करते हुए ग्रामीण व शहरी at कौ राज्य वार 

उपभोग गरीबी रेखाओं को अद्यतन करने हेतु कार्यं प्रणाली 

का Yara देना। । 

(iii) गरीबी अनुमान हेतु वैकल्पिक विधियो, जो अन्य देशों 

में प्रयोग मे रहै, कौ समीक्षा करना, जिस्म उनके 

परक्रियात्मक पहलू शामिल हो; तथा यह दर्शना कि 

क्या इस आधार. पर॒ हर समय तथा सभी राज्यो में 

इसे अद्यतन करने हेतु प्रक्रिया सहित भारत मेँ गरीबी 

` के आनुभाविक अनुमान के लिए कोई विशेष विधि 

विकसित की जा सकती है। 

(iv) यह सिफारिश करना कि उपरोक्तानुसार विकसित किए 

गए गरीबी अनुमाने को भारत सरकार की eet व 

कार्यक्रमो हेतु पात्रता व हकदारी से कैसे जोड़ा जाना 

चाहिए। | ॥ 

(ङ) विशेषज्ञ समूह के विचारार्थ-विषय के अनुसार, समिति 

को अपनी रिपोर्ट एक af के अंदर प्रस्तुत करनी है। 

[feet] 

` पर्दो को भरे जाने हेतु पूर्वानुमति 

1842. श्रीमती सुशीला सरोज. : ` 

श्रीमती सीमा उपाध्याय : 

श्री महेश्वर हजारी : 

श्रीमती ऊषा वर्मा : 

क्या प्रधान मंत्री यह बताने कौ कृषा करगे कि : 
१ 

(क) क्या विभिन मत्रालयों मे नियुक्तियों .को किए जाने से 

पूर्वं उनके मंत्रालय कौ पूर्वानुमति का लिया जाना अनिवार्यं हैः 

(ख) यदि हां, तो क्या काफी. लंबे समंय तक पदौ के fed .. 

रहने के कारण विभिन मंत्रालर्यो का कार्यकलाप बुरी तरह प्रभावित 

नर्ही होगा ओर यदि हां, तो तत्संबंधी sie क्या है; 
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(ग) क्या उक्त निर्णय के कारण देश में बेरोजगारी के ae 

की संभावना है; 

(घ) यदि हां, तो क्या यह एसे बेरोजगार युवाओं कं मूल 

अधिकारो का हनन नहीं है जो कि सरकारी नौकरियों के लिए विहित ` 

आयु सीमा के अंतिम वर्षं मेँ है क्योकि उक्त निर्णय के कारण वे 

विहित आयु सीमा को पार .कर जाने के पश्चात् किसी सरकारी 

पद के लिए आवेदन करने हेतु अयोम्य हो जाएंगे; | 

(ङ) यदि हां, तो क्या विहित आयु सीमा को पार करने 

के पश्चात 5-6 ad तक बेरोजगार युवाओं को रोजगार हेतु आवेदन 

करने कौ अनुमति दिए जाने पर सरकार द्वारा विचार किए जाने 

al संभावना हे; ओर 

(च) यदिह, तो इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया दै? 

धि कार्मिक, लोक शिकायत ak tea मंत्रालय F राज्य मत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी)ः 

(क) बहुत कम शीर्षस्थ पद प्रधानमंत्री के अनुमोदन से भरे जाते 
C1 अन्य पद्, पद के लिए लागू भरतीं नियम/नियमों के प्रावधान 

के अनुसार संबंधित मंत्रालयों/विभागो द्वारा भरे जाते Fi .. 

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, लगभग 36.6 लाख स्वीकृत 

पदों कौ कुल संख्या मे से दिनांक 01.03.2011 तक लगभग -5. 

8 लाख पद fer है। यह सरकार कौ कार्य. प्रणाली को प्रतिकूल 
` रूप से प्रभावित नहीं करता। ` 

(ग) जी, नही 

` (घ). प्रश्न ही vet उठता। 

, (ङ) से (च) निर्धारित आयुं सीमा पार करने के पश्चात 

रोजगार के लिए आवेदन करने के लिए बेरोजगार को 5 से 6 

वर्ष कौ छूट कौ अनुमति देने से संबंधित किसी प्रस्ताव पर इस 

विभाग 4 विचार तर्ही किया जा रहा है। 

सहस््राब्दि विकास लक्ष्य 

1843. श्रीपती सीमा उपाध्याय : 

श्री महेश्वर हजारी : 

श्रीमती कषां aa : 

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि ;
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(क) क्या संयुक्ते we सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य, 2012 विकास 
लक्ष्यो संबंधी रिपो के अनुसार 125 देशो कौ सूची म भारत god 
स्थान पर है; 

(ख) यदि हां, तो west oo क्या है; 

(ग) क्या यूनीसेफ द्वारा जारी किए aad के अनुसार देश 

कौ 32.7 प्रतिशत जनसंख्या प्रतिदिन एक लर से कम पर जीवन 

का निर्वाह करती है; 

(घ) a a, तो जन्य देशों की तुलना मे भारते मे जीवन 
स्तर म एसी बडी असमानता. के क्या कारण है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा weenie विकास लक्ष्य 2015 कौ प्राप्त 

करने के लिए कार्यान्वित कौ जा रही योजनाओं का व्यौरा क्या 

है? 

संसदीय कार्य मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 
म राज्य मंत्री (श्री राजीवे शुक्ला) : (क) ओर (ख) संयुक्त 
राष्ट सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य, 2012 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 
मे बारे मे एसे किसी स्थान का उल्लेख नहीं है। रिपोर्ट मे लक्ष्यो /सूचकों 
कं आधार पर विभिन देशो के निष्पादन के at a कहा गया 
है जिसमे विभिन सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य शामिल है। 

(ग) ओर (घ) विश्व वैक के डाराबेस क अनुसार, एक 
डालर प्रतिदिन से कम॒ पर जीवित रहने काली भारत कौ आबादी 
का प्रतिशत वर्षं 2009-10 मेँ 32.7 प्रतिशत है। विभिन देशों के 
जीवन स्तर A असमानता मात्र आय/उपभोग की निर्धारित स्तर से 
नीचे रहने वाले लोगो के प्रतिशत पर ही निर्भर नहीं करती है। इसका 
कारण उनको विभेदक संसाधन संपनता, एतिहासिक एवं भौगोलिक 
कारक, अवसंरचना उपलब्धता आदि है। 

(ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
मंत्रालय तथा मानरव संसाधन विकास मंत्रालय जैसे प्रशासनिक मंयत्रालय 
एमडीजी लक्ष्यो कौ प्राप्ति हेतु कई स्कीम एवं कार्यक्रम कार्यान्वित 
कर रहे FI । 

कैलाश मानसरोवर यात्रा 

1844. श्री अनुराग सिंह aye : क्या विदेश मंत्री अताराकित 
प्रश्न संख्या 1210 दिनांक 17.8.2012 के उत्तर के संबंध मे यह 

बताने की कृपा करेगे कि : 
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(क) क्या उक्त प्रश्न के भाग (ख) ओर (ग) के उत्तर 
मँ यह बताया गया है कि चीन ने कौलास मानसरोवर कं लिए वैकल्पिक ` 
मार्ग खालने मे कठिनाहयां बताई है; 

(ख) ae a, तो चीन द्वारा व्यक्त चिंताओं के समाधान के 
लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए है; ओर 

(ग) हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के शिपकिला से होकर 
कैलास मानसरोवर के वैकल्पिक मार्ग मे आने वाली कठिनाइयो को 
कब तक दूर कर लिए जाने कौ संभावना है? 

विदेश मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) 
जी हां। चीनी पक्ष ने कैलास-मानसरोवर के लिए किसी वैकल्पिक 
मार्गो, जिसमें शिपकौ ला मार्ग भी शामिल 3, को खोलने म कठिनाइयां 
दर्शाईं है। 

(a) भारत सरकार aa 1992 से ही कैलास-मानसयेवर के 
लिए अतिरिक्त मार्ग खोलने के मुदे पर चीन की सरकार के साथ 
चर्चा करती रहती है। चीन कं राष्टूपत्ति हूं जिताओं कौ नवंबर्, 2006 
मे भारत यात्रा के दौरान, दोनों पक्षौ ने मानसरोवर यात्रा कं लिए किसी 
अतिरिक्त मार्गं खोलने की संभावना तलाशने पर सहमति व्यक्त की, 

हालाकि चीनी पक्ष इस आधार पर वैकल्पिक ant को खोलने में 
कठिनाइयां दशति रहा है कि ta करने से उनके इलाके मेँ दुर्गम 
रास्तों से होते हए लंबी दूरी तक यात्रा करनी पदेगी जहां पर सडकों 
को दशा अच्छी नहीं हे ओर आवास एवं संचार की समुचित सुविधाएं 

भी उपलब्ध नहीं है। उन्होने इस बात पर भी बल दिया है कि तीर्थयान्नियों 
कौ सुरक्षा उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ओर वैकल्पिक मार्गो 
पर यह सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। 

(ग) चीन कौ सरकार ने कैलाश-मानसरोबर यात्रा कं लिए 
वैकल्पिक मार्गो को खोलने के बावत कोटं समय-सीमा नहीं बताई . 
él ~ 

(अनुकाद्) 

एन.सी.आर. के लिए हाईस्पीड कोरिडोर 

1845. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या शहरी विकास मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी aa के लिए हाई स्पीड कोरिडोर 

विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; ओर
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(ख) यदि हां, तो waded oto क्या है? 

शह विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी); 

(क) ओर (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बो (एन-सी-आर. 

dat.) 3 सूचित किया है कि उसने एन.सी-आर. 2032 कं लिषए 

परिवहन संबंधी एक कार्यात्मक योजना तैयार कौ है। इस योजना 

मे हाई स्पीड रेल आधारित प्रणाली के जरिये राष्ट्रीय राजधानी क्षत्र 

के विभिन्न कस्बो/क्ेनो को जोडमे के लिए निम्नलिखित आद क्षेत्रीय 

द्रत परिवहन प्रणी atte “कौ अनुशंसा कौ गई हैः- 

4. दिल्ली -गाजियानाद-मेरठ 

2. दिल्ली-गुडगांव-रिवाडी-अलवर् 

3. दिल्ली- फरीदाबाद-बल्लबगद्- पलवल 

4. गाजियाबाद-खुर्जा 

ऽ. दिल्ली-सोनीपत-पानीपत 

6. दिल्ली-बहादुरगद-रोहतकं 

7. दिल्ली-ग्जियाबाद-हापुड् 

8. दिल्ली-शाहदरा-बदौत 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु sta तीव्र परिवहन प्रणाली के 

लिए कार्यदल ने व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर. कार्यान्यन हेतु ` 

निम्नलिखित तीन atten कौ प्राथमिकता दी गई हैः 

() दिल्ली-गुडगांव-रिवाडी-अलवबर : 180 कि.मी. 

(i) दिल्ली-माजियाबाद-मेरठ : 90 कि.मी. 

(+) दिलल-सोनीपत-पानीपत : 111 कि.मी. 

डाक घाटा 

1846. श्रीमती ज्योति ध्वे : 

श्री नारनभाई wears : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किं : 

(क) क्या डाक विभाग कौ वित्तीय स्थिति मेँ गिरावट आ 

रही है; 

5 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 176 

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो के दौरान वर्ष-वार ओर 

चालू वर्षका ada oh क्या हैः 

(ग) क्या सरकार का डाक घाटे को कम करने के लिए 

विभिन डाक सेवाओं कौ प्रःशुल्क दरो मे वृद्धि का विचार हैः 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या दै; ओर 

| (ङ) विभाग की वित्तीय स्थिति मेँ सुधार करने कं लिए 

सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए m है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डौ. 

क्रूपारानी किल्ली); (क) जी नरही। विभाग की fata स्थिति 4 

गिरावट नही आ रही है। यह सही है कि विभाग घटे मेँ चल 

रहा है परंतु fread तीन वर्षो के दौरान विभाग का धाटा का रूङ्ञान 

cai रहा है। इसके साथ ही उपरोक्त अवधि के दौरान विभाग के 

राजस्व मे निरंतर वृद्धि हो wT 

(ख) | 

(करोड रुपए मे) 

अवधि राजस्व ठ्यय घारा 

(प्रोग्रेसिव) (प्रोग्रेसिव) प्रोग्रेसित) 

2009-10 6266.70 13346.94 6641.30 

2010-11 6962.33 13793.67 6345.62 

2011-12 - 9910.52 14163-70 5794.89 

(ग) fen संशोधन एक नियमित प्रक्रिया है जिस पर विभाग 

द्वारा समय-समय पर aha की जाती TI 

(घ) विदेश पार्सल (ए.आई.आर./एस.ए-एल.) कं डाक टैरिफ 

को पहले ही 1 सितम्बर 2012 से संशोधित किया जा चुका है 

ओर स्पीड पोस्ट की डाक शुल्क दरौ को 1 अक्तूबर, 2012 से 

संशोधित किया गया है 

(ङ) डाक विभाग के अंतर्गत व्यवसाय विकास एवं विपणन 

निदेशालय द्वारा विभाग के लिए अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने हेतु 

स्पीड पोस्ट, wea पार्खल पोस्ट ओर लोजिस्टिक पोस्ट आदि जैसी 

कई प्रीमियम सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, बदलते
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हए बाजार परिवेश, ग्राहकों कौ अपेक्षाओं, ओद्योगिके Sere आदि 

को ध्यान मे रखते हुए, डाक विभाग समय-समय पर अपनी सेवाओं 

ओर उत्पादों कौ पुनरीक्षा करता है तथा राजस्व अर्जन ओर अविलंब 

सेवाएं प्रदाने करने के लिए तदनुसार सेवा विशेषताओं मे संशोधन 

करने के लिए उपाय/कार्यवाई करता Fi 

विभाग नै दिल्ली ओर कोलकाता में स्वचालित डाक प्रोसेसिंग 

केन्द्र कौ स्थापना की है जिससे अधिक व्यापार अर्जित करने ओर 

परिणामस्वरूप राजस्व मे वृद्धि करने मै भी सहायता मिलेगी। 

विभाग ने अंतर्रष्टरीय आवक धन अंतरण सेवा से राजस्व में 

वृद्धि के लिए 29 सितम्बर, 2011 को मनीग्राम अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण 

सेवा के साथ एक ani भी किया है। 

पहचान प्रमाण के रूप मे आधार 

1847. श्री असादृद्रीन ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विदेश मंत्रालय सहित विभिन 

सरकारी wie से mand जारी करने सहित विभिन्न कार्यकलापों 

कै लिए आधार कों स्वीकार करने & लिए कहा है; 

(ख) यदि हा, तो सरकार द्वारा पहचाने गए एेसे कार्य-कलाप 

क्या है जिनमे आधार को पहचान के रूप मे स्वीकार किया जाता 

हैः 

(ग) इस पर विभिन एजेन्सियो की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(घ) सरकार द्वारा उन व्यवित्तयों को, जिनके ates दो वर्ष 

पूर्वं संग्रहीत किए गए थे ओर जिन्ह रसीद जारी कौ मई थी, आधार 

are वितरित करने कं लिए क्या कदम उठाए गए है? 

संसदीय कार्यं मंत्रालय म राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

मै राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (म) आधार का 

उदेश्य एक tel पहचान `उपलब्ध कराना है जिसका उपयोग लोक 

सेवाएं हासिल करने के लिए किया जा सके ताकि लोगों को कुशल 

ओर dean सेवाएं मिल ahi राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार 

के मंत्रालयों को सेवा प्रदानकारी विभिन cat at समीक्षा करने 

तथा सेवा प्रदान HMA हेतु आधार के उपयोग को बहावा देने कौ 

सलाह दी गई है। उनसे यह अनुरोध भी किया गया है fH वै 

विभिन लोकोन्मुख war कं लिए पहचान ओर पते के प्रमाण के 
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तौर पर मान्यता देने पर विचार Hl) आधार को aa खाते खोलने 

ओर मोबाइल कनेक्शन हासिल करने तथा एल.पीःजौ. कनेक्शन प्राप्त 
करने के लिए पहचान ओर पते के प्रमाण के तौर पर मान्यता दी 

गर है। सडक परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने इादइविग लादसंस 

हासिल करने तथा वाहनों के पंजीकरण हेतु पहचान ओर पत्ते के 

प्रमाण के तौर पर मान्यता देने हेतु आवश्यक अनुदेश जारी किए 

21 स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण विभाग ने भी गरीनी रेखा से 

नीचे के ta लोगों को किसी अतिविशिष्ट चिकित्सा वाले 

अस्पताल, संस्थानों अथवा किसी अन्य सरकारी अस्पताल में इलाज 

के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि से आर्थिक सहायता देने हेतु आधार 

को पहचान ओर पते के प्रमाण के रूप में मन्यतादी है जो ae 

जानलेवा रोगों से ys रहे है। रेल मंत्रालय ने भी रेल यात्रा के 

लिए आधार को पहचान के प्रमाणक रूप मे मान्यता दी रै। हाल 

ही मे, विदेश मंत्रालय, भारत के निर्वाचन आयोग ओर् केन्द्रीय प्रत्यक्ष 

कर ae से अनुरोध किया गया टै fe वे क्रमशः Tedd, मतदाता 

पहचचान-पत्रे तथा पैन कड प्राप्त करने के लिए “ste” को 

पहचान/पते को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज के रूप में मान्यता दे। 

भारतं के निर्वाचन आयोग ने मतदान कं समय मतदाता पहचान-पत्र 

न होने कौ स्थिति में, आधार को पहचान तथा पते वैकल्पिक दस्तावेज 

के रूपमे स्वीकार किया है। कुक राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षत्र, 

जैसे- सिक्किम, त्रिपुरा, आन्ध्र प्रदेश, जम्मू ओर कश्मीर, seine 

नागार्तेड, हरियाणा, मणिपुर तथा राजस्थान ने भी विभिन लोकोन्मुखे 

स्कीमों के लिए आधार को पहचान ओर पतै के प्रमाण के तौर 

पर मान्यता दी है। 

(घ) यू.आई.डी.ए.आई. ने निवासियो तक आधार पत्र को 

पहुंचाने के लिए भारतीय डाक के साथ weet कौ है। 

21.11.2012 तक 18.63 HIS आधार पत्र भारतीय डाक कौ स्पीड 

पोस्ट सेवा के माध्यम से मुद्रित तथा प्रेषित किए जा चुके है। 

[ हिन्दी) 

प्रौद्योगिकी का अंतरण 

1848. श्री मर्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या विज्ञान ओर प्रद्योगिकौ 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : | 

(क) क्या यह सच है कि देश में जेव-प्रोद्योगिको कै aa 

भ पर्याप्तं अनुसंधान कार्य न होने के बावजुद -\ | 

वाणिज्यिक निष्पादन म कमी आई है; ९" ,



179 प्रश्नों के 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; ओर | 

(ग) सरकार द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए 

प्रयोगशालाओं में प्रौद्योगिकी के अंतरण हेतु क्या कदम उठाए जाने 

का प्रस्ताव है? 

विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री 

एस. जयपाल रेड्डी) : (क) ओर (ख) जी नहीं । जेव-प्रोद्योगिकौ 

के aa मँ अनुसंधान कार्यो मेँ सम्मिलित अनेक भारतीय प्रयोगशाला 

बेहतर वाणिज्यिक प्रदर्शन कर रहे ै। जेव-प्रौद्योगिको विभाग द्वारा 

निधि प्रदत्त परियोजनाओं मे विकसित अनेक प्रौदयोगिकियो को 

बाणिज्यिकरण हेतु भारतीय उद्योगों को पहले ही हस्तातरित किया जा 

चुका है। डी.बी.टी. की निधि प्रदत्त परियोजनाओं मेँ से उनत तालाब 

प्रबंधन हेतु एम्बेडेड ओयिफिश फीडर सिस्टम, नाइसिरिया गोनोरिया, 

कायमिडिया दैकोमेटिस, फाहलेरिया पंटीबोंडी, फिश asi वायरस कौ 

पहचान हेतु नैदानिकी किट्ूस का विकास आदि कुछ महतवपरण 

प्रोयोगिकियां विकसित की गई है ओर भारतीय उद्योगों को हस्तांतरित | 

कमी गई है। डी बी A के निधि प्रदत्त परियोजना मे विकसित 

अन्य प्रौदयोगिकिर्यो ओर वाणिज्यिकरण हेतु भारतीय उद्योगो को हस्तातरित 

विवरण ues डोमेन पर ¶जजचरूध्ध्कदजपदकपं.-दपब.पद मे उपलब्ध 

Zl 

(ग) जेव-प्रोद्योगिकी विभाग भारतीय प्रयोगशालाओं द्वासय 

प्ौद्यागिकियो को हस्तांतरित कर वाणिण्िकेरण करने हेतु तकनीकी, . 

चैन्ञानिक ओर वित्तीय सहायता प्रदान करक रहा है। 

सीबीआई द्वारा सचूना न देना 

1849. श्री राकेश सिंह : क्या प्रधानं मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे fe: 

(क) क्या da अन्वेषण ब्यूरो, सूचना का अधिकार 

अधिनियम के sata भ्रष्टाचार के मामले कौ जानकारी प्रदान कर 

रहा है; | 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; .. 

(म) क्या ata सूचना आयोग ने सीबीआई को रसौ जानकारी. 

प्रदान कसे संबंधी अनुदेश दिए हैः 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या हैः 
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(ङ) क्या सरकार का विचार सूचना का अधिकार अधिनियम 

के अंतर्गत एेसी सूचना कौ प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए कोई 

कारवाई करने का है; ओर 

(च) यदि हां, तौ तत्संब॑धी sto क्या है?" .“ 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

तथा प्रधान मंत्री कार्यालय मेँ राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी)ः 

(क) ओर (ख) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सूचना का अधिकार 

अधिनियम, 2005 कौ दूसरी अनुसूची मेँ सूचीबद्ध कर दिया गया 

है ओर यह अधिनियम की धारा 24 (1) के प्रावधान कं अनुसार 

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रदान करता 

हे। 

(ग) से (च) श्री सी-जे. करीरा बनाम कंद्रीय अन्वेषण aaa _ 

के मामले म दिनांक 31.10.2012 के आदेश सीआईसी/एस-एम. ` 

/2012/000374 के तहत Sata सूचना . आयोग ने निदेश दिया है ` 

कि केद्रीय अन्वेषण =a को, सभी सूचना का अधिकार अनुरोध, 

जो उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध A अरप लगाए गए है का ध्यान 

दिए निना, भ्रष्टाचार के .किसी भी प्रकार के आरोपों ओर मानव 

अधिकार उल्लंघन से dala है, पर विचार करना vem! केंद्रीय 

सूचना आयोग के इस आदेश को दिनक 29.11.2012 को दिल्ली 

उच्च न्यायालय मे चुनौती दी गई ओर ata सूचना आयोग के 

इस आदेश को लागू करने पर दिनांक 30.11.2012 को रोक लगा | 

दी है। यह मामला वर्तमान मे न्यायानिर्णयाधीनं दै। 

(अनुवाद) | 

, एम.ङी.एम-एस. के seta निधि 

- 1850. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि. : 

(क) क्या मध्याह्य भोजन योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना 

ठे 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) पिले तीन ast ओर चालू वर्षं के दौरान उक्त योजना 

के अंतर्गत राज्यवार कितनी निधि आबंरित ओर उपयोग कौ गयी; 

(घ) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य सरकार को
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धनराशि को प्रतिूर्ति करने का है जिसने योजना के अंतर्गत अपने 

fea से अधिक धनराशि का व्यय fea है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या दै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डो. शशी 

थरूर): (क) ओर (ख) जी, हां; मध्याह्य भोजन योजना मे सरकारी, 

स्थानीय निकायो, सरकार द्वारा, सहायता प्राप्त तथा राष्टीय बाल श्रमिक 

परियोजना स्कूलों ओर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायताप्राप्त 

मदरसो/मकतबों सहित शिक्षा गारंटी योजना/ वैकल्पिक एवं नवाचारी 

शिक्षा केन्द्र कं अंतर्गत संचालित ae मे कक्षा evil में पढने 
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वाले wed शामिल Fi वर्ष 2011-12 कं दौरान 12.13 लाख संस्थाओं 
मे पदुने वाले 10.54 करोड बच्चो नः मध्याह्य भोजन प्राप्त किया 

हे। 

(ग) पिछले तीन वर्षो तथा चालू ad के दौरान मध्याह्य 

भोजन योजना के अंतर्गत आवंटित तथा प्रयुक्त निधिर्यो के राज्य-वार 

art संलग्न विवरण में दिए गए रै, 

(घ) ओर (ङ) af 2012-13 के दौरान केन्द्र सरकार ने 

राज्य सरकार कौ पात्रता के अनुसार गुजरात को केन्द्रीय सहायता 

जारी की है। 

विवरण 

2009-10 @ 2011-12 तथा चालू वर्षं 2012-13 क दौरान आबंटित निधियां तथा करिया गया व्यय 

(रुपए लाख मे) 

Pa राज्य/सघ 2009-10 2010.11 2011-12 2012-13 

राज्य क्षत्र 

आबंटन व्यय आबटन व्यय आबंटन व्यय 30.11.2012 30.09.2012 ` 

के अनुसार के अनुसार. 

जारी केन्द्रीय ory 

सहायता | 

1 2 ` 3 4 5 6 7 ` 8 9 10 

1. आन्ध्र प्रदेश 26105.6 20981.3 48302.4 45775.1  85191.5 58518 33579.94  23730.43 

2. अरुणाचल प्रदेश 1616.82 1073.71 2043.18 1663.96 2091.75 1068.18 1878.30 774.91 

3. असम 28555.8 25167.5 34408.2 . = 39322.3 = 53220.9 43999.1 25928.57 18398.43 

4. बिहार . 52100.1 31936.1 80506.4 76795.9 81820.3 74035.6 49980.15  35064.67 

5. छत्तीसगढ़ 17578.6 15661.6 36187.7 36938.9 47463 37890.1 31259.17 19838.15 

6. गोवा 794.34 578.81 = 1168.27 1049.35 825.41 1158.12 1076.47 576.15 

7. गुजरात 24603.1 21163.8 . 28851.6 30167.6 35301.6 = 33068.4 = 20053.24 11096.45 

8. हरियाणा 19094.9 17651.9 15325.1 15325.1 16713.4 20302. 9550.14 7497.35 

9. हिमाचल प्रदेश 4835.78 5932.09 6487.67 7002.68 7351.6 7652.29 4180.49 3989.45 
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1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 

10. जम्मू ओर कश्मीर 5607.67 2982.36 7990.6 8234.22  13430.6 7329.56 2535.06 4656.71 

11. ्ारखंड 22777.9 18335.1 32595.5 28691 52252.2 29951.4 = 17406.60  12148.92 

12. कर्नारक 26902. 25847.7 45368.3 = 42599.7 = 56525.8 46357 47218.80 21676.70 

13. केरल 13845. 10198.6 18511.3 18112.9 14277.1 = 18083.2 11191.97. = 7828.72 

14. मध्य प्रदेशं 53311.2 35598.2 65781.8 69417.1  76704.4 = 74684.5 44591.11 = 32449.17 

15. महाराष्ट 57771.5 = 46105.6 107492 85622.2 69255.8 90962 69198.02  53972.88 

16. पणिपुर 1478.66 1056.59 5658.11 5575.57 1894.19 1655.46 904.31 0.00 

17. मेघालय 5635.93 5360.22 13831.8 12275.5 3528.12 5303.84 3425.10 1563.24 

18. मिजोरम 821.34 769.19 1902.29 1668.96 3306.57 2800.32 1212.76 297.20 

19. नागार्लँड 1062.01 1023.36 4026.97 = 4079.66 = 2464.37 2464.37 1660.94 506.91. 

20. ओडिशा 32108.2 28046. 38959.1 28403.4° = 37124.4 = 36798.5 = 25225.32 = 22186.06 

21. ta ° 11139.4 10267.4 16605.1 16310.8 17561.5 16268.2 9230.01 7977.00 

22. राजस्थान 40639.5 36328.6 46225.8 = 46428.6 = 52901.2 = 49415.3 = 24704.74 = 19668.83 

23. सिक्किम 444.55 423.78 899.59 920.36 1035.65 1225.39 634.12 533.08 

24. तमिलनाडु 40189.2 40012.7 44250.6 42407.5 = 40333.7 = 40879.3 = 51284.21 = 19117.80 

25. त्रिपुरा 3801.36 4462.79 4856.76 4661.2 8408.41 = 4902.96 3026.53 2344.23 

26. उत्तराखंड 5169.29 3916.02 10963.3 12478.4 14255.5 11839.5 = 15357.99 4662.04 

27. उत्तर प्रदेश 89054.4 83949.7 102715 114634 107639 105879 67917.28 4851382 

28. Ua बंगाल 74165.5 60920.7 79480 79578.4 77251 88572.8 43351.48 42739.98 

29. अंडमान ओर निकोबार 216.48 154.48 247.06 207.31 509.14 238.44 1248.79 54.94 

दवीप समूह 

30. चंडीगढ़ 343.12 343.12 525.54 492.83 680.77 680.77 301.00 243.27 

31. दादरा ओर नागर 152.62 144.46 290.45 288.83 342.71 342.71 211.25 72.43 

हवेली 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32. दमण ओर दीव 89.96 89.96 147.78 142.1 136.58 136.34 116.08 35.90 

33. दिल्ली 7074.43 3817.07 9072.32 . 7944.17 6562.19 8429.61 5792-26 4995.86 

34. wag 46.48 38.5 80.54 48.87 76.32 54.47 45.87 27.56 

35. ygart 429.7 366.34 693.24 651.84 635.99 635.99 201.47 310.94 

कूल 66956 560705 912452 887916 989072 923582 625480 429550 

[feet] कारण रहै; 

अनुमोदन हेतु लंबित परियोजनाए (ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से इन परियोजनाओं 

को अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए 
1851. श्री जय प्रकाश smart : | ह 

श्री एन. पीताम्बर करूप 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी eto क्या है; ओर 

क्या प्रधान मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि 

(क) इन परियोजनाओं की आज की तिथि के अनुसार 

ओर लंवित होने. कौ तिथि सहित अनुमोदन हेतु केरल सहित 

योजना आयोग कं पास परियोजनाओं/प्रस्तावों का राज्य-वार ब्योरा क्या 

(ङ) इस संबंध A सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

| संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (ड) उन परियोजनाओं, 

प्रस्तावों कौ. राज्य-वार सूची, जिनकी जांच कौ जा रही दै ओर जो 

४ । - योजना आयोग मे अनुमोदन कं लिए लंबित है, व्यौरा संलग्न विवरण 

(ख) इन परियोजना्ओं को अनुमोदन नहीं दिए जने के क्या मेदी गई हे। 

विवरण 

(क) निवेश सनधी मजूर के लिए लंबित सिंचाई परियोजनाए 

क्रमांक राज्य का नाम षेत्रक/परियोजना का नाम अनुमानित लागत कब से 

(करोड रु.) लंबित हे 

1. हिमाचल प्रदेश नादुआं क्षेत्र मञ्लोली सिंचाई परियोजना 97.59 14.08.2012 

मध्य प्रदेश बिलगांव मञ्चोली (1 परियोजना 182.22 14.08.2012 

3. उत्तराखंड तुमारिया-बाहाल्ला ओर नकरिया फौडर मञ्नोली परियोजना 11.20 14.08.20012 

4. विहार पश्चिमी गंडक नहर प्रमुखं सिंचाई प्रणाली का पुनरुद्धार 14.08.2012 2169.51 
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(ख) वार्षिक योजना 2012-13 के दौरान एक-वारगी अतिरिक्त कद्रीय सहायता, 

विशेष योजना सहायता से वित्तेपोषित at जाने वाली लंबित परियोजनाएं 

क्रमांक राज्य का नाम परियोजना का नाम अनुमानित ` राज्य सरकार से प्रस्तावं 

लागत की प्राप्ति at ate 

1 2 . 3 4 5 

1. बिहार पटना मे चिरैयारांड प्लाइओवर का एण्जीलिशन 167.86 25.10.2012 

रोड पर गांधी मैदान तकं विस्तार तथा मीठापुर 

पफ्लाईओवर का स्टेशन रोड पर चिरैयारांड 

फ्लाइओवर तक विस्तार 

2. गुजरात तटीय पर्यटन का विकास 120.00 10.10.2012 

3 «= ERS ग्रामीण सडक, पुलो ओरं पुलियाओं का निर्माण 372.08 30.10.2012 

पश्चिम बंगाल “ast ath थर्मल टांसपोरटं इन सब-मर्जड ` 0.80 . 09.10.2012 ` 

आर्कं वेल्डिंग प्रोसेस '' संबंधी अनुसंधान परियोजना 

५. . उत्तराखंड (i) नैनिन-सेनी विमानपत्तन, पिथौरागढ़ मेँ रनवे का 48.20 22.11.2012 

विस्तार ओर सुदृदीकरण तथा सम्बद्ध अवसंरचना 

ओर टर्मिनल सुविधाओं का ware 

(i) खारशाली (उत्तरकाशी), ओली -(कमोली), “+ 9.7 22.11.2012 

केदारनाथ (रुद्रप्रयागः), घनघरिया (चमोली), 

बद्रीनाथ (चमोली) ओर मसूरी (देहरादून) में 
6 ठहेलीपेड का निर्माण 

(ii) देहरादून, यूएस नगर, Wet चमोली, रुद्रप्रयाग, 79.31 15.11.2012 

नैनीताल, बागेश्वर, हरिद्वार जिले मेँ 43.075 कि.मी. । | 

are नियंत्रण एवं 255 स्टैंड का निर्माण किया गया 

(iv) कोसी (अल्मोडा) मे बांध, fatter चैनल, 52.67 ` 15.11.2012 

जलाशय ओर वित्तरण तत्र का निर्माण | 

(५) कस्तूरवा गांधी आवासीय स्कूल का निर्माण ` 32.06 ` 15.11.2012 

(vi) जीपीएस ओर जीजेएस का निर्माण 14.62. 15.11.2012 

(vi) देहरादून मेँ निदेशालय भवन का निर्माण 7.81 | 15.11.2012 ` 

(viii) 21 उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवनों का निर्माण 28.82 15.11.2012 
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3 2 3 4 5 

(ix) माध्यमिक स्कूल भवनों का निर्माण 48.07 15.11.2012 

(x) feed, पिथौरागद्, नैनीताल ओर चम्पावत, 45.36 15.11.2012 

प्रत्येक जिले मे राजीव गांधी aaa विद्यालय, 

1 विद्यालय का निर्माण 

(xi) रुद्रप्रयाग, feed, पौड़ी, fade, अल्मोड़ा, 287.62 15.11.2012 

देहरादून, नैनीताल जिर्लो A जल agit स्कौम 

(xii) भडारीनाग मे आरओबी, बृल्लीवाली में 70.00 15.11.2012 

पलाइओवर, ओर आईएसबीरी (देहरादून) 

का निर्पाण 

काशीपुर-ठाकूुडवाडा रोड (उधम सिंह नगर) 18.14 15.11.2012 

का निर्माण 

किच्छा-नगला रोड (qua) का निर्माण 76.30 15.11.2012 

दुगरीप॑त-छटीखल रोड (Wet गढकल) 16.90 15.11.2012 

-दाबरा-च्टी मे भारी मोटर वाहनों के लिए 128.53 15.11.2012 

tim fat तथा टिहरी sit (टिहरी) पर 

घोटी पर॒ हल्के वाहनों हेतु पुल 

देहरादून, BER एवं हल्द्वानी मँ aa 24.12 15.11.2012 

अपशिष्टं way संयत्र 

देहरादून, हरिद्वार एवं हल्द्वानी 4 5.62 15.11.2012 

शौचालयों का निर्माण 

मसूरी में व्यापक पाकिग 136.00 15.11.2012 

पीडीएस का कम्प्यूटरीकरण (जैसे कि यूके. 51.54 15.11.2012 

के सभी 13 frat मे ग्राम-वार्/प्रत्येक 

दटुकान/गोदाम एवं कायालय) 

चिनीयालसीसौर (उत्तरकाशी) मे विमानपत्तन 41.04 22.11.2012 

संबधी निर्माण कार्य 

इंजीनियरिंग कोलिज, गोपेश्वर की स्थापना 76.40 15.11.2012 

ओर पोलीरेव्नीक्स कां सुदृदीकरण
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सडको एवं पुलोँ-क्रास बैरियर, घाटी 50.00 45.11.2012 

पुलो का निर्माण 

wane, देहरादून वैकल्पिक सडक 11.01 15.11.2012 

श्रीनगर (ish a चौरस पुल का निर्माण 18.16 15.11.2012 

कोटं मचनजी, रोड, देहरादून का निर्माण 15.00 45.11.2012 

शिमला बाइपास सडक देहरादून का निर्माण 57.81 15.11.2012 

| अल्ोडा मेडिकल ait का निर्माण 295.55 15.11.2012 

दून मेडिकल कोलिज 293.81 15.11.2012 

afin कोलिज 67.14 15.11.2012 

AM Wet west परियोजना चरण-। 28.56 15.11.2012 

(उत्तरकाशी) का निर्माण 

मानेरी भाली Basel परियोजना चरण-॥ 94.81 15.11.2012 

(उत्तरकाशी) का निर्माण 

राज्य डेटा केन्द्र एवं आईटी भवन का निर्माण 8.95 22.11.2012 

देहरादून, हरिद्वार ओर हल्द्वानी मे बेधर लच्चों 6.00 22.11.2012 

के लिए घर का निर्माण 

हज गृह का निर्माण 4.00 15.11.2012 

भारसर-रानीचौरी बागवानी ओर 20.92 15.11.2012 

वानिकौ विश्वविद्यालय 

हरिद्वार ओर रूद्रप्रयाग मे विश्रमा गृह निर्माण 15.00 22.11.2012 

कामकाजी महिला eee 10.00 22.11.2012 

30. गोदामो का निर्माण 18.00 15.11.2012 

देहरादून शहर म परिवहन सुविधाएं 15.00 15.11.2012 

देहरादून शहर मे परिवहन सुविधाएं परदषणकारी 10.32 15.11.2012 

वाहनों का प्रतिस्थापन 
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BS फायर TT का निर्माण 60.00 15.11-2012 

मानव-पशु aes Hl उपशमन 40.50 15.11.2012 

डिग्री कोलिज भवन का निर्माण 15.57 45.11.2012 

क्लेक्टेट एवं तहसील भवनों का निर्माण 35.74 15.11.2012 

कारावास भवनों का निर्माण 35.39 15.11.2012 

उत्तरकाशी में अग्निशमन भवनो का निर्माण 9.50 15-11-2012 

योजना भवन का निर्माण 21.04 15.11.2012 

मानव संसाधन विकास सूचकाक का अध्ययन 2.00 22.11.2012 

हरिद्वार मै राज्य लोक आयोग के परीक्षा 24.78 22.11.2012 

भवन का निर्माण 

निदेशालय परिसर (देहरादून) A आउटडोर फौल्ड, 3.32 15.11.2012 

मिनी स्टेडियम ओर इंडोर होल का निर्माण 

व्यापार कर कार्यालय भवन का. निर्माण 28.98 22.11.2012 

स्पोर्टस ales, देहरादून मेँ बहुडदेश्यीय होल 12.66 15.11.2012 _ 

का निर्माण तथा मैदान कौ बाड लगाना 

स्पोर्टस कोलिज, रायपुर ओर स्पोर्टस कोलिज, 7.99 15.11.2012 

देहरादून A कृत्रिम ce एवं अन्य कार्य 

नहर एवं ट॒यूबवैल का निर्पाण 210.90 15.11.2012 

6. मणिपुर अवसंरचना संबंधी 131 परियोजना 386.15 14.09.2012 

7 मेघालय अतसंरचना संबंधी 15 Wap 1416.96 19.10.2012 

8. तिपुरा अवसंरचना संबंधी 21 परियोजनापं 141.95 26.10.2012 

(अनुवद् । (क) क्या विभिन राज्यों मे राष्ट्रीय साधन-सह Ae कार्यक्रम 

| का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं था; 
राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट Bagh कार्यक्रम | 

का कियान्वयन (ख) यदि दहा, तो तत्संब॑धी wha क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने हल ही मे उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयनं 

की समीक्षा कौ रहै; ओर 

1852. Sf. पी. वेणुगोपाल : क्या मानव संसाधनं विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि
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(घ) यदि हा, तो तत्संब॑धी oi क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय F राज्य मंत्री (डो. शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आर्थिक 

रूप भे कमजोर वर्गो के प्रतिभाशाली छत्रो हारा कक्षा Vi तंक 

"ee बीच मे Bey कौ दर रोकने तथा माध्यमिक स्तर पर अपना 

अध्ययन जारी Tal eq उन्हे प्रोत्साहित करने के लिए छन्रवृत्ति योजना 

शुरू को ati इसमे विभिन राज्यो।/संघ राज्य क्षेत्रो हेतु छात्रवृत्तियों 

का कोटा Fi वर्षं 2008-09 से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को 
प्रदान कौ गई छत्रवृत्तियों व्यौरा संलग्न विवरण भे दिया गया है। 
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(ग) ओर (घ) जी, हां। 28 जुलाई, 2012 को नई दिल्ली 

मँ आयोजित राज्य शिक्षा सचिवे सम्मेलन में इस योजना की प्रगति 

की समीक्षा कौ गई थी। इस aon पे उपस्थित राज्य सरकारो/संघ 

राज्य क्षेत्र प्रशासनों कं प्रतिनिधि से इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार 

करने जैसे पर्याप्त कदम उठने के लिए अनुरोध किया गया था ताकि 

चयन प्रक्रिया मे अधिकतम पात्र छात्रो द्वारा भाग लिया जाना सुनिश्चित 

किया जा सके। तदनंतर, सचिव, स्कूल शिक्षा ओर साक्षरता विभाग 

ने इस wae में प्रभावौ कदम उठाने के, लिए संबंधित राज्यों के 

मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखा है। 

विवरण 

क्र सं राज्य के नाम राज्यो को वर्ष 2008-09 वर्षं 2009-10 वर्षं 2010-11 वर्ष 2011-12 - 

आवंटित मे संस्वीकृत मे संस्वीकृत मे संस्वीकृत मे संस्वीकृत 

छनत्रवृत्तियों छात्रवृत्तियो सछ्त्रवृत्तियों  छनेवृत्तियों छात्रवृत्तियों 

कौ संख्या की संख्या की संख्या की संख्या की संख्या 

1 2 3 4 5 6 7 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 42 42 21 6 18 

2 आन्ध्र प्रदेश 7008 6828 ` 6347 6462 ` 6655 

3. अरुणाचल प्रदेश 122 © 122 86. 163 90 

4. असम 2411 15 171 459 ` 364 

5. विहार 5433 1104 766 2069 2273 

6. are 85 85 52 - 85 18 

7. छत्तीसगद 2246 210 67 204 103 ` 

8 दादग ओर नगर हवेली 22 22 22 22 13 

9. दमण ओर दीव 16 16 16 16 16 

10. दिल्ली 1576 629 212 334 468 ` 

11. गोवा 144 135 0 113 124 

12. गुजरात 5097 857 857 1854 . 2636 ` 

13. हरियाणा 2357 1364 102 ` 158 821 
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14. हिमाचल प्रदेश 832 437 77 99 328 

15. जम्मू ओर कश्मीर 1091 81 7 62 131 

16. Baas 1959 902 493 565 0 

17. कर्नारके 5534 1632 1347 2444 3170 

18. केरल 3473 3473 3473 3473 3473 

19. लक्षद्रीप 10 0 0 0 0 

20. मध्य प्रदेश 6446 2700 1003 920 843 

21. महाराष्ट 11682 9579 6547 9989 9769 

22. मणिपुर 255 203 109 170 133 

23. मेधौलय 231 113 130 154 124 

24. मिजोरम 103 103 103 103 100 

25. नागालैण्ड 180 2 0 55 12 

26. ओडिशा 3314 2151 1906 2452 0 

27. पुदुचेरी 125 125 125 125 125 

28. पंजाब 2210 1911 442 690 876 

29. राजस्थान 5471 1777 306 124 87 

30. सिक्किम 58 57 58 53 58 . 

31. तमिलनादु 6695 6069 1119 4386 0 

ॐ2. त्रिपुरा 351 136 38 91 52 

33. उत्तर प्रदेश ~ 15143 9206 1520 1725 1351 

34. उत्तराखंड 1048 857 655 678 762 

35. पश्चिम बंगाल 7250 2601 409 1197 2543 

कूल 100000 55544 28586 41440 37536 
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[fet] 

ye सरलीकरण निधि 

1853. श्री भीष्म शंकर उफ कुशल तिवारी : क्या विज्ञान 

ओर प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृषा करेगे कि : 

(क) पिछले दो वर्षो ओर वर्तमान वर्ष के दौरान Ae 

सरलीकरण केद्र/ प्रकोष्ठ सहित प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 

आबंटित, संस्वीकृत ओर उपयोग की गई राशि का ato क्यादहै; ,. 

(ख) क्या सरकार का विचार we सरलीकरण निधि स्थापित 

करने का है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके मुख्य 

ara क्या है; | 

(घ) क्या सरकार Aw केद्रो/निधि की स्थापना कै 

परिणामस्वरूप स्वदेशी व्यापार पर पड़ने aa संभावित प्रभावों की 

समीक्षा कौ है; ओर 

(ङ) यदि हां; तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

faa ओर प्रौद्योगिकौ मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री 

एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) महोदय, मंत्रालय द्वारा 

We सरलीकरण निधि कौ स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नरी 

है। तथापि, faa ओर प्रौद्योगिकौ विभाग प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम 

(टीडीपी) के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारो (आईपीञर), पेटैट ` 

खोज सेवाओं, te दर्ज करने आदि के बारे मे जागरूकता पैदा 

करने हेतु प्रौद्योगिकौ सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद 

(deriva) मे ae सुगमीकरण प्रकोष्ठ के लिए वित्तपोषण 

सहायता प्रदान कर रहा Sl इसके अतिरिक्त, te सुगमीकरण प्रकोष्ठ 

(पीएफसी) कार्यक्रम के sea, We स्तर पर Wee, कपीराइट, 

भोगोलिक संकेत आदि सहित बैद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीञर) 

के संरक्षण के बारे मे जागरूकता पैदा करने ओर सहायता प्रदान 

करने कं लिए विभिन राज्यो मे 24 पटे सूचना Hal (पीञईसी) 

को भी सहायता प्रदान कौ जाती है। ये tere अपने संबंधित 

wa के विश्वविद्यालयों मे बेद्धिके संपदा wars (आईपीसीयू) 

भी सृजित कर el अब तक राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों 

मे &4 आरईपीसीयू का सृजन किया गया हे। इसके अतिरिक्त, देश 

मे विभिन राज्य विज्ञान ओर प्रौद्योगिकौ परिषदो मे 24 पीञईसी 
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को सहायता प्रदान करने के लिए भी पीएफसी के बजट का उपयोग 

किया जाता है। विगत दो वर्षो तथा वर्तमान वषं कं दौरान पीएफसी 

द्वारा आबंटित, Geta ओर उपयोग कौ गई रशि कं AR मीचे 

दिए गए है। 

(रु. लाख मे) 

वर्ष ariel  संस्वीकृत उपयोग कौ 

गई 

2010-11 ~ 200.00 180.62 175.38 

2011-12 250.00 186.49 131.16 

2012-13 298.00# 197.19 55.33 

नवम्बर्, 2012 तक 

क्ल 748.00 564.30 361.77 
> 

#टसमे एससी ओर एसरी प्रत्येक घटक के लिए 20.00 लाख रुपये 

का बजर शामिल है। 

नक्सल प्रभावित क्षेत्र 

का विकास 

1854. श्री मुरारी लाल सिंह : 

श्रीमती कमला देवी पटले : 

क्या प्रधान at यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने देश के नक्सल प्रभावित asi के विकास 

एवं Warm पैकेज हेतु विचार किया है ओर प्रभावित राज्यों की 

वित्तीय ant का मूल्यांकन किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है ओर यदि नर्ही, 

तो इसके क्या कारण रहै; 

(ग) ` क्या योजना आयोग ने छतीसगद् राज्य सहित नक्सल 

प्रभावित क्षेत्रो के आर्थिक ओर अवसंरचनात्मक विकास हेतु एक व्यापक 

योजना बनाने पर विचार किया है; ओर् 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है ओर यदि adi, 

तो इसके कारण क्या है?
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संसदीय कार्य मंत्रालय पे राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) ओर (खे) सरकार 

नै चुनिदा 60 जनजातीय तथा free जिलों में एकीकृत कार्य योजना 

को 25.11.2010 को मंजूरी दी जिसमे 2010-11 तथा 2011-12 | 

के लिए प्रति जिला 25 करोड रूपए तथा 30 करोड रूपए का 

लोक अनुदान शामिल है। फिलहाल, इस योजना के दायरे में 82 

जिले Fi एकीकृत कार्य योजना अपने मौजूदा स्वरूप मेँ ही 2012-13 

के लिए 30 करो रूपए प्रति जिला के आवंटन के साथ विस्तारित 

कौ गहं है। 30 नवम्बर्, 2012 की स्थित्ति के अनुसार, 9 राज्यों 

को 5260.00 करोड रूपए जारी किए गए है जिसमे से जिलों द्वारा 

63.52 प्रतिशत राशि अर्थात् 3341.03 करोड रूपए खच किए गए 

wl प्रारंभ किए गए कुल 93875 कार्यो मेँ से 70.52 प्रतिशत अर्थात् 

66196 कार्य पुरे कर लिए गए Fy 

वामपंथी उग्रबादियो को मुख्यधारा में लाने के.लिए a के 

पास अपनी समर्पणं तथा wate नीतियां है। संघ सरकार ने वामपंथी 

उग्रवादियों के लिए एक आदर्श समर्पण-सह-पुनर्वोस नीति बनाई रै 

जिसमे अन्य के साथ 1.5 लाख रूपए का अनुदान तत्काल लेने, 

तीन वर्षो तक "2000 Kau प्रतिमाह का वजीफा, व्यावसायिक प्रशिक्षण 

तथा हथियार समर्पण करने पर प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है। 

(ग) ओर (घ) एकीकृत कार्य योजना मे छत्तीसगढ़ के 10 

जिले शामिल है ओर इन जिलों ने 750.00 करोड रूपए कौ आवंटित 

राशि मे से 66.29 प्रतिशत अर्थात् 497.20 करोड रूपए की राशि 

खर्च किए जाने की ford दी है। जहां तक वित्तीय उपलब्धियों का 

संबंध है, शुरू किए गए कुल 17769 कार्यो मे से 72.32 प्रतिशत 

अर्थात् 12850 कायं पूरे किए जा चुके है। | 

(अनुवद् 

भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं 

1855. श्री निले नारायण राणे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किं : | 

(क) क्या सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त लोक सेवा को मौलिक 

अधिकार बनाने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सब॑धी oto क्या है; ओर 

(ग) यदि ad, तो इसके क्या कारण रहै? 
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कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

तेथा प्रधानमंत्री कार्यालय मेँ राज्य मत्री (श्री वी. नारायणसामी); 

(क) से (ग) सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त लोक सेवा को मौलिक 

अधिकार बनाने का प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि सरकार ने, नागरिको को 

सामान एवं सेवाओं कौ समयबद्ध सुपुर्दिगी wa उनकी शिकायतों के 

निपटान करा अधिकार विधेयक, 2011 को लोक सभा में प्रस्तुते किया 

है जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण पर नागरिक चार्द्र प्रकाशित करने 

कौ बाध्यता करता है जिसमे वह समय-सीमा दी गई हो, जिसमे 

विनिर्दिष्ट सामान कौ आपूर्ति कौ जाएगी एवं सेवाएं प्रदान कौ जाएगी 

ओर यह नागरिक चार्टर का अनुपालन न करने कं लिए शिकायत 

निवारण तंत्र की व्यवस्था भी करता है। 

इसके अतिरिक्त सरकार ने भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपरने 

के लिए संसद मे निम्नलिखित fatten प्रस्तुत किए 2: 

¢) न्यायिक मानक ओर जवाबदेही विधेयक, 2010 

(ji) लोकपाल ओर लोकायुक्त विधेयकं, 2011; 

(iii) सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011 

(iv) विदेशी लोक पदधारियों ओर अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लोक 

पदधारियों की िश्वतखोरी निवारण विधेयक, 2011 1 

तथा 

(v) लोक प्रापण विधेयक, 20121 

इस विधान के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यो ओर प्रक्रियाओं का 

आवश्यक आधुनिकौकरण तेजी से हो रहा है। सरकार ` भ्रष्टाचार कतई 

बदश्ति नहीं ' की अपनी नीति कार्यान्वित करने हेतु पूरी तरह से सचेत 

ओर वचनबद्ध है ओर इसने भ्रष्टाचार से लने ओर सरकार के 

कार्यकरण का सुधार करने के लिए हल ही मँ कई कदम उठाए 

है जिसमे निम्नलिखित शामिल रहै 

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमः; 

(ii) निविदा ओर संविदा प्रक्रिया मेँ पारदर्शिता के संबंध में 

केन्द्रीय Wad आयोग द्वारा पारदर्शिता प्र॒ व्यापक 

अनुदेश जारी करना; 

(ii) संगठनों के मुख्य सरकारी प्रापण गतिविधियों मे सत्यनिष्ठ 

समञ्ञौता अपनाने कं निदेश देते हुए केन्द्रीय सतर्कता
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आयोग द्वारा अनुदेश जारी करना; मुख्य प्रापणों में 

सत्यनिष्ठ wat अपनाने के लिए राज्य सरकारों को 

भी सलाह दी गई हैः 

(५) ई-शासन् का आरंभ तथा प्रक्रियाओं ओर प्रणालियों को 

सरल करना; 

(४) नागरिक चार्टर जारी करना। 

(vi) वर्षं 2011 मेँ भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट कर्न्वेशनं 

का अनुसमर्थन करना 
~ 

(vi) केन्द्र सरकार के अखिल भारतीय सेवाओं के सभी 

सदस्यो तथा अन्य समूह “क ' अधिकारिर्यो कौ अचल 

सपत्नि विवरणी को जनव्यापी बनाना; | 

(vil) विभिन राज्यों मे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों 

कौ सुनवाई के लिए अनन्य रूप से 71 अतिरिक्त विशेष 

न्यायालयो का गठन (66 न्यायालय ने पहले ही कार्य 

करना शुरू कर दिया है)। 

निजी क्षेत्र के ओर राज्य विश्वविद्यालर्यो 

कौ विरुद्ध शिकायत 

1856. श्री पीके. fa: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) वर्तमान मे देश में संचालित निजी ओर रज्य 

विश्वविद्यालयों कौ राज्य-वार संख्या कितनी है; 

(ख) fsa वर्षं॒स्थापित निजी/राज्य विश्वविद्यालयों की 

राज्य-वार संख्या कितनी हैः ` | 

(ग) विश्वविद्यालय | अनुदान आयोग (यू.जी.सी, ) द्वारा इन 

विश्वविद्यालयों के विरुद्ध प्राप्त विभिन शिकायतों की व्योरा क्या 

ह; ओर | 

(घ) यदि हा, तो सरकार द्वारा इन शिकायतों पर क्या कारवाई 

कौ गई हे? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मं weet (डौ. शशी थरूर) 

(क) ओर (ख) वर्तमान में, भारत मे 145 निजी विश्वविद्यालयं ` 

ओर 293 राज्य विश्वविद्यालय & दिनांक 1.4.2011 से 31.3.2012 
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कौ अवधि के दौरान, 28 निजी विश्वविद्यालय ओर 12 राज्य 

 . विश्वविद्यालय, विभिन राज्य विधानमण्डलों के अधिनियमों द्वारा स्थापिते 

` किए गए थे। निजी ओर राज्य विश्वविद्यालयों कौ राज्य-वार सूची ` 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोम ast वेबसाइट www.uge.ac.in पर् 

उपलब्ध है। । 

(ग) ओर (घ) इन निजी ओर राज्य विश्वविद्यालयों के खिलाफ 

शुल्क -वापसी, सुविधाओं कौ कमी, मूल प्रमाणपत्र की गैर-वापसी, 

अंक-तालिकाओं मे विसंगतियो, दाखिले मे गैर-कननी प्रक्रिया, feet 

की अनियमित प्रदानगी आदि से संबंधित शिकायते, विश्वविद्यालय अनुदान 

आयोग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों को भेजी जाती है ताकि समय-समय 

पर जारी किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमो ओर 

दिशा-निर्देशो के अनुसार शिकायतों का समाधान८तरुटियो का सुधार 

किया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्षं 2003 मे यू 

जी.सी. (निजी विश्वविद्यालयों मे स्थापना ओर tetera के मानक) 

विनियम भी जारी किए है ताकि निजी विश्वविद्यालयों मे गुणवत्ता 

ओर मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।, | 

विदेशी विमान सेवाओं द्वारा भारतीय विमानन 

a मेँ wea विदेशी निवेश 

1857. श्री wera सिरिसिल्ला > क्या . नागर विमानन wit 

यह बताने कौ कृपा करेगे कि : : 

(क) क्या सरकार का भारतीय विमानन aaa मे विदेशी 

विमान सेवा कंपनियों को 49 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने 

का कोई प्रस्ताव है; | | 

"(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसकी वर्तमान 

स्थिति क्या दैः . : 

(ग) क्या इख प्रकार के प्रस्ताव भ भारतीय मुख्य कार्यकारी 

अधिकारी की नियुक्ति आदि जैसी कोई पूर्व-श्ते निर्धारित कौ गई 

है; ओर | | 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

नागर विमानन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल)ः 

(क) से (घ) सरकार ने विदेशी waters को अनुसूचित तथा 

गैर अनुसूचित विमान सेवाओं का प्रचालन करने वाली भारतीय कपनि्यो 

मँ उनके प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत कौ सीमा तक निवेश करने



205 प्रश्नों के 

कौ अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस प्रकार के निवेश मेँ निम्नलिखित 

शर्ते ert: | 

(i) ae सरकार द्वारा अनुमोदित होगा। 

(ii) 49 प्रतिशत सीमा मे एफ.डी.आई. ओर एफ.आई. आई. 

निवेश शामिल होगा। 

(ii) इस प्रकारे fev जाने वाले निवेशो कं लिए सेबी कै 

संबंधित नियमं का अनुपालन करना जरूरी होगा। 

(५) अनुसूचित प्रचालक परमिर केवल उसी कपनी को प्रदानं 

किया जा सकता 2: _ 

(क) जो रजिस्टरड हो तथा जिसके कारोबार का प्रमुख 

स्थान भारत के भीतर ही हो! 

(ख) अध्यक्ष तथा कम से कम दो तिहाई निदेशक 

भारत के नागरिक हो तथा 

. (ग) जिस पर अधिकांश स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण 

भारतीय नागरिको कां दो) 

अध्यपर्को के र्क्ति पद | 

1858. श्री नवीन जिन्दल : क्या भानव संसाधन विकास मंत्री 
यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

` (क) सर्वं शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.). “के अंतर्गत पिछले 
तीन वर्षो के दौरान अध्यापर्को. ओर अन्य कर्मचारियों के राज्य-वार 

कूल रिक्त पदों ओर इन पर की गई नियुक्तियो का राज्य-वार तथा 

वर्ष-वार ब्योरा क्या है; | 

(ख) क्या इन अध्यापकों को समय पर वेतन नहीं दिया जा 
रहा है ओर इस संबंध मँ कई महीनों से राशि बकाया है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी eto क्या है ओर यदि नही, 
तो इसके क्या कारण हैः 

(च) पिछले तीन. वर्षो के दौरान ta अध्यापकं, जिनके वेतन 

की राशि बकाया रह गई है, का वर्ष-वार ओर रज्य-वार व्यौरा 

क्या ह; 

(ङ) वर्तमान मे कावा कुल वेतन राशि का राज्य-वार व्यौरा 

क्या है; atk 
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(च) सरकार द्वारा एस.एस.ए. के अंतर्गत नियुक्त अध्यापकों 

ओर अन्य कर्मचारियों को समय पर वेतन-प्रेषण सुनिश्चित करने के 

लिए सरकार द्वारा क्या कदम sau गए है? 

मानवं संसाधन विकास मंतऋलय मे राण्य मंत्री (डौ. शशी 

थरूर): (क) सर्वं शिक्षा अभियान कं अंतर्गत ad 2012-13 तक 

15.82 लाख शिक्षक पद संस्वीकृत किए गए ह जिनमे से राज्यों 

दवारा 12.48 लाख शिक्षक vet को भर लिए जाने कौ सुचना दी 

गहं है। संस्वीकृत ओर भरे गए शिक्षक पदों का राज्यवार aha 

संलग्न विवरण में दिया गया है। 

(ख) से (च) शिक्षको कौ भर्ती ओर वेतन का भुगतान राज्य 

सरकार द्वारा किया जाता -है। सर्वं शिक्षा अभियान के अंतर्गत सृजित 

शिक्षक पदों के लिए केन्द्र सरकार ओर राज्य सरकारे वेतन a 

लागत को 65:35 के अनुपात मेँ aed Fi केन्द्र सरकार ने ad 
शिक्षा अभियान के अंतर्गत 25,555 करोड रूपये के अपने वार्षिक 

बजट मे से 20,548.43 करोड रूपये अब तक Ua राज्य क्षत्रा 

को जारी कर दिए है। राज्य सरकार, वेतन का भुगतान करती है 

ओर उसका रिकाडं रखती है, न कि भारत सरकार । 

विवरण 

क्र. राज्य/संघष राज्य ay 2012-13 वर्ष क्र wea रज्य वषं 2012-13 ` वर्ष 2012-13. 

a. aa तक संस्तीकृत (30.09.2012) 

शिक्षक तके 

2012-13 . भरतीं शिक्षक 

1 ` 2 | 3 ॥ 4 ` 

1. आन्ध प्रदेश 39189 38319 

2. अरूणाचल प्रदेश 7262 5226 

3. असम 48808 | 38364 

4. विहार 403413 191983 

5. छत्तीसगद 67507 . | 54985 

6. गोवा | 169 149 

7. गुजरात 58688 31336 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

8. हरियाणा, 13435 6345 30. चंडीगढ़ ` 1350 785 

9. हिमाचल प्रदेश 5856 3553 31. दादरा ओर नगर 937 526 

| हवेली 
10. -जम्मू ओर कश्मीर 43471 39739 

| 7 32. दमण ओर दीव 119 95 
11. Bas - 120396 84672 

धि - 33. दिल्ली 7104 4242 
12. कर्नाटक . 29055 24278 । 

34. लक्षद्रीप 38 16 

13. केरलं 2925 0 
35. पुटुचेरी । 48 36 

14. मध्य प्रदेश 173855 - 98287 । 

कूल 1982894 1248385 
15. महाराष्ट. - 42091 8522 nn 

16. मणिपुर 2871 ` 1544 (हिद 

17. मेघालय 13262 14020 मान्यता प्राप्त विद्यालय 

. त लागुरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 18. मिजोरम 2485 , 1303 1859. श्री यंशवत ति गुरी नव संसा 

| यह बताने कौ कृपा करेगे कि 

19. नागार्लैड 3147 590 | म 
| (क) देश मे के-माशि.बो. ओर आई.सी.एस. द्वारा मान्यता 

20. ओडिशा 89901 88442 प्राप्त विद्यालयों की संख्या कितनी है ओर उन विद्यालयों के नाम 

| क्या है जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 
21. पंजाब 14090 7432 

का कार्यान्वयन किया गया है; 

22. राजस्थान 114132 94201 विद्यालये 7 
(ख) गत तीन वर्षो के दौरान कितने विद्यालर्यो ने दाखिला 

23. सिक्किम 724 223 के लिए उपर्युक्त आरक्षण कोटा का कार्यान्वयन नहीं किया है; ओर 

24. तमिलनाडु 33214 22497 (ग) इन विद्यालयों के विरूद्ध सरकार द्वारा किन नियमों 

के अंतर्गत कारवाई की गई है? 

25. त्रिपुरा 6980 5694 

- | मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डौ. शशी 

25. उत्तर प्रदेश (423553 258924 wet) : (क) ओर (ख) wae कौ मान्यता संबंधित राज्य 

५ सरकारो/संघ राज्य at द्वारा दी जाती है। केद्रीय माध्यमिक शिक्षा 
27. उत्तराखंड 14346 5998 = 

} | ae (सीबीएसई) परीक्षा लेने वाला निकाय है ओर स्कूल को 

28. पश्चिम बंमाल 198253 115797 aay की मंजूरी देता है। तथापि, सीबीएसई के संब॑धन उप-नियमों 

| मे यह निर्धारित है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कौ श्रेणी 
29. अंडमान ओर निकोबार 210 162 के छत्रं के लिए आरक्षण उस राज्य/संघ राज्य क्षत्र पर लागू 

शिक्षा अधिनियम/नियमों द्वारा अभिशासित किया जाएगा जहां स्कूल
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स्थित होता है। भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (सीआईएससीई) 

जो किं एक निजी ae रै, ने भी सूचित किया है कि wa ` 

साथ संबंधन किए गए स्कूल, अनुसूचित जनजातिर्यो सहित विभिन्न 

- सामाजिक Ve के OA को दाखिला देते Ti दोषी स्कूल के 

विरुद्ध कोई कारवाई राज्य सरकार/संघ राज्य ay द्वारा की जा 

सकती है। 

(ग) प्रश्न नहीं Boa 

अनुवाद) 

निजी कंपनी के aa एयर इंडिया का 

समञ्ञौता ज्ञापन 

1860. श्री Sead राय : क्या नागर विमानन मंत्री यहं 

बताने की कृपां करेगे किः 

(क) 2008 से एयर इंडिया द्वारा अधिकृत साञ्चेदारो कं नामों 

सहित उनके साथ हस्ताक्षरित asin ज्ञापनों कौ संख्या कितनी है; 

(ख) aude कौ समद्ौता-द्ापन-वार, मुख्य विशेषताएं क्या 

है; ओर 

(ग) इस away म एयर इडिया को क्या लाभ होने की 

संभावना है? 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्यं मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल); 

(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है। 

नक्सल प्रभावित क्षेत्रं मे शिक्षा 

' 1861. श्री मनोहर तिरकी : 

श्री नरहरि महतो : | 

श्री 7 नाथ राय : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे | 

कि : 

(क) क्या सरकार को इस नात की जानकारी हैः कि नक्सल 
प्रभावित ast मे बच्चे aga सारी समस्याओं का सामना कर रहे 

है ओर ओर स्कूल जाने 4 कठिनाई a रही है; 

(a) यदि a, तो तत्संबधी sho क्या है; 
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(ग) देश के नक्सल प्रभावित जिर्लो मे इस समस्या के समाधान 

के लिए क्या कदम उठ् गए हैः 

(घ) क्या सरकार को इस बात कौ भी जानकारी है किं 

नक्सल प्रभावित ओर जनजातीय क्षेत्रों मे wee Be देने कौ दर 

अत्यधिक हैः | 

(ङ) यदिह, तो गत तीन वर्षो के दौरान wk छोड देने 

की दर का a क्या हे; 

(च) क्या wen ने ` नक्सल प्रभावित क्षेत्रं मे बच्चों के 

लिए बजट निर्धारित किया है; ओर 

` (छ) यदि हां, तो ada ब्योरा क्या है ओर इनके लिए 

क्या विशेष प्रोत्साहन रहै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे रज्य wt (sf शशी 

थरूर); (क) ओर (ख) वामपंथ अतिवाद प्रभावित क्षेत्र जनजातीय 

तथा वन्य aa के साथ ओवरलैप करते है जहां दूरी तथा क्षत्र 

मुदे हेते है। स्कूलों को att ware करने की घटनाएं सूचित 
कौ गई fi तथा sila, ass ओर ary प्रदेश ने भी स्थायी 

ad के निर्माण मे कठिनाहयो कौ सूचना दी है 

(ग) वामपंथ अतिवाद प्रभावितः जिलों मँ 6-14 ad आयु 

at मे gel की पहुच ओर 3S बनाए रखने के मामले को हल 

करने के लिए ad शिक्षा अभियान के अतर्गत इन fei मेँ 10.551 

प्राथमिक स्कूलों, 13,715 उच्च प्राथमिक स्वूर्लो, 1,04.959 अतिरिक्त 

शिक्षण कक्षां, 51,600 बालिका शौचालयं तथा 5,121 शोचालयों 

को संस्वीकृत किया गया है। 

वर्षं 2012-13 मे 6.,59,668 स्कूल- बाह्य बच्चों कौ. नियमित 

स्कूलों की मुख्यधारा मे लाने के लिए वाम aera प्रभावितं जिल 

मे विशेष प्रशिक्षण की मंजूरी दी गयी है ओर इन जिल मेँ 889 

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालनरत है जहां कूल प्रवेश का 

36.61 प्रतिशत अनुसूचित जाति कौ बालिकां हे। 

इन ata से अन्य बातो कं साथ-साथ ada अतिवाद 

प्रभावित जिलों में नामांकन में 2005-06 मेँ 2,16,98,119 से ` 2012 

मँ 2,53,85.043 की वृद्धि हुई है। ` 

(घ) ओर (ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 

स्कूल शिक्षा सांख्यिकी के अनुसार, वामपंथ अतिवाद प्रभावित जिर्लो
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वाले wa मे पाईं बीच में छोड देने कौ दरौ म सर्वं शिक्षा 

अभियान की शुरूआत से ही करई at म कमी का sa देखा 

जा रहा है। तथापि, कुछ oat मे प्रगति संतोषजनक नहीं है। वामपंथ 

अतिवाद प्रभावित राज्यो में ad 2008-09, 2009-10 ओर 2010-11 

मे पाई बीच में छेदने कौ दर को दशनि वाला तुलनात्मक व्यौरा 

संलग्न विवरण मे दिया गया है। 

(च) ओर (छ) वर्षं 2011-12 4 10.02.901 लाख रूपए, 
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अर्थात सर्वं शिक्षा अभियान के अंतर्गत संस्वीकृत कुल 

| निधि का 17 प्रतिशत, वामपंथ अतिवाद प्रभावित 82 जिलों को 

प्रदान किए गए जबकि वर्षं 2012-13 के लिए इन जिलों को 

11,50,503.60 लाख रूपए, अर्थात सर्वं शिक्षा अभियान कं अंतर्गत 

संस्वीकृत कुल निधियों का 16 प्रतिशत, प्रदान किए गए। इन दोनों 

वर्षो के दौरान मूल veal भँ किए गए प्रावधान के सारांश के 

साथ-साथ संबंधित घटक के लिए राष्ट्रीय ated का तुलनात्मक 

प्रतिशत नीचे तालिका मेँ दर्शाया गया ह। | 

2011-12 2012-13 

भद सख्या कल का % | संख्या कुल का % 

नए प्राथमिक स्कूल खोलना (ई.जी-एस. का 386 10% 412 40% 

` प्राथमिके स्कूल मे क्रमोननयन सहित) ~ 

नये उच्च प्राथमिक स्कूल खोलना 354 21% 381 ` ` 24% 

कूल शिक्षक ` 38682 26% 27829 23% 

प्राथमिक स्कूल भवनो का निर्माण 90 31% 379 27% 

`. उच्च प्राथमिक स्कूल et का निर्माण 323 44% 383 18% 

अतिरिक्त शिक्षण कक्षो का निर्माण - ` 43364 19% 46938 27% 

कस्तूरबा गाधी बालिका विद्यालय 659 ` 18% 887 23% 

TET, (वित्तीय, रूपए लाख मे) 970645 17% 1093660.26 16% 

के.जी.बी.वी. (वित्तीय, रूपए ` लाख मे) %. 24071 11% 51102.17 28% 

एन.पी.जी.ई.एल. (वित्तीय, रूपए लाख मे) | रु. 8186 ` 21% 5741.417 . 24% 

कुल निधियां (वित्तीय, रूपए लाख मे) 1002901 17% 1150503.60 16% 

विवरण 

नक्सलवाद प्रभावित राज्यों मे पढाई ata मेँ Het की दर 

राज्य का नाम 2010-11 , 2009-10 2008-09 

| प्राथमिक प्रारंभिक प्राथमिक प्रारंभिक प्राथमिक प्रारंभिक 

1 2 3 4 5 6 7 

पश्चिम बंगाल 28.4 49.1 20.52 50.46 27.84 ` 59.33 



213 प्रश्नों के 14 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तरः 214 

1 2 3 5 6 7 

छत्तीसगद् 31.0 48.3 34.12 40.67 26.52 37.54 

was 28.4 | 45.1 27.05 61.87 20.70 60.14 

ओडिशा 7.0 55.0 26.45 54.30 33.12 56.92 

BY प्रदेश | 17.4 32.9 15.80 41.29 15.55 ` 40.65 

“ses मूल राज्य के. साथ संयोजित. ** स्रोत-स्क्ल शिक्षा सांख्यिकी 

डाके मे विकलार्गो कं लिए सुविधापं 

1862. श्री पी. कुमार : क्या संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या देश मँ बहुत सारे डाकघर da है जहां विकलांग 

व्यक्ति पहुंच नहीं wad रहै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संनधी aan क्या है; 

(ग) क्या सरकार कौ डाक सुविधार्ओ को विकलांग eater 

के लिए ओर सुगम बनाने कौ कोई योजना है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है ओर इस संबंध 

मे सरकार दारा कार्यवाही at गई? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राण्य मंत्री (डौ 

क्रुपारानी किल्ली); (क) जी, नर्ही। कुक seat को छोडकर, 

देश भर के. अधिकांश डाकधरो मेँ विक्लांग व्यक्ति पहुंच सकते है। 

(ख) विभागीय/किराए के भवर्नो मे कार्यरत 2924 डाकघर 

ta है जहां विक्लांग व्यक्ति नहीं पहुंच सकते। 

(ग) जी, हा। 

| (घ) जहां wet भी डाकघर मेँ लिपट कं द्वारा wa जा 

सकता है, उनः डाकषरो की fe मे aa चैनल 

उपलब्ध कराने तथा व्हील चेयर के प्रयोक्ताओं के लिए sre 

मे कम ऊंचाई के aed की व्यवस्था करने के अलावा, चरणबद्ध 

तरीके से रेप का निर्माण करने हेतु डाक सर्किलों को पहले ही 

अनुदेश जारी किए जा चुके है। 

न्यद्रीनो अन्नरवेटयरी प्रोजे्वर 

1863. श्री अब्दुल रहमान : 

प्रो सौगत राय : 

क्या प्रधान मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क ) प्रस्तावित इंडिया बेस्ड न्यूदरीनो अब्नरवेटरी (आई.एन.ओ.) 

प्रोजेक्ट कौ वर्तमान स्थिति ओर gaat मुख्य विशेषताएं क्या है; 

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) का 

आई-एन.ओ. के नि्मणि के लिए 50,000 टन विशेष इस्पात कौ आपूर्ति 

करने प्रस्ताव है; ओर 

(ग) यदि of, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर tea मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

तथा प्रधान मत्री कार्यालय A राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी); 

(क) भारत आधारित eri वेधशाला (आई.एन.ओ.) परियोजना को 

तमिलनाडु के थेनी जिले के पोदट्रीपुरम गाव मे बोडी पश्चिमी versal ` 

मे स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए भूमि का 

अधिग्रहण कर लिया गया है। इस परियोजना का उदेश्य न्यूदरीनो के 

गुणधर्म का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान कार्य eer हे, जोकि 

भू-मंडल मेँ पाए जाने वाले दूसरे अधिकतम प्रचुर कण Fi न्यूनो 

अनावेशी कण है ओर वे कमजोर पारस्परिक क्रिया वाले एसे कण 

है जिनका पता लगाया जाना बहुत ही कठिन है। अतः उनके लिए 

एक विशाल संसूचक कौ आवश्यकता है। भारत आधारित =e 

वेधशाला के संसूचक का निर्माण करने के लिए बडी संख्या में 

tat प्लेटो कौ आवश्यकता होगी ओर उनमें इलेक्टानिकौ का बैक-अप 

होगा, इन संसुचकीं से इनमे से गुजरने वाले a का पता लगाने
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मे मदद मिलने की आशा है। भारत आधारित =e वेधशाला कौ 

सहायता से भू-मंडल के विकास को Gael मेँ अंततः मदद मिलेगी । 

भारत आधारित न्यूटरीनो वेधशाला परियोजना के लिए विकसिते किए 

गए संसुचकों का उपयोग चिकित्सीय प्रतिविम्बन जैसे सामाजिक . 

अनुप्रयोग के लिएर्भी किया जाएगा। 

(ख) जी, ef भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) 

से भारत आधारित = वेधशाला के संसूचक का निर्माण करने 

के लिए विशेष इस्पात कौ आपूर्ति हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, 

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड अथवा अन्यि किसी 

एजेंसी को इस्पात कौ आपूर्ति करने के लिए कोई क्रयादेश नही 

दिया गया FI । 

[हिन्दी] - 

fas-2 मील स्कीम म भेद-भाव 

1864. श्री अशोक कुमार रावत : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या जात्ति घटक के कारण कुछ स्थानों पर छात्रो द्वारा 

genet भोजन न लिए जाने की घटनाएं सरकार के ध्यान मे आई ` 

रैः 

(ख) यदि हां, तो ad 2011 ओर 2012 के दौरान अब 

तक पता चली tat घटनाओं का ब्योरा क्या. दै; ओर 

(ग) इस daa मे क्या सुधारात्मक उपाय किए गए ईहै/किए 

जा रहे है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डौ. शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) दिनांक 1.1.2011 से अब तक इस 

विभाग को कुल दो शिकायतें, एक मध्य प्रदेश से तथा एक उत्तर 
प्रदेश से, प्राप्त Bot) दोनो राज्यो को इनकी जांच करने तथा इन 

पर आवश्यक कारवाई करने के लिए कहा गया था मध्य प्रदेश 

राज्य ने सूचित किया है कि शिकायत को निराधार पाया गया था, 

चूंकि अनुसूचित जाति समुदाय से संबद्ध महिला रसोहयाओं द्वारा तैयार 

किए गए भोजन का स्कूल मे सभी बच्चों द्वारा उपभोग किया जा 

र्हा था। उत्तर प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि मध्याह्नं भोजन 

न पकाने तथा जातिगत भेदभाव के बारे मे संबद्ध स्कूल, लखीमपुर 

के प्राचार्य at शिकायत निराधार पाई गई। चूकि वह शिकायत उनके 
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विरुद्ध की गई कार्दवाई के कारण कौ गई थी, प्राचार्य द्वारा अपना 

कार्यं सही प्रकार से न करने के कारण उनका वेतन रोक fea 

गया था। 

(ग) राज्यो/संघ राज्य कषत्रं ने. खाद्यान को तैयार करने तथा 

उसका वितरण करने के कार्य के निरीक्षण हेतु अनुसूचित जाति तथा 

अनुसूचित जनजाति के सदस्यो के साथ समितियों का गठन किया 

` है। इसी प्रकार, रसोइया-सह-सहायकों कौ भरतीं यँ इन समुदायो को 

वरीयता दी जाती है। 

मध्याह्न भोजन योजना के दिशानिर्देश मे यह प्रावधान है कि 

जिला, उप-खंड, तसील,/तालुक, लोक तथा अन्य समुचित स्तरो पर 

विभिन्न विभागो से संबद्ध राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारो प्रत्येक 
तिमाही मेँ staat 25 प्रतिशत स्कूलों का निरीक्षण किया जाना are 

इसके अतिरिक्त, इस कमी का पता लगने मे संयुक्त समीक्षा आयोग, 

जिसमे कद्र सरकार, राज्य सरकार, BIH तथा उच्चतम न्यायालय 

आयोग के प्रतिनिधि शामिल होते है, भी सहायता करता है। इसी 

प्रकार, आई आईटी चेनेई ओर विश्व भारती जैसी 41 स्वतंत्र मानिटरिग 

संस्थाएं भी इस पहलू कौ मानिरटरिग करती ह । 

नीपीएल के लिए आय की सीमा 

1865. श्री अंजनं कुमार एम. यादव : 

श्री लक्ष्मण Se : 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे fe : 

(क) क्या सरकार प्रति माह 5000/- रूपये कमाने वाले 

व्यक्तियों को बीपीएल श्रेणी मेँ शामिल करने पर विचार कर रही 

है; हि 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ao at 

| (ग) चदि नही, तो इसके क्या कारण है; ओर 

(घ) बढती मुद्रास्फीति को ध्यान मे रखते हुए बीपीएल श्रेणी 

भे शामिल करने हेतु आय की सीमा को बढ़ने हेतु क्या कदम. 

उठाए गए ईह? ` 

संसदीय कार्य मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 
मे राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (घ) ta कोई 

प्रस्ताव विचाराधीन wa है। योजना प्रति व्यविति मासिक उपभोग व्यय
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संबंधी सर्वेक्षण कं आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषित करता है। 

नवीनत्तम अनुमानों के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा 

का अनुमान ग्रामीण at के लिए 673 रू. तथा शहरी क्षेत्रों के 

` लिए 860 रू. के प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के रूप मेँ कियागया 

है जो पांच सदस्यों कौ पारिवारिक इकाई के लिए, 2009-10 के 

मूल्यो पर्, ग्रामीण क्षत्रं के लिए 3365 रू. तथा शहरी aa के 

लिए 4300 रू. कं मासिक उपभोग व्यय के बराबर है। इन गरीनी 

रेखाओं कौ मुद्रास्फौति सूचकांकों का उपयोग कर बाद के वर्षो के 

लिए अद्यतन किया जाता है। 

योजना आयोग ने ““गरीनी मापने कौ प्रक्रिया कौ समीक्षा'' के 

लिए जुन, 2012 मे डौ. सी. रगराजन कौ अध्यक्षता मे एक विशेषज्ञ 

समूह का गठन किया है। गरीबी रेखा कौ प्रासंगिकता सुनिश्चित 

करने तथा मौजूदा जमीनी हकौकतो के अनुरूप, गरीबी रेखा की परिगणना 

मे विभिन मानदंडौ को समुचिम महत्व देना सुनिरिचत करने हेतु, 

डो. रगराजन कौ अध्यक्षता वाली fase समिति को व्यापक रूप 

मे विचारार्थं विषय दिए गए है जिनमे सीएसओ द्वार ग्रामीण तथा 

शहरी क्षेत्रो के लिए राज्यवार शुरू किए गए नए उपभोक्ता मूल्य 

सूचकाक का उपयोग करते हुए, उपभोग गरीबी रेखाओं को अद्यतन 

करने हेतु कार्यप्रणाली का gaa देना शामिल है। 

{अनुवाद 

नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालीफिकेशन 

wah 

1866. श्रीमती अन्नू टन्डन : क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालीफिकेशन 

wa (एन.वी.ई.क्यू.एफ.) स्थापित करने पर विचार कर रही है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी sia क्या 2. 

(ग) क्या सरकार एन.वी.ई.क्यू.एफ. प्रमाणन प्रक्रिया मे निजी 

ay ओर उद्योग को शामिल करने पर विचार कर रही है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी sta क्या है? 

मानव संसाधन विकास sara मे राण्यमंत्री (डा. शशी थरूर); 

(क) ओर (ख) aaa संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार 

नै 03.09.2012 को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता कार्यदटंचा (एन 
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बी.क्यू.एफ-) अधिसूचितत किया है। एन.वी.ई.क्यू.एफ. के मुख्य सिद्धान्त; 

व्यावसायिक शिक्षा ओर सामान्य शिक्षा के बीच तथा रोजगार बाजोर 

मे बहुस्तरीय wan ओर निर्गमन; व्यावसायिक शिक्षा. म प्रगति; 

व्यावसायिक शिक्षा ओर सामान्य शिक्षा के बीच अन्तरण तथा 

उद्योग/नियोक्ताओं के साथ भागीदारी। 

(ग) ओर (घ) एन.वी.ई.क्यु.एफ. मेँ व्यावसायिक शिक्षा कं 

एक भाग के रूप मे राष्ट्रीय ten मानक निर्धारित करने ओर अर्जित 

कौशल दक्षताओं के मूल्यांकन में क्षेत्रीय कौशल परिषदां (एस.एस. 

सी.) के माध्यम से उद्योग को शामिल करने की व्यवस्था हे! क्षेत्रीय 

कौशल परिषदो कौ मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रमाणपत्र प्रदान करने वाली 

एजेसियो का भी `उल्लेख -होगा। 

[feet] 

मोडल डिग्री कोलेज | 

1867. श्री देवजी एम. पटेल : 
श्री गोपीनाथ मुंडे : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि : 

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट ओर राजस्थान सहित देश में 

पता लगाए गए शैक्षणिक रूप से पिच प्रत्येक जिले मेँ मोडल 

डिग्री कोलिज स्थापित करने हेतु केद्रीय सहायता कौ नई योजना को 

स्वीकृति प्रदानं की है; 

(ख) यदि a, तो तत्सबंधी राज्य-वार ओर स्थल-वार a 

क्या है; ओर 

(ग) इन कलेजो को कनं तक चालू किए जाने कौ संभावना 

है ओर इनके लिए कितनी धनराशि का उपयोग किए जाने कौ संभावना 

हे? । ॑ 

मानव संसाधन विकास मत्रालय र्मे राज्य मत्री (डौ. शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) जी, हां। देश के शैक्षिक रूप से fase 

अभिचिहिनत 374 जिलों में प्रत्येक मँ एक मोडल डिग्री कोलिज स्थापित 

करमे की एक कद्र प्रायोजित योजनां वर्ष 2010 मे आरभ की गर्ह 

ati शैक्षिक रूप से free जिलों कौ राज्य-वार सूची संलग्न विवरण 

मे दी गई है। इस योजना के अंतर्गत, कद्र एवं राज्य सरकारों के 

बीच पूजीगत व्यय कौ सहभागिता 1:2 के अनुपात मे है, जो प्रत्येक
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alert की स्थापना के लिए 2.67 करोड रू. के केद्रीय भाग तक 

सीमित है। विशेष श्रेणी के राज्यो के लिए यह अनुपात in का 

है, जो प्रत्येक alas के लिए 4.00 करोड रू. के Sela भाग 

तक सीमित है। राज्य सरकार द्वा भूमि निःशुल्क प्रदान की जाती 

है। sina लागत कौ शेष राशि, ओर इन नए कलेजो कौ चलाने 

की आवर्त लागत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जानी है। 
प्रत्येक कोलेज के लिए कुल Pind लागत 4 से 8 करोड रू. 

के बीच 421 इन शैक्षिक रूप से पिद जिलों F 01 जनवरी, 

2008 को या उसके बाद स्थापित कए गए कलिज भी इस योजना 

के अंतर्गत. कवर कए जाने के लिए पात्र है। निधियां जारी होने 

से पहले प्रत्येक रज्य सरकार के साथ एक स्पष्ट समञ्चौता ज्ञापन 

पर हस्ताक्षर किए जाते zt 

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई 

सूचना के अनुसार, 153 प्रस्ताव प्राप्त हए है, जिनमे से 86 प्रस्ताव 

अनुमोदित किए गए है ओर 33 प्रस्तावो को अपात्रता के आधार 

पर अस्वीकार कर दिया गया है। अब तक, 50 माडल डिग्री कार्यात्मिक 

हो गए है ओर यूजीसी ने 52.06 करोड रू. जारी किए है 

विवरण 

उच्चतर शिक्षा at दृष्टि से free हए 

374 अभिचिहिनत जिलों की सूची। 

1. अंडमान ओर निकोनार द्वीपसमूह 

अंडमान 

निकोबार | 

2. ओर प्रदेश 

। अदिलागद 

अनन्तपुर 

पूर्वी गोदावरी 

 कूरनूल 

महवूबे नगर 

मेडक 

5 दिसम्बर, 2012 लिखितं उत्तर 

निजापाबाद ` 

प्रकासम 

श्रीकाकूलम 

विजनरगम 

` पश्चिमी गोदावरी 

अखूणाचल प्रदेश 

चांगलांग 

दीवेगवेली . - 

पूवीं arin 

लोहित | 

लोअर सुबनसिरी 

तवाग 

तीराप 

- अपर सियाग 

अपर सुबनसिरी 

पश्चिमं arin 

पश्चिम खियांग 

art 

Ysit 

गोलपाडा 

हैलाकांडी 
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कारवी आगलांग 

करीमगंज 

नौगांव 

सोनितपुर 

तिनसुकिया 

5 बिहार 

अररिया 

ओरंगाबाद ` | 

बंका 

बेगूसराय 

दरभेगा 

गोपालगंज 

जमुई 

कंमूर (भभुओ) 

करिहार 

खगडिया 

किशनगंज 

लखीसराय ` 

मथेषुरा 

मधुबनी 

नवादा 

पश्चिमी चम्पारण 

Yat चम्पारण 

पूर्णिया 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 

सहरसा 

समस्तीपुर 

शिवहर 

सीतामदी 

सीवान 

सुपौल 

वैशाली 

Daas 

TER 

बिलासपुर 

east 

. धामतरी 

दुर्ग 

जाजगीर- चम्पा 

जसपुर 

कादर 

कवर्धा 

THIS 

रायपुर 

राजनंदगाव 

सरगुजा 
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दादा ओर नगर हवेली 

दादरा ओर नगर हवेली 

दमन ओर दीव 

दमने 

दीव 

गुजरात 

अमरेली 

बानासकठा 

भरूच 

भावनगर 

जूनागद 

कच्छ 

खेडा 

मेहसाना 

नर्मदा 

पंचमहल 

| पाटन । 

पोरबदर 

` राजकोट | 

साबरकांठा 

सूरत 

सुरेद्रनगर 

दाडाग 

वलसाड 

5 दिसम्बर, 2012 

19. 

11. 

12. 

लिखित उत्तर 

हरियाणा 

फतेहवाद 

गुड़गांव ` 

जीद 

कैथल 

करनाल 

पानीपत 

सिरसा 

- हिमाचल प्रदेश 

चम्बा 

TAR (पू) 

लाहौल तथा स्पीति 

सिरमौर 

जम्मू ओर कश्मीर 

अनन्तनाग 

बडगाम 

बारामूला 

डोडा 

कारगिल 

कथुआ 

HIATT 

ae (लदाख) 

राजौरी 
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13. 

14. 

प्रश्नों के 

ऊधमपुर 

्ञारखंड 

BARI 

देवघर 

दुमका 

गरहवा 

गिरडीह 

गोड्डा 

गुमला 

कोडरमा 

पलामू 

पश्चिमी सिंहभूम 

साहिबगंज 

wen 

बगलकोर 

बंगलौर ग्रामीण 

बेलगाम 

बेल्लारी 

| बीजापुर 

चौमराजनगर 

चिकमगलूर 

चित्रदुर्ग 

दक्षिण कनद 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) 

15. 

16. 

17. 

लिखित उत्तर 

गंडग 

गुलबर्गा 

हसन 

हवेरी 

कोडागु 

कोलार 

कोप्पल 

मध्या 

रायचूर 

तुमकुर 

उदुपी (उडुपी) 

उत्तर कन्नड 

केरल 

कासरगोड 

मालापुरम 

पलाक्कड 

ars 

AREF 

लक्षद्वीप 

मध्व प्रदेश 

बालाघार 

बरवानी 

बेतुल 

भिंड 
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छतरपुर 

छिदवाडा 

, दमोह 

दतिया 

देवास 

धार 

डिडोरी | 

षि ईस्ट नीमर 

गुना | 

हरदा 

argent 

कटनी 

मांडला 

मंदसौर 

मोरेना 

नरसिंहपुर 

नीमच 

पन्ना 

रायसेन 

राजगद् .. 

रतलाम 

सागर 

सत्तनां 

सिहोरं 
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सिओनी 

शहडोल 

शाजापुर 

शिओपुर 

शिवपुरी 

सिधी 

टीकमगद् 

उज्जैन 

उमरिया 

 - विदिशा 

18. 

19. 

वेस्ट नीमर 

महाराष्ट 

eer 

गडचिरोली 

. दिगोली 

जालना 

रायगद. 

रत्नागिरी 

सिद्धदुर्ग 

मेषालय 

ईस्ट गारो हिल्स 

जैनतिया हिल्स 

रीभोई साउथ गारो fees 

वेस्ट खासी हितल्स 
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20. 

21. 

प्रश्नो के 

मिजोरम 

चम्फाई 

कोलासिवे 

लोगतलाई 

लंगलई 

मामित 

अगुल 

बोलंगीर 

बारगद् 

बौद्ध 

देवग 

धेनकनाल 

गजपति 

गंजम 

कालाहांडी 

कंधामाल 

क्योज्ञर 

कोरापुर 

मल्कानमिरी ` 
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नवरगपुर 

नयागद् 

SI 

रायगाडा 

सोनपुर 

यनम 

अमृतसर 

भरिंडा 

फरीदकोट 

फतेहगढ् साहिने 

फिरोजपुर 

गुरूदासपुर 

कपूरथला 

मांसा 

मोगा 

मुक्तसर ` 

नवाशहर 

परियाला 

संगरूर 

रोजस्थान 

अजमेर 

ATAL 
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बांसवाड़ा 

 बारन 

agin 

भरतपुर 

भीलवाडा 

बीकानेर 

grt 

चित्तौडगद् 

चरू 

दोसा 

धौलपुर 

| SMA 

गंगानगर 

` हनुमानगद् 

जैसलमेर | 

जालौर 

ज्ञालावाड् 

EGE 

जोधपुर 

करौली 

नागौर 

पाली 

राजसमन्द 

सवाई . माधोपुर 

५ दिसम्बर, 2012 

26. 

20. 

लिखित उत्तर 

omit 

` दक्षिण 

` पश्चिम 

तमिलनाडु 

अरियालुर 

कोयम्बरुर 

BIS 

धर्मपुरी 

 डिंडीगुल 

इरोड 

कांचीपुरम | 

कन्यकुमारी. 

HBL 

मदुर 

 नागापट्टीनम 

- पैरमबल्लूर 

पुदुकोट्टई 

रामानाथपुरम 
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28. 

29. 

wat के 

सलेम 

शिवगगा 

तजावुर 

दो नीलगिरीस 

थणी 

धिरूवल्लूर 

TRL 

धूथुकुकडी 

तिरूनेलवली 

तिरूवन्नामलाई 

व्लोर 

वेलुपुरम 

विरूद्धनगर 

त्रिपुरा 

धलाई 

उत्तर त्रिपुरा 

दक्षिण त्रिपुरा 

पश्चिम त्रिपुरा 

उत्तर प्रदेश 

बहराइच 

बलरामपुर 

बदा 

बराक 

बरेली 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 

नस्ती 

बिजनौर 

बदायूं 

बुलन्दशहर 

चित्रकूट 

एटा 

फरूखाबाद 

फतेहपुर 

गोंडा 

हमीरपुर 

हरदोई 

हाथरस 

ज्योतिबा Get नगर 

कन्नौज 

कानपुर देहात 

कौशाम्बी 

खीरी 

कुशीनगर 

ललितपुर 

महाराजगंज 

महोवा 

मथुरा 

मुरादाबाद 

मुजफ्फरनगर 
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31. 

प्रश्नो. के 

पीलीभीत 

रायबरेली 

रामपुर 

सहारनपुर 

संत Hat नगर 

शाहजहांपुर 

श्रावस्ती 

सिद्धार्थं नगर | 

सीतापुर 

सोनभद्र 

सुल्तानपुर 

ra 

उत्तरांचल 

बमिश्वर 

चम्पावत 

पश्चिम बंगाल 

बाकूरा 

वर्धमान 

बीरभूम 

दक्षिण दिनाजपुर 

दार्जिलिगं 

` हावड़ा 

हुगली 

जलपाहगुी. 
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aa विहार 

मालदा 

मिदनापुर 

मुर्शीदाबाद 

नाडा 

, उत्तरी 24 परगना 

पुरूलिया - 

दक्षिणी 24 परगना 

उत्तर दिनाजपुर 

कुल जिला 374 

(अनुवाद 

वार्षिक विकासं लक्ष्य को कम करना. 

1868. श्रीमती श्रुति चौधरी : 

श्री नलिन AK करील : 

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि : 

(क) ` क्या योजना आयोग वार्षिक विकासं लक्ष्य को घटाकर 

8.2 प्रतिशत करने का समर्थन करता ह; 

(@) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या भारत fava मेँ चौथी बडी अर्थव्यवस्था बन गया 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ङ) क्या देश प्रति व्यक्ति आय के मामले मे कतिपय राष्ट 

से we है; ओर । : 

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण रहै? 

संसदीय कार्यं मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

% राज्य मंत्री (श्री राजीव Yen): (क) ओर (ख) राष्ट्रीय विकास
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परिषद् (एन-डी.सी.) द्वारा अनुमोदित बारहवीं पंचवर्षीय योजना के 

दृष्टिकोण-पत्र मेँ अनुमान किया गया था कि wet पंचवर्षीय योजना 

(2012-17) के दौरान अर्थव्यवस्था 9 प्रतिशत की ओसत वार्षिक ` 
विकास दर का लक्ष्य रख सक्ती है। तथापि, एन.डी.सी. द्वार 
दृष्टिकोण-पत्र को मंजर किए जाने बाद, वैश्विक अर्थिक परिदृश्य 
मे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है ओर घरेलू अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव 
कं कारण ही 2011-12 मे विकास दर 6.5 प्रतिशत रही ओर 2011-12 

कौ आखिरी तिमाही मे तो यह दर केवल 5.3 प्रतिशत wt वैश्विक 
आर्थिक परिस्थिति अब भी अनिरश्चित बनी हुईं है। अतः बारह 
योजनावधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की shea fama दर 
के 9 प्रतिशत के पूर्वं के लक्ष्य को बनाए रखना कठिन होगा। 

इसलिए, 15 सितम्बर, 2012 को आयोजित पूर्ण योजना आयोग कौ 

बैठक में, 1र्वौ योजना के विकास लक्ष्य को संशोधित कर 8.2 
प्रतिशत रखने का प्रस्ताव हाल ही मेँ किया गया है जिसे मंत्रिमंडल ` 

ने अनुमोदित कर दिया है ताकि राष्टरीय विकास परिषद् उस पर विचार 

कर सके। 

(ग) से (च) अंतररष्टरीय मुद्रा कोष द्वारा अक्टूबर, 2012 

मँ जारी acd इकर्नोमिक tage के अनुसार, मौजूदा अंतरराष्ट्रीय 
Ste मेँ क्रय शक्ति समानता (पी.पी.पी.) आधार पर सकल घरेलू 

उत्पाद (जी.डी.पी.) के लिहाज से भारत की अर्थव्यवस्था अमरीका, 
चीन ओर जापान के बाद चौथे स्थान पर है। वर्षं 2011 के लिए 
पी.पी.पी. आधार पर 15,075.68 बिलियन अमरीकी stax की जी. 

St. कं साध अमरीका. अब भी सबसे डी अर्थव्यवस्था है जिसके 
जाद चीन (11,299.79 बिलियन अमरीकी लर), जापान (4,444. 

14 बिलियन अमरीकी ster) तथा भारत (4,420.56 बिलियन 

अमरीकी Sex) का स्थान है। aed इकनोमिक आउरलुक tee 
मे क्रयशक्ति समानता के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 
का उल्लेख भी है। इसमे कहा गया है कि at 2011 के लिए, 
पी.पी.पी. आधार पर प्रति व्यनिति सकल घरेलू उत्पाद का उल्लेख 
भी है। इसमे कहा गया है कि वर्षं 2011 के लिए, Head. 
आधार पर अमरीका के लिए प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. 48,327.86 

अमरीकी Sten, जापान के लिए 34,748.15 अमरीकी डालर तथा 

चीन कं लिए 8,386.68 HIE Sexe था। भारत के लिए यह 

3,662.69 अमरीकी Slee रहने का अनुमान है। भारत अब भी 

एक विकासशील अर्थव्यवस्था बना हुआ है। विभिन देशों की प्रति 
व्यक्ति आय मे भिनता होने का कारण यह है कि वहां. विकास 

` करा स्तर तथा प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक नीतियां, राजनीतिक स्थिरता, 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 238 

कौशलो तथा प्रौद्योगिकीयों, जनसंख्या का स्तर जैसे अन्य कारक 

भिन-भिन FI 

बगलादेश के साथ द्विपक्षीय चर्चा 

1869. श्री विक्रमभाईं अर्जनभाई meq : क्या विदेश मंत्री 

यह बताने की कृपा att कि : 

(क) fant तीन वर्षो ओर चालू वर्ष कं दौरान भारत द्वारा 

arenes के साथ की Tg द्विपक्षीय चर्चाओं का sia क्या है; 

(ख) बैठकों के दौरान चर्चा हेतु उभर कर आए मुख्य मुदे 

कौन से थे; 

(ग) क्या सरकार की बंगलादेश के साथ विभिन लंबित 

मुदो पर ओर अधिक ei मे चर्चा करने की योजना हैः ओर 

(घ) यदि a, तो भावी योजनाओं का ah क्या है? 

विदेश मंत्रालय मे राज्यं मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) 

से (घ) पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत ओर बांग्लादेश के बीच 
कई दौर की चर्चाएं हो चुकी है जिनमे उच्चतम पर हुई walt भी 

शामिल है! arenes की प्रधानमंत्री ने जनवरी, 2010 मेँ भारत at 

राजकौय यात्रा की ओर तदुपरांत जनवरी, 2012 मै उन्होने त्रिपुरा 
कौ यात्रा कौ। प्रधानमंत्री ने सितंबर, 2011 मे बांग्लादेश की राजकीय 

यात्रा कौी। 

हाल ही में की गई अन्य मंत्री स्तरीय यात्राओं मे जुलाई, 2011 

म विदेश मंत्री द्वारा जुलाई, 2011 मेँ गृह मंत्री द्वारा, मई, 2012 

मेँ वित्त मंत्री, मई, 2012 4 विधि एषं न्याय तथा अल्पसंख्यक कार्य 

मत्री द्वार, ग्रामीण विकास, पेय जल एवं स्वच्छता मत्री दारा अगस्त, 

2012 मेँ ओर नवंबर, 2012 4 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री 

द्वार की गई बांग्लादेश ant शामिल है। arenes से भारत की 

मंत्री स्तरीय यात्राओं मेँ विदेश मंत्री द्वारा मई, 2012 मे, वित्त मंत्री 

BRI जुलाई, 2012 मे, स्थानीयं सरकार, ग्रामीण एवं शहरी विकास 

मंत्री वारा वषं 2012 4, सुचना एवं सांस्कृतिक कार्य ast द्वारा 

सितंबर, 2012 मेँ ओर कृषि मंत्री द्वारा नवंबर, 2012 मे की ग 

भरते यात्राएं शामिल ईै। 

दोनों wal ने नियमित रूप से आधिकारिक स्तर की aed 

भी कौ ह जिनमे अन्य के साथ-साथ विदेश कार्यालय परामर्श, गृह 
सचिव स्तरीय ait, कारोबार, विद्युत, सुरक्षा अतर्देशीय जलमार्ग पर , 

संयुक्त कार्य समूह की aah शामिल Fi
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भवने योजना का उल्लंघन 

1870. श्री समीर भुजबल : क्या शहरी विकास मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) दिल्ली मै उन विभिन संस्थाओं/सोसायरियो/टस्यो का 

a क्या है जिन्हे डी.डी.ए./एम.-सी.डी./एल-एंडडी.ओ. द्वार स्वीकृत 

भवन योजनां कां उल्लंघन किया है; 

(ख) उन् भवनों कौ सूची क्या है जो भूकंप जोन विनिर्देशनों 

के अनुरूप नहीं है; 

( ग ) . लोक संस्थाने टस्य का ot क्या है जिन्होने अपने 

. परिसर को वाणिज्यिक उपयोग के लिए किराये पर दिया है; ओर 

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गई है तथा इस संबधे 

सरकार द्वारा किन नीतियों पर विचार किया गया है? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुशी)ः 

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी-डी.ए.) ने सूचित किया है कि 

जनवरी, 2011 से स्वीकृत भवन नक्शों के उल्लंघन के लिए 

` सौसाइटियो। संस्थानों/ यासो .को 29 सीलिंग . एवं डिमोलिशन आदेश तथा 

143 कारण बताओं नोरिस जारी किए गए थे ओर दिल्ली विकास 

अधिनियम, 1957 की धारा 31८1) SK 31 क के अंतर्गत कारवाई 

की गई; साउथ दिल्ली, नार्थं दिल्ली ओर ईस्ट दिल्ली नगर निगमो 

के अनुसार, 39 सोसाइरियो/संस्थाओं/ न्यासो ने स्वीकृत भवन Ta 

का उल्लंघन किया है। 

(ख) डी.डी.ए. ओर दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है 

कि भवन qa की स्वीकृति देते समय तथा पूर्णता प्रमाणपत्र जारी 
करते समय भवन स्वामी, वास्तुकार ओर संरचना इंजीनियर को 

संरचनात्मक सुरक्षा तथा भवन उप-नियमो एवं सरकारी 

अधिसूचना कौ अनुपालनां सुनिश्चित करने संब॑धी एक प्रमाणपत्र ` 

प्रस्तुत करना अपेक्षित है। 

(ग) Bee ने यह भी सूचित किया है कि नीति के 
अनुसार किसी संस्थान द्वारा निर्मित क्षेत्र 25% बैक, वित्तीय संस्थान, 
इसी प्रकार कौ गतिविधि चलाने वाले संगठन तथा राज्य/संघ राज्य 

aa आधारित संगठन को उप-किरायेदारी . पर॒ दिया जा सकता है 

aud कि इसके लिए डी.डी.ए. से पूर्वं अनुमति ली जाए। गत' एक 

` वर्षं के दौरान अब तक 6 सोसांइटियों को एेसी अनुमति "दी गई 

tl ` | 

1. 

5 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 240 

(घ) जब कभी ta उल्लंघन नोटिस मे आता है, तो 

आबंरन/लीज डीड की शर्त ओर निबंधनों के अनुसार उपयुक्त कारवाई 

कौ जाती है। । 

विमानपत्तनौ पर ठेका मजदूर 

1871. श्री जी.एम. सिदश्वर : क्या नागर विमानन मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या देश में विभिन विमानपत्तनों द्वारा ठेकागतं मजदूर | 

काम पर लगाए जाते रै; 

(ख) यदि हां, तो विमानपत्तन-वार तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने ठेकागत्त मजदूर कौ सेवाओं 

` के day मे कोई निदेश दिया है. 

(घ) यदि हां, तो क्या प्राधिकरणों go ta निदेशो का 

अनुपालन किया गया है; ओर 

(ड) यदि नर्ही, तो इसके क्या कारण है ओर सरकार 

द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठए गए esl जाने का प्रस्ताव 

है? 

नागर विमानन dara मेँ राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल); 

(क) से (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपने हवाईअड्डौ पर 

सीधे श्रमिकों का नियोजन नर्ही करता है ओर भारतीय विमानपत्तन | 

प्राधिकरण उच्चतम म्यायालय द्वारा जारी किए गए निदेशो का अनुपालन 

करता है। संयुक्त उदयम हवाईअडडो के संबंध में सूचना एकत्र कौ 

जा रही है। 

ग्यारहवां लोक आयुक्त सम्मेलन 

1872. श्री उदय सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : ॑। 

(क) क्या हाल ही मे नई दिल्ली मेँ ग्यारहवां लोक आयुक्त 

सम्मेलन आयोजित किया गया. था; . 

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन मँ चर्चा किए गए मुदँ का व्यौरा 

क्या है; 

(ग) क्या. भ्रष्टाचार को रोकने कं लिए लोक आयुक्त के 

पद को सुदृढ किये जाने कौ आवश्यकता है; ओर
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(घ्) et, तो केन्द्र सरकार का लोक आयुक्तो को किस 

हद तक अधिके शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है? 

कार्मिक, लोके शिकायत ओर tea मंत्रालय मै राज्य मत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मत्री (श्री षी. नारायणसामी); 

(क) जी हां। 

दिल्ली लोकायुक्त ने दिनांक 02 नवंबर्, 2012 सै 04 न्वे बर, 

2012 तक दिल्ली मे vat अखिल भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन, . 

2012 आयोजित किया। 

(ख) इस विभाग म उपलब्ध सूचना के अनुसार उपर्युक्त 

सम्मेलन मे चर्वा के fag, अन्य बातो कं साथ-साथ, निम्नलिखित 

थेः ` । | 

(i) weer कं निवारण के लिए संस्थाओं करो मजबूत 

बनाना, शासन तथा विभिन स्टेक होल्डरौ की भूमिका 

मे सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता लाना। 

(i) लोकायुक्त कौ भूमिका। 

{|} सतर्कता एवं जांच एजेसियो कौ भूमिका। 

(iv) आर.टी.आई. कार्यतंत्र एवं भण्डाफोडकर्ताओं की भूमिका। 

(५) न्यायपालिका एवं विधिक aya कौ भूमिका। 

(vi) लोकायुक्त की संस्था, अनुशासनिक तथा सतकता 

ए्जेसियो कं लिए सार्वजनिक राय के निर्माण मे मीडिया 

की भूमिका एवं महत्ता। 

(Vi) लोक. जीवन मेँ भ्रष्टाचार कौ रोकथाम एवं 

नियंत्रण । | 

(viii) - साविधिक निगम के प्रमुख सहित लोक अधिकारियो 

तथा लोक सेवको पर लोकायुक्त क क्षैत्धिकारं को 

युक्तियुक्त बेनाना। 

(ix) भ्रष्टाचार पर नए परिप्क््य कौ अविश्यकेता। 

(1) ओर (घ) केन्द्रीय स्तर पर लोकपाल की संख्या तथा 

सभी राज्यो म लोकायुक्तो कौ एकरूप संस्था स्थापित करने के 

लिए सरकार ने दिनांक 22.12.2011 को लोक सभा में “लोकपाल 
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तथा लोकायुक्त विधेयक, 2011" सुरःस्थापित किया है। लोक सभा 

दवारा दिनांके 27.12.2011 को “'लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 

2011" पारित कर दिया गया है तथा यह अभी राज्य सभा में 

लंबित है। 

(हिन्दी) 

ara अधिनियम का क्षेत्राधिकार 

1873. डौ. संजय सिंह : 

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : 

क्या Wards यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या विद्युत क्षेत्र मेँ कार्यरत निजी बिजली वितरण कपनियां 

आररीआई अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर रहै; 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ओर इस पर सरकार 

कौ क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(ग) ta जन उपयोगी संस्थानौ/संगटनों को आररटीआई 

अधिनियम के afer से बाहर रखनै के क्या कारण दै? 

कार्मिके, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

तथा प्रधान मंत्री कार्यालय मे राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी)ः 

(क) सै (ग) सुचना का अधिकार अधिनियम लोक प्राधिकरण 

पर लागू है। एक लोक प्राधिकरण का अर्थं है कोई प्राधिकरण, 

या निकाय या warned संस्थान जो (क) संविधान द्वारा या इसके 

अधीन; (ख) संसदं द्वारा बनाएं गए किसी अन्य कानून द्वारा (ग) 

राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा (घ) 

समुचिते सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अथवा आदेश द्वारा स्थापित 

या गठित हो ओर इसे शामिल है- (प) स्वामित्व वातै, नियत्राणाधीन 

या wate रूप से वित्त पोषित निकाय (पप) समुचित सरकार द्वार 

दी मई निधि द्वार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप भें चित्त 

पोषित गैर सरकारी संगठन । | 

इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम कौ धारा 2(च) कै अनुसार, 

किसी निजी निकाय से संबंधित जानकारी, जिसको पहुंच उस समय 

पर लागू किसी अन्य कानून के अधीन लोक प्राधिकरण कौ हो 

सकती है, पहले से ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के 

षेत्नाधिकार मे आती है।
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(अवाद्) 

` शिक्षा पर खर्च 

5 दिसम्बर, 2012 

1874. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या मानव संसाधन .. 

विकास मंत्री यह बताने कौ कृषा करेगे कि : 

(क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना कं दौरान सभी के लिए शिक्षा 

के अनुपात को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई स्कम/ प्रस्तावों 

का व्यौरा है; 

(ख) वर्षं 2011-12 के दौरान उपर्युक्त प्रयोजन हेतु राज्य-वार 

कुल कितनी धनराशि आबेटित कौ गई है; 

(ग) क्या वर्षं 1011-12 के दौरान उपर्युक्त प्रयोजन कं लिए 

आनंरित निधियो का समुचित उपयोग किया गया है; ओर 
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डौ. शशी 

थरूर); (क) सरकार ने बारहरवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा 

के समग्र नामांकन अनुपात मेँ वृद्धि करने के लिए शिक्षा क्षेत्र को 

उच्च प्राथमिकता प्रदान छी है। -बारहवीं योजना, ग्यारहरवीं योजना के 

दौरान जीनत संवेग के आधार पर आगे ae ओर यह “de ई 

va’. विस्तार, साम्यता ओर उत्कृष्टता पर फोकस देना जारी रखेगी । 

(ख) से (घ) वर्षं 2011-12 के दौरान मानव संसाधन विकास 

मंत्रालय के लिए कुल योजना आबंटन 52060.00 करोड रुपये है 

(उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 13103.00 करोड र. ओर स्कूल 

शिक्षा ओर साक्षरता विभाग के लिए 38957.00 करोड रु.) राज्य 

सरकारो/संस्याओं को अनुदान, प्राप्त प्रस्तावो, संसाधनों की उपलब्धता 

ओर प्रत्येक योजना के अंतर्गत पहले जारी की गई निधियों के उपयोग 

की प्रगति को ध्यान मेँ रखते हए जारी किए जाते है। मानव संसाधन 

विकास मंत्रालय द्रा संचालित की गई विभिन केन्द्रीय प्रायोजित्/गेर 

(घ) यदि मही, तो इसके क्या कारण रै? सरकारी संगठन योजनाओं के तहत राज्यवार जारी निधियों को दर्शाने 

वाला a संलग्न विवरण में दिया गया है। | 

विवरण 

(लाख रु. 4) 

राज्य/संष सर्वं शिक्षा महिला अध्यापक भाषा we शिक्षा पर्व माध्यमिक प्रौद आईसी.टी. 

राज्य क्षत्र अभियान समाख्या. शिक्षा शिक्षको तथा कौशल तथा शिक्षा के शिक्षा के जरिए 

की विकास का साम्यता लिए तथा राष्ट्रीय 

नियुक्ति नियुक्ति छात्राओं कौशल शिक्षा 

को विकास मिशन 

प्रोत्साहन के लिए | 

स्वैच्छिक 

wait को 

सहायता 

1 2 3. 4 5 6 7. 8 ` 9 10 

अन्ध प्रदेश 183551-72 736.14 749.96 - 6454.92 - - - - 

अरूणाचल प्रदेश 23880.10 - 263.03 ~ 2260.53 - - - - 

असम 106921.15 42752 2979.03 - ~ - - - - 

विहार  185108.20 599.45 - - 37.53 - - - ~ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Baas 69870.22 73.63 589.95 - 2867.51 - 945.03 - 

गोवा 1079.14 - 123.09 - - - 22.29 - 

गुजरात 88027-79 368.25 3796.51 - 1440.13 - 1912.31 80.13 

हरियाणा 40461.41 - 1262.68 ~ 511.12 - - 15.00 

हिमाचल प्रदेश 14192.78 401.12 - 71.62 ~ 460.02 10.00 

जम्मू ओर कश्मीर 30070.50 - 251.52 - 887.24 - 275.55 ~ 

्ञारखण्डं 57903.46 519.68 - - , 46.41 - 806.76 10.00 

ates 62788.35 762.05 2112.14 - - - 2358.87 - 

केरल 17021.85 317.11 1334.61 - - - - ~ 

मध्य प्रदेश 190427.12 ~ 1464.36 - 2817.61 ` ~ 1655.31 17.00 

महाराष्ट 117962.58 - 1988.61 ~ - - - 3486.90 

मणिपुर 3940.55 - _ 375.34 - 474.84 - - ५.00 

मेघालय 14410.60 - 625.71 - - - 194.34 - 

मिजोरम 10814.05 - 929.81 1774.00 ~ - - - 

नागालैण्ड 9798.33 ~ 434.90 ~ 119.81 - 125.28 - 

ओडिशा 92719.88 - , 1227.68 - 964.37 - 1783.17 - 

पजान 48112.44 - 1176.91 - - - 1359.03 10.00 

राजस्थान 148580.86 - 2556.90 - 8111.11 - 434.73 100.00 

सिक्किम 4022.84 ~ 193.21 ~ - - 11.91 - 

तमिलनाडु 68141.95 - 3109.48 - 155.74 - 1846.77 2481.55 

त्रिपुरा 17493.76 - 33.38 - - - 137.29 5.00 

उत्तर प्रदेश 263682.61 735.19 6245.31 - 15542.09 - 769.02 802.00 

उत्तराखण्ड 20892.49 433.98 772.25 - 2841.73 - 296.10 10.00 



विहार 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

परश्चिम नगाल 17765274 - 53.92 - - - - - 260.00 

अंडमान ओर निकोबार 907.36 - - - - - 4.41 - ~ 

द्रीपसमूह 

चंडीगढ् 1611.21 - - - ~ - 12.03 - - 

दादरा ओर नगर 564.35 - - - - - 36.09 - - 

हवेली 

दमण ओर दीव 257.06 - ~ - - - 5.46 - ~ 

दिल्ली 3783.29 - 1310.90 - - - 740.13 - - 

लक्षद्वीप 127.86 - 26.34 - - - 14.82 ~ 30711.26 

पुडुचेरी 757.62 - 130.83 7 - - 99.21 ~ , - 

एन.जी.ओ./सोसाइटियां - ~ - - - 15.00 ` - 9581.59 - 

/अन्य ए्जेसियों/ । 

राष्ट्रीय घटक 

संकेत : आई.सी.टी. : सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी 

राज्य/संघ ama. मोडल छात्रा आईई-टी. as. ats एमडी. awe wat Wee wa 

राज्य क्षेत्र एस.र. स्कूल ea ww. aA. एम एम.-आई. क्यू.ई. feral साधन- 

स्कूल एम की सह- 

स्थापना छत्रवृत्ति 

योजना 

1 11 12 13 .. 14 15 16 17 18 19 20 21 

आन्ध्र 32832.00 41209.00 9699.00 227.50 6923.50 - 85191.45. - - 6.00 2032.8 

प्रदेश । 

अरूणाचल 2024.00 100.00 - 584.37 ~ 2091.75 - - 35.00 29.46 

प्रदेश 

असम 8346.00 6345.00 1712.00 - 2182.40 30.71 53220.90 94.22 459.23 85.56 

2350.00 4176.00 - - -  81820.31 - - 80.00 487.92 
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1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

छत्तीसगद् 34469.00 859ए00 2656.00 - -  - 47462.95 - 229.7 - 41.58 

गोवा 312.00 - ` - ~ - 825.41 - - - 7.44 

गुजरात ` 1525.00 30.00 - 1235.57 5107.64 = - 35301.58 124.30 ~ 5.00 586.32 

हरिथाणा 17556.00 - 161.64 - 1165.19 16713.43 145.36 - 7.00 47.64 

हिमाचल 5766.00 | - 162.33 2205.68 - 7351.60 - - 25.00 25.98 

प्रदेश 

जम्मू ओर 9636.00 । - - ~ - 13430.59 ~ 538.60 36.00 21.72 

कश्मीर | 

ARGS 1794.00 4891.00 - ~ - - 52252.17 ~ - 85.00 - 

कर्णाटक 4890.00 ~ - 6229.48 - 56525.78 357.26 210.58 -  370.86 

केरल 1910.00 - 2290.21 5562.00 - 14277.09 2588.56 - ~ 4099.08 

मध्य 24239.00 20274.00 879.00 398.62 - - 76704.43 - 1085.53 40.00 140.58 

प्रदेश 

महाराष्ट 7399.00 2927.00 - -  - | - 69255.77 754.59 147.52 8.00 - 

मणिपुर 3813.00 - ` - - - 1894.19 - - - - 

मेघालय. 1239.00 1503.00 - - 20.00 - ` 3528012 - - ~ 7.98 

मिजोरम 3623.00 20.00 141.78 672.84 - 3306.57 25.00 ~ 24.00 24.54 

नागालैण्ड 2826.00 - 731.04 | 542.67 - 2464.37 - ~ - 4.08 

ओडिशा 12887.00 12885.00 - 1128.11 400.00 - 37124.38 - ~ 16.00 471.36 

पजान 8940.00 190.00 - ~ 2890.00 - 17561.54 - - 2} 00 121.8 

राजस्थान 14689.00 4992.00 199.00 39.43 - - 52901.22 - 71.95 45.00 95.82 

सिक्किम 692.00 - - - - 1035.65 345.60 - 28.00 13.56 

तमिलनाडु 19719.00 1167.00 - 128.12 4360.00 - 40333.68 - - - 139.68 

त्रिपुरा 723.00 - - 127.18 927.72 8408.41 - - 13.00 7.8 
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1 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

उत्तर 20448.00 11567.00 - ~  6268.17 - 107638.85 200.39 11175.37 60.00 198.18 

प्रदेश 

उत्तराखंड 3407.00 - 28.00 ~ - ~ 14255.51 208.32 34.62 ~ 25.14 

पश्चिम 274.00 - = 903.94 3646.83 453.76 77251.02 - - 15.00 - 

बंगाल 

अंडमान ओर  105.00 - ` - - 67.20 - 509.14 - - - 2.28 

निकोबार । 

द्रीपसमूह 

ere 235.00 - - - - - . 68077 - - - ` 10.56 

दादरा ओर ` 126.00 - - - 31.20 - 342.71 - - - 5.52 

नगर हवेली 

दमण ओर 129.00 - ~ ~ 18.75 = - 136.58 - - 3.54 

दीव 

दिल्ली 397.00 = - 140.68 639.98 - 6562.19 - - - 52.2 

लक्षद्रीव 74.00 - - - - - 76.32 - - -  - 

Wat - 196.00. - . - - - - 65.99 . - - ~ 20.94. 

एन.जी.ओ./सोसाइरियां/^अन्य एजेसियो/राष्टरीयं धटक 

संकेतः आर.एम-एस.ए. : रष्टय माध्यमिक शिक्षा आयोग : आई.सी-टी. ‡ सूचना संचार प्रौद्योगिकी wedi: मध्याह्न भोजन : ae St. 

एम.आईं : अल्पसंख्यक संस्थानों के विकास के लिए अवसंरचना एस.पी.क्यु.ईएम : मदरसों मे गुणवत्ता शिक्षा wee कराने कं few 

स्कोम : वी.ईः उच्चतर माध्यमिक शिक्षाका -व्यावसायिकरण । ` ` 

आई.ई.डी.एस.एस. : माध्यमिक स्तर पर faa के. लिए समावेशी शिक्षा 

शहरी परिवहन तक क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुईं है? 

1875. श्री सुरेश कुमार शेटकेर : क्या शहरी विकास मत्री शहरी विकास मंत्रालय भँ राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासंमुंशी)ः 
यह बताने कौ कृपा करेगे कि : | (क) जी zt 

(क) क्या दिल्ली मेदो ने शहरी परिक्हन पर काक्रर्यम आयोजित (ख) दिल्ली मेदो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (ड-एम.आर. 

किया था; ओर सी.) ने सूचित किया है कि डी.एम.आर.सी. प्रशिक्षण संस्थान ने 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर इस पर अब दिनांके 15 से 19.10.2012 तक ta आधारित शहरी परिवहन पर
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प्रधन विकास कार्यक्रम का आयोजन किया था। यह कार्यक्रम सरकारी 

ओर गैर-सरकारी क्षत्र सहित शहरी परिवहन से ye मध्यम स्तरीय 
प्रनधकों के लिए विशेषरूप से तैयार किय गया था। कार्यक्रम की 

विषय-वस्तु 4 रेल आधारित शहरी परिवहन प्रणालियों से संबंधित 

सर्वाधिक संगत विषयों जैसे शहरी परिवहन की आवश्यकता, शहरी 

परिवहन के साधन जन द्रुत परिवहन प्रणाली (एम.आर.टी.एस.) के 
लाभ, परिवहन अर्थव्यवस्था, डी.एम.आर.सी. कौ प्रबंधन, शहरी परिवहन 

पे सार्वजनिक-निजी भागीदारी, सम्पत्ति विकास आदि शामिल दै। 

कार्यक्रम मे विभिन संगठनों के 18 सहभागी ने भाग लिया। कार्यक्रम 

कें बारे मे सहीभागियों का फौडलैक बहुत संतोषजनक है।: 

(हिन्दी) 

wre विनियामक निकाय की स्थापना करना 

1876. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार देश मे अभियांत्रिकी, प्रबंधन ओर 

आकिटेक्वर पाद्यक्रमों को स्वतंत्र विनियामक निकाय के अंतर्गत लाने 

पर विचार कर रही है; 

(ख) ae a, तो क्या सरकार वर्षं 2009 में प्रो. यशपाल 

समिति द्वारा की गई सिफारिशो के आधार पर उक्त निकाय का 

गठन कर रही है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार उक्त संस्थान को संवैधानिक दर्जा दिए 

जाने पर भी विचार कर रही है; ओर 

(ङ) यदि a, तो aah व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (ड. शशी 

थरूर) : (क) जी, zl 

(ख) ओर (ग) यशपाल समिति ने वर्ष 2009 में अपनी रिपोर 

मे उच्चतर शिक्षा के नवीकरण ओर कायाकल्पन पर सलाह देते हुए 
विद्यमान विनियामक fart के स्थान पर संवैधानिक निकाय के रूप 

मे एक सर्वव्यापी उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग के सृजन ` 

की सिफारिश कौ थी। बाद मे, उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक, 

2011 दिनांक 28.12.2011 को संसद में पेश किया गया है। 
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उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक, 2011 मेँ wa ओर 

नवाचार कं निःशुल्क अनुसरण के लिए शैक्षिक संस्थाओं ओर 

विश्वविद्यालयों कौ स्वायत्तता को बढाने; शैक्षिक ओर अनुसंधान प्रथाओं 

के लिए वैश्विक मानकं को देखते हए उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान 

आयोग कौ स्थापना करने जिससे कृषि शिक्षा को छोडकर 

विश्वविद्यालयीय शिक्षा, व्यावसायिक, तकनीकी, कारोबारी ओर चिकित्सा 

शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान के मानको का निर्धारण, 

समन्वय, अनुरक्षण ओर निरंतर वृद्धि को सुकर करने की व्यवस्था 

हे। 

(घ) जी, veh 

(डः) प्रश्न we उठता। 

[IA] 

TATA. के क्षेत्रीय केन्द्र/परिसर 

1877. श्रीमती दर्शना जरदोश : 

श्री हरिचद्र चव्हाण : 

क्या प्रधान मंत्री यह ताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार > देश में राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय 

स्थापित करने का निर्णय लिया है; 

(ख) यदि a, तो क्या सरकार ने उक्त विश्वविद्यालय की 

स्थापना हेतु स्थल कौ पहचान की है ओर यदि a, तो तत्संबंधी 

at क्या है; 

(ग) इस प्रयोजनार्थं कितनी धनराशि आबंरित की गई है/किये 

जाने का प्रस्ताव है; 

(ध) विश्वविद्यालय कब्र तक स्थापित किये जाने की संभावना 

(ङ) देश 4 गुजरात सहित इंदिरा गांधी ota जनजातीय 

विश्वविद्यालय (आई.जी.एन.टी.यू.). के क्षेत्रीय केनद्रौ/परिसरों का व्यौरा 

क्या है; | 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मँ राज्य मंत्री (ड). शशी 

थरूर) : (क) जी, नहीं । इंदिरा मांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय 

जो पहले से ही स्थापित रै के अलावा ओर कोई विश्वविद्यालय 

स्थापितं करने का प्रस्ताव नहीं है।
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(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उटतता। 

- (ङ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय ( आई.जी. | 

waz.) का एक क्षेत्रीय परिसर है जो इम्फाल, मणिपुर मेँ अवस्थित 

है। आई.जी.-एन.री.यू. ने गुजराते राज्य मे कोई परिसर स्थापित नही 

किया दै। 

(च) ओर (छ) विश्वविद्यालय ने सूचित किया दै कि 
विश्वविद्यालय कौ कार्यकारी परिषद के निर्णय के अनुसार उन्होने 

गुजरात सरकार को राज्य मे विश्वविद्यालय परिसर कौ स्थापना करने 

के लिए पर्याप्त बुनियादी अवसंरचना सहित 300 was भूमि उपलब्ध 

कराने का अनुरोध किया हे! राज्य सरकार के प्रत्युत्तरं के विना, 

इस प्रस्ताव को आगे बढाना सम्भव नहीं है! ` 

भारत मँ विदेशी राजनयिकं 

1878. श्री मानिक Sie : क्या विदेश मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या भारत 4 तैनात राजनयिक fe सरकार कौ 

सहमति।/ जानकारी के बगैर राज्यों के मुख्य afl के साथ बेठके 

कर सकते रै; 

(ख) यदि हां, तो इस संबंध मे सरकार का क्या रवैया 

(ग) क्या विगत मे ta कोई at सरकार के ध्यान | 

मे लाया गया दै; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

विदेश मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) 

जी, नहीं। 

(ख) विहित मानदष्डों के अनुसार tet बैठकों से संबंधित 

अनुरोध san कौ प्रस्तावित तारीख से 10 कार्यदिवस पहले विदेश 

मंत्रालय को भेजा जाना ह्येता Si प्रतिबंधित क्षेत्रो, संरक्षित क्षेत्रो/निषिद्ध 

क्षेत्रों कौ यात्रा से संबंधित अनुमति विदेश मंत्रालय से लेनी होती 

है ओर एेसी अनुमति से संबंधित अनुरोध यात्रा की तारीख से कम 

से कम 4 सप्ताह पहले विदेश मंत्रालय म भेजा जाना अपेक्षित होता 

हे। 

(ग) जी, wat 
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(घ) प्रशन ही नहीं som 

[feat] 

सरकारी aaa at 

चरती संख्या 

1879. श्री प्रतापरावं Waa जाधव : 

श्रीमती रमा देवी : 

श्री aad apt : 

श्री मनसुखभाई डी. वसावा : 

क्या Wat यह बताने की कृपा करेगे किं : 

(क) क्या वरिष्ठ अधिकारियों के पद बदु रहे है जबकि 

तृतीय ओर चतुर्थं श्रेणी के कर्मचारियों के पद घर रहे ह जिससे 

सरकारी कार्यालयों मै कार्यकरण प्रभातित हो रहा है; 

(ख) यदिदहां, तो ad 2001 ओर 2012 4 स्थिति का व्यौरा 

क्या ह; 

(ग) क्या सरकार ने Wa नकारत्मक प्रभाव का अध्ययन 

नहीं कराया है; 

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण रहै; 

(ङ) क्या इसके कारण व्यय मे अनावश्यक वृद्धि w हे 

ओर कार्य का समय पर निपटान नहीं किया नजा रहा है; ओर 

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है 

ओर इस daa मेँ क्या सुधारात्मक उपाय fae गए है. 

कार्मिक, लोक शिकायत ओरं पशन मंत्रालय मे राज्य मत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मेँ रज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : 

(क) ओर (ख) उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार, समूह क, 

ख, ग ओर पूर्वं समूहं घ के नियमित केद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारियों 

(संघ राज्य क्षेत्रों सहित) की अनुमानित संख्या है :- 

समूह 1 मार्च्, 2001 तक कौ 1 मार्च, 2011 तक 

स्थिति के अनुसार कौ स्थिति के अनुसार 

1 2 3 

क 73174 87410 
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1 2 3 

@ 951727 205523 

ग | 2227233 2856347 

घ 1034826 | - 

(Sd केद्रीय वेतन आयोग के लागू हने के wad पूर्वं समूह घ 

पदो को समूह ग के रूप मै Aas किया गया है)। 

(ग) जी, नहीं! 

(घ) प्रश्न नहीं sad 

(ङ) ओर (च) वेतन ओर भत्तो पर व्यय कौ समूह-वार 

सूचना व्यय विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है। संजंधित मत्रालयों८विभागों 

दरार कायत्मिक विचारण के आधार पर रिक्तिर्यो को भरा जाना अपेक्षित 

. है। 

गरीर्बो के लिए कल्याण योजनाओं हेतु नए मानक 

1880. श्री सुद्र fae नागर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या योजना आयोग ने गरीबो के लिए कल्याण योजनाओं 

के तहत लाभ प्रदान करने हेतु नए मानक तैयार करने का निर्णय 

लिया है; ओर | 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्यमंत्री तथा योजना मंत्रालय मं 

राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) ओर (ख) सरकार गरी 

के लिए विभिन्ने कल्याणकारी ca कार्यान्वितं कर रही है जिससे 

कि खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, 

शिक्षा आदि Sa मुदो का समाधान हो wel सरकार मे कंदर व 

राज्य दोनों स्तरो पर wer कई स्तरो पर प्रचालित कौ जा रही 

Cl स्कोमो में प्रयुक्त मानक एक दूसरे से भिन होते है तथा कार्यान्वयन 

मंत्रालयों ८विभार्गो द्वारा प्रतिपादित किए जाते है। 

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों की पहचान 

के संबध मे, उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा seta ग्रामीण विकास 

मत्री द्वारा दिनांक 3 अक्तूबर, 2011 को दिए गए संयुक्त वक्तव्य 
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मे यह घोषणा की गई थी कि योजना आयोग के कार्यप्रणाल्ली पर 

 आधारिते वर्तमान राज्यवार गरीबी अनुमानं का प्रयोगं विभिन्न सरकारी 

कार्यक्रमो wa स्कीमों में शामिल किए जाने वाले परिवारो की संख्या 

को सीमित करने के लिए नहीं किया जाएगा। चल रहे 

सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) 2011 के माध्यम 

से एकत्र किए जा रहे yan पर आधारित वचन के बहु आयामो. 

पर विशिष्ट हकदारी निश्चित करते समय विचार किया जाएगा। इसके 

अतिरिक्त, areal पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग ने विभिन 

rar एवं कार्यक्रमों के arta लक्षित लाभार्थिर्यो को प्रभावी एवं 

तेजी से लाभो का अंतरण करने हेतु जहां तक संभव हो, आधार 

wend के प्रयोग पर बल दिया FF 

विमाने सुरक्षा 

1881. श्री बद्रीराम weg : क्या नागर विमानन मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या नागर विमानन अधिकारियों ने विमानों मे सुरक्षा 

को पुख्ता करने के लिए नए उपाय किए है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी alo क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने किसी नागर विमानन सुरक्षा परामर्शं 

निकाय का गठन किया है; 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी ai क्या है ओर इसके सदस्यो 

के चयन के मानदंड सहित इसे कब तक गदित कर दिया जाएगा; 

(ङ) क्या संसद सदस्यों को भी इस निकाय मे नामित किया 

जाता है; ओर ` 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी ota क्या है? 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल)ः 

(क) ओर (ख) विमानो में सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए विनिर्दिष्ट 

मार्गं पर विमानं Fo eee मार्शल तैनात किए गए रै। 

(ग) जी, wet 

(ध) से (च) प्रश्न नहीं som 

weet Wee fad योजना 

1882. श्री प्रवीण सिंह ta : क्या शहरी विकास मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे कि :
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(क) wey काउंटर मैगनेट सिरी विकास योजना की वर्तमान 

स्थिति क्या है; 

(ख) क्या इस योजना हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना ae 

दवाय किए जा रहे कृत्य लक्ष्य के अनुरूप हैः 

(ग) यदि हा, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या दै; 

(घ) क्या काउंटर te सिटी विकास योजना अब प्राथमिकता 

वाली योजनाओं कौ सूची मेँ नर्ही है ओर यदि हां, तो इसके क्या 

कारण रै; | 

| (ङ) क्या wea राजधानी क्षेत्र योजना ae के बजट में 

कोई कटौती कौ गई है; | 

(च) यदि हां,. तो इसके क्या कारण है; 

(छ) बरेली, उत्तर प्रदेश हेतु इस योजना को करई वर्षं पूर्वे 

अपनाए जाने के बावजूद वहां इसका कार्यान्वयन न होने के क्या 

कारण रहै; ओर 

(ज) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या 

कदम उठाए जा रहे है? | 

शहरी विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी); 

(क) से (छ) रष्टरीय राजधानी क्षेत्र योजना ae (एनसीआरपीनी) 

ने सूचित किया है कि उसके द्वारा कोई राष्ट्रीय काउंटर मैगनेट शहरी 

विकास स्कौम कार्यान्विति नही कौ जा रही है तथापि विकास के 

लिए क्षेत्रीय योजना 2021 4 निम्नलिखित 5 काडंटरं मैगनेर क्षत्र 

की पहचान की गई है: ` 

1. हरियाणा मे हिसार । 

2. मध्य प्रदेश मे ग्वालियर 

3. पंजाब में पटियाला 

4. राजस्थान मे कोरा 

5. उत्तर प्रदेश A बरेली 

संबधित राज्य सरकार को इन काउंटर मैगनेर क्षेत्र का विकास 

करना है। एनसीञरपीबी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा. भेजी गई 

aaa परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ऋण देता है। अब 
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तक He ने 16 परियोजनाओं के लिए काउंटर भैगनेट क्षेत्र कस्बों 

को ऋण सहायता निर्माणधीन दी है जिसमे से 9 परियोजनाएं पूर्ण 

हो चुकी दै तथा 7 परियोजनाएं है। एनसीआरपीनी ने यह भी सूचित 

किया है कि राष्टीय राजधानी क्षेत्र योजना ae के बजट मे कोई 

कटौती नहीं की गई है। 

(ज) एनसीआरपीनी ने waa wert क्त्र के लिए क्षेत्रीय 

योजना 2021 तैयार. कौ है जिसे ae द्वारा अनुमोदित किया गया 

तथा 17.09.2005 को अधिसूचित किया गया। क्षेत्रीय योजनां 2021 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास कं लिए एक नीतिगत दस्तावेज 

हे, जिसमे विभिन परस्पर क्षेत्र जैसे आर्थिक गतिविधियां, परिवहन, 

विद्युत, जल, सीवरेज, ठोस कचरा, wae, aa, आश्रय, सामाजिक 

अवसंरचना, धरोहर ओर पर्यटन, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन ग्रामीण विकास, 

त्रय भू उपयोग, काउंटर Ame क्षेत्र आदि शामिल Fi 

` . (जगु 

एयर इंडिया के डीमलाइनर . वायुयानों 

मे तकनीकी खरानी 

1883. श्री सोमेन भित्रा : क्या नागर विमानन मंत्री. यह बताने 

की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या एयर इंडिया के ““ डीमलाइमर agar” मे प्रचालन 

के पहले दिन दही तकनीकी खरानी आ गई; 

(ख) यदि हा, तो तत्संब॑धी व्यौराक्याहै ओर इस पर सरकार ` 

की क्या प्रतिक्रिया ह; 

(ग) क्या सरकार कौ Ae को दूर किए बिना ही अन्य 

sree apart कौ डिलिवरी लेने कौ योजना है; 

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; 

(ङ) क्या ङीमलाद्नर aan को केवल घरेलू क्षेत्रक में 

ही प्रचालित किया जाएगा; ओर 

(च) यदि नही, तो डीमलादनर agai को किन-किन 

अंतरराष्ट्रीय agai पर प्रचालित किए जाने की संभावना है? 

मागर विमानन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल)ः 

(क) दिनांके 19.9.2012 को अपने waren पहले दिन ही डीमलाईइनर 

 बाइग 787 ने तीन सेक्टरो, अर्थात दिल्ली-मद्रास-दिल्ली ओर
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दिल्ली- बंगलोर, पर उड़ान भरी। पहले दो ted पर प्रचालन के 

समय इसने बिना किसी तकनीकी खराबी के उड़ान भरी जबकि तीसरे 

सेक्टर तथा दिल्ली -बंगलौर, पर पुश बैक तथा दोनों इंजन को चालू 
करने के पश्चात पावर इक्विपमेट लिकिवड कूलिंग सिस्टम तथा 

इलैक्ट्िकिल पावर सिस्टम में खराबी के कारण विमान वापिस आ 

Ta! विमान कौ खराबी का संतोषप्रद समाधान हो जाने पर विमान 

को बाणिज्यिक सर्विसेज के लिए दिया -गया। 

(ख) एयर इंडिया ने पहले ही इस मुदं कौ समीक्षा कर 

रही FI 

(ग) ओर (घ) विमान मेँ खराबी कं बरे मे बोईग को सूचित 
किया गया है ओर उनकौ सलाह के अनुसार, at 2013 की पहली 

तिमाही में उपलब्ध विमान इतैक्टिकल सिस्टम मे आशोधन किए जाने 

तके, एयर इंडिया हारा अन्तरिम समाधान कर लिया गया दै। चूकि 
एयर इंडिया के टी.ए-पी./एफ-आर.पी. को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 

इस विमान को शामिल करना महत्वपूर्णं है, इसलिए योजना के अनुसार 

विमान का अर्जन जारी रखा जाएगा ओर तकनीकी yi का समाधान 

कर लिया जाएगा। 

(ङ) ओर (च) जी, ae इस समय एयर इंडिया ने 3 बी 

787 Stace विमान की सुपुर्दगी प्राप्तं कर ली है। इन तीनों 
विमानो मे से प्रत्येक विमान का प्रचालन निम्नानुसार हैः 

प्रथम यूनिट- 2 घरेलू सेक्टर अर्थात दिल्ली-कोलकाता एवं 
वापसी दैनिक ओर दिल्ली-मद्रास एवं वापसी दैनिक 

द्वीतीय यूनिट- 2 घरेलू तथा 1 कम दूरी वाले अंतरराष्ट्रीय सेक्टर 

अर्थात दिल्ली-बंगलौर एव वापसी प्रतिदिन दो बार ओर 

दिल्ली-दुबई एवं वापसी प्रतिदिन 

तृतीय यूनिट - 1 लम्बी दूरी बाले अंतरराष्ट्रीय सेक्टर अर्थात 
दिल्ली-पफ्रैकफर्टं एवं वापसी-प्रतिदिन 

चतुर्थं बी 787 आशा है कि दिसंबर, 2012 के प्रथम सप्ताह 
मे शामिल कर लिया जाएगा। इस यूनिट को दिल्ली-प्रेरिस-दिल्ली 

सेक्टर पर लगाए जाने की योजना है। 

संचार उपग्रहौ ओर प्रक्षिपण यानो का उत्पादन 

1884. श्री आधि शंकर 

कृपा करेगे किं : 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) 

: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की 

लिखित उत्तर 262 

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को 

चंद्रमा ओर मंगल ग्रह के अभियानों की अपनी तैयारी के मदेनजर, 
संचार उपग्रहं ओर श्रुवौय उपग्रह प्रक्षेपण यानं (पी.एस.एल-वी.) का 
उत्पादन संबंधित उद्योग को सौपने की योजना है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या उक्त अंतरिक्ष एजेन्सी संचार उपग्रहं ओर प्रक्षेपण 
यानो के निर्माण के पुनरावृत्तिपूर्णं कार्य मे संलग्नं रहने की बजाय 

विशिष्ट faa परियोजनाओं पर कार्य करने, दूरसंवेदी उपग्रह विकसित 

करने तथा ओर अधिक अनुसंधान ओर विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित 

करने का विचार रखती दै; ओर 

(घ) यदि a, तो aad व्यौरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): 

(क) ओर (ख) जी, हां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष 
कार्यक्रम A भारतीय उद्योग कौ भागीदारी का स्तर बढ़ाने कौ योजना 

बना रहा है। वर्तमान में, विशेषतः पुनरावृत्तिवाली प्रकृति के कुछ 

संचार उपग्रहो ओर yatta उपग्रह प्रमोचक wee का भारतीय उद्योग 

के द्वारा चरणबद्ध उत्पादन कार्यो कौ संभावव्यता का मूल्यांकन किया 

जा रहा Bi 

(ग) ओर (घ) जी, हां। भविष्य मे उनत अंतरिक्ष प्रणालियों 

ओर अनूढ अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी परियोजनाओं की संवर्धितं मांग 

के दृष्टिकोण से इसरो उच्च शक्ति उच्च संवेश प्रवाह संचार उपग्रह, 
सूक्ष्म तरंग ओर अति-स्पेक्टृमी प्रतिविंबन सहित उन्नत सुदूर संवेदन 
उपग्रहो, मंगल sfx सहित अंतरिक्ष विज्ञान ओर ग्रहीय अनुसंधान 

हेतु उपग्रहो ओर अर्ध-क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी सहित कम लागत बाली 
अंतरिक्ष परिवहन प्रणालि के विकास जैसे अनुसंधान एवं विकास 
संबंधी क्रियाकलापौ मे स्वनिर्भित सुविधाओं के उपयोग पर अपना ध्यान 

Sica करने की योजना बना रहा Fl 

( हिन्दी] 

Bt. हरिसिंह गौर dq विश्वविद्यालय 

की समीक्षा 

1885. श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 
यह बताने कौ कृपा करेगे कि सरकार वारा डा. हरिसिंह गौर केंद्रीय. 

विश्वविद्यालय के कार्यकरण at समीक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए 

गए/उठाए् जा रहे है?
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डौ. शशी 

थरूर) : mde विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 -के तहत स्थापित 

ei विश्वविद्यालयों मे से एक हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय एक 

स्वायत्त निकाय है जो इसके तहत बनाए गए अधिनियम, सांविधियों 

ओर अध्यादेशों get अभिशासित होता दै। उपर्युक्त अधिनियम at 

धारा-8 के तहत, विश्वविधालय के कार्य ओर प्रगति की समीक्षा ` 

के लिए विजिटर समय-समय पर एक या अधिक व्यक्ति नियुक्त 

कर सकता है जिसमे उनके द्वारा अनुरक्षिते कालेज ओर संस्थान शामिल 

=| विश्वविद्यालय कौ समीक्षा के लिए इस समय ta कोई प्रस्ताव ` 

विचाराधीन नहीं है। 

पतै की विक्री 

1886. श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो : क्या शहरी विकासं मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या भूमि ओर विकास कार्यालय/एलषएंडडीओ विभाग 

ने दिल्ली मे अपने आबंयियों को फ्लैट कौ चिक्र के dau A 

स्वीकृति प्रदान कौ है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने आबरितियो को उक्त अनुमानित प्रदान 

हिः 

(घ) यदि हां, तो क्या एमसीडी ने भी इस संबध मे सरकार 

से cua किया है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है? 

शहरी विकास मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी); 

(क) जी नही 

(ख) से (ङ) wea महीं som 

(अनुवाद) 

मद्रास विश्वविद्यालय के अधीनस्थ संस्थान 

को बंद किया जाना 

1887. श्री कुलदीप निश्नोई : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

5 दिसम्बर, . 2012 

` करके दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का कार्य आसान कर दिया | 
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(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मद्रास 

विश्वविद्यालय के अधीनस्थ अने वाला एक प्रमुख ओषधिक आकल्पन 

संस्थान, अर्थात् Set फोर एडवांस्ड स्टडीज इन क्रिरस्टेलोग्राफो एण्ड 

aa फिजिक्स वंद होने के कगार पर है, 

(ख) यदि a, तो इसके क्या कारण है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इस संस्थान A नए प्राध्यापक कौ जल्द 

भती करके इसे बंद होने से बचाने के लिए क्या कदम saw गष 

है? । 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्यमंत्री (डौ. शशी थरूर): 

(क) ओर (ख) जी, Wet मद्रास विश्वविद्यालय 4 सूचित किया 

है कि सेन्टर oh wars स्टडीज इन किर्टेलोग्राफौ एण्ड लायो 

फिजिक्स, विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्णं विभाग है ओर 

विश्वविद्यालय द्वारा किसी कारण से कोई विभाग बंद नहीं किया 

जा सकता। 

(ग) मद्रास विश्वविद्यालय ने विभाग कं सुचारू कार्यकरण 

के लिए विभागमे नए संकाय at भरतीं करने हेतु पहले ही पर्याप्त 

कदम उठाए Fl 

केन्द्रीय विद्यालर्यो मँ रिवितियां 

1888. श्री रामसिंह राठवा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 
यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय म अध्यापकों | ओर सहायक ` 

ete के पदों कौ स्वीकृत संख्या क्या है ओर इसमे a कितने 

पद भरे हए है; | | ` ` 

(ख) क्या सरकार का स्थानीय आधार पर तदर्थं अध्यापकों 

की नियुक्ति द्रा विद्यमान fet को भरने का विचार है; 

(ग) यदि a, तो इस दिशा A क्या कदम उठाए जा रहे 

हैः ओर | 

(घ) यदि नर्ही, तो इसके क्या कारण रै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रलय मे राज्य मंत्री (डौ. शशी ` 

थरूर); (क) 1089 केन्द्रीय विद्यालय रहै तथा संस्वीकृत एवं भरे 

हए शिक्षकों तथा सह्यत कर्मचारियों के पदों कौ संख्या इस प्रकार 

हेः-
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कूल पद भरे गए पद 

शिक्षण कर्मचारी 42506 35642 

सहायक कर्मचारी 10767 8202 

(खे) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन इन रिक्तियों को 
समय-समय पर नियमिते वार्षिक कारवाई के माध्यम से सीधी भरतीं 
कं साथ-साथ पदोनति द्वारा भरता है। तथापि, नियमित रिक्तियों पर 

शिक्षकों को संविदा आधार पर नियुक्ति किया जाता है ताकि छन्नो 
के अध्ययन पर की प्रतिकूल प्रभाव न पडे। 

[feat] 

Wat का निर्माण कार्य 

1889. श्री हरि vist : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या दिल्ली 4 के तीसरे चरण के अंतर्गत सुभाष 
पाकं के निकट मेटो का निर्माण कार्यं समयबद्ध रूप से नहीं चल 

रहा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्णं ब्योरा क्या हैः ओर 

(ग) सरकार द्वारा इस Gay मे क्या कदम उठाए गए है? 

शहरी विकास मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): 
(क) ओर (ख) दिल्ली भटो रेल कारपोरेशन लि. (डीएमआरसी) 
ने सूचित किया है कि जामा मस्जिद 4a स्टेशन के लिए सुभाष 
पाकं मेँ निर्माण कार्यं दिनांक 18.07.2012 से स्थगित करके दिनांक 
03.10.2012 कर दिया गया था। अब यह कार्य पुनः शुरू कर 

दिया गया है तथा यह नियत कार्यक्रम से 3 माह We है। 

(ग) डीएमआरसी ने व्यर्थं गए समय की पूर्तिं के लिए अतिरिक्त 

संसाधनों कौ व्यवस्था करने का aden को निर्देश दिया है। 

(अनुकाद्] 

‘an ईस्ट' नीति 

1890. श्री प्रताप सिंह बाजवा : क्या विदेश मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किं : 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 266 

(क) क्या सरकार भारत मे ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा 

करने के लिहाज से विश्व कं पूवीं da के देशों की ओर अभिमुखता 

(लुक ईष्ट) कौ नीति का अनुसरण कर रही है; 

(ख) दिहा, तो adh ote क्या है 

(ग) क्या सरकार ऊर्जा aa मे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों 
के साथ कोई संधि या aaa ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की भी 

योजना बना रही दहै; ओर 

(घ) यदि द्यं, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है? 

विदेश मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) 

से (घ) विगत वर्षो के दौरान भारत कौ ऊर्जा जरूरतों मे लगातार 

वृद्धि होती रही है। इन आवश्यकताओं की off के लिए सरकार 
दक्षिणी. पूर्वी एशियाई देशो सहित सम्पूर्ण विश्व से ऊर्जा संसाधनों 
का आयात कसती है। देश कौ ऊर्जां सुरक्षा को बेहतर बनाने के 
उदेश्य से दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों सहित अनेक देशों से विचार. विमर्शं 

कियाजा रहा है ताकि ऊर्जा संसाधनों कौ आपूर्ति^गवेषण के at 
मे करार form fea जा सके। 

दूरवतीं शिक्षा संस्थार्नो हेतु विनियामक ढांचा 

1891. श्री प्रहलाद जोशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 
यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार का देश मे दूरवर्ती शिक्षा संस्थानों हेतु 
कोई विनियामक ढांचा लागू करने का विचार है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार को एसे deri मे कदाचार की ak 

शिकायत प्राप्त हई है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी eho क्या है ओर इस संबंध 

मे सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; 

(ङ) क्या सरकार कं पासं देश मेँ कार्यरत दूरवर्ती शिक्षा 

विश्वविद्यालयों ओर इनमे पंजीकृत विद्यार्थियों कौ संख्या के बरे में 

कोई डाटाबेस है; 

(च) यदि हा, तो क्या इस प्रयोजनार्थं कोई समित्ति गठित 
कौ गई है; ओर
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(छ). यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मेँ राज्यमंत्री (डो शशी थरूर); 

(क) ओर (ख) जी, a संसद में पहले से ही पुरःस्थापित्त किष 

गए उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान विधेयक, 2011 4 दूरस्थ शिक्षा 

सहित उच्चतर शिक्षा के aa मेँ मौजूदा विनियामक निकार्यो को सम्मिलित 

` करते हुए उच्चतर शिक्षा हेतु एक सर्वोच्च विनियामक निकाय की 

स्थापना करमे कौ परिकल्पना कौ गई है ताकि अन्य बातों कं साथ-साथ 

विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, पारदर्शिता सहित जवाबदेही निर्धारित करने, 

सहभागी शासन ओर उदेश्य मूल्यांकन तथा निरीक्षण-अनुमोदित प्रक्रियाओं ` 

के स्थान पर सत्यापन एवं अधिप्रमाणन तंत्र को अपनाने को सुकर 

बनाया जा ahi 

(ग) ओर (घ) दूरस्थ शिक्षा परिषद दवारा प्रदान कौ गई सूचना 

के अनुसार इये कुछ विश्वविद्यालयों "अर्थात् tan विश्वविद्यालय 

(तमिलनाडु), मनोनमेनियन deen विश्वविद्यालय (तमिलनाडु), ई. 

आई.आई.एल.एम. विश्वविद्यालय (सिक्किम), 

विश्वविद्यालय (राजस्थान), एम-जी. विश्वविद्यालय (मेघालय), विनायक 

मिशनस विश्वविद्यालय (तमिलनाडु), जयपुर usta विश्वविद्यालय 

(राजस्थान), दी ग्लोबल ओपन . विश्वविद्यालय (ames), पंजाब 

तकनीकी विश्वविद्यालय (पंजाब), कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय 

(कर्णाटक) आदि के day मे, उनके कषेत्राधिकार से बाहर अध्ययन 

केन्द्र खोलने, बी.ई./बी.टेक कार्यक्रम प्रदान करने ओर अध्ययन केन्द्र 

आदि को अधिकार प्रदान करने आदि के बरे मै fread प्राप्त 

हृं है। दुरस्थ शिक्षा परिषद ने शिकायतों की जांच की है. ओर 

संबंधित संस्थाओं/प्राधिकर्णो को सुधारात्मक उपाय करने कं ` लिए 

सूचित कर दिया दै। दूरस्थ शिक्षा परिषद, fafa रूप से दूरस्थ 

रिक्षा संस्थाओं को दूरस्थ शिक्षा परिषद ओर कत्य कत्राधिकार संब॑धी ` 

अन्य शीर्षं निकायो को मानकं का अनुपालन करने, अध्ययन-केनरौ 

की अधिकृत करने के साथ ही दूरस्थ पद्धति के जरिए बी-ई./बी. 

रेक. कार्यक्रम प्रदान नहीं करने के at मेँ सूचित करती है। 

` (ङ) दूरस्थ शिक्षा परिषद के अनुसार यह एक Seas रखती | 

है लेकिन समय पर डाटा प्रस्तुत करने मे संस्थाओं कौ उदासीनता 

के कारण इसको अद्यतन करने मे कटिनाई का सामना करती 21 

(च) जी, Wet 

(छ) उपर्युक्त (च) मे दिए गए उत्तर कं दृष्टिगत, प्रश्न 

- महीं उठता। 
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विदेश म सांस्कृतिकं निधि की ` अनियमितताएं 

1892. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण : क्या विदेश मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे कि : | 

(क) क्या विदेशों मेँ स्थिति भारतीय fier को अन्य देशों 

के साथ सांस्कृतिक संबंध बढाने के उदेश्य से प्रतिवर्षं बडी मात्रा 

मे निधि प्रदान की जाती है; 

(ख) यदि दहं, तो विगत तीन वर्षो ओर चालू at के. दौरान ` 

का adel oi क्या है 

(ग) क्या इस निधि के प्रयोग मे अनियमितताएं पाई गई 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ata क्या है; ओर 

(ङ) दोषी पाए गए लोगो के विरुद्ध क्या कार्यवाही कौ 

गई है।प्रस्तावित है? 

विदेश मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री | ई. अहमद) (क) जी, ` 

नहीं | 

| (ख) लागू नर्ही। . 

(ग) जी, नरही। | 

(घ) ओर (ङ) लागू न । 

| aie 

, 1893. श्री एन. चेलुबरया स्वामी : क्या नागर विमानन मत्री 

यह बताने कौ कृपां करेगे कि : 

(क) क्या सरकार का देश कं AS भागे मे नए कार्गो-केन्द्र | 

निर्मित करने कां विचार दै 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ato क्या रै ओर इस हेतु 

किन-किन स्थानो की पहचान की गई हैः ओर 

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है? 

नागर विमानन मंत्रालय मँ राज्य मंत्री (श्री केःसी. वेणुगोपाल)ः 

(क) से (ग) सरकारं के पास विशेष art केन्द्र निर्मिति करने 

का me भी प्रस्ताव नहीं है।
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एन.पी.आर. का बायोमीटरिक डाय ak 

आधार का 

1894. श्री am. पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या जिस व्यक्ति के पास teeta जनसंख्या पंजी (एन. 

Wan.) & अंतर्गत बायोमीटिक जानकारी वाला ae है उसे 
आधार-काडं के लिए भी पंजीकरण कराना आवश्यक है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ah क्या है; ओर यदि नही, 

तौ कार्य कं दोहराव से बचने ओर राजकोष पर da न डालने 

के fal क्या कदम sau गए दहै; 

(ग) क्या जिन सेवाओं को उक्त पहचान कार्ड से जोड़ने 

कां प्रस्ताव है, उन्हे इन दोनों काडोमे से कोई एक भी रखने 
वाले सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा ओर यदि हां तो 

wea ब्योरा क्या है 

(घ) उक्त प्रत्येक ae पर कितनी लागते आ रही है ओर 

बायोमीरिक डाटा संग्रहण किए जाने के कितने दिन बाद आवेदक 

को ये कड fer जति है; ओर 

(ङ) | इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कितने प्रतिशत 

लोगो को लाया गया है ओर सभी राज्यो, विशेषकर गुजरात कौ ` 
समस्त आबादी को इस योजनातर्गत कब तक सम्मिलित किए जाने 

की संभावना है? 

संसदीय कार्यं मंत्रालय मेँ राण्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 
मे राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) (क) ओर (ख) usta जनसंख्या 
पंजी के माध्यम से पंजीकरण ओर आधार के लिए .एक ही प्रकार 
के आकडे लिए जते है। राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी के माध्यम से पंजी 
के माध्यम से पंजीकरण के समय निवासी का आधार के लिए भी 

पंजीकरण किया जाता है। अतः, राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी के माध्यम 

a पंजीकृत हो चुके व्यक्ति को आधार के लिए फिर से प्रंजीकरण 

करामे कौ आवश्यकता नहीं है। 

(ग) आधार का उदेश्य एक सी सोफ्ट पहचान अवसंरचना 
उपलब्ध कराना है, जिसका उपयोग सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने 

के लिए किया जा सके। व्यविति की पात्रता ओर अर्हता का निर्धारण 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 270 

करना संबंधित सेवाओं के कार्यान्वयन प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व 

rd 

(घ) पंजीकरण एरजँसियो ` को निवासि्यो के पंजीकरण के 20 

दिनो के भीतर पंजीकरण डेय पैकेट कौ अपलोड करना करना होता 

el निवासि्यों के डेटा tea की वैधता/गुणवत्ता की कड प्रकार 

से जांच कौ जाती है ताकि यह सुनिश्चित a सके कि wa a 

सही ओर प्रामाणिक है। यदि सत्यापनं विफल नहीं होता, तो निवासी 

को सामान्यतः 90 दिनों के भीतर हमारे डिलीवरी भागीदार भारत्तीय 

डाक सरे sew मिल जाता है। 

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण fafa को कोई कार्ड 

जारी ad करता। यह पत्र के रूप मेँ आधार संख्या से अवगत 

कराता है। फिलहाल, इस पत्र कौ मुद्रण लागत 2.16 रूपए है। 

डिलीवरी का काम भारतीय डाक के माध्यम से किया जाता है 
जो प्रति आधार पत्र 20/-रूपए लेता है। निवासी पहचान (स्मा) 
IS जारी करने कौ गृह मंत्रालय कौ Sale a सरकार कौ Het 

मिलना अभी शेष है। 

(ङ) 31.10.2012 क fafa के अनुसार, देश भर में 21 

करोड से अधिक आधार संख्याएं सृजित की गई $1 भारतीय विशिष्ट 

पहचान प्राधिकरण को 2014 तक 60 करोड निवासियो के पंजीकरण 

कं लिए प्राधिकृत किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, 

इसने आधार परियोजना को विभिन wire राज्य क्षेत्र 

सरकारो/वित्तीय संस्थानों / भारतीय डाक आदि के साथ weet मोडल 

के माध्यम से 18 राज्यो/संघ राज्य ast मे कार्यान्वितं किया है 
जिनकौ सुची संलग्न विवरण-। मेँ दी गई है। शेष आबादी को 
भारत के पजीयक द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी प्रक्रिया के अंतर्गत 

आधार के दायरे मे लाया जाएगा। 31.10.2012 कौ स्थिति के 

अनुसार, सृजित आधार का राज्य/संघ राज्यवार प्रतिशत संलग्न 

विवरण-॥ मे दी गई है। 

गुजरात मे, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण पंजीकरण ओर 

आधार समर्थित अनुप्रयोग के विकास के लिए पंजीयक के रूप 

मे गुजरात सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के साथ स्ेदारी कर 

रहा है। अपने निवासियो का पंजीकरण पूर्णं करवाने कौ पहल करना 

राज्य पंजीयक का उत्तरदायित्व है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण 

पंजीकरण प्रक्रिया मेँ तेजी लाने के लिए राज्य पंजीयकों के साथ 

लगातार wae में है।
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विवरण-। + 2 

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण 
9. कर्नाटक 

क्र.सं. राज्य/सं राज्य क्षेत्र 
10. केरल 

1 2 
11. मध्य प्रदेश 

1. आन्ध प्रदेश 
12. महाराष्ट 

2. चंडीगढ़ 
13. दिल्ली राष्टीय राजधानी क्षत्र 

3. दमण ओर et. । 

| 14. पुदुचेरी 

4. गोवा 

15. पंजाब 
5. गुजरात 

6 हरियाणा 16. राजस्थान 

7. हिमाचल प्रदेश 17. सिक्किम 

8. Wars 18. त्रिपुरा 

विवरण-॥ 

क्र स. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जनसंख्या अक्तूबर 2012 ` आधारं 

(जनगणना 2011) तक सजित संतृप्तता 

आधार प्रतिशत 

॥ 2 ३. 4 5 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 379944 159660 ` ` 42% 

2. ara प्रदेश 84665533 . 47798541 56% 

3. अरूणाचलं प्रदेश 1382611 603 0% 

4. . असम 31169272 17960 0% 

5. बिहार 103804637 - 2102277 2% 

6. चण्डीगढ 1054686 620994 59% 

7. छत्तीसगद् 25540196 1% 
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1 2. 3 4 5 

8. दादरा ओर नगर हवेली 342853 29634 9% 

9. दमण ओर् Ha 242911 122120 50% 

10. दिल्ली 16753235 11805342 70% 

11. गोवा 1457723 1056961 73% 

12. गुजरात 60383628 5410346 9% 

13. हरियाणा 25353081 2390327 9% 

14. हिमाचल प्रदेश 6856509 4292254 63% 

15. जम्मू ओर कश्मीर 12548926 45613 0% 

16. anes 32966238 8772309 27% 

17. कर्नाटक 61130704 15943152 26% 

18. केरल 33387677 13599776 41% 

19. लक्षद्वीप 64429 42828 . 66% 

20. मध्य प्रदेश 72597565 12409495 17% 

21. महाराष्ट 112372972 40041572 36% 

22. मणिपुर 2721756 482912 18% 

23. मेघालय 2964007 850 0% 

24. मिजोरम 1091014 8477 1% 

25. ATS 1980602 59300 3% 

26. ओडिशा 41947358 3897444 9% 

27. पुदुचेरी 1244464  880258 71% 

28. पजान 27704236 10639174 38% 

29. , राजस्थान 68621012 9484620 14% 

30. | सिक्किम 607688 476146 78% 

31. तमिलनाडु - 72138958 6679306 9% 
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1 2 4 5 

32. त्रिपुरा 3671032 2949098 80 

33. उत्तर प्रदेश 199581477 9947931 5% 

34. उत्तराखण्ड 10116752 1016854 10% 

35. पश्चिम वगाल 91347736 3730743 |  4% 

कुल योग 1,210,193,422 217 234,792 18% 

अल्पसंख्यकोँ हेतु काक्र्यम/अध्येतावृक्ति 

1995. श्री राजु Wet : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 

यह बताने की कृषा करेगे कि : 

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश कै 

अल्पसंख्यको को विभिन कार्य्रमो/अध्येतावृत्तियो मे वरीयता प्रदान 

कौ वी ओर se 

(ख) यदि हां, तो उन saad ओर . उल्लेखं का व्यौरा 

क्या है, जिनके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायो को ये रियायते दी गई 
है? 

मनव संसाधन विकास मंत्रालय म राज्यं मंत्री (डो शशी ` 

रूर): (क) ओर (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित 

किया है कि यह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, पात्र राज्य विश्वचिद्यालयो, 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग safer सम-विश्वविद्यालयों तथा पात्र 

ates को तीन कोचिंग योजनाओं नामतः () अवर-स्नातक ओर 

स्नातकोत्तर स्तर पर उपचारी कोचिंग () सेवाओं में प्रवेश कं लिए 

कोचिंग योजना; ओर () राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या राज्य पात्रता परीक्षा 

के fou अध्यर्थियों को तैयार करने हेतु कोचिंग की योजना जो 

अनन्य रूप मे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातिर्यो, अन्य freer 

वर्गं (गैर-क्रीमी लेयर) ओर अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के 

लिए रै, के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 

` इसको अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्षं 2009 से 

अल्पसंख्यक छत्रो कं लिए मौलाना आजाद usa अध्येतावृति की 

एक योजना को कार्यान्वितं कर रहा है जिसके तहत विश्वविद्यालय 

, अनुदान आयोग, अल्पसंख्यक समुदायो ` से संबंधित चुनिंदा अभ्यर्थियों 
को भारत मे विश्वविद्याल्यो/संस्थाओं/कोलिजो मे पूर्णकालिक/नियमित 

आधार पर एम.फिल,/पी.एच.डी, करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध 

er है। प्रत्येक वर्षं 756 wale होते है ओर अध्येतावृत्ति कौ 

अवधि 5 वर्षं है! सहायता at राशि नीचे दौ गई हैः 

अध्येतावृत्ति (1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी) 

मानविकौ ओर सामाजिक -विक्ञान ओर वाणिज्य के 

लिए आकस्मिकता 

faa के लिए आकस्मिता 

विभागीय सहायता 

एस्कोरूस।रीडर सहायता 

 @₹16.०00/- 

@ ₹18000/- 

@ ₹10,000/- 

@₹20,500/- 

@ ₹12,000/- ` 

@र₹25,000/- 

मेजबान संस्था 

aris दो वर्षं के लिए (जे.आर.एफ.) 

शेष अवधि के लिए (एस.आर.एफ.) 

वार्षिक आरभिक दो वर्षं के | लिए 

वार्षिक शेष 3 वर्ष के लिए 

वार्षिक आरभिक a वर्षं के लिए 

वार्षिकं शेषे तीन at के लिप 

को अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए प्रति विद्याथी 

@ ₹3,000/- वार्षिक ` 

शारीरिक an दृष्टिहीन अभ्यर्धिर्यो के मामले मे @₹2.000/- wane
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शिक्षा-किरे 

1896. श्री विष्णु पद राय : क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि. : 

(क) क्या स्थानीय संसद-सदस्यो ने आरई.-डी.ए. की iat don 

मे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार पहली कक्षा 

से आरवी कक्षा तक विद्यार्थियों को शिक्षा-किर प्रदान करने के 

संबध में राशि प्रतिपूर्ति-योजना को लागू करने कौ मांग कौ है, जैसा 

कि यूनिर्फोर्मो कौ आपूर्ति के सिलसिले मेँ किया जाता है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी si क्या है; ओर 

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मत्रालय मे राज्य मंत्री (डो. शशी 

थरूर): (क) से (ग) सर्वं शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) सरकारी 

पाद्यचर्या लागू करने के इच्छुक मदरसों सहित सरकारी/स्थानीय निकायो 

ओर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के सभी wedi को निःशुल्क 

पाद्यपुस्तके प्रदान करके महत्वपूर्णं रिक्षा निवेश उपलब्ध कराता है, 

जिसकौ अधिकतम सीमा प्राथमिक स्तर पर 150/- रूपये प्रति बच्चा ` 

ओर उच्च प्राथमिक स्तर पर 250/- रुपए प्रति बच्चा है। कक्षा 
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1 से Vill तक छात्रो को शिक्षा किट उपलब्ध कराने की कोई योजना 

विचाराधीन नहीं है। 

अर्हता-संबधी नए ॒मापदण्ड 

1897. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या मानव संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या अनेक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनर्दटी.) के नए 

अर्हता-संबधी मापदण्डो से राज्य-वार विशेषकर अनुसूचित जाति/अनु. 

जनजाति के अनेक अभ्यार्थियों की satel पर तुषारापात हआ है; 

ओर | 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी aia क्या रहै ओर सरकार द्वारा 

इस aay मे क्या कदम उठाए जा रहे है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मँ राज्य मत्री (डौ. शशी 

थरूर): (के) जून, 2012 कौ uta पात्रता परीक्षा के लिए कुल 

706994 उम्मीदवासे का पंजीकरण किया गया था, जिसमे से 571630 

उम्मीदवार परीक्षा मँ बैठे थे ओर 57550 उम्मीदवार को उत्तीर्णं घोषित 

किया गया था। उत्तीर्णं उम्मीदवारों का श्रेणीवार व्यौरा निम्नानुसार 

हैः । 

यू-जी.सी.-नेट श्रेणी पंजीकृत परीक्षा मे dat ae उत्तीर्ण 

जून, 2012 सामान्य 326090 271752 24014 

ओगीसी 211112 169582 19035 

पी-डन्ल्यू-दी. 11673 9046 1506 

एस.सी./एस.री. 158119 121250 12995 

कूल 706994 571630 57550 

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोम (यू.जी.सौ.) ने सूचित 

किया है कि यू.-जी.सी.-नेट, जून, 2012 की परीक्षा के मानदण्डौं 

के Tay में कुछ अभिवेदन प्राप्त हुए fi इसलिए इसकी दिनांक 

22.10.2012 कौ बैठक 4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने qf. 

सी.-नेट, 2012 के परिणाम से संबंधित अभिवेदनों/शिकायतों कौ जांच 

करने ओर यदि आवश्यक पाया गया तो परिणामों कौ पुनः जांच 

करने के लिए एक, चार सदस्यीय समिति गदित at 

तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यू.जी.सी. द्वारा गठित 

समिति कौ सिफारिश के अनुसार अनुपूरक परिणाम तैयार कर लिए 

है, जो दिनांक 12.11.2012 को शोषित किए गए a) यह दिनांक 
18.09.2012 को घोषित fea गए मूल परिणामो मे उत्तीर्णं हुए उम्मीदवारों 

के अतिरिक्त था। |
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विदेश राजनयिर्को का. शैक्षिक-पाद्यक्र्मो 

| मे शामिल होना 

1898. श्री ade wit : क्या विदेश मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने उन नियमों में da ad & जो भारत 

मे विदेशी राजनयिकों कौ तैनाती & दौरान उनके शेक्षिक-पाद्यक्रमों 

मे भाग लेने परं प्रतिबंध लगाते थे; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है? 

विदेश मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्रीमती परनीतं कौर): (क) 

ओर (ख) भारत मे अपनी तैनाती के दौरान भारतीय विश्वविद्यालयों 

Wise पाट्यक्रमों मेँ भाग लेने कं लिए अनुमति प्राप्त करने संबंधी 

विदेशी राजनयिको के सभी अनुरोधो पर विदेश मंत्रालय द्वारा 

मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाता है 

एयरलादनो का समयबद्ध कार्य- संचालन 

1899. श्री ए. गणेशमूर्ति : क्या नागर विमानन मत्री यह 

बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या घरेलु क्षेत्र कौ विभिन विमान सेवाओं का समयबद्ध 

कार्य- संचालन, अन्य महानगरों कौ तुलना A दिल्ली मे निकृष्टतेम 

हेः 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विमानसेवा-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या अन्य विमानपत्तनों कौ तुलना मे इंदिरा गाधी 

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से वायुयानों के प्रस्थान में wet अधिक विलंब 

होता है; ) 

(घ) ae a, तो ta विलंब हेतु उत्तरदायी कारकों का 

ब्योरा क्या है; 

(ड) क्या डी.-जी.सी.ए- ने एेसे विलंब पर चरुरिकर्त्री 

विमानसेवाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की रहै; ओर 

(a) यदि हा, तो तत्सबधी aio क्या है ओरं यदि नर्ही, 

तो इसके क्या कारण है ओर सरकार द्वारा इस Baa मे क्या उपचारात्मक 

कदम उठाने का प्रस्ताव है? 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री केसी. वेणुगोपाल)ः 

(क) से (घ) जी नर्ही, एयरलाइन का समयबद्ध कार्य-संचालन 

एअरलाइन संबंधी विशिष्ट qe है न कि शहर विशिष्ट। 

अधिकांश विलेन प्रतिक्रियात्मक प्रकृति के होते है जिनका कारण 
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दूसरी उडान से लोड कनेक्शन, उद्गम स्टेशन पर यात्री/बेगेज चैक -इन 
मे गलती, पूर्ववर्तीं सेक्टर से विमान का देरी से आगमन, दूसरी उड़ान 

से कर्मीदल कौ उपलब्धता, तकनीकी से विभिन्न री-रूरिंग या विमान 
का परिवर्तन आदि है। 

(ङ) ओर (च) डी.जी.सी.ए. समय-सारणी का सही प्रकार 

से पालन करने कौ नियमित निगरानी ओर समय-समय पर संबंधित 

एयरलाइनो के समक्ष इस मामले को उठता FI 

(हिन्दी 

wien अभियान के अंतर्गत निधियां 

1900. श्री कीर्तिं आरद : क्या मानव संसाधन विकास मत्री 

यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या देश मेँ सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत 
प्रारभिक स्कूलों को अनुरक्षण संबंधी अनुदान, विकास-अनुदान ओर 

शिक्षण व शिक्षा-सामग्री संबंधी अनुदान प्रदान किया जाता है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी oto क्या है ओर विगत तीन 

वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान इस सिलसिले मे सर्वशिक्षा अभियान 
के तहत राज्यवार, वर्ष-वार ओर अनुदान-वार कुल कितनी धनरीश 

आवंटित, जारी ओर प्रयुक्त कौ गई; 

(ग) विगत तीन वर्षो ओर चालू ad के दौरान सर्वशिक्षा 
अभियान के तहत वर्ष-वार, राज्य-वार ओर माह-वार मासिक आधार 

पर कितनी अनुदान रशि दी गईं ओर इसका कितना. उपयोग हुआ; 

(घ) क्या वर्षं के दौरान अनुदानं का असमान वितरण किया 
जाता है; ओर | | 

(ड) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मँ राज्य मंत्री (डो. शशी 
थरूर) : (क) ओर (ख) स्कूलों को सर्वं शिक्षा अभियान के 
मानदो के अनुसार स्कूल अनुदान, अनुरक्षण अनुदान तथा शिक्षक 

अनुदान प्रदान किया जाता है। पिछले तीन वर्षा ओर चालू वर्षं के 

लिए AR संलग्न विवरण A दिए गए Fi 

(ग) से (ङ) सर्वं शिक्षा अभियान के अतिर्गत राज्यों को 
aida हिस्सा अनुमोदित क्रियाकलापों के कार्यान्वयन हेतु दो अथवा 
अधिक fired मेँ जारी किया जाता है। राज्यों को शैक्षिक ad के 
आरंभ मे स्कूलों को ये अनुदान जारी करने पर बल दिया जाता 

Bi परंतु, पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता, उपयोग प्रमाणपन्न बकाया 

रहने इत्यादि के कारण कुछ मामलों मे विलंब हुए zi
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PF राज्य ` 2009-10 2010-11 2011-1 2012-13 

स्कूल अनुरक्षण शिक्षक स्कूल अनुरक्षण शिक्षक स्कूल ATTN शिक्षक स्कूल अनुरक्षण शिक्षक 

eee Ae अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान _ -भमुदा्र ---अयुदाच- 

& 
(९

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. अंडमान ओर निकोबार 428 424 3382 425 421 3439 422 418 3645 451 447 3038 

graye 

2. आंध्र प्रदेश 79996 72261 234853 90445 73324 235485 90126 82903 257948 89549 82370 291106. 

3. अरूणाचल प्रदेश 3325 2609 13035 3517 2864 13286 3716 3038 13429 3992 3887 13638 

4. असम 43358 35973 185934 45868 37395 191570 48501 37361 167518 49416 40067 191467 | 

5. बिहार 96052 71286 326524 98972 52299 317613 101882 58632 351496 103968 595 12 353313 

6. ware - 204 0 2890 204 0 2890 202 202 3150 206 206 3200 

7. Bars 46029 41519 134338 46487 42552 144555 47029 34389 157747 47594 45127 166445 

8. दादरा ओर नगर हवेली 393 252 1196 398 259 1198 367 261 1176 370 262 1156 

9. | दमन ओर दीव 84 84 489 86 86 521 85 , 85 521 91 85 . ` 572 

10. दिल्ली 3425 3088 52939 3502 3125 52290 3507 3138 55404 3523 3154 46017 

11. . गोवा 1533 1018 6256 1518 1001 6294 1501 1029 5698 1500 996 6705 

12. गुजरात 56096 54730 194459 56688 54703 194727 58812 55548 219992 57892 51962 235754 

13. हरियाणा 14612 14364 64568 14636 14614 59593 14779 14671 69425 15014 14831 | 68582 

14. हिमाचल प्रदेश 15046 14436 48475 15086 14840 49346 15103 ` 14938 48243 14974 14923 47034 

15. Wa ओर कश्मीर 29001 20311 78904 31010 21310 83492 31808 21691 85201 32761 22395 86591: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

16. ज्ञारखंड 53799 = 31746 = 135873 54844 = 33562 139411. 55527 36473 131698 55224 = 38126 = 129022 © 

17. कर्नाटक 72457 67236 22868885 73360 67376 दण 73548 = 67490 = 23414 73222 67460  228987 

18. केरल 14157 5445 = 127869 14278 5666 129124 14278 5666  131330 14253 5823 128936 

19. लक्षद्वीप 47 47 667 51 51 669 53 0 673 57 57 690 

20. मध्य प्रदेश 113316  100858 = 281626  114667 104357 = 290674 114409 111891278943 114198 = 111891 = 270534 

21. महाराष्ट 106402 84482 = 437853 1027811 86592 «444331 110194 = 87801 = 433318 111780 87024 455591 

22. मणिपुर 3659 2281 13438 3515 2869 11084 3490 2815 15591 3554 2461 16368 

23. मेघालय 9516 6217 26872 = 11467 6635 36057 10999 7476 34088 11291 7726 34605 

24. मिजोरम 2374 2150 13575 2461 2395 13251 2468 2388 13835 2402 2276 14104 

25. नागालैंड 1938 1938 12927 = 2014 2014 12060 2144 2144 11720 2672 0 12628 

26. ओडिशा 68465 66698 1858266 70419 68297 198010 72043 69209 196982 72467 = 20478 = 209254 

27. पुदुचैरी 384 508 2861 588 / 525 4114 580 433 4459 580 516 4097 

। 28. पंजाब 19466 18969 76180 20209 19608 74620 20328 19632 78684 20266 19482 98507 
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31. तमिलनाडु 52842 = 35236 = 209918 = 53808 = 35255 = 203485 = 54220 = 35782 = 200317 54185 = 36098 19687 
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35. पश्चिम बंगाल 59421 = 59421 = 295820 = 60351 = 77159 267733 79608 = 76250 = 370128 81606 79697 3386584 

कुल 1253369 1046225 = 4237308 1289137 1081750 = 4251854 1320014 1103622 = 4419728 = 1339248 = 1100749 = 4536762 
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(अनुकाद्) 

महिला शिक्षण केन्द्र 

1901. श्री अनन्त वैकटरामी रेड्डी : क्या मानव संसाधन 

विकासं यह बताने की कृपा करेगे किं : 

(क) क्या सरकार ञे देश में निरक्षर महिलाओं हेतु महिला 

शिक्षण केन्द्र (एम.-एस.के.) स्थापित किए है; 

ख) ae a, तो देश में एेसे Se आन्ध्र प्रदेश सहित 
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राज्य-वार किन-किन स्थानों पर कार्य कर रहे है; ओर 

(ग) इसके परिणामस्वरूप राज्य-वार कितनी महिलाएं 

लाभान्वित हुई है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में we मत्री (डी शशी 

थरूर): (क) जी, Bi महिला समाख्या कार्यक्रम के अतर्गत महिला 

शिक्षण केन्द्र ae गए है। 

(ख) ओर (ग) वर्तमान मे संचालनरत महिला शिक्षण Fi 

के AR तथा राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या नीचे दी गयी हैः 

महिला समाख्या आन्ध्र असम बिहार छ्तीसगद गुजरात RS कर्णाटक केरल उत्तर उत्तराखंड कल 

राज्य का नाम प्रदेश प्रदेश 

महिला शिक्षण 16 9 12 1 4 14 5 13 16 6 96 

केन्द्र कौ संख्या 

लाभार्थियों कौ 6014 1445 5873 30 1694 3496 1304 460 5985 949 27250 

संख्या | 

[feet] संबंधी उत्पीड्न, बच्चे को गैर-कानूनी रूप से रोकने या aed को 

भारतीय asa का उत्पीडन | 

1902. कुमारी सरोज पाण्डेय : क्या प्रवासी भारतीय कार्य 

मत्री यह बताने कौ. कृपा करेगे कि : 

(क) क्या यह सही है कि विदेशी नागरिको से विवाहित 

भारतीय महिलाओं के साथ धोखाधडुी/उनके परित्याग कौ घटनाएं सरकार 

की जानकारी मे आई हे 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा tet पीडित्त महिलाओं की मदद करन 

ओर ee न्याय प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए रै? 

प्रवासी भारतीय कार्य मत्री {श्री वायालार रवि) : (क) 

जी हां) 

(ख) शिकायते सामान्यतः परित्याग करने, शारीरिक -उत्पीडन, 

शादी से पहले अपने at मे qd सूचना देने, घरेलू हिंसा, दहेज 

गैर-कानूनी रूप से अलग करने, आदि से संबंधित होती है। 

(ग) tat शिकायतें प्राप्त होने पर, भारतीय मिशन, काडसिलिंग, 

मामले का पति-पत्नी या स्थानीय प्राधिकरणों या दोनों के साथ अनुवर्तन 

करने, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय al कानूनी/वित्तीय सहायता प्रदान 

करने की योजना के अंतर्गत, मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय समुदाय 

कल्याण कोष से कानूनी सहायता प्रदान करने या आश्रय awa 

भारत वापस लौटने के लिए निधियां प्रदान करने जैसी सहायता 

प्रदान करते हे। | 

(अनुक 

सेवानिवृति लाभ 

1903. श्रीमती अश्वमेध देवी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 

कृपा करगे कि : 

(क) क्या जनवरी, 2014 के बाद भक्ती हुए केन्द्र सरकार 

के कर्मचारी पेंशन, जी.पी.एफ. ओर ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभो 

के पात्र नही है;
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(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; 

(ग) क्या जनवरी, 2004 के पश्चात् भर्ती हुए कर्मचारियों 

को ग्रेच्युटी, पशन ओर जी.पी-एफ. कौ सुविधा नही देना, उनके साथ 

भेदभाव wa है क्योकि गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारिर्यो को यह 

सुविधाएं प्रदान कौ जा रही हैः 

(घ) यदि हां, तो, तत्संब॑धी wan क्या है; 

(ङ) क्या सरकार का विचार जनवरी, 2004 के बाद भर्ती 

हृए सरकारी सेवको को deg सहित सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान 

करने का हैः ओर 

(च) यदि हां, तो asad ब्योरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशन मंत्रालय मे राज्य मत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय भँ राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी); 

(क) से (च) जी.पी-एफ. सहित परिभाषित प्रसुविधा पेंशन प्रणाली 

को प्रतिस्थापित करते हुए, aA बलो को छोडकर केन्द्रीय सरकारी 

सेवा मे नए प्रवेशकों हेतु एक नई yrifed परिभाषित्त अंशदायी 

शन प्रणाली दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 को अधिसूचित कौ गई 
oti दिनांक 1.1.2004 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त ओर नई 

पेंशन प्रणाली द्वारा ` शासित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, अपनी 

सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त रूप में उनकी पशन प्रणाली द्वारा 

शासित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, अपनी सेवानिवृत्ति कें समय 

एकमुश्त रूप में उनकी tem निधि का 60 प्रतिशत निकाल सकते 

है ओर उनके धनं का रेष 40 प्रतिशत उनकौ इच्छानुसार किसी 

जीवन बीमा कम्पनी से एक वार्भिकी योजना कौ खरीद हेतु प्रयोग 

किया जाना है जो उसे उसके शेष जीवनं के लिए एक मासिक 

पेंशन अदा mot यदि 60 वर्षं कौ आयु से पूर्वं नई पेंशन को 
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कर्मचारी छोडते है तो अनिवार्यं वार्धिकी योजना पेंशन धन का 80 

प्रतिशत होगी । | 

नई पेंशन योजना के अंतर्गत मासिक वार्षिकौ, केवल सेवानिवृत्ति 

पर पशन ओर सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु होने पर कुटुम्ब पेंशन 

योजना द्वारा आविष्ट केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध मेँ पशन 

ओर teint कल्याण विभाग का Had. 38/41/06 पी.एंडपी. 

डन्ल्यू.(क) दिनांक 5.5.2009 द्वारा अनंतिम रूप मे एसे मामलों जहां 

कोई सरकारी कर्मचारी अवैधता/अशक्तता पर सेवानिवृत्त होता है ओर 

सेवा मे सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, के मामले मे पुरानी 

पशन योजना अर्थात् सी.-सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के atria 

लागू दरौ कौ समान दरों पर लागू है। एन.पी-एस. कं अतिर्गत केन्द्रीय 

सरकार के कर्मचारियों को देय डी.सी-आर.जी. के a निम्नानुसार 

हैः 

(i) सेवानिवृत्ति उपदान सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी 

कर्मचारी को देय है। एकबारगी इस एकमुश्त लाभ 

को पाने के लिए न्यूनतम 5 ad कौ अर्हक सेवा 

ओर SRAM प्राप्त करने कौ पात्रता सेवा अनिवार्य 

हे। सेवानिवृत्ति उपदान छः माह की प्रत्येक पूर्णं ade 

सेवा की अवधि हेतु सेवानिवृत्ति के पहले एक माह 

के मूल वेतन जमा मंहगाई भक्ते कौ we चोथाई 

दर से firm जाता है। अधिकतम देय सेवानिवृत्ति उपदान, 

अधिकतम 10 लाख रूपए के अध्यधीन मूल वेतन 

को 1612 गुणा है। 

(i) यदि सरकारी कर्मचारी सेवा मे मृत्यु को प्राप्त होता 

है तो मृत्यु उपदान उसके Hera को निम्नलिखित तालिका 

मदी गई दरो पर देय होगाः 

wa. Aen सेवावधि मृत्यु उत्पादन कौ दर 

1. एक ay a कम 

2. एक at अथवा अधिक कितु 5 वर्षं से कम 

3. 20 वर्ष अथवा अधिक 

परिलब्धियों को दो गुणा 

परिब्धियों का 6 गुणा 

अधिकतम 33 गुणा परिलब्धियों के अध्यधीन अर्हक सेवा कौ 

प्रत्येक पूर्णं छः माह कौ अवधि हेतु परिलब्धिरयो का आधा 

 1.1.2006 से Aq उपदान की अधिकतम स्वीकार्य धनराशि 10 लाख रूपए है।
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[हिन्दी] 

बालिका शिक्षा 

1904. श्री Wie अग्रवाल : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) देश मे बालिका शिक्षा के लिए उपयोग किए जा रहे 

कुल शिक्षा बजट का अनुमानित अनुपात क्या है; 

(ख) क्या माध्यमिक शिक्षा मे लड्कियों के दाखिले में सुधार 

करने एवं aera देने के लिए कक्षा सातं उत्तीर्णं करने वाली छात्राओं 

को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है; 

(ग) यदि हा, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(घ) गत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वषं ओर चालू वर्ष के दौरान 

इस स्कीम के तहत जारी ओर उपयोग की गई राशि का राज्यवार 

aa क्या है; ओर 

(ड) इस संबंध गे अन्य क्या कदम उठाए जा रहे है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डो. शशी 
थरूर) : (क) स्कूल शिक्षा ओर साक्षरता विभाग के 
बालक-बालिकाओं के लिए बजट में से बालिकाओं कौ शिक्षा के 

लिए वर्षं 2011-12 के 18781.72 करोड रूपये (संशोधित अनुमान) 

ओर वर्षं 2012-13 कं लिए 22253.54 करोड रूपए (बजट अनुमान) 

कं कुल बजरं कौ व्यवस्था की गई है। 

(ख) ओर (ग) माध्यमिक शिक्षा मँ बालिकाओं के नामांकन 

मेँ सुधार करने ओर इसे aga देने के लिए सातवीं कक्षा पास 

करने वाली छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना 
Ta है। तथापि, स्कूल BSI वाली बालिकाओं कौ संख्या मे कमी 
लाने ओर माध्यमिक wait म बालिकाओं का amet बढ़ाने हेतु 
समर्थकारी वातावरण स्थापित करने के देश्य से माध्यमिक शिक्षा 

कं लिए बालिका्ओं को प्रोत्साहन देने की राष्ट्रीय योजना नामक 

he प्रायोजित योजना मई, 2008 मेँ प्रारंभ की गई थी। इस योजना 

के अनुसार 16 वर्षं से कम आयु कौ अविवाहित पात्र बालिका के 

नाम से 3000/- रू. की राशि सावधि जमा के रूप मेँ जमा कराई 
जाती है जो इस राशि को इस व्याज सहित 18 वर्ष कौ आयु प्राप्त 

करने ओर 10रवीं कक्षा पास करने के बाद निकालने की हकदार 

14 अग्रहायण, 1934 (शके) लिखित उत्तर 290 

tl इस योजना मे (प) अनुसूचित जातति/अनुसूचित जनजाति की सभी 

बालिकाएं fret sat कक्षा पास की दै, (पप) वे सभी बालिकाए 

जिन्ोनि कस्तूरवा गांधी विद्यालयों से sat कक्षा wa की है (चाहे 

वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हों या नर्ही) ओर 

सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त ओर स्थानीय निकाय के स्कूलों में 

Wat कक्षा मे नामांकन करवाया है, शामिल FF 

(घ) वर्षं 2009-10, 2010-11, 2011-12 ओर 2012-13 

के दौरान माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन + 

राष्ट्रीय योजना के तहत जारी al गई ओर उपयोग की मई राशि 

संलग्न विवरण मँ दी गई हे। 

(ड) बालिका शिक्षा मे सुधार करने के लिए उठाए गए 

अन्य कदमो मे निम्नलिखित कदम शामिल दै :- 

* कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अनुसूचित जाति, 

अनुसूचित जनजाति, अन्य free वर्गो तथा मुस्लिम 

समुदायो की बालिकाओं को आवासीय उच्च प्राथमिक 

स्कूल उपलब्धकराने कौ मुख्य पहल है। 

* उपेक्षिते/जलाभान्विति वर्गो की बालिका्ओं की गहन 

समुदाय संघटन, बस्तियों मे मंडल स्कूलों के विकास, 

अध्यापकों को बालक -बालिकाओं के प्रति सुग्राही बनाना, 

बालक-बालिका्ओं के प्रति संवेदी अध्ययन सामग्री का 

विकास, छोटे बच्चों कौ देखभाल ओर शिक्षा सुविधाएं 

ओर बालिकाओं के लिए अनुरक्षण, लेखन सामग्री, कार्य 

पुस्तकों ओर वर्दिर्यो आदि कौ व्यवस्था के जरिए प्रारंभिक 

स्तर पर शिक्षा के संवर्धन हेतु प्रारंभिक स्तर पर 

बालिकार्ओ के लिए शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम 

(एनपीर्जीईएल) सर्वं शिक्षा अभियान कं अंतर्गत 

अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध कराता है। 

* वर्षं 2008-09 F आरंभ की गई माध्यमिक ओर उच्चतर 

माध्यमिक स्कूलों के छत्रो के लिए बालिका छात्रावार्सो 

के निर्माण ओर संचालन कौ Se द्वारा प्रायोजित योजनां 

मे देश में शैक्षिक दृष्टि से fase लगभग 3500 

ब्लाक मे से प्रत्येक sits र्मे 100 बालिकाओं कौ 

क्षमतायुक्त छात्रावास के निर्माण at परिकल्पना at 

गई FI
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विवरण 

राष्ट्रीय बलिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम (एनएसआर्ईजीएसई) & तहत जारी, 

| प्रयुक्त की गई राशि 

क्रम सं. रज्य का नाम ` 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

जारी किया जारी किया जारी किया जारी किया गया 

गया सहायता गया सहायता गया सहायता सहायता अनुदान 

अनुदानं अनुदान (करोड र.) ` अनुदान (करोड रु. मे) 

(करोड रु. मे) (करोड रु. मे) | 

1 2 3 4 5 6 

1. अरुणाचल प्रदेश | 0.856 

2. छत्तीसगद् 0.176 0.42 9.450 

3. गोवा 0.223 

4. गुजरात 13.323 12.375 19.123 

5. हिमाचल प्रदेश 1.870 4.600 

6. wy ओर कश्मीर 1.508 2.756 3.704 

7 ज्ारखंड | ` 10.417 0.930 8.068 

8. कर्नाटक 23.589 

9. केरल 6.368 0.352 7.881 

10. मध्य प्रदेश 14.407 16.553 34.115 

11. मणिपुर 0.089 ` 

12. मेषालय 0.515 1.943 1.581 

13. मिजोरम । 0.981 1.193 1.253 

14. ओडिशा 17.832 

15. पंजाब oe 10.357 13.590 12.586 

16. राजस्थान 4.553 ` 4.347 4.968 | 

0.190 17. सिक्किम 0.119 
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लिए पृथक-स्कधं 

बताने की कृपा करेगे कि 

1905. श्री जोस के. मणि : क्या नागर विमानन मत्री यह 

(क) क्या सरकार का fear अमेरिका मे Fea 

एवियेशन एडमिनिस्टैशन की at पर॒ एयरलाइसों कौ वित्तीय हालत 

कौ निगरानी ओर आकलन करने के लिए एक पृथक् स्कध बनाने 

क्रा हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबेधी व्यौरा क्या हैः ओर 
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1 2 3 4 5 6 

18. ` तमिलनाडु 32.751 18.468 15.778 

19. त्रिपुरा 0.890 1-373 1.172 

20. उत्तर प्रदेश 7.690 

21. SaaS 0.248 2.120 2.961 

22. पश्चिम बंगाल 5.711 

23. अंडमान ओर निकोबार 0.025 0.051 0.044 0.056 

द्वीपसमूह 

24. चंडीगद् 0.098 0.167 0.120 

25. दादरा ओर नगर हवेली 0.361 

26. दमन ओर दीव 0.037 0.048 0.055 | 0.055. 

27. लक्षद्वीप 0.148 

28. wey राजधानी क्षेत्र 1.158 7.401 

दिल्ली 

29. पुदुचेरी 0.342 0.992 

कूल 45.798 72.458  163.059 87.256 

(अनुवाद) (ग) इसके परिणामस्वरूप नागर विमानन महानिदेशालय (डी. 

THA.) की संभावित भूमिका क्या होगी? 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल)ः 

(क) ओर (ख) जी, नही। वर्तमान मे इस प्रकार का कोई भी 

प्रस्ताव मंत्रालय मे विचाराधीन wet 31 

(ग) प्रश्न नहीं som 

अधिभारित विश्वविद्यालय 

1906. श्री एस.एस. रामासुन्बू : क्या मानव संसाधन विकास 

यह बताने कौ कृपा करेगे fH 

(क) क्या देश मे कई विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार में
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बडी संख्या मे महाविद्यालयों ओर weal के होने के कारण अधिभारित 

है; : 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालर्यो 

के vari को दो भागो या तीन भागों मे ae कर se भार र्मे 

राहत देने के लिए प्रो एस.पी. त्यागराजन कौ अध्यक्षता मे एक 

समिति गदित की है; | 

(घ) यदि a, तो प्रतिष्टा/साख कां निर्माण करने के लिए 

समिति कौ सिफारिशो को लागू करने कं लिए सरकार द्वारा क्या 

कदम उठाए रै; ओर 

(ङ) यदि a, तत्संब॑धी sho क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डौ. शशी 

थरूर): (क) ओर (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित 

किया है कि इसने विश्वविद्यालयों पर संबंधन ‘afin’ संबंधी 

निर्णय करने tq किसी मानक को निर्धारित नहीं किया है। देश 

मे 108 संबद्ध विश्वविद्यालय है (कुल 248 मेँ से) जिनमें प्रत्येक 

के साथ 100 सै अधिक attr dag 31 संबद्ध कलेजो कौ 

अत्यधिक संख्या के कारण, इन विश्वविद्यालयों को इन ate 

के प्रबंधन अत्यधिक समय at श्रम लगाना पडता t सबद्ध 

विश्वविद्यालयों कौ संख्या ओर उनके साथ संबद्ध कोलिज की 

राज्य-वार संख्या दशनि वाला एक व्यौरा संलग्न विवरण मे दिया 

गया है। 

(ग) से (ङ) ‘ee प्रणाली के सुधार" wat कारवाई 

योजना तैयार करने के लिए प्रोफेसर एस.पी. त्यागराजन, पूर्वं कुलपति, 

मद्रास विश्वविद्यालय, कौ अध्यक्षता मे एक यू.जी-सी. विशेषज्ञ समिति 

ने सिफारिश कौ है fe एकं विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध कोलिजें 

कौ संख्या लगभग 100 होनी चाहिषए। इन सभी ऊपर उल्लिखित 

108 विश्वविद्यालयों कौ स्थापना संबंधित राज्य सरकारों द्वार 
अभिशासित ओर नियंत्रित विभिन राज्य विधानों द्वारा at गई हि। 

इन विश्वविद्यालयों को उनके संबंधित. अधिनियम ओर संविधियों 

दवारा संबंधनं शक्तियां प्रदान कौ जाती है ओर इन विश्वविद्यालयों 

a a भागों या तीन भागो. में get का निर्णय राज्य सरकारों 

मे निहित हे। 
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विकरण 

राज्य राज्य मे संबद्ध एेसे विश्वविद्यालयों 

विश्वविद्यालयों से संबद्ध कोलिजों 

कौ संख्या की संख्या 

1 2 3 

अन्ध प्रदेश 24 4159 

अरूणाचल प्रदेश 1 17 

असम 4 447 

बिहार 8 449 

— 9 653 

गोवा 1 59 

गुजरात 20 1742 

हरियाणा 4 592 

हिमाचल प्रदेश 4 335 

जम्मू ओर कश्मीर 4 303 

Mas 6 2 19 

कर्नारक 23 3322 

केरल 5 1001 

मध्य प्रदेश 11 1987 

महाराष्ट 20 3696 

मणिपुर 1 77 

मेघालय 1 67 

मिजोरम . 1 28 

नागालैण्ड 1 58 

ओडिशा 9 1 034 
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1 2 3 

पंजाब 6 | 810 

राजस्थान ` 12 2482 

सिक्किम 2 15 

तमिलनाडु 25 ` 1577 

त्रिपुरा | 2 40 

उत्तर प्रदेश 21 वि 4339 

उत्तराखण्ड 6 397 

पश्चिम बगाल 11 674 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 4 207 

चण्डीगढ संघ राज्य प्रदेश 1 26 

= 1 ` 82 

कुल 248 30894 

सरकारी आवासो को fea पर देना 

1907. श्री एन. पीताम्बर कुरूप : क्या शहरी विकास मत्री 

यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) सरकारी आवास किराए पर दे रहै लोगों की पहचान 

करने के लिए क्या तेत्र है; 

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान संपदा मिदेशालय कै तहत 

दिल्ली ओर अन्य स्थानों पर किराए पर देने के ta कितने मामले 

है, जिनमे wR लगाए गए थे; 

(ग) at क्षेत्र मे इस प्रकार कौ गतिविधि की सूचना 

देने के लिए किसी संबंधित tise वेलफेयर एसोसिएशन को प्राधिकृत 

करने का कोई da है; ओर 

(घ) यदि हां, तो ada व्यौरा क्या है ओर यदि नर्ही, 

तो इसके क्या कारण रहै? | 
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शहरी विकास मंत्रलय मे राज्य मत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी); 

(क) सामन्य ya रिहायशी आवासे मे उप-किराएदारी का प्रता लगाने 

कें लिए शिकायते wa होने पर तथा स्वयं भी नियमित रूपमे 

ओचक निरीक्षण किए जते है। | 

(ख) पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान दिल्ली ओर 

अन्य क्षेत्रीय स्थानो, जहां उप किराएदारी के मामलों मे शास्तियां 

लगाई गई, उनकी संख्या निम्नवत हैः 

ay दिल्ली अन्य क्षेत्रीय कार्यालय 

2009 213 73 

2010 308 62 

2011 527 64 

2012 284 82 

(01.01.2012 @ 

30.11.2012 तक) 

(ग) ओर (घ) रेजिडंशियल anda एसोसिएशन सहित कोई भी 

व्यक्ति सामान्य पूल रिहायशी आवासो मे उप-किराएदारी के मामले 

मे संपदा निदेशालय को सूचित कर सकता है। 

मंगलौर हवाई अड्डे पर घातक 

तरीके से wT 

1908. श्री आर. धथामरार्हसेलवन : क्या नागर विमानन मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किं : 

(क) क्या मंगलोर हवाई अड्डे पर हाल ही में वर्षं 2010 

की तरह कौ दुर्घटना को रेका गया धा; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने te घातक cen का प्रयास करने 

की जांच का आदेश दिया है; 

(ध) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या 

परिणाम निकले; 

(ङ) क्या यह घटना उसी रनवे, उसी हवाई aes, उसी 

वायु मार्ग ओर sen संख्या पर हुई थी; ओर
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(च) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर tet घटना 

कौ पुनरावृत्ति को रोकना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या 

कदम उठाए गए है? 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल); 

(क) से (च) दुबई-मंगलौर सेक्टर पर ।>(-814 उदान कां प्रचालन 

करते समय मंगलौर हवाईअड्डे पर दिनांक 14 अगस्त, 2012 को 

aad एयर इंडिया wed लिमिटेड कं नी-737-800 विमान atl. 

-ए एक्स ई कौ अण्डरशूर लैडिंग की घटना Bl उड़ान संख्या, 

वायुमार्गं ओर अवतरण के लिए प्रयुक्त रनवे at 2010 में हुई मंगलौर 

विमान दुर्घटना के समान था। | 

सरकार मे इस धरना को गंभीर घटना के रूप मे वर्गाकृत 

किया है ओर इसकी जांच के लिए समिति का गठन किया है) 
रिपोर प्रतीक्षित दै। । 

सरकार ने उद्योग तथा स्टेकधारकों से विशेषज्ञ सदस्यो कं साथ 

नागर विमानन सरक्षा परामर्शं परिषद (सी.ए.एस.ए.सी.) का गठन किया 

है। रिपोर्ट प्रतीक्षित 21 

सरकार ने उद्योग तथा स्टैकधारकीं से विशेषस् सदस्यो के साथ 

नागर विमानन संरक्षा परामर्शं परिषद (सी.ए.एस.ए.सी.) का गठन किया 

हि। ` एप्रोच तथा लैडिंग की मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के सख्ती से 

अनुपालम पर बल देते हुए नार विमानन महानिदेशालय द्वारा दिनांक 

01.06.2010 को 2010 का प्रचालन परिपत्न-12 जारी किया गया 

है, जिसके परिणामस्वरूप विमान की स्थिर ओर सुरक्षित लैडिंग होगी। 

[हिन्दी] 

जयपुर मेँ FA रेल के लिए सहायता 

1909. श्री राम सिंह कस्वां : क्या शहरी विकास मंत्री यह 

बताने. की कृपा करेगे किं : 

(क) क्या राजस्थान सरकार ने जयपुर् मे प्रस्तावित AA रेल .. 

नेटवक॑ः के निर्माण के लिए Fe सरकार से वित्तीय सहायता देने 

का अनुरोध किया हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी who क्या है ओर कितनी सहायता 

देने का अनुरोध किया गया है; 

(ग) क्या कद्र सरकार ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव की 

जांच की है; 
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(घ) यदि a, तो | राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दिए 

जने की संभावना हैः ` 

(ङ) क्या tet 4 रेल -परियोजनाओं कौ वित्तीय सहायता © 

प्रदान करने के संबंध मे कोई नीति/दिशानिर्देश बनाए गए हैः ओर 

(च) यदि a, तो तत्संबंधी sia क्या है2. 

शहरी विकास मंत्रालय मँ राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी)ः 

(क) जी हा। 

(ख) मांगी गई अपेक्षित सहायता at राशिः का व्यौरा इस 

प्रकार है :- 

करोड रूपए में 

स्मत 7  अपेश्षित प्रस्तावित राशि 

जे आई at yy एडी बी ऋण 1781.00 

माकिर से उधार 

भारते सरकार अंशदान 630.00 

(ग) ओर (a) जी, wa भारत सरकार ge यह प्रस्ताव 

वित्तीय सहायता हतु अभी तक स्वीकृत नर्ही किया गया हे। 

(ड) ओर (च) जी, हां। राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति-2006 

म 4a रेल परियोजनाओं के लिए परियोजना कौ पूंजी लागत के 

अधिकतम 20 प्रतिशत तक इक्विटी अथवा व्यवहार्यता अंतराल कोष 

के रूप मेँ वित्तीय सहायता हेतु दिशानिर्देश दिए गए है . 

(अनुवाद 

महाविद्यालर्यो की स्थापना 

1910. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या मानव ससाधनं 

विकासं मंत्री यह बताने की कृषा करेगे कि : 

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई- 

सी.री.ई) ने गत तीन वर्षो के दौरान आन्ध्र प्रदेश रज्य मे महाविद्यालयों 

की स्थापना करने संबंधी आधे से अधिक आवेदनं को अस्वीकार 

किया है; 

(ख) यदिदं, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण रहै; |
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(ग) क्या इस var @ निर्णय का अन्ध्र प्रदेश जेसे 

दक्षिणी राज्यो के महाविद्यालयों के छात्रौ पर कों प्रभावे yr है; 

ओर 

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2? 
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मानव संसाधन विकासं मंत्रालय मे राज्य मत्री (डौ. शशी 

थरूर): (क) ओर (ख) जी, a आन्धि प्रदेश राज्य मे कलिज 

स्थापित करने के लिए प्राप्त हुए आवेदन ओर पिछले तीन वर्षो के 

दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त 

अनुमोदन/अस्वीकृत आवेदन का fsa निग्न प्रकार हैः 

वर्ष् प्राप्त हुए stat अनुमोदित्त संस्थानों कौ अस्वीकृत . संस्थानों कौ 

कौ कुलं संख्या कुल संख्या कूल संख्या 

2010-11 248 104 | 144 

2011-12 76 32 44 

2012-13 , 42 27 । | 15 

CHAAR. द्वार अनुमोदित संस्थान अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 

2012-13 पर ओर उसमे निर्धारित क्रियातिधियो पर आधारित दै। यदि 

स्थापित किये जाने के लिए प्रस्तापित कोई संस्थान sensi को 

पूरा नर्ही करता है तौ उसका आवेदनं अस्वीकृत कर दिया जाता 

ral 

(ग) ओर (घ) नए संस्थानों का अनुमोदन करने कां प्रभाव 

यह है कि ईंजीनियरी शिक्षा पे छत्रो की wa बदी है) 

एयर इंडिया के अधिकारियों की मांग 

1911. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या नागर विमानन 

मत्री यह बताने कौ कृपा att कि : 

(क) कया एयर इडिया के वरिष्ठ, मध्यम दर्जे के yer 

ओर तकनीकी कर्मचारियों कौ विदेशी एयरलाइनों मे काफी मांग है; 

(ख) यदि a, तो गत तीन वर्षौ म प्रत्येक वर्षं ओर चालू 

वषं के दौरान विदेशी waned! सहित उडियां से त्यागपत्न tar 

अन्य wea मेँ नौकरी पाने वाले ta कर्मचारियों at श्रेणी-वार 

संख्या कितनी है; । 

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैः ओर ` 

(घ) tS निष्क्रमण को रोकने के लिए सरकार द्रासं क्या 

meq saw गए है? 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री के-सी- वेणुगोपाल)ः 

(क) एयर इंडिया के पास यह सूचना नही है। 

(ख) से (घ) एयर इंडिया कं जिन कर्मचारियों ने 2009 

ओर 2012 के दौरान त्याग पत्र दिया है, उनका श्रेणी-वार ae 

संलग्न विवरण मेँ दिया गया है। तथापि, त्याग पत्र केः पश्चात, उनके 

रोजगार कौ स्थिति के at मे एयर इंडिया के पासं सूचना उपलब्ध 

नही है। 

विवरण 

एयर इंडिया के जिन कर्मचारियों ने 2009 ओर 2012 # दौरान त्याग पत्र दिया है उनका श्रेणी-वार व्यौरा 

क्र.सं. श्रेणी 2009 2010 2011 2012 कल 

1 2 3 4 5 6 a, 

1. कार्यपालक पायलट 2 



1912. श्री एम. वेणुगोपाल Test : क्या मानवं संसाधन विकास 

यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या भारतीय प्रबंध संस्थान (आई.आई.एम.) ane 

पंचवर्षीय योनजा. मे ओर अंतर्गष्टरीय सहयोग के साथ अनुसंधान एवं 

प्रशिक्षण मे संयुक्त कार्यक्रम तथा दोहे डिग्री कार्यक्रम की तैयारी 

कर. रहा हैः 

(ख) यदि a, ती तत्संब॑धी व्यौरा क्या | है ओर इस संबंध 
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1 2 ho 3 ^  --`--- 3 4 5 6 7 

2. 7 साधारण श्रेणी के अधिकारी - - 1 1 2 

(उप महापरबधक तथा इससे ऊपर) 

3. | | तकनीकी अधिकारी | | 2 1 - 4 7 

4. | साधारण रणो कं अधिकारी 5 10 - 13 7 35 

(सहायक महप्रन॑धक तक) 

5.  लाईन पायलट 1 - 20 2 23 

` 6. वायुयान इंजीनियर | | 2 1 - - 3 

7. केविन कर्मीदल 28 15 । . 3ॐ4 ` ` ॐ4 111 

8. तकनीशियन | 7 ` 13 11 ` 17 ` 48 

9. स्टाफ ग्रेड 3 से 9) 9 8 9 7 33 

10. स्टाफ ग्रेड तथा 2) 4 10 8 6 28 

कूल | 60 59 103 79 301 

दोहरी डिग्री कार्यक्रम म प्रत्येक राज्य से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई हैः ओर 

(ग) उक्त प्रयोजनार्थं वर्ष -वार ओर राज्य-वार कितनी धनराशि ' 

आवंरित ओर खर्च कौ गर है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डी. शशी 

थरूर): (क) ओर (ख) जी, हां। निम्नलिखित भारतीय 

yaa संस्थानों ने नीचे सारणी मेँ उनके नामों के सामने सूचित किए ` 

गए संस्थानों के साथ दोहे डिग्री कार्यक्रम सहित sense सहयोग 

बनाए रखा हैः 

सहयोगं . क्र.सं आई.आई.-एम. 

1 , 2 3 

1. अहमदाबाद (i) ई.एस.एस.ई.सी. बिजनेस स्कूल, wre 

 (॥) | युनिवर्सिटी ate बोकोनि, इटली 
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1 2 3 

(ii) एच.ईसी. स्कूल ate Wate, wa 

2. - कलुकत्ता ई.एस.सी.पी.-युरोप 

3. लखनऊ ई.एस.सी.पी.-ई.ए.पी. यूरोपियन स्कूल ate मैनेजमेंट, wre 

4. fre ओसियन सूनवि, चीन 

5. उदयपुर क्रेनर्टं स्कूल ate Bade, पुरदयू यूनिवर्सिटी, qua, 

(ग) केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट निधियां 

आवंटित wat. कौ रै। 

उच्च शिक्षा के लिए नामांकन 

1913. श्री शिवराम Wer: क्या मानव संसाधन विकास यह 

बताने a कृपा करेगे कि : । 

(क) क्या देश मे उच्च शिक्षा के लिए नामांकन संतोषजनक 

नही है; 

( ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; 

-(ग) गत तीन oad के दौरान देश मेँ उच्च शिक्षा 

कै लिए किए गए बजटीय आवंटन का waar व्यौर क्या 

हैः 

(घ) क्या उक्त अवधि के chm आवंरित निधि इस उदेश्य 

के लिए पूर्णतः उपयोग मे लायी गर्ह है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्सब॑धी sto क्या है ओर यदि नही, 

तो इसके क्या कारण है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डी. शशी 

थरूर): (क) ओर (ख) वर्ष 2008-09, 2009-10 (अस्थायी) 

ओर 2010-11 (अस्थायी) के दौरान, 18-23 आयु वर्गं मेँ जनसंख्या 

कौ प्रतिशतता के रूप मे देशं मे उच्चतर शिक्षा मे नामांकित 

छात्रो का सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) नीचै दिया गया 

हैः- 

2008-09 2009-10 2010-11 

(अस्थायी) (अस्थायी) 

13.7 15.0 ` 18.8 

दिनाक 31 जुलाई, 2012 तक एकत्रित आंकड़ों पर आधारित 

उच्चतर शिक्षा पर अखिले भारतीय सर्वेक्षण पर अनंतिम fr के 

अनुसार सकल नामांकन अनुपात 18.8 At का अनुमान है। 

(ग) से (ङ) वर्षं 2009-10, 2010-11 ओर 2011-12 

के दौरान उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए बजट अनुमान (बी.ई.) 

संशोधित अनुमान (आर.ई.) ओर वास्ततिक खर्च नीचे दिया गया 

हैः- 

(रुपये करोड़ मेँ) 

2009-10 2010-11 2011-12 

बजट संशोधित वास्तविक बजट _..-संशोधित वास्तविक बजट संशोधित वास्तविक 
अनुमान अनुमान व्यय अनुमान अनुमानं व्यय अनुमान अनुमान व्यय 

96000.00 = 2952.00 «7794.58 = 11000.00 = 9796.58 = 9356.77 = 13103.00 = 12812.00 = 12641.98 
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वर्षं 2009-10, 2010-11 ओर 2011-12 के दौरान, संशोधित 

अनुमान का उपयोग क्रमशः 98%, 95% ओर 99% तथा बजट अनुमान 

का उपयोग क्रमशः 81%, 85% ओर 96% FI उच्चतर शिक्षा विभाग 

द्वारा राज्यवार आवंटन नर्ही किया जाता है। 

सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए 

बजटीय आवंटन 

1914. श्री सी. राजेन्द्रन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृषा 

करेगे कि 

(क) गत॒ तीन ati ओर ` चालू वर्ष & दौरान 

सामाजिक क्षेत्र कौ योजनाओं के लिए कुल कितना आवंटन किया 

गया; | 

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के लिए 

निर्धारिते इन परिव्ययों के व्यय के पैट मे कमी आ रही दहै; 

(ग) यदि a, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है; ओर 

(घ) निर्धारित लक्ष्यो कौ प्राप्ति के लिए निधियों के उपयोग 
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मे तेजी लाने के fav सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/प्रस्तावित 

है? | 

संसदीय कार्य मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा योजनां मंत्रालय 

मै राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला); (क) केन्द्रीय fae, केन्द्र 

प्रायोजित तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता were के रूप मे विभिन 

मंत्रालयों द्वारा सामाजिक aaa स्कीम कार्यान्विति at जा रही है। 

पिचछछले तीन वर्षो एवं चालू वर्षं के लिए सामाजिक aaa मेँ कार्य 
करने बाले मंत्रालयों के योजना आवंटन तथां व्यय संबंधी ओर aR 

संलग्न विवरण मे दिए me दै। 

(ख) से (घ) सामाजिक are ceri से जट मंत्रालय के 

कूल योजना खर्च मे वर्षं 2009-10 मेँ 1,47,938.33 करोड़ रुपये . 

से वर्षं 2010-11 मे 1,76,768.37 करोड रुपये तक वद्धि BT 

ta मंत्रालयों के आवंटन को वर्षं 2011-12 (बी.ई) मेँ 1,94.321. 

01 करोड रूपये से वर्ष 2012-13 (AS) मे 2,23,053.39 करोड 

रुपये तक बदा दिया गया si प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग wel द्वारा 

कार्यान्वित कौ जा रही स्कौरमो के निष्पादन की लगातार मानीटरिग 

कर रहे FI : | 

विवरण 

सामाजिक are से ye मंत्रालयों के योजना sider ओर व्यय | 

(करोड रुपये मे) 

क्र.सं. मत्रालय/विंभाग 2009-10 2010-11 ` 2011-12 2012-13 

बजट वास्तविक बजट वास्तविक बजर संशोधित ` बजट 

अनुमानं व्यय अनुमान व्यय अनुमान अनुमान अनुमान 

1 2 3. 4 5 6 7 8 9 

1. खाद्य wa सार्बजनिक ` | 230.95 111.16 | 207.96 129.41 197.70 230.71 303.86 

वितरण विभाग ॑ 

2. स्वास्थ्य 19534.00 17646.48 ष 2230000 = 20726.44 = 26760.00 24315.26 30477.00 

3. शिक्षा 36400.00 29640.26 42036.00 = 43513.62 «$2060.00 51772.00 61427.00 

4. श्रम व रोजगार 791.77 1000.00 1080.44 2470.00 

मत्रालय 

900.00 ` 1300.00 — 1254.41 ` 
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1 2 3 4 5 € 7 8 9 

५ अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय 1740.00 1709.41 2600.00 2008.17 2850.00 2750.00 3135.00 

6. ग्रामीण विकास मंत्रालय 80770.00 74309.07 89340.00 74672.63 76800.00  69563.54 76376.00 

7. सामाजिक न्याय एवं 2500.00 2448.91 4500.00 4170.56 5375.00 5123.00 5915 

अधिकारिता Aart 

8. आवास wa शहरी गरीबी 7579.83 4555.15 9421.60 10279.12 7954.78 12826.56 13331.33 

उपशमन यत्रालय ` 

9. जनजातीय मामले मत्रालय 805.00 616.41 1200.00 1204.87 1430.00 1596.72 4573.00 

10. शहरी विभाग मंत्रालय 5284.15 7627.39 7605.75 8365.81 8054.00 8788.81 9545.20 

11. महिला एवं बाल 7350.00 8482.32 11000.00 10617.30 12650800 16100.00 18500.00 

विकास मत्रालय 

कूल (1 से 11) 163093.93 147938.33 191211.31 176768.37 195431.5 194321.01 223053.39 

टिप्पणीः सामाजिक, क्षेत्रक कै आवंटन एवं व्यय मे निम्नलिखित मंत्रालयो/विभागों के आवंटन एवं व्यय शामिल tae एवं सार्वजनिक 

वितरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मानव संसाधन विकास, श्रम व रोजगार, अल्पसंख्यक मामले, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, आवास एवं शहरी 

गरीबी उपशमनं, जनजातीय मामले, wed विकास ओर महिला एवं बाल विकास आंकड़ों में आई.ई.बी-आर. शामिल रहै। 

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण 

1915. श्री जे.एम. आखून wie : क्या प्रधानमंत्री यह बताने 

कौ कृपा करगे कि 

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) प्रधानं पीठ 

के अध्यक्ष ने हाल ही भे अधिकरणों के आदेश कौ समीक्षा करने 

के लिए उच्च न्यायालर्यो के अधिकाय को समाप्त करने की आवश्यकता 

पर जोर दिया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ato क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने इस पर विचारं किया है कि वर्षं 1997 

के एलः चन्द्र कमार के मामले मेँ माननीय उच्चतम न्यायालय कं 

अदेश से वह इस उदेश्य में विफल हो गया है जिसके लिए प्रशासनिक 

अधिनियम को लागू किया गया था; 

(घ) यदिहां, तो इस पर केन्द्र सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया 

(ड) क्या सरकार का कैट कं आदेश कौ समीक्षा करने 

के उच्च न्यायालयो की शक्तियों को समाप्त करने के लिए संसद 

मँ एके उपयुक्त विधेयक लाने का प्रस्ताव है; ओर 

(च) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशन मंत्रालय मे राज्यं मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मंत्री {श्री वी. नारायणसामी): 

(क) ओर (ख) जी, हां। अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिके अधिकरण 

ने दिनांक 07.03.2012 क अपने पन्न द्वारा भारतीय विधि आयोग 

की रिपोर्ट सं. 215 के मत की पुष्टि की है कि उचित कदम उठाए 

जाएं ताकि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारित आदेशो म मात्र 

उच्चतम न्यायालय के समक्ष ही अपील कौ जा सके।
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(ग) से (च) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशो , 

की जांच-पडताल यह देखने के लिए की गई धी कि क्या एल. 

चन्द्र कुमार के मामले म निर्णय से पूर्वं कौ स्थिति को बनाए 

रखने कं लिए किसी पुनरीक्षा को दायर किया जा सकता है अथवा 

संविधान मे कोई संशोधन किया जा सकता है। तथापि, इसे कानूनी 

तौर पर तर्कसंगत नहीं पाया गया a 

एयरपोर्ट मेरो | 

1916. श्रीमती सुप्रिया सुले : 

डो. संजीव गणेश नाईक : 

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या एयरपों मेट्रो एक्सप्रेस कौ छोटी प्रचालन अवधि 

के दौरान कई हजार an क्लैम्प्स ahmed पाए गए ओर बदले 

गए थे, जिसके कारण मेट्रो कौ गतिं कम कौ गई थी; 

- (ख) यदि. हा, तो ada ब्योरा क्या हैः . 

(ग) क्या एयरपोटं मेटो wate क्षतिग्रस्त sea वाले 

ae दैक पर चल रही थी ओर हजारों लोगों का जीवन खत 

में था; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ott क्या है; 

(ङ) wed a एक्सप्रेस लाइन पर॒ aA क्लैम्पो के 

प्रयोग की स्वीकृति देने वाले विशेषज्ञो का व्यौरा क्या हैः 

(च) क्या दिल्ली AA रेल कोपिरिशन ने क्षतिग्रस्त क्लैम्पो ` 

को बदलने मे अतिरिक्त व्यय किया है; ओर 

(ड) यदि a, तो डस at कितनी राशि व्यय की मई है 

ओर इस लाइन का प्रचालनं कब तक प्रारभ होने की संभावना ` 

है? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी); 

(क) ओर (ख) जी हां! दिल्ली FA रेल aiden लिमिटेड 

(डी.एम.आर.सी.) ने सूचित किया है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन 
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पर लगभग 11000 टेंशन att टूटी हुई पाई गई तथा Te जनवरी 

से फरवरी, 2012 तक की अवधि के दौरान बदला गया। 

(ग) ओर (घ) जी नहीं। डी-एम.आर.सौ. ने सूचित किया 

है कि मैट खराब adi वाले खराब दैक पर नही चल रही 

थी। aa ही दैनिक uh tain के दौरान ae ee हुए रशन 

व्ले्पो को देखा गया, ग्राही कसेशनर द्वारा अतिरिक्त व्यवितियो कौ 

तैनाती कर सभी रशन aol के निरीक्षण के साथ-साथ गहन 

पैदरोलिंग शुरू की गई तथा केक रशन क्लेम्यौ को तत्काल बदला 

गया। अतः यात्रियों के जीवन को कोई खतरा नही था। इसके 

अतिरिक्त दैन कौ गति को भी 105 कि.मी. प्रति घटे से घटाकर 

go कि.मी, प्रति da किया गया, जिससे den कलैम्पो के टूटने 

कीं घटनाओं मेँ कमी ze 

(ङ) रेल मंत्रालय ने दैक ml को aia अनुमोदन 

रेल डिजायन मानक संगठन (आर.डी.एस.-ओ.) द्वारा डी.एम.आर-सी. 

के जरिए टेक फार्म प्रस्ताव कौ जांच करने के बाद दिया 

था) 

(च) ओर (छ) डी.एम.आर.सी. ने सूचित किया है कि उन्होने 

खराब waa को बदलने पर कोई व्यय ad किया है क्योकि 

उसकी व्यवस्था ओर स्थापना ted डी.ए.एम.ई.पी.एल. द्वारा कौ गई 

भी उन्होने अपने स्पलायरों के 

माध्यम से ही किया। लाइन को पुनः खोलने का. आवेदन Aa 

तथा उनका . प्रतिस्थापन 

रेल सुरक्षा आयुक्त (सीःएम.आर.सी.) को दिनांक 19.11.2012 प्रस्तुत 

किया जा चुका है। | 

पी.आर.आई.एस. का कार्यान्वयन 

1917. श्री वैजयंत पांडा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे कि : 

(कः) क्या सरकार . के पास अपने/कार्मिकों के लिए् ws 

केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा यथा संस्तुत कार्य निष्पादन से जुडी प्रोत्साहन 

योजना (पी.आर.आई.एस.) को लागू करने का प्रस्ताव हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यया क्या है ओर यदि नही, 

तो इसके क्या कारण है;
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(ग ) क्या कतिपय मंत्राल्यो ने पी-आर.आई.एस. को लागू 

करने के प्रति अपनी अनिच्छ जाहिर कौ है; 

(घ) यदि हा, तो तत्सबधी aio क्या है ओर इस पर 

सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ङ) क्या Se सरकार कं सभी कार्यालयों में बायोमेटरिक 

एक्सेस कन्दल प्रणाली को लगा दिया गया हैः ओर 

(च) यदि हां, तो इन प्रणालियो को लगाने मे कितना खर्च 

आया है ओर यदि नही, तो इसके क्या कारण रै? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमत्री कार्यालय मे राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी); 

(क) जी हा। 

(ख) कार्य निष्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना (पी.आर.आई. 

एस.), Se सरकार के कर्मचारियों के लिए लक्षित कार्यनिष्पादन 

के आधार पर नियमित वेतन के अतिरिक्त गैर योजना बजटीय बचत 

म से धन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए है। 

(ग) जी नहीं। 

(घ) प्रश्नं ही नहीं sam 

(ङ) ओर (च) कुछ मंत्रालयो/विभार्गों ने अपने कार्यालयों 

मे ates waa नियंत्रण प्रणाली शुरू की है। समयबद्धता 

को लागू करने के लिए आवश्यक मानदंड विकसित किए a) 

वी.आई.पी. संदर्भ की स्वीकृति 

1918. श्रीमती रमा देवी : 

श्री रतन सिंह : 

क्या Wada यह बताने की कृपा करेगे किः 

(के) क्या संसद सदस्यो सहित वी.आई.पी. संदर्भो के मंत्रियों 

कं विभिन अधिकारियो/मंत्रालयें/अधीनस्थ arated द्वारा स्वीकार 

नहीं किया जा रहम है; 
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(ख) यदि a, तो इस day 4 विद्यमान दिशानिर्दशो सहित 

तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने दोषी अधिकारियों के विषूद्ध कोई 

कारवाई की है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ait क्या है; 

(ङ) गत॒ एक af ओर चालू वषं के दौरान भ्रष्टाचार 

से संबधित प्राप्त ta wit की संख्या कितनी है; 

(च) इस Fay मेँ सरकार द्वारा क्या कारवाई की ne 

है; ओर 

(छ) इसके क्या परिणाम रहे? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर tea मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): 

(क) से (छ) कंद्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका 

का परा सं. 63 ओर 66 अति महत्वपूर्णं व्यक्तियों ओर संसद 

सदस्यो से प्राप्त wit के शी्रातिशीभ्र उत्तर देने से संबंधित है। 

कद्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका के पैरा सं. 63(1) 

मँ यह उल्लेख है कि ' संसद सदस्यो से प्राप्त पत्रों कौ ओर तत्काल 

, ध्यान दिया जाना चाहिए" तथा केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति 

नियम पुस्तिका कं पैरा सं. 66(1) मे यह उल्लेख दै कि "अन्य 

बातों के साथ-साथ संसद सदस्य से प्राप्त प्रत्येक पत्र की पावती 

15 दिनों के भीतर दी जाए ओर पावती भेजने के अगले 15 

दिन के भीतर पत्र का उत्तर दिया wm | 

प्रशासन सुधार ओर लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक 

शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (क) सभी मंत्रालयों मे संसद सदस्यों 

से प्राप्त वी-आई.पी. wi कं आंकदे/सूचना ओर संबंधित मंत्रालयों 

द्वारा चूककर्ता अधिकारिर्यो के विरूद्ध कौ गई कारवाई; (ख) 

मंत्रालयों -विभागों कं भ्रष्टाचार के संबंध मे महत्वपूर्णं व्यक्तियों “संसद 

सदस्यो से प्राप्त wi के satan तथा एसे पत्रों पर संबेधित 

मत्रालयो/८विभाग द्वारा कौ गई कारवाई संबंधी जानकारी का केद्रीयकृत 

रूप से रख-रखाव नहीं करता है। |
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प्रशासनिक सुधार ओर लोक शिकायत विभाग विशेषकर संसद 

सदस्यों से प्राप्त पत्रो at पावती देने ओर उनका शीध्रातिशीघ्र उत्तर 

देने के diy मे केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय यद्धत्ति नियम पुस्तिका 

मे वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन करने कौ आवश्यकता के बारे 

मे मंत्रालयो/विभागों को जानकारी देने के लिए समय-समय पर 

उन्हे पत्र लिखता रहता है। विशेष रूप से केन्द्रीय Hiri से संसद 

सदस्यों से प्राप्त wi के निपटान at प्रगति को आवधिक रूप 

से मौनीटर करने के लिए अपने संबंधित मंत्रालयों मे तत्र स्थापित 

ea का अनुरोध किया गया है। 

इसके अतिरिक्त, कार्मिक ओर प्रशिक्षण विभाग ने मंत्रालय 

मेँ दिनांक 1.12.2010 कौ कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/4/2011 स्था. 

(ए) भी जारी fea गया था जिसमे केन्द्र सरकार के सभी 

मंत्रालयो/विभागो ओर सभी wade राज्य क्षेत्रो कं मुख्य सचिवों 

से अनुरोध किया गया था fe अतिमहत्वपूर्णं व्यवितर्यो के पत्रो 

के day मेँ dele सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका 

मे वर्णित अनुदेशो का अक्षरशः पालन किया जाए्। विधिवत, जाच 

के बाद इन अनुदेशो के किसी प्रकार का उल्लंघन सिद्ध 

होने पर संबंधित सरकारी सेवक नियमानुसार उपयुक्त दंड का भागी 

होगा । 

उल्लेखनीय है कि सचिव, कार्मिक ओर प्रशिक्षण विभाग ने 

राज्य/संघ राज्य al के सभी मुख्य सचिवों को पुनः दिनांके 9. 

40.2012 को अनशा. पत्र सं. 11013/4/2011 स्था. (ए) लिखा ` 

था जिसमे उनसे अनुरोध किय गया था कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण 

विभाग के दिनांक 1.12.2011 के कार्यालय ज्ञापन 4 उल्लिखित 

अनुदेशो का कारगर ढंग से कार्यान्वयन करने के लिए a आवधिक 

रूप से इन अनुदेशो को दोहराएं तथा अपने संबंधित राज्यो/संघ 

राज्य क्षेत्रो के जिला मजिस्टैट/कलेक्टर ओर अधीक्षकों के सम्मेलन 

मे इसके कार्यान्वयन कौ समीक्षा करें । 

भारी दुर्लभ मृदा खनिजोँ का निर्यात 

1919. श्री धनंजय सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे कि : 

(क) मोनाजाइट ओर इल्मेनाइट जैसी भारी धातुओं के खनन 
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के लिए aga धारके खनन कपनियो का ब्योरा क्या है; 

(ख) वर्ष 2011-12 कं दौशन wae ओर मोनाजाइट 

तत्व वाले थोरियम सहित भारी दुर्लभ मृदा खनिज का कुल कितना 

निर्यात किया गया; 

(ग) क्या परमाणु ऊर्जां अधिनियम के अंतर्गत थोरियम अथवा 

इल्मेनाइट ओर मोनाजाइट तत्व वाले . थोरियम के निर्यात का 

निषेध किया गया है; 

(च) यदि a, तो aad. व्यौरा क्या है; 

(ड) क्या तमिलनाडु ओर केरल के ad से थोरियम व 

अन्य भारी दुर्लभ खनिजों के गैर-कानूनी खनन ओर निर्यात कौ 

सूचना है; ओर ॑। 

(a) यदि हां, तो इस Wau में सरकार द्वारा कौ ग्ई 

कारवाई सहित aca न्यौरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मत्री (श्री वी. नारायणसामी)ः 

(क) मोनाजाइट ओर इल्येनाइट जैसे भारी खनिज के खनन के 

लिए लादससधारी खनन soft के et खान मंत्रालय के भारतीयः 

खनन ब्यूरो द्वारा रखे जाते fi इस संबंध मे खान विभाग से ` 

wa की गई सूचना संलग्न विवरण-। मेँ दी गई है। 

(ख) “*थोरियम युक्त setae” के नाम, विवरण अथवा 

संदर्भ वाली tt कोई भी सामग्री काणिज्यिक रूप से उपलब्ध 

नही है। इल्मेनाइट एक te खनिज है जो प्राकृतिक रूप मे पुलिन 

बालू खनिजों के साथ संयुक्त रूप से ओर उनकं एक भाग के 

रूप मेँ पाया जाता है। मोनाजाइट भी उसी पुलिन बालू खनिज 

कच्ची सामग्री के एकं भाग के रूप 4 विद्यमान होता. है। थोरियम 

प्राकृतिक रूप मेँ विद्यमान नही होता है ओर यह एक ta उत्पाद 

है जो मोनाजाइट को संसोधित करके प्राप्त किया जाता है। तथापि, 

संसाधन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद wage मे मोनाजाइट के 

एक ` संदूषक" के रूप मे कुछ प्रतिशत विद्यमान होने की संभावना 

रहती रै, जिसका कारण यह दहै कि दल्मेनाइट ओर मोनाजाईट दोनों 

का निष्कर्षण उसी आधार कच्ची सामग्री अर्थात् पुलिन बालू से
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किया जाता है, अर्थात् देश से बाहर किसी उत्पाद जिसमे setae 

जसे भारी खनिज ओर मोनाजाइट जैसे विरल मृदा खनिज आदि 

शामिल रहै, के कुल निर्यात के संबंध मे पुलिन बालू सूचना वाणिज्य 

विभाग द्वारा रखी जाती है। वाणिज्य विभाग से प्राप्ते की गई सूचना 

संलग्न विवरण-॥ मे दी गई है। 

(ग) ओर (घ) जैसाकि पहले ही बताया जा चुका है, '' थोरियम 

युक्त इत्मेनाइट'' कं नाम, विवरण अथवा संदर्भ वाली कोई भी 

सामग्री वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इल्मेनाइट एक एेसा 

खनिज है जो प्राकृतिके रूप 4 विद्यमान होता है। भारी खनिं 

युक्त पुलिन बालू से sete जोकि वाणिज्यिक दृष्टि से उत्पादित 

किया जाने वाला मुख्य उत्पाद है, कौ पृथक्करण कौ प्रक्रिया के 

दौरान, tet संभावना होती है fe मोनाज़ाइट की कुछ प्रतिशतता 

इल्मेनादट मे रह जाए। इल्येनाइट का उत्पादन रेखी मोनाजाइर 

अशुद्धता के पूर्णतः (100%) बिना करना तकनीकौ ओर आर्थिक 

दृष्टि से व्यवहार्य vet होगा। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा 

विकिरण संरक्षण नियम, 2000 कै नियम 3,5 ओर 6 के Fata 

^" ठोस सामग्री मे रेडियोन्युक्लाइड का अपवर्जन, we ओर अनुमति "" 

के way मे जारी किए गए निर्देश संख्या 01/2010 के अनुसार, 

इल्मेनाइट मे मोनाजाइट कौ मात्रा अधिक से अधिक 0.25% द्यो 

सकती है। इसके अतिरिक्त, मोनाजाइट प्राकृतिक रूप मे पाया जने 

वाला एक भारी खनिज है जो पुलिन बालू मेँ मौजूद होता 2 

मोनाजादट को संसोधितं करने से थोरियम नामक एके उत्पाद 

उत्पादित होता है! मोनाजाइट ओर थोरियम को धातु, भिश्र धातु, 

रासायनिक यौगिन अथवा सद्र अथवा किसी भी पदार्थं के रूप 

मे, परमाणु ऊर्जां अधिनियम के अंतर्गत विहित पदार्था कौ अनुसूची 

मे “'विहित cael’ माना जाता ti परमाणु ऊर्जां अधिनियम, 1962 

कौ धारा 14,16 ओर 30 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी 

किए गए creda के अतिरिक्त किसी विहित पदार्थं का अर्जन, 

उत्पादन, अधिग्रहण, उपयोग, निपटान, निर्याति अथवा आयात निषेध 

दै। 

(ड) ओर (च) सरकार को तमिलनादु ओर केरल के तटवतीं 

aati से थोरियम ओर अन्य भारी खनिजों के अवैध रूप से खनन 

करने ओर उनका नियति करने के dau में ae सरकारी रिपोर 
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अथवा सूचना नहीं मिली है। तथापि, हाल ही मेँ विगत में, Hew 

प्रेस रिपोर्ट ओर अन्य पत्र इस मामले मे प्राप्त wt किसी. 

खनिज ओर vem बालू खनिज के लिए खनन पट कौ अनुमति 

देने के day में विशेष रूप से यह प्रक्रिया अपनाई जाती है; 

तत्संबंधी राज्य सरकारों द्वारा इच्छुक पक्षकार से पुलिन बालू खनिजों 

के Vay मे खनन संबंधी w को लेने कें लिए अवेदन पत्र 

wa किए जाते है जिन्हे वे भारत सरकार के खान मंत्रालय को 

उनकी संस्तुति के लिए प्रेषित करते fi यदि खनन संबंधी ve 

के आवेदन पत्र मे इल्मेनाइट, रूटादल, जकन, ल्यूर्कोक्सीन, Wie, 

सिलिमेनाइट ओर मोनाजाइट जैसे परमाणु खनिज का खनन शामिल 

होता है, खान मंत्रालय, भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग से 

“" अनापत्ति प्रमाणपत्र" (एन.ओ.सी.) कौ मांग करता हे। परमाणु 

ऊर्जा विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र करने कै बाद, खान मंत्रालय 

राज्य सरकार को सिफारिश जारी करता है, जो आवेदन कों को 

खनन we के लिए अनुमति अथवा अस्वीकृति जारी करते है। तत्सब॑धी 

राज्य सरकारों के खान ओर yaar निदेशक, प्रत्येक राज्य में 

खनन संबंधी कार्यं कलापो पर नियंत्रण रखते ह ओर यह सुनिश्चित 

करते ¢ कि खनन Ges द्वारा संगत ara का अनुपालन 

किया जा रहा है। अतः, किसी राज्य मे किसी भी खनिज के 

अवैध रूप से खनन का पता लगाने कौ जिम्मेदारी राज्य सरकार 

के Wher की हे। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद पुलिन बालू 

खनन सुविधाओं का अपेक्षित विनियामक निरीक्षण किया जाता है 

ओर परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय 

(Ue) को पूर्ण रूप से शामिल करते हुए इसे ओर अधिक 

सुदृढ करने के लिए संबंध मेँ निर्णय लिया गया है। Aarne 

ओर थोरियम के अवैध रूप से निर्यात करने के संबंध में, केन्द्रीय 

उत्पाद-शुल्क ओर सीमा-शुल्क विभाग किसी-भी सामग्री का अवैध 

रूप से निर्याति करने को रोकने के लिए एके सक्षम प्राधिकारी 

है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने यह पुष्टि कौ है कि, विकिरण संसूचन 

उपस्कर जिसका विनिर्माण इस सपय इलैक्टानिक्स कापेरिशन sith 

इंडिया लिमिटेड (ई.सी.एल) द्वारा किया जा रहा है, अगले वर्ष 

विभिन समुद्र wR पर स्थापित करके, पुलिन बालू खनिज कौ 

निर्यात खेपौ मे dag के अस्वीकार्य स्तरों कौ मौजूदगी का 

पता आसानी से लगाया जा Wem
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विवरण 

खनिज बालू^मोनाजडट/इल्मेनाइर/रूटाइल का उत्पादन करने वाले खनन पट की सूची 

कसं. Ul धारक का नाम गांव जिला 

1 2 3 4 

केरल | 

1. इडियन eR aad लिमिटेड चावरा एवं नीडकर कोल्लम 

2. इंडियन ten aed लिमिटेड Wag, भागम एवं तेक्कूम कोल्लम 

3. der रेअर sed लिमिटेड पानमाना, अलापड wa अगनिवेलिमकुलंगरा कोल्लमं 

4. केरल मिनरल्स. एंड Ferra पानमाना, चवरा 7 कोल्लम 

ओडिशा 

1. इंडियन wn aed लिमिटेड माटिखाल ` ` गजम 

तेमिलनाडु 

1. इंडियन ten aed लिमिरेड कौलमिडालम | कन्यकुमारी 

2. इंडियन रेअर aed लिमिटेड मणवालकूरिच्वि लक्ष्मीपुरा एवं कुलच्चल कन्याकूमारी 

3. | इंडियन tax aed लिमिटेड | मणवालकूरिच्चि । कन्याकूमारी 

4 वीवी. मिनरल्स अलगप्पपुरम . कन्याकमारी 

5. dtd. मिनरल्स |  - अलगप्युरम कन्याकुमारौ 

6 वीवी. मिनरल्स arent ` कन्याकुमारी 

` 7 Sat. मिनरल्स.  कीलमिडालम | कन्याकुमारी 

8. वीवी. मिनरल्स मिडालम । कन्याकुमारौ 

9. वीवी. मिनरल्स [र  मिडालम oe | ` कन्यकुमारी 

10. dat. मिनरल्स | वायपर | तुततुक्कडि 

11. नीच मिनरल्स सड कंपनी लिमिटेड (इंडिया) मनप्पादु | Taras 

2 ame सैडस कंपनी ` पडुक्कप्पत्तु | तुत्तुक्कुडि 

13. इंडस्ट्रियल मिनरल्स इंडिया | aa एवं पेरियसामीपुरम तुत्तक्कूडि 

14. वी.वी मिनरल्स । चेट्िकुलम तिरूनेल्वेलि 



321 प्रश्नों के 14 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 322 

aa (दैक्टेयर) स्वीकृति की तारीख निष्पादन कौ तारीख खनिजो का नाम 

5 6 7 8 

67 ` 21/10/1998 19/04/1999 . मोनाजाइट, इल्मेनाइट ओर रूटाइल 

102.77 15/03/2006 11/5/2006 खनिज बालू 

180 8/6/2007 7/6/2011 खनिज बालू 

203.8 11-दिसम्बर-72  9-जुलाई-85 खनिज बालू 

2464.05 लागू नही 27/10/2005 इल्मेनाइट 

29.78 2 1/09/1977 15/10/1979 मोनाजाईट, इत्मेनाइट ओर रूटाइल | 

141.23 12/8/1981 27/06/1984 मोनाजाइट, इल्मेनाइट ओर रूटाइल 

7.06 1/11/1968 25/05/2001 (नवीनीकरण) मोनाजाइट, इल्मेनाइट ओर रूटाइल 

2.22 21/01/2004 21/02/2004 गार्नेट, serge ओर रूटाइल 

3.08 21/01/2004 21/02/2004 m2, इल्मेनाइट ओर रूरादल 

3.07 2V01/2004 21/02/2004 az, इल्मेनाइट ओर रूटाइल 

2.42 31/01/2006 17/03/2008 गार्नेट, इल्मेनाइट ओर रूटाइल 

0.7 31/01/2006 17/03/2008 Miz, इल्मेनाहट ओर रूटाइल 

3.63 10/3/2004 18/03/2004 Mie, इल्मेनाइट ओर रूटाइल 

4.18 18/04/2006 3/5/2006 गार्नेट, इल्मेनाइट BK रूटाइल 

5 1/8/2001 6/2/2002 गार्नेट, इल्मेनाईट ak रूटाइल 

16.93 लागू नही 7/2/1994 गार्नेट, इल्मेनाइट ओर ` SIRT 

36.66 27/09/2011 4/10/2011 गोर्नेट, इल्मेनाइट ओर रूटाइल 

2.19 20-अक्तूबर-05 15-जुलाई-06 गार्नेट, इल्मेनाइट ओर | रूटाइल 
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1 2 3 4 

15. वी.वी मिनरल्स चेट्िकुलम तिरूनेल्वेलि 

16. बी.वी मिनरल्स इरूक्कनतुरे तिरूनेल्वेलि 

17.  वी.वी मिनरल्स इरूक्कनतुरे (पूर्वी) तिरूनेल्वेलि 

18. «dat मिनरल्स इरूक्कनतुरे (पश्चिम) frsteata 

19. वी-वी मिनरल्स के. Wer तिरूनेल्वेलिं 

20. एम. रमेश, तूतीकोरिन कराइचितु पुदूर तिरूनेल्वेलि 

21. वी.वी मिनरल्स कराइचितु पुटूर तिरूनेल्वेलि 

22. वी.वी मिनरल्स कराईचितु Fax तिरूनेल्वेलि 

23. ती-वी मिनरल्स HUA पुदूर तिरूनेल्वेलि 

24. वी.वी मिनरल्स कराइचितु पुदूर तिरूनेल्वेलि 

25. वी.वी मिनरल्स कराइचितु पुदूर तिरूनेल्वेलि 

26. के PMI कराइचितु पुदूर तिषूनेल्वेलि 

27. वी-वी मिनरल्स कराइचितु पुदूर तिरूनेत्वेलि 

28. वी-वी मिनरल्स कराइचितु पुदूर तिरनेल्वेलि 

29. वी-वी मिनेरल्स ` कराइचितु Fax तिरूनेल्वेलि 

30. वी.वी मिनरल्स कराइचितु पुदूर तिरूनेल्वेलि 

31. qaace me प्राइवेट Sats, ag कराइचितु उवरि तिरूनेल्वेलि 

32. टासवर्ल् He प्राहवेट लिमिटेड, चैन्नई कराडचितु उवरि तिरूनेल्वेलि 

33. टासवल्ड ane प्राइवेट लिमिटेड, चैन कराइचितु उवरि तिरूनेल्वेलि 

34.  टरंसवल्डं गारनेट wede लिमिटेड, चैनई कराइचितु उवरि तिूनेल्वेलि 
35. टंसवल्डं गार्नैट प्राइवेट लिमिटेड, चैननई कराइचितु उवरि तिरूनेल्वेलि 

36. टंसवल्ड are प्राइवेट लिमिटेड, dg | कराइचितु उवरि ` तिरूनेल्वेलि 

37. टूसव्ड TMS प्राइवेट लिमिटेड, Gas कराइचितुं उवरि तिरूनेल्वेलि 

38. टरंसवल्डं ae प्राइवेट लिमिटेड, चैन्नई कराईचितु उवरि areata 

39. aaaes TWH wea लिमिटेड, dad कराचितु उवरि तिरूनेल्वेलि 

40. टं सवल्डं me प्राइवेट लिमिरेड, चैनई कराइचितु उवरि तिरूनेल्वेलि 

41. टांसवरल्ड me wgde लिमिटेड, dad कराइचितु उवरि तिरूनेल्वेलि 

42. aaaes ae aterad उवरि तिरूनेल्वेलि प्राइवेट लिमिटेड, Jd 
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5 6 7 8 

4 19-जनवरी-10 10-मई-10 m2, इल्मेनाइट ओर रूटाइल 

9 10-मई-95 22-जून-95 गार्नेट, इल्मेनाइट ओर रूराइल 

5 17-मार्च-04 11-अप्रैल-05 गार्नेट, इल्मेनाहृट ओर रूटाइल 

5 5-जून-02 11-अप्रेल-05 Wi, इल्मेनाइट ओर रूटाइल 

0.82 ऽ-जून-90 30-जुलाई-90 गार्नेर, see ओर रूटाइल 

1.13 22-जनवरी-90 17-जुलाई-%0 m2, इल्मेनाइट ओर रूराइल 

4.77 20- अक्तूबर -05 13 -जुलाई-06 ` गार्नेर, इल्मेनाइट ओर रूटाइल 

3.01 14-जनवरी-03 13-जुलाई-06 गार्नेट, इल्मेनाइट ओर Kea 

2.47 15-जून-02 9-अप्रैल-05 गार्नेट, इल्मेनाइट ओर रूटाइल 

3.47 20- अक्तूबर -05 12-दिसम्बर-05 गार्नेट, इल्मेनाइट ओर KET 

2.08 19-जनवरी-10 4-म्ई-10 Td, see ओर रूटाइल 

1.91 24- मई-01 11-अक्तूनर-01 wre, इतल्मेनाइट ओर रूटाइल 

2.49 5-मई-95 7-जून-95 Tz, wae ओर रूटाइल 

2.29 5-जून-02 12-अप्रेैल-05 गार्नेट, इल्येनाइट ओर Kees 

7.87 5-मई-95 7-जून-95 THe, इल्मेनाइट ओर Berga 

36.34 19-जुलाई-० 12-नवम्बर् 94 MZ, इल्मेनाइट ओर रूटाइल 

10.11 12 -दिसम्बर-96 3-अप्रैल-97 गार्नेट, इल्येनाइट ओर रूराइल 

2.38 9- जुलाई -01 23- अक्तूबर -01 गार्नेट, इल्मेनाइट ओर रूटइल 

4.43 9-जुलाई-01 23-अक्तूनर-01 me, saree ओर रूटाइल 

2.53 30-सितेम्बर-97 22-अक्तूबर-97 गार्नेट, इल्मेनाइट ओर रूरटाइल 

4.85 9-जुलाई-01 22-अक्तूबर-01 me, इत्यन्य ओर रूटाइल 

1.01 17 -जुलाई-01 23-अक्तूर्बर-01 गार्नेट, serge ओर रूटाइल 

1.17 9-जुलाई-01 23-अक्तूबर-01 गार्नेट, इल्येनाइट ओर रूराइल 

0.88 9-जुलाई-01 23-अक्तूबर-01 गार्नेट, sage ओर रूटाइल 

3.37 25-सितम्बर-97 22-अक्तूबर-97 गार्नेट, sarge ओर रूटाइल 

0.36 9-जुलाई 01 22-अक्तूबर-01 गार्नेट, इल्मेनाइट ओर रूराइल 

0.89 9-जुलाई-01 23-अक्तूबर-01 mW, इल्येनाइट ओर रूटाइल 

0.51 9-जुलाई-01 23- अक्तूबर-01 गार्नेट, इल्मेनाइट ओर रूटाइल 
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1 2 3 4 

43. टंसवरल्ड mie प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई | कराइचितु उवरि तिरूनेल्वेलि 

44. टांसवल्डं ude प्राइवेट लिमिटेड, `चेनई ` कराइचितु उवरि | तिरूनेल्वेलि 

45.  वी.वी मिनरल्स कूडनकुलम तिरूनेल्वेलि 

46. बीच मिनरल्स Ge कंपनी. Ea तिरूनेल्वेलि 

47. बीच मिनरल्प सेंड कंपनी ea तिरूनेल्वेलि 

48. dra मिनरल्स Fe कंपनी ea तिरूनेल्वेलि 

49. बीच मिनरल्स सैंड कंपनी ea तिल्नल्वेलि 

50. . बीच मिनरल्स सड कंपनी Rea तिरूनेत्वेलि 

51. बीच मिनरल्स ae कंपनी Hea  तिरूनेल्वेलि 

52. ` बीच `मिनरल्स ae कंपनी EA तिरूमेल्वेलि 

53. बीच मिनरल्स सैंड कंपनी कूटम ` तिरूनेल्वेलि 

54. तमिलनाडु मिनरल्स लिमिटेड . Bea तिस्नेलवेलि 

55. बीच मिनरल्स सैंड कंपनी कूटम तिरूनेल्वेलि 

56.  वी.वी मिनरल्स लिविन्जीपुरम तिरूनेल्वेलि 

57. वी.वी मिनरल्स लिविन्जीपुरंम  तिरूनेल्वेलि 

58. वी.वी मिनरल्सं लिविन्जीपुरम तिरूनेल्वेलि 

59. वी.वी मिनरल्स ` लिविन्जीपुरम तिरूनेल्वेलि 

60. ` वीवी मिनरल्स तिरूवम्बलपुरम तिरूमेत्वेलि 

61. बीवी मिनरल्स. तिरूवम्बलपुरम fetes 

62. वी-वी पिनरल्स तिरूवम्बलपुरम तिरूनेल्वेलि 

63. वी.वी मिनरल्स  विजयपति ` तिरूनेल्वेलि 

64. वी.वी मिनरल्स विजयपति तिरूनेल्वेलि 

68. वीवी मिनरल्स विजयपति तिरूनेल्वेलि 

66. इंडियन tar aed लिमिटेड विजयपति कन्याकुमा 

67. इंडियन ten aed लिमिटेड विजयपति कन्याकमारी 

68. ata. मिनरल्स गोपालापुरम मदुर 

` 69.  वी-वी free मुरूगनेरि | मदुर 
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5 6 7 8 

1.6 9-जुलाई-01 23-अक्तुबर-01 गार्नेट, इल्येनाइट ओर रूटाइल 

1.03 9-जुलाई-01 23-अक्तूबर-01 गार्नेर, इल्मेनाइट ओर रूटाइल 

2.47 20-अक्तूबर-05 12 -दिसम्बर-05 गार्नेट, इल्मेनाइट ओर रूटाइल 

4.64 12-जुलाई-.95 17-मार्च-95 Wiz, sage ओर wage 

2.87 16-फरवरी-01 12-सितम्बर-01 गार्नेट, इल्येनाहट ओर Bega 

4.43 1-मार्च-04 5-अगस्त-04 गार्नेट, इल्मेनाइट ओर रूटाइल 

4.76 31-जनवरी-01 11-सितम्बर-01 गार्नेट, इल्मेनाइट ओर रूटाइल 

4.9 31-जनवरी-01 11-सितेम्बर-01 Tae, इल्येनाइर ओर रूटाइल 

2.6 31-जनवरी -01 11-सितम्बर-01 ` गार्नेट, इल्मेनाइट ओर रूटाइल 

4.73 ` 18-जनवरी-01 19-फरवरी-01 गार्नेट, इल्मेनाइट ओर Bee 

4.15 18-जनवरी-01 12-सितम्बर-01 Wie, sarge ओर रूटाइल 

4.36 10-जुलाई-97 20-जुलाई-98 THe, इल्मेनाइट ओर रूटाइल 

2.47 18-जनवरी-01 | 19-फरवरी-01 THe, इल्मेनाइट ओर Bea 

0.96 15-सितम्बर-04 11-अप्रैल-05 गर्नेट, इल्मेनाहट ओर रूटाइल 

4.1 12 -मार्च-04 11-अप्रेल-05 TAZ, इल्मेनादट ओर रूटाइल 

3.79 23-अगस्त-04 11-अप्रैल-05 गार्नेट, sere ओर रूटाइल 

3.36 23-अगस्त-04 11-अप्रैल-05 गार्नेट, इल्येनाइट ओर रूटाइल 

3.38 ` 9-मार्च-01 17-अगस्त-01 गार्नेट, was ओर रूटाइल 

2.03 18-अप्रैल-04 23-मई-06 गार्नेट, serge ओर — 

4.06 18-अप्रैल-06 25-मई-06 Wiz, wre ओर Kage 

4.8 9-मार्च-01 17-अगस्त-01 गार्नेट, इल्मेनाइट ओर रूटाइल 

4.51 9-मार्च-01 17-अगस्त-01 m2, sere ओर Kearse 

5.03 ` 6-सितम्बर-00 ` 28-सितम्बर-00 गार्नेट, इत्मेनाइट ओर रूटाइल 

13.24 28-अक्तूबर-78 28-सिततम्बर-79 मोनाजाइट, इत्मेनाइट ओर Kage 

67 21-अक्तूबर-98 19-अ्रैल-99 मोनाजाइट, इल्मेनाइट ओर werd 

3.16 31-जनवरी-06 28-फरवरी-06 THe, इल्मेनाइट ओर रूटाइल 

3.46 31-जनवरी-06 28-फरवरी-06 Te, इल्मेनाइट ओर Bega 
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विवरण-॥ 

वर्ष 2011- 12 के लिए भारत द्वारा विरल मृदा खनिज का नियति 

आई.टी.सी.-एच.एस. मद का विवरण | मात्रा(किलोग्राम) 

25085032 सिलीमेनाइर gare (सिलीमेनाइट बालू सहित) 8835484 

25132030 प्राकृतिक We 428719479 

25132090 ` अन्य प्राकृतिक अपपर्षक 45891711 

25309040 विरल मृदा धातु | के अयस्क तथा aig 24000 

26122000 थोरियम अयक तथा साद्र (स्त्रोत आई.आर.ई.एल.) 4000 . 

26140010 असंसाधित इत्मेनाइट 824185630 

26140020 SAT, अपग्रेडिड ues Serge 55337211 | 

(serge afer सज्जीकृत इल्मेनाइर) 

26140031 ` रूटाइल बालू सहित विरल मृदा | ओंक्साइड ` 6695931 

26140039 अन्य Sea 4012 

26140090 | । अन्य टाइटेनियम अयस्क तथा सद्र 26757940 

26151000 Waray अयस्के तथा सादर 43533383 

` 26159010 वैनेडियम अयस्क तथा सादर 1250000 

26159020 नायोनियम अथवा टैन्टेलम अयस्क तथा aig 522657 

असैनिक परमाणु सहयोग समरीत 

1920. श्री वरुणं गांधी : 

श्री एस. Saree : 

क्या विदेश मंत्री यहे बताने कौ कृपा करेगे कि 

(क) भारत ओर कनाडा कं बीच हुए द्विपक्षीय असैनिक परमाणु 

सहयोग समद्मौते के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई | है; | 

(ख) क्या कनाडा भारत को परमाणु Waa बेचने का इच्छुक 

हिः 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी ot क्या है; 

(घ) क्या कनाडा ओर आस्ट्रेलिया यूरेनियम परमाणु ईधन ऊर्जा 

निर्यात करने पर सहमत हो गए ह ad सरकार Se अपने परमाणु 

सामग्री के उपयोग कौ जांच करने की अनुमति प्रदान करे; ओर 

(ङ) यदि a, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? 

विदेश मंत्रालय मँ राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर); (क) 
से (ङ) भारत WSR तथा कनाडा सरकार ने जून, 2010 मे प्रधानमंत्री, 

मनमोहन सिंह की कनाडा यात्रा के दौरान परमाणुं ऊर्जा के शान्तिपूर्णं 

प्रयोग पर सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर किये a
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परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्णं प्रयोग पर सहयोग संबंधी भारत 

कनाडा करार, 2010 कं प्रावधानों के अनुसार भारतं तथा कनाडा 

के बीच व्यापक सहयोग कौ परिकल्पना कौ me है। ) 

4-9 नवम्बर, 2012 को कनाडा के प्रधान मत्री स्टीफन हार्प॑र 

कौ भारत यात्रा के दौरान दोनौ पक्षों ने परमाणु ऊर्जां के शान्तिपूर्णं 

प्रयोग पर॒ सहयोग संबधी भारत-कनाङं करार कै कार्यान्वयन के 

लिए उपयुक्त व्यवस्था पर अद्यक्षर किये थे। 

15-17 अक्तूबर, 2012 को आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री जूलिया 

गिलाडं कौ भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षौ ने यह घोषणा की 

कि भारत तथा आस्ट्रेलिया द्विपक्षीय असैनिक परमाणु सहयोग करार 

पर वार्ता प्रारम्भ करेगे। 

हिन्दी) 

सरकारी उपक्रमो र्मे नियुक्ति कं fem 

सीवीसी द्वारा weet 

1921. श्री हर्ष वर्धन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या सरकारी उपक्रमो के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति 

के पूर्वं सीवीसी द्वारा एनओसी जारी किया जाता है; 

(ख) यदि हां, तो एसे अधिकारियों, जिनकं लिए गत तीः 

वर्षो के दौरान सीवीसी द्वारा एनओसी जारी किया जाना था, की 

संख्या के संबंध मे सरकार द्वारा क्या कार्यवाई कौ गई; ओर 

(ग) उन मामलों कौ कुल संख्या कितनी है जिनमे सीवीसी 

द्वारा इस संबंध मे wat अधिकारियों के कार्यग्रहण कौ तिथि के 

पश्चात् अनुमति प्रदान की गई? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमत्री कार्यालय A राज्य मत्री (श्री बी. नारायणसामी) : 

(क) जी, हां। सार्वजनिक aa के उपक्रमो (पीएसयु) के कार्यात्मक 

निदेशकों (सीएमडी सहित) के ` रूप मँ अधिकारियों कौ नियुक्ति से 

पूर्वं सरकार/खार्वजनिक aa मे कार्यरत व्यक्तियों के मामले में सतर्कता 

अनापत्ति सीवीसी से तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के मामले म पुलिस 

प्राधिकारियों से प्राप्त की जाती ₹ै। 

(ख) सीएमडी सहित कार्यात्मक निदेशक कौ पिछले तीन वर्षो 

मे कौ गई fafa की संख्या निम्नानुसार है : 
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2009-10 : 92 

2010-14 : 96 

2011-12 ट 142 

नियुक्तियो के Ta मामलों मे, सीवीसी अनापत्तिपुलिस सत्यापन 

अनिवार्य रूप से किया जता t जो इस पर निर्भर करता है कि 

क्या अभ्यर्थी को सरकार/सार्वजनिक da कं उपक्रम के भीतर से 

अथवा गैर-सरकारी स्रोतों से नियुक्त किया जा रहा है। 

(ग) नियुक्ति किए जाने क पूर्वं सीवीसी अनापत्ति अनिवार्य 

रूप से प्राप्त की जात्ती है, चयनित्त अधिकारियों के कार्यभार- ग्रहण 

को तिथि कं पश्चात सीवीखी अनापत्ति प्राप्त करने का प्रश्न ही ae 

उठता FI 

[sya] 

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के त्रो 

मे विद्यालय BEI की दर 

1922. श्री के.पी. we : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) पिछले तीन वर्षो ओर चालू at के दौरान प्राथमिक 

ओर माध्यमिक . स्तरों पर अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों से 

संबधित छत्रो A विद्यालय ser कौ दर राज्य-वार क्या है; 

(ख ) इन समुदायं से संबंधित छात्रों मे विद्यालय छोडने की 

उच्च दर के क्या कारण है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति मे सुधार के लिए क्या कदम 

waa? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (डो. शशी 
थरूर): (क) 2008-09, 2009-10 (अनंतिम) ओर 2010-11 

(अनंतिम) के दौरान कक्षा ।-४ तथा कक्षा ।-> के लिए अनुसूचित 

जाति/अनुसूचित जन जाति छात्रो के अध्ययन बीच में छोड़ने 

की दर का राज्यवार व्यया संलग्न विवरण-। ओर ॥ मे दिया गया 

al 

(ख) अध्ययन बीच भे wet कौ द्र अधिक होने के कारण 

अपर्याप्त स्कूल अवसंरचना ओर सुविधाएं, प्रतिकूल छनत्र-शिक्षक अनुपात;
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गृहकार्यो अथवा अन्य प्रकार के कार्यो मँ लगे बच्चे, मौसमी प्रवर्जन 

ओर अन्य सामानर्थिक कारक हो सक्ते है। 

(ग) सरकार सर्वं शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन 

के जरिए प्रारंभिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाने का लक्षय पूरा करने हेतु 
सतत रूप से प्रगति केर रही है) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा 

का अधिकार अधिनियम, 2009, जो 1 ata, 2010 से लागू हज 

हे, मे यह व्यवस्था है कि 6 से 14 वर्ष कौ आयु समूह के प्रत्येक , 

, बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क ओर अनिवार्य 

शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा! सर्वं शिक्षा अभियान 

के कार्यान्वयन area को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 

के उपनन्धो के समनुरूप बनाने हेतु संशोधित किया गया है ओर 

ad शिक्षा अभियान कार्यक्रम को शिक्षा का अधिकार् अधिनियम 

के मानदण्डौ ओर anal के अनुसार कार्यान्वितं किया जा रहा है 

ताकि स्कूलों मे नामांकन ओर वर्च्ो को स्कूल A रोकने 4 वुद्धि 

हो सके। 

स्कूल छोडने कौ दर मै कमी लाने के लिए बहु-आयामी 

दृष्टिकोण अपनाया गया है। gad अन्य बातों के साथ-साथ स्कूल 

अवसंरचना ओर सुविधाओं को सुदृढ करना, उन आवासीय स्थानो, .. 

जहां पर नियमित स्कूल नहीं है, मे बच्चो के लिए आवासीय छात्रावास 

5 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 336 

का निर्माण करना, अतिरिक्ति शिक्षको कौ व्यवस्था करना, शिक्षकों 

कौ नियमित रूप से प्रशिक्षण देना, बच्चों की पाठ्यपुस्तक ओर 

वर्दियो कौ व्यवस्था करना शामिल दै। सर्वे शिक्षा अभियान बालिकाओं, 

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ओर मुस्लिम समुदाय के लिषए 

संगत निर्धारित प्रावधानों की व्यवस्था करता tl कस्तूरबा गांधी 

बालिका विद्यालय योजना मँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 

अन्य पिडा वर्गं ओर मुस्लिम समुदाय कौ बालिकाओं कं लिए 

आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूलों at स्थापना कौ व्यवस्था है। स्कूलों 

मे नामांकम दर बढाने ओर वच्चो को स्कूल मे बनाए रखने में 

टि करने at दृष्टि से मध्याह्न भोजन योजना भी कार्यान्वितं कौ 

=, रही है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा कौ सर्वसुलभता के 

लिए राष्टीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरंभ किया गया हे जिसका 

उदेश्य शिक्षा की gam मे महिला-पुरूष संबंधी ओर 

सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करना दै। राष्ट्रीय माध्यमिक, 

शिक्षा अभियान के तहत बालिकाओं को अपनी शिक्षा जारी रखने 

मे सक्षम बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय को माध्यमिक 

स्कूल में स्तरोनत करने की व्यवस्था है। अध्ययन के तहत अनुसूचित 

जाति ओर अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रो मे नामांकन प्रक्रिया, विशेष 

कोचिंग/उपचारत्मक शिक्षण ओर संवेदनशीलता कार्यक्रम जैसे करई 

अन्य उपाय किए गए FI 

विवरण 

प्राथमिक स्तर (कक्षा Vv) पर अध्ययन बीच मेँ छोड़ने की दर 

क्र सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अनुसूचित जाति छात्र अनुसूचित जनजाति छात्र 

2008-09 2009-10 2010-11 2008-09  2009-10 2010-11 

( अनंतिम) (arf) (अनंत्तिम) (अनतिम) (अनतिम) - (अनतिम) 

1 2) 3 4 5 6 7 § 

1. आन्ध्र प्रदेश 20.2 . 18.5 19.6 39.8 37.0 36.8 

2.  अरूणाचल प्रदेश - - 100.0 41.5 41.5 43.7 

3. असम ` 6.9 ` 26.9 26.2 -19.8 33.0 25.7 

4. विहार 50.1 50.4 38.8 4.0 . 10.9 27.1 

5. छत्तीसगढ़ 29.1 35.5 44.7 37.8 ` 39.2 40.3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6. गोवा -25.6 14.9 15.1 -122.6 -80.6 - 

?. गुजरात 46.9 45.2 45.2 52.6 48.0 48.0 

8. हरियाणा -5.7 -5.1 2.2 - - - 

9. हिमाचल प्रदेश 15.1 5.2 7.3 3.5 -3.3 - 

10. जम्मू ओर कश्मीर -23.4 -3.2 7 4.7 29.8 29.8 

11. ्ञारखंड 20.1 33.2 40.6 29.9 37.5 37.5 

12. कर्णाटक 7.1 16.3 143 5.4 16.7 6.9 

13. केरल -7.5 -7.2 - -13.6 -14.8 - 

14. मध्य प्रदेश 18.5 24.0 28.9 17.8 20.3 37.1 

15. AERTS 21.8 22.8 (22.7 33.2 23.8 21.1 

16. मणिपुर 35.5 37.3 29.3 52.2 57.9 51.3 

17. मेघालय 15.3 12.8 17.7 52.9 52.1 54.6 

18. मिजोरम 95.5 46.9 - 40.1 46.5 38.4 

19. नागालैंड - - - 9.8 39.8 39.8 

20. ओडिशा 25.7 19.1 15.7 35.2 38.9 22.1 

21. पंजाब 23.5 9.4 9.8 - - - 

22. राजस्थान 50.7 50.9 50.5 39.5 50.4 49.4 

23. सिक्किम 52.0 27.9 31.9 37.4 21.5 19.1 

24. तमिलनादु -29.1 -8.6 - -57.1 8.2 - 

25. त्रिपुरा 8.9 5.9 15.3 32.5 37.8 41.5 

26. उत्तर प्रदेश 31.9 37.7 26.0 -158.8 - 160.9 - 

27. उत्तराखंड 34.4 31.0 27.8 ¦  15.9 25.2 16.3 

28. पश्चिम बंगाल 22.6 21.4 25.9 49.9 42.2 28.3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

29. अंडमान ओर निकोबार ` | - -  22.7 4.76 0.2 

graye 
| 

30. © des -52.7 -50.1 - - -  - 

31. दादरा ओर नग॑र हवेली 21.9 12.1 14.6 | 24.6 20.2 12.0 

32. दमन ओर दीव | - | 0.7 1.8 ` -68.2 7.8 5.0 

33. दिल्ली | 89 22.9 16.3 -17.3 19.2 24.1 

34. लक्षद्वीप | - - oe 6.1 12.1 9.0 

35.  पुदुचेरी . -5.7 ` -63  -  - - ` 

भारत 26.7 29.3 26.7 31.3  34-5 35.6 

(-) का अर्थ दहै fe अध्ययन नीच मे BSI कौ दर की गणना करने के लिए कोई अ-जा./अ.ज.जा. अथवा वांछित डाटा उपलब्ध नही 

है। | | 

नकारात्मक दर स्कूल मेँ लेटरल एंटी या कक्षा दोहराने वाले wal कं कारण है। 

 विवेरण-॥ 

माध्यमिक स्तर (कक्षा FX) पर अध्ययनं बीच मे छदने कौ दर 

क्र सं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ` अनुसूचित जाति छात्र अनुसूचित जनजाति छात्र 

2008-09 2009-10 2010-11 = 2008-09 2009-10 2010-11 

(अनतिम) (rift). . (अनंतिम) अनंतिम) (अनंतिम) ` (अनंतिम) 

1 2 3 4 5 [अ 6 7 8 

1. आन्ध्र प्रदेश | 66.2 58.2 4970 81.8 76.8 72.7 

2. ` अरूणाचल प्रदेश ~. - 100.0 - 664 65.7 63.5. 

3. असम | 83.9 , 82.0 - ` 83.6 831 - 

4. विहार ` ` 884 85.4 98 9.6 . 977 7101 

5. छत्तीसगद" ` - - 59.0 oo ~ „~ 62.7 | 

€. गोवा 62.9 71.2 49.8 ~ - Oe 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7. गुजरात | 65.0 59.3 64.5 73.9 74.5 77.6 

8. हरियाणा 48.4. 18.5 17.0 - - - 

9. हिमाचल प्रदेश  39.6 | 40.7 32.5 18.0 1.4 2.1 

10. जम्मू ओर कश्मीर 50.7 49.7 - 65.3 71.9 - 

11. ars? - - 72.3 - 79.8 

12. कर्नारकं | 56.3 56.6 55.6 48.1 50.6 47.0 

13. केरल .. ॑ -4.2 5.8 | 6.2 35.2 21.2 29.1 

14. मध्य प्रदेश 63.6 62.3 43.2 82.9 ` 81.7 64.6 

15. महाराष्ट 41.8 40.6 38.3 70.2 69.7 69.8 

16. मणिपुर ) 6.6 10.7 - 71.7 70.0 ~ 

17. मेघालय . । 70.6 77.6 78.3 77.5 78.0 79.6 

18. | मिजोरम 59.1 62.1 - 68.9 63.4 54.1 

19. नागार्लैड - - - 67.3 68.2 68.5 

20. ओडिशा 77.0 75.8 75.1 85.8 85.7 85.6 

21. पंजाब 70.1 58.9  55.7 ~ - - 

22. राजस्थान व 75.1 77.2 74.5 70.8 76.1 79.3 

23. सिविकम 86.9 84.6 ` 75.2 63.7 69.6 52.2 

24. तमिलनादु 11.2 16.6 10.2 50.4 19.9 | 31.9 

25. त्रिपुरा , 63.7 53.2 | 47.8 78.7 73.9 71.6 

26. उत्तर प्रदेश 75.7 49.3 57.2 53.9 -41.9 ~ 

27. उत्तराखंडः ` ~ - 50.2 - 36.0 

पश्चिम बंगाल 77.7 75.5 66.2 87.1 84.9 74.6 
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1 2 । 3 4 5 6 7 8 

29. अंडमान ओर निकोबार - - - 28.5 45.4 31.9 

द्रीपसमूह 

30. चंडीगद् । 60.0 56.1 43.3 - ~ - 

31. दादरा ओर नगर हवेली 37.4 29.5 28.1 68.6 67.5 63.3 

` 32. दमन ओर दीव ` - 20.3 ~ 56.6 58.1 - 

33. दिल्ली 47.6 39.3 0.1 - 2.6 - 

34: लक्षद्वीप । - 100.0 29.9 23.6 33.6 

35. पुदुचेरी 11.9 12.9 8.0 . - - - 

भारत | , 66-6 59.0 56.0 76.2 75.2 70.9 

हे 

हे। 

2008-09 (अनंतिम) ओर 2009-10 (अनंतिम) के लिए 1. मध्य प्रदेश मे शामिल दै, 2. बिहार | मे शामिल दहै, 3. उत्तर प्रदेश मे शामिल 

(-) का अर्थं है कि अध्ययन बीच A ae की दर की गणना करने के लिश कोई अ.जा.८अ.ज.जा. अथवा वांछिति डाय उपलब्ध नहीं 

नकारात्मक दर स्कूल मेँ लेटरल WA या कक्षा दोहराने वाले छत्रो के कारण FI 

[ हिन्दी] 

Stands 

1923. श्री उदय प्रताप सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) नस tire टांजिटपोर्दं सिस्टम के पीठे क्या उदेश्य दै; 

(ख) बौआरटीएस के साथ संबद्ध किए जा रहे संस्थान कौन-से 

है; | 

(ग) कद्र सरकार द्वारा इस परियोजना पर कुल कितना व्यय 

किया जाना है; ओर 

(घ) इस परियोजना मेँ सम्मिलित एजेंसियां कौन-सी है? 

शहरी विकास मत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुशी): 

(क) दुत जन बस परिवहन प्रणाली (बीआरटीएस) का उदेश्य राष्ट्रीय 

wed परिवहन नीति (एनयूटीपी) के इस सिद्धांत "लोग चले वाहन 

नही" को ध्यान मेँ रखते हुए शहरी क्षत्र मे नागरिको को मध्यम 

धनत्व के समर्पित ASR पर सुरक्षित, dla, सस्ता, आरामदायक, ` 
. विश्वसनीय ओर aaa जन परिवहन उपलब्धं कराना FI 

(ख) केवल नी आर टी एस 4 संबद्ध कोई विशिष्ट संस्थान 

नही है। तथापि, पर्यावरणीय आयोजना ओर प्रोद्योमिकौ he (सीईपीरी) 

विश्वविद्यालयः; अहमदाबाद भारतीय प्रोद्योगिको संस्थान (आई आई री); 

दिल्ली, शहरी दुतजन परिवहन कंपनी लिमिटेड (यू एम टी सी) ओर 
शहरी परिवहन संस्थान (sat) इससे संबंधित संस्थान Fi 

(ग) जवाहरलाल नेहरू ` राष्ट्रीय शहरी नवीरकणं मिशन 

(जेएनएनयूआरएम) कं अतर्गत hea 21 बीआररीएस परियोजना 

की कूल परियोजना लागत 521160 करोड रू. (अनुमानित) हे। 

जिसमें से, भारत सरकार का अंश अर्थात् अतिरिक्त केद्रीय सहायता 

(एसीए) 2373.86 करोड रू. (अनुमानित) है।



345 wit को 

(घ) उपर्युक्तं 21 परियोजनाओं मे, शहरी विकास मंत्रालय भारत 

सरकार ओर आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट, राजस्थान 

ओर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार शामिल है। विजयवाडा, 

विशाखापर्टनम्, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, भोपाल, इंदौर, पुणे, पिम्परी, 

चिंचवाड्, जयपुर, शहरो के संबंधित नगर निगम ओर कोलकत्ता 

मेटोपोलिटन विकास प्राधिकरण इनकी कार्यान्वयन एजेंसियां है! 

(अमुकाद्] 

विमानपत्तर्नो पर सुरक्षा 

1924. श्री संजव We : 

श्री एकनाथ ` महादेव Wangs : 

श्री भास्करराव aga पाटील खतर्गोवकर : 

` श्री आनंद प्रकाश यपरांजपे : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी अन्तर्रष्टीय विमानन 

पर हाल में भारी कोताही बरती गयी थी; 

(ख) यदि a, तो aca? ai क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने इस diy मे कोई जांच की ह; 

(घ) यदि a, तो इस जांच क परिणाम क्या हि तथा इस ` 

घटना के जिम्मेदार cafe के विरूद्ध क्या कारवाई की गई; ओर 

(ङ) भविष्य में tat कोताहियो को रोकने के लिए सरकार 

द्वारा क्या कदम saw गए रै? 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री केसी. वेणुगोपाल); | 

(क) जी नही, 

(ख) से (ड) दिनाक 3.10.2012 की छत्रपति शिवाजी 

अन्तरराष्टीय wages, मुंबई में तैनात सी-आई.एस.एफ. ओर सीमा 

शुल्क कर्मियों से संबंधित एक घटना कौ सूचना मिली है। सरकार 

द्वारा इस मामले की प्रारम्भिक जांच at as है तथा पाया गया 

है कि पूरी घटना के समय द्वार संख्या-1 ओर द्वार संख्या-6 बंद 
थे, अतः सुरक्षा के साथ ae aria ae किया गया। 

एकमुश्त एस-एम-एस. एवं एम.एम.एस. पर प्रतिबंध 

1925. श्री एम. आनन्दन :‡ 
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श्री पी. विश्वनाथन : 

श्री सुरेश अगदी : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे कि : 

(क) क्या ange के लिए पूर्वोत्तर के लोगों के पलायन 

के मदेनजर केन्द्र सरकार ने देश मे एकमुश्त एस.एम.एस. एवं एम. 

एस-एस. के परिचालनं पर प्रतिनध लया दिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी aia क्या है; 

(ग) क्या केन्द्र सरकार लगाए गए प्रतिबंध की कोई समीक्षा 

कर् रही है; 

(घ) यदि हां, तो ada ब्योरा क्या है ओर यदि नर्ही, 
तो इसके क्या कारण है; ओर 

(ङ) oh समुचित जांच के Wasa कनेक्शन जारी करने 

वाले मोबाईल आपरेटरो को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा 

क्या कदम उठाए गए है? 

संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा); (क) 

से (घ) सरकार ने, उस समय सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान मेँ रखते 

हुए, दिनांक 17.08.2012 को सभी दूरसंचार सेवा Versi को, तत्काल 

प्रभाव से, निम्नलिखित कारवाई करने का आदेश दियाः- 

(i) समूचे देशभर के सभी राज्यो/केन्द्र शासित प्रदेशो मे अगले 

15 दिनों के लिए बी संख्या में (5 से अधिक) स्देशों 

(एस-एम.एस.) पर रोक लगाना। 

(॥) समूचे देशभर कं सभी weaves शासित प्रदेशों मे अगले 

15 दिनों के लिए बडी संख्या मे (5 Hat. सै 

अधिक कौ सामग्री वाले) सभी एम-एम.एस. पर रोक 

लगाना। 

(ii) एस-एम-एस./एम.एम.एस. पर यह प्रतिबंध रबैकिंग, वित्तीय 

संस्थानों ओर रेलवे जैसे संस्थानों के संबंधित लेन-देन 

संबधी सदेश पर लागू नहीं होगा। 

सरकार ने, इस संबध यें स्थिति की समीक्षा करने के ae, 

दिनाक 23.08.2012 को बडी संख्या मे एस-एम.एस./एम.एम.एस. कौ
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अनुमत्य सीमा को बढाकर "पांच" के स्थान पर ‘dtd’ करने का 

निर्णय लिया ओर अंततः इन प्रतिबंधो को दिनांक 30.08.2012 को 

हरा लिया गया) 

(ङ) दूरसंचार विभाग के दूरसंचार प्रवर्तन, ससाधन एवं निगरानी 

(री.ई आर.एम, ) प्रकोष्ठ फोटो, पहचान, पते (पी.आई.ए) आधार पर 

अनुपालन की पुनः छनबीन हेतुं अन्य सहायक सामग्री सहित ग्राहक 

अधिग्रहण प्रपत्र/ ग्राहकं आवेदन प्रपत्र (सी-ए-एफ)/उपभोक्ता अधिग्रहण 

प्रपन्न कौ मासिक नमूना जांच करते है! गैर अनुपालना संबंधी मामलों 

मे संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता पर दंड लगाया जाता है। इसके 

अलावा, दूरसंचार विभाग ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायलय के 

दिनांक 27.04.2012 के निर्णय ओर अदेश के निहित निर्देशो के 

अनुपालन मे दिनांक 09.08.2012 के आदेश संख्याः 800- 

09/2010-वी.ए.एस. कौ मार्फत मोबाइल उपभोक्ताओं का सत्यापन करने 

@ वारे मे नवीन कद अनुदेश जारी किए है। 

[हिन्दी] 

मेष रेल dad की चोरी 

1926. श्री Wart सरोज 

नताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या दिल्ली भेदो के ae की चोरी की जा रही 

(ख) यदि हां, तो fred तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्ष तथा चालू 

वर्षं के दौरान खोए या चोरी हए Aa रेल टोकनों कौ संख्या कितनी 

है; ` । 

(ग) wa टोकनों की चोरी या GA के कारण कितनी राशि 

की हानि हु हैः ओर. 

(घ) भविष्य मे tet चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा 

क्या कदम उठाए गए है? 

शहरी विकास मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी); 

(क) दिल्ली AA रेल कोरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) ने सूचित 

किया है कि उनकी प्रणाली से aaa खो es ~ 

(ख) ओर (ग) डीएमआरसी द्वारा यथा सूचित अनुसार पिछले 

तीन वर्षो ओर वर्तमान वर्षं के दोरान खो गए या चोरी हुए मेट्रो 

5 दिसम्बर, 2012 

> क्या शहरी विकासं मत्री यह. 
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----. 

ta aed की संख्या, तथा इसको वजह से हुए नुकसान कौ राशि. 

के em निम्नानुसार है :-. 

वर्षं टोकन. नुकसान टोकन नुकसान. 

कौ संख्या की राशि (रू) 

2009-10 585,545 12,026,077 

2010-11 | 998,708 16,713,963 

2011-12 1,298,639 18,734,106 

अप्रैल, 12 सितम्बर, 12 709,988 | 9,520,899 

कुल | 3,592,877 56,995,045 

(घ) det नुकसान को टोकने के लिए डीएनञआरसी द्वारा 

| निम्नलिखित उपाय किए गए रै :- 

(i) वर्षं 2002 के दौरान जब प्रणाली शुरू हई, प्रणाली इतनी ` 

उपयुक्त थी कि वह भारत की स्थिति के उपयुक्त थी 

तथा यात्रियों की आसान आवाजाही मे मदद करती थी 

शारीरिक क्षति को रोकने ओर ta afer को रोका 

जा सकता Al अब 01.03.2012 से स्टेशनौ प्र aa 

की गिनती & लिए प्रणाली 4 एक संशोधित रोकन 

Wate प्रक्रिया आदेश कार्यान्वित किया जा रही हे जिसके 

परिणाम दिखने शुरू हो गए है। लोगों को da 

के उपयोग के संबंध. मेँ मार्गदर्शन/शिक्षित करने, 

। जानकारी देने कं लिए समय-समय पर अभियान चलाए 

^. जाते है। ` | 

(i) Aer में प्रवेश कौ जानकारी रिकार्ड न होने पर भी 

टोकनो द्वारा बाहर निकालने के लिए ओटिमेटिक tax 

. कलेक्शन (एएफसी) wort साफ्टवेयर मे संशोधन 

किया गया है। इससे टेल Aen ओर निकास द्वारो पर 

dart हानि को. नियंत्रित करने म मदद मिली है। 

(ii) प्रत्येक मंगलवार aden बचाओं faa" के रूप 

मे मनाया जाता है जिसके दौरान प्रत्येक स्यौफ को सभी 

adi से टोकन wea करने/वापस लेने/गणना करने पर 

बल देने के निदेश दिए जति है। |
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(vi) 

(vi) 

(vii) 

(viii) 

(ix) 

(x) 

यात्रियों से टोकन छुपा कर ले जाने पर निगरानी रखने 

ओर dat को जन्त करने के लिए महत्वपूर्णं स्टेशन 
पर उपभोक्ता सुविधा wie (सीएफए) नियुक्त किए गए 

हे। 

स्टेशन प्रब॑धक/नियंत्रकों कौ टोकनों कौ चोरी/हानि को 

रोकने के विशेषरूप से व्यस्त समय के दौरान एएफसी 

Tel कौ निगरानी के लिए अधिक समय देने के निदेश 

दिए गए FI 

स्टेशनों पर॒ नियमित रूप से घोषणाएं कौ जाती है 
कि प्रणाली से टोकन ले जाना *डीएमआरसी नियमः 

कं तहत अपराध रह''। यह चेतावनी, उपभोक्ताओं की 
सूचना कं लिए महत्वपूर्णं स्थानों पर भी प्रदर्शिति की 

जात्ती है। 

स्टेशन पर नियमित अभियान चलाया जात्ता है तथा Ray 

सैल मे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जा 

रा है जिसमे स्टेशनों पर ded कौ चोरी ओर उसे 
रोकने के संबंध मे जानकारी दी जाती है। 

यात्रियों द्वारा गलती से ले जाएं गए aed को जमा 

करने कं लिए एएफसी tei पर एक ores. बाक्स 

रखा गया है। 

यात्री जो गेट पर टोकनों को बिना जमा करे ले जा 

रहै होते है, से 200/- रु. का जुर्माना लिया जाता है। 
रोकन ले जाने वाले 1410 मामलों मेँ अक्टूबर, 2011 

सै मार्च, 2012 तक BA के रूपं मेँ 2,82,000/ र, 

एकत्रित feu गए रहै। 

ene SIS के उपयोग को व्यापक रूप से प्रोत्साहित 

करना ताकि dea के उपयोग को कम किया जा सके 

जिससे desi कौ हानि कम a1 इसके परिणामस्वरूप 

स्मार्ट He का उपयोग asa €4क्र हो गया है। 

दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 

1927. श्री कौशलेन कुमार : 

श्री राभकिशुन : 

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपां करेगे कि : 
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(क) क्या दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 लागू हौ गया 

ह; 

(ख) यदि हा, तो west oho क्या है ओर यदि नर्ही, 
तो इसके क्या कारण हँ तथा इसके कव तक लागू होने कौ संभावना 

है 

(ग) क्या सरकार का विचार उन लोगों के हितों का संरक्षण 

करने कं लिए उक्त अधिनियम को संशोधित करने का है जिह 

त्रिटिश शासन के पूर्वं संपत्तियों का भूस्वामी/मालिक के रूप में परिभाषित 

किया गया था; ओर 

(घ) यदि हा, तो तत्संब॑धी स्थरा क्या है ओर यदि न्ह. 

तो इसके क्या कारण रहै? 

शहरी विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी)ः 

(क) जी हां। 

(ख) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1995 कौ दिल्ली 

किराया नियत्रण अधिनियम, 1958 को बदलने के लिए अधिनियमित 

किया गया था। इसे SE सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना 

द्वारा निर्धारित तिथि से प्रभावी होना था। at 1995 के अधिनियम 

के अधिनियमन के तत्काल बाद अधिसूचना नारी नहीं की गई 
, क्योकि मुख्य रूप से मानित किराया, feat का पंजीकरण, 

किरायेदारी कौ उत्तराधिकारिता, fea मँ वृद्धि ओर किराएदार् फी 
बेदखली से संबंधित wal के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए 

4) चूकि कानूनी प्रक्रिया अभी शुरू की जानी है इसलिए इस 
स्तर पर किसी नियत समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता 

ral 

(ग) जी नर्ही। 

(3) सरकार कौ नीति के आलोक मे प्रशम नहीं scat: 

(अनुवाद 

स्कूर्लो मे शारीरिक दंड 

1928. श्री अवतार सिंह भडाना : 

श्रीमती मेनका गांधी : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह sa कौ कृपा करेगे 

कि :
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(क) क्या सरकार ने fred तीन वर्षो तथां चालू वर्षं के 

दौरान सरकारी स्कूलों मेँ शिक्षकों द्वारा बच्यौ के साथ किए गष 

शारीरिक gia के मामलों की संख्या का अनुमान लगाया हे 

तथा यदि हां, तो तत्संब॑धी रज्य-वार sit क्या है; 

(ख) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से स्कूल क 

पदाधिकारियों के विरुद्ध बाल दुर्व्यवहार के मामलों से निपटने क 

लिए कठोर कानून बनाने का है तथा यदि नर्ही, तो इसके क्या कारण. 

हैः 

(ग) कितने स्कूलों ने शारीरिक दंड निगरानी प्रकोष्ठ का गठन 

किया है; ओर 

(घ) सभी स्कूलोँ मे शारीरिक दंड निगरानी vated का गठन 

सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मँ राज्य मत्री (डौ. शशी 

थरूर): (क) शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण, राज्य/संघ 

शासित प्रदेशो के सरकारी स्कूल संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित 

देश प्रशासन के नियंत्रण में हेते ईै। Sele विद्यालय संगठन, नवोदय 
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विद्यालय समिति एवं केन्द्रीय fred स्कूल प्रशासन, मानव संसाधन 

विकास मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है। वर्ष 2010-11 कं 

ae केन्द्रीय विद्यालयों ओर जवाहर नवोदय विद्यालयों तथा केन्द्रीय 

तिन्बती स्कूल प्रशासन के संदर्भ मेँ शारीरिक दण्ड कौ घटनाओं के 

पिछले तीन at am चालू at के राज्यवार व्यौरा संलग्न विवरण 

मे दिए गए ईहै। वर्षं 2009-10 के लिए केन्द्रीय विद्यालयं के संध 

मँ सूचना एकत्र कौ जा रही है ओर सभा-पटल पर रख दी जाएगी। 

(ख) से (घ) इन स्कूलों मे शारीरिक दण्ड देने पर कडाई | 

से रोक है ओर केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति 

द्वारा समिति द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों ओर जवाहर नवोदय विद्यालयं 

के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों ओर प्रधानाचार्यो को पहले ही आवश्यक 

अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए गए है। कषत्रीय कार्यालयों ओर प्रधानाचार्यो 

को यह ute करने का उत्तरदायित्व सौपा गया है कि इन दिशानि्देशों 

का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। जहां तक Hee का 

day है, स्कूल प्रधानाचार्य/मुख्य अध्यापक द्वारा अध्यक्षता वाली स्कूल 

अनुशासन समिति विद्यार्थियो को दिए जने वाले शारीरिक दण्ड के 

मामलों को after कर रही है। 

विवरण 

राज्य का नाम 2009-2010 2010-2011 2031-12 2012-13 

आजं तक 

केवी जेएनवी सीटीएसए केवी जेएनवी सीरीएसए केव जेएनवी सीटीएसए केवौ जेएनवी सीरीएसए 

हरियाणा 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. 13 

` बिहार (4 - - - 1 - - 1 ~ ~ - - 
ty 

† 

छत्तीसगद ५ - - - - ~ 1 - - ~ ~ 

| # 

दिल्ली | (य - 1 ~ ~ - ~ ~ 

|. 

गुजरात - 4 - - 1 - 2 - ~ - - 

- ‘ ` ` ohe . 

हिमाचल प्रदेश © - 1 - - 2 - ~ 1 _ 
fe , 

( 

ARTS 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 12 13 

कर्नारक - 1 - - 1 2 ~ - - - _ 

केरल - - 1 - - . ~ धि _ _ 

महाराष्ट ~ - - 1 - - - छ _ ~ 

पुदुचेरी ~ - - - - - - ~ - 2 ~ 

पंजाब | - - - - - - - - _ 1 ~ 

तमिलनाडु - - - - - - - - 1 ~ - 

त्रिपुर ~ - - ` ~ - - 1 - ~ - ~ 

उत्तर प्रदेश - - 2 1 ~ - 1 -. 1 - _ 

उत्तराखण्ड - - - - - - - 1 - - 

पश्चिम बंगाल - - ~ 1 - - - . . _ 

सकल योग । 4 2 4 7 1 6 5 1 2 4 - 

अरूणचल प्रदेश मे धनराशि का उपयोग 

1929. श्री तकाम संजय : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा 
करेगे कि 

(क) क्या सरकार द्वारा अरूणाचल प्रदेश राज्य द्वारा केन्द्रीय 

सहायता कं उपयोग के way भँ कोई अनुमान लगाया गया है; 

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी निष्कर्षं क्या है तथा इस संबंध 

भे क्या कारवाई को गई है, 

(ग) यदि नर्ही, तो क्या सरकार का विचार अरूणाचल प्रदेश 

मे केन्द्रीय सहायता के प्रभावशाली इस्तेमाल की राह मे मुख्य बाधकं 

को पहचान करने के लिए कोई ter आकलन करने का है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

संसदीय कार्यं मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

म राज्य मत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (घ) योजना आयोग 

मत्राल्यो(विभागों ओर राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य योजनाओं 
& लिए केन्द्रीय सहायता का आवंटन करता है। 11वीं योजना कै 
दौरान अरूणाचल प्रदेश के रज्य योजना after, केन्द्रीय सहायता 

ओर वास्तविक व्ययो का व्यौरा निम्नानुसार हैः 

(करोड रू. मे) 

वर्षं अनुमोदित केन्द्रीय सहायता अनुमोदित परिव्यय वास्तविक वास्तविक व्यय्/ 
परिव्यय (अनुमोदित अनुदान) के प्रतिशत के रूप ` व्यय योजनागत परिव्यय 

मे केन्द्रीय सहायता (प्रतिशत) 

(1) (2) (3) ` (4) (5) (6) 

2007-08 1320 1033.31 78.28 1459.92 110.60 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2008-09 2265 1886.92 83.32 , 1801.33 79.53 

2009-10 | 2100 2168.96 103.28 2016.00 96.00 

2010-11 - 2500 2255.60 90.22 2555.11 102.20 

2011-12 3200 2421.05 75.66 । 2942.59 91.96 

कल id योजना TT -1- कद्र कन क = 11385 9765.84 85.78 10774.95 94.64 

स्रोतः योजना आयोग ओर राज्य सरकार। 

केन्द्रीय सहायता के तेहत निधियां जारी करने से पहले, संबंधित 

मंत्रालय/विभाग द्वारा, स्कीम, विशेषं दिशानिदेशों के अनुसार, पिछली 

fer मे जारी की गई निधि्यो के उपयोग का आकलन किया 

जाता है 

चक्रि अरूणाचल प्रदेश विशेष श्रेणी रज्य है, इसलिए राज्य 

@ चिभिन शर्तों के तहत परियोजनाओं के लिए विशेष योजनागत 

सहायता (एस.पी.ए.) भौ प्रदान कौ जाती है। संबंधित विभार्गो को 

आवंटित निधियां जारी करने से पहले राज्य सरकार के लिए, अन्य 

बातों के साथ-साथ, नियमित अंतराल पर उपयोगिता at प्रगति कौ 

जांच करे हेतुं निगरानी तंत्र स्थापित करना; तीसरे पक्ष द्वारा मोनीररण 

सुनिश्चित करना, अनिवार्य निविदाएं संचालित करना तथा प्रत्येक 

परियोजना से संबंधित निगरानी-योग्य लक्ष्यो कौ प्राप्ति सुनिश्चित करनां 

अपेक्षित रै। योजना आयोग के साथ वार्षिक योजना पर चर्चाओं के 

दौरान केन्द्रीय सहायता के उपयोग सहित राज्य योजना स्कौमो के 

तहते उपलब्धियों कौ भी समीक्षा कौ जाती हे। | 

( हिन्दी) 

लोकपाल ओर लोकायुक्त की नियुक्ति - 

1930. श्री राधा मोहन सिंह : 

श्री पी. सी. गदीगौदर : 

श्री भूदेव चौधरी : 

श्री अर्जुन राम मेघवालं : 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या कंद्रीय प्रत्यक्ष कर ae के अध्यक्ष के नेतृत्व 

मे गहित समिति ने लोकपाल ओर लोकायुक्त कौ तत्काल नियुक्ति 

के लिए सरकार को सिफारिश कौ है; 

(ख) यदि a, तो इस संबध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया 

हैः ओर | 

(ग) देश मे aed भ्रष्टाचार को देखते हुए लोकपाल at 

नियुक्ति की वर्तमान स्थिति क्या है? 

कार्मिक, लोक ' शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मेँ राण्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मँ राज्य मंत्री (श्री वी. नारयणसामी); 

(क) जी, हा। 

काले धन की बुराई से निपटने के लिए वर्तमान कानूनी ओर 

प्रशासनिक da की जांच-पडताल करने के क्रम में अध्यक्ष, केद्रीय 

प्रत्यक्ष कर ae at अध्यक्षता मेँ गठित समिति द्वारा सरकार को 

दिनांक 29.03.2012 को ait अपनी रिपोर्ट मे कौ गई सिंफारिशों 

मे से एक सिफारिश यह है कि लोकपाल ओर लोकायुक्त संस्था 

क्रमशः कद्र ओर राज्यों में शीघ्रातिशीपघ्र बनाई जाए जिससे भ्रष्टाचार 

के मामलों कौ जांच-पडताल शीघ्र हो सके ओर अपराधी को दंड 

दिया जा सके। 

(ख) ओर (ग) Se मे लोकपाल den स्थापित करने ओर 

सभी राज्यां मे एकं समान लोकायुक्त संस्था स्थापित करने कं लिए 

सरकार ने पहले ही लोक सभा मे दिनांक 22.12.2011 को ““लोकपाल 

ओर लोकायुक्त विधेयक, 2011" पुरःस्थापित कर दिया है। लोकपालं 

ओर लोकायुक्त विधेयक, 2011 दिनांक 27.12.2011 को लोक सभा
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द्वारा पारित कर दिया गया है ओर राज्य सभा मे पुरःस्थापित कर 

दियां गया रहै। 

(अनुवद्) 

पदोनति मे आरक्षण 

1931. श्री यशवीर सिंह ; 

श्री नीरज शेखर : 

क्या प्रधानमेत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या भारत के महान्यायवादी ने सरकार को ana दिया 

है कि सरकारी नौकरियों मेँ पदोनति मे एस.सी./एस.री. को आरक्षण 

संबधी प्रस्तावित विधेयक A खामियां रै; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ato क्या है तथा sae क्या 

कारण रहै; 

(ग) इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है; 

(घ) क्या संसद मेँ इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के 

बाद हाल 4 मिले कु geal के मदेनजर प्रस्तावित विधेयकं में 

पदोननति मै मुसलमानों ` सहित alata. एवं गरीब अल्पसंख्यको को 

शामिल करने का सरकार का विचार टै; ओर 

(ङ) यदि नर्ही, तो इसके क्या कारण है? 

` कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय A राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी); 

(क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने, एम. नागराज केस के मामले 

मे, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पदोननति में आरक्षण 

दिए जाने के day में संविधान ated की dem को बनाए रखते . ` 

हए, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति मे आरक्षण 

प्रदान करने के लिए कुछ पूवपिक्षित wd निर्धारित कौ है, नामतः 

राज्य को प्रतिनिधित्व कौ अपर्याप्तता, वर्गं के पिकछदेपन तथा प्रशासन 

की कार्यकुशलता का निरीक्षण करना है। इन पूवेपिक्षित शर्तों को 

पूरा करने के लिए सरकार ने संविधान मे संशोधन का विधेयक 

पुरःस्थापित करना प्रस्तावित किया। प्रस्तावित विधेयक पर भारत के 

महान्यायावादी कौ राय मांगी गई थी तथा उन्होने यह राय ad दी 

थी कि सरकारी नौकरियों मे पदोनति मे अनुसूचित जातियो/अनुसूचित 

writ के आरक्षण हेतु संविधान संशोधन विधेयक गलत था। 
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(घ) ओर (ङ) जी, नही। इस fatten का उदेश्य अनुच्छेद 

16(4ए) मे संशोधनं करना है ताकिं अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित 

जनजाति्यो कौ पदोन्नति मे आरक्षण के वर्तमान wae को, बिना 

किसी बाधा के जारी रखा जा सके। 

प्राथमिक wag र्मे जाति आधारित भेदभाव 

1932. श्री पी. करूणाकरन : 

श्रीमती सुस्मिता at : 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करगे कि : 

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक स्कूलों मे बच्चों मे जाति 

आधारित भेदभाव aa जाने, जिसे कथिते रूप से दलित बच्चो 

को उच्च जाति के बच्चों से अलग बैठने के लिए wa गया है, 

के संबंध में कोई अध्ययन किया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी =i क्या है; ओर 

(ग) इस Way F सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए 

गए है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डौ. शशी 

थरूर): (क) ओर (ख) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

द्रारा 2011. मे 6 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, 

ओडिशा ओर राजस्थान) में स्कूलों मे बच्चों को शामिल करने ओर 

बाहर SA के सब॑ध मे एक अध्ययन आरंभ क्रिया गया था। अध्ययन 

से पता चला है कि आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा राजस्थान 

में शिक्षण कक्षो मे अलग बैठने कौ व्यवस्था करने. की घरनाएं हुई 

है। | 

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भेदमूलक प्रथाओं को 

काफी गंभीरता से लिया है ओर भेदभाव को रोकने के लिए मंत्रालय 

द्वारा 26 अक्टूबर 2012 का वृहत प्रचार ओर अनुपालन हेतु सभी 

राज्यो /संघ राज्य क्षेत्रो को विस्तृत दिशामिर्देश जारी किए गए Fy 

शैक्षिक संस्थानों मे आत्महत्या के मामले 

1933. श्रीमती मेनका गाधी : 

श्री आधि शंकर : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा. करेगे 

किं : ।
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(क) पिछले तीन वर्षो तथा चालू वर्ष कं दौरान देश मे भारतीय 

प्रद्योगिकी संस्थानों तथा अन्य शीर्षं संस्थानों म आत्महत्या के कितने 

मामले सामने आए है; 

(ख) क्या सरकार विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या रोकने के लिए 

एसे. संस्थानों मे काठंसिलिंग सत्र प्रारंभ करने परं विचार कर रही 

हैः 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी etc क्या है तधा यदि नही, 

तो इसके क्या कारण रहै; 

(a) क्या ेसी आत्महत्याओं तक पहुंचाने वालौ परिस्थितियों 
के अध्ययन के लिए केन्द्र सरकार ने कोई कृतक बल गरित किया 

हे; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी oho क्या है am ya समिति 

द्वारा की गयी प्रमुख सिफारिश क्या है; ओर 

(च) स्वीकार एवं अस्वीकार की गयी सिफारिशों का व्यौरा 

क्या है? 7 

cana संसाधन विकास wae मे राज्य मंत्री (डौ शशी 

थरूर): (क) देश के विभिन अग्रणी संस्थानों मेँ छात्रो द्वारा कौ 

जाने बाली आत्महत्यां की सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, विगत तीन 

af ओर वर्तमान af के दौरान आत्महत्याओं के 15 मामलों की 

रिपोटं प्राप्त हुई tI 

(ख) ओर (ग) भारतीय rife संस्थानों मे ont कौ 

व्यक्तिगत, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक ओर पारिवारिक समस्याओं के 

समाधान के लिए सलाहकार उपलब्ध होते ह इसके अलावा विभिन 

विभागों मे छत्र-परामर्शदाता दै जो उचित दिशा-निर्देश प्रदान करके 

उनकी शैक्षिक ओर अन्य. समस्याओं का समाधान करते है ओर उनकौ 

समस्याओं को समय पर निवारण के लिए उनकौ संबधित प्राधिकारियों 

' की जानकारी में लाते है। इसके अतिरिक्त, छानत्र-प्रशिक्षण भी है ओर 

उनकी शैषिक समस्याओं से निपटने मेँ उनकी सहायता करते है। 

(घ) से (च) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद की 42्वी 

बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुपालन मेँ आई.आई.टी. कानपुर 

के शासी बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. एम. आनंदकृष्णन कौ अध्यक्षता ` 

मे एक कार्यबल गठित किया गया था ताकि भारतीय प्रौद्योगिकी 
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संस्थानों तथा अन्य केन्द्रीय निधियन wa तकनीकौ संस्थाओं में 
आत्महत्यां के कारणो का अध्ययन किया जा सके ओर उपचारात्मक 

उपाय aN जा ah) इस कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर् 

दी है जिसमे इसने अन्य बातों के साथ-साथ संस्थाओं में व्यवस्थाओं 

ओर संरचना का सृजन करने कौ सिफारिश की है जिनमे डन 

व्यवस्थाओं के कार्यो ओर उत्तरदायित्व के साथ-साथ संस्थागत तैयारी 

का विस्तृत विवरण feat गया है। इसने यह सुनिश्चित करने के 

लिए एक अधिकारप्राप्त समिति कौ स्थापना at भी सुञ्ञाव दिया 

है कि इन सिफारिशों का अनुसरण किया जाए तथा केन्द्रीय. 

निधियनप्राप्त तकनीकौ संस्थाओं A परामर्श एवं. अन्य सहायता सेवाओं 

की उपलब्धता संबंधी एक सामान्य डाटाबेस मुहैया कराया जाए, 

साथ ही आंतरिक परामर्शदाता्ओं, संकाय तथा परामर्श सेवाओं से 

जुडे अन्य व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढावा दिया 

जाए। अधिकार प्राप्त समिति ttt वित्तीय सहायता का भी प्राक्कलन 

कर सकती है जो इस संबंध मे किसी केन्द्रीय निधियन प्राप्त तकनीकी 

संस्था कै लिए आवश्यक Bl 

कार्यबल की सिफरिशों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद 

के समक्ष इसकी आगामी aan मे विचारं ओर सिफारिश के लिए 

रखा जा रहा है। 

सीखन्त्यू-जी. पलै का आवंटन ` 

1934. श्री mare पुरकायस्थ : क्या शहरी विकास मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे कि : | 

(क) राष्ट्मंडल खेल गांव में फलैर के ander FW के 

क्या कारण है; ओर : | 

(ख) उपर्युक्त wel को कन तक आवंटित किए जाने की 

संभावना है? 

शहरी विकास मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): 

(क) ओर (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी-डी.ए.) ने सूचित 

किया दै कि राष्ट्मण्डल खेल गांव परिसर मेँ निर्मित कुल 1168 

wel मेँ से, दिल्ली विकास प्राधिकरण के हिस्से के 711 फलैर 

है। इन 711 We म से, 110 wel की निविदाएं आमन्त्रित कौ 

गई जिनमे से 74 Wel कौ विक्री हो wat है। शेष Wa कौ 

विक्री सरकारी विभारगो/ सार्वजनिक aa के उपक्रमो आदि को कौ 

जानी है। निजी बिल्डर के भागम से 28 Wiel कौ अभी बिक्री
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कौ जानी है; माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 
सं. 3703/2011 मे " सी-डन्ल्यू.जी. अर्लोटी केल्फेयर एसोसियेशन बमाम 
डी-डी.-ए.'' नामक मामले मेँ स्थगन आदेश जारी किया गया है। माममीय 
दिल्ली Seq न्यायालय द्वारा स्थगन हटा लिये जाने के बाद ही इन 

Weel कौ fast की जानी है। 

मयी गरीबी रेखा बनाना 

1935. श्री अजय कमार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी भारत कं लिए उपभोग 

पर खर्च कौ गयी राशि को लेकर नयी गरीबी रेखा 

निर्धारित की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौ क्या है; 

(ग) क्या सरकार द्वारा गरीबी परिभाषित करने के लिए वैश्विक 

रूप सै स्वीकार्य एफ.ए-ओ. (खाद्य ओर कृषि संगठन) के मानदंडों 

का पालन किया है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है तथा यदि नही, 
तो इसके क्या कारण रहै? 

संसदीय कार्य मंत्रालय F राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 
म राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) ओर (ख) योजना आयोग 

प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (एम.पी.-सी.ई.) के आधार पर गरीमी 

रेखा को परिभाषित करता है। योजना आयोग की गरीबी. आकलन 

` प्रक्रिया कौ समय-समय पर समीक्षा को गई है। प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर 
कौ अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने दिसम्बर, 2009 मे प्रस्तुत 

अपनी रिपोर्ट मे, अखिल भारतीय स्तर पर 2004-05 के मूल्य पर, 

ग्रामीण sat के लिए 447 रूपए ओर शहरी क्षेत्रो के लिए 579 ` 

रूपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्ययं पर गरीबी रेखा की परिगणना 

at | 

योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्शं सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए 

गए परिवार उपभोग व्यय संबंधी वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 
आधार पर गरीबी रेखा का अनुमान लगाता है। ये सर्वेक्षण हर 5 
aa पर किये जात 1 2004-05 के बाद, 2009-10 मे किए गए 
सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध ईहै। योजना आयोग ने तेंदुलकर पद्धति 
का अनुसरण करते हुए, राष्ट्रीय प्रतिदर्शं सर्वेक्षण के ood दौर 
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(2009-10) के परिवार उपभोग व्यय संबंधी सर्वेक्षण कै आंकडं 
का उपयोग कर वर्षं 2009-10 कै लिए गरीबी रेखा को अद्यतन 

किया है। अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा का अनुमान ग्रामीण 

क्षेत्रों के लिए 673 रू. तथा शहरी ai के लिए 860 रू. के 

प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के रूपमे किया गया है जो पांच सदस्यो 

कौ पारिवारिक इकाई के लिए, 2009-10 के aed पर, ग्रामीण 

aot के लिए 3365 रू तथा शहरी aif के लिए 4300 रू. 

के मासिक उपभोग व्यय के बराबर है। 

(ग) ओर (घ) तैदुलकर समिति ने अपनी fae मे कहा 

हे कि प्रस्तावित गरीबी रेखाएं गरीबी रेखाओं के पास खाद्य, 

शिक्षा तथा स्वास्थ्य के मद मे प्रति व्यक्ति वास्तविक निजी व्यय 

कौ wala की जांच, लिए इन व्ययो कौ तुलना पोषणगत, शैक्षिक 

तथा स्वास्थ्य परिणामों के साथ मानदंडात्यक व्ययो at निरन्तरता से 

करते हुए मन्य की me Fi तेंदुलकर समिति ने यह भी कहा है 
किः 

‘ag उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्रो मेँ गरीबी रेखा क आसपास 

रहने वाले तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कलोरी के मूल मानक 

को वहन करना जारी रखे हृए है, परन्तु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 

के 61a eR 8 प्रता चलता कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति वास्तविक 

sate 1776 कैलोरी ही है। यह वास्तविक आतरग्रहण खाद्य 

तथा कृषि सगठन द्वारा भारत के लिए हमल ही मेँ संस्तुत 

प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1770 कैलोरी के संशोधित मानक के बहुत 
निकर है। ग्रामीण क्षेत्रो मे नइ गरीनी रेखा के आसपास प्रति 

व्यक्ति वास्तविक sitet 1999 केलोरी है जो खाद्य तथा 
कृषिं संगठन के मानक से अधिक है।'' 

(हिन्दी) 

सीनीसी एवं सीबीआई को सांविधिक दर्जा 

1936. श्री राधे मोहन सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की 

कृपां करेगे कि : 

(के) क्या सरकार सीवीसी एवं सीबीआई को साविधिक दर्जा 

एवं स्वायत्तता देने के लिए कोई प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सं्ब॑धी ato क्या है तथा इस बारे 

मे कब तक ate निर्णय लिए जाने को संभावना है; ओर
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(ग) यदि नर्ही, तो इसके eq कारण है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मेँ राज्य मंत्री (श्री वी- नारायणसामी) 

; (क) से (ग) सरकार के पास Fea सतक॑ता आयोग (सीवीसी) 

तथा dd अन्वेषण ep (सीबीआई) को सांविधिके दर्जा प्रदान 

करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सीवीसी एक सांविधिक निकाय हे 

तथा यह अपने अधिकार केद्रीय AAT अधिनियम, 2003 से प्राप्त 

करता है। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 

से अपनी wari wa करता है। दोनों संगठनों कं पास पर्याप्त 

कार्यात्मकं स्वायत्तता .दै। 

| (अनुवाद . | 

ग्रामीण ast म fed को सूचना 

1937. श्री तथागत सत्पथी : क्या संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) . उन ग्रामीण क्षेत्रो, जहां इंटरनेट उपयोग क्षमता बहुत कम 

हि, मे निःशक्त लोगों के लिए सरकारी सूचनां उपलब्ध कराने हेतु 

सरकार द्वारा क्या कदम BIW गए हैः 

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किष 

गए है कि लाइसेंस देने, न्यूनतम खाद्य का न्यूनतम मजदूरी ae 

देने वाले कतिपय मंत्रालयों कौ वेबसाइ को नियमित रूप से अद्यतम 

किया जए; | 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है; 

(घ) यदि wt, तो इसके कारण क्याहै;ः ओर 

(ङ) सरकारी asad के अद्यतनीकरण के लिए सरकार 

द्वारा क्या कारवाई कौ गयी है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय F राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवर); (क) 

विकलांग लोगो के लाभार्थं सरकारी वैबसाइटौ को विकसित करने 

के लिए प्रयास किए जाते है ताकि वैरिवक स्तर पर उनकी पंच 

= सुनिश्चित हो सके! इस संदर्भ मे सरकार ने भारतीय सरकारी वेबसाइट 

के लिए दिशानिर्देश (जी.आई.जी.डन्छ्यू.) तैयार किए, fre फरवरी, 

2009 मेँ जारी किया गया ओर we प्रशासनिक सुधार ओर लोक 
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शिकायत विभाग (ALARMS. द्वारा कार्यालय प्रक्रिया कं केन्द्रीय 

सचिवालय मेनुअल कैः भाग के रूप में शामिल किया गया। भारतीय 

पोर्टल (http//www.india.gov.in) को इन दिशानिर्देशो कं अनुसार 

तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए दृश्यहीनता वाला कोई व्यक्ति 

सहायक Wetted जैसे स्क्रीन ted ओर यैग्निफायर्स कां उपयोग 

करके इस पोर्टल का लाभ उ सकता है। इस पोर्टल का हिन्दी 

रूपान्तरण भौ उपलब्ध करा दिया गया है। स्थानीय भाषां का प्रयोग 

करके विषयवस्तु उपलब्ध कराने हेतु सरकारी वेबसाइट को विकसित 

किया गया है।. दिशानिर्देशो द्वारा भी सभी वैडविडथ ओर उपकरर्णो 

प॒र aad की सुगम्यता का हल किया गया हे। 

(ख) जी, a 

(ग) कई torent दवारा वेबसाइट की विषयवस्तु को नियमित 

रूप से अद्यतन किया गया है! करई वेबसाइट मे विभिन आवेदम- पन्न 

पर अद्यतन व्यौरा उपलब्ध कराने के लिए गतिशील विषयवस्तु उपलब्ध 

=) उदाहरण के लिए मनरेगा कौ वेबसाइट chttp://nrega.nic.in) 

मे जोव ad है ओर अन्य विवरण नियमित रूप से अद्यतन किए 

जते 3. विदेश व्यापार महानिदेशलय at वेबसाइटो के. मामले मे 

आवेदन-पत्रों की स्थिति का विवरण नियमितं रूप से अद्यतन किया 

जाता है। | 

(घ) प्रश्न नही उठता। 

(ड) भारत सरकार की aaa कं लिए दिशानिरदेश मे 

विभागो के लिए एक वेब सूचना प्रबंधन का होना. अनिवार्य है | 

जिसके दायित्व मँ विषयवस्तु की निगरानी करना ओर उसकी गुणवत्ता 

ओर ate शामिल हे! विभागो को वेबसाइट की विषयवस्तु की 

नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए "विषयवस्तु समीक्षा नीति 

तैयार करने की भी सलाह दी गई है। निदेशो के अनुसार, पुरे 

देश मे म॑त्रालय/विभाग/रार्ज्यो/जिर्लो की वेबसाइट डिजायन, विकसित 

ओर अनुरक्षण करते समय इस दिशानिर्देशो का पालन करना होता ` 

है। इस बारे मे प्रशासनिक सुधार ओर जन शिकायत विभाग ने 

सभी मुख्य सचिवो को -अपने राज्यो मँ भारत सरकार कौ saad 

के दिए दिशानिर्देशो अनुपालन के लिए पत्र लिखा है। मंत्रिमंडल ` 

सचिव ने भारत सरकार के मंत्रालयो/विभागो के सभी सचिवों कौ 

वेबसाइट के लिए दिशानिर्देशो अनुपालन के लिए पत्र लिखा ti 

मंनरीमंडल सचिव ने भारत सरकार के मंत्रालयो/विभागों के सभी 

सचिवों को वेबसाइ द्वारा दिशानिर्देशो का पालन करने के लिए
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wed कदम उठने के लिए पत्र लिखा है। दिशा-निर्देशों का विवरण 

वेबसाइट http://quidelines.gov.in पर॒ उपलब्ध Zl 

एयर इंडिया se नए ॒सी.एम.एस. 

1938. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गाधी : क्या नागर विमानन 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या एयर इंडिया ने नयी क्रू प्रब॑धन प्रणाली (सीएम. 

एस.) प्रारंभ की है; 

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रणाली कौ प्रमुख विशेषताएं ˆ क्या 

है; ओर + ` 

(ग) स्टाफ की तैनाती एवं प्रधन मे विषयनिष्ठता तथा पक्षपात 

की संभावना खत्म करने मे नयी प्रणाली किस हद तक मददगार 

होगी 2 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री के-सी. वेणुगोपाल): 

(क) ओर (ख) जी ot एयर इंडिया ने बदे आकार (वाइड बोडी) 

ओर छोटे आकर (नैर बोडी) वाले दोनों प्रकार के विमानो मेँ तैनात 

af कर्मीदल के लिए कम्प्यूटरीकृत परबधन 

(सी.एम.एस.) लाच करनी आरम्भ कर दी है। उक्त प्रणाली की 

मुख्य विशेषताएं निप्नानुसार हैः- 

(i) सी-एम-एस. मे केविन क्रू वेब पोर्टल है, जिसमे केविन 

कर्मीदल दैनिक रूप से ए.आर.एम.एस. पर कार्यक्रम देख 

सकते FI 

(i) कर्मीदल Sha कर्मीदल का निजी ब्योरा देख 

सकते है ओर इसमे बदलाव कर सकते है, fire 

नामित क्रू वेब पोर्टल प्रशासक द्वारा सत्यापित किया 

जाएगा। 

(ii) ए.आर.एम.एस. मे मुम्बई स्थित कंनिन कर्मीदल के लिए 

Tet अपलोर किया गया ताकि दिसंबर के नियोजित 

रोस्टर को सुचारू रूप से बनाए रखा जा al 

(ग) इस प्रणाली से व्यक्तिपरकता ओर पक्षपाते कौ गुजांइश 

कम Ot क्योकि यहं कर्मीदल waar प्रणाली का अपेक्षाकृत अधिक 

पारदर्शी पद्धति होगी । 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) 

प्रणाली 

लिखित उत्तर 366 

म्यांमार A लोकतंत्र 

1939. प्रो. सौगत राय : क्या विदेश मंत्री यह बेतामे कौ 

कृपा करेगे कि ; 

(क) क्या म्यांमार की नेता आग सांग सू की ने हाल में 

अपने देश में लोकतत्र-समर्थक आदोलन के प्रति भारत के रुख पर 

निराशा व्यक्त कौ है; 

(ख) यदि a, तो asad a क्या दहै तथा इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(ग) म्यामार मे वर्तमान शासन के प्रति सरकार को क्या 

नीति है? 

विदेश मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) 

से (ग) म्यांमार लोकतंत्र कौ रष्टय लीग कौ अध्यक्ष आग सांग 

सू की ने 13 से 17 नवंबर 2012 को नेहरू स्मारक व्याख्यान देने 

के लिए भारत की यात्रा ati डा आग साग सू कौ ने अपनी 

सार्वजनिक feat मे कथित रूप से यह कहा था कि ‘se इस 

बात पर खेद है कि हेम अपनी afer के दिनों मे भारत से दूर 

होते चले गए तथा भारत उनसे दूर होता चला गया परंतु उन्हे दोनो 

देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता मे विश्वासं रै।'' ‘SA यह 

भी कहा fe वे यह चाहती है कि भारत लोकतंत्र के पथ पर् 

म्यांमार की सहायता करे।'' 

डा आग सग gat ने अपनी यात्रा के दौरान उपराष्टरपति, 

प्रधानमंत्री, लोक सभाध्यक्ष तथा विदेश मंत्री से मुलाकात कौ। उनको 

यात्रा म्यांमार मँ चल रहे लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए भारत के 

सतते समर्थन सहित आपसौ हित के मामलो पर विचार कं आदान-प्रदान 

` मे सहायक थी। डा अगि सांग gat को लोकतांत्रिक संस्थानों, . क्षमता 

निर्माण प्रयासों तथा लोगों के आपसी aad को सुविधाजनक बनाने 

के लिए समर्थन सहित म्यांमार मे बहुदलीय राजनीति भारत के संबध 

के बि मे सूचित किया गया था। 

मई 2012 4 प्रधानमत्री की म्यांमार यात्रा तथा अक्तूबर 2011 

मे म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा सहित पिछले वर्षं कं दौरान 

भारत तथा म्यांपार के बीच उच्चस्तरीय आदान-प्रदान से दोनों देशों 

के बीच घनिष्ठ एवं मत्रीपूर्णं संबंध ओर सशक्त हुए 1 दोनों पक्षो 

ने सीमा क्षेत्र कं विकास, व्यापार व निवेश, संपर्क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, 

कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, अवस्थापना विकास, सीमा प्रबंधन, संस्कृति,
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क्षमता निमार्णं तथा मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों मे कई प्रकार 

से नई पहल पर सहमति व्यक्त कौ at | 

gust ने मई 2012 मे अपनी. म्यांमार यात्रा के दौरान 

लोकतांत्रिक संस्थानों की क्षमता का विकास करने के लिए हर आवश्यक 

सहायता प्रदान करने के लिए भारत कौ तत्परता को दोहराया था। 

इस dey मे प्रधानमंत्री ने म्यांमार सांसद तथा स्याफ के लिए प्रशिक्षण 

कार्यक्रम के लिए भारत कौ तत्परता के at मे सूचित किया। जुलाई 

तथा अक्तूबर 2012 ये म्यांमार सांसद के लिए भारत मे संसदीय 

अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा प्रयासोन्मुखी पाट्क्रम आयोजित किए 

गए थे। 

[fet] 

कन्या शिक्षा परिसर स्कीम 

1940. श्री गोविंद प्रसाद मिश्रः क्या मानवे संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने की कृपाः करेगे कि : 

(क) क्या मध्यप्रदेश मेँ चलायौ जा रही कन्या शिक्षा परिसर 

स्कीम के लिए वर्षं 2009-10 तथा 2010-11 हेतुं 60.18 लाख 

रुपये राशि के अनुदान को SR सरकार द्वारा मंजूरी दिया जाना 

अभी भी नाको है; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी Sho क्या है तथा लंबित अनुदानों 

को wa तक जारी किए जाने कौ संभावना है? 

मानवे संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा. शशी ` 

धरूर); (क) ओर (ख) स्कूल शिक्षा ओर साक्षरता विभाग, मानव 

संसाधन विकास मंत्रालय. की जानकारी मे मध्य प्रदेश मे चल tt 

कन्या शिक्षा परिसर नाम की कोई स्कीम नहीं है। इसलिए उक्त | 

स्कीम के लिए लम्बित अनुदान का प्रश्न ही नर्ही sem 

माध्यमिक स्तर पर स्कूल शिक्षा we देना 

1941. श्री जगदानन्द सिंह : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या बड़ी संख्या मे विद्यार्थी माध्यमिक स्कूल स्तर तक 
जाने के पूर्वं पाई छोड देते है | 

(ख) यदिह, तो पले दो a के दौरान स्कूल BS 

वाले विद्यार्थियों का राज्य वार व्यौरा क्या है; 
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(ग) क्या माध्यमिक स्कूल स्तर पर दाखिले में कमी का 

प्रमुख कारण स्कूलों कौ अपर्याप्त संख्या है; 

(च) यदि हां, तो ada व्यौ क्या है; ओर 

(ड) इस मुदे से निपटने कं लिए सरकार द्वारा क्या कदम 

उठाए गए रै? . 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये राज्य मंत्री (डो. शशी 

थरूर) : (क) देश मे वर्षं 2010-11 (अनंत्तिम) के दौरान कक्षा 

LV, कक्षा LV तथा कक्षा LX के लिए अध्ययन बीच में ser 

की दर क्रमशः 27.0, 40.6 तथा 49.3 FI 

(ख) 2009-10 (अनंतिम) तथा 2010-11 (अनंतिम) के दौरान 

अध्ययन बीच मेँ Beat का राज्य-वार व्यौरा संलग्न पर दिया गया 

ral | 

(ग) से (ड) देश F 2009-10 (अनत्तिम) तथा 2010-11 

(अनंतिम) के दौरान कक्षा >> मेँ नामांकित छात्रौ की संख्या नीचे 

दी गई है] 

ay 2009-10 2010-11 

(अनंतम) (अनंतिम) 

नामांकन 30598519 31779027 

सरकार ad शिक्षा अभियान कार्यक्रम के का्यन्वियनं के जरिए 

प्रारंभिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य पूरा करने हेतु सतत रूप 

से प्रगति कर रही है। निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार ` 

अधिनियम, 2009, जो १ अप्रैल, 2010 से लागू हभ है, मे यह 

व्यवस्था है कि 6 से /14 वर्ष कौ आयु समूह के प्रत्येक वच्चे 

को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क ओर अनिवार्य शिक्षा 

पराप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यन्तियन 

` कार्यढांचे को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के saul के 

समनुरूप बनाने हेतु संशोधित किया गया है ओर सर्वं शिक्षा अभियानं 

कार्यक्रम को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के adel ओर मानकौं 

के अनुसार कार्यान्वितं किया जा रहा है ताकि स्कूलों मे नार्माकन 

ओर बच्चो को स्कूल मे रोकने मेँ वद्धि हे सके। 

स्कूल SA की दर मे कमी लाने के लिए बहु-आयामी 

दृष्टिकोण अपनाया गया tt इसमे अन्य बातो के साथ-साथ स्कूल
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अवसंरचना ओर सुविधाओं को qes करना, उन आवासीय स्थानो, 

me पर नियमित स्कूल नही है, मे वच्चो के लिए आवासीय छात्रावास 

का निर्माण करना, अतिरिक्त शिक्षकों कौ व्यवस्था करना, शिक्षकों 

को नियमित रूप से प्रशिक्षण देना, बच्चों की पादुयपुस्तकों ओर 

aa कौ व्यवस्था करना शामिल 81 स्कूलों मेँ नामांकन दर बढाने 

ओर बच्चों को स्कूल मे बनाए रखने मे वृद्धि करने कौ दृष्टि 

से मध्याह्न शिक्षा कौ सर्वसुलभता के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा 

अभियान आरंभ किया गया है जिसका उदेश्य शिक्षा की सुलभता 
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मे महिला-पुरुष संबंधी ओर सामाजिक-आर्थिक असमानता को 

दूर करना है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत बालिकाओं 

को अपनी शिक्षा जारी रखने मेँ सक्षम बनाने के लिए कस्तूरबा 

गाधी बालिका विद्यालय को माध्यमिक स्कूल मे स्तरोनत करने 

कौ व्यवस्था है। अध्ययन बीच मेँ छोड़ने की दर मेँ कमी लाने 

हेतु राष्टीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत नामांकन प्रक्रिया, 

विरोष कोचिग/उपचारात्मक शिक्षण ओर संवेदनशीलता कार्यक्रम wa 

कई अन्य उपाय किए m रहै। 

विवरण 

अध्ययन दछोड्ने की दर 

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कक्षा ।-\/ कक्षा ।-\/॥॥ कक्षा ।->( 

2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 

(अनतिम) (अनंतिम) (अनंतिम) (अनंतिम) (अनंतिम) (अनंतिम) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 आंध्र प्रदेश 15.8 17.4 41.3 32.9 53.4 46.2 

2 अरूणाचल प्रदेश 41.3 43.0 47.0 50.5 64.9 61.7 

3 असम 35.9 29.9 61.2 54.0 77.6 77.4 

4 . विहार 42.5 35.7 ` 66.0 58.3 77.6 62.2 

5 waren 34.1 4. 31.0 40.7 48.3 - 58.0 

6 गोवा | -8.5 - -17.9 - 34.3 28.1 

7 गुजरात 25.7 25.7 39.7 46.7 62.1 57.9 

8 . हरियाणा -1-6 । 9.4 14.4 4.6 19.8 18.9 

9 हिमाचल प्रदेश 0.7 3.8 2.4 ` - 20.6 16.0 

10 जम्मू ओर कश्मीर 8.4 8.4 21.9 6.1 443 43.6 

11 Bee? 27.0 28.4 61.9 45.1 - 69.5 

12 wales 11.1 8.9 25.9 20.8 46.6 43.3 
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4 2 3, 4 5 6 7 8 

13 केरलं -12-5 - 14-1 - -4.1 - 

14 मध्य प्रदेश 21.2 29.5 21.4 30.7 65.7 51.1 

15 महा 21.3 20.3 25.9 25.9 40.5 38.2 

16 मणिपुर 36.5 45.7 57.1 52.8 56.8 45.3 

17 भेधालय 57.6 58.4 72.3 70.4 77.9 774 

18 मिजोरम 46.0 37.9 55.1 36.7 62.9 53.7 

areas | 39.9 7.0 54.3 55.0 68.2 64.0 

20 ओडिशा 26.5 7.0 54.3 55.0 68.2 64.0 

21 . Weta - po - -19.1 - 40.4 30.5 

22 राजस्थान 50.5 50.6 50.3 53.3 71.6 68.5 ` 

23 सिक्किम 18.6 48.4 44.7 42.8 80.7 69.9 

4 तमिलनाडु 0.3 - 8.7 48.2 62.9 -58.4 

25 त्रिपुरा | 25.5 31.1 43.7 48.2 62.9 58.4 

26 उत्तर प्रदेश , 42. 34.11 52.8 49.7 23.8 24.0 

27 wares? 42.13 4.15 , 2.8 49.7  23.8 24.0 

28 | पश्चिम बंगाल 20.5 28.4 50.5 49.1 71.8 64.2 

29, ` अंडमान ओर निकोबार 5.0 7.8 11.6 15.1 30.1 21.1 

Bree `` | 

चंडीगद् ` -22.8 ` = -23.8 - 3.8 - 

31 दादस ओर नगर  . 17.5 127. 43.3 >. 33.7 58.8 54.7 

ne ` ` | ` : 

32 दमन ओर दीव 2.8 8.3 10.7 10.8 35.9 ` 28.3 

33 ` दिल्ली | ` 13.3 | 5.9 27. - 2.0 22.9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

340 magia 11.1 7.1 9.0 12.7 25.1 31.3 

35 we -3.6 - -14.9 - 7.3 6.4 

भारत  28.9 42.4 40.6 $2.8 49.3 27.0 

2008-09 (अनंतिम) ओर 2009-10 (अनंतिम) के fae 1. मध्य प्रदेश मे शामिल है, 2. बिहार मे शामिल हि, 3. उत्तर प्रदेश मे शामिल 

ra 

नकारात्मक दर स्कूल A लेटरल Wt या कक्षा दोहराने वाले छत्रो के कारण Fy 

(अनुवाद 

एकसमान पाटूक्रयम 

1942. श्री रमेश विश्वनाथ कारी : क्या मानव संसाधन विकासं 

मत्री यह बताने की कृपा करगे कि : 

(क) क्या सरकार देश मे एकसमान Wea लागू करने 

कौ योजना बना रही है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण रहै; | 

(ग) माध्यमिक ओर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर "एक we, 

एक Wes, एक Wien’ कौ अवधारणा ओर *कोर--पाट्यचरया' 

ओर अपनाने कौ वर्तमान स्थिति क्या है; 

(घ) क्या इस way मे विभिन्न राज्य शिक्षा ate ओर अन्य 

हितधारियों से परामर्शं किया गया है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस पर क्या 

प्रतिक्रिया रै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डौ. शशी 

थरूर); (क) से (ङ) देश मे एक समान पाद्यक्रम प्रणाली लागू 

करने का कोई प्रस्ताव ae fi राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 

मे यथा संशोधित) मे अनुशंसा की गई है किं ota शिक्षा प्रणाली 

साथ-एक We कोर शामिल है। अगस्त, 2009 मेँ केन्द्रीय शिक्षा 

सलाहकार AS ने सभी wal के लिए राष्ट्रीय पाठट्यचर्या संरचना-2005 

के आधार पर अपनी पाद्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा पाट्यपुस्तकको को संशोधित 

करने कौ आवश्यकता पर बल दिया था। 

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार ae ने देश मेँ सभी शैक्षिक बो्डो 

मे माध्यमिक स्तरों पर विज्ञान तथा गणित मे एक कोर पाद्ूयचर्या 

कौ आवश्यकता का समर्थन किया है, ताकि सभी छात्र को व्यावसायिक 

पादूयक्रमो मे प्रवेश लेने कें लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जा 

सके । दिनाक 16 फरवरी, 2010, कौ आयोजित माध्यमिक शिक्षा 

wet कौ परिषद (सी-ओ.बी-एस.ई.) at dan मे वरिष्ठ माध्यमिक 

स्तर पर विजान तथां गणित मेँ एक कोर पाद्यचर्या अपनाने का निर्णय 

सर्वसम्मति से लिया गया था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान ओर प्रशिक्षण 

परिषद् ने पाठ्यक्रम तैयार किया है तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर eq 

विज्ञान, गणित, वाणिज्य तथा अर्थशास्त्र मे कोर पाट्यपुस्तकों को संशोधित 

किया है। इसे राज्य बेड द्वार अपनाया/अनुकूलित किया जा रहा 

zl 

(हिन्दी) 

. नियुक्तिकर्तां एर्जेसियो के खिलाफ शिकायत 

1943. श्री इज्यराज सिंह : 

श्री पी. के. fay : 

श्रीमती ज्योति yd: 

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः 

(क) पिछले तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्षं तथा चालू वर्ष के 

दौरान विदेश मे नौकरी दिलाने वाली नियुक्तिकर्ता wifeal के विरूद्ध 

उनकौ धोखेनाजं हरकतों के लिए कितनी शिकायतें wa हुई है; 

(ख) अभी भी लंनित शिकायतों का eho क्या है तथा उनके 

क्या कारण रहै;
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(ग) अब तक कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कारवाई कौ 

गई है; ओर 

(घ) ta Wa कौ हरकतों को रोकने के लिए क्या 

व्यवस्था की गई दहै? 

प्रवासी भारतीय कार्यं मत्री (श्री वायालार रवि) : (क) 

से (ग) विचाराधीनता के साथ पंजीकृत भर्ती एजेसियों के विरूद्ध 

ogra शिकायतों ओर अपंजीकृत भती एजेंसियों के विरुद्ध wa 

शिकायतों की संख्या ओर उनके विरुद्ध को गहं कारवाई का व्यो 

क्रमशः संलग्न विवरण-। ओर विवरण-॥ F दी mW FI 

भीं एय (आरएज) के विरूद्ध कारवाई, उत्प्रवास अधिनियम, 

1983 ओर उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कौ जाती 

है। किसी निर्णय पर पहुंचने मे कुछ समय लगता है, क्योकि 

शिकायतकर्ता को साक्ष्य प्रदान करने के लिए एक अवसर ओर 

we को मामर्लो को हल HAs आप का बचाव करने के 

लिए पर्याप्त अवसर fea जाता हे। 

अवैध।अप्राधिर्कृत wil के विरुद्ध दायर कौ गई शिकायतों 

. को, कानून के अनुसार कारवाई के लिए संबंधित्त राज्य सरकारों 

को संदर्भित कर दिया जाता है। 

(घ) पंजीकृत धतं एजटो जिनके विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होती 

है, उन्हे कारण amet नोटिस जारी किया जाता है ओर भर्ती we 

को पहले तो शिकायत को va करने/निपटाने का निर्देश दिया 

जाता है। यदि भरतीं wie कारण बताओ नोटिस का उत्तर देन 

मे अस्षफल रहता दै या उसका उत्तर संतोषजनक नहीं होता है, 

तो उसका पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर दिया जाता है। यदि 

फिर भी शिकायत का निपटान नहीं होता है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र 

को अनिश्चित अवधि के लिए निलंवित कर दिया जाता है ओर 

पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद करने. ओर् बैक गारंटी को जन्त करने 

के foo कारवाई प्रारंभ की जाती है। भती wil के विरूद्ध मामलंं 

` को, शिकायतकर्ता से saat शिकायत्त को निपटा दिए जानै की 

पुष्टि हो जाने ओर जहां ad लागू हो, तो मिशन ओर संबंधित 

पीओईं से विचारविमर्शं करने के बाद ही समाप्त किया जाता हे। 

आरएज के रूप मेँ काम करने के लिए केवल गंभीर ओर 

सच्चे लोगों को रखने के उदेश्य से, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय 
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ने उत्मवास नियमो मेँ संशोधन किया है। संशोधित नियम 09 जुलाई, 

2009 से लागू हुए ti महत्वपूर्णं बदलाव नीचै दिए गए अनुसार 

(i) भर्ती wie (anu) द्वारा वैक गारंटी के eI A at 

जाने वाली सिक्यूरिटी कौ राशि को sant बीस लाखं 

रूपए कर दिया गया है। 

(1) पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन शुल्क को पांच 

हजार रूपए से dart पच्चीसं हजार रूपए कर दिया 

गया 8 

(iii) पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने वालों के 

लिए, न्यूनतम योग्यता "“ स्नातक" है। इसके अलावा, | 

पिछले वित्तीय वर्षं की acta शीट, या आवेदक की 

संपत्तियों ak देवताओं को दिखाने वाले खातो का 

ota, पिछले क्रमिक तीन वर्षो कौ आयकर विवरणी, 

ओर वित्तीय स्थिति ओर विश्वस्ता दिखाने वाला एक 

शपथपत्र, अनिवार्य हे। 

(iv) भरतीं widl को निश्चित आधारभूत सुविधाएं रखनी होगी, 

जैसे कार्यालय aa निर्मित क्षेत्र के 50 वर्गं मीटर 

से कम ad होना चाहिए, वहां एक प्रतीक्षा होल होना 

चाहिए, पर्याप्त व विधिवत रूप से प्रशिक्षित स्टाफ 

होना चाहिए, ts हेतु जिसके लिए वह भावी उत्प्रतासिर्यो 

की भर्ती करता है, के लिए कौशल टेस्टिग का प्रबंध 

होना चाहिए ओर पर्याप्त सूचना प्रोद्योगिकौ (आईटी) 

सुविधाओं के साथ, एक आधुनिक व अच्छि उपकरर्णो 

वाला कार्यालय होना चाहिए 

उपरोक्त के अलावा, sara संरक्षियो को, उत्परवास स्वीकृति 

प्रदान करते समय मंत्रालय के वर्तमान अनुदेशो पर ध्यान देते समय, 

समुचित जांच ओर पर्याप्त सावधानी बरतने को कहा गयां हे। महिला 

संवेदनशील श्रेणियो के day में उत्प्रवास, कंवल दूतावास सत्यापित 

दस्तावेज पर ही प्रदान किया जाता है। कुवैत, जार्डन, सीरिया, लीबिया, ` 

लेबनान ओर यमन के लिए उत्प्रवास, श्रेणी पर ध्यानं feu बिना 

केवल भारतीय दूतावास सत्यापित दस्तावेजो पर ही प्रदान किया जाना 

अपेक्षित है। |
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विवरण 

Wad wi wiel के विरूद्ध की गई कार्रवाई 

वर्षं कल जारी किए गए निलंबित निरस्त समाप्त/निपटा शेष 

कारण बताओ दिया गया + 

नोरिस रद् कर दिया गया 

2009 158 158 20 35 82 21 

2010 145 145 10 29 82 24 

2011 212 212 20 44 94 54 

2012 234 234 37 15 36 146 

(31.10.2012 तक) 

विवरण-॥ 

अप्जीकृत भर्ती wil के विर्द्ध की गई aad 

वर्ष शिकायतों की कार्यवाही के लिए अभियोजन स्वीकृतियां जारी कौ गई 

संख्या राज्य सरकारों मांगी गई अभियोजन स्वीकूतियां 

al संदर्भित मामले 

2009 136 136 14 14 

2010 166 166 10 10 

2011 225 225 9 9 

2012 (31.10.2012 तक) 254 240 14 14 

TS मामलों मे जहां शिकायत्तकर्ता उत्प्रवासी/भावी उत्प्रवासी या उनके संबंधी होते है वहां Se सरकार से अभियोजन स्वीकृति कौ आवश्यकता 

नही होती । ` 

(अनुवद् 

संयुक्त प्रवेश परीक्षा 

1944. श्री जगदम्बिका पालं : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने की कृषा करेगे कि : 

(क) उन कारणों का ब्योरा क्या है जिनकं कारण संयुक्त 

प्रवेश परीक्षा (जे.ई.ई.) के प्रारूप म जरूरी बदलाव किए गण 

हैः 

(ख) क्या sen राज्यो एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (ar. 

आई.टी.) ने. नये प्रारूप के प्रति अपना विरोध/आपत्तियां दर्ज की रै; 

(ग) यदि हा, तो तत्संबधी sto क्या है तथा उनकी 

आपत्तिर्यो/आशंकाओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए है;
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(घ) क्या यह तथ्य है कि देश मे बहुतेरे शिक्षा ae रह 

जिनमे अंकों के मानकीकरण की जरूरत है; । 

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने aad. के परामर्शं 

से कोई ta मानकीकरण सूत्र तैयार किया है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डौ. शशी 

थरूर); (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अंतर्गत कारवाई के ` 

कार्यक्रम, 1992 मे देश में व्यावसायिक ओर तकनीकी कार्यक्रमों में 

प्रवेश & लिए अखिल भारतीय आधार पर एक सामूहिक प्रवेश परीक्षा 

आयोजित करने की परिकल्पना की गई है! अनेक प्रवेश परीक्षाएं 

छात्रो का कक्षा की we से ध्यान भंग करत्री है जिससे स्कूल 

शिक्षा प्रणाली के प्रभावकारिता कम होती है। रामासामी समिति, जिसने 

इस मामले कौ जच की थी, ने अन्य बातों के साथ-साथ कक्षा 

12 की परीक्षाओं मे निष्पादने को अधिमान देते हुए एक सामान्य 

राष्टीय परीक्षा का प्रस्ताव दिया am 

(ख) ओर (ग) आई.आई-टी. की सनेयं, आई.आई.टी. के संयुक्त 

प्रवेश बेोर्डो कं बीच तथा साथ ही आई.आरईटी. कौ परिषदो कं 

साथ-साथ एन.आई.टी. परिषदो की विभन बैठकों मेँ हए विस्तृत 

विचार-विमर्शं के बाद इस बात पर सहमति हुई थी कि ¶रर्वी कक्षा 

को ae परीक्षाओं मे छत्रो के निष्पादन को समुचित अधिमान देकर 

व्यापक परीक्षाओं al बहुतलता को कम किया जाए ओर साथ दही 

उच्चतर शिक्षा संस्थाओं A प्रवेश कौ विश्वसनीयत एवं सत्यनिष्ठ 

को बनाए रखा जाए। इसे राज्य शिक्षा fd के दो सम्मेलन म 

इस qa के साथ "सिद्धांत रूप मे" अनुमोदित कर दिया गया है 

कि राज्य, राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध इंजीनियरिंग संस्थाओं 4 

प्रवेश कौ -यही पद्धत्ति अपना सकते है, यदि वे एेसा करना उपयुक्त 

qd Si सम विश्वविद्यालय संस्थाओं ने भी आम तौर पर इस. 

Tara का स्वागत किया है। 

(घ) से (च) aad. में प्रवेश के लिए अंतिम योग्यता 

सूची आई.जाई.टी. प्रणाली दारा स्वयं आयोजित की जानी वाली जे. 

ई.ई.-एडवांस्ड परीक्षा के परिणामों के आधार पर तैयार की जाएगी। 

परंतु प्रवेश केवल जे.ई.ई.-एडवास्ड परीक्षा मे सफल होने वाले wa 

उम्मीदवार को ही दिया जाएगा जो अपने संबधित बोधा के उच्चेतम 

20 Wiesa मे आते f1 अलग-अगल stef द्वारा प्रदान किए गए 

अंको को बराबर कें अनुसार ली जा रही रहै जो उसी परीक्षा में 

चैठे है तथा जिनके निष्पादन का मूल्यांकन उसी ढंग से किया गया 

हे। 
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दूरसंचार म gem प्रौद्योगिकी 

1945. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव : क्या प्रधानमंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे कि : | 

(क) भारतीय दूरसंचार बाजार में gene प्रोद्योगिकियों का क्या 

स्थान है; 

(ख) क्या सरकार को इस बात कौ. जानकारी है कि अमरीका, 

कनाडा ओर आस्टैूलिया ने हुआई प्रोद्योगिकियों कं विरुद्ध Fant व्यक्त 

कौ है; 

(ग) यदि a, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार को gens प्रोद्योगिकोयों के संभावित सुरक्षा 

खतरे के बारे मे एेसी ae चेतावनी मिली हैः ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबंधौ oto क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस पर क्या कारवाई कौ गई है? 

संचारं ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय म राज्यं मंत्री {श्री मिलिन्द देवरा): (क) 

दूरसंचार सेवाप्रदाता, asda के निबंधन ओर wd के अनुपालन के 

अध्यधीन अपने तकनीकी-वाणिज्यिक पहलुओं के आधार पर WR 

प्रोयोगिकियों सहित विभिन्न दूरसंचार उपस्कर संस्थापित कर सकता 

~] चकि लाइसेस संब॑धी निधनो ओर wai के अनुपालन कं अतिरिक्त 

किसी भी विक्रेता से उपस्कर को संस्थापित करने के dda मेँ कोई . 

प्रतिबंध न्ह है, इसलिए कुछ gers प्रोद्योगिकौ उपस्कर दूरसंचार Feat 

मे भी उपलब्ध है। | 

(ख) ओर (ग) सरकार कौ dR की दूरसंचार कपनी GR 

ओर जेड.टी.ई. के संबंध मे उटाए गए अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा sat 

Wel से संबंधित जांच fae” शीर्षक से संबधित अमरीकी सरकार 

कौ इंटेलीजेस संबंधी स्थायी चयन समिति कौ रिपोर्ट कौ जानकारी 

है। यह एक ada तथ्य है कि आधुनिक युग मे, दूरसंचार सेवाओं 

को प्रदान करने के लिए उपयोग किए गए Wear उपस्कर से 

अथवा इनमे निहित सन्निहित साफ्टवेयर अथवा असमाजिक अथवा राष्ट 
विरोधी व्यक्तियों अथवा एजेंसियों से उत्पन्न स्पाडवेयर/ मालवेयर् इत्यादि 

से असुरक्षा का खतरा होता है। ta संभावित खतरे, चीन मे निर्मित 

दूरसंचार उपस्कर अथवा किसी अन्य विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति किए 

गए संसाधनों के संबंध मे ध्यान feu बिना, नेटवर्क मेँ मौजूद रै। 

~ 7
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(घ) ओर (ड) एेसी कोई विशिष्ट घटना ध्यान मेँ नहीं आई 

है। तथापि, दूरसंचार ओर दूरसंचार नेटवकं से संबंधित सुरक्षा चिंताओं 

के निवारण हेतु, गृह मंत्रालय कं परामर्श ओर उद्योग क्षेत्र के साथ 

यथोचित विचार-विमर्श के बाद दिनाक 31.05.2011 को अभिगम सेवा 

ada के लिए ओर 3 जून, 2011 को अन्य adel के लिए 

दूरसंचार सेवा yarns को लाइसेस संशोधन कं रूप मे विस्तृत 

दिशानिर्देश जारी किए गए है। 

इन संशोधनं के द्वारा यह अधिदेशित करिया गया है कि दूरसंचार 

सेवा प्रदाता अपने नेरवकं कौ सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार है। 

यह भी अधिदेशित किया गया है कि केवल वे ही नेटवर्क घटक 

उनके दूरसंचार नेटवकं मेँ शामिल होगे जिनको 31 मार्च, 2013 तक 

संबधित सामयिक भारतीय अथवा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा AACS! के अनुसार 

जांच कौ गई है अर्थात आई.एष.ओ./आई.ई.सी. 15408 मानदंडौ के 

आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी ओर सूचना प्रो्योगिकौ से संबंधित घटक, 

आई.एस.ओ. 27000 श्रेणी AAS! कं आधार पर दूरसंचार से संसंधित 

घटकं के लिए, मानदडं कौ किसी भी अंतरराष्टीय एजंसी। प्रयोगशाला 

अर्थात आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 15408 मानदंडो के मामले मे समान 

मानदंड प्रयोगशालाओं से जांच की गई di दिनांक 1 अप्रेल, 2013 

से भारत मे प्रमाणन का कार्य केवलं प्राधिकृत ओर प्रमाणित 

एजंसिरयो/प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाएगा। TARA द्वारा उपस्कर 

कौ प्राप्ति की तारीख से 10 वर्षं की अवधि के लिए जांच परिणामो 
ओर जांच-प्रमाण wat की प्रियां अपने पास रखनी होगी ओर इस 

समयावधि के दौरान किसी भी लादससदाता द्वारा इनकी जांच/मांग 

की जा सकती है। 

इस प्रकार, चीन के दूरसंचार उपस्कर के प्रवेश अथवा अन्य 

किसी संसाधन के द्वारा संभावित ami कं निवारणं के मेनेजर एक 

aa कौ पहले ही अधिदेशित कर दिया गया हे। अभी तक, किसी 

भी विशिष्ट देश के उपस्कर के कारण ak विशिष्ट qe saa 

नर्ही हा 1 तथापि, जब भी कोई विशिष्ट मुदा उत्पनन होता हे 

तथा रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो उस विशिष्ट देश अथवा संसाधन अथवा 

देशो के. समूह से आने वाले उपस्करो के संबंध भ व्यवस्था को 

ओर सख्त किया जा सकता है। | 

सरकार waa सुरक्षा से संबंधित सभी नए घटनाक्रमो कौ 

सतत रूप से जांच करती है तथा इन घटनाक्रमों के परिप्रेक्ष्य में 

इस day मे सुरक्षा प्रबंधन कौ नियमित रूप से समीक्षा करती है। 

दुलेरक्टोनिक्छ एवं आई-री. faum की दिनांक 10 फरवरी, 2012 

कौ अधिसूचना सं. 8(78)/2010-आई.पी-एच.डन्ल्यू. के आधार पर 

देश मे विनिर्मित दूरसंचार उपस्कर के शेयर कौ बढ़ाने के लिए दूरसंचार 
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विभाग द्वारा सरकारी प्रापण ओर सरकारी परियोजनाओं के लिए घरेलू 

दूरसंचार उपस्कर से संबंधित दिनाक 5 अक्तूबर, 2012 कौ सं. 

18-0712010 के द्वारा अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है। 

( हिन्दी] 

स्कूल के लिए शुल्क ढांचा 

1946. श्रीमती यशोधरा राजे fafa : क्या मानव संसाधनं 

विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि ; 

(क) क्या केद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोड के स्कूलों की शुल्क 

ढांचा के विनियमन के संबंध मे ate Sela कानून या विधिक रूपरेखा 

नही है; 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; 

(ग) क्या सरकार पल्लिक स्कूलो कौ. शुल्क सरचना पर 

ag नियंत्रण लगाने पर विचार कर रही हैः 

(घ) यदि a, तो तत्सबधी व्योरा क्या हे; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध मे क्या केदम yor गए है? 

मानव संसाधन विकासं मंत्रालय मे राज्य मत्री (डा. शशी 

धरूर) : (क) ओर (ख) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा ae (सीबीएसई) 

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकत सोसायटी है। 

सीबीएसई से सम्बद्ध स्कूल सीबीएसई सम्बद्धता उपनियमो द्वारा ` ` 

अभिशासित होते है, fad यह बताया गया है कि : 

* स्कूलों द्वारा लिया गया शुल्क उनके द्वारा प्रदान कौ 

गई सुविधाओं के अनुरूप दोना चादिए। 

* स्कूल मे दाखिला लेने या किसी अन्य प्रयोजन कं लिए 

स्कूल के नाम से कोई AA शुल्क या स्वैच्छिक 

दान नर्ही लेना चाहिए। 

* सामान्यतः विभिन श्रेणियो कें स्कूलों हेतु संबंधित 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभागो द्वारा निर्धारित 

शीर्षो के तहत ही शुल्क लेना चाहिए। 

सीबीएसई स्कूलों की शुल्क सरचना को विनियमित करने के 

लिए वैधानिक ara वाला कोई कंद्रीय कानून नर्ही है। 

(ग) से (ङ) te कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही हे।
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(अनुवाद्] 

खाड़ी a के लिए एअर इंडिया की seri 

1947. श्री Wel. ्थोमस : 

श्री wat wert : 

श्री wm. राघवन : 

श्री Ba. धनपालनं : 

श्री रायापति सांबासिवा राव : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे fe : 

(क) गत Be महीन मे प्रत्येक माह के. दौरान केरल से 

संचालित होने वाली रद ` कौ गई/विलंबित एअर इंडिया seri का 

षेत्र-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या सरकार को इस संबंध मे कोई शिकायते/अभ्यावेदने 

wa हुए रहै; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्यार ओर इस पर सरकार 

“ की क्या प्रतिक्रिया है तथा उक्त अवधि के दौरान राजस्व की कितनी 

हानि हई दै; 

(घ) क्या. सरकार/एअर इंडिया ने खादी देशो के साथ 

साप्ताहिक सीट बंटवारे संबंधी कोई करार किया है; 

(ड) यदि हां, तो तत्संब॑धी देश-वार व्यौरा क्या है; 

(च) क्या दस an मे कास्तविक मांग ओर सीरों at कमी 

के day मँ कोई अध्ययनं कराया गया है; ओर 

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा सरकार 

द्वारा इस क्षेत्र मे ओर अधिक सेवाएं शुरू करने के लिए क्या कदम 

उठाए गए है? 

नागर विमानन मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री केसी. वेणुगोपाल); 

(क) जून-नवम्बर, 2012 कौ अवधि के दौरान, प्रचालित कौ गई 

5984 उड़ान मेँ से 91 उड़ाने रद कौ गई थी ओर 1131 BSH 

15 मिनट से अधिक विलंबित oti 

(ख) ओर (ग) Hd केरल से खाड़ी तक si को 

बार-बार रद SASS को बहाल करने के संबंध मे प्रधानमंत्री 

कार्यालय,संसद सदस्यो/अनिवासी केरल वासियों से पत्र प्राप्त हुए Fi 
7 मई से 3 जुलाई, 2012 तक इसकं पायलट के एकं वर्ग द्वारा 

आंदोलन किए जाने के कारण ये उदाने प्रभावित हुई/वापस ली गई। 
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पायल की हडताल का असर एयर इंडिया एक्सप्रेस कौ seri 

पर भी पडा। । 

 केरल-खाडी art पर, एयर इंडिया ने ग्रीष्म कालीन समयावली 

के लिए as अनुसूचित seri मे से 42 उड़ाने प्रचलित aii बी 

747 विमान से प्रचालित कालीकर-रियाध मार्गं पर 3 साप्ताहिक सेवाएं 

वापस ली गई तथापि, कोच्चि मेँ से प्रचालित सेवाओं पर यात्रियों 

को समायोजित किया गया। रियाध-कोच्चि-रियाध मार्ग पर ver 

प्रचालित करने के लिए रियाद-त्रिवेन्द्रम-कोच्वि -रियाद मार्ग पर at 

747 विमान से दो साप्ताहिक सेवाएं पुनः संरचित कौ गई ओर यात्रियो 

को कोच्चि मे से प्रचालित सेवाओं मे समायोजित किया गया। उक्त 

आदोलन 3 जुलाई, 2012 को बंद हो. गया। तथापि, पायलट चरणों 

मे प्रचालनिक eget के लिए उपलब्ध 41 कालीकट-रियाध तथा 

वापसी मार्गं पर सेवाएं 9 अगस्त, 2012 से बहाल दहो गई। 

हज प्रचालन के लिए विमान की अपेक्षा के कारण इंडिया 

को 19.9.2012 @ 26.10.2012 तक कोच्वि-रियाध तथा वापसी मार्ग 

पर उडानों कौ वापसी के लिए विवश होना पडा। ara को अन्य 

शहरो मेँ से प्रचालित होने वाली सेवाओं कं समायोजित किया गया। 

Wate के आंदोलन के कारण, एअर इंडिया एक्सप्रेस को भी 

केरल-खाडी मार्ग पर प्रति सप्ताह 77 उने थी, जो हडताल के 

कारण घट कर 20 प्रतिशत हो गई। तथापि, 1.8.2012 से 16.09. 

2012 तक एअर इंडिया एक्सप्रेस ने प्रमुख सीजन मे 81 अतिरिक्त 

उडाने प्रचालित कौ इसके पश्चात, एअर इंडिया एक्सप्रेस ने पूरणं ग्रीष्म 
कालीन समयावली बहाल की । हज प्रचालन कौ आवश्यकता के कारण, 

एअर इंडिया एक्सप्रेस को दो विमान set पडा जो 17.9.2012 

तथा 28.9.2012 के बीच केरल से खादी तक 15 Er को रद 
करना आवश्यक हो गया। एअर इंडिया एक्सप्रेस ने 29.9.2012 यै 

केवल से खाड़ी तके अपनी अपनी सभी समयावली बहाल कर दी। 

रद को गई उडानों के सभी मामलों में रद कौ गई seri के यात्रियों 

को अन्य एअर इंडिया/एअर इडिया एक्सप्रेस at उदानो में समायोजित 

` किया गया या उनकी विकल्प के अनुसार पूर्णं धन वापस कौ गई। 

विमान प्रबंधन ने अपने कार्यपालक पायलट तथा छोटे आकार 

वाले विमानौ की मदद से संयोजित गंतव्यं कं लिए संपक॑ता कायम 

करने हेतु विभिन कदम उठाए ताकि यत्रियो कौ. कदठिनादूर्यो को 

कम किया जा सके। | 

चालू शीतकालीन समयावली मे wr इंडिया एक्सप्रेस ने 

केरल-खाडी प्रचालनं पर 88 उडाने प्रति सप्ताह बदा दी है। केरल-खाडी 

एअर इंडिया तथा एअर इंडिया एक्सप्रेस के लिए एक अनुकूल बाजार 

है। परिणामतः asta बाहक होने के नाते, यात्रियों के प्रति जिम्मेदारी 

को ध्यान में रखते हए उदान समयावलियों को अंतिम रूप दिया 

जाता है।
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पायलट कौ हडताल के कारण एअर इंडिया को 600 करोड 

रूपए का धारा उठाना पडा। 

(घ) जी, we 

(ड.) प्रश्न नहीं som 

(च) जी, नहीं खाड़ी बाजार में सीटों की कोई कमी नहीं है। 

(छ) प्रशन नहीं उठता । 

हिन्दी] 

स्कूर्लो/ महाविद्यालयों मे यौन उत्पीडन 

1948. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि ; 

(क) क्या सरकारे का विचार देश के स्कूलों, महाविद्यालयों 

ओर अन्य संस्थाओं मेँ योन sites के मामलों कौ बढती संख्या 

को देखते हुए इससे संबंधित कानून कौ समीक्षा करने का है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ao क्या है; 

(ग) सरकार द्वारा विद्यमान ar मेँ अवश्यक संशोधन 

कब तक किए जाने कौ संभावना है; 

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी aio क्या ठै; ओर 

(ङ) यदि a, तो सरकार वारा इस संबंध में की गई कार्वाईयों 

का ब्योरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डो. शशी 

थरूर) : (क) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में Ym के जोखिम पर 

नियत्रण रखने 4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कौ नियमावली, 2009 | 

मे भी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों मे यौन उत्पीडन पर नियंत्रण रखने 

के लिए कतिपय उपबंध निहित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

समय-समय पर विश्वविद्यालयों ओर कलेजो को परिपत्र जारी करता 

` रहा है जिनमे उनसे योन उत्पीडन ओर महिलाओं के विरूद्ध हिसा 

के मुदे के समाधान के लिए स्थायी प्रकोष्ठ स्थापित करने का अनुरोध 

किया जाता रहा है। 

सरकार ने “दी प्रोटेक्शन ath चिल्डून win Sagar athe 

एक्ट, 2012" अधिनियमित किया है जो cael, कलेजो ओर अन्य 

संस्थानों सहित सभी स्थानों पर योन आक्षेप, योन setter इत्यादि 

 अपरार्धो से बच्चों के संरक्षण कौ मांग करता है। कानून के पुनरीक्षण 

का कोई प्रस्ताव wd है। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 386 

(ख) a (ङ) प्रशन नहीं उठता। 

(अनुवाद 

cae मेला 

1949. डो. संजीव गणेश ada : 
श्री दत्ता मेषे : 

श्रीमती सुप्रिया सुले : 

श्री एस.एस. रामासुन्बू : 

क्या विदेश मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या बडी संख्या म पासपोर्टं जारी करने का आवेदन 

करने वाले आवेदकों को ate सेवा eal में -मिलने तथा अपना 

पासपोर्ट प्राप्त करने मै अनेक afer का सामना करना पड रहा 

है 

(ख) यदि हां, तो क्या देश में विभिन्न wade कार्यालयों 

ने हाल ही मे weve मेले आयोजित किए हैः | 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इन मेलं में 

कितनी शिकायते मिर्ली तथा कितनी शिकायतों को foe गया; 

(घ) क्या निकर भविष्य मे देश के विभिन भागों में एसे 

ओर अधिक मेले आयोजित करने का प्रस्तावं है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी oto क्या है; ओर 

(च) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? 

विदेश मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर); (क) 

से (ग) ग्रीष्म काल कं दौरान पासपोर्टं सेवाओं कौ aad हुई मांग 

को पूरा करने ओर मिलने का समय प्राप्त करने में नागरिको द्वारा 

सामना कौ जा रही sfondi का समाधान करने की दृष्टि से 24 

wane कार्यालयों द्वारा 23 जून, 2012 से wate मेला आयोजित 

किए गर् है। दिनांक 23 जुन, 2012 से 20 नवम्बर्, 2012 तक 

आयोजित हुए मेल मे 33,584 ue आवेदन प्राप्त किए गए, 

जिनमे से 25408 के मामले मे पासपोर्टं सेवाएं प्रदान कर दी गह 

el शेष 8176 आवेदन Tad जारी aa के लिए कार्यवाही के 

विभिन चरणों मे ह। पासपोर् मेला से संबंधित व्यौरे संलग्न विवरण 

मे दिए गए है, 

(घ) से (च) Wadd सेवाओं की मांग के आधार पर पासपोर्द 

मेले भविष्य मे भी आयोजित किए जाति wi



विवरण 

23.6.2012 से 20.11.2012 तक आयोजित पास्ट Ae का व्यौरा 
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क्षपा.का./ पी.एस.के. 23 जून- 24 जून- 30 जून- . 1 जुलाई- 7. जुलाई- 14 जुलाई- 4अगस्त- 7-20 10नवंबर- कूल 

पाका. प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त नवेबर प्राप्त प्राप्त 

अवेदर्नौ आवेदनों अविदनों अआवेदर्नो आवेदनं आवेदनं आवेदनं प्राप्त अआवेदनों वेदनो 

की संख्याः की संख्या की संख्या की संख्या की संख्या की संख्या की संख्या अवेद कौ संख्या की संख्या 

ॐ 
{b
eh
 

५ 
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5 

की संख्या 

1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

अमृतसर अमृतसर पी-एस.के. | 135 266 - - - ae - - ` - 401 

उप योग me ap | । 401 

वैगलोर वैगलोर-आर.पी-ओ. 414 435 450 477 - - - - - 1776 

वैगलोर-लाल बाग ` 260 630 598 743 - -  - -  - 2231 

वैगलोर-साई Bhs 190 272 280 330 ~  - - - - 1072 

मंगलोर | 95 .. 273 ` 86 177 | - - ~ - - 631 

हबेली षि 57 155 107 ` 236 ~ ` - - - - 555 

. उप योग ` , : a ब पाना । 6265 

चेन्नई चेनई-आरपी.ओ,. 49 155 0 - - - - ~ ` os ~ - 204 

चेनई-1 (वडापलानी) | 84 ` 174 65 - -  -- - - - 323 

चेन्नई-2 (नवीन) 100 277 ` 77 - - - = - - 454 

88
E 



1 2 3 4° 5 6 10 11 12 

चेन्नई-3 (थमबरम) 101 129 43 - - - 273 

उप SS << 
योग 

1254 

दिल्ली आई.टी.ओ. दिल्ली 140 311 319 404 - - 1174 

गुडगाव पी-एस.के. 105 220 205 203 - - 733 

शालीमार बाग, दिल्ली 208 403 358 450 - ~ 1419 

भीखाजी, aes. पुरम 206 400 ` 497 525 - - 1628 

उप योग 
4954 

गाजियाबाद गाजियाबाद पी.एस.के. 40 92 - - - 132 

गाजियाबाद आर-पी-ओ. 12 0 - - - = 12 

उप योग 
144 

हैदराबाद हैदराबाद -आर.पी.ओ. 92 499 - - - - 591 

हैदराबाद 1 -बेगमपेट 52 227 - - - - 279 

हैदराबाद 2 -अमीरपेट 125 280 - - - - 405 

हैदराबाद 3 -रोलीचौकौ 50 282 - - - - 3321 

विजयवाड़ा 30 105 - - - - 135 

निजामाबाद 31 65 - - - - ` 96 
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1 2 - 3 4 5 6 9 10 11 12 

तिरुपति 35 173 - 408 ~ - ~ 616 

उप योग 2454 

लखनऊ कानपुर 2 45 ~ - - - - 47 

गोरखपुर 6 - 6 - - - - - 12 

उप योग 59 

कोयम्बतूर कोयम्बतूर-आर-पी-ओ. - - 571 - - - - 571 

उप योम 571 

गोवा पणजी - - 83 - 41 - > 124 

उप योग 124 

मल्लाप्पुरम ` मल्लप्ुरम - - 491 - 563 - 646 1700 

उप योग 1700 

नागपुर नागपुर - - 10 - - - - 10 

उप योग he 
10 

पुणे पुणे | - - 21 - - - - 21 

पुणे - आर-पी-ओ- - - , ॐ .. ~ - - - 35 

उप योग 56 
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1 2 5 6 7 10 11 12 

विशाखापत्तनम विशाखापत्तनम 496 - - - ~ 496 

विशाखापत्तनम-आर.पी.ओ. 329 - - 10123 11918 

उप योग 
11918 

अहमदानाद अहमदाबाद -1 - 226 - ~ - 226 

aera ~ 136 - - - 136 

उप योग 
362 

Age मदुरै - 72 - -- ~ 72 

मदुर आर.पी-ओ. - 48 - - - 48 

उप योग 
120 

सूरत सूरत - 242 - - - 242 

उप योग 
242 

कोलकाता बहरामपुर - - 167 - - ` 167 

कोलकाता - - 791 - - 791 

कोलकाता ARG. ah. - - 631 - - 631 

उप योग 
1589 

पटना पटना - - 70 - - 70 
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19 11 12 

पटना आर.पी.ओ. 143 145 

` उप योगं 
213 

चण्डीगढ अम्बाला 84 84 

उप योग 
84 

जयपुर जयपुर 

जोधपुर 

सीकर 

409 

176 

242 

409 

176 

242 

उप योग 
827 

कोचीन Fag 

अलूवा 

Bray. आर-पी-ओ. 

56 

13 

23 

51 

113 

96 

56 

13 

23 

51 

113 

96 

उप योग 
352 

त्रिवेन्द्रम कोल्लम 19. 19 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
—aow—ree -------[_--[_``_{__`_`_`__{____`____`_--_________~~________~______`_{_____`_`_`____________`_{_____`_`_`_`________`___`_____-_-_------------~~_ 

` वाजूथाकौड = - - - 26 _ _ - 7 26 

नेयातिनकारा - - - ~ 3 छ _ _ _ 3 - 

उप योग 48 

| कोञ्लीकोड ` कोड्लीकोड 1 ~ - - - 60 - _ - _ 60 

वडाकरा - - - - 39 _ _ 39 

| TAK हि ~ - - 46 ~ - - - 46 

कन्नूर 1 - - - - 62 - - - - 62 

उप योग | 207 

Frat frat 250 _ धि _ 250 

तजातुर 350 - - - 350 

उप योग 600 

कूल 2619 5874 5121 4677 3320 600 604 10123 646 33584 

* पासपोरटं crater, विशाखापत्तनम द्वारा wand मेला दिनांक 7,89,12,14,15,16,19 तथा 20 नवंबर, 2012 को आयोजित किए me थे। 
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399 प्रश्नों के ` 

सी.एस.एस. %y इलेक्टनिक grant सिस्टम 

1950. श्री जयंत चौधरी : क्या प्रधानं मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या केन्द्र प्रायोजित कल्याण योजनाओं हेतु निधियों कं 

aire gam को लागू करने का कोई प्रस्ताव है; 

(ख) यदि द्यां, तो तत्संमंधी व्योरा क्या है; ओर इस प्रणाली 

के अंतर्गत कौन-सी योजनाएं शामिल कौ जाएगी; 

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने एेसी प्रणाली का व्यवहार्यता 

संबंधी कोई अध्ययन कराया है ओर अधिक पारदर्शिता ओर उत्तरदायित्व . 

के day मे इसके क्या प्रभाव a; ओर 

(घ) यदि नही, तो केन्द्र प्रयोजित योजनाओं के कार्यान्वयन 

ओर ffir के अंतरण मेँ पारदर्शिता ओर उत्तरदायित्व को बदावा 

देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहै है? 

संसदीय कार्य मंत्रालय मँ राज्य मंत्री तथां योजना मंत्रालय 

म राज्य wit (श्री राजीव शुक्ला); (क) से (घ) जी, Ae 

सरकारी स्कीम के कार्यान्वयन मे बेहतर पारदर्शिता को बढावा देने ` 

के लिए सरकारी सन्सिडी एवं लाभ हेतु आधार सुलभ प्रत्यक्ष नकद 

अंतरण प्रणाली अपनाने का प्रस्ता है। इस प्रणाली A तहत कवर 

की जाने वाली स्कोमे संलग्न विवरण a दी गई है। 

विवरण 

प्रत्यक्ष नकद अंतरण के लिए उततरदायी wale क्षेत्रक/केन््र 

प्रयोजित स्कीमों की सूची 

1. अनुसूचित जाति के छात्रौ कं लिए ae छत्रवृत्ति ` 

2. अनुसूचित जाति के छत्र के लिए ten पूर्वं छत्रवृत्ति 

3. अस्वच्छ व्यवसाय मे शामिल लोगों के वच्चो के लिए भटक 

पूर्वं saath 

4. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए afte का उन्नयन 

5. अनुसूचित जाति के छात्रौ के लिए रष्टरीय प्रवासी (ओवरसीज) 

| छात्रवृत्ति स्कीम 

6. अन्य पिडा at के लिए Beak  छात्रवृत्ति 

5 दिसम्बर, 2012 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

- 20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

लिखित उत्तर 400 

अन्य frost af के लिए usta प्रवासी (ओवरसीज) 

छात्रवृत्ति 

आर्थिक रूप से frag वर्गं के छन्नौ के लिए मैटरिकोत्तर 

छातरवृत्ति 

विकलांग छत्रो के लिए भेदििकोत्तर छात्रवृत्ति 

विकलांग व्यवितर्यो के -लिए wea प्रवासी ( ओबरसीज) 

च्मत्रवृत्ति 

विकलांग छत्रो के लिए उच्च स्तर कौ शिक्षा कं लिए छात्रवृत्तिं 

उच्च स्तरीय शिक्षा स्कोम | 

विश्वविद्यालय, कालेज के छत्रो के -लिए ong 

यू.जी-सी. कौ theta cary 

ए.आई.सी.-टी.द. की फलोशिप स्कीम 

छत्रो को शुल्क पर सब्सिडी 

राष्ट्रीय साधन-सह योग्यता छत्रवृत्ति 

माध्यमिक शिक्षा के बालिकाओं को प्ोत्याहन हेतु राष्ट्रीय स्कौम 

अनुसूचित जनजाति के छात्रौ के लिए रष्टरीय प्रवासी (ओवरसीज) 

anata ) | 

भेटरिकोत्तर ॒छानवृत्ति स्कौम 

भैरिट स्कीम का उननयन 

उच्च स्तर की शिक्षा हेतुं स्कीम 

राजीव wih राष्ट्रीय फलोशिप 

भेटरिक छात्रवृत्ति स्कीम 

मौलाना आजाद राष्ट्रीय फलोशिप 

साधन-सह योग्यता छमत्रवृत्ति स्कौम 

Sir गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.-एम.एस.वाई.) 

धनलक्ष्मी स्कौम



401 प्रश्नों को 

29. जननी सुरक्षा योजना 

30. बीडी कामगार कं बच्चों के लिए छात्रवृत्ति 

31. बीडी कामगार को आवास सन्सिडी 

32. लाल श्रम परियोजना के अंतर्गत विशेष eal मे बच्चों को 

वजीफा 

33. कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बीमित व्यक्त्य एवं उनके 

परिवारों को स्थायी विकलांगता लाभ, आश्रित लाभ, बीमारी 

लाभ 

34 भविष्य निधि से पेंशन निकासी, समय से पहले पशन निकासी, 

कर्मचारी जमा बीमा से संबंधित भुगतान | 

सन्सिंडी से संबधित प्रत्यक्ष नकद अंतरण के लिए 

उत्तरदायी स्कीर्मो at सूची 

1. घरेलू एल.पी.जी. सन्सिंडी स्कीम 

2. पी.डी.एस. कैरोसिन 

3. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (संघ राज्य क्षेत्रों मँ) 

(हिन्दी) 

पीएसयु मे नियुक्ति की प्रक्रिया 

1951. श्री के. डी. देशमुख 

की on करेगे कि : 

(क) सरकारी क्षत्र के उपक्रमो के वरिष्ठतम vel पर नियुक्ति 
की क्या प्रक्रिया है तथा नियुक्ति के समय किन-किन बिंदुओं पर 
विचार किया जाता है; 

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान सरकारी aa के उपक्रमो 
कं वरिष्ठतम पदों पर नियुक्ति अधिकारियों का पीएसयू-वार wie 

क्या है; 

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो के वरिष्ठतम पदों पर नियुक्ति 

से पूर्वं क्या इन अधिकारियों के विरूद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के 

आरोपो at ara कौ ag थी); 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी ato क्या हैः ओर 

14 अप्रहायण, 1934 (शक) 

> क्या प्रधानमंत्री यह बताने ` 
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(ङ) यदि नर्ही, तो इसके क्या कारण है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशन मंत्रालय म राज्य मंत्री ` 
तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : 
(क) लोक उद्यम चयन ad, केद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 

कें संबधित मंत्रालय/विभाग के परामर्श करके नौकरी विवरण को 

अंतिम रूप दिए जाने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो को 

उच्च पदां का विज्ञापन प्रकाशित करता है/परिपत्र जारी ae है। 

उचित माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद, विभिन श्रेणियो 

मे से बंटवारे के निर्धारित ants के अनुसार आवेदनकर्ताओं. की 

Beg लोक उद्यम चयन बड द्वारा की जाती है। सामान्य तौर 

से प्रत्येक पद के लिए 15 उम्मीदवारों की sad की जाती है 

ओर Ss साक्षात्कार के लिए qe ` जाता दै उनकी प्रब॑धकीय 

क्षमता के गुणो,. नेतृत्व, व्यापक दृष्टिकोण, टैक रिका, उपलब्ध 

वार्षिक गोपनीय रिपोर्यँ ओर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रशासनिक 

सचिव द्वारा की गई विशेष रिष्पणियो के संदर्भ मे साक्षात्कार लिए 

गए उम्मीदवार & कार्यनिष्पादन को .ध्यान म रखते हुए, ad 

प्रशासनिक मत्राल्यो/विभागों को पद पर नियुक्ति के लिए व्यक्ति 

के नाम कौ सिफारिश करता है। 

लोक उद्यम चयन बोई द्वारा सिफारिश किए गए उम्मीदवारों 

के मामले मे, संबंधित प्राधिकर्णो से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय।/विभाग 

area निकासी प्राप्त करते है ओर उसके बाद सक्षम प्राधिकारी 

aad अनुसूची ‘a’ ओर 'ख' के सार्वजनिकं क्षेत्र के उपक्रमो के 

मामले मे मत्रिमंडल कौ नियुक्ति समिति ओर अनुसूची 'ग' ओर /घ' 
कं सार्वजनिक क्षेत्र कं उपक्रमो के मामले मेँ प्रभावी मंत्री के अनुमोदन 

के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है। 

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान अनुसूची ‘a’ ओर 'ख' 
के केंद्रीय सार्बजनिक क्षेत्र के उपक्रमो मँ उच्च पदों अर्थात् अध्यक्ष 
ओर प्रबंध निदेशर्को (सीएमडीज) तथा wu निदेशको के पद पर 
नियुक्त किए गए अधिकारियों के उपक्रम-वार व्यौरे संलग्न विवरण . 

मे दिए गए FI 

(ग) से (ङ) सार्बजनिक क्षेत्र के उपक्रमो मेँ नियुक्तियां, 

सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रो मे कार्यरत, व्यक्तियों के संबंध मे कंद्रीय 

 सतकंता आयोग द्वार ओर गैर सरकारी उम्मीदवारों के मामले में पुलिस 

प्राधिकारिययो, जैसा भी मामला हो, से waa निकासी प्राप्त होने 

के बाद ही की जाती Zt |
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वि्वेरण 

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो ये seq vel we नियुक्त किए गए अधिकारी ` 

वर्ष 2009-10 

क्रम सं. मंत्रालय ओर विभाग पौएसयू ` पदाधिकारी का नाम पद एसीसी आदेश 

सर्वं/श्री/ सुश्री कौ तारीख 

1 2 3 4 [स 5 6 

1. पी ओर एन-जी. भेल बीस. त्रिपादी  सीएमडी 1.4.2009 

2. इस्पाते एमएसरीसी एस-के. | त्रिपाठी सीएमडी 9.4.2009 

; 3. परमाणु ऊर्जा ईसीआईएलं वाई-एस. मैया सीएमडी 13.4.2009 

| 4. नागर विमानन USSU अरविन्द जाधव सीएमडी 1.5-2009 

5. रक्षा उत्पाद एचएएल आर. श्री निवासन एमडी (हैलीर्कोपटर कम्पलेक्स) = 19.6.2009 

6. भारी उद्योग एचएनएल एम.वी. नरसिम्हा राव एमडी 

7. खनन नालको. (प) सी-आर. प्रधान सीएमडी 31.7.2009 

(पध) ए.के. श्रीवास्तव 

8. इस्पात ` सेल-(डीएसपी) पी.के. बजाज एमडी ` , 19.8.2009 

9. इस्पात एचएससीएल मलय चटर्जी सीएमडी 21 .8.2009 

10. खाद एनएफमीएल ae. शमा सीएमडी 27.8.2009 

11. पी ओर एन.जी. गेल ae. पुर्वाहा सीएमडी 30.9.2009 

12. भारी उद्योग सीएचरईएल बी.पी.रोय सीएमडी । ` 30.9.2009 . 

13. खनन एचसीएल शकौल अहमद सीएमडी | 1.10.2009 

14. पी ओर एन.जी. सीपीसीएल के. बालचन्द्र एमडी 1.10.2009 

15. पोत परिवहन एचएसएल कमोडोर नरेश BAK ater 16.11.2009 

16. Ha परिवहन .. एचडीपीईएलं | रंजीत लोहरी सीएमडी 19.11.2009 

17. रासायन एवं खाद vere Gee ais RS __ ---- बीसीपीएल | wa. सिंह तेबतिया एमडी 20.11.2009 
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18. रेलवे कनकोर Uh. गुप्ता एमडी 23.11.2009 

19. परमाणु ऊर्जा आईआरईए आर एल पत्रा सीएमडी 11.12.2009 

20. रक्षा उत्पाद जीएसएल रीअर wef. विनीत बकशी सीएमंडी 19.1.2010 

21. रेलवे आरवीएनएल एससी. अग्निहोत्री एमडी 19.1.2010 

22. रक्षा उत्पाद एचएएल डी. बालसुन्दरन एमडी (See ahaa) 12.3-2010 

23. खाद्य ओर (पीडी) एफसीओआई सिराज हुसैन सीएमडी 16.3-2010 

24. पी ओर एन.जी. एचवपीसीएल एस. wa चौधरी सीएमडी 22.3.2010 

वर्ष 2010-11 

क्रम सं. मंत्रालय ओर विभाग पीएसयू करम सं, मंनालय जोर सिभाग वोल् `  बदाधिकार का नाम ग्द ne का नाम पद एसीसी आदेश 

 सर्व/श्री/सुश्री कौ तारीख 

1 2 3 4 5 6 

1. दूरसंचार आईटी अष के.एल. afr सीएमडी 1.4.2010 

2. पर्यटन  आईटीडीसंी ललित के. पवार सीएमडी 15-4.2010 

3. जल संसाधन डन्ल्यएपीसीओएस आरके. गुप्ता सीएमडी 27.4.2010 

4. इस्पात सेल सी.एस. वर्मा अध्यक्ष 4.6.2010 

5. खाद बीवीएफसीएल रामेश्वरी सिंह सीएमडी 22.6.2010 

6. वस्त्र एचएचईसी निर्मल सिन्हा सीएमडी %-7-2010 

7. भारी उद्योग टीसीआईएल FAR. मुत्रेजी सीएमडी 16.7.2010 

8. स्यात ae एस.एस. मोहती एमडी (सीए्सएल) 23.7.2010 

9. विद्युत एनरीषीसी Gar. चौधरी सीएमडी 27.7.2010 

10. वाणिज्य एसरीसीआईएल एच.पी. गिरीश एमडी 14.9.2010 

11. रवाद् आरसीएफएल आर.जी. राजन सीएमडी 30.9.2010 

12. रेलवे कंआरसीएल बीपी. तयाल एमडी 26.10.2010 
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13. भारी उद्योग सीसीआईएल आर.पी. टक सीएमडी "` 22.11.2010 

14. पौ एंड एनजी बीपीसीएल आर.के. सिंह सीएमडी 8.12.2010 

15. भारी sar एचएमरी गिरीश कमार एमडी 9.12.2010 

इंटरनेशनल लिमिटेड 

16. कोयला ईसीएल राकेश सिन्हा सीएमडी 21.12.2010 

17. पोत परिवहन | सीएसएल | कमोडोर के. सुब्रह्मण्यम सीएमडी 30.12.2010 

18. रसायन ओर एचएएल  के-के. वियजकुमार एमडी 25.1.2011 

पेटोलियम 

19. कोयला एमसीएल Uw. सहाय सीएमडी 7.2.2011 

20. पी एंड एनजी आईओसपीएल आर.एसत्रबुरोला अध्यक्ष 26.12.2011 

21. | वस्त्र सीसीआई ae. मिश्रा सीएमडी 3.3.201 1 

22. ` हाउसिंग एवं युपीए एचयूडीसीओ Ai. बालीगर | सीएमडी 15.3-2011 

23. भारी उद्योग  एचसीएल fom. शेखर विश्वनाथन सीएमडी 25.3.2011 

24. वस्त्र बीआईसी हीरक उपाध्याय सीएमडी 31.3.2011 

वर्ष . 2011-12 

क्रम सं. मंत्रालय ओर विभाग पीएसयू | पदाधिकारी का नाम पद weet आदेश 

सर्व/श्री/सुश्री की तारीख 

1 ` 2 3 4 5 6 

1. । रहर विकास एनबीसीसी वी.पी. दास सीएमडी 4.4-2011 

2. पेटोलियम ओर एनजी एनञरएल | दीपक चक्रवर्ती एमडी 1.4.2011 

3 8 संचार बीएसएनएल आरके. उपाध्याय सीएमडी 29.4.2011 

4. रेलवे डीएफसीसीआईएल आर.के. गुप्ता एमडी 3.5.2011 

5. रेलवे aired au. चोपडा एमडी 26.5.2011 

6. रक्षा रउत्पदं Rar एडभिरल fap किशोर मिश्रा सीएमडी 25.5.2011 
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7. विद्युत एनईईपीसीओ पीसी. पंकज सीएमडी 2.6.2011 

8. रसायन ओर पेद्रूलियम एचओसीएल आर.एनत्र मदनगिरी सीएमडी 7.6.2011 

9. परमाणु ऊर्जा | यूसीआईएल दिककर . आचार्य सीएमडी 4.7.2011 

10. वस्त्र एनजेएमसी -अरूधती पांडा सीएमडी 4.7.2011 

11. इस्पात आरआईएनएलं wit. चौधरी सीएमडी 25.7.2011 

12. खाद पीडीआईएल एम. रवि कात सीएमडी 28.7.2011 

13. विद्युत पीजीसीआईएल आर.एन. नायक सीएमडी 20.7.2011 

14. नागर विमानन एञईएल रोहित नन्दन सीएमडी 12.8.2011 

15. फार्मास्यूरिकल्स आईडीपीएल प्रवीन कुमार सीएमडी 17.8.2011 

16. नवीन ओर एसहसी अनिल काकोडकर अध्यक्ष 26.8.2011 
नवीकरणीय उर्जा 

17. रक्षा उत्पाद बीईएल अनिल HAR सीएमडी 25.8.2011 

18. रक्षा उत्पाद जीआरएसरईएल fer एडमिरल Uh. वर्मा सीएमडी 30.8.2011 

19. रक्षा उत्पाद एचएणएल के. नरेश बाबू एमडी 2.9.2011 

(बंगलोर कम्पलैक्स) 

20. रेलवे आरसीआईएल Ih. बहुगुणा 2.9.2011 

21. पेट्रोलियम ओर एनजी ओएनजीसी विदेश Sa. सर्फ एमडी 13.9.2011. 

लिमिटेड (ओवीएल) 

22. रेलवे एमआरवीसी राकंश सक्सेना एमडी 13.9.2011 

23. भारी उद्योग एचएमरी लिमिटेड एस-जी. श्रीधर 15-9.2011 

24. faa ak एनजी ओएनजीसी एस. वसुदेव सीएमडी 3.10.2011 

25. पेट्रोलियम ओर शएनजी बी एंड एल को. ate सिन्हा सीएमडी 5.10.2011 

लिमिटेड 

26. रेलवे आईआरएफसी राजीव देत्त एमडी 7.10.2011 

27. वाणिज्य ईसीजीसी एन. शंकर सीएमडी 10.10.2011 

28. Wa परिवहन डीसीआई Gaz. मोहती सीएमडी 11.11.2011 



411 प्रश्नो के 5 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 412 

1 2 3 4 5 6 

29. रेलवे सीआरडबेल्यूसी विनोद. अस्थाना एमडी ` 21.11.2011 

30. विद्युत - आरईसी राजीव शर्मा सीएमडी 29.11.2011 

31. दूर संचार एमरीएनलएल अशोक कमार गर्ग सीएमडी 30.11.2011 

ॐ2. दूर संचार रीओआईएल विमन वाखलू सीएमडी 15.12.2011 

3. भारी उद्योग एचपीसी एम.वी. नरसिम्हाराव सीएमडी 16.12.2011 

34. रसायन ओर बीसीपीएल पी-एन. प्रसाद - yawn निदेशक 22.12.2011 

पेटरोकेमिकल 

35. विद्युत एसजेवीएनएल आर.पी. सिंह सीएमडी . 30.1.2012 

36. ` रक्षा एमडीएल आर.के. श्रावते सीएमडी 7.2.2012 

37. इस्पात एमीईसीओएन Se: महरोत्ना ` सीएमडी 10.2.2012 
` लिमिरेड 

38. रक्षा सीसीएल गोपाल सिंह सीएमडी 10.2.2012 

ॐ. रक्षा एनएलसी ए. सुंदर मोहन सीएमडी 24.2.2012 

40. रक्षा उत्पाद Tau आर.के. त्यागी अध्यक्ष 29.2.2012 

41.  पेटौलियम ओर ओञरईएल Wah. श्रीवास्तव सीएमडी  20.3.2012 ` 

प्राकृतिक गैस 

42. भारी उद्योग एचएमटी-एमटी एमडी. श्रीकूमार | सीएमडी 21.3.2012 

43. रक्षा नीडीएल एस.एन. मथा सीएमडी 28.3.2012 

ait Baer at नीलामी श्री डी.. बी. चन्द्रे गौडा : 

, | श्री वशवीर सिंह : 
1952. श्री दिनेशं चंद्र यादवं : श्री कामेश्वर aa: 

श्री असादृद्दीन ओवेसी : | 
oft wd. नाना ude : क्या संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा 

श्री एस.आर. जेयदुरई : करेगे कि : । । 

श्री नीरज शेखर : (क) हाल में Be 2जी Ban कौ नीलामी में शामिल बोली 

श्री पी. लिगम : लगने वालों के नाम क्या है तथा सरकार द्वारा इससे प्राप्त 

श्री अनंत कुमार हेगडे : ्लोक-वार/सर्किंल-वार कितने राजस्वं कौ प्राप्ति हुई ) 

श्री गुरूदास दासगुप्त : (ख). क्या नीलामी से wa राजस्व सरकार द्वारा अनुमानित | 

डौ. मुरली मनोहर जोशी : लक्षय से बहुत कम है ओर यहां तक कि कुछ टेलीर्कोम सर्किलो 
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : । के लिए कोई बोली लगाने वाला नहीं था;
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(ग) यदि हा, तो तत्सबंधी eto क्या है तथा इसके क्या 

कारण रहै; 

(घ) टैलीर्कोम सकल के शेष क्षत्रं के een की नीलामी 
कं लिए सरकार द्वारा क्या भावी योजना बनाई गई है; 

(ङ) क्या सरकार ने कुल उपलब्ध स्पेक्ट्रम मे से cae 
के केवल एक भाग कौ नीलामी को शामिल किया है; ओर 

(च) यदि a, तो asad oto क्या है तथा इसके क्या 
कारण है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा 
पोत परिवहन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) 
उन बोलीदाताओं के नाम fread है fh हाल ही मे आयोजित 
को गई Maen नीलामी में भाग लिया :- 

0) भैसर्खं भारती एयरटेल लिमिरेड। 

(i) Fad आइडिया सेलुलर लिमिटेड! 

(ii) ted वोडाफोन साउथ लिमिटेड । 

(५) aed वीडियोर्कोन टैलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड । 

(Vv) मेसर्सं॑टेलीविग्स कम्युनिकेशंस सर्विसिज प्राइवेर 

लिमिटेड | 

1800 मेगाहटूर्ज बैड ae कौ नीलामी से प्राप्त सकिंल-वार 
बोली मूल्य का व्योरा संलग्न विवरण मे दिया गया है। 

(खे) ओर (ग) नीलामी के लिए पेश 1800 मेगाहरर्जं ओर 
800 मेगाहटूर्ज दोनों dea के लिए आरक्षित मूल्य के आधार पर 
40,000 करोड रुपए के अनुमानित राजस्व थे। 1800 मेगाहरु्ज कौ 
नीलामी से प्राप्त बोली मूल्य 9407.64 करोड़ रुपए था। 1800 मेगाहर्र्ज 
aga 4 दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक ओर राजस्थान दूरसंचार सेवा asi 
के लिए ओर 800 Areal वेड मे सभी सेवा क्षेत्रों के लिए कोई 
भी बोलीदाता नहीं था। 

(घ) शेष दूरसंचार सर्किलो के लिए Maem की नीलामी हेतु | 

कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 

(ङ) ओर (च) जैसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने निदेश 
दिया था, 800 मेगाहटूर्ज ओर 1800 मेगाहट्ज के जौ aga में 
स्पैक्टूम को सभी 22 दूरसंचार सर्किलो मे नीलामी हेतु पेश किया 
गया। 800 मेगाहटूर्ज बड. मेँ कुल 95 Wess} Maen (सीडीएमरए) 
कौ नीलामी कौ गई ओर 1800 Aneel बैड में कूल 295 मेगाहर्ज 
eras (जीएसएम) की नीलामी कौ गई जिससे (122 लाईइसेसधारकों 
को आवंटित 473.6 Aneel स्येक्टूम (1800 मेगाहट्र्ज ae में 
413.6 मेगाहट्र्जं ओर 800 मेगाहटूर्ज मेड मेँ 60 मेगाहटूर्ज) कौ मात्रा 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित ` उत्तर 414 

के महेनजर) कुल 390 Weed स्येक्टरूम की नीलामी की गई । आयोजित 

को गई नीलामी प्रक्रिया मेँ 800 मेगाहटर्जं बेड में. स्पेक्ट्म के लिए 
कोई भी बोली नहीं कौ गई। 1800 Aneel बैड हेतु नीलामी प्रक्रिया 

जोकि 12.11.2012 को प्रारंभ हुई वह प्रक्रिया दिनांक 14.11.2012 
को समाप्त हो चुकौ है। इसमे प्रत्येक wien ने समान मात्रा में 
स्पैक्टूम हासिल किया हे । प्रत्येक 1.25 Aneel के कुल 102 व्लकां 
यानि नीलामी 4 प्रस्तुत 295 मेगाहटुर्ज के nese दिनांके 14.11. 
2012 को समाप्त 1800 मेगाहरु्ज Te कौ नीलामी मे 127.7 मेगाहटूर्ज 
के लिए बोलीदाताओं को अनुमोदित किया गया है। 

विवरण 

1800 Weed 45 मे स्पेक्ट्रम की नीलामी 

नीलामी प्रारभ होने 12.11.2012 प्रातः 09.00 बजे 

कौ तारीख एवं समय 

नीलामी समाप्त होने 14.11.2012 18.00 बजे 

कौ तारीख एवं समय 

संचालित किए 14 

गए कल चक्र 

सेवा भत्र arated saat आवंरित stat 

की संख्या का कुल मूल्य 

(करोड रुपए मे) 

1 2 ` 3 

आंध्र प्रदेश 4 1147.64 

असम 7 60.69 

बिहार् | 11 510.73 - 

दिल्ली 0 0.00 

गुजरात ` 8 1798.72 

हरियाणा 6 ` 279.12 

हिमाचल प्रदेश 1 7.78 

जम्मू ओर कश्मीर 6 37.98 

कर्नारक 0० | 0.00 

करत 1 65.30 
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1 । 2 3 

कोलकाता | 4 454.88 

मध्य प्रदेश 6 323.94 

महाराष्ट | , 5 1314.05 

मुंबई 7 0 0.00 

पूर्वोत्तर 6 53.04 

ओडिशा | | 6 121.62 

पंजाब ` 1 67.28 

राजस्थान | 0 0.00 

तमिलनाडु  . 4 1224.36 

उत्तर प्रदेश (पूर्व) 9 685.53 

। उत्तर प्रदेश (पश्चिम) 10  1074.10 

पश्चिम aT 7 180.88 

कूल 102 9407.64 

(अनुवाद 

शिक्षा के अधिकार कां क्रियन्वियन 

1953. श्री सुरेश कलमाडी ; 

मन्दा जगनाथ : 

अनत कुमार : 

उदयन राजे भोंसले : 

जे.एम. आरुन wie : 

प्रदीप weit: 

देवजी एम. पटेल : 
विक्रमभाईं अर्जनभाई मादम : 

किसनभारई वी. पटेल : 

अर्जुन राम मेघवाल : २ 
9 

ॐ 
ॐ 

> 
ॐ 

ॐ 
ॐ 

4 

a मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि : 

(क) क्या शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 

देश के सभी स्कूलों पर लागू है; 
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(ख) यदि नर्ही, तो इसके कारण क्या रहै; 

` (ग) क्या कू राज्य सरकारों ने अधिनियम के क्रियान्वयन 

के लिए उन्हे आवंटित धनराशि के अलावा अतिरिक्त निधि की मांग 

की हैः 

(घ) यदि a, तो एसे राज्यों के नाम क्या है तथा सरकार 

की इस पर क्या प्रतिक्रियां दै; 

(ङ) क्या कु राज्य अधिनियम के fara मे समस्याओं 

का सामना कर रहे है; 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इस aay 

मे क्या कारवाई की जा रही रहै; 

(छ) पिछले तीन aif मे प्रत्येक ad ओर चालू वर्षं॑के 

दौरान अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ` 

oR जारी/उपयोग की गई राशि का व्यौरा क्या है; ओर 

(ज) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या कदम 

` उठाए जा रहै है? । 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (ड. शशी थरूर); 

(क) ओर (ख) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 

(आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 आर.टी.ई. अधिनियम कौ धारा (2) 

के खंड (ढ) मे उल्लिखित सभी स्कूलों पर लागू होता है। Ta 

यह अधिनियम जम्मू ओर कश्मीर रज्य पर लागू नही होता है। 

(ग) ओर (घ) सर्वं शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), जो आर. 

AS. अधिनियम के लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए राज्यो/संघ राज्य 

Sat को खहायता प्रदान करने की एक केन्द्रीय ` प्रायोजित योजना है, 
के अंतर्गत निधियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित वार्षिक 

कार्य योजना के आधार पर प्रदान कौ जाती है। आर.टी.ई. अधिनियम 
की प्रतिबद्धताओं को ध्यान मे रखते हुए उत्तर पूर्वी राज्यों कं अलावा, 

राज्यों के संबंध मे एस.एस.ए. के लिए केन्द्र ओर राज्यो के बीच 

निधीयन की पद्धति संशोधित करके 65:35 कर दी गई है। उत्तर पूर्वी 

` राज्यो के लिए निधीयन कौ पद्धति 90:10 के अनुपात मे है। वित्त 

आयोग ने भी आर.टी.ई. अधिनियम के फलस्वरूप पड़ने वाले राज्यो 

के वित्तीय ae को कम करने के लिए वर्षं 2010-11 से 2014-15 

तक के लिए wel के लिए अतिरिक्त उद्दिष्ट निधियां प्रदान की EI 

(ङ) से (ज) सभी राज्यों ने आर.री.ई. नियम अधिसूचित कर 

दिए है तथा अधिनियम द्वार निर्धारित मानर्को ओर स्तरो को पुरा 

करने के लिए ad शिक्षा अभियान के कार्यक्रमो को लागू कर 

रहे है। एस.एस.ए. निधिरयो का जारी किया गया केन्द्रीय हिस्सा ओर 

राज्य मँ किया गया व्यय संलग्न विवरण मे दिया गया है।



विवरण 

(लाख रूपए मे) 

क्र सं. राज्य का करस रण्यकानाम = ऋक कन्द 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

जारीग# व्ययः जारी व्ययः जारी व्यय* ` जारीग# व्यय" 

(22.11.2012 (30.06.2012 

तक) तक ) 

1 2 3 4 5 6 ` 7 8 9 10 

1. अन्धि प्रदेशं 38569.90 72257.36 $1000.00 144044.00 183551.72 337247.68 111049.46 18723.05 

2. अरूणाचल प्रदेश 11427.95 12427.83 20401.77 , 20993.09 23880.10 2670567 17984.73 3821.34 

3. असम 47480.00 5078061 76854.35 85575.16 106921.15 124930.52 90881.60 8343.14 

4. बिहार 121739.06 224870.24 204789.63 349506.91 185108.20 408963.04 272462.25 61369.24 

5. छन्ती सगदं 55592.82 96340.63 87863.00 123107.25 69870.22 133902.11 85015.73 23821.26 

6. गोवा 550.58 1212.60 671.27 1459.10 1079.14 1934.35 513.04 112.16 

7. गुजरात 20031.73 40058.48 44065.01 82624.00 88027.79 141781.07 83918.08 62555.53 

8. हरियाणा 27600.00 45620.98 32786.11 64378.71 40461.41 77193.80 29910.35 12928.43 

9. हिमाचल प्रदेश 8608.00 14610.06 13786.66 21756.06 14192.78 25196.78 7052.93 2865.36 

10. जम्मू ओर कश्मीर 37363.27 22257.61 40348.79 64000.64 30070.50 104733.46 40805.85 9466.29 

11. ज्ञारखंड 70940.22 119946.99 89562.26 159246.86 57903.46 117232.77 56183.87 11477.37 

12. कर्नाटक 44220.60 83028.85 66903.00 114457.93 62788.35 124995.76 39936.69 23142.39 
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द्वीपसमूह 

412.44 885.55 907.36 1606.37 

2 3 4 ` 5 6 7 8 9 10 

13. केरल | 11989.50 19233.00 19660.73 26071.88 | 17021.85 26046.45 13449.14 12114.25 

` 14. मध्य प्रदेश 113249.00 = 1%4011.7 176783.00 293543.00 190427.12  342831.85 80343.30 104441.26 

15. महाराष्ट 56432.00 107883.64 85537.00 143200.00 117962.58 ` 181066.45 99574.73 12229.73 

16. मणिपुर ` 1500.00 1443.14 13253.77 10659.22 | 3940.55 9389.53 15862.44 3007.79 

17. मेघालय 9383.00 12093.67 18540.90 2050.00 14410.60 1 9782.59 13670.78 र 4698.76 

18. मिजोरम 6617.75 $254.45 10115.31 9073.47 10814.05 14084.57 7820-60 3249.53 

19. नागाकतैड 4913.00 5439.51 8636.83 10349.83 9798.33 ` 10315.05 79.12 | 483.79 

20. ओडिशा 63061.60 112011.89 73177.85 146508.08 92719.98 162570.06 100807.62 25121.83 

21. पंजाब 20044.00 36772.00 39612.74 55943.00  48112.44 64703.06 41972.68 3111.80 

22. राजस्थान 127124.00 199893.55 146182.29 270368.00  148560.86 313064.40 143520.11 75338.71 

23. सिक्किम 1736.00 2040.90 4469.19 3915.93 4022.84 4453.04. 1493.85 552.71 

24. तमिलनाडु 48366.00 78267.24 69068.57 ` 119480.84 6814196 116817.50 38672.47 14201.40 

25. त्रिपुरा 7473.00 9196.44 17121.48 14283.80 17493.76 24263.63 8010.11 470.00 

26. उत्तर प्रदेश 196011.90 335048.80 310462.88 । ` §11096.00 263682.61 515804.16 362476.26 | 73330.27 

27. उत्तराखंड 16006.29 - 27187.03 25793.94 36831.60 20892.49 39936.44 17941.10 7728.56 

28. पश्चिम बंगाल 104142.00 | 162540.01 174703.17 305333.13 177652.74 298627.19 258056.58 62008.52 

29. अंडमान ओर निकोबार ` 724.18 357.78 589.28 172.33. 
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1 2 3. 4 5 6 7 8 9 10 

30. dele 1100.72 2063-43 2155.89 ` 2566.09 1611.21 3301.27 972.64 575.28 

31. दादरा ओौर नगर हवेली 350.18 631.10 413.78 692.07 564.35 796.36 152.76 117.99 

32. दमण ओर दीव 169.00 324.15 162.99 374.81 257.06 485.42 233.12 19.95 

33. दिल्ली 3088.62 3684.61 3552.71 4657.72 3783.29 8008.74 3251.90 1261.16 

34. wae 143.80 245.51 127.39 292.95 127.86 363.28 57.62 0.00 

35. gat 669.96 1124.64 485.38 1296.00 757.62 1275.50 518.91 151.77 

कूल 1278107.89 = 2103526.%0 = 1959407.42 3218622.68  2077538.32 3783409.92 = 2052953.70 643012.95 

# भारत सरकार द्वार जारी तिधयां 

* व्यय मे भारत सरकार ओर राज्य के fea की जरी गई निधियां शामिल है। 
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423. प्रश्नों के 

(हिन्दी 

स्वदेशी अनुसंधान Wear शुरू करना 

1954. श्री विश्व ` मोहन कुमार : 

डो. किरीट Basis सोलंकी : 

श्री नारनभाई कड्या : 

श्री राम सिंह कस्वां : 

क्या विज्ञान ओर प्ौद्योगिकौ मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

किः ~ 

(क) क्या सरकार को बिहार्, गुजरात अओर राजस्थान सहित 

राज्य aad से विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी के विकास तथा स्वदेशी 

अनुसंधान परियोजनाओं को agar देने कं लिए कई प्रस्ताव प्राप्त 

हए रह; 

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षा ओर चालू वर्षं के दौरान 

तत्वसंबंधी वर्ष -वार राज्य-वार ब्योरा क्या है; 

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत्/अस्वीकृत 

किए गए प्रस्तावों का राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(घ) लंबित प्रस्तावों का व्यौरा क्या है ओर इसके लंबित 

रहने के क्या कारण हैः ओर 

(ङ) सरकार द्वारा लंबित प्रस्तावो को कब तक स्वीकृत किए 

जाने की संभावना है? | 

faa ओर प्रौद्योगिकी . मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री 

एस. जयपाल रेड्डी) : (क) ओर (ख) यद्यपि विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मंत्रालय ओर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कोई प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित 

नहीं करते ओर इनके पास विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) 

के विकास तथा स्वदेशी अनुसंधान परियोजना क प्रोत्साहन हेतु 

राज्यवार आबंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है, तथापि ये मंत्रालय 

अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान खोज मे नवोन्मेष (GaN) पुरस्कार 

स्कीम, राज्य विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (एस एस टी पी) 

तथा We सुगमीकरण प्रकोष्ठ (पी एफ सी) कार्यक्रम जैसी कुछ 

aaa स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारौ के साथ कार्य करते 

है ओर इ नसे प्रस्ताव मंगाते है। वर्षं 2009-10, 2010-11, 2011-13 

ओर 2012-13 (वर्तमान वर्ष) के लिए इईस्पायर पुरस्कार, एस एस 

टी पी ओर पी एफ सी कार्यक्रम के व्यौरे मीचे दिए mE: | 

5 दिसम्बर, 2012, 

(i) 

(ii) 

लिखित उर . 424 

विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस री) कौ इस्पायर 

पुरस्कार स्कीम के अंतर्गत, पंचवर्षीय योजना अवधि के 

दौरान 6 से 10 कक्षा वाले देश के सभी माध्यमिक 

एवं उच्चतर स्कूलों से विज्ञान प्रोजेक्ट/मोँडल तैयार करने 

के लिए 5,000/- सु. प्रत्येक के FIN पुरस्कार कं 

लिए दो छत्रो को चुना जाता है। स्कूलों के. 

प्रधानाध्यापक,प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य को शामिल करते 

हए राज्य सरकार कं कार्यततर द्वारा विद्यार्थियों का प्रतिभा 

आधारित चयन किया जाता है। पुरस्कार कौ राशि की 

नैक द्वारा जारी इस्पायर पुरस्कार अधिपत्र के रूप में 

चयनित विद्यार्थी को सीधे भेजा जाता है।.ये पुरस्कार 

विजेता जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिताओं 

(डी एल ई पी सी) F भाग लेते है ओर जिले कौ 

5% से 10% सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी 

एवं परियोजना - प्रतियोगिताओं (एस एल ई पी सौ) 4 

भाग लेने के लिए चुना जाता रहै। कम से कम 5 

प्रविष्टियो के अध्यधीन, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से सर्वश्रेष्ठ 

5% प्रविष्टियो को we स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना 

प्रतियोगिता (एन एल ई पी सी) मे भाग लेने कं लिए 

चुना जाता है। इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य/संघ 

राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। संभी 28 राज्य 

ओर 7? संघ राज्य क्षेत्र इख स्कीम मेँ भाग ले रहे 

=) विभिन स्स पर प्रतियोगिताओं के संचालन al 

संपूर्णं लागत का वहन कद्र सरकार द्वारा किया जाता 

है। जिला ओर राज्य स्तरो पर प्रतियोगिताओं को आयोजित 

करने के लिए राशि को इंस्पायर के प्रभारी राज्य नोडल 

अधिकारी को जारी किया जाता हे। 

विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी (डी एस टी) के राज्य विज्ञान 

अर प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (एस एस री पी) के अंतर्गत 

बिहार, गुजरात ओरं राजस्थान राज्यो सहितं राज्य विज्ञान 

एवं प्रौद्योगिकी परिषदो को वार्षिक मुख्य अनुदान सहायता 

प्रदान की गई है। राज्यों मे. विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

कार्यकलापो की आयोजना, अनुवीक्षण ओर कार्यान्वयन 

मे इन परिषदो को सुविधा प्रदान करने के उदेश्य से 

राज्य विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी परिषद को यह मुख्य 

सहायता दी जाती है इस मुख्य अनुदान सहायता 4 

वैज्ञानिक, तकनीकी ओर प्रशासनिक मानव शक्ति, 

यातायात, Hales Gal तथा आधुनिक कार्यालय संबधी 

. उपकरणों आदि के लिए आंशिक रूप से सहायता शामिल 

होती है।
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(iii) विज्ञान ओर प्रो्योगिकी विभाग (डी एस टी) के We 

सुगमीकरण प्रकोष्ठ (पी एफ सी) कार्यक्रम के अंतर्गत, 
राज्य स्तर पर् पेटेट, arse, भौगोलिक संकेत आदि 
सहित बौद्धिक संपदा अधिकार (आई पौ आर) के संरक्षण 
पर जागरूकता पैदा करने ओर सहायता प्रदान करने के 

लिए गुजरात ओर राजस्थान राज्य सहित विभिन राज्यों 
म 24 Wz सूचना Set (पी आई सी) को सहायता 

प्रदान कौ जाती है! ये पी आई सी अपने संबंधित राज्यों 
के विश्वविद्यालय बैद्धिक संपदा प्रकोष्ठ (आई पी सी 
यू) भी सृजित कर रहे Fl अब तक राज्यों के विभिन 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 426 

विश्वविद्यालयों मे 84 आई पीमसीयू का सृजन किया 

गया हे) पी आई सी स्थापित करने के लिए बिहार 

राज्य विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी परिषद से कोई प्रस्ताव 

प्राप्त नहीं gn है। ` 

विगत तीन वर्षो (2009-10, 2010-11, 2011-12) ओर चालू 

वर्ष (2012-13, नवम्बर तक) के दौरान उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत 

प्रदान किए गए ayer का वर्ष-वार ओर राज्य-वार व्यौरा संलग्न 

विवरण म दियां गया है। इस अवधि के दौरान wa को दिए 

गए कार्यक्रम-वार ओर वर्ष-वार अनुदानं का ato निम्नलिखित हैः- 

(कूल रू. मे) 

कार्यक्रम का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 2012-12 कूल 

(नवम्बर तक) 

इंस्पायर पुरस्कार" 8283.40 15125.05 15095.07 4335.06 42838.58 
(1.27 लाख) (2.05 लाख) (2.43 लाख) (0.65 लाख) (6.85 लाख) 

एस wa री पी 935.20 1317.64 1480.14 761.75 4494.73 

पी एफसी 45.83 78.00 51.62 42.04 217.49 

कूल 9264.43 16520.69 16626.83 5138.85 47550.80 

“कोष्ठक मे दी गई संख्या सभी wei कं लिए oar पुरस्कार कौ संख्या को दर्शाती है। 

इसके अतिरिक्त, इन दो dred ने राज्य सरकारों से स्वप्रेरणा 
से सीमित संख्या में प्रस्ताव प्राप्त किए है। राज्य सरकारे इन प्रस्तावों 
के माध्यम से नीचे दिए गए att के अनुसार (क) विज्ञान 
सिटी/संग्रहालय/कंद्र (ख) नए अनुसंधान ओर विकास (आर we 

डी) संस्थानों ओर प्रयोगशालाओं (ग) कद्र सरकार द्वारा कुछ राज्य 
सहायित आर एंड डी संस्थानों के अधिग्रहण (घ) राज्य स्थानिक 
आंकड़ा अवसंरचना आदि जैसी विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी अवसंरचनाओं 
की स्थापना की मांग करती है ; 

प्रस्तावों की प्रकृति राज्य विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी | स्थिति 
| तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 

मे संबद्ध विभाग 

1 , 2 3 : 4 

(के) विज्ञान सिर/संग्रहालय।केदर महाराष्ट, wiles, पश्चिम - संस्कृति मंत्रालय को 
बंगाल, गुजरात 

(ख) नए आर एंड डी 

संस्थान ओर प्रयोगशाला 

1 श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं  वयनाड, केरल 

प्रद्योगिकी संस्थान का क्षेत्रीय Hz 

हस्तातरित किया गयां 

डीषएसरी प्रक्रियाधीन 
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1 2 

अवसंरचना का सुजन arte 

से स्थापित 

उत्तर पूवीं क्षत्र मे पहले 

3 4 

2. wea प्राकृतिक संसाधन रविशंकर शुक्ल, विश्वविद्यलय, aw टी स्थापित 

he Baas 

3. wea कषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली, पंजाब aa a स्थापित 

4. नैनो विज्ञान ओर प्रोद्योगिकौ संस्थान मोहाली, पंजाब डी एस री प्रक्रियाधीन 

५. उष्कणरिबधीय वानस्पतिक पलोड, केरल aw री प्रक्रियाधीन ` 

उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान | . 

6. Usa गांधी सृजनात्पकता संस्थान हैदराबाद, आध्र प्रदेश डी एस आई आर ` प्रक्रियाधीन 

7. उत्तर पूवीं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं अन्य पूर्वोत्तर राज्य में क्षेत्रीय डी एस री अनुमोदित 

प्रसार कद्र (एन ई सी टी ए आर) कदरो के साथ शिलांग, मेघालय 

(ग) कंद सरकार द्वारा WS 

राज्य सहमयित आर एंड डी 

संस्थानों का अधिग्रहण 

1. विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी गुवाहाटी, असम डी एसटी. अधिग्रहित 

उन्नत अध्ययन संस्थान ) 

~ 2. राजीव गांधी जैव तिरूअन्तपुरम, केरल डी नी a अधिग्रहित 

प्रद्योगिकी केंद्र | 

3. पृथ्वी विज्ञान . अध्ययन de तिरूअन्तपुरम, केरल एम ओ ई एस प्रक्रियाधीन 

(सी ई एस एस) | | 

(घ) राज्य स्थानिक आकडा कर्नाटक, केरल, गुजरात, डी एस री भौगोलिक सूचना प्रणाली के 

अतर्गत-सभी राज्यां को 

चरणवार रूप से शामिल 

किया जाएगा। 

(ग) ओर (घ) इंस्पायर पुरस्कार स्कौम के sinha कुछ राज्य 

wari यथा aig प्रदेश, हरियाणा, जम्मू ओर कश्मीर, कर्नाटक, 

महाराष्ट, मिजोरम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली ओर पुदुचेरी 

के वर्षं 2012-13 के लिए प्रस्ताव लंबित रहै, चूकि ये अभी हाल 

ही मे wa हुए दै। वर्तमान विधानसभा चुनावों की आदर्शं आचार 

संहिता के कारण गुजरात राज्य के लिए प्रस्ताव लंबित ol इसी 

तरह, एस एस टी पी मे भी, असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, 

हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, करेल, महाराष्ट, मणिपुर, मेघालय ओर पश्चिम 

जंगल के लिए af 2012-13 हेतु मुख्य अनुदान को जारी करने 

के लिए राज्य विक्ञानं ओर प्रौद्योगिकी परिषदं के कुछ प्रस्ताव लंबित 

हे, चकि ये अभी हाल ही a प्राप्त हुए है! अंडमान ओर निकोबार, 

farm ओर राजस्थान से वर्षं 2012-13 के लिए मुख्य अनुदान को 

जारी करने हेतु प्रस्तावो कौ अभी प्रतीक्षा Ft वर्षं 2012-13 कै 

लिए पी आई सी वार्षिक अनुदान हेतु कोई प्रस्ताव लंबित Tet tI 

(ङ) लंबित प्रस्तावो के दिसम्बर, 2012-13 तक पूरा होने 

कौ आशा Si ।



विवरण 

Ferra तीन वर्णो (2009-10, 2010-11, 2011-12) ओर चालू वर्ण (2012-13 नवम्बर . तक) के दौरान विज्ञान ओर प्रौद्यौगिकी के 
विकास. हेतु राज्य सरकारें को प्रदान की गह सहायता के ada ओर राज्य-वार विवरण 

(रू. लाख F) eee eee 
राच्यं अभिप्ररित अनुसंधान हेतु विज्ञान खोज में राज्य विज्ञान ओरप्र्योगिकी कार्यक्रम we सुगमीकरण प्रकोष्ठ कार्यक्रम te 

नवोन्मेष (FTN) FARR पुरस्कार के अंतर्गत (waa wa री पी) विभिन राज्य परिषदं सूचना कद्र तथा विश्वविद्यालयों में 
शामिल fer गए पुरस्कारं एवं सशि की को प्रदान की गर्ह मुख्य सहायता बद्धक सम्पदा प्रकोष्ठ को प्रदान 
संख्या ओर जिला/राज्य स्तरीय प्रदर्शनी. एवं किया गया अनुदान 
परियोजना प्रतियोगिताएं (डी एल ई पी सी) | 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 ad 2009-10 2010-11 2010-12 2010-13 RA 2009-10 2010-11 2011-12 2912-13 कल 

॥ 1 2 ` 3 4 5 6 7 8 - 9 10 11 12 13 14 15 16 

आंध्र प्रदेश - | 2053.06 844.65 563-74 3461.45 = 35.00 51.00 58.00 62.74 20674 = - 7.37 ` - - 7.37 
। | (29282) (16893) (8950) (55125) 

अरुणाचल प्रदेश - 2.35 (47) 26.15 (303)4.96 (88)33.46 (438)43.50 ` 53.00 73.50 - 170.00 - 7.37 - 7 7.37 

असम , -" 80.51 102.74 87.74 270.99 41.00 53.00 59.00 - 153.00 4.29 4.67 4.67 ` 4.67 18.30 
(1093) (2045) (991) (4129) 

बिहार 432.25 412.95 219.65 429.87 1503.72 19.46 18.68 36.26 - 24.40 ~ - ~ ~ - 
( 6645 ) (8439) (4393) ` . (8456) (27933 ) 

छत्तीसगढ़ ~ 1019.95 1195.24 . 90.33 2305.52 31.00 55.45 6203 74.32 222.80 ~ ~ - oo - 
(20399) (14942) (259) (35600) 

गोवा 2.50 3.55 15.01 4.45 25.51 43.00 61.50 52-31 156.81 - - ~ - - 
(50) (71) (277) (398) 
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गुजराते  %62.45 = 270.25 = 1086.14 ` 766.36 3085.20 49.00 53.00 66.09 56.00 224-09 4.50 4.66 - 9.10 

(16249) (5405) (21670) (15267) (58591) 

हरियाण  113.65 490.80 397.07 1.35 1002.87 19.64 19.04 23.00 ~ 6168 - 5.23 - - 5.23 

(2273) (9816) (2748) (14837) 

हिमाचल प्रदेश 47.15 57.10 404.31 150.83 659-39 50.00 65.00 73.00 - 188.00 - - - - - 

(१4३) (1142) (7143) (137) (9365) © 

जम्मू ओर - 324.04 = 221-13 9.85 555.02 - - - - - - - - = - 

कश्मीर ` (4994) (3712) (8706) 

was = - 438.24 254.59 692.83 - - - - ~ - - - - - 

(6728) (5061) (11789) 

कर्नारक 4.45 (89) 1931.98 1972.88 = 420.35 = 4329-66 , 48.42 72.50 79.50 - 20042 - - 2.89 6.75 9.64 

| (27084) (39412) (4847) (71432) | 

केरल 117.10 113.04 164.78 - 214.31 609.23 39.00 61.00 69.00 169.00 9.31 4.62 4.39 3.78 22.10 

(2342) ^ (877) = (3286) = (4261) (10766) 

मध्य प्रदेश 1905.95 1345.00 = 1552.75 = 178.97 4982-67 64.50 81.00 93.00 105.38 343.88 - 6.74 - - 6.74 

(31379) (26900) (21201) (79480) 

FETS - 3463.52 ` 841.94 232.81 4538.27 14.00 14.00 14.00 - 42.00 - - - - - 

| (48834) (13906) (4596) (67336) 

मणिपुर - 16.45 44.65, 0.72 61.82 51.05 ` 59.30 74.00 - 184.35 - - - - - 

(329) (521) (850) 

मेघालय 5.30 23.55 71.93 = 16.34 . 117.12 10.54 11.25. _ 14.50 - 36.39 - - - - - 
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APTS  - 

ओडिशा - 

पंजाब 458.65 

(6173) 

राजस्थान 2100.85 

(35217) ` 

fans 1.10 

(22) 

तमिलनाडु 663.35 

(10267) 

त्रिपुरा, ` 5.35 

(47) 

उत्तर प्रदेश 1228.75 

| (9975) 

उत्तराखंड - 

पश्चिम बंगाल 186.80 

ल ष (क) न 11
 

3 4 

115.23 41.46 

(1589) (818) 

- 14.60 

, (292) 

281.31 541.90 

(3922) (10838) 

233.25 55.83 

(4665) (836) 

4354.50 568-26 

(27090) ¢ 41318) 

6.30 31.93 

(126) (483) 

7415.55 722.07 

(14311) (8847) 

8.50 78.96 

(170) (1500) 

424.60 2940.63 

(8492) (38663) 

18.65 63.61 

(373) (743) 

291.76 971.00 

(2922) (5384) 

5 6 
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er ee ee ee 
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10.23 {66.92 26-00 34.00 41.00 

(2407) 

7.52 22.12 ~ 30.40 44.00 

(292) 

231.18 1055.02 - - - 

(14760) 

335.33 1083 85.50 95-50 110.00 

(6684) (18358) 
। 

"13.85 4037.46 63-04 77.90 84.50 

(277) (73902) 

5.93 45.26 48.16 92-63 68.00 

(631) 

9.03 2110 50.15 65.87 66.52 

(33425) 

34.62 127-434 20.00 27.00 33.00 

(1717) 

84.45 = 4678.43 20.50 = 86.50 96.59 

(1689) (58819) 

430.01 212.27. 37.50 ` 55.00 61.50 

(2592) (3708) 

19.55 769.11 16-15 14-77 18.83 

(349) (12391) 

46.00 

125.50 

51.34 

110.50 

77.97 

153.00 

120.40 

416.50 

225.44 

208.79 

233.88 

80.00 

364.00 

231.97 

7.37 

5.72 

3.72 

4.73 

3.37 

7.32 

9.05 

2.00 

7-62 

4.83 

2.65 

7.37 

3.98 

7.37 

7.37 

9.05 

1.72 

4.63 

4.87 

15 16 

4.67 12.04 

- 7.37 

- 7.37 
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3.52 10.96 
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4.73 18.92 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 
$$ e

ee
 11 12 13 14 15 16 

अंडमान ओर 1.05 6.05 8.16 3.82 ` 19.08 6.34 9.35 9.10 - 24.79 - - - - - 

` निकोबार (21) (121). ` (60) (62) (264) 

द्ीपसमूह 

aes 4.25 2.80 16.53 8.01 31.59 2.90 - - - 2.90 ~. - - - ~ - . 

(85) . ` (56) (200) (152) (493) 

दादर ओर - ~ . 8.96 655 15.51. - - - - - - ` - - - - 

` नागर हवेली (128) (117) (245) 

दमन. ओर 2.25 .. - 6.90 5.19. = 14.34 -  - - - - - - - - ~. 

दीव (45) | . , (96) (94) ` (235) 

लक्षद्रीप 0.45 =. - : 0.87 0.52 1.84 - ~ - - - - - - - - 

(9) (8) , (77) 

दिल्ली ` 33.65 31.50  110.41 - 175.56 - - - - ` - ~ - - - - 

(673) (630) (1687) (2990) 

पुदुचेरी ` 6.10 17.95 13.73 1.07 38.85 - ~. - -. - ~ ` - - - 

` (122) (359) (246) (727) | 

योग  &8283.4 = 1512505 = 15095.07 4335.06 42838.58 935.20 1317.64 1480.14 761.75 4494.73 
नतक

 कि क DOH 21749 78.00 51.62 42.04 217.49 

(न) (250009) (242661) | (64928) CRANE 
1८ 

(250009) (242661) - (64929) (684067) 

कोष्ठक ये दी गई संख्या Fue मे विद्ार्थर्यो को दिए गए इन्सपायर पुरस्कार की संख्या दर्शाती है! 

9
६



437 wa को 

[अनुकद] 

मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह का प्रक्षेपण 

1955 श्री UA एंटोनी क्या प्रधान मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : 

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जलवायु की स्थितति 

की निगरानी के लिए इनसैट श्री-डी नामके मौसम विज्ञान संबंधी 

उपग्रह के प्रक्षेपण करने a योजना बना रहा है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी eto क्या हे ओर इनसैन a 

उपग्रह कौ प्रमुख विशेषताएं क्या रहै; | ` 

(ग) इस परियोजना पर. कब तके कितनी धनराशि ad की 

गर्ह है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; ओर 

(घ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा ` 

निर्धारित. कौ गई रै? 

कार्मिक, लोके शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मँ राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालयं मे राज्य मंत्री (श्री बी. नारायणसामी)ः 

(क) जी, हां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान wet (इसरो) एक 

अत्याधुनिक मौसमविज्ञानी उपग्रह, इन्सैट-उडी के प्रक्षेपण की योजना . 
बना रहा है) भू-आधारित पर्यवेक्षणं सहित इस उपग्रह से प्राप्त आंकडे ` 

जलवाई at स्थितियों के बारे मे सूचना aes करने मे मदद wth 

(ख) इन्सैर उडी अपने साथ जिन दौ उपकरणों को ते जाएगा 

a2) एक दृश्य ओर पांच अवसक्त चैनल सहित छः चैनल 

वाला प्रतिबिंबक; ओर (॥) एक दृश्य ओर अठारह अवरक्त चैनलो 

सहित sta चैनलवाला परिापी। प्रतिनिंबक पृथ्वी के बिन aera 

करेगा ओर नहिर्मामी दीर्घ-तरंग विकिरण, -परिमाणत्मिक अवक्षेपण 

आकलन, समुद्री सतह तापमान, हिम आवरण, मेध गति पवने, इत्यादि 

जैसे विविध प्राचर्लो के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। परिज्ापौ आर्द्रता 

ओर तापमान के seat पाश्वदृश्य, कुल अवक्षेपणीय जल इत्यादि 

जैसे विविध मौसमविन्ञानी प्राचलों के बारे म जानकारी प्रदान करेगा । 

उपग्रह का द्रव्यमान लगभग 2100 कि-ग्राम. होगा। उपग्रह को प्रारभिक 

रूप में-&2° पूर्वं देशातर कौ भूस्थिर कक्षा से प्रचालितं किया जाएगा । 

(म) इन्सैट-3डी उपग्रह के निर्माण के लिए अब तक (लगभग) 

रु. 225 करोड की धनराशि खर्च की गई है। इन्यैट-उडी के लिए 

प्रक्षेपण सेवाएं प्राप्तं करने हेतु 50 कौ अग्रिम अदायगी के रूप मेँ 

14 अग्रहायण, 1934 (TH) ` लिखित उत्तर 438 

अब तक 221 करोड की कुल धनराशि खर्च की गई है! सभी ` 

उपप्रणाली test ओर नीतभार अवयवो (प्रतिबिंबक एवं परिज्ञापी तथा 

संबधित इलेक्टानिकौ) का समुच्वयन किया गया है। समेकित उपग्रह 

कौ विद्युतीय ओर तापीय जांच पूरी कर ली गई हे) इस समय उपग्रह 

तैयारी के अग्रिम चरण FF 

- (घ) उपग्रह को प्राप्त प्रक्षेपक द्वारा 2013 कौ तीसरी तिमाही 

के दौरान प्रक्षेपित्त करने की योजना बनाई गर्ह है 

एन.ए-एम. शिखर सम्मेलन 

1956. SI. मन्दा जगन्नाथ : क्या विदेश मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या प्रधानमत्री ने तेहराहन मे wd एन.ए-एम. शिखर 

सम्मेलन में भाग लिया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी aio क्या है; 

(ग) क्या इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने अन्य 

देशो के नेताओं के साथ aos कौ है; ओर 

(घ) यदि a, तो asad oho क्या रै? 

विदेश मंत्रालय मँ राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) 

ओर (ख) तेहरान, ईरान F 30-31 अगस्त, 2012 तक आयोजित 

गुर निरपेक्ष आदोलन से जुटे राष्ट्ध्यक्षो एवं सरकारों के 16व शिखरं 

सम्मेलन मे सम्मलितं होने के लिए प्रधानमंत्री ने भारतीय शिष्टमंडल 

का नेतुत्व fea इस शिखर सम्मेलन F अपने अभिभाषण मे प्रधानमंत्री 

ने हमारे समय कौ प्रमुख चुनौतियों जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था व वित्तीय 

परबधन, स्थायी खाद्य एवं ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने, गरीबी उन्मूलन, 

भूख एवं लाभवंचन मुक्ति, रोग-व्याधिरयो, साक्षरता स्तरो से लडने, 

चिरस्थायी विकास सुनिश्चित करने ओर जलवायु परिवर्तन से संबंधित 

wit से लडने मँ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका का 

उल्लेख किया। 

(ग) ओर (घ) गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन से पूर्व 

| ईरान की अपनी द्विपक्षीय यात्रा के भाग S रूप A, प्रधानमंत्री ने 

महान नेता अयातुल्लाह Haz अली खुमेनी. ओर राष्ट्रपति महमूद 

अहमदनिजाद से 29 अगस्त्, 2012 को मुलाकात St इने मुलाकात 

के दौरान ei पक्षों ने हमारे एतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधो का ` 

स्मरण किया ओर हमारे देशो के बीच द्विपक्षीय संबंधी की स्थिति 

मं
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कौ समीक्षा sti गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री 

जी ने पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के राष्टूपति, नेपाल, बाग्लदेश 

तथा सौरिया के प्रधानमंत्रीयो से मुलाकात की थी, जहां द्विपक्षीय 

एवं क्षेत्रीय महत्व के gel पर चर्चा की गयी। 

आई.ए-एस. ओर आई.पी.एस. 

अधिकारियों की कमी 

1957. श्री एम. के. राघवन -: क्या प्रधान मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे कि : 

(क) देश मे आई.ए.एस. ओर आई-पी-एस. अधिकारियों कौ 

राज्य-वार विद्यमान कुल संख्या कितनी है तथा केन्द्र कं आंकड़े 

क्या ह; 

(ख) क्या इन दो संवर्गो म अधिकारियों कौ कमी है; 

(भ) यदि हा, तो तत्संबंधी or क्या है ओर यह कमी | 

fea स्तर पर है; 

(घ) राज्य सेवाओं से पदोन्नति सहित इन पदो को भरने के 

लिए क्या उपाए किए जा रहे रहै; 

(ङ) क्या सरकार को विचार duu. अधिकारियों कौ. | 

आई.ए.एस. मे शामिल करने का है जैसा कि राज्य सेवा से किया 

जा रहा है; ak 

(च) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? 
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कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशन मंत्रालय मेँ राज्य मत्री ` 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मंत्री (श्री बी. नारायणसामी)ः 

(क) से (ग) देश मेँ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस. ) एवं 

भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी-एस.) के पदस्थ अधिकापिर्यो कौ 

राज्य-वार कूल प्राधिकृत संख्या, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति ford (सी-डी. 

आर.); एवं अधिकारियों कौ कमी diet SAR क्रमशः संलग्न विवरण-। 

ओर ॥ मेँ ईै। भारतीय प्रशासनिक सेवा मे विभिन स्तर पर कमी 

संबधी व्यौ को केन्द्रीकृत रूप से ad रखा जाता है। 

(घ) सरकार ने सीधी भरतीं कोटा के तहत भारतीय प्रशासनिक 

सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के. अधिकारियों कौ वार्षिक. भतीं मे 

बदोतरी कौ है। इसके अतिरिक्त, भारतीय पुलिस सेवा कौ भरतीं म 

भती की तीससी विधि नामतः समीति प्रतिस्पर्धी परीक्षा कौ शुरुआत 

की गर्ह 2 weft कोटा मेँ, राज्य सेवा के अधिकारि्यो का 

पदोनति।चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा ` 

4 नियुक्ति के लिए चयने समिति की aan आयोजित करने. कं 

क्रम में तुरंत aad की गई हे। 

(ङः) ओर (च) जी, नहीं । भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्तिरयो 

gra नियुवित) विनियमन 1955 एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन 

दवारा नियुक्ति) विनियमन, 1997 जो इस विषय को अधिशासित करते 

है, मेँ केवल राज्य विविल सेका के अधिकारियो/गैर-राज्य सिविल 

येवा के अधिकारियों के नाम पर, भारतीय प्रशासनिक सेवा मे प्रवेश 

देने के लिए विचार करने कौ व्यतंस्था FI 

विवरण-+ 

1.1.2012 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा ( aura.) मेँ 

संवर्ग मेँ पदों की कमी ओर tate प्रतिनियुक्ति रिजर्व 

क्र A संवर्म कुल प्राधिकृत 1.1.2012 तके की केन्द्रीय कमी 

संख्या स्थिति के अनुसार प्रतिनियुक्ति (3-4) 

कुलं पदस्थ अधिकारी रिजर्व 

1 2 3 4 | 5 6 

1. अन्ध प्रदेश ` 376 284 81 92 

2 Usted. 337 221 . 73 116 
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1 2 3 4 5 € 

3. असम-मेघालय 248 205 54 . 43 

4. बिहार 326 198 70 128 

5. छत्तीसगढ़ 178 124 38 54 

6. SRI 260 208 56 52 

7. हरियाणा 205 178 44 27 

8. हिमाचल प्रदेश 129 101 28 28 

9. जम्मू ओर कश्मीर 137 91 30 46 

10. ्ारखण्ड 208 108 45 100 

11. कर्नारकं 299 219 65 80 

12. केरल 214 158 46 56 

13. मध्य प्रदेश 417 299 90 118 

14. महाराष्ट 350 295 76 55 

15. मणिपुर. त्रिपुरा 207 137 45 70 

16. नागालैण्ड 91 52 20 39 

17. ओडिशा 226 148 49 78 

18. पंजाब 221 161 48 60 

19. राजस्थान 296 184 64 112 

20. सिक्किम 48 33 10 15 ~ 

21. तमिलनाडु 355 286 77 69 

22. उत्तराखण्ड 120 84 26 36 

23. उत्तर. प्रदेश 592 376 128 216 

24. पश्चिम बगाल 314 227 68 87 

कूल 6154 4377 1331 1777 
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 विवरण-॥ 

1.1.2012 तके कौ स्थिति के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा (आ्ईपी.एस.) में 

संवर्ग मे कमी ओर mata प्रतिनियुक्ति रिजर्व 

क्र -सं संवर्ग कूल प्राधिकृत 1.1.2012 तक कौ केन्द्रीय कमी. 

संख्या , स्थिति के अनुसार प्रतिनियुक्ति (3-4) 

कुल पदस्थ अधिकारी रिजर्व 

1 2 3 . 4 5 6 

1. आगर प्रदेश 258 211 ` 56. 47 

2. ए-जी-एम.यू-टी. . 295 200 64 95 

3. असम-मेघालय 188 127 41 61 

4. . बिहार् 231 164 50 67 

5. — 103 | 77 22 26 

6. गुजसत 195 143 42 52 

7. हरियाणा 137 100 30 a7 

8. हिमाचल प्रदेश 89 69 19 20 

9 जम्मू ओर कश्मीर 147 120 32 27 

10. ज्ञारखण्ड 135 95 29 40 

11. . कर्णाटक 205 136 44 9 

12. केरल 163 112 35 51 

13. . मध्य प्रदेश 291 235 63 56 

14. . महाराष्ट 302 200 65 102 

15 मणिपुर-त्रिपुरा 156 99 34 57 

७. नागातैण्ड 70 31 15 39 

7 ओडिशा 188 107 41 81 

पंजाब 172 109 37 63 
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4 5 6 

19. राजस्थान 205 162 44 43 

20. सिक्किम 32 30 7 02 

21. तमिलनाडु 263 198 57 65 

22. उत्तराखण्ड । 69 56 15 13 

23. उत्तर प्रदेश 489 317 106 172 

24. पश्चिम बंगाल 347 227 75 120 

SRW. wa. परिविक्षुओं 150 

का 2011 वैच 

कूल | . 4730 3475 1023 1255 

द्विपक्षीय विमान सेवा करार 

1958. ड. पद्मसिंह बाजीराव पाटील : क्या नागर विमाननं 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) उन देशों की संख्या ओर ah क्या है जिनके साथ 

द्विपक्षीय विमान सेवाएं करार विद्यमान रहै; 

(ख) उक्त करार के अंतर्गत एयरलाइनौ को क्या लाभ मिलते 

ह; । 

(ग) /क्या भारतीय विमान कपनियां उक्त लाभो का उपयोग 

करने मेँ समर्थं रही है; 

(घ) यदि नहीं, तो accede? win क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय विमान कंपनियों को उनका हक 

मिले यह सुनिश्चित करने कं लिए क्या कदम उठाए गए Ysa ` 

जा रहे है? 

नागर विमानन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : 

(क) भारत ने 109 देशो के साथ द्विपक्षीय विमान सेवाएं 

करार (बी.ए.एस.ए.) किया है। देशों कौ सूची संलग्न विवरण में 

दी गई है। 

(ख) इस प्रकार के करार देशो के बीच विमान aad क 

लिए द्विपक्षीय अधिकार प्रदान करते FI 

. . (ग) से (ङ) अनुसूचित एयरलाइने यथा एअर इंडिया, जेट 

एयरवेज, स्पाइस जेट तथा इंडिगो 2009 क ए.आई.सी. 8 के अनुरूप 

अपने यातायात अधिकारो का उपयोग कर रही है। नागर विमानन 

मंत्रालय सभी भारतीय areal को विभिन देशो A अधिकतम यातायात » 

अधिकार का उपयोग करने हेतु अधिकाधिक द्विपक्षीय यातायात अधिकार 

प्रदान कर रहे है। 

विवरण 

उन oom की सूची जिनके साथ भारत ने 

द्विपक्षीय विमान सेका करार किया है 

हस्ताक्षर कौ तिधि/ए.एस.ए. क्र सं. देश का नाम 

| का आरभ 

1. अफगानिस्तान 26.01.1952 
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2. अल्जीरिया 26.06.2000 25. जिनूती 1.9.05.2003 

3. आर्मेनिया 05.12.2000 ` 26. fra 09.04.1997 

4. अस्टिलिया 06.03.2006 27. इथियोपिया 03.08.1967 

5. ओस्टिया 26.10.1989 28. फिजी 28.01.1974 

6. ` *अजरवैजान 28.09.2009 29. फिनलैड 18.07.1995 

7. बहरीन 05.04.2000 30. wre 16.07.1947 

8. बांग्लादेश 05.05.1978 31.  *जेर्जिया 04.11.1997. 

9. *बारबाडोस 01.07.2010 32. - जर्मनी 31.05.1963 

10. बेलारूस 27.09.1997 33. घाना 25.01.1978 

11. बेल्जियम 06.04.1967 34. “ग्रीस 23.10.1997 

` 12. भूटान 22.12.2009 , 35. हामिकांग 10.10.1996 

13. बोस्िया ओर हर्जेगोविना 21.05.2010 36. हगरी 23.02.1966 

14. ब्राजील 08.03.2011 37. आईसर्लैड 14.01.2010 

15. ae 06.11.1995 38. इंडोनेशिया 25.01.2011 

16. बुल्गानिया 16.06.1992 39. ईरान 09.07.2010 

17. कबोडिया 09.04.2002 40. इराक 27.07.1955 

18. कनाडा 20.07.1982 41. FAS 20.02.1991 

19. चीन 22.12.188 42. इसंराहलं 04.04.1994 

20. चिली 21.04.2008 43. इटली 16.07.1959 

21. क्रोएशिया 12.09.2000 44. जापान 26.11. 1955 

22. were 18.12.2000 45. जोड 16.10.1989 

चेक गणराज्य 16.10.1997 46. कजाखस्ता 10.09.1993 

24. डेनमाक 47. केन्या 30.09.2009 
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48. Rad 04.01.1989 

49. किर्मिस्तान 08.09.1993 

50. लातविया 20.10.1997 

51. लेबनान 19.09.1964 

52. लेसोधो 16.09.1992 

53. लिथुजनिया 20.02.2001 

54. लक्समबर्म 08.01.2001 

55. मकाओ 11.02.1998 

| 56. *मेडागोस्केर 23.07.1998 

57. मलेशिया 22.05.1974 

58. मालदीव 24.12.2008 

59. माल्टा 05.10.1998 

60. मोरीशस 28.01.1972 

61. मंगोलिया 30.11.1998 . 

62. मेक्सिको 17.04.2008 

63. “aay 11.12.1996 

64. म्यामार 23.01.1979 

65. नेपाल 16.02.2010 

66. Hares 24.05.1951 

67. न्युजीर्लैड 26.08.1997 

68. नाइजीरिया 31.01.1978 

69. नाति 19.12.1995 

70. ओमान 31.05.1995 

लिखित उत्तर 
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71. पाकिस्तानं 16.07.1976 

72. फिलीरपीस 20.10.1949 

73. ws , 25.01.1977 

74. पुर्तगाल 06.02.1997 

75. कतर 14.04.2005 

76. *रवांडा 01.07.2010 

77. कोरिया गणराज्य ` 16.03.1992 

78. रूस 21.12.1998 

79. रोमानिया 04.12.1993 

80. सऊदी अरब 26.04. 1973 

81. *सेनेगल 02.07.2010 

82. सेशेल्स 30.10.1978 

83. Farge 23.01.1968 

84. स्लोवाकिया 09ए10.1996 

85. स्लोवेनिया 16.02.2004 

86. दक्षिण asta 04.06.2010 

87. स्पेन 10.04.1987 

88. | ्र्तका . 21.12.1948 

89. स्वीडन 19.12.1995 

90.  स्विट्जरलैड 02.05.2001 

91. सीरिया 23.04.1979 

92. ताजिकिस्तान 10.05.2001 

93. तजानिया 29.09.1982 
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94. धाईलेड 19.12.1969 

95. *टरुूनीशिया 14.02.2004 

96. तुर्की 10.04.1986 

97.  तुकमिनिस्तान 14.09.1993 

98. त्रिनिदाद ओर cai. 29.11.2011 

9. “Saat अरब अमीरात 05.02.2008 

100. ब्रिटेन 08.09.2005 

101. युगांडा 05.10.1997 

102. यूक्रेन 07.07.1995 

103. संयुक्त राज्य अमेरिका . 14.04.2005 

104. उजबेकिस्तान 24.05.1993 

105. वियतनाम 20.05.1993 

106. यमन 20.07.1999 

107. “यूगोस्लाविया .. 31.01.2003 

108. जाम्बिया | 15.11.1993 

109.  *जिम्बाव्वे 20.05.2010 

( हिन्दी] 

छत्र-शिक्षक अनुपात । 

1959. | श्री ए. टी.. नाना पाटील : 

श्री उदय प्रताप सिंह : 

श्री गोरखनाथ पाण्डेय ; 

श्री लालजी टंडन : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

कि 

लिखित उत्तर 452 

(क) . क्या सरकार ने कोई शिक्षक- छत्र अनुपात निर्धारित किया 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) देश में वर्तमान के छात्र-शिक्षक अनुपात का राज्य-वार 

ait क्या है; 

(घ) क्या de सरकार शिक्षक-छत्र अनुपात कं मामले 4 

राज्य aan के साथ समन्वय करती है या हस्तक्षेप करती है; 

ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संनधी sit क्या है तथा यदि नही, 

तो इसके क्या कारण रह? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय म राज्य wit (डौ. शशी 

थरूर): (क) ओर (खः) निःशुल्क ओर अनिकार्य बाल शिक्षा का 

अधिकार अधिनियम, 2009 दिनांक 1 अप्रैल 2010 से प्रभावौ हुआ 

ओर सर्वं शिक्षा अभियान के मानदंडो को शिक्षा का अधकार अधिनियम 

at अनुसूची में निर्धारित छत्र-शिक्षक अनुपात के अनुरूप बनाने क 

लिए संशोधित किया गया है। संशोधित मानदंड निम्नानुसार दै :- 

क. कक्षा | से ४ के लिए : 

(i) प्रवेश दिए गए साठ बच्चो तक दो अध्यापक 

(i) 61 से 90 acai के लिए तीन अध्यापक 

(ii) 91-120 बच्चो के लिए चार अध्यापक 

(iv) 121-200 बच्चो तक पांच अध्यापक 

(v) यदि प्रवेश fu गए बच्चो कौ संख्या 150 से अधिक 

हौ जाती है तो पांच अध्यापको के अतिरिक्त एक मुख्य 

अध्यापक; ओर छात्र शिक्षक अनुपात (मुख्य अध्यापक 

को छोडकर) चालीस . से अधिक नहीं होगा, यदि प्रवेश 

दिए गए geal कौ संख्या 200 से अधिक हो जाती 

हे। | 

ख. कक्षा ४ से vil के fae 

(i) प्रति कक्षा न्यूनतम एक अध्यापक ताकि (क) विज्ञान 

तथा गणित; (ख) सामाजिक अध्ययन; ओर 

५ (ग) भाषाओं के लिए न्यूनतम एक अध्यापक होगा ।
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(ii) प्रत्येक 35 क्च्चो के लिए न्यनूतम एक अध्यापकः; 

(ii) जहां प्रवेश दिए गए बच्चे 100 से अधिकं है, वहां 

(क) एक पूर्ण-कालीन मुख्य अध्यापक तथा (ख) 

` कला शिक्षा, स्वास्थ्य ओर शारीरिक शिक्षा एवं कार्य 

शिक्षा के लिए अंशकालीन अनुदेशक होगा। 

(ग) देश मे वर्तमान राज्य-वार छत्र शिक्षक अनुपात संलग्न 

विवरण में दिया गया है। 

(घ) ओर (ङ) छात्र शिक्षक अनुपात 4 सुधार करने के 

लिए 2012-13 तक 19.82 लाख अध्यापकों के पद संस्वीकृत किए 

गए रै जिनमे से wedi राज्य ssi द्वारा 30.9.2012 तक 12. 

48 लाख अध्यापकों कौ भर्ती कौ गई है। राज्यो/संध राज्य क्षत्र 

को राज्य कत्र के तहत अध्यापक रिक्तियो के साथ-साथ इन अध्यापक 

पदो को भरने कौ सलाह दी गई टै। उन्हे स्कूलों को शिक्षा का 

अधिकार घटक. के अनुरूप बनाने के लिए अध्यापकों की तैनाती 

को सुसंगत बनाने कौ भी सलाह दी गई है। 

विकरण 

छत्र-शिक्षक अनुपात 

राज्य/संघ राज्य क्षत्र प्राथमिक स्तर उच्च प्राथमिक स्तर 

2011-12 | 2011-12 

1 2 3 

अंडमान ओर निकोबार 11 10 

दवीप समूह | 

आध्र प्रदेश 22 | 17 

अरुणाचल प्रदेश 19 18 

असप 30 17 

aren 59 63 

dere | 29 29 

Burs 24 24 

दादरा ak नगर हवेली 40 43 

लिखित उत्तरत 454 

1 2 3 

दमन ओर दीव 33 33 

दिल्ली 33 31 

गोवा 23 23. 

गुजरात 31 31 

हस्याणा 29 22 

हिमाचल प्रदेश 16 16 

जम्मू ओर कश्मीर 14 14 

्ारखंड 41 42 

कर्नारक 26 23 

केरल 21 22 

लक्षद्वीप 13 11 

मध्य प्रदेश 33 34 

महाराष्ट 29 32 

मणिपुर 19 22 

मेघालय 20 15 

मिजोरम 17 13 

नागार्लैड 20 20 

ओडिशा 29 24 

पुदुचेरी 18 16 

पंजाब 22 17 

राजस्थान 27 26 

सिक्किम 11 | 12 

तमिलनाडु 27 33 
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1 2 3 

faq . 19 20 

उत्तर प्रदेश । 46 | 44 

उत्तराखंड ` 25 22 

पश्चिम बगाल 27 28 

31 29 सभी राज्य 

स्रोत : जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2011-121 

` महिलाओं के लिए व्यवसायिक शिक्षा 

1960. श्री घनश्याम अनुरागी : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किं : 

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं ओर बालिकाओं के 

लिए आवश्यक व्यवसायिक कौशल दहेतु शिक्षा ओर प्रशिक्षण देने 

का है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी oh क्या है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा व्यवसायिक शिक्षा को बदावा देने के 

लिए क्या कदम sam गए? | 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (डा, शशी 

रूर) : (क) ओर (ख) जी, हां। “seam माध्यमिक शिक्षा 

का व्यावसायीकरण'' कौ ala प्रायोजित योजना मे उच्च रोजगारोन्मुख 

पाट्यक्र्मो मे बालिकार्ओं की सहभागिता ओर अच्छे प्रदर्शन को बढ़ाने 

के लिए विशेष प्रोत्साहन ओर सहायता प्रणाली कौ व्यवस्था करने 

का प्रावधान. है। इस योजना के तहत विशेष फोकस wa अर्थात् 

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिडा वर्ग, गरीबी रेखा 

से नीचै जीवनयापन करने वाले व्यक्ति, अल्पसंख्यक तथा विशेष 

आवश्यकता वाले बच्चे जैसे समूहय से आने वाली बालिकाओं पर 

विशेष ध्यान दिए जाने कौ भी व्यवस्था हे। 

(ग) विद्यालयों मे व्यावसायिक शिक्षा को age देने के लिए 

इस योजना के प्रावधानों मे नए व्यावसायिक विद्यालय स्थापित करना, 

मोजृदा व्यावसायिक विद्यालयों को age बनाना, व्यावसायिक शिक्षा 

के अध्यापकों का क्षमता निर्माण, दक्षता आधारित पादंयचर्या ओर शिक्षण 

सामग्री का विकास करना शामिल है। 
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स्कूर्लो मे व्यवसायिक शिक्षा 

1961. श्री महेश जोशी : क्या मानव संसाधन तिकास मत्री 

यह वताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार का विचार सभी सरकारी स्कूलों मे पूर्ण 

विषय के रूप में व्यवसायिक शिक्षा प्रदानः करने का हैः 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ato क्या. है; 

(ग) व्यवसायिक शिक्षा शुरू करने कं लिए स्कूलों के चयन 

संबंधी क्या मानदंड रहै; ओर 

(घ) इसके wa तक शुरू किए जाने कौ संभावना है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (ड. शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) “sear माध्यमिक शिक्षा को 

व्यवसायोन्मुखे बनाना'" नामक कद्रीय प्रायोजित योजना के तहत 

 उद्योग/नियोक्ताओं के साथ सहयोग से मांग आधारित माद्यूलर 

व्यावसायिक पादूयक्रमों की पहचान तथा उनका विकास किया जाता 

हे ओर उन्हे उच्चतर माध्यमिक सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा 

निजी स्कूलों के माध्यम से एक वैकल्पिक विषय के रूप मे उनकौ 

पेशकश कौ जाती है। योजना मे नए व्यावसायिक स्कूलो कौ स्थापना, 

मौजूदा व्यावसायिक स्कूलों का सुदृदीकरण, व्यावसायिक शिक्षा शिक्षकों 
की क्षमता का निर्माण, योग्यता आधारित पाद्यचर्या तथा शिक्षण सामग्री 

का विकास आदि शामिल रह। | 

(ग) ओर (घ) योजना के तहत व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमो 

की स्थापना तथा उनके संचालन के लिए सरकारी उच्चतर माध्यमिक 

स्कूल/सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूलो/निजी- 

गैर-सहायता प्राप्त स्कूलो/गर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता 

` उपलब्ध कराई जाती है। स्कूली का चयन संबंधित राज्यं सरकार 

दवारा किया जाता ` है। “उच्चतर माध्यमिके शिक्षा को व्यवसायोन्मुख 

जनाना'" नामकं dle प्रायोजित योजना पहले ही कार्यान्वित कौ जा 

रही है। ` 

(अनुवाद 

परमाणु ऊजां पैदा करना 

1962. डो. थोकचोम मैन्या : ` 

श्री एन. चेलुवरया स्वामी : 

श्री प्रेम दास राय :
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डौ. किरोडी लाल wn : 

श्री निशिकात दुबे : 

श्री fir सिंह ` मलिक : 

श्री हमदुल्लाह सईद : 

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : 

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) भूकपीय क्षेत्रो के परिप्रेक्ष्य मे देश म परमाणु विद्युत 

सयत्र कौ अवस्थिति का संयत्र-वार aia क्या है; 

(ख) fred तीन वर्षो के दौरान ओर चालू वर्ष मेँ विभिन्न 

परमाणु विद्युत सयत्र को आबंटित/व्यय निधि का संयंत्र ओर वर्ष-वार् 

ब्योरा क्या है; 

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान ओर चालू वर्ष में पैदा कौ 
गई परमाणु विद्युत कौ संयंत्र-वार ओर वर्ष-वार मात्रा कितनी है; 

(घ) एशियाई विकासशील ओर विकसित देशों के बीच परमाणु 

ऊर्जा उत्पादन के ute में देश का क्या स्थान है; 
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(ङ) क्या सरकार का विचार परमाणु विद्युत उत्पादन मे निजी 

` भागीदारी को बदावा देने का है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है तथा यदि नही, 

तो इसके कारण क्या है? 

कार्मिक, लोके शिकायत ओर tee मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मेँ राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी); 

(क) राजस्थान F रावतभाटा तथा तमिलनादु मे कलपाक्कम ओर 

कूडनकुलम yatta कषेत्र-॥ मे अवस्थित है। महाराष्ट मे. तारापुर, 

गुजरात मे काकरापार ओर. कर्नाटक में कैगा भूकपीय क्षेत्र-॥ में 

अवस्थित है, उत्तर प्रदेश मे नरोरा भूकपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता ` 

हे। : 

(ख) पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान विभिन 

नाभिकीय विद्युतं dai ओर योजनाओं के संबंध मे आबंटित/व्यय 

की ग्ट राशि का व्यौरा निम्नानुसार हैः 

(करोड रुपये मे) 

2009--10 2010-11 2011-12 2012-13 

। (अक्तूबर 2012 तक) 

आनरित व्यय आबरित व्यय आबरित व्यय आबरित व्यय 

2912.70 2710.86 3675 2470.32 ` 4901 3406.33 5756 2313.93 

(ग) व्यौरा निम्नानुसार रैः 

अवस्थिति तथां राज्य afte क्षमता मिलियन यूनिट (एम.यूज) मे सकल उत्पादन 

(मेगाकार) 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

(अक्तूबर 

2012 तक) 

1 2 3 4. 5. 6 7 

साधारण जल रिएक्टर (एलडन्ल्युआर्जं) 

तारापुर, महाराष्ट री.ए.पी.-एस-1 160 1142 1371 392 1199 
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1 2 3 ` 4 5 6 7 

टी-ए.पी.-एस-2 160 1251 1273 1337 794 

दावित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडन्ल्युआर्ज्) 

तारापुर, महाराष्ट री.ए.पी-एस-3 540 2787 ` 3582 4325 2441 

री.ए.षीःएस-4 540 2754 = 3124 2781 2214 

रावतभारा, राजस्थान आर पौ-एस.-1 100 0 0 0 0 

आर.ए.पी.एस.-2 200 950 1720 1821 802 

आर.ए.पी.एस.-3 | 220 1277 1564 1938 1123 

आर.ए.पी.एस.-4 220 1143 1807 1645 1081 

आर.ए-पी.एस.-5 220 301 1753 1974 908 

आर.ए.पी.एस.-6 220. 3 1060 1764 1088 

कलपावकम, तमिलनाडु ` एम-एुपी.एस. -4 | 220 938 1260 1240 864 

एम.ए.पी.एस.-2 220 1108 980 1276 776 

ANT, उत्तर प्रदेश एन.ए-पी.एस.-1 220 818 1228 1047 753 

एन.ए.पी.ए्स.-2 220 0 658 937 726 

काकरापार, गुजरात ` के.-ए.पी.एस.-1 220 0 370 1919 1104 

के.ए.पी.एस.-2 220 1068 107 1868 875 

am, कर्नाटक कैगा-1 ` 220 1011 ` 1259 1270 859 

केगा-2 | 220 1111 988 1381 690 

कैगा-३ | 220 1112 1334 1231 866 

केगा-4 220 ora . 295 1330 804 

संकेत-शब्द 

टी.एपी.एस.- तारापुर परमाणु बविजलीघर 

एम.ए.पी.एस.- मद्रास परमाणु बविजलीषर 

के.ए.पी.-एस.- काकरापार. परमाणु निजंलीधर ` 

आर.ए.पी-एस.- राजस्थान परमाणु बिजलीघर 

एन.ए.पी-एस.- aw परमाणु बिजलीघर् 

कैगा- कैगा परमाणु fase
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(घ) नाभिकीय विद्युत का उत्पादन करने के क्षेत्र मे, भारत 

का स्थान एशिया के देशों मँ यानि जापान, कोरिया, चीन ओर ताइवान 

के बाद पांचवे नम्बर पर आता है। नाभिकीय विद्युत कार्यक्रमों की 

क्रियान्वित करने वाले विकसित देशौ में भारत का स्थान चीनं कै 

बाद दूसरे नम्बर पर आता है। तिकसिते ओर विकासशील दोनों प्रकार 

के देशो मै भारत का स्थान deed नम्बर पर रै) 

(ङ) ओर (च) निजी उद्योग नाभिकौीय संघटकों ओर उपस्करो 

की आपूर्ति करने, कार्य dat संविदाओं को निष्पादित करने ओर 

सेवाओं का प्रावधान करने के लिए भागीदारी कर रहे है। तथापि, 

नाभिकोय विद्युत के उत्पादन मे निजी भागीदारी के लिए कोई प्रस्ताव 

नही है। | 

निजी एयर लाइनौ के कार्यकरण के 

संबंध र्मे शिकायतें 

1963. श्री संजय निरूपम : 

| श्री प्रतापराव गणतराव जाधव : 

राजकुमारी रत्ना सिंह : 

श्री राजु शेट्टी : 

श्री wifacet कोञ्मी सारदीना : 

श्री ए. गणेशमूर्तिं : 

क्या नागर विमानन मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने निजी एयर लाइनों द्वारा उपलब्ध कराई . 

जा रही सेवाओं के गिरते स्तर को संज्ञान 4 लिया दहै; 

(ख) यदि दहा, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या विमानपत्तनों पर tat शिकायतें के तुरत निवारण 

के लिए तत्र विद्यमान है; 

(ष) यदि नर्ही, तो इसके क्या कारण है, निजी एयर लाइनों 

के विरुद्ध एेसी शिकायतों पर कारवाई करने के लिए वर्तमान में 

क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही रहै; 

(ङ) पिले तीन वर्षो मम प्रत्येक af के दौरान ओर चालू 

वर्ष् मे प्रत्येक एयर लाइन द्वारा कितनी शिकायतों का निवारण किया 

गया तथा पीडित व्यक्तियों को कितनी राहत प्रदानं कौ गई; 

(च) पिछले तीन वर्षो के दौरान tet शिकायतों पर जांच 
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aa फे बाद कितनी सरकारी/निजी एयर ai के विरुद्ध alae 

को गई; ओर 

(छ) इसके क्था परिणाम है? 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री केसी. sepia): 

(क) ak (ख) सरकार यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देती है 

मत्रालय यात्रियों कौ किसी भी प्रकार की असुविधा/परेशानी का ख्याल 

रखता है तथा उन्हे दूर करने के लिए नीति निदेश जारी करता है। 

यह एक अनवरत प्रक्रिया है। 

(ग) ओर (घ) विमान द्वारां यात्रा यात्रियों तथा वाहर्को के 

नीच एक अनुबेध है। शिकायत यात्रियों द्वारा wrest को दायर 

कौ जाती है। तथापि, कछ यात्री मामले के समाधान हेतु नागर विमानन 

महामिदेशालय (डी.-जी.सी.ए.) के समक्ष भी उठते Ti इस तरह की 

शिकायत समाधान के लिए संबंधित एयरलाइनों कं समक्ष उठाई जाती 

हे। 

(ङ) से (छ) मंत्रालय मे इसका कोई Sho उपलब्ध ad 

हे। 

सवं शिक्षा अभियान के अंतर्गत भवन का निर्माण 

1964. श्री इन्दर सिंह नामधारी : क्या मानवं संसाधन विकास 

wa यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या देश मे विशेषकर नक्सल प्रभावित राज्यों मे सर्वं 

शिक्षा अभियान (एस-एस-ए.) के अतिर्गत स्कूल भवनो के निर्माण 

से समस्याएं t हो रही दै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी si an है; 

(ग) क्या वामपंथी उग्रवादी उन शिक्षकों से भारी उगाही कौ 

मांग रखते है जो स्कूल भवन का निर्माण करते है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ङ) क्या सरकार किसी विकल्प पर विचार कर् रही है ताकि 

स्कूलों के भवनों का कार्य निविदा आधार पर किया जा सके; ओर 

(च) यदि दां, तो audit oto क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डौ. शशी 

धरूर): (क) ओर (ख) वापपंथ अतिवादं प्रभावित जिलों मे ad
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शिक्षा अभियान के तहत स्कूल भवनों का निर्माण आमतौर पर कोई 

समस्या नही है। तथापि, छत्तीसगद, aru प्रदेश ओर ergs 4 

कुछ कटिनाइयां बताई गई है, जहां नक्सलियों द्वारा स्थायी संरचनाओं 

का विरोध किया जा रहा है। 

(ग) ओर (घ) स्कूल भवनो क निर्माण हेतु शिक्षकों से उगाही 

की किसी प्रामाणिक घटना की रिपो संबंधित राज्य से प्राप्त नहीं 

हुई el 

` (ङ) ओर (च) atten सरकार ने वामपंथ अतिवाद प्रभावित 

जिलों म सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्री-फन्रीकेटेड स्कूल भवनो 

का निर्माण किया है ओर ares ने भी एसे जिलो में प्री-पफंन्रीकेटेड 

 संरचनाओं को मंजूरी दी है। 

सर्वं शिक्षा अभियान 

1965. श्री नृपेन्द्र नाथ राय : 

श्री भक्त चरण दासं : 

श्री नरहरि महतो : 

श्री पन्ना लाल पुनिया : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपां करगे 

कि : 

(क) क्या हाल मे सर्वं शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) कौ 

कोई समीक्षा/मूल्यांकन किया गया है; 

(ख) यदि हां, तो इसकं राज्य-वार क्या परिणाम रहै है तथा 

इन पर क्या अनुवतीं कारवाई को गई है; 

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारें एस.एस.ए. क अंतर्गत निर्धारित 

लक्ष्यो को प्राप्त करने मे असफल हई रहै; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी wean ota क्या है तथा 

इसके क्या कारण दै; 

(ङ) क्या सरकार को उक्त योजना के दौरान वित्तीय ओर 

अन्य अनियमितताओं की शिकायत मिली दै; 

(a) यदि हा, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा wi 

अनियमितताओं का राज्य-वार व्योरा क्या है; ओर 

(छ) एस.एस.ए. के प्रभावी क्रियान्वेयन के लिए सरकार द्वारा 

क्या कदम BIT गए या उठाए जा रहे है? 

5 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 464 

मानव संसाधन विकासं मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डौ. शशी 

थरूर): (क) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी. 

ईओ.) ने जून, 2010 में सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस्.ए.) कार्यक्रम 

की एक मूल्यांकन fad प्रकाशित कौ हे। 

(ख) से (घ) इस अध्ययन से अन्य बातों कं साथ-साथ 

यह भी पता चला है कि 98 प्रतिशत से भी अधिक नमूना ग्रामीण 

बस्तियों कौ पहुंच 3 कि.मी. के भीत्तर के प्राथमिक स्कालो तक 

है जबकि 93 प्रतिशत तक के नमूना मलिन बस्ती के बच्चों कौ 

पहुंच qa के 1 कि.मी. के भीतर के स्कूलों तक है! अध्ययन, 

भे स्कूल अवसंस्चना के सशक्तीकरण, निःशुल्क यूनिफार्म प्रदान करने, 

शिक्षको पर ugk वाले शिक्षणेतर भार को घटाने, ' नो-डिटेशन' नीति, 

अभिभावकों के प्रतिनिधित्य मे स्कूल प्रधन समिति का गठन आदि 

कौ भी सिफारिश की गई ti सर्व शिक्षा अभियान (एसएस 

ए.) क्रियान्वयन aa ओर निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का 

अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत ये सिफारिश 

अनिवार्य arcs बन चुकी है जो पड़ोस कं स्कूलों को स्कूल अवसंरचना 

के लिए मानक ओर मानदंड प्रदान करना बालिकाओं ओर अनुसूचित 

जाति/अनुसूचित जनजाति तथा बी.पी-एल, बालकों को निःशुल्क वर्दियां 

SSA, दशकीय जनगणना, आपदा राहत SA अथवा स्थानीय प्राधिकरण 

या राज्य विधानमंडल या संसद के चुनावों से संबंधित ead के 

अलावां अनय शिक्षणेतर प्रयोजनों मे शिक्षकों कौ नियुक्ति पर प्रतिबंध, 

निजी ट्यूशन अथवा निजी शिक्षण ` कार्यकलापो पर प्रतिबंध, कक्षा 

VIII पास करने से पूर्वं बालको का ' नोनि-डिरेशन', निरंतर तथा व्यापक 

मूल्यांकन ओर सभी सरकारी स्कूलों के लिए स्कूल प्रधन समिति 

का गठन जिनके तीन चोथाई सदस्य अभिभावक होगे, आदि जैसे 

कार्य करते है। राज्य-बार प्रगति को दशनि वाला व्यौरा संलग्न विवरण 

म दिया गया Zt 

(डः) ओर (च) एस.एस-ए. के अंतर्गत fan तथा अन्य 

अनियमितताओं के संबंध ये प्राप्त रज्यं-वार शिकायतें ब्योरा संलग्न 

विवरण-॥ मे दी गई FI | 

(छ) सर्वं शिक्षा अभियान मँ वित्तीय प्रबंध एवं प्रापण मेन्युअल, 

वार्षिक सांविधिक लेखापरीक्षा, दो वर्षं के चक मे सभी राज्य ad 

शिक्षा अभियान घोसायियां की समवर्ती Garten तथा भारत कं 

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा कौ व्यवस्था है। इसके 

अलावा, 41 aa अनुवीक्षण संस्थान तथा अर्धवार्षिक समीक्षा मिशन 

भी मौजूद Fi



विवरण 

क्र. राज्य स्कूल खोलना स्कूल भवन अत्तिरिक्त॒कक्षा-कक्ष अध्यापक वरदी(*) 

लक्ष्य उपलब्धि लक्ष्य उपलब्धि लक्ष्य उपलेन्धि लक्ष्य उपलब्धि लक्ष्य 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. अन्ध्र प्रदेश 8308 8006 10083 9744 ` 103337 91313 39189 38319 6386323 

2. अरूणाचल प्रदेश 2079 1126 2173 2038 4862 4565 7262 5226 0.00 

3. असम 5054 5017 12149 12149 66909 64451 48808 38364 0.00 

4. विहार 39398 32388 18010 14692 = 272455 263583 403413 191983 2212411 

5. BAITS 17206 17206 19429 19028 48252 46171 67507 54985 1536203 

6. गोवा 8 5 0 0 227 177 169 - 149 0.00 

7. गुजरात 0 0 835 797 59751 58421 58688 31336 0.00 

8. हरियाणा 2598 2558 2414 2267 29292 28742 13435 6345 33192 

9. हिमाचल प्रदेश 1413 1158 115 16 11421 10956 5856 3553 0.00 

10. जम्मू ओर कश्मीर 16566 13398 11743 9806 23159 10914 43471 39739 0.00 

11. MIS 29386 28193 29463 28825 108038 92482 120396 84672 0.00 

12. कर्नाटक 11323 11091 3751 3736 56672 51063 29055 2428 0.00 

13. केरल 144 0 529 . 240 8270 8270 2925 0 | 752880 

14. मध्य ्रेश 54321 54289 45183 44741 127309 125778 173855 98287 17514881 

15. महाराष्ट - 8662 8397 18775 17256 76207 70198 42091 8522 4077890 

16. मणिपुर 406 0 1158 धि 460 3664 2511 2871 1544 389156 

17. मेघालय 5131 5131 5031 4508 7248 7193 ` 13262 14020 
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1 2 3 १ 35 ° ! ----------- 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sanne e
e LO 11 

18. मिजोरम 522 314 1453 1285 2010 1909 ` 2485 1303 147406 

19. नागालैंड 732 236 931 931 4709 ` 4737 3147 590 311913 

20.. ओडिशा 20119 17290 17818 17883 77157 ` 61487  _-89%01 88442 17634249 

ह पंजाब 2053 1901 1507 1396 25875 24297 . 14090 7432 0.00 

22. राजस्थान 50590 47890 8466 8340 90297 85981 114132 94201 0.00 

23.  सिविकम 112 84 108 ` 95 586 670 724 223 0.00 

24. तमिलनादु 7995 7259 8322 8322 36903 34291 33214 22497 0.00 

25. त्रिपुरा 2257 1697 ` 2007 1987 4482 3784 6980 5694 0.00 

2%. उत्तर प्रदेश 45422 44773 62925 60215 306728 291803 423553 258924 29787171 

27. उत्तराखंड 2573 2440 4430 4038 8765 8018 14316 5998 0.00 

28. पश्चिम बंगाल 31785 21762 15117 9099 232296 1856941 198253 115797 4640060 

29. अंडमान ओर निकोबार 15 10 41 4 251 208 210 162 6306 

` द्वीप समूह 

30. - चंडीगढ़ 44 18 36 32 290 213 ` 1390 785 0.00 . 

31. . दादरा ओर नगर हवेली 112 92 61 61 654 452 937 526 0.00 

32. दमण ओर दीव 12 8 15 12 109 96 119 95 5982 

ॐ. दिल्ली ` | 12 6 13 13 2242 1942 7104 4342 0.00 

34. लक्षद्ठीप 13 11 9 8 25 30 38 16 0.00 ` 

35. Wat 28 10 12 8 534 470 48 36 0.00 

[2 asso santa oe एस-एस.ए. 366399 333764 304112 284032 1800986 1642867 1982894 1248385 
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fot: सिविल कार्यो कौ उपलब्धिर्यो मे जो कार्य प्रगति पररह वे भी शामिल TI 
(30.09.2012 तक) 

(*) यदि राज्य अपने स्वयं के बजट से वर्दिर्यो उपलब्ध नही करा रहा ओर यदि वह राज्य आर.री.ई. नियमो मे पात्रता के रूप मँ शामिल ई तो WT के अंतर्गत बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित 

जनजाति ओर बी.-पी-एल. बालकों को वर्दियां दी जाती है। 

8
9
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विवरण-॥ 

क्र.सं, राज्य fada अनियमितताओं कौ प्रकृति 

1. आन्ध्र प्रदेश 2006-07 मेँ ड.पी.ई.पी./एस.एस.ए. के अंतर्गत 14.98 करोड् रूपए का गबन। 

2. बिहार अररिया के तीन जिलों F (80.38 लाख रूपए), ओरंगाबाद (17 लाख रूपए) ओर पूर्वी 
चंपारण (8.28 लाख रूपए) मेँ एस.एस.ए. की ff कौ ace निकासी । 

3. छत्तीसगढ़ जसपुर जिले के पाथलगांव sls (11.60 लाख रूपए) ओर ककरी wile (7.97 लाख 

रूपए) के सहकारी sai के दिवालिया होने पर उनमें जमा राशि को ao खाते मे डालने 

पर हानि। । 

4. गुजरात डी.पी-ओ., gem मे चार्ट, पुस्तिका, सीडी. आदि की कपटपूर्णं खरीद । 

5. हरियाणा आंतरिक जच न होने तथा मैन्युअल के प्रावधानों का पालन न किए जाने के कारण राज्य 

परियोजना कार्यालय मेँ 22.25 लाख रूपए का गबन। 

6. हिमाचल प्रदेश सरव शिक्षा अभियान की निधियो दुरूपयोग | 

7. कर्नाटक सरकारी प्राथमिके स्कूल, हन्नीकेरी, sea तालुक, जिला बेलगाम मे प्रधान अध्यापक द्वारा 

दो अतिरिक्त कमरों के सिविल निर्माण कार्यो के लिए जारी की गईं एस.एस.ए. fifi का 

दरविनियोजन। 

8. मध्य प्रदेश जिला शिक्षा केन्द्र, विदिशा के वर्षं 2009-10 के संपरीक्षित लेखों मे लातेरी wale से संबंधित 
31 ard, 2002 को नकद शेष मेँ 'एफ.डी.आर. saa’ के रूप मे एस-एस.ए्. निधियों का 

दर्विनियोजन। 

9. महाराष्ट शिक्षा अधिकारी करवीर, जिला कोल्हापुर के कार्यालय मे एस-एस.ए. fa की 71.87 लाख 

रूपए कौ राशि को व्यक्तिगत वैक खाते म अंतरिते करके दुर्विनियोजन किया गया। 

10. ओडिशा जिला परियोजना अधिकारी, जगतसिंहपुर द्वारा निधियो का दुर्विनियोजन ओर प्रधानाध्यापक, उच्च 

प्राथमिक स्कूल, गंजाम द्वारा निधयो का aaa 

11. राजस्थान www frat का दुरूपयोग ओर अन्य अनियमितताए। 

12. उत्तर प्रदेश वर्दियो कौ खरीद सहित वित्तीय अनियमितताएं। 

13. तमिलनाडु Base जिले के wife पर्यवेक्षकों बी-आर.टी.ई. ओर सी.आर.टी.ई. को छठे वेतन आयोग 

कौ बकाया राशियों के वेतन भुगतान मे अनियमितता तथा इसे सरकारी अध्यापकों के वेतन 

खाते के अतर्गत waka किया गया, 

14. पश्चिम बंगाल 517.80 लाख रूपए कौ निधियों कौ कपटपूर्णं निकासी। 
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शिक्षा क्षेत्र F प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 

1966. श्री पना लाल पुनिया : क्या मानवं संसाधन विकास 

मंत्री यह sa कौ कृपा करेगे कि : 

(क) विगत तीन वर्षो के दौरान शिक्षा क्षेत्र मे कितना प्रत्यक्ष 

विदेशी निवेश हुआ; | 

(ख) विगत तीन वर्षो के दौरान कितने विदेशी छत्र स्नातक, 

स्नातकोत्तर अथवा डिप्लोमा कोसं॒हेतु भारत मँ आए तथा ये 

किन-किम देशो से आए; 

(ग) क्या सरकार का अधिक विविधता ओर बेहतर प्रतिस्पर्धा 

की दृष्टि से विदेशी oni की प्रोत्साहित करने का विचार है; 

ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है ओर यदि नही, 

तो इसके क्या कारण है? 

मानव संसाधन विकासं मंत्रालय मे राज्य मत्री (डो. शशी 

थरूर); (क) ओद्योगिक नीति ओर संवर्धन विभाग द्वारा दी गई 

सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षो के दौरान शिक्षाक्षेत्रे मेँ प्रत्यक्ष 

विदेशी निवेश इविवटी प्रवाह इस प्रकार हैः- 

क्र सं. ad (अप्रैल-मार्च) करोड र. यू.एस. मिलियन$ 

1. 2009-10 300.50 63.35 

2. 2010-71 173.24 37.94 

3. 2011-12 510.95 105.62 

4. 2012-13 784.90 146.23 

(अप्रैल-अगस्त) 

कूल योग 1769.59 353.14 

(ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत 4 विभिन 

संस्थाओं मे अध्ययनरत विदेशी छत्रो के संबंध मे विशिष्ट सूचना 

नही रखी जाती हे। 

(ग) ओर (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वतिद्यालयो 

तथा कलेजो मे -एन.आर.आई./पी. आई. ओ. सहित विदेशी छात्रौ के 
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लिए 15% अधिसंख्य diel की अनुमति vem करने हेतु दिशानिर्देश 

जारी किए है। भारतीय संस्थाओं मे. विदेशी छत्रं को आकर्षित 

करने के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए है जिनमे मानव 

संसाधन विकास मंत्रालय gra "विदेशी छत्रो को सीधा wae’ (डी. 

ए.एस.ए.); प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रवासी बच्चो हेतु 

sagt कार्यक्रम ओर ‘ht इंडिया" कार्यक्रम; भारतीय सांस्कृतिक 

संबंधी. परिषद द्वारा फलोशिप तथा विजिटर कार्यक्रम; भारतीय उच्चतर - 

अध्ययन संस्थान, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा 

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अध्येतावृति कार्यक्रम शामिल 

3, अच्छी संख्या मे विदेशी oi वाली विभिन शैक्षिक संस्थाओं 

मे विदेशी छात्रौ के लिए छत्रावास सुविधाएं भी विकसित कौ 

गई TI 

दिल्ली विमानपत्तन पर विकास शुल्क 

1967. श्री एस. Bares : 

श्री रमेश wie : 

क्या नागरे विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

` (क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ओर 

जी.एम.आर. द्वारा हस्ताक्षरित संचालन, wea ओर विकास समज्ञोते 

(ओ.एम.डी.ए.) मेँ विकास शुल्क वसूलने का प्रावधान नहीं है ओर 

संयुक्त उद्यम को ऋण ओर इक्विटी अंशदानों के जरिए वित्त कौ 

व्यवस्था करनी है; 

(ख) यदि हां, तो. दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट (पी) लि. 

` (डायल) को किन परिस्थितियों मे यात्रियों से विकास शुल्क वसूलने 

की अनुमति दी गई थी; 

(ग) क्या Suan. को विकास शुल्क एकत करने कौ 

अनुमति देना बोली प्रक्रिया का उल्लंघन है क्योकि सभी बोलीदातार्ओं 

को, fea बोली प्रक्रिया ओर बोली मानदंड के मूल्यांकन मेँ 
हिस्सा लिया था, इस बारे में कभी जानकारी नही दी गई थी; 

ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ota क्या है? 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री केसी. वेणुगोपाल)ः 

(क) प्रचालन,. var ओर विकास करार (ओ.एम.डी.ए.) के खंड
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13.1 (क) के अनुसारः “ae स्पष्ट रूप से मान लिया गया 

है कि संयुक्तं उद्यम कंपनी मास्टर प्लान तथा प्रमुख विकास योजनाओं 

के अनुसरण में हवाईअड्डे के विकास सहित अपने afar का 

अनुपालन करने कै लिए उपयुक्त ऋण तथा इक्विरी seer कं 

माध्यम से चित्त पोषण ओर या सभी वित्त पोषणं की अपेक्षाओं 

को पूरा करने कौ व्यवस्था करेगी।'' तथापि, प्रचालन, wae ओर 

विकास करार के 20.3.7 के अनुसार Wel कानून शीर्षक मे यह 

विनिर्दिष्ट किया गया है fe “यह करर भारतीय विधि के अनुसार 

नियंत्रित ओर व्याख्यायित होगा।'' 

(ख) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 

कौ धारा 22क के अधीन sea गांधी अतरराष्टीय हवाईअड्डा पर 

हवाईअडडा परियोजना के वित्त पोषण के लिए अन्तिम विकल्प 

के रूप मे वित्त पोषण अतर को कम करने के लिए विकास 

शुल्क निर्धारिते किया गया ti भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 

अधिनियम मे उक्त धारा विशेष रूप a तब शामिल की गई जब 

ad 2003 म सरकार ने निजी क्षेत्र कौ सहभागिता से हवाईअङ्ढौ 

को विकसित करने का निर्णय fern 

प्राधिकरण अधिनियम, 1994 मे किए गए संशोधन की जानकारी 

उन सभी ame बोलीदाता्ओं को थी, जिन्न दिल्ली तेथा 

मुंबई के हवाईअद्डों कौ पुनर्सरचना तथा आधुनिकौकरण के लिए 

संयुक्त उद्यम भागीदारों के चयन के समय बोली प्रक्रिया मे भाग 

लिया। । 

भारतीय विमानपत्तने 

दूरसंचार का विकास 

1968. श्री अनत कमारः 

श्री gqea सिंह नागर : 

श्री नामा नागेश्वर राव : 

श्री गणेश सिंह : 

श्री देवजी एम. पटेल : 

कुमारी मौसम नूर : 

श्री जी.एम. सिदेश्वर : । 

श्री प्रतापराव गणपत्तराव जाधव : 

श्री कामेश्वर aq: 

क्या संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृषा 

करेगे कि : 

(क) आज कौ तारीख के अनुसार राज्य-वार शहरी तथा 
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ग्रामीण क्षेत्रो मेँ से aaa उपभोक्ताओं का पृथक-पृथक व्यौरा 

क्त्या हे; 

(ख) विगत तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान तथा ग्रामीण 

क्षेत्रो मे सेल्यूलर टेलीफोन कौ संख्या ओर प्रतिशत कौ दृष्टि से 

वर्ष-वार ओर राज्य-वार अलग-अलग कितनी बोरी दुई; 

(ग) विभिन रन्यो मे शहरी तथा oy क्षेत्रो मे 

दूरभाष सेवाओं कौ वृद्धि मे अन्तर के, यदि कोई है, क्या कारण 

ह; 

(घ) बारहर्वा योजना अवधि के दौरान राज्य-वार शहरी तथा 

ग्रामीण क्षेत्रो मै दूरसंचार नेटवकं कं विकास हेतु अलग-अलग क्या 

लक्ष्य नियत feu गए थे; 

(ङ) जिन ग्राम पंचायतों को दूरभाष सुविधाएं दी गई ओर 

जिन ग्राम पंचायत को उक्त सुविधाएं अभी दी जानी है, उनका 

राज्य-वार व्यौरा क्या है; ओर 

(च) सरकार ने देश मेँ विशेषरूप से ग्रामीण as मे दूरभाष 

के विकास हेतु बल देने के लिए क्या कारवाई कौ है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा 

oda परिवहन मंत्रालय भ राज्य मंत्री (श्री भिलिन्द देवरा); (क) 

दिनांक 30.09.2012 की स्थिति के अनुसार देश मे सेवा क्षेत्र-वार 

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र मै दूरसंचार उपभोक्ताओं का पृथक-पृथक 

a संलग्न विवरण-। मे दिया गया हे। 

(ख) विगत तीन वर्षो ओर चालू ad & दौरान शहरी तथा 

ग्रामीण क्षेत्रो मे मोबाइल earl कौ संख्या ओर vier के 

आधार पर सेवा क्त्र-वार् ओर वर्ष-वार वृद्धि का अलग-अलग 

व्यौरा संलग्न विवरण-॥ A दिया गया है। 

(ग) विभिन राज्यो के शहरी तथा ग्रामीण कषत्रं मे दूरसचार 

सेवा 4 वृद्धि में अंतर के लिए आय-स्तर, साक्षरता दर, अवसंरचना 

की उपलब्धता ओर क्षेत्र कौ दूरस्थता मेँ अंतर जैसे कारण जिम्मेदार 

cal | 

(घ) aed पंचवर्षीय योजना अभी अनुमोदित की जानी 

हे। 

(ङ) जिन ग्रामो को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन
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(वी.पी.टी.) की सुविधा दी मई है ओर जिन ग्रामां मे यह सुविधा 

प्रदान की जानी है, उनका व्यौरा संलग्न faa में दिय गया 

हे। 

(च) सरकार ने देश मँ विशेषरूप से ग्रामीण धेतन मे दूरसंचार 

क्षेत्र के विकास परं विशेष ध्यान देने हेतु निम्नलिखित उपाए किए 

हैः ) 

(i) सरकार ने दिनांक 31 मई, 2012 को राष्टरीय दूरसंचार 

नीति 2012 (एन.री.पी.-2012) को अनुमोदित किया 

जिसमे दूरसंचार aa मे संबधित दृष्टिकोण, कार्यनीतिक 

निर्देश ओर अनेक माध्यम अवधि ओर दीर्घ अवधि 

मुदं का समाधान किया गया है। एन.री.पी.-2012 का 

मुख्य उदेश्य देशभर मे वहनीय, विश्वसनीय ओर सुरक्षित 

दूरसंचार ओर meas सेवा उपलब्ध कराते हए 

सार्वजनिक हित को ager देना I 

(i) भारते संचार निगम लिमिटेड (बी.-एस.एन.-एल.) द्वारा 

अपने ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकंशन्स, (जौ 

विवरण 

(iit) 

(iv) 
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ww) मोबाइल नेटवक के लिए क्षमता का विस्तार ` 

करना। 

देश के एेसै विशिष्ट ग्रामीण ओर दूरस्थ क्षेत्र जहां 

मौजूदा फिक्सड वायरलैस ak मोबाइल कवरेज नही 

है, म मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से, 

27 राज्यों के 500 जिला मे 7353 अवसंरचना स्थर्लो 

(रावरो) कौ संस्थापित करने तथा उनका संचालन करने 

के लिए राजसहायता प्रदान करने के लिए aera 

सेवा दायित्व निधि से एक स्कीम शुरू की गई FI 

दिनांक 31.10.2012 कौ स्थिति क अनुसार, सेवा 

प्रदाताओं द्वारा लगभग 7310 स्थल ओर 15895 बेस 

टांसीवर स्टेशन चालू किए गए है। 

सरकार ने देश की सभी 2,50.000 ग्राम Taal. को 

कनेक्ट करने के लिए एक राष्ट्रीय आष्टिकल फाइबर 

नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन.) के सृजन हेतु 20,000 करोड 

रुपए की लागत से एक परियोजना को अनुमोदित किया 

rz 

दिनाक 30.9.2012 की स्थिति के अनुसार सेवा क्षेत्र-वार ग्रामीण ओर 

| शहरी टेलीफोन ster की संख्या | 

टेलीफोन कनेक्शनो कौ संख्या 

सं नाम 

ग्रामीण शहरी | कल 

1 2 , 3 4 5 

1. अन्ध प्रदेश ` 25948661 43932262 , 69880923 

2. असम 7959595 7230606 | 15190201 

3. विहार 29798492 | 31839644 ` 61638136 

(amas सहित) 

4. गुजरात | 19109242 35621997 54731239 

5. हरियाणा | 9819007 11484060 21303067 
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1 2 3 4 5 

6. हिमाचल प्रदेश 4506804 2791669 7298473 

7. जम्मू ओर कश्मीर 3208523 3782464 6990987 

8. कर्मारकं 16991934 41445417 58437351 

9. केरल 16632253 19836507 36468760 

10. मध्य प्रदेश + 21702977 32554549 54257526 
(छक्तीसगद सहित) 

11. महाराष्ट 32209064 38389586 70598650 
(मुंबई कौ छोडकर) 

12. ` पूर्वोत्तर 4326880 5098600 9425480 

13. ओडिशा 12772907 13053822 25826729 

14. पंजाब 11567624 20014998 31582622 

15. राजस्थान 23667860 26870590 50538450 

16. तमिलनाडु 16857368 64117332 80974700 
(चेन्नै सहित) 

17. उत्तर प्रदेश (पूर्व) ` 34170177 41496321 75666498 

18. उत्तर प्रदेश (पश्चिम) 20283267 31958766 52242033 
(उत्तराखंड सहित) 

19. पश्चिम बंगाल 27702837 18948385 46651222 
(कोलकाता को छोडकार) 

(अंडमान एवं निकोबार आर 

सिक्किम सहित) 

20. कोलकाता - - 26027816 

21. दिल्ली - - ` 44907302 

22. मुंबं - - 37063158 



विवरण-॥ 

ग्रामीण ओर शहरी क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों मेँ सेवा क्षत्र-वार ओर वर्ष-वार वृद्धि 

(मुंबई को छोडकर) 

कर. सेवा क्षेत्र का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 (30.09.2012 तक) 

सं. | 

ग्रामीण शहरी . कूल ग्रामीण शहरी कूल ग्रामीण शहरी कूल ग्रामीण शहरी कूल 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. आन्ध्र प्रदेश 5697673 9522424 15220097 5950334 9101738 15052072 3606584 = 2544038 6150622 1744300 -979432 764868 

2. असम 2385861 559234 2945095 1493343 1421315 2914658 1230937 13064267 2537364 524624 258864 2783488 

3. विहार 8008439 7986620 15995059 8310122 8257868 16567990 4799612 = 51401681 9939780 865133 -3270485 -2405352 

(ज्ञारखंड संहित) | 

4. गुजरात 3047710 5191090 8238800 4858085 9750409 14608494 2785755 ` 3578488 = 6364243 -226243 = -148723 -374966 

5. हरियाणा | 1970204 2262235 4232439 = 2166882 4087826 6254708 892113 1276685 2168798 = 297435 = -2131055 -1833620 

6. हिमाचल प्रदेश 762316 902369 1664685 1114646 1115913 2230559 = 456747 = 298655 2755402 - 161596 = -808984 -970580 

7. जम्मू ओर करमीर ` 881114 1162179 2043293 2869049 = -82040 = 207009 = 100756 = 451793 = 552549 ` 537284 = -54636 = 482648 

8. कर्मारक 3693921 9895087 13589008 4206342 8110638 12315980 3484872 2779411 6264283  529872  -2675656 2623606 

9. केरल 2523984 5270504 7794488 . 2431955 = 4734432 7166387 2467224 = 187880 = 2655104 = 566963 ` -1251739 -684776 

10. मध्य प्रदेश 4877276 6503479 11380755 5533571 8311838 13845409 2413982 3383211 5797193 3095237 -1580823 1514414 

(छत्तीसगढ् सहित) । 

11. महाराष्ट 6691373 5479286 12170658 8693606 9506659 18200265 3966579 4786560 8753139 142785 = - 2586132 - 2443347 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

12. पूर्वोत्तर 1564768 395281 1960049 741787 1132940 1874727 540375 793365 1333740 553053 104179 6527232 

13. ओडिशा 2762708 3821729 6584437 2724171 4419471 7143642 2388573 1814993 4203566 822281 -2011165 -1188884 

14. पंजाब 1663597 3551709 5215306 2582723 6081662 8664385 1423405 1768897 3192302 413782 -2190922 -1777140 

15. राजस्थान 7640020 3344117 10984137 4171581 5187919 9359500 3025241 3034344 6059585 698161 -428710 269451 

16. तमिलनाडु 3876720 12798151 16674871 3135939 12813962 15949901 2054641 5991076 8045717 -341356 4765397 1350414 

(चेनई सहित) 

17. उत्तर प्रदेश (पूर्व) 9104149 7778306 16882455 8996925 10650472 19647397 6204051 5190933 11394984 -21544 -467917 -489461 

18. उत्तर प्रदेश 4366932 6785904 11152836 5263260 9856893 16120153 3548639 4321714 7870353 1261857 -3437948 -2176091 
(पश्चिम) (उत्तराखंड 

सहिते) 

19. पश्चिम ane 6468361 3039143 9507504 9011739 5484389 14496128 3627256 2984670 6611326 237264 -471101 -233837 

(कोलकाता को 

छोडकर) (अंडमान 

एवं निकोबार ओर 

सिक्किम सहित) 

20. कौलकाता - - 4758862 - - 6811515 - - 1776736 - - -118755 

21. दिल्ली - - 6319517 - - 10525014 - - 3664683 ~ - -518085 

22. मुख - - 7248482 - - 8318022 ~ - 1484749 - - 2211089 
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ग्रामीण ओर शहरी क्षेत्रं मे मोबाइल टेलीफोन ater मेँ सेवा कषेत्र-वार ओर वर्ष-वार वृद्धि 

(मुंबई को छोडकर) 

(प्रतिशत में) 

क्र. सेवा क्षेत्र का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 (30.09.2012 तक) 

सं. 

ग्रामीण शहरी | ग्रामीण शहरी कूल ग्रामीणं शहरी ` कूल ग्रामीण शहरी कूल 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. आन्ध्र प्रदेश 68.64% = 43.089 42.51% 28.78% 32.99% 18.08% 6-25% 10.14% = 7.41 -2.26% 1.14 

2. असम 104.36% 15.87% 31.96% 34.80% 33.29% 19.979 23.73% 21.74%. = 7.09% 3.80% 5.51% 

3 बिहार 104.67% 59.93% 53.07% 38.74% 44.81% 20.02% 17.38% 18-56% 3.01% -9.42% -3.79% 

(्ारखंड सहित) 

4. सुजरात 36-78% = 32.80% 42.86% 46.40% 45.16% = 17.20% 11.63% 13.55% -1.19% ~0.43% -0.70% 

5 हरियाणा 45.64% 40.50% 34.47% 52.09% 44.25% 10.55% 10.70% 10.64% - 3. 18% ~16.13% -8.13% 

6. हिमाचल प्रदेश 36.23% 74.17 38-89% = 52.66% = 44.749 = 11.474 9.23% 10.47% = -3.64% 22.89% = -12.18% 

7. जम्मू ओर कश्मीर 64.66% 54.27% 12.88% 2.48% 3.73% 3.98% 14.02% 9.60% 20.40% -1.49% = 7.65% 

8. कर्नाटक 79.01% 52.44% 50.26% 28.20% 33.17% 27; % 7.54% 12.67% 3.30% -0.67% 0.47% 

9. केरल ` 38.45% 53.59% 26.76% 31.34% = 29.62% +=. 21.42% 0.95% 8.47% 4.05% -6.25%  -2.01% 

10. मध्य प्रदेश 86.73% 43.43% 52.70% 38.70% 43.29% = 15.05% 11.36% 12.65% 16.78% -4.77% . 2.93% 

(छक्तीसगद सहित) | 

11. महाराष्ट 55.47% 28.42% 46.35% 38.39% 41.82% 14.45% = 13.97% 14.18% 0.45% -6.62% -3.47% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

12. पूर्वोत्तर 180.86% 15.91% 58.51% 30.53% 39.34% 35.31% 17.04% 19.77% 18.56% 14.90% 2.17% 7.72% 

13. ओडिशा 69.86% 80.75% 25.79% 40.56% 51.66% 46.78% 25.30% 13.99% 18.75% 6.95% -13.60% -4.47% 

14. पंजाब 33.21% 35.98% 35.05% 38.71% = 45.30% 43.11% = 15.38% 9.07% 11.10% 3.87% -10.30% -5.58% 

15. राजस्थान 97.71% 22.39% 48.27% 26.98% 28.38% 27.74% 15.41% 12.93% 14.06% 3.08% -1.62% 0.55% 

16. तमिलनाडु 51.22% 43.47% 45.06% 27.40% 30.34% 29.71% 14.09% 10.88% 11.55% -2.05% 0.78% 0.17% 

(चेनई सहित) 

17. उत्तर प्रदेश 94.58% 44.39% 62.18% 48.03% 42.09% 44.62% 22.38% 14.44% 17.89%  -0.06% ~1.14% -0.65% 

(पूर्व) 

18. उत्तर प्रदेश (पूर्व) 76.43% 49.24% 57.21% 52.21% 47.93% 49.34% 23.13% 14.21% 17.20% 6.68% -9.89%  - 4.06% 

(उत्तराखंड सहित) 

19. पश्चिम बंगाल 80.01% 40.13% 60.72% 61.93% 51.68% 57.60% 15.39% 18.54% 16.67% 0.87% -2.47% -0.51% 

(कोलकाता को 

GSH 

(अंडमान एवं निकोबार 

ait सिविकिम सहित) 

20. कोलकाता ~ ~ 40.87% - - 41.53% - - 7.65% - - -0.48% 

21. दिल्ली - - 28.75% ~ - 37.19% - - 9.44% - - -1.22% 

22. मुंबई ` - -  37.69% - - 31.41% - - 4.27% - - -6.09% 
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विवरण-॥॥ 

दिनाक 31.10.2012 कौ स्थिति कं अनुसार राज्य-वार प्रदान किए गए वी.फी.टी. की संख्या 

राज्य का नाम 2001 कौ जनगणना . प्रदान किए गए लंबित वी-पी-टी. 

के अनुसार आबादी aaa. कौ 

वाले राजस्व मांवोँ संख्या 

की संख्या 

1 1 ` 2 ` 3. 2 3 4 

अंडमान ओर निकोबार द्रीपसमूह 501 ॐ 149 

आन्ध्र प्रदेश | 26613 25078 1535 

असम | | | 25124 | 24502 ` €22 

बिहार 39032 38932 | ` 100 

areas | | 29354 | 28807 ` 547 

गुजरात | | 18159 17137 | 1022 

हरियाणा - 6764 | | 6678 86 

हिमाचल देश | - 17495 17407 | 88 

जम्मू ओर कश्मीर । 6417 . 6383 34 

कर्णाटक | 27481 27449 ` | | 32 

केरल ` | ॐ) : 1372 0 

मध्य प्रदेश 52117 51986 131 

छत्तीसगद | 19744 oe 18192 1552 

महाराष्ट्र | | । 41442 ` ` 40643 799 

मेघालय (yah) 5782 । 5409 ` ~ 673 

मिजोरम (पू्वोत्तर-।) 7 | 704 3 

त्रिपुरा (पूर्वोत्तर-।) | | 858 858 ` ` 0 

अरूणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर-॥) 3863 2763 1100 
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1 2 3 4 

मणिपुर (पूर्वोत्तर-॥) 2315 2170 145 

नागालैंड (पूर्वोत्तर-॥ ) 1278 1263 15 

ओडिशा 47529 44904 2625 

पंजाब 12301 12065 236 

राजस्थान 39753 39410 343 

तमिलनाडु  (तमिलनाइ् सर्कल) 13837 13837 0 

चेन्नै महानगर 1655 1655 0 

उत्तर प्रदेश | 97942 97774 168 

उत्तराखंड 15761 15366 395 

पश्चिम ame (पश्चिम बंगाल संकल) 37062 36474 588 

कोलकाता महानगर 893 ` 613 280 

िक्रिकम (पश्चिम बगाल सकल) 450 429 21 

जोडं 59360. 5,80,312 13,289 

व्यक्तिगते डेटा fra 

1969. श्री प्रेमं दास राय : 

श्री मानिक Sie; 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृषा 
करेगे कि : 

(क) क्या धोखेनाजी से लोगों से पासवाईड, क्रेडिट ad के 

aR इत्यादि जैसी निजी सूचनाओं कौ चोरी के मामलों मेँ काफी 

बदोत्तरी हुई है; 

(खे) यदि हां, तो तत्संबधी aia क्या है; 

(ग) इस पर अंकुश लगने के लिए कम्प्यूटर इमरर्जेसी रिस्पांस 

टीम इंडिया (सी.ई.आर.टी.-इन) ने क्या कदम vam है; 

(घ) क्या सरकार का निजी सूचना का अनधिकृत आदान-प्रदान 

ओर इसे किसी को बताने को एक daa अपरसध का दर्जा देने 

के लिए कोई संगत कानून/नियम बनाने का विचार हैः ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्सब॑धी ato क्या टै ओर सरकार ने 

इस बरे ये अभी तक क्या कार्रवाई की दहै? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मँ we मंत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): 

(क) ओर (ख) गत कुछ वर्षो पे फिशिंग हमलों के जरिए weed, 

क्रेडिट wre के AM आदि जैसी निजी सूचना चोरी होने कौ घटनाओं 

Faget हई है। भारतीय रिजर्व वैक ओर भारतीय कम्प्यूटर आपात 

प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) कं अनुसार वर्षं 2010, 2011 तथा 2012 

(अक्टूबर तक) Te क्रमशः कुल 1618, 2124 ओर 2853 fakin 

घटनाओं कौ सूचना कौ गई। |
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(ग) सर्द-इन fein संबंधी मामलों से निपरने के लिए को 

` कदम उठा रहा है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैः 

(i) देश में कों ओर अन्य संस्थाओं को प्रभावित करने | 

वाले फिशिग हमलों से निपटने के लिए 247 आधार 

पर घटना प्रतिक्रिया सेवां प्रदान Wet! 

(i) फिशिंग हमलों के उपशमन के संबंध मे जागरूकता 

बढाने के लिए dat ओर अन्य संस्थाओं के लिए सर्ट-इन 

द्वार नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम were जाते हे। 

(1) फिशिंग प्रयासो ओर अनधिकृत सूचना प्रकटन से कम्प्यूटर 

सिस्टम कौ सुरक्षा के लिए नियमित आधार पर अद्यतन 

साइबर खतरों ओर प्रतिडपायों के बारे मे सर्ट-इन चेतावनी 

ओर परामर्शं जारी करता है। 

` फिशिंग हमला को रोकने, afte फपौक्टर अथिप्रमाणन अपनाने, 

पर्ण पता लगाने कं लिए प्रोद्योगिकौय समाधान ओर fem हमल 

से निपटने के लिए फिशिंग प्रयासों का विवरण रखने ओर प्रयोक्ताओं 

मेँ जागरूकता पैदा करने कं लिए ada इस संध में तत्काल 

कदम उठने के लिए भारतीय ford बैक ओर अन्य वैकं के साथ ` 

घनिष्ठ रूप से कार्य कर रही दै। 

(घ) ओर (ड) सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा उसके 

अधीन अधिसूचित नियमों की धारा 43क मेँ भारत. मे armel कौ 

निजता की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापिते करने कौ 

व्यवस्थां है। इसमे निगमित निकायो के लिए अनिवार्य है कि संग्रहण 

पद्धति, संवेदी निजी आक या सूचना के हस्तांतरण तथा प्रकटन 

कं लिए यथोचित पद्धतियां, waar कार्यान्वितं करं! इसके अलावा, 

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा con तथा 77H में 

पहचान चोरी तथा गोपनीयता ओर निजता के लिए क्रमशः दण्ड ओर 

शास्ति का प्रावधान हे। 

(हिन्दी 

युआईडीएसपएसएमटी 

1970. श्री गणेश सिंह : क्या शहरी विकास मत्री यह बताने . 

कौ कृपा करेगे कि : 

(क) यृआईडीएसएसएमटी योजना के लिए क्या प्राथमिकताएं 

तय की गई हे; 
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(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावो कौ अनदेखी 

कौ गई है; ° 

(ग) afe a, तो तत्संबधी ato क्या है ओर इसके क्या 

कारण रहै; 

(घ) क्या सतना नगर निगम मे प्राथमिकता के आधार पर 

जलापूर्ति करने के बारे में मध्य प्रदेश राज्य सरकार कं प्रस्ताव की 

अनदेखी की गई रहै; 

(ड) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा तत्संबंधी व्यौरा 

क्या है; । 

(च) उपेक्षित veri को कन तक स्वीकृति प्रदानं feu जने 

की संभावना है; ओर 

(छ) तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

शहरी विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी); 

(क) ot एवं ada wei के लिए शहरी अवस्थापना विकास 

स्कीम. (यूआईडीएसएसएमरटी) के उदेश्य निम्न है : (प) शहरो एवं 

ae मे अवस्थापना विकास सुविधा (जलापूर्ति, स्वच्छता, dats 

ओरठोस कचरा प्रबंधन, सडक आदि समेत) मे सुधार लाना ओर 

स्थायी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों ओर गुणवत्ता उन्नमुखी सेवाओं कौ 

व्यवस्था करना (पप) अवेस्थापना विकास मे सार्वजनिक-निजी- भागीदारी 

को बढ़ावा देना ओर (पप) Beall एवं शहरो के योजनागत एकीकृत 

विकास को प्रोत्साहित करना। 

(ख) से (ङ) यृआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत परियोजनाओं 

की स्वीकृति निधियों की उपलब्धता, तकनीकी मूल्यांकन ओरं राज्य 

स्तरीय संस्वीकृतति समित्ति (एसएलएससी) द्वारा सिफारिश पर निर्भर 

करती है। सतना जलापूर्ति स्कीम दिनांक 13 जुन, 2011 को मध्य 

प्रदेश की एसएलएससी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं मे से एक थी 

जिसमे 64.14 करोड रू. कौ अतिरिक्त कंद्रीयं सहायता शामिल थी 

ak इस पर स्वीकृति के few विचार नहीं किया जा सका क्योकि 

स्वीकृति ओर धनराशि जारी करने कं बाद इसकी पूर्णता कौ अवधि 

तीन वर्षो से अधिक है। 

(च) ओर (छ) चूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत मिशन पहले 
ही पूर्णं हो चुकी है। यूआईडीएसएसएमरी के अंतर्गत दिनांक 31. 

 03.2012 को इसकी पूर्णता के पश्चात् नई परियोजनाओं कौ स्वीकृति 

के लिए इस मंत्रालय मे ae अधिदेश नहीं है।
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सम्सिडी हेतु निधियां 

1971 . श्री आरके. सिंह पटेल : क्या प्रधानमत्री यह बताने 
कौ कृपा करगे कि : 

(क) क्या सन्सिडी के रूप में सरकार द्वारा भारी राशि व्यय 
कौ जाती है; 

(ख) यदि a, तो विगत तीन वर्षो के दौरान वर्ष-वार सन्धि 
के रूपमे जिन सैक्टरो को निधियां दी गई उनका व्यौरा क्या है 
तथा उन्ह कितनी राशि प्रदान कौ गर्ह; 

(ग) क्या सरकार का अगले ap वर्षो मे सन्पिडी बंद 
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करने का विचार है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी ato क्या है ओर इसके क्या 

कारण रहै? 

संसदीय कार्य मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (घ) Fe सरकार 

द्वारा विभिन सन्सिडियों पर बहुत बड़ी राशिं व्यय की जाती है। 

कूल गैर-योजनागत व्यय मे सब्सिडियों का पंचमांश (1/5) से अधिक 

हिस्सा रहता है। विगत तीन वर्षो के दौरान विभिन्न श्षेत्रकों को प्रदान 

कौ गई सन्सिडि्यो का व्यौरा निभ्नानुसार है 

(करोड रु.) 

क्रम सं. aaa 2009-10 2010-11 2011-12 

| संशोधित अनुमान 

1 खाद्य ५8443 . `. 63844 72823 

2 ~ उर्वरक 61264 62301 67199 

3. पेटोलियम जिसमे से 14951 ` 38371 68481 

(क) एलपीजी एवं dete के लिए मिर्री के तेल पर सन्पिडी 2770 | 2904 . 3000 

(ख) एनईआर के लिए प्राकृतिक गैस कौ आपूर्ति के लिए तेल 159 445 | 458 
कपनि्यो को सन्सिडी 

4. ब्याज सन्सिडी 2687 ` 4680 ` 5791 

5. अन्य 4006 . ` 4224 2003 

6. कुल सन्सिडी 141351  173420 216297 

गैर-योजनागत व्यय के : के रूप मे सन्सिडी 19.60 21.19 । 24.25 

सरकार ने बारहवीं aver अवधि कं दौरान विभिन उपायो, श्री मधु कोडा : 
जैसे कि aed कं बेहतर तालमेल ओर दुरुपयोगं को समाप्त करमे, श्री कपिल मुनि afta : 
के माध्यम से सच्छिडियों को केम करने का प्रस्ताव किया है। ` श्री nets पी. चौहाण : 

Tal मे डाकघर 

1972. श्री नारनभाई कलछ्ड्या : 

श्रीमती कमला देवी पटले :` 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : | . ।
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(क) क्या भारत में विश्व का सबसे बडा डाक नैरवर्क 

होने के बावजूद देश भँ अभी भी अनेक गांवों मँ डाकघर नही हैः 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(म) सभी गांवों मे कब तक डाकघर खोले जाने कौ संभावना 

है ओर नारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि मे कितने गांवों मे डाकघर खोले 

जने की संभावना है; | 

(घ) क्या सभी मौजूदा डाकघर को कम्प्युटरीकूत करके उनमें 

इलेक्टरानिक मनी आर सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है; ओर 

' (ङ) यदि a, तो aad ota क्या है ओर राज्य-वार 

सभी saad मेँ इन सुविधाओं के कब तक उपलब्ध होने की संभावनां . 
है? . 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य मंत्री (ड 

` क्रूपारानी किल्ली) : (क) से (ग) जी, हां। विश्व मे सर्वाधिक 
संख्या मेँ डाकघर भारत मे है। तथापि, देश मे 5,00.327 गावो में 

डाकघर नहीं है! ta गांव जहां डाकघर नहीं है, उनकौ सरकिंलवार 

संख्या (31.03.2012 के अनुसार) का व्यौरा संलग्न विवरण में दिया 

गया है। डाकघर खोलना एक सतत प्रक्रिया है। योजनां निधि ओर 

मानव संसाधनों कौ उपलब्धता तथा निर्धारित मानको के अनुसार नए 

डाकघर खोले wa #1 वर्तमाने वित्तीय वर्षं (2012-73) के दौरान 
देश मे 80 शाखा डाकघर तथा 50 उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव 

है। 12वीं योजना के शेष वर्षो के दौरान नए डाकघर खोलने के 
लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। 

(घ) ओर (ङ) जी, Fe 24,909 विभागीय डाकघर को 

कम्प्यूटरीकरण किया गवा है जिन मै से 21,606 डाकघर मेँ इलेक्टरानिक 
मनीआडर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सभी डाकधरौँ के जरिए 

चरणवबद्ध तरीके से इन सेवाओं को उपलब्ध कराने कौ विभाग कौ योजना 

है तथा चालू योजना के दौरान इसके पूर्ण हो जाने की आशा है। 

विवरण 

sam से रिहत mal at सर्किलवार संख्यां (31.03.2012 

की स्थिति के अनुसार) का व्यौ 

क्रम सर्कल का माम डाकधरौ से रिहत. गांवों 

a । की संख्या 

1 2 | 3 

1. आध्र प्रदेश `  “ 24152 
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॥ 

1 2 3 

2. असम 21282 

3. बिहार | 30679 

4. छत्तीसगद् 17496 

5. | दिल्ली | 95 

6. गुजरात 9742 

2. .. हरियाणा 4441 

8. हिमाचल प्रदेश 14833 

9. जम्मू एवं कश्मीर 5148 

10. was | 26035 

11. कर्नारक 19918 

12. केरल 0 - 

13. मध्व प्रदेश 44969 

14. महाराष्ट 29434 

15. पूर्वोत्तर 12551 

16. ओडिसा 43377 

17. पंजान 9201 

‘18. राजस्थान 29762 

19. तमिलनाड् .. 26579 

20. उत्तर प्रदेश | 86435 

21. । उत्तराखंड 13248 

22. परिचिम बंगाल 30950 

a 
कूल 500327 
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केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश 

का कार्यान्वयन 

1973. SY. बलीरम : 

श्री मनसुखभाईं डी. वसावा : 

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे कि : 

(क) क्या ac सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश 
बाध्यकारी है ओर मंत्रालय तथा इसके तहत सरकारी aa के उपक्रमो ` 
के लिए sé लागू करना अनिवार्य है; 

(ख) waa aie a क्या है ओर मंत्रालय तथा 
was तहत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो, विशेषरूप से भारत संचार 
निगम द्वारा सीआईसौ आदेश संख्या 3297/आरईसी/८ ए)/2008 एफ 
सं. सीआईसी/एमए्/सी/2008/00374 दिनाक 18.09.2008 लागू नही 
करने के क्या कारण है; 

(ग) मंत्रालय ने अपने अधीन विभिन विभागौ ओर सरकारी 
aa के उपक्रमं द्वारा सीआईसी कं आदेश . को लागू करने के लिए 
क्या कारवाई की है; 

(4) 

हैः ओर 

इन आदर्शो को कब तक लागू किए जाने की संभावना 

(ङ) मंत्रालय ने इस विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों 
के विरुद्ध क्या anak की है? 

` संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा 
पोत परिवहन मंत्रालय भे राज्य wat (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) 
जी, हां। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय ट के 
तहत खंड 19८7) के अनुसार Hy सूचना आयोग .कं निर्णय बाध्यकारी 
है। 

(ख) Sata सूचना आयोम ने दिनांक 18 सितंबर, 2008 के 
अपने निर्णय संख्या : 3297/आरईसी (क)/2008 के द्वारा शिकायतकर्ता 
को मूल मंत्रलय मे संपर्क करने की सलाह दी लेकिन शिकायतकर्ता 
की ओर से कोई अभ्यावेदन wa नहीं हा है। 

(ग) से (ङ) Sha सुचना आयोग कं आदेशोनिर्णयो को, 
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यदि कंद्रीय सूचना आयोग ने आदेशनिर्णय मेँ ही कोई समय-सीमा 
निर्धारित कौ है तो oe नियत समय-सीमा मेँ क्रियाम्वित किया जाता 
है। यदि किसी लोक प्राधिकारी का विचार है कि सूचना आयोग 
का कोई निर्णय आररीआई अधिमियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं 
है तो वह उच्च न्यायालय मँ रिट याचिका दायर कर सकता है। 

(अनुवाद 

नकद अन्तरण योजना 

1974. श्री मधु गौड. यास्खी ; 

श्री किसनभाई बी. पटेल : 

श्री प्रदीप amet : 

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि: 

(क) क्या सरकार का देश मेँ सन्पिडी का प्रत्यक्ष नकद 
अन्तरण लागू करने का विचार है यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 
है; 

(ख) यदि a, तो तत्सब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने देश मे इस. योजना की कोई प्रायोगिक 

परियोजना शुरू की है; ओर 

(घ) यदि हा, तो तत्संबधौ व्यौरा क्या है? 

संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 
मे राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) ओर (ख) जी हा। 
सरकारी सब्छिडियों को सीधे नकद अंतरित करने हेतु आधार समर्थिते 
व्यवस्था को अपनाने का प्रस्ताव है ताकि सरकारी स्कीमों के कार्यान्वयन 
4 अधिक पारदर्शिता को बढावा fen जा ae 

(ग) ओर (घ) जी हां। fats को सीधे नकद अंतरित 
करने की व्यवहार्यता तथा वांछनीयता का आकलन करने के लिए, 
aoe केन्द्रीय मंतराल्ो,विभागो तथा. राज्य सरकारे ने प्रायोगिक 
परियोजनाएं शुरू की रै, यथा- 

| पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मैसूर, कर्नाटक मे 
तरलीकृत पेट्रोलियम गैर (एल.पी.जी.) के ओर राजस्थान के अलवर 
जिले कौ कोटकासिम तहसील के कैरोसिन सन्सिडी के सीधे अंतरण 
कौ प्रायोगिक परियोजना शुरू कौ है। आन्ध्र प्रदेश के उपभोक्ता aM: 
खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग ने yet गोदावरी जिले ५ खाद्य
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सन्धी का सीधा अंतरण शुरू किया है ताकि सार्वजनिक वितरण 

प्रणाली के faa पर रोक लगाई जा सके। 

[हिन्दी] 

सेवानिवृत्ति कौ आयु 

1975. श्री महाबल मिश्रा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे कि : । 

(क) क्या सरकार का सरकारी "कर्मचारियों कौ सेवानिवृत्ति 

की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का विचार हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी oto क्या हैः 

(ग) क्या सरकार के विभिन विभार्गो ने सेवानिवृत्ति कौ 

अलग-अलग आयु नियत कौ है; ओर 

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशन मंत्रालय में राज्य मन्न 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) 

: (क) इस समय इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं ZI 

(ख) प्रश्न ही नहीं zea 

(ग) ओर (घ) मूल नियम 56 के अनुसार, नियमावली में 

दिए गए अपवादो के अलावा, सभी सरकारी कर्मचारी, 60 वर्षं की 

आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त होगे। 

इंदौर से अतररष्ट्रय ser 

1976. श्री सज्जन वरमा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे कि : । 

(क) क्या सरकार का इंदौर से अंतरराष्टरीय उड़ने शुरू करने 

का विचार है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौ क्या हे ओर उक्त प्रस्ताव 

को wa तक स्वीकृतिं प्रदान किए जाने कौ संभावना हैः ओर 

है? 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल)ः 

5 दिसम्नर, 2012 

(ग) यदि नही, तो स्वीकृति प्रदान नही करने के क्या कारण 
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(क) जी नर्ही । तथापि, निर्दिष्ट भारतीय वाहक अपने बाणिष्यिक निर्णय 

के अनुसार भारत मे किसी भी स्थान से अपनी सेवाएं प्रचालित करने 

के लिए win दै | 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नही. उठता। 

बकाया का भुगतान 

1977. श्री खिलाडी लाल बैरवा : 

श्री भरतं राम मेघवाल : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि : | । 

(क) क्या सरकार को इस बाति कौ जानकारी है कि राज्य 

सरकार के अंतर्गत कार्यरतं विश्वविद्यालयों ओर कलेजो के अध्यापको 

तथा समकक्ष संवर्गो को छठे वेतन आयोग के ` बकाया कं भुगतान 

मे अभी भी गतिरोध बना हुआ है; 

(ख) यदि हां, तो weasel an क्या है; 

धि (ग) क्या कद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने 

वाले इस अतिरिक्त व्यय कौ 80 प्रतिशत राशि देने पर सहमत हेः 

| (घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपने हिस्से कौ कू 

राशि राजस्थान सहित अन्य राज्य सरकारों He दी है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी. राज्य-वार व्यौरा क्या है; ओर 

(च) यदि नही, तो उक्त राशि राज्य सरकार को कब तक 

जारी किए जने at संभावना दै? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय म राज्य मंत्री (डा. शशी 

थरूर) : (क). ओर (ख) इस गतिरोध को दूर कर दिया गया | 

है तथा मत्रिमंडल द्वारा लिए me निर्णय के अनुसार अधिवर्षिता की 

आयु 65 ad aH बढाने संबंधी शर्तं कौ बकाया के भुगतान से. 

 वियोजित कर दिया गया है। इस संबंध मँ आगे कौ आवश्यक कारवाई 

हेतु दिनांक 14.08.2012 को एक यत्र सभी राज्य सरकार कौ भेज 

` दिया गया है, जो मंत्रालय कौ वेबसाइट .ण्मकननंजपवदण्दपबण्पद पर 

उपलब्ध TI 

| (ग) कद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) 

द्वारा दिनांक 1.12006 से 31.3.2010 तक की अवधि के लिए
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संशोधित वेतनमान के कार्यान्वयन हेतु अध्यापकों को भुगतान किए 

जाने वाले बकायों कै कारण अतिरिक्त राशि का 80: भाग वहन 

करने के लिए views 81 हालांकि, इस राशि को राज्य सरकारों 

को अध्यापकों को बकाया का भुगतान fee जाने के बाद प्रतिपूर्ति 

के रूप मेँ जारी किया जाएगा। | 

(ध) से (च) आज कौ तारीख तक किसी राज्य को कोई 

राशि जारी नहीं कौ गर्ह हे। निधियां जारी करना सभी ud a 

पूरा किए जाने तथा राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सूचना एवं हलफनामा 

प्रदान किए जाने के अध्यधीन है। 

केंद्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालयौ ¦ 

के भवनो का निर्माण 

1978. श्री जफर अली नकवी : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) ग्यारहर्वीं पंचवर्षीय योजना मेँ उत्तर प्रदेश मेँ कूल कितने 

केद्रीय विद्यालयों ओर नवोदय विद्यालयों को मंजूरी प्रदान कौ गई; 

(ख) इनमें से कितने विद्यालयों को अभी तक भूमि उपलब्ध 

नहीं हो पाई है ओर जो किराए के भवनों अथवा किराए कौ भूमि 

पर चलाए जा रहे हँ ओर इन विद्यालयों को भूमि तथा भवन उपलब्ध 

नहीं करवाने के क्या कारण रहै; 

(ग) क्या राज्य सरकार अथवा Se सरकार ने इन विद्यालयों 

को उपलन्ध कराई गई भूमि पर विद्यालय हेतु भवन बनाने के लिए 

कोई art निदेश जारी" करते हुए a समय-सीमा निर्धारित कौ है; 

ओर. 

(घ) यदि हां, तो तत्सर्बधी sia क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा. शशी 

धरूर) : (क ) 11्वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 2006-07 से 2011-12 

के दौरान, उत्तर प्रदेश म 11 dda विधधालय ओर एक जवाहर 

नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए गए ZI 
॥ 

(ख) मारी sea स्थितं एक केद्रीय विद्यालय का भवन 

कंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्मित किया गया है जबकि 09 कद्रीय 

विद्यालय प्रायोजित प्राधिकरणों द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करए गए अस्थाई 

भवनों से कार्य कर रहे है क्योकि राज्य सरकार द्वारा भूमि का 

शीर्षके केंद्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष मे अंतरित नहीं किया गया 
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3) बांदा, जिला बांदा मेँ स्थित एक कंद्रीय विद्यालय कार्यात्मक नहीं 

किया जा सका क्योकि जिला प्रशासन न्यूनतम अवसंरचनात्मक सुविधाएं 

उपलब्ध नहीं करा सका है। जिला रामपुर मे संस्वीकूत एक जवाहर 

नवोदय विद्यालय कायत्मिक नहीं किया जा सका क्योकि राज्य सरकार 

द्वारा अस्थाई आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। जवाहर नवोदय 

विद्यालय को उपलब्ध कराई गईं स्थाई भूमि तिवादित हो गई है जिसके 

परिणामस्वरूप कार्यस्थल में निर्माण कार्य रोक दिया गया FI 

(ग) ओर (घ) सामान्यतः केंद्रीय विद्यालय का निर्माण, सक्षम 

प्राधिकारी के अनुमोदन ओर fii at उपलब्धता की संस्वीकृति 

के बाद 18-24 महीने के अंदर पूरा किया जाता है। जवाहर नवोदय 

विद्यालय का निर्माण कार्य दो चरर्णो मे संस्वीकृत किया जाता है। 

पहले चरण के लिए 21 महीने ओर gat चरण कं लिए 15 महीने 

दिए जाते है इसमे पूर्वोत्तर क्षेत्र मे स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय 

शामिल नर्हा है जिसके पहले चरण को परा करने के लिए 27 

महीने ओर दूसरे चरण को पूरा करनै कं लिए 21 महीने कौ समय 

सीमा हे। 

(अनुवाद 

रिक्ति पद 

1979. श्री पी. लिंगम : 

श्री गुरूदास दासगुप्ता : 

श्री dite कश्यप : 

श्री पना लाल पुनिया : 

श्री जोस~कै. मणि : 

.. श्री रामसिंह राठवा `: 

श्री सुदर्शन भगत : 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या केन्द्र सरकार के विभागों मे आरक्षितं श्रेणी के 

10 प्रतिशत से अधिक पद fad पडे है; 

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार 4 विभिन्न श्रेणियों के 

कर्मचारियों कौ कुल संख्या कितनी दै ओर इसमे अ-जा., अ-ज.जा. 

ओर अ-पि.व. के कर्मचारियों का प्रतिशत कितना हैः 

(ग) इन fea vel को भरने के लिए क्या कदम saw 

जा रह हि;
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(ध) क्या अनेक मंत्रालयों ने आरक्षण संबंधी विनियमो के 

अनुपात के. उल्लंघन मे कर्मचारियो/कर्मकारो को अनुबंध आधार पर 

नियुक्त किया है; ओर | 

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ओर इस बारे में 

क्या उपाए किए गए रै? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशन मंत्रालय F राज्य मंत्री 
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` तथा wart कार्यालय म राज्य मंत्री (श्री बी. नारायणसामी) , : 

(क) onfer पदों ओर रिक्तियो की संख्या के at मे आंकड़े 

केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जते FI 

(ख) विभिन मंत्रालर्यो/विभागो से प्राप्त सूचना के अनुसार, 

दिनांक 1.1.2011 तक कौ स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के 

पदों ओर सेवाओं मँ अनु.जा., अनु-ज.जा. ओर अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व 

निम्नानुसार रैः- : 

ae कुल अनु.जा, अनुःज.जा, afta. 

कर्मचारी | | 

अनुजा. कौ प्रतिशत . अनु.ज.जा. की प्रतिशत afta. कौ प्रतिशत 

संख्या संख्या संख्या 

क । ` , 77455 8922 11.5. 3732 4.8 5357 6.9 

a 190134 ` 28403 14.9 11357 6.0 13897 7.3 

ग. | 2264795 370557 16.4 174562 7.7 346433 15.3 

ध (सफाई 396478 77704 - 19.6 27595 7.0 `` 7180 18.1 

कर्मचारि्यो . 

को छोडकर) 

घ (सफाई 479834 110515 23.0 32791 ` 6.8 81468 17.0 

कर्मचारियों - 

सहित) . 

नोटः- इसमे दो dae के संबंध मे सूचना शामिल adi है। 

(ग)ईइस तरह के अनुदेश है कि यदि भरतीं के प्रथम प्रयास 

मे अनु.जा.८अनु.ज.जा./अ.पि.व. के लिए आरक्षितं fea को भरे जाने 

हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों कौ पर्याप्त संख्या उपलब्ध नही है तो उसी 

भरतीं वर्षं मे अथवा शोप्रतिशीघ्र इन रिक्तियो को भरे जाने हेतु अगले 

भर्ती वर्षं से पूर्वं संबधित श्रेणी के उपयुक्त अभ्यर्थियो कौ भर्ती हेतु 

एके दूसरा प्रयास किया जाए ताकि बकाया आरक्षिति रिक्तियां दों 

ही we! यदि, एसे प्रयास करने के बावजूद भी, आरक्षित fad 

को नहीं भरा जाता है ओर बकाया oma रिक्तियों को बाद के 

भर्ती वर्ष म आगे ले जाया जाता है तो शीघ्रातिशीघ्र बकाया आरक्षित 

रिक्तियो को भरे जाने हेतु ठेस प्रयास feu जाए। 

इसके अलावा, भारतं सरकार, केन्द्रीय सरकार की सेवाओं 

ओर पदो मे समय-समय पर अनुसूचित जातिया ओर अनुसूचित 

जनजातिर्यो की बकाया आरक्षित fea को भरने के लिए विशेष 

भर्ती अभियान चलाती आ रही है। अनु.जा., अनु.-ज.जा. ओर अ. 

पि.व. कौ बकाया आरक्षित रिक्तियो को भरने के लिए ter पिछला 

अभियान नवम्बर, 19,2008 को शुरू किया गया wml इसमे कूल 

77520 बकाया आरक्षित रिक्तियां (अन.जा. 24744, ALA. 29955 

ओर अ.पि.व. 22821) of! इसमे से 45438 रिक्तियां (अनु-जा. 

16690, अनु.ज.जा. 15802 ओर अ.पि.व. 12946) अब तक भरी 

जा चुकी रहै।
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(घ) ओर (ङ) इस तरह के अनुदेश है कि आरक्षण 45 — 
दिन अथवा अधिक कं लिए कौ गई सभी अस्थायी नियुक्तियों, जिंसमे 

सीधी भरती के सभी घटक ह, पर भी लागू है चाहे नियुविति “संविदा 

आधार'' पर कौ जानी हो। 

[हिन्दी] 

आर्थिक . रूप से पिद लोग 

1980. sit. अनंत कुमार हेगडे : 

डौ. मुरली मनोहर जोशी : 

क्या प्रधानमंत्री ae बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने आर्थिक रूप से free लोगो का पता 

लगने के उदेश्य से एक लाख रुपए वार्षिक आय की dia तय 

को है; 

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी sho ओर उक्त मानदंड का 

आधार क्या है; 

(ग) क्या उक्त मानदं को संशोधित करने ओर अधिकतम 

सीमा को बढ़ाकर दो लाख करने की कोई योजना है; 

(ध) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

` (ङ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? 

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

मे wea मंत्री (श्री राजीवं शुक्ला) ¦ (क) से (ङ) आर्थिक 

रूप से प्च्ड लोर्गो का पता लगाने के उदेश्य से रुपयों मे वार्षिक 

आय कौ दृष्टि से किसी प्रकार at सीमा तय करने हेतु कोई निर्णय 

wet लिया गया है। 

नेशनल afte स्कोलरशिप स्कीम 

1981. श्री गोपाल सिंह शेखावत : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने की कृपा ath कि : 

(क) क्या सरकार ने देश मँ नेशनल मेरिर स्कोलरशिप स्कीम 

लागू कौ है; । | 

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैः ` 

14 अग्रहायण, 1934 (शके) लिखित. उत्तर 506 

(ग) क्या सरकार ने उक्त स्कीम के तहत. कार्यनिष्पादन का 

कोई मूल्यांकन किया % ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधनं विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा. शशी 

थरूर) : (क) राष्ट्रीय योग्यता छत्नवृत्ति योजना जिसे योजना मानव 

संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा परिचालित किया जा रहा था, 31 

मार्च, 2007 को बंद कर दी गई है। इसके स्थान पर् दो मई योजनाएं 

शुरू की गई है, नामतः कक्षा ixat से कक्षा xis तक के छत्रो 

के लिए “राष्ट्रीय साधन-सह- योग्यता छत्रवृत्ति योजना'' तथा कक्षा 

Xitat या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णं करने पर उच्चतर अध्ययन, 

व्यावसायिक पाट्यक्रम, इंजीनियरी तथा चिकित्सा अध्ययन करने वाले 

छात्रो के लिए ‘atest तथा विश्वविद्यालय छत्रो हेतु केंद्रीय क्षेत्र 

कौ छात्रवृत्ति योजना!" | 

(ख) कक्षा (वी से कक्षा र्वी तक के छात्रों के लिए 

““राष्टीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना" तथा “atest तथा 

विश्वविद्यालय छत्रो हेतु केद्रीय क्षेत्रे at छात्रवृत्ति योजना'' मेँ छात्रवृत्तिं 

इलेक्टोनिक तरीके से छात्रो के वैक खातों मे संवितरित कौ जाती 

el “राष्ट्रीय साधन-सह- योग्यता छत्रवृत्ति योजना" A कक्षा ।>-२९॥ 

मे अध्ययन कर् रहे आर्थिक रूप सै कमजोर af के प्रतिभाशाली 

छात्रो को प्रतिमाह 500/- रुपये छत्रवृत्ि प्रदान कौ जाती है। पात्र 
छत्रो का चेयन ““राष्टरीय प्रतिभा खोज-चरण । परीक्षा" के साथ 

आयोजित कौ जाने वाली परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। इस 

स्कीम के तहत प्रति वर्षं एक लाख छात्रवृक्तियां प्रदान की जाती 

ZI 

“area तथा विश्वविद्यालय छन्नौ हेतु केन्द्रीय क्षेत्र कौ छात्रवृत्ति 

योजना'' मे स्नातक स्तर पर पहले तीन वर्षं 1000/- रुपये प्रतिमाह 

तत्पश्चात् 2000/- रुपये viene छात्रवृत्ति प्रदान कौ जाती है। एेसे 

छात्र जो किसी विशिष्ट परीक्षा बोड की 10+2 tet की कक्षा-3६॥ 

या समकक्ष परीक्षा मे संबंधित ein मे सफल छात्रो के sod पर्सटाइल 

से ऊपर हेते है तथा 'नोनि-क्रीमी लेयर' से आति है, उने छत्रवृत्ति 

के लिए पात्रे माना जाता है। इस स्कीम के तहत प्रतिवर्ष 82,000 

नई छत्रवृत्तियां प्रदान की जाती है जिनमे से 41.000 बालकों के 

लिए तथा 41,000 बालिकाओं के लिए होती हे। ` 

(ग) ओर (घ) उपर्युक्तं (क) के दृष्टिगतं wa नही 
उठ्ते।
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(अनुवाद) 

विद्यालर्यो के लिए उपग्रह मानचित्रणं 

1982. श्री नरहरि महतो : 

श्री मनोहर तिरकी : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करे 

कि : 

(क) क्या शिक्षा का अधिकार, 2009 के saad के अनुसार 

देश में प्राथमिक ओर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता के 

आकलन हेतु उपग्रह मानचित्रण किया जा रहा हैः 

। (ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यया क्या है; 

(म) वर्तमान मँ देश मे किए जा रहे उपग्रह मानचित्रण का. 

राज्यवार व्यौरा क्या है; ak 

(घ) उक्त योजना कं परिणाम कम तक प्राप्त होने कौ संभावना 

है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डो. शशी 

रूर); (क) से (घ) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का 

अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.), 2009 के अंतर्गत रज्य सरको 

ओर स्थानीय wie को राज्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 

म उनके द्वारा यथाविनिर्दिष्ट freer क्षेत्र अथवा सीमाओं के भीतर 

स्कूल स्थापित करना अपेक्षित FI 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्कूलों की स्थापना के लिए बस्तियों का 

भोतिक मानचित्रण अथवा/ओर उपग्रह मानचित्रण, जैसी भी आवश्यकता ` 

हो, कर रहे FI 

ary प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, मणिपुर, मिजोरम ओर पश्चिम 

बंगाल राज्यों ने स्कूलों से वंचित बस्तियों कौ संख्या निर्धारित करने 

के लिए भू-स्थानिक मानचिक्रण किया है। हरियाणा, eas, कर्नाटक, 

महाराष्ट, राजस्थान, असम ओर उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यो ने भी 

कुछ सीमा तक एेसे मानचित्रण का प्रयोग किया है। 

इस कार्य के परिणामस्वरूप, weal ने असेवित बस्तियों मे नए 

स्कूल खोले EI 
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(हिन्दी 

जन शिक्षण संस्थान की समीक्षा 

1983. श्री बलीसम ` जाधव : 

श्रीमती भावना पाटील गवली : 

क्या मानव संसाधन. विकासं मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि : | | 

(क) क्या सरकार ने हाल हौ मे जन शिक्षण संस्थान कं ` 

कामकाज की समीक्षा की है जो निर्धनो, अशिक्षितं इत्यादि के लाभार्थं 

कौशल विकसित wa ओर साक्षरता को व्यावसायिक योजनाओं से 

wei के लिए स्थापित किए गए हैः _ 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी oh क्या है ओर समीक्षा का 

परिणाम क्या रहा; 

(ग) क्या उक्त समीक्षा के दौरान feet कमिर्यो का पता. 

चला है; ओर | 

(घ) यदि दहा, तो वंचित वर्गो ओर अन्य लक्षित समूहो के 

. लाभार्थं इस योजना को पुनरभिमुखित करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय 

करने का प्रस्ताव है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डौ. शशी 

थरूर) : (क) से (ग) उन शिक्षण संस्थानों के कार्यकरण कौ 

समीक्षा एक मानक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो आंतरिक .रूप से राष्टरीय 

साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा तथा तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के 

माध्यम से नियमित आधार पर आवधिक रूप से कौ जाती है। इन 

सुमीक्षाओं के दौरान यह पाया गया है कि जन शिक्षण संस्थानों की 
मोनीरटरिग मे ओर सुदृढीकरण की आवश्यकता है; पाठ्यक्रम पाद्यचर्या 

को मानकीकृत बनाए जाने की आवश्यकता है; वह कोशल जिसके 

लिए प्रशिक्षण दिया जा रहादहै, कौ मांग कौ जानी चाहिए; वित्तीय 

 मानदंडो का पालन किया जाना चाहिए; प्रशिक्षण को संचालित करने 

के लिए जेएसएस के पास पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध होने कौ जरूरत 

हि ओर व्यावसायिक पाठ्यक्रम योजना के प्रमुख उपभोक्ताओं के लिए 

सुसंगत -होने चाहिषए। । | 

(घ) योजना के कार्यान्वयन मे ओर सुधार करने कं लिए 

महत्वपूर्णं उपचारात्मक सुज्ञावों मेँ ये शामिल है (i) वेब-आधारित 

after तथा सूचना प्रणाली का विकास; (ji) उनकी : क्षमताओं का
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मूल्यांकन तथा उनका समुचित निर्माण करने हेतु तकनीकी ओंडिटः; 

(iii) व्यावसायिक पादुयक्रमो कौ पाद्यचर्या का मानकौकरण तथा प्रमाणन; 

(iv) मानकौकूते तथा नियमित निष्पादन लेखापरीक्षा कौ संस्थागत प्रणाली 

आरंभ करना; ओर ta व्यवसायो को शामिल करना जो योजना के 

लाभग्राहियो, अर्थात विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों, ` 

अनुसूचित जनजातियों ओर अल्पसंख्यकों जैसे लक्षित समूह के प्रद, 

जिनकौ शिक्षा का स्तर शून्य अथवा आरंभिक चरण मेँ दहै, के far 

सगत al 

(अगुवाद्) 

एन.आर.एस-सी-एस. हितु अग्रिम 

1984. श्री बालकुमार पटेल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या राष्टरीय दूर-संवेदी केन्द्र को इसके पास अत्यधिक 

मात्रा मे अप्रयुक्त निधि्यो के होने के बावजूद अभी भी अग्रिम राशि 

प्राप्त हयो रही दहै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ao क्या है ओर इसके क्या 

कारण रहै; 

(ग) क्या निधियों का कप्रबधन हुआ है ओर परियोजनाओं 

कौ बिल्कुल निगरानी ad हुई है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस बारे में 

क्या उपचारात्मक उपाय किए गए है/किए जाने का प्रस्ताव है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर tea मंत्रालय म राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): 

(क) ओर (ख) जी, नर्ही। चूंकि राष्ट्रीय सुदुर संवेदन केन्द्र (एन. 

आर-एस.सी.) 01.09.2008 से एक सरकारी अस्तित्व बनं गया है, 

इसे केवल अंतरिक्ष विभाग कौ विशेष परियोजना्ओं हेतु बजटीय अनुमोदन 

प्राप्त होता है। 

(ग) जी, नर्ही। 

(घ) प्रश्न srt नहीं होता। 

(हिन्दी 

विदेर्शो मे श्रमिक 

1985. श्री पूर्णमासी राम : 
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श्री frie सिंह बुदेला : 

श्री गोपीनाथ मंडे ; 

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने at कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार को इसकौ जानकारी है कि विदेशों 

विशेषकर खाड़ी के देशों में भारतीय श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार 

किया जाता है; | 

(ख) यदि दहा, तो पिछले तीन वर्षो के दौरान एेसी घटनाओं 

की fact जानकारी का व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या यह सच है कि tet घटनाओं मे किसी श्रमिक 

कौ मृत्यु हई है; । 

(घ) यदि at, तो तत्संबधी व्यौरा क्या हैः ओर 

(ङ) विदेशो मे हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने 

के लिए सरकार द्वारा क्या कदम sar गए रै? ` 

प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री वायालार रवि) : (क) 

ओर (ख) समय-समय पर, वेतन का भुगतान न करने/विलंब से 

भुगतान करने अथवा कम भुगतान करने, समय पर वीजा ओर श्रमिक 

are का नवीकरण न करने, कौप स्थल पर घटिया भोजन सहित, 

असतोषजनक रहने कौ स्थितियों, कामगार के चिकित्सा उपचार के 

लिए भुगतान करने से मना करने, दो वर्षं की संविदत्मिक अवधि 

कं पुरा होने पर होमटाउन के लिए एयर रिकट ओर wat देने 

से मना करने, शारीरिक मारपीट/यौन उत्पीडन, आदि की शिकायतों 

के साथ, नियोक्ता-कर्मचारी विवादों के मामले, प्राप्त होते है। 

इस संबंध मे गत तीन वर्षो मे भारत्तीय दूतावास, रियाद, कुवैत, 

मस्कत (ओमान) ओर भारत के महाकान्सुलावास, Beare से प्राप्त 

सूचना नीचे दिए गए अनुसार है : 

देश | 2010 2011 2012 

भारतीय `दूतावास, रियाद 3,139 2 330 , 2,359 

aisiisng, जेद्दाह 2,111 1326 01,243 

Had . 4373 2,854 2,978 ` 

ओमान । 2,262 2,789 2,183 
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(ग) ओर (घ) किसी भारतीय श्रमिक की उसके प्रायोजक 

के साथ विवादं कौ वजह से, मृत्यु कौ कोई घटना रिपोर्ट नहीं की 

गई हे। तथापि, कुवैत मेँ एक घटना नोटिस में आई हे, जहां एक 

कूवैती नागरिक द्वारा 01,08,2011 को चार भारतीय घरेलू कामगारों 

को गोली से मार दिया गया, क्योकि अभियुक्त मानसिक रोग से 

पीडति रिपोर किया गया था। 

(ङ) भारतीय उत्प्रवासिर्यो के मामलों के समाधान के लिए 

सरकार ने विभिन्न कदम उठाए है, जिनमे शामिल रह :- 

(i) मंत्रालय ने भरती wid (आरएज) के पात्रता मानदंडौ 

को संशोधित करते हुए, उनकौ भर्ती करने कौ क्षमता 

को बढ़ते हुए तथा सुरक्षा राशि ओर सेवा प्रभारो को 

ae हुए, दिनांक 09 जुलाई, 2009 को उत्प्रवास 

(संशोधन) नियम, 2009 अधिसूचित किया है। 

(ii) आम जनता ओर विशेष रूप से सम्भावित उत्प्रवासियों 

मे अवैध sevara के जोखिमों ओर अप्राधिकृत बिचौलियों 

ओर daar भती एर्जसिवयों द्वारा अपनाई जाने वाली 

अवैध प्रक्रियाओं से सावधान रहने के बरे में व्यापक 

करने के लिए राष्टीयं 

जागरूकता-सह- प्रचार अभियान नियमित रूप से चलाए 

जते है। ` 

जागरूकता सृजन 

(ii) मंत्रालय ने विपदाग्रस्तं भारतीय कामगारों को, मौके पर 

राहत ओर वित्तीय सहायता प्रदान करने कं लिए, सभी 

देशो मेँ भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडन्ल्यूएफ) 

कौ स्थापना कौ Ft 

- (iv) उत्प्रवासियो/उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) 17? ` | 

अधिसूचित देशो मे रोजगार के लिए जाने को इच्छुक 

उत्प्रवासियों कौ, आद क्षेत्रीय भाषाओं मे समर्थित, एक 

प्रवासी कामगार स्रोत कंदर (ओडन्ल्यूआरसी) नामक एकं 

 24गः ere सहायता करती है। | 

(v) भारत ने हाल ही के वर्षो मे, संयुक्त अरब अमीरात 

(यूएई), Bad, ओमान, मलेशिया ओर बहरीन के साथ 

समञ्चोता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए ै। कत्तर 

के साथ मौजुदा केशर पर एक अतिरिक्त Weal पर 

भी हस्ताक्षरं किया गया। 
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ये wash ज्ञापन उत्प्रवाख के परबधन ओर श्रम कल्याण के 

संरक्षण में द्विपक्षीय सहयोग को aad fi इन aug ज्ञापनों के 

 अतर्गत, एक संयुक्त कार्यकारी दल (जेडन्ल्युजी) का गठन किया 

गया है, जो द्विपक्षीय श्रम विवादों को निपाने के उदेश्य से नियमित 

wa वैठके करता 2 

नेपाल र्मे चीनं की गतिविधियां 

1986. श्री सुदर्शन भगत 

कृपा करेगे कि : 

‡ क्या विदेश Wait यह बताने at 

(क) क्या सरकार ने नेपाल मे चीन कौ बढती गतिविधियों 

को संज्ञान में लिया रै 

(ख) यदि a, तो adit व्यौ क्या है 

(ग) क्या नेपाल द्वारा भारत मेँ अवैध रूप से घुसने की 

घटनाओं को सरकार ने संज्ञान मेँ लिया हे; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी oto क्यो है तथा सरकार द्वार | 

डस संबंध में क्या कारवाई की जा रही दै? 

विदेश मंत्रालय र्मे राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (कं) 

` ओर (ख) भोगोलिक समीपता एवं चीन के आर्थिक विकासः के 

कारण हाल के वर्षो मे नेपाल मे चीनी पूजीनिवेश एवं उसके साध 

चीन की safer मे वृद्धि हुई है। सरकार नेपाल सहित अन्य 

विकासशील देशो मे परियोजनाओं के निष्पादन के सबंध मे चीन 

at वर्धित आर्थिक एवं प्रौद्योगिकौय ` क्षमता से अवगत है। सरकार 

भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने बाली सभी घटनाओं के 

aay मे गंभीर रहती है तथा इसकी रक्षा के लिए सभी आवश्यकः 

उपाय करती FB 

(ग) ओर (घ) भारत-नेपाल कौ सीमा खुली हरं है ओर 

दोनों देशो के नागरिकों के निर्बाध आवागमन की स्वीकृति है 

भारत-नेपल सीमा पर सुरक्षा संबंधी सभी A के मामले मँ भारत 

एवं नेपाल कौ सरकार के बीच घनिष्ठ समन्वयन हे। 

गुणवत्ता शिक्षा कौ सुविधा 

1987. डौ. मुरली मनोहरं जशी : 

श्री राजीव रंजन सिंह उरफं ललन सिंह 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

कि : |
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(क) क्या अतरराष्टरीय अभिसमय के अनुसार वर्षं 2015 तक 
बंगलादेश, ब्राजील, चीन, faa, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, 
पाकिस्तान ओर भारत के सभी वंचित ` शहरों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान 
क.गे पर सहमति हुई है; 

(ख) यदि a, तो तत्सं्बधौ तथ्य क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने लक्ष्य प्राप्त कर लिए है 

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है ओर मार्च, 2013 
तक भारत मे कुल कितने प्रतिशत लोगों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान 
किए जाने कौ संभावना है; ओर 

(ङ) उक्त लक्ष्य कव तक wa किए जाने की संभावना 

हि? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भँ राज्य मंत्री (डो. शशी 
थरूर) : (क) ओर (ख) विकासशील विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या 
वाले नौ देश बंगलादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, 
नाइजीरिया ओर पाकिस्तान "सभी कं लिए fren’ हेतु ई9 पहल 
का हिस्सा है। वर्षं 2000 मेँ उन्होने डकार मे aes एजूकेशन फोरम" 
मै भाग लिया तथा अन्य देशो के साथ 'सभी के लिए शिक्षा! 
कं छह लक्ष्यो को प्राप्त करने कौ शपथ ली थी जिनमे शिक्षा की 
गुणवत्ता के सभी पहलुओं मे सुधार करने ओर उत्कृष्टता सुनिश्चित 
करने का लक्ष्य शामिल है ताकि सभी को विशेष रूप से साक्षरता, 
Saar ओर आवश्यक जीवन कौशलो मे मान्यताप्राप्त ओर माप॒नीय 
अधिगम परिणाम प्राप्त हो aa. द्विवार्षिक सम्मेलन 2012-14 के 
दौरान ई-9 देश ' सभी के लिए समावेशी संगत गुणवत्तापरक fren’ 
कौ विषयवस्तु पर ध्यान dima कर @ 1 तथापि, इस शब्द का 
अर्थ विधिक संदर्भ मे "अंतरराष्ट्रीय अभिसमय' नहीं है। 

(ग) से (ङ) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम, 2009, जो 01 अप्रैल, 2010 सै लागू हुआ था, में प्रावधान 
हे कि 6 से 14 वर्षं आयु समूह के प्रत्येक वच्चे को संतोषजनक 
ओर समतुल्य गुणवत्ता कौ निःशुल्क ओर अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा 

प्राप्त करने का अधिकार होगा। ad शिक्षा अभियान की कार्यान्वयन 
संरचना को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 क प्राबधानों के 
अनुरूप संशोधित किया गया है ओर वर्तमान मे इसे शिक्षा का अधिकार 
अधिनियम कं मानदंडौं ओर amet के अनुसार कार्यान्वित किया जा 
रहा है। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा कौ गुणवत्ता मे सुधार 
कं लिए अनेक कार्यकलापों का प्रावधान करता है जिनमे अन्य बातों 
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कं साथ-साथ नए स्कूल Ger, अतिरिक्त शिक्षकों कौ भर्ती, आवधिक 
सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण, पाट्यपुस्तकों ओर वर्दियों का प्रावधान, 
शिक्षकों कौ अधिगम अभिवृद्धि के लिए नियमित अकादमिक aera 

शामिल है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रत्येक स्कूल के लिए 
बनाए रखे जाने वाले छात्र-शिक्षक अनुपाते का attr किया गया 

tl राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 
को धारा 23 के अतिर्गत शिक्षक ardent निर्धारित की है ओर शिक्षक 
पात्रता परीक्षा कं लिए दिशानिर्देश भी अधिसूचित किण है। इस अधिनियम 
मे किसी स्कूल में स्कूल अवसंरचना एवं शिक्षको तथा अप्रशिक्षित 
शिक्षकों कं प्रशिक्षण आदि के संबंध मे मानदंडो ओर मानकों के 
कार्यान्वयन हेतु समय-सीमाएं तय की गई है। 

(अनुवाद 

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत अनुदान 

1988. डा. किरीर प्रमजीभाईं सोलंकी : क्या शहरी विकास 
मंत्री यह बताने at कृपा करेगे कि ; 

(क) क्या गुजरात चौथा अत्यधिक शहरीकृत ओर देश के 
सर्वाधिक तेजी से शहरीकरण की ओर बढते राज्यों मे से एक है; 

` (ख) यदि हा, तो गुजरात को जे.-एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत 
कल अनुदान का केवल 10 प्रतिशत- ही आवंटित किया जाता है; 

(ग) यदि हयं, तौ गुजरात निधयो के उपयोग ओर परियोजनाओं 
को पूरा करने वाले उत्कृष्ट राज्यो मे एक है; 

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का जे.एन.एन.यू.आर.एम. के 
अंतर्गत गुजराते को आवंटित कौ जाने वाली ffi मेँ वृद्धि करने 

का प्रस्ताव है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ote क्या है? 

शहरी विकास मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): 
(क) ओर (ख) वर्षं 2011 कौ जनगणना के अनुसार गुजरात का 
अत्याधिक शहरीकृत राज्य के रूप A eat (42.58%) स्थान है। 
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यृू.आर. 
एम.) कं उप-मिशन शहरी अवस्थापना ओर शासन (यू.आई.जी.) के 
तहत गुजरात राज्य के लिए कुल आबंटन 2578.81 करोड रु. है 
जोकि जे.एन.एन.यू.आर.एम. के उप-मिशन यू.आई.जी. के तहत कूल 
आबंटन . (31500 करोड़ रू.) के 8% से अधिक है।
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(ग) गुजरात राज्य में.विभिन मिशन शहरो के लिए 5604. 

70 करोड रु. की अनुमोदित लागत ओर 2475.01 करोड रू. कौ 

अतिरिक्त केन्द्रीय (UL) वचनबद्धता, जो राज्य के आबटन का 

लगभग 96% ` है, से 72 परियोजनाएं अनुमोदित कौ गई है। अब 

तक, गुजरात राज्य मे जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई-जी. उप-मिशन 

के तहत पूर्ण कुल 163 परियोजनाओं मे से 41 परियोजनाओं के 

वास्तविक रूप से पूर्णं होने की सूचना प्राप्त हुई है। 

(घ) ओर (ङ) मिशन ने अपना सामान्य कार्यकाल मार्च, 

2012 मे पूरा कर लिया दहै। निर्माणाधीन परियोजनाओं ओर 

सुधारो को पूरा करने के लिए मार्च, 2014 तक दो वप्र कं लिए 

अवधि aad गई है। नईं परियोजनाओं पर विचार करने कं लिषए 

कोई अधिदेश नहीं TI 

[feat] 

त्वरित अनुसंधान ओर विकास 

1589. श्री सतपाल महाराज : क्या faa ओर प्रौद्योगिकी 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार द्वारा रक्षा ओर विभिन अन्य त्रो मे 

त्वरित (फास्ट टैक) अनुसंधान ओर विकास हेतु कोई योजना "बनाई 

गई है अथवा बनाने का कोई प्रस्ताव है; 

(a) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है; ओर 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? 

fart ओर प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मत्री (श्री 

एस. जयपाल रेडी) : (क) से “(ग) रक्षा अनुसंधान विकास 

संगठन (दीआरडीओ) ने रयोँप-डाउन ओर बौटम-अप उपागमों दोनों .. 

` का उपयोग करके. रक्षा कं क्षत्र मे त्वरित Cores) अनुसंधान 

ओर विकास (आर एंड डी) तथा "'डीआरडीओ द्वारा एमएकेई'' 

ओर ““उद्योग द्वारा एमएकेई'' के माध्यम से स्वदेशी प्रणालि्यों के 

विकासं हेतु तीन सेवाओं के साथ निकट रूप से कार्य करने कं 

लिए योजनाएं बनाई fF | 

विज्ञान ओर प्रोद्योगिकौ मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने | 

ऊर्जा, पर्यावरण जैवप्ौद्योगिकी, नेनो प्रौद्योगिकौ आदि जैसे बहुत से 

अन्य भैर-रणनीतिक sat मे त्वरित अनुसंधान ओर विकास के लिए ` 

कई कार्यक्रमों को शुरू किया rd) 
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विद्यालय विकासं निधि 

1990. श्री भारसाहेवं राजाराम वाकचौरे : क्या मानव संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

, (क) Sea विद्यालय के विद्यर्थियो से aga जाने वाली 

विद्यालय विकास निधि & लिए कंद्र सरकार द्वारा क्या मानदंड 

निर्धारित किए गए रहै; 

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान ओर आज कौ तिथि तक 

कँद्रय विद्यालय द्वारा वर्ष-वार विद्यालय विकास निधि किन कार्यो 

पर खर्च की गई; 

(ग) क्या केंद्र सरकार को विद्यालय विकास निधि के कथित 

दुरुपयोग के बरे मे शिकायत प्राप्त & रैः | 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्योरा क्या हैः 

(ङ) | क्या सरकार का विद्यालय विकास निधि at निगरानी 

के लिए कुछ कदम उठाने का प्रस्ताव है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है? 

मानव संसाधन विकासं मंत्रालय र्मे राज्य मंत्री (डौ. शशी 

थरूर) : (क) Sita विद्यालय संगठन ने वर्षं 1999 मे 01 

अप्रैल, 1999 से र 25/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह लगाकर एक अनुरक्षण 

ओर विकास निधि बनाने का निर्णय लिया था। 01 अप्रैल, 2000 

से छत्र निधि, अनुरक्षण विकासं निधि ओर विज्ञान निधि का आपस 

मै विलय करके इसका ` विद्यालय विकास निधि' के रूप F 

पुनः नामकरण करने का निर्णय लिया गया om विद्यार्थियों से 

विद्यालय विकास निधि शुल्क इकट्ठा करने के मानदंड निम्नलिखित 

हैः-. ` ॑ 

(i) कक्षा-। से >+ रु 240/- प्रतिमाह 

(ii) कक्षा XX (गैर विज्ञान) रु 240/- प्रतिमाह 

(ii) कक्षा XIX (विज्ञान) ` रु 300/- प्रतिमाह 

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले विद्यार्थियों ओर एकल बालिका 

(कक्षा-\/ से अगे) के माता-पिता के अधिकारियों के कच्चे ओर 

qe ओर आतंकवाद विरोधी अभियान ` मे मारे जाने वाले/विकलांगः
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सशस्त्र सेनाओं ओर अरदध-सेनिक बलों के कर्मचारियों को विद्यालय 

विकास निधि के भुगतान से we दी गईं है। | 

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान विद्यालय विकास निधि 
अंशकालिक/संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों, छोटे निर्माण कार्य, 

स्कूल भवनं कौ मरम्मत ओर रखरखाव, फर्नीचर एवं जुडनार, खेल 

के सामान, स्कूल पर्यटन, सौदर्यीकरण ओर बागवानी, पुस्तकालय की 

पुस्तकों, बिजली ओर पानी प्रभार, परीक्षा, स्कूल की सुरक्षा, 

कम्प्यूटर्/उपकरर्णो आदि कं भुगतान जैसे कार्यकलापों पर व्यय कौ 
7 थी। 

(ग) ओर (घ) पिछले तीन वर्षो के दौरान अभी तक 19 
शिकायतें प्राप्त ee है। वर्षं ax व्यौरा निम्नानुसार है :- 

क्र.सं. ag शिकायतों कौ 

संख्या 

1. 2009 06 

2. 2010 | 02. 

3. 2011 07 

4. 2012 (अभी तक) 04 

(ङ) ओर (च) विद्यालय विकास निधि से किया गया व्यय, 

mera विद्यालय संगठनं कै क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मासिक लेखा विवरणे, 

आंतरिक लेखा परीक्षा ओर महालेखापरीक्षा के जरिये मानीटर किया 

जाता है। Bata विद्यालय संगठन (मुख्यालय) भी विशेष लेखा परीक्षा 

दारो आवश्यकता अनुसार विद्यालय विकासं निधि पर होने वाले व्यय 

को मानीटर करता है। 

अनिवासी adel द्वारा धोखाधदी 

1991. राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या प्रवासी भारतीय कार्य 

wt यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या अनिवासी भारतीयों द्वारा विशेषकर gel के 

BRI भारतीय महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई 

रय 

(ख) यदि हां, तो गत तीने वर्षो का राज्य-वार ओर वर्ष-वार 

व्यौर क्या हैः ओर . 
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(ग) इस Gay मे सरकार द्वारा की गई कारवाई का व्यौरा 

क्या है? 

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) 

जी हां। 

(ख) रिकाडं के अनुसार, वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक 

तीन वर्षो मे, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को भारत मेँ 19 राज्यो 

से 102 महिलाओं की सूचना दी गई है। oR संलग्न विवरण में 

दिए मए TI 

(ग) भारतीय महिलाएं, fre सहायता कौ आवश्यकता है, प्रवासी 

भारतीय कार्य मत्रालय या विदेश स्थित्त भारतीय faerie के 

पास पहुंच सकती ै। पात्र मामलों में, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय 

दरार, उनके प्रवासी पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को 

` कानूनी/वित्तीय सहायता कौ gaat योजना के अंतर्गत, सूचीबद्ध गैर 

सरकारी संगठनं के माध्यम से, विदेशी न्यायालयों मे wit 

शिकायतकर्ताओं के मामले उठने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान 

कौ जाती दै। 

यदि आवश्यक हो, तो मामले पर उचित कारवाई करने के 

लिए, शिकायर्तो को विदेश स्थित भारतीय मिशन, पुलिस प्राधिकरर्णो, 

राज्य सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग, आदि को अग्रेषित किया जाता 

हे। 

वितरण 

क्र.सं. वर्षं एमओआईए A प्राप्त 

शिकायतों कौ संख्या 

1 2009-10 56 

2 2010-11 15 

3 2011-12 31 

कूल | 102 Le) 

इन 102 freer का राज्यवार ब्रेकअप निम्न wen है :
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क्र.सं. was राज्य क्षेत्र 2009-10 के ` 2010-11 के । 2011-12 के कूल 

का नाम | दौरान शिकायतों दौरान शिकायतों दौरान . शिकायतों 

कौ संख्या कौ संख्या । की संख्या 

1 2 3 4 5 6 

1. आध्र प्रदेश | 10 2 . 1 ` 13 

2. असम । | : 0 ॑ 1 ` | 1 2 

3. बिहार | 2 0 a 0 2 

4. - दिल्ली | | €. 7 ~ 3 16 

5.. गुजरात  . 4 | 0: . . 3 7 

6 हरियाणा | 4 0 | ~+ 1 5 

7, हिमाचल प्रदेश 1 | 0 0 | 1 

8, जम्मू ओर कमार | 5 | 0 , 0 5 

9. कर्नाटक 1 1 | 1 3. 

10. केरल 3 1 5 9 

11. महाराष्ट 2 0 | 3 | 5 

12, . मध्य प्रदेश 2 0 2 4 

13. ara | । 6 | 1 6 “. 13 

14. qt (ae) 1 0. | - 0 1 

15. राजस्थान 1 0 0 | 1 

16. तमिलनाडु 3 0 3 ` 6 

17. उत्तर प्रदेश 2 - 7 0०  — | 1 | 4 

18. . उत्तराखंड । 2 | 0 । ` 0 2 

15. पश्चिम बंगाल ` 0 | ` 2 | 1 3 

कूल  : 56 ` 15 31 ` 102 
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aah. ate wea रमे सामाजिक बुराई 

संबधी पाठ को शामिल करना 

1992. श्री रामकिशुन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 
यह बताने कौ कृपा करेगे कि : । 

(क) क्या सरकार का Tey मे कन्या yo हत्या की 
सामाजिक बुराई ओर लिंग अनुपात पर इसके अत्यधिक प्रभाव को 
शामिल करने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध मे एनसीईआरटी. को 
Ter मे संशोधन करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए दै; 
ओर 

(घ) यदि हा, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डौ. शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) कन्या भ्रूणहत्या का सदर्भं तथा लिंग 
अनुपात पर इसकं बुरे प्रभाव का उल्लेख राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 

एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा तैयार की गई सामाजिक 

विज्ञान कौ निम्नलिखित पुस्तर्को अर्थात् समसामयिक भारत-।, कक्षा 
IX, लोकात्रिक राजनीति-॥, कक्षा गए मानव भूगोल के मूल तत्व 
कक्षा Xi, भारतीय लोक एवं अर्थव्यवस्था तथा जीव विज्ञान, कक्षा 

XW मे किया गया है। 

(ग) जी, wel 

(घ) प्रश्न नहीं som 

(भवुवाद्] 

weet का आवंटन 

1993. श्री नामा नागेश्वर राव 

यह बताने कौ कृपा करेगे किं : 

: क्या शहरी विकास मंत्री 

( क ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण 2010 आवास योजना 

कं आवंटिरयो जिन्हे फ्लैट का wen दे दिया गया है उन्हें बिजली 
ओर पानी के ata दे दिए गए है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ato क्या है ओर यदि नही, 
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तो इसके क्या कारण है ओर उन क्षेत्रों का व्यौरा क्या है जहां 

बिजली ओर wit के eta के बिना adi ने wen ले लिया 

रय 

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में संबंधित व्यक्तियों कीं 

जिम्मेवारी तय करने का प्रस्ताव है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबेधी ब्योरा क्या है ओर उत्तरदायी पाए 

गए व्यक्ति कं विरुद्ध क्या कारवाई किए जाने का प्रस्ताव है, 
ओर 

(ङ) यदि ad, तो इसके क्या कारण है? 

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुशी); 
(क) ओर (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने सूचित 
किया है कि आवासीय स्कीम 2010 के तहत आबंरित्/कन्जा दिए 

गए अधिकांश we मे बिजली ओर पानी कं कैनेक्शन उपलब्ध 

करा दिये गए है। बिजली ओर पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने 

का मुख्य उत्तरदायित्व sala बिजली कम्पनी ओर दिल्ली जल बोई 
को है। डी-डी.ए. ने संबंधित रएजसिरयो को आवश्यक भुगतान कर 
दिया है तथा इस्टालैशन कार्य को पूरा करने के लिए उच्च स्तर 
पर मामले उठाया गया है। जहां भी दिल्ली जल ae (डी.जे. 
नी.) ने अब तक जल का कनेक्शन, उपलब्ध नहीं कराया है, जल 
कौ आपूर्ति गुणवत्ता कौ जांच के बाद टैकरो/टयुबवैलो के माध्यम 
से ASA se की जाती है। 

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने सूचित किया है कि 
निम्नलिखित क्षेत्र मे अन तक बिजली का कैनेक्शन नहीं दिया गया 
हैः- 

(i) सेक्टर 28 रोहिणी में 1080 एल.आई.जी. आवास 

(ii) सेक्टर 28 रोहिणी में 1380 एल.आई-जी. आवास 

(ii) सेक्टर 29 रोहिणी में 1800 एल.आई.जी. आवास 

(iv) सेक्टर 18 नी एच.आई.एच. फ्लैट द्वारका। 

(ग) से (ड.) Seu. ने सूचित किया है कि गलत नोटिस 
कं मामले मेँ उत्तरदायी अधिकारियों/एजेसियों के विरूद्ध उपयुक्त कारवाई 

कौ गई है।



523 wit के 

मौसम की भविष्यवाणी सेवाओं 

मे अनुसंधान 

1994. श्री भक्त चरणं दास `: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह 

बताने की कृपा करेगे कि : | 

(क) क्या सरकार ने देश मेँ मौसम कौ भविष्यवाणी मेँ उच्च 

अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ किया है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी oto क्या है ओर फिलहाल एेसे 

अनुसंधान कार्यक्रमो A कितने विद्या्थीं शामिल है? 

विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री 

एस. जयपाल रेडी) (क) जी हा। | 

(ख) पृथ्वी प्रणाली विज्ञान ओर जलवायु के क्षेत्र मे विशेषज्ञो 

का आवश्यक ` समूह बनाने के लिए, 2011 4 पृथ्वी प्रणाली विज्ञान 

संगठन- भारतीय उष्णदेशीय मौसम-विज्ञान संस्थान (ई.एस.एस.ओ--ओई- 

आई.टी.एम.) कौ स्थापना कौ गई जिसका कार्य विश्व कं सर्वोत्तम 

संस्थानों के साथ लराबरी करने के लिए नियमित आधार पर आवश्यके 

प्रशिक्षित ओर समर्पित जलवायु ओर पृथ्वी प्रणाली वैस्लानिकों का बड़ा 

समूह तैयार करना है। 18 महीने कौ अवधि वाले कड प्रशिक्षण 

कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, wiry को. मंत्रालय 

के ई.एस.एस.ओ. कौ विभिन एजंसियो/संस्थानो मे वैज्ञानिक ‘at’ 

वैज्ञानिक ‘at के स्तर पर उपयुक्त संबंधित शैक्षणिक अर्हताओं 

(बी. टेक/एम. टेक या एम-एस.सी.) के आधार पर शामिल किया 

 जाएगा। 

2011 से शुरू करके, राष्टरीय विज्ञापन ओर इसके बाद विधिवत् 

अनुबद्ध स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा/गरुप डिस्कशन।ईंटरल्यू प्रक्रिया कं माध्यम 

से प्रतिवर्ष-20 विचार्यो का चयन किया जाएगा। चयनित प्रशिक्षुओं 

मे से कु को प्रवेश देने के बाद पी.एच.डी. भी कारवाई जाएगी 

ओर ot विदेश के नामी शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान मे भी शोध 

yay के लिए भेजा जाएगा। 

इसके अतिरिक्त, सरकार पहले से ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 

(आई.आई.टी.) दिल्ली, आई.आई.री. चेनै, भारतीय वितान संस्थान (आई. 

avast.) बंगलौर, पुणे विश्वविद्यालय आदि मेँ वायुमंडलीय ओर 

समुद्री far म चल रहे एम. टेक कार्यक्रमो को पूर्णतः समर्थन 

देने के साथ-साथ tad. के लिए अनुसंधान छत्रवृत्तियां ओर 

वैरिवक शैक्षणिक/अनुसंधान एवं कवकासं aad मे से tad को 
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लाने के लिए प्रतिष्ठिता प्रोफसर पीठ स्थापित करने के लिए अनुदान 

उपलब्ध करवा रही TI | 

aras के लिए विशेष पैकेज 

1995. श्री निशिकात दुबे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे कि : । 

(क) गत तीन वर्षो ओर चालू at के दौरान इसके 

विपुल प्राकृतिक ओर खनिज संसाधनों के दोहन कं लिए पर्याप्त 

अवसंरचना के सृजन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा was को यदि 

कोई विशेष पैकेज दिया गया है तो उसका वुर्षु-वार व्यो क्या 

है; ओर 

(ख) इस प्रयोजन के लिए राज्य को आवंटित ओर जारी कौ 

गई निधियों का व्यौरा क्या है? । 

संसदीय कार्य मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय 

मे राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला); (क) ओर (ख) केन्द्र सरकार 

दारा was राज्य को विपुल प्राकृतिक ओर खनिज संसाधर्नो के 

दोहन के लिए पर्याप्त sade के सृजन हेतु कोई विशेष पैकेज 

नही दिय गया है। तथापि, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजा में, ्ारखंड राज्य 

को खनिज (खान ओर भूविज्ञान) उप-क्षेत्रके के लिए 51.63 करोड 

रु. (2006-07 कौ कमतो पर) की राशि andfed कौ मई थी। 

राज्य मे खानों ओर yaar के लिए कार्यान्वितं कौ जा रही विभिन्न 

cata हेतु आवंटन के रूष मँ वार्षिक योजना 2010-11 ओर 2011 -12 

के दौरान क्रमशः 2.80 करोड रु. ओर 4.00 करोड रु. का परिव्यय 

उदिदष्ट किया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य की वार्षिक योजना 

2012-13 के दौरान खनिज सरक्षण, गवेषण, खान विकास ओर 

अवसंरचना के लिए 4.00 करोड र. का परिव्यय आवंटित किया 

गया SI 

- विमानन कषेत्रे के लिए सी.ए-आर 

1996. श्री आनंदराव sega : क्या नागर विमानन मंत्री यह 

` बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या नागरे विमानन आवश्यकता ` (सी.ए.आर.) एक 

दिशानिर्देश & जिसमे देश में विमानन क्षेत्र कौ आवश्यकताओं कौ 

रूपरेखा प्रस्तुत की गई है; 

(ख) यदि हां, तरे तत्संबधी ब्यौरा क्या है;
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(ग) क्या नागर विमानन मंत्रालय ने नागर विमानन महानिदेशालय 
(डी.जी.सी.ए.) नागर विमानन आवश्यकता कौ ““एसेस्मैट ath इम्पैक्ट 
ate wetter स्देस ओति api ओंफ atte” शीर्षक से 
` फाइनेसियल'' शब्द को हटाने का निवेदन किया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी oto क्या हैः ओर 

(ङ) विमान abe कौ संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र 
सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

नागर विमानन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री केसी. वेणुगोपाल) : 
(क) ओर (ख) जी, हां। वायुयान नियम, 1937 के नियम 133क 
कं तहत नागर विमानन sant जारी की गई है! ये अपेक्षाएं नागर 
विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए विशेष निदेशो के रूप 
मे है, जो कि भारत के बाहर या अंदर उड़ान भरन वाले विमान 
के प्रचालन, प्रयोग We, अनुरक्षण या दिक्चालन से संमंधित या 
वायुयान अधिनियम 1934 या वायुयान नियम 1937 के अनुरक्षण या 

दिक्कचालन से संबंधित या वायुयान अधिनियम 1934 या वायुयान 
नियम 1937 के अनुरूप नहीं हेगे। 

(ग) ओर (घ) जौ, vai नागर विमानन dara ने नागर 
विमानन महानिदेशालय से नागर विमानन अपेक्षा की "“एसैस्मैर site 
wae ott फानेसियल Ga ओन सेपटी आफ ओपरेशंस'' vives 

से ‘weir’ शब्द को हटाने का अनुरोध wet किया है। 

(ड.) विमान यात्रियों कौ aren a सुनिश्चित करने के प्रयोजन 
से केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए 

है। 

विकरण 

विमान wart कौ सुरक्षा को सुनिश्चित करने को लिए sare 

गए कदम 

* विमान दुर्घटनाओं तथा जोखिमपूर्ण घटनाओं की जांच से उत्पन 
सिफारिर्शो कां क्रियान्वयनं : 

विभिन विमान दुर्घटनाओं तथा धरनाओं की जांच से उत्पन 
सुरक्षा सिफारिशो का क्रियान्वयन संबंधित एजेसियों द्वारा किया 

जाता है ताकि इस प्रकार की दुर्धटना/घटना से बचा जा सके। 
महानिदेशक, नागर विमानन st अध्यक्षता वाली एक स्थायी 

समिति विभिन न्यायालयों/ जांच समितियों द्वारा की गई सिफारिशों 

> . 
(> 
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के क्रियान्वयन की प्रगति को आधिक रूप से after करती 

हे। 

सुरक्षा सूचना का प्रसारण : 

प्रचालकों मे सुरक्ष जागरूकता उत्पनं करने के लिए नामर 

विमानन महानिदेशालय द्वारा सुरक्षा सेमिनारँ का आयोजन किया 

जाता है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर Weed, हुंजीनियरो, 
एटी.सी.ओ. तथां प्रचालकों के साथ आवधिक aaa भी 

आयोजित की जाती रहै। । 

विमान संरक्षा परिपत्र/नागर विमानन अपेक्षा्ओं को जारी किया 

जनीं ‡ 

दुर्घटनाओं का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है ओर 
इन विश्लेषणो के आधार पर दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से वचने 

कं लिए महत्वपूर्णं अवलोकनो/निष्कर्षो को प्रचालकों के ध्यान 

मे लने के लिए विमान wen परिपन्न जारी किए जाते है। 

विमान संरक्षा परिपत्रौ के माध्यम स aan संबंधी एहतियात 
भी परिचालित किए जाते ti जब कभी आवश्यकता महसूस 

होती है, नागर विमानन अपेक्षाओं को जारी करके विनियामक 
परिवर्तन किए जाते Ti वी.आई.पी. dtr की आवश्यकता, उड़ान 
द्यूरी समय सीमितताओं आदि कौ समीक्षा की जा रही Bt 
विभिन warrant के लिए हैलीरकोष्टर के प्रशिक्षण तथा प्रचालन 
संबंधी विस्तृत नागर विमान अपेक्षाएं जारी की गई है। 

उड़ान test द्वारा निगरानी : 

नागर विमानन महानिदेशालय के उड़ान निरीक्षक पायल. द्वारा 

विभिन प्रचालको के पायलट की आवधिक कुशलता तथा 
मानकोकरण कौ जांच कौ जाती है ताकि सुनिश्चित किया 
जा सृके कि निर्धारित प्रचालनिक प्रक्रियाओं का अनुसरण किया 

जा रहा है। 

प्रचाल्को का dar ओंडिर : 

नागर विमानन म॑हानिदेशालय के सुरक्षा ओंडिर दल द्वारा प्रचालकों | 

तथा अनुरक्षण संगठनों का आनधिक सुरक्षा ओंडिर किया जाता 

Tl सुरक्षा ओडिट रिपोर्टो मे बताई गई कमियों को तत्काल 
आवश्यक उपचारी इनहाउस उपायो के लिए प्रचालको के 
ध्यान मेँ लाया जाता है। नागर विमानन महानिदेशालय ने गुणवत्ता 

नियंत्रण तथा संरक्षा के लिए प्रचालकों को अधिक उत्तरदायी
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बनाने के अपने प्रयासो मेँ इस बात पर बल दिया है कि 

प्रचालक नागर विमानन महानिदेशालय संरक्षा ओंडिट के अतिरिक्त 

अपना आंतरिक ओंडिर भी atl ) 

आवधिक स्थल Wa : 

निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन को सुनिश्चित करने कं लिए 

मागर विमानन महानदेशालय के, अधिकारियों द्वारा प्रचालनों तथा 

प्रचालकों की अनुरक्षण गतिविधियों कौ आवधिक स्थल wal 

मे dem लाई गईं है। 

ra 

eq मौसम स्थितियों मे प्रचालन संबंधी विशेष सावधानियांः 

vara तथा हवाईअड्डा प्राधिकारियों को यह सलाह दौ गई 

है कि वे मोनसून तथा de कौ अवधि के दौरान विशिष्ट 

कार्दवाईयां कर । stg परिस्थितियों में greta की कुशलता 

को सुनिश्चित. करने के लिए wean wad कौ विशेष 

जच कौ जाती है। | 

` पुराने विमाना पर उड्नयोग्यता Prat: 

अतिरिक्त अपेक्षाओं को निर्धारित करके जेसे 20 वर्षं से अधिक 

पुराने विमान के लिए उडनयोग्यता वैधता प्रमाण पत्र. 06 महीनों ` 

तक के लिए जारी किया जाना ओर निरीक्षण अनुसूची की 

आवधिकता को 80% तक कम करना, ओर प्रचालकों द्वार 

विमान के आयात के लिए विमान की अधिकतम आयु को 

15 वष्/45000 साईकिलो तके प्रतिबंधित करना, ज भी कम 

ह, द्वारा पुराने विमानो पुर प्रभावी serra नियंत्रण के लिए 

उपाय किए गए रह। - 

पक्षौ टकेरते की घटनार्ओ से बचाव : 

पक्षी टकराने कौ समस्या को कम करने के लिए प्रभावपूर्ण 

उपायों को अपनाए जाने हेतु 'हवाईअङ्डा प्राधिकारियो तथा स्थानीय 

नागरिक प्राधिकारियों के dea से निरंतर प्रयास किए जा 

रहे 1 इसके परिणामस्वरूप, पक्षी टकराने कौ घटनाओं कौ 

संख्या मे व्यापक कमी हुई है। 

afr के विरुद्ध कार्दवाई : 

जब भी यह पता चलता है कि dean कं लिए समञ्चौता ` 

किया wat या कि निर्धारित मानदंडौ का पूरी तरह उल्लंघन 

किया गया है, दोषियों के विरुद्ध कड़ी कारवाई कौ जाती 
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[feet] 

दूर संवेदी इकाइयां स्थापित करना ` 

1997. -कुमारी मीनाक्षी नरराजनं 

यह बताने की कृपा करेगे fH : 

: क्या पृथ्वी विज्ञान मत्री 

(क) भूकंप आपदा wa को सुदृढ करने के लिए किन-किन 

ait मे दूर संवेदी इकाइयां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; 

(ख) इन इकाइयो की स्थापना कं लिए किस हद तक कार्य 

पहले पूरा कर लिया गया है; ओर 

(ग) इस संबंध में कब तक कार्य पूरा किए जाने की. संभावना 

है? 

faa ओर प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री 

एस. जयपाल रेड्डी) : (क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पृथ्वी प्रणाली 

विज्ञान संगठन (ईएसणएंसओ) भूकंप आपदा प्रधन को सशक्त बनाने 

के लिए दूर संवेदी waa कौ स्थापना करने की योजना नहीं बना 

रहा Tl । : 

(ख) Wa नही उठता | 

(ग) प्रश्नं नहीं som 

` महिला शिक्षक 

4998. श्री रमाशंकर Week : क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) देश के प्राथमिक विद्यालयों म महिला शिक्षको का 

प्रतिशत क्या है; ओर 

(ख) ad 2009-10, 2010-11 ओर 2011-12 के दौरान 

प्राथमिक विद्यालयों म महिला शिक्षको कौ राज्य-वार संख्या क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डो. शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) वर्षं 2011-12 के लिए जिला शिक्षा 

सूचना प्रणाली (डीआईएसई) के अनुसार 46.3 प्रतिशत प्राथमिक स्वल 

शिक्षक महिलाएं थीं । 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान 

प्राथमिक स्कूलों मे महिला Raat की राज्यवार संख्या कं ait 

संलग्न विवरण मे दिए me BO |
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विवरण 

प्राथमिक स्कूलों मे महिला शिक्षकों की संख्या (स्रोत : starved) 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र महिला शिक्षको को संख्या 

2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 3 4 

अंडमान ओर fret द्वीप समूह 703 | 605 | 757 

- आंध्र प्रदेश | 98243 114474 116659 

अरुणाचल प्रदेश 2576 2468 ` 2068 

असम ` 39412 40257 38263 

बिहार् 62664 60914 62337 

चंडीगढ़ 199 145 120 

छत्तीसगढ़ ` 33429 37888 40767 

दादरा ओर नगर हवेली 146 152 213 

दमन ओर दीव 198 246 247 

` दिल्ली 19769 ` 18678 20009 

गोवा 2359 2229 2508 

गुजरात | 15875 . 14865 15434 

हरियाणा | 18235 19526 20573 | 

हिमाचल प्रदेश 13459 13013 | 12887 

जम्मू ओर कश्मीर | | 13804 14043 13801 

्ारखंड | 15353 16241 16633 

कर्नाटक 28556 | 30476 31200 , 

करल 32239 33027 38687 

लक्षद्रीप 101 . 117 122 
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1 2 3 4 

मध्य प्रदेश 76812 | 76129 75498 

महाराष्ट । 65851 , 66647 68946 

मणिपुर । | 3207 4684 । 5069 

` मैषालय | 11489 ` 12601 ` . 12713 

मिजोरम ` ॑ । 3237 ` 3079 ) 3460 

नागालैँड ` । 4072 | 3701 4056 

ओडिशा ` | | 32253 | 35180 ` | 38998 

wat ` | 1376 | 1171 ` | 1132 

पंजाब ॥ । 29521 | ` ` 34594 33297 

राजस्थान . | | 34209 . | 33915 ) 33621 

सिक्किम | 1786 ` | 1761 1727 

तमिलनाडु | 109226 ` तकि ` 112385 

त्रिपुरा - ------- | | 1997 2211 ` | 2150 

उत्तर प्रदेश 208259 217774 : 235157 

उत्तराखंड ` i , 20939 वि , 21561 21988 

परिचिम बंगाल |  , 115817 | 124844 128716 

कूल eM | 1117371 | 1170917 | 1212198 . 

(भगदा | | | | (ख) यदि हा, तो तत्संनधी ata क्या है ओर इसके क्या 

| | विदेशों म भारतीय श्रमिक  -कारण है 

1999. श्री seed अजमल : क्या विदेश मंत्री यह बताने (ग) इन देशो ने अभी तक कितने भारतीय भ्रमिकों को भारत 

कौ ea करेगे किः ` , वापस भेजा है; ओर | 

(क) क्या सऊदी अरब ओर खाड़ी के अन्य देश कार्य aaa म  ¢ 

के अनुसार भारतीय श्रमिक की कार्य ag Aa ही (घ) -इन श्रमिकों के संरक्षण/ सहायता के लिए सरकार द्वारा 

se भारत वापस भेज रहे रै; क्या कारवाई at गई है?
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विदेश मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) 
ओर (ख) सऊदी अरब तथा खाड़ी के अन्य देशो के भारतीय कामगार 

आम तोर पर घर वापसी से पहले कार्य करार के अनुरूप अपना 

कार्यकाल पूरा कसते है, यदि स्थानीय कानून तथा विनियमो का उल्लंघन 
न हुआ हो। हमारे मिशन यह सुनिश्चित करते हेतु उपयुक्त कदम 

उठते रहते है कि उनके ध्यान म लाए गए विशिष्ट मामलों के 
संबंध मेँ नियोक्ताओं द्वारा भारतीय कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय 

न हो। वे हमारे प्रवासियों F कल्याण तथा उनकी देख भाल को 

लिए सातो दिन चोनीसों घंटे हेल्पलाईन के माध्यम से, भारतीय सामुदायिक 
संगठनों के साथ लगातार बातचीत करके तथा प्रत्येक महीने विशिष्ट 

दिनों 4 नियमित ओपन asda के माध्यम से भी उनके साथ निकट 

सम्पकं पे रहते FI 

(ग) ओर (घ) लागू नही। 

सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रणाली के अंतर्गत 

आई.आई.आई.टी. की स्थापना करना 

2000. श्री किसनभाई वी. पटेल : 

श्री प्रदीप viet ; 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करगे 

कि : 

(क) क्या देश मे सार्वजनिक-निजी भागीदारी में "लाभ के 

लिए नर्ही ' आधार पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई. आई. 

आईटी.) कौ स्थापना करने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) देश में इस प्रकार के आई.आई.आई.टी. की स्थापना क 

लिए निर्धारित निबंधनों ओर wal का ब्योरा क्या है; 

(घ) इस प्रकार के आई.आई.आई.टी. की स्थापना पर होने 

वाले व्यय का व्यौरा क्या है; 

(ङ) उन राज्यां के नाम क्या है ft देश म इस प्रकार 

` के आई.आई.आई.टी. कौ स्थापना किए जाने के लिए अब तक fated 

किया गया है; 

(च) क्या सरकार ने इस प्रकार H प्रत्येक आई.आई.आई. 

टी. का शैक्षिक सत्र आरम्भ करने के लिए कोई समय-सीमा 

निर्धारित की हैः ओर 
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(छ) यदि हां, तो तत्संबधी wear व्योरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डो. शशी 

थरूर): (क) से (घ) केन्द्र सरकार > कुल 2808.71 करोड रूपए 

कं परिव्यय से सार्बजनिक-निजी भागीदारी पद्धति मे 20 भारतीय सुचना 

प्रोद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) स्थापित करने कौ एक योजना 

अनुमोदित कौ है। जहां इस प्रयोजन के लिए भूमि संबंधित राज्य 

सरकारों द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, वहीं आई.आई.आई. 

टी. 128 करोड रूपए कौ पूंजी लागत से स्थापित कौ जाएगी ga 

राशि का. योगदान 50:35:15 (उततर पूर्वी राज्यों मेँ 57:5:35:7.5) 

के अनुपात मे क्रमशः केन्द्र सरकार, राज्य सरकार ओर ओद्योगिक 

भागीदार द्वारा किया जाएगा। यह परिकल्पना कौ गई है कि आई. ` 

आई.आई.टी. शुरू A सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 

सोसायटी के रूप मे पंजीकृत कौ जाएंगी तथा एक त्रिपक्षीय aaa 

am निष्पादित किया जाएगा जिसमे सभी aeitent के कार्यो ओर | 

जिम्मेदारियों का उल्लेख किया जाएगा। 

(ड) अब तक केन्द्र सरकार ने असम, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य 

प्रदेश ओर तमिलनाडु राज्यो मे आई.आई. आईटी. स्थापित करने के 

लिए ‘festa रूप A" अनुमोदन संसूचित कर दिया है। 

(च) जी, न्ही। | 

(छ) प्रश्न नहीं som! 

( हिन्दी] 

केंद्रीय fret मे .पाद्यक्रम 

2001. श्री कपिल मुनि करवारियां : क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने की कृपा att कि : 

(क) क्या सरकार का pete विद्यालयों मे चित्रकला, 

वास्तुकला ओर शारीरिक शिक्षा जैसे विष्यो की शिक्षा को अनिवार्य 

बनाने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि ad, तो इसके क्या कारण रहै; 

(ग) वर्तमान यें adm विद्यालर्यो में किस कक्षा तक इन 

विषयों को पाया जाता है; 

(घ) क्या उक्त विष्यो को कक्षा एक से ya जाने का 

प्रस्ताव है;
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(S) यदि हां, तो उक्त विषयों को wa तक we जने . 

का प्रस्ताव है; ओर 

(च) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डौ. शशी 

थरूर) : (क) से (घ) केंद्रीय विद्यालयों मे कला शिक्षा ओर 

शारीरिक शिक्षा, कक्षा-। से X तक ves जाती है। +2 स्तर पर 

शारीरिक शिक्षा, वैकल्पिक विष्यो म से एक ti केंद्रीय विद्यालयों 

मँ वास्तुकला नहीं wae जाती है। कंद्रीय विद्यालयौ मे वास्तुकला 

को छोडकर उपर्युक्त विषय पहले ही कक्षा-। से we जा रहे 

ral 

(ङ) से (च) केंद्रीय fener मे वास्तुकला को Wh का 

कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योकि यह केद्रीय माध्यमिक शिक्षा arg areata 

शैक्षिक अनुसंधान ओर प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम में निर्धारित नही 

हे। | 

[अनुवद्] 

मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करना 

2002. श्री कमतेश Wear : क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करगे कि : 

(क) क्या गत तीन वर्षो के दौरान अनेक निजी तकनीकी 

ओर गैर तकनीकी संस्थानों ने मानित विश्वविद्यालय का दर्जा ver 
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करने का निवेदन किया है; 

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी wan, वर्ष-वार व्यौरा क्या 

है ओर देश के इन संस्थानों के निवेदनों पर सरकार द्वारा क्या कारवाई 

की गई fe जाने का प्रस्ताव है; ओर 

(ग) निजी संस्थानों का मूल्यांकन करने मे वस्तुनिष्ठता बनाए 

रखने के लिए रखे गए दिशा निर्देशों का ato क्या है? 

मानव संसाधन विकासं मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (डो. शशी 

थरूर); (क) ओर (ख) पिले तीन वर्षो के दौरान, 17 प्राईवेट 

उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने 

के प्रस्ताव wa हुए है तथा उन्हे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यु. 

जी.सी.) (सम-विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 के अनुसार 

विचार. करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कं पास भेजा गया 

है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगस्त, 2012 तक प्राप्त आवेदन ` 

मे पाई गई कमियों के नारे मे संबंधित संस्थाओं के at मे सूचित 

कर दिय गया है। प्राइवेट उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों 

की ad वार एवं राज्य-वार संख्या संलग्न -विवरण मेँ दर्शाई गईं हे। 

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय 

संस्थान) विनियम्, 2010 के प्राइवेट उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को सम 

विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु मूल्यांकन करने कं लिए 

निष्पक्षता बनाए रखने संबंधी दिशा-निर्देशो का निर्धारण | किया गया 

है। ये दिशा-मिर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट 

www.uge.ac.in पर उपलब्ध है। 

- विवरण 

क्र सं राज्य का नाम wede उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से प्राप्त तथा विश्वविद्यालय अनुदान 

आयोग को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए 

भेजे गए प्रस्तावों कौ राज्य-वार संख्या (वर्षं वार) 

2010 2011 : 2012 

1 2 3 4 5 

1. आन्ध्र प्रदेश 1 

2. पजाब | - 1 

3. तमिलनाडु ` | 1 
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1 9 2 3 4 5 

4. मध्य प्रदेश 1 

5. महाराष्ट 2 1 

6. ओडिशा 1 1 

7. तमिलनाडु 2 1 

8. उत्तर प्रदेश 3 2 

9 5 ay-an योगं 3 

अखिल भारतीय सेवाओं का ग्रेड पे 

, 2003. डो. संजय जायसवाल : क्या प्रधानमंत्री यह aa की 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (आई.ए्. 

एस.) अधिकारियों की ग्रेड पे को उस पद जिस पर् उन्हे उनके 

वर्तमान केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अक्धि के आरम्भ मेँ नियुक्त किया गया 

था, पर समिति करने का अनुदेश जारी किया है; 

(ख) यदि हां, तो कंद्रीय प्रतिनियुकति मे अखिल भारतीय सेवाओं 

( आई.ए.एस.) के वरिष्ठ अधिकारियों कौ उसी मंत्रालय भ उनके 

कनिष्ठ अधिकारियों ओर ae मामलों मे उसी राज्य संवर्गं के कनिष्ठ 

अधिकारियों कौ तुलना मे कम वेतन अथवा ग्रेड पे मिलने कौ yea 

प्रकाश मे आई है; 

(1) af a, तो क्या इस प्रकार के भेदभाव से अधिकारियों 

कं मनोबल मे गिरावट नहीं आएगी; 

(घ) इस प्रकार से प्रभावित अधिकारियों freA समय a 

पूर्वं अपने राज्यों मे वापसी अथवा दसी आधार पर अथवा अन्य 

आधार पर स्थानांतरण की माग कीरै, की संख्या कितनी है; ओर 

(ङ) इस way में केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे उपचारात्मक 

उपायो का व्यौरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत. ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमत्री कार्यालय मे राज्य मत्री (श्री ती. नारायणसामी); 

(क) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को केन्द्रीय स्टाफिग 

स्कीम (सी.एस.एष.) तथा गैर-केन्द्रीय स्टोफिग स्कीम (गैर-सी.-एस. 

एस.) के तहत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है तथा 

उनका वेतन प्रत्येक स्कीम के तहत पृथक रूप से विनियमित किया 

जाता है। सी-एस.एस. के तहत नियुक्ति पर, अखिल भारतीय सेवा 

के अधिकारी का वेतन संबंधित राज्य संवर्गो मे उनके द्वारा आहरितं 

वेतन के ded कं साथ-साथ पद के वेतनमान के अनुसार नियत 

किया जाता है, जबकि गैर-सी.एस.एस. स्कीम के तहत नियुक्ति पर 

वेतन को उनके द्वारा चुने गए् वेतन के विकल्प कें आधार पर नियत 

किया जाता * 

(ख) अब तक ta कोई मामला सामने नहीं आया है जहां 

कार्मिक wa प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी-टी.) ce विनियमित सी. 

` एस.एस. एवं गैर-सी.एस.एस. के तहत कार्यरत भारतीय प्रशासनिक 

सेवा भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा का कोई वरिष्ठ अधिकारी 

उसी राज्य संवर्गं के अपने उस कनिष्ठ से कम वेतनं आहरित कर 

रहा है जो उसी स्कीम के तहत पद के उसी स्तर पर कार्य भी 

कर रहा Al 

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता। 

गुजरात भवन का धिस्तार 

2004. श्री हरिन पाठक : 

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : 

क्या शहरी विकास मंत्री यह ताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सर्कार से नई दिल्ली



539 प्रश्नो के 

गुजरात भवन के विस्तार हेतु भूमि के आवंटन हेतु निवेदन किया 

ह; ओर 

(ख) यदि a, तो aaa व्यौरा क्या है ओर इस way 

मे सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई tal जा रही है? 

शहरी विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशौ); 

(क) जी हा। | 

(खे) प्रस्ताव कौ जांच कौ गई थी तथा अतिरिक्त भूमि आबंटित ` 

करना संभव नहीं है। 

` आ्दरूलियाई प्रधानमंत्री का भारत दौरा 

2005. श्री प्रबोध पांडा : 

श्री कौशलेन्द्र कमार : 

श्री राजय्या सिरिसिल्ला : 

श्री एसएस. wage : 

क्या विदेश ` नरी यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) गत तीन महीनों के दौरान आज कौ तिथि तक 

भारत क दौरा करने वाले विदेशी शिष्टमंडलो का ah क्या 

हः 

(ख) प्रत्येक ` शिष्टमंडल के साथ किन-किन मदौ पर 

विचार-विमर्थ किया गया था; 

(ग) क्या उनके द्वारा कोई द्विपक्षीय समज्ोते किए गए 

थे; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ड) उक्ते अवेधि के दौरान प्रधानमंत्री ओर विदेश मत्री द्वारा 

किए गए दौरौ का व्यौरा क्या है; ) 

(च) की मई चर्चा ओर उसके परिणामों का व्यौरां क्या है; 

ओर 

(छ) इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधो मेँ सुधार करने के 
लिए सरकार द्वारा क्या कदम sa गए है? 

विदेश tier मेँ राज्य ws (श्रीमती परनीत कौर): (क) 

से (कछ) wefea के प्रधानमंत्री सुश्री जुलिया fra ने 15-17 
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| अक्तूबर 2012 को भारत कौ सरकारी यात्रा कौ थी। प्रधानमंत्री डो 

मनमोहन सिंह ने उनके साथ प्रतिनिधि. मंडल स्तरीय बात-चीत कौ 

थी। उन्होने राष्ट्रपति, odie. अध्यक्ष, विदेश मंत्री तथा विपक्ष के. 

नेता से मुलाकात st) रणनीतिक सहभागिता को सशक्त बनाने तथा 

आगे बढाने के लिए we प्रकार कौ नई ve की गई। विद्याथीं 

आवागमन एवं कल्याण, सिचिल. अंतरिक्ष विज्ञान, ऊन तथा व्यावसायिक 

प्रशिक्षण के क्षेत्र मेँ सहयोग संवर्धितं करने के लिए चार सम्मता 

a पर हस्ताक्षर किए गए थे) एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी 

किया गया था। 

पिछले दो वर्षो के दौरान सरकार ने द्विपक्षीय संब॑धो मे सुधार 

करने कं लिए तथा बहुआयामी सहयोग को सशक्त बनाने के लिए 

सतत उपाय feu ्है। वर्षं 2009 मे संबंधो को रणनीतिक भागीदारी 

के स्तर तक बाया गया। दोनों देशों के बीच नियमिते रूप सै 

उच्चस्तरीय aad हुई है। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री गिलाईड कौ हाल 

ही कौ भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय dae मे नए सिरे से गतिशीलता 

आई FI 

सूचना प्ो्योगिकी aa के aera 

2006. श्री पी-सी.. गदीगोदर : क्या विदेश मंत्री यह बताने. 

की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या काफी संख्या मे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के 

व्यावसायिक अमरीका को पलायन कर रहे रै 

(ख) यदि हां, तो तत्संबेधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या वर्षं 2011 के दौरान भारतीय कपनियौ के एल-वन 

वीजा के अनेक आवेदन रद किए गए है; 

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ato क्या है ओर इसके क्या 

कारण रहै; ओर | 

(ङ) मुदे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कारवाई 

कौ गई है? | 

विदेश Harta मेँ राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर); (क) 

ओर् (ख) सरकार को इस बात कौ जानकारी है कि सूचना प्रोद्योगिकी 

से संबंधित व्यावसायिकों सहित कई हजार कुशल व्यावसायिक सेवा 

प्रदायी कंपनिर्यो के लिए कर्य करने हेतु प्रति वर्षं अमेरिका कौ 

यात्रा करते St 25 अक्तूबर, 2011 को अमरीकौ दूतावास द्वारा जारी
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कौ गई प्रेस प्रकाशनी के अनुसार अमेरिका के राजकोषीय वषं 2011 
मे 67,195 एच-1बी वीजा तथा 25,000 से अधिक एल-। वीजा 

जारी किए गए थे। भारत मे प्रवास करने से संबंधित aime नहीं 

रखे जते FF 

(ग) ओर (घ) नेशनल फाउण्डेशन GR अमेरिकन पालिसी 
नामक एक स्वतंत्र संगठन द्वारा नवंबर, 2011 F संकलित रिपोर 

म यह बताया गया है कि अमेरिका द्वारा राजकोषीय वर्षं 2010 

मे जारी किए गए एल-। वीजा की तुलना मँ राजकोषीय वर्ष 2011 
म जारी वीजा मे 28% कौ कमी आई दै। वर्षं 2011 मे अमेरिका 
25,898 भारतीय नागरिको को एल-। वीजा जारी किए थे जबकि 

वर्षं 2010 मे 35,896 एल-। वीजा जारी किए गए ay 

(ड) सरकार व्यापारिक cent सहित प्रत्येक अवसर का उपयोग 

भारतीय व्यावसायिकों को वीजा के संबंध मेँ आने वाली कटिनाइयो 

कं संबंध मेँ अमेरिकी सरकार के समक्ष अपनी चिताएं व्यक्त करने 
हेतु करती रहती है। 

[feet] 

स्वचालित डाक Bes se 

2007. श्री प्रेमचंद yee : 

राजकुमारी रत्ना सिंह ; 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकौ मंत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे कि : ` | 

(क) देश मे खोले मए स्वचालित डाक Bes del का 

राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) देश मे एेसे खोले जाने वाले ai की संख्या का 

राज्य-वार ओर मध्य प्रदेश सहित स्थान-वार who क्या है, 

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सहित विभिन राज्यों के अनेक राज्यों 
मे डाक sag adi का अधिक दूरी पर होने कं कारण डाक की 

सुपूर्दगी मे अत्यधिक विलंब होता है; ओर 

(ध) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर सरकार द्वारा 

एसे Sei को केद्रीय स्थलों पर अंतरित करने के लिए क्या कारवाई 

की गई है? 
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संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय म राज्य मंत्री तथा 
पोत परिवहन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) 

देश मेँ अब तक चार स्वचालित डाक प्रोसेसिंग कद्र (एएमपीसी) 

खोले गए Fi राज्यवार रूप से ये कद्र मुंबई (महाराष्ट), चेन्नई 
(तमिलनाडु), दिल्ली (दिल्ली) ओर कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में 
स्थित रहै। 

(खे) Fria कौ उपलब्धता तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन 
कं अध्यधीन wat योजना के दौरान हैदराबाद ओर बेगलूर म दो 
ओर एएमपीसी खोलने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश मे एएमपीसी खोलने 
का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

(ग) जी wei कोई असाधारण विलंब मरही हुमा है। सेवा 
कौ गुणवत्ता कौ मानीररिग कडा से कौ जाती है ओर आवश्यकता 
Wt पर संवितरण मे सुधार के उपाय किए जाते है। 

(घ) उपरोक्त (ग) कौ ध्यान मँ wa हुए प्रश्न नहीं 
उठता, | 

(अनुवाद) 

अध्यापकों को प्रशिक्षण 

2008. श्री wit कोज्मी सारदीना : क्या मानव संसाधन 

विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार सभी मौसमों मेँ पाने कं लिए उपयुक्त 
कक्षाओं तथा वषं 2013 तक निर्धारित शिष्य-अध्यापक अनुपात को 

पूरा करने के लिए पर्याप्त अध्यापकों का प्रावधान करने तथा 2015 

तक suited अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठा 

रही है; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है तथा 

इसको वर्तमान स्थिति क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मेँ राज्य dat (डौ. शशी 

थरूर); (क) ओर (ख) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का 
अधिकार, अधिनियम, 2009 के उदेश्यों को पूरा करने के लिए 

सर्व शिक्षा अभियान के ` अंतर्गत ad 2012-13 तक 304112 नए 

स्कूल-भवन ओर 19.82 लाख शिक्षक पदों की संस्वीकृति दी गई 

tl सर्वं शिक्षा अभियान, अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 
राज्यो को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है। दिनांक
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30.09.2012 तक संस्वीकृत नए स्कूल भवनो, पूरा किए गए एवं . मेँ दर्शाया गया eI वर्षं 2012-13 मे अप्रशिक्षित अध्यापको के 

प्रगत्ति पर ओर दिनांक 30.09.2012 स्थिति के अनुसार संस्वीकृति प्रशिक्षण हेतु राज्य-वार संस्वीकृति को संलग्न विवरण-॥ मे दर्शाया 

एवं भर्त किए गए अध्यापकों के पदों कौ स्थिति के संलग्न विवरण-। गया EI | 

विवरण-। 

राज्य/संघ राज्य क्षत्र स्कूल भवन | | अध्यापक 

संस्वीकृत पूरा कर लिए गए संस्वीकृत  - भरतीं किए गए 

(30.09.2012 तक) ओर कार्याधीन (30.09.2012 तक) ` (30.09.2012 तक) 

(30.09.2012) 

1 2 3 4 5 

अन्ध प्रदेश 10083 9744 39189 38319 

अरूणाचल प्रदेश 2173 2038 7262 5226 

असम 12149 12149 48808 38364 

विहार 18010 14692 ` 403413 191983 

 छतीसगदु 19429 19028 67507 ` 54985 

गोवा 00 00 169 149 

गुजरात 835 797 58688 31336 

हरियाणा 2414 2267 13435 6345 

हिमाचल प्रदेश 115 16 5856 3553 

जम्मू ओर कश्मीर 11743 9806 43471 - 39739 

 ्ारखंड 29463 28825 120396 84672 

कर्नाटक 3751 3736 29055 24278 

केरल । 529 240 2925 00 

मध्य प्रदेश 45183 44741 173855 98287 

महाराष्ट 18775 17256 42091 8522 
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1 2 3 4 5 

मणिपुर 1158 460 2871 1544 

मेघालय 5031 4508 13262 14020 

मिजोरम 1453 1285 2485 1303 

नागालैंड 931 931 3147 590 

ओडिशा 17818 17883 89901 88442 

पंजाब 1507 1396 14090 7432 

राजस्थान 8466 8340 114132 94201 

सिक्किम 108 95 724 223 

तमिलनाडु 8322 8322 33214 22497 

त्रिपुरा 2007 1987 6980 5694 

उत्तर प्रदेश 62925 60215 423553 258924 

उत्तराखंड 4430 4038 14316 5998 

पश्चिम बंगाल 15117 9099 198253 115797 

अंडमान ओर निकोनार द्वीप समूह 41 4 210 162 | 

Aeris 36 32 1390 785 

दादरा ओर नगर हवेली | 61 61 937 526 

दमण ओर दीव 15 12 ` 119 95 

दिल्ली 13 ` 13 7104 4342 

लक्षद्वीप 9 8 38 16 

Wad 12 8 48 36 

कूल 304112 284032 1982894 1248385 
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विवरण-॥ 

Pa राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वर्षं 2012-13 4 अप्रशिक्षत 

शिक्षकों के प्रशिक्षण 

हेतु संस्तीकृति _ 

1. ary प्रदेश | 107 

2. अरूणाचल प्रदेश 4360 

3. असम 10000 

4. बिहार 39210 

5. wala 10045 

6. हिमाचल प्रदेश 3627 

7. जम्मू ओर कश्मीर. 10000 

8. BRS | 14022 

9. मध्य प्रदेश 15101 

10. महाराष्ट 5337 

11. ` मणिपुर | 5401 

12. मेघालय 7333 

13. मिजोरम | | 16 

14. नागा | 1000 

15. ओडिशा | 20208 

16. far 687 

17. त्रिपुरा . 3010 

18. उत्तर प्रदेश ~ 61600 

19. पश्चिम बगाल . | 25000 

कुल: 237648 

मदरसों मँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 

प्रदान किया जना 

2009. श्रीमती . मौसम नूर : 

श्री were TES : 

क्या मानव संसाधन विकासं मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 
क । । 

(क ) मदरसों मे गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए 

योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; 

(ख) देश मे चल रहे मदरसों की राज्य-वार संख्या कितनी 

हः 

(ग) मदरसों की स्थापना के लिषए मानदण्ड क्या है; ओर 

(घ) गत तीन वर्षो मेँ तथा चालु वर्षं मेँ उक्त योजना के 

अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान कौ गई? 

मानवं संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डो. शशी 

थरूर); (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्षं 2008-09 से 

"मदरसों मे गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजनाः कार्यान्वित 

कर रहा है जिसमे इस योजना का विकल्प चुनने वाले मदरसों 

ओर waa को अपनौ पाद्यचर्चा मे faa, गणित, सामाजिक 

विज्ञान, ft ओर अंग्रेजी विषय शुरू करने कं लिए वित्तीय सहायता 

प्रदान की जाती है। योजना के कार्यान्वयन कौ शुरूआत से अब । 

तक इस योजना के तहत 10602 मदरसौ को सहायता प्रदान कौ 

गई I 

(ख) सूचना केन्द्रीय रूप से aed रखी जाती। 

(ग) वे मदरसे ओर wads, जो `कम-से-कम तीन् वर्षं 

से अस्तित्व मे है ओर मदरसा बोर्ड अथवा वक्फ बो अथवा 

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन.मई.ओ.एस.) के तहत 

पंजीकृत % एस.पी.क्यू.ई.एम. के अंतर्गत ॒सहायतार्थं आवेदन करने 

के पात्र है। | 

(सख) विगत तीन वर्षं तथा वर्तमान वर्षं॑के दौरान उक्त 

योजना के अंतर्गत प्रदत्त राज्य-वार निधियां संलग्न विवरण भँ दी 

गई है।
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विवरण 

far तीन वर्षं ओर वर्तमान af के दौरान wake. के ante 

जारी राज्य-वार निधियां दशनि वाला विवरण 

(रूपए लाख मेँ) 

क्र स. राज्य/संघ राज्य 2009-10 2010-11 2011-12 2012.13 नच जव 
aa का नाम 20.11.12012 

1 2 3 4 5 6 

1. आन्ध्र प्रदेश - । 260.00 ~  - 

2. असम - | 1039.00 459.53 - 

3. विहार - - , - 55.54 

. 4. चंडीगढ़ 0.36 ~ ~ 

5. छत्तीसगढ़ - 811.67 229.70 592.78. 

6. | हरियाणा ~ 37.50 ~ - 

7. जम्मू ओर कश्मीर - ` 347.87 538.60 - 

8. ्ारखंड 497.18 - - - 

9. कर्नाटक - 490.17 210.58 ` 

10. केरल - 1490.09 - ` - 

11. मध्य प्रदेश 561.35 1343.24 1085.53 1794.48 

12. महाराष्ट - 36.59 147.52 30.94 

-13. ` राजस्थान - 547.46 71.95 ` 392.66 

14. त्रिपुरा 374.18 - - - 

15. उत्तर प्रदेश - 3190.47 3554.55 | 11175.37 9865.82 

16. उत्तराखंड ॥ - 188.86 34.62 ` 432.34 

aa 4623.54 . .10147.00 13953.40 13164.56 
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साइबर निगरानी writ 

2010. श्री प्रदीप माजी : 

ute यादवं : 

आनंदराव अडसुल : 

अनुराग सिंह aR : 

अंजन कुमार एम. यादव : 

अधलराब पाटील शिवाजी : 

रायापति सांबासिवा राव : 

ॐ 
> 

> 
> 

> 
ॐ 

* 

गजानन थ. बाबर : 

श्री मधु गोड यास्खी : 

` श्रीमती रमा देवी : ` 

श्री कुलदीप विश्नोई : 

श्री पनम प्रभाकर : 

श्री किसनभाईं वी. पटेल : 

श्रीमती मेनका गांधी : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : । 

(क) क्या सरकार का खराब विषय वस्तु, जिससे देश में 

कानून ओर व्यवस्था इत्यादि पर असर पड सकता है, कं लिए वेब 

ओर सामाजिक नेटवर्को की निगरानी करने के few एक समर्पित 

साइबर निगरानी wat स्थापित करने का विचार है; 

(ख) यदि हा, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या हे तथा साइबर निगरानी 

wat के लिए शक्तियां प्रदान करने को अंतिम रूप दिए जाने से. 

पहले विभिन wat के साथ क्या विचारविमर्शं किया गया; 

(ग) tet स्थितियों से निपटने के लिए क्या सरकार ने सूचना 

प्ौद्योगिका (आई.टी.) अधिनियम मे कमिर्यो को दूर करने हेतु एक 

विधिक da तैयार किया है; 

(घ) यदि हां, तो asa व्योरा क्या है; 

(ङ) क्या गृह मंत्रालय ने आसूचना ब्यूरो को दुर्भावनापूर्णं विषय 

वस्तु हेतु वेन ओर सोशल मीडिया सेवाओं की निगरानी के fore 

अधिकृत करने का अनुरोध है; ओर 

(च) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है, ओर निगरानी एजेन्सी 

के कब तक प्रचालनात्मक होने कौ संभावना 2? 

5 दिसम्बर, 2012 

| 
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संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेँ भज्य मंत्री तथा 

पोतं परिवहन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा); (क) 

सरकार के Wa कोई प्रस्ताव नहीं हे। 

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है। 

(ग) . ओर (घ) सूचना प्रौदयोगिकौ अधिनियम, 2000 मे इस 

प्रकार कमी स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त उपबंध Ti इसके 

अलावा, सरकार ने अधिनियमों के उपबंधो के उचित कार्यान्वयन कं 

मुदे के हल के लिए सोशल मीडिया सहित सभी पणधारकों के 

साथ कई दौर को चर्चा कौ है। यह सहमति हई कि गैर-इरादतन 

परिणामों को न्यूनतम करने ओर आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण ओर 

दिशानिर्देशो के जरिए visa विकसित करने के लिए सभी पणधारक 

साथ पिल मिलकर काम करेगे। । 

(ड) जी, नहीं। 

(च) प्रश्न नहीं उठता है। 

शिकायत निवारण समितिं 

2011. श्री wal. राजेश : क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों तथा qa का 

निवारण करे हेतु मरित संयुक्त परामर्शदात्री समिति वर्तमान मेँ करय 

कर रही है; | 

(ख) यदि a, तो इस समिति कौ पिछली बैठक संबंधी व्यो 

क्या ह; 

(ग) tet परिषद किन विभागों मे कार्यरत रै तथा इनकी 

पिछली aon किस तारीख को हुई थी; 

(घ) क्या सेवामिवृत व्यक्ति राष्ट्रीय परिषद अथवा विभागीय 

परिषद का एक सदस्य बन सकता है; 

(ङ) यदि नही, तो क्या विभागीय परिषद में सेवानिवृत्त व्यक्तियों 

का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई हैः ओर 

(च) यदि a, तो इसके क्या कारण है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशम मंत्रालय मे राज्य मंत्री



553 wat के 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय गे राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): 

(क) जी, हां। 

(ख) संयुक्त waves तंत्र कौ राष्ट्रीय परिषद की fast 

बैठक 15.05.2010 को ge थी; अन्तर्काल के दौरान, छठे केन्द्रीय 

वेतन आयोग के पश्चात् हई विसंगतियों को दूर करने के लिए, जे. 

सी-एम. कौ राष्टीय परिषद कं सदस्यों एवं सरकारी पक्ष के प्रतिनिधियों 

से गदित, राष्ट्रीय विसंगति समिति कौ don, कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाए 

गए विभिन मुददौ पर विचारविमर्शं करने के लिए 2009 से 2012 

तक पाच बार wl इसकी पिछली aan 14 जुलाई, 2012 को 

हुई थी, 

(ग) यह जानकारी केन्द्रीकृत रूप से adi रखी जाती 31 

(घ) से (च) कर्मचारी पक्ष कं सदस्यों का Adie. की 

संयुक्त परिषद् मेँ नामांकन, जे.सी.एम. स्कौम के अंतर्गत होता है. 

जो गैर सांविधिक प्रकृति का है एवं कर्मचारी पक्ष एवं आधिकारिक 

पक्ष कौ परस्पर सहमति से होता है। इसमे अन्य बातों के साथ-साथ 

यह व्यवस्था है कि "कर्मचारी संगठन तीन वर्षो के लिए अपने प्रतिनिधियों ` 

का नामांकन करेगे; लेकिन पुनः नामांकन पर कोई रोक नहीं होगी'' 

एवं "कोई भी व्यक्ति जो कर्मचारी wit या केन्द्रीय सरकार 

का मानद सेवानिवृत हुआ कर्मचारी परिरषद का सदस्य नहीं बनाया 

जा सकता''। 

ance. अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट 

अवसंरचनां मानक 

2012. श्रीमती shire faite : क्या मानव संसाधन विकास 

Wt ग्रह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) Fa देश के केवल 5 प्रतिशत राज्यों ने ही ard. 

ई. अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवसंरचना मानकों को अब तक 

पूरा किया है; ओर 

(ख) यदि हा, तो 31 मार्च 2013 की निर्धारित समय-सीमा 

के अंदर विनिर्दिष्ट मानको के अनुसार आवश्यक अवसंरचना के सृजन 

को सुनिश्चितं करने कें लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए 

है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डो. शशी 

थरूर); (क) जिला शिक्षा साखियकी सूचना (डी.आई.एस.ई.) 

2011-12 (अनन्तिम) के अनुसार 87.7 प्रतिशत प्रारंभिक स्कूलों में 

14 अग्रहण, 1934 (शंक) लिखित उत्तर ५54 

प्रसाधन, %4.6 प्रतिशत स्कूल मे पीने का पानी, 53.6 प्रतिशत स्कूलों 

में रैप, 70.1 प्रतिशत स्कूलों मँ चार दीवार ओर 79.1 प्रतिशत स्कूलों 

मे खेल के मैदान है। 

(ख) सर्वं शिक्षा अभियान का उदेश्य शिक्षा के अधिकार की 

अपिक्षाओं को पूरा करने के उदेश्य के साथ स्कूल अवसंरचना को 

wert ठै, जिसके लिए अभी तक राज्यो/संघ शासित राज्यों मे 3. 

04 लाख स्कूल भवन, 17.92 लाख अतिरिक्त कक्षा-कक्षो, 8.53 

लाख प्रसाधन, 2.29 लाख पेय जेल सुविधाएं, 5.01 लाख रेप, 1. 

57 लाख wae मे चार dant संस्वीकृत कौ गई है। 

अनुसंधान ओर विकासं पर 

सकल घरेलू व्यय 

2013. श्री एल. राजगोपाल : क्या विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या देश मे अनुसंधान ओर विकास (आर.एण्ड.डी) पर 

सकल घरेलू व्यय 1995 मेँ सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के 

0.72 प्रतिशत से ag कर आज कौ तारीख तक जी.डी.पी. का 0. 

88 प्रतिशत हो गया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सब॑धी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या 

कारण रहै; 

(गम) क्या बारहर्वीं पंचवर्षीय योजना मे आर एण्ड डी पर 

कोई विशेष जोर दिया गया है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ai क्या है? 

विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री 

एस. waar रेड्डी); (क) ओर (ख) जी, हां। अद्यतन 

उपलब्ध अनुसंधान ओर विकास आंकडौं कं अनुसार अनुसंधान ओर 

विकास (आर एण्ड डी) पर सकल घरेलू व्यय देश के सकल 

घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के प्रतिशत के रूप मे वर्षं 1995 मे 9. 

6% से बदृकर वर्षं 2007-08 में 60.88% हो गया है ta विगत 

वर्षो के दौरान राष्ट्रीय अनुसंधान ओर विकास में महत्वपूर्णं बदोत्तरी 

कौ वजह से हुआ है। तत्संबंधी व्यौरे संलग्न विवरण मेँ दिए गये 

El 

(ग) ओर (घ) सरकार 12वीं योजना अवधि के अंतं तक 

HA. के प्रतिशत के रूप में कल अनुसंधान ओरं विकास व्यय
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को लगभग 0.9% के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 2% तक करने का 

लक्ष्य रखती दहै। यह विगत वर्षो के व्यय के दोगुने से अधिक है 
ओर यह देश के समग्र संसाधनों को ध्यान मे रखते हुए संसाधनों 

का महत्वपूर्ण, आवंटन दर्शाता है। सरकार नीतिगत परिवर्तन, उद्योग 

`एवं कार्यनीतिक aa के निवेश सहित अनुसंधान ओर विकास निवेश 

मे add, आधारभूत faa अवसंरचना के विस्तार, भोजन एवं स्वास्थ्य 

देखरेख जैसी विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ faa ओर 

प्रौद्योगिकी के संयोजन, Safes अनुसंधान मे सार्वजनिक निजी भागीदारी 

के नए ntsc के विकास, अंतिरराष्टरीय सहयोग को प्रोत्साहन आदि 

aa विभिन उपायो के माध्यम से 12वीं योजना अवधि के दौरान 

इस लक्षित लक्ष्य को हासिल करने का we रखती है। . 

विवरण 

जी.डी.पी. से संबंधित अनुसंधान ओर विकास पर 

राष्ट्रीय व्यय 

वर्ष अनुसंधान ओर  जी-डी-पी. के % 

विकास व्यय ` के रूपमे 

(करोड रू.) आर एण्ड डी 

1 a 2 3 

1995-96 7483.88 | 0.69 

1996-97 8913.61 0.71 

1997-98 10611.34 ` 0.76. 

1 998-99 12473.17 0.77. 

1999-00 14397.60 ` 0.81 

2000-01 | 16198.80 084 

2001-02 17038.15 | 0.81 

2002-03 18088.16 ` 0.80. 

2003-04 20086.34 0.79 

2004-05 24117.24 0.84 

2005-06 2876.65 ` 0.88 
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1 २ 3 

2006-07 | *32941.64 0.87 ` | 

2007-08 *37777.90 | 0.88 

| *अनुमानित 

win: ade ओर विकास आंकदे 2009, Sead. (भारतं सरकार) ` 

रिप्पणीः जी.डी.पी.: सकल घरेलू उत्पाद 

निजी विमान कपनिर्यो के विमान किरा 

2014. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेडी हि 

| श्री अनुराग सिंह age : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने निजी विमान कपनियों 

के किराया ae को स्वीकार कर लिया है; 

(ख) यदि a, तो अधिक विमान किराया avs को स्वीकार | 

करने के क्या कारण रहै 

(ग) क्या सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र कौ विमानन कपनिरयो 

ने रिकर मुद्रण शुल्क, अकेले किशोर के लिए aa सीट 

` शुल्क, प्रयोक्ता विकास शुल्कं तथा रद् करमे अथवा freq शुल्क 

इत्यादि सहिते विभिन सेवाओं के लिए हाल ही मे किराए बदा दिए 

हैः ` | । | 

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा इसके क्या 

कारण हैः 

(ङ) क्या एसे प्रभार बढाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी 

गई धी . 

(च) af a, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है तथा यदि नही, 

तो इसके क्या कारण रै तथा सरकार ने किस तारीख को विमान 

कंपनियों को किराया/प्रभार se कौ अनुमति दी है; ओर 

(छ) सार्वजनिक तथा निजी विमान कपनियो द्वारा किराया/प्रभार 

को अत्यधिक बने पर नि्यत्रण रखने के लिए सरकार द्वारं क्या 

कदम उठाए गए है?
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नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल); 
(क) से (घ) घरेलू यात्रियों के लिए लागू हवाई किरायो का निर्धारण 
बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है ओर oe सरकार द्वारा नियत 
नरह किया जाता है। हवाई किराए् ए.टी.एफ. की कमतो, हवाईभड्डा 
विकास प्रभारो, यात्री सेवा शुल्क, विदेशी मुद्रा दरो, सेवा कर आदि 

पर निर्भर करते है। इनमें से किसी भी घटक में yaad से हवाई 

fame प्रभावित होते है। अनुसूचित एयरलाहनँ प्रत्येक उड़ान के लिए 
अलग-अलग किराया वर्म ater करती है ओर एयरलाइनो दारा कम 

किराया at में ओंफर किए गए हवाई किराए वहनीय होते है। सीयों 
कौ मांग मे वृद्धि के साथ-साथ हवाई किराए बढते जाते है aif 
निम्न किराया वर्गं तेजी से बिक जाते है। घरेलू हवाई fee की 
ओचक मतिटरिग से पता चलता है कि हवाई किए अनुसूचित 
एयरलाइनो द्वारा अपनी-अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध किराया बैड के 

भीतर बने रहते है। 

(ङ) ओर (च) जी, नर्ही। घरेलू abe के लिए लागू हवाई 
किरायो का निर्धारण बाजार शक्तियो द्वारा किया जाता है ओर इनं 
सरकार दवाय नियत नहीं किया जाता है। 

(छ) टैरिफ प्रकाशन मेँ पारदर्शिता बनाए रखने कौ दृष्टि से, 

नागर विमानन महानिदेशालय ने निम्न कदम उठाए हैः 

अनुसूचित घरेलू एयरलाइनं से कहा गया है कि निर्धारित रैरिफ 
को मासिके आधार पर मार्ग-वार ओर किराया श्रेणी-वार प्रदर्शित 

करे तथा. यह भी कि उल्लेखनीय परिवर्तनं के बारे में wet परिवर्तन 
होने कं 24 घंटे के भीतर डी.जी.सी.ए. को भी सूचित ath उपरोक्त 

निदेशो का उदेश्य एयरलाइनं की कौमत निर्धारित करने की पद्धति 

कं बरे मँ यात्रियों कौ अवगत रखना Bi 

इसके अतिरिक्त, Batu भी नियमित रूप से विनिर्दिष्टः 

सेक्टर पर टैरिफ पर नजर रखता है। 

असम र्मे उच्च शिक्षा/तकनीकी dear 

की स्थापना 

2015. श्री Wage खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या मानव संसाधन 

विकास यह बताने की कृपा wa कि : 

(के) क्या केन्द्र सरकार ने बोडोतैण्ड के अंदर तकनीकी 

शिक्षा एवं उच्च शिक्षण के दायरे मेँ प्रगति एवं विकास की गति 

बढ़ाने हेतु असम कं sew मँ एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय 
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‘agave aa यूनिवर्सिटी", भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 
(आई.आई-टी.), भारतीय waiter संस्थान (आई. आई.एम.) तथा भारतीय 

सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई-टी.) की स्थापना ठेतु कोई 

विशेष पहल की है; 

(ख) यदि हा, तो इस संबंध मेँ अब तक क्या कदम उठाए 

गए है; ओर 

(ग) यदि नर्ही, तो इसके क्या कारण है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डो. शशी 

रूर): (क) से (ग) अब तक, असम के बोडोलैँड क क्षेत्र 

मे एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव 

नही है, क्योकि असम राज्य मेँ पहले से ही दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय 

, नामतः असम विश्वविद्यालय, सिल्वर ओर तेजपुर विश्वविद्यालय दै। 

इस क्षेत्र मे किसी भारतीय प्रबंध संस्थान ओर भारतीय प्रौद्योगिकी 

संस्थान कं स्थापित करने का कोड प्रस्ताव नहीं है, क्योकि गुवाहारी 
मे पहले से ही एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ओर शिलांग में 

भारतीय Way संस्थान है। जहां तक आई.आई.आई.टी. का daa है, 
राज्य सरकार ने हाल ही मेँ इसके लिए गुवाहाटी मेँ भूमि अभिनिर्धारित 

कौ हे। 

मेटो रेल. का विस्तार 

2016. ड. भोला सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या दिलशाद mea से गाजियाबाद मे मोहन नगर तथा 

वैशाली से हंदिरापुरम तक दिल्ली Fa सेवा का विस्तार करने का 
कोई प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए डी.पी.आर. तैयार कर 
लिया गया है -तथा इसे दिल्ली FA रेल artes (डी.एम.आर. 

सी.)/केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन 2 दिया गया है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी oto क्या ठै; . 

(घ) क्या इसके लिए डी.-एम-आर.सी. ने मृदा परीक्षण हेतु 

कोई अध्ययन शुरू किया है; ओर 

(ङ) यदि हा, तो डी.पी.आर. की तैयारी पर कितना व्यय 

हआ तथा ` सरकार द्वारा लिए. गए अंतिम निर्णय का व्यौरा क्या है?
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शहरी विकास मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुशी)ः 

(क) ओर (खः) दिल्ली FA रेल are लिमिटेड (डी.एस.आर. 

सी.) ने सूचित fea है कि उन्होने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण 

(AGU) के अनुरोध पर दिलशाद गार्डन से नए बस अड्डे, 

गाजियानाद (मोहन नगर से) मेटो लान के विस्तार के लिए वर्ष 

2005 मेँ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार कौ धी। जुलाई 

2010 मेँ अद्यतन कर जी-डी.ए्. को पुनः प्रस्तुत की me) भारत 

सरकार को दिलशाद गाईडन से आगे मेदौ लाइन कं विस्तार कं लिए 

उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त at हुमा है। 

वर्तमान मै दिल्ली मेदौ के वैशाली से इंदिरा पुरम तक विस्तार 

का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

(ग) उक्त डी.पी-आर. में दिलशाद गार्डन से नए aa अड्डे, 

गाजियाबाद तक aa लाइन के विस्तार के लिए 7 eri वाले 

9.41 कि.मी. लम्बे मार्गं का उल्लेख हे। 

(घ) जी, Bl 

(डः) उपर्युक्त विस्तार से संबंधित डी.पी.आर. तैयार करने के 

, लिए Guard. ने सेवाकर समेत 75 लाख रू. कन्सलर्टेसी शुल्क 

के रूपमे प्राप्त किए। भारत सरकार को दिलशाद गार्डन से आगे 

मेटो लाइन के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव 

प्राप्त नहीं हम है इसलिए अंतिम कारवाई का ब्योरा देने का प्रश्न 

नही उठता। | 

[हिन्दी] 

रिश्वतरोधी कानून 4 संशोधन 

2017. श्री निखिल कुमार चौधरी : 

श्री रुद्रमाधव राय : 

श्री ween सिरिसिल्ला . 

क्या Wa यह aM की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश मे निजी क्षेत्र 

मे बडे ta पर भ्रष्टाचार, विद्यमान हैः. 

(ख) यदि. a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

। (ग) क्या सरकार का विचार निजी aa मँ मौजूद भ्रष्टाचार 

को भारतीय दंड संहिता के दायरे मे लाने का है; 
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(घ) यदि हां, तो तत्संबधी oh क्या है; 

(ङ) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र को इसके दायरे 

मे लाने के लिए तथा सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दिए जाने 

पर नियंत्रण करने हेतु आचार संहिता शुरू करने हेतु वर्तमान रिश्वत 

रोधी कानून मे संशोधन करने का है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशन मंत्रालय में राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय A राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी); 

(क) ओर (ख) सरकार के पास Aca क्षेत्र मे बडे पेमाने 

पर GA भ्रष्टाचार के कोई sive नहीं है 

(ग) ओर (घ) भारतीय दंड संहिता मे गैर-सरकारी aa में 

भूसखोरी हेतु दंड का प्रावधान नहीं ti तथापि, चूकि भ्रष्टाचार के 

विरुद्ध संयुक्त we way मे भारत एक हस्ताक्षरक्तां हे जिसमे 

अन्य बातो के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि गैर-सरकारी क्षेत्र 

मे भूसखोरी के कृत्य को आपराधिक माना जाए, अतः गेर-सरकारी 

aa मे घूसखोरी को एक दांडिक अपराध बनाने a भारतीय दंड 

संहिता मे संशोधन किए जाने के day मे गृह मंत्रालय मँ एक 

= प्रस्ताव है। चूंकि संविधान कौ सातवीं अनुसूची कौ समवतीं सूची 

a दंड विधि ओर दंड प्रक्रिया अति fi अतः उनके द्वारा सूचित 

किया यगा है कि इस प्रस्ताव पर राय बनाना, सभी राज्य 

सरकारे/संघराज्य क्षेत्रो से राय wea किए जाने F अध्यधीन होगा। 

(ङ) ओर (च) गैर-सर्कारी क्षेत्र को शामिल किए जाने 

के लिए विद्यमान रिश्वत रोधी कानून मेँ संशोधन करने हेतु ओर 

लोक कर्मचारियों कौ धूसखोरी रोकने हेतु आचार संहिता शुरू करने 
का सरकार द्वार कोई निर्णय नही लिया गया है। 

(अनुवाद 

Wa के Waal का उल्लंघनं 

2018. श्री रमेश wate : 
श्री सुशील कुमार सिंह : 

श्री एन. Feu; 

श्री नारनभाई कछदियां : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकौ मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किं : |
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(क) क्या गृह मंत्रालय ने आपके मंत्रालय को areda क 

Waar का उल्लंघन करने H लिए कुछ set पर सख्त कारवाई 

करने तथा अर्थदण्ड लगाने का अनुरोध किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oho क्या है तथा इस पर मंत्रालय 

द्वार क्या कारवाई कौ गई है; । 

(ग) wa आपरेटरौ के विरूद्ध अभी भी कार्रवाई शुरू नही 

कौ गई है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी aio क्या है तथा विलम्न के 

लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कारवाई की गई है; 

ओर 

(ड) armed के विरूदद्ध दूरसंचार विभाग द्वारा कब तक 

कारवाई करने का विचार है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय मँ राज्य मंत्री (श्री भिलिन्द देवरा); (क) 

से (ङ) गृह मंत्रालय तथा संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

सुरक्षा से संबंधित Aa के बारे मेँ नियमित रूप से अंतःसंपर्क करते 

रहते है। हाल ही में, गृह मंत्लय से एक पत्र प्राप्त gn था जिसमे 
इटरनेर प्रोरोर्कोल (आई.पी.) अदसो का समाधन करने मे अने वाली 

कतिपय तकनीकौ कठिनाइयों कं बारे मे सूचित किया गया था। आई. 

पी. (संस्करण 4) अदसो कौ कमी होने की वजह से सेवा प्रदाताओं 

द्वारा ‘Fea अदस टरंसलेरटिग'" तकनीक का उपयोग करने मेँ wet 

ही कठिनाइयां पेदा हौ जाती है। सरकार एसे तकनीकी मुदँ के समाधान 

हेतु सभी स्टेकधारकों के साथ नियमित्त रूप से dua करती रहती 

हे। ॑ 

इसके अलावा, विधि प्रवर्तन एजैसियो द्वारा भेजे गए मामले 

सहित अन्य मामलों की जांच भी की जाती है तथा wed कौ शर्तों 

के अनुसार इन पर `कार्यवाई की जाती है। 

[ हिन्दी] 

बी.एस.एन.एल. तथा एम.री.एन.एल. की 

बाजार 4 हिस्सेदारी 

2019. श्री हरीश. चौधरी : 

श्री भर्तृहरि महताब : 

14 HU, 1934 (शक) 

अशोके तेवर : 

रतन सिंह : 

इज्यराज - सिंह : 

बलीराम : 

एस. अलागिरी : 

पी. वेणुगोपाल : 

संजय सिंह : 

BMRA एम. यादव : 

गोरख प्रसाद जायसवाल : 

ताराचंद भगोरा : 

कीर्तिं आजाद : च 
ॐ 

च 
ऋ 

4
4
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क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे कि : 

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) तथा 

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.री.एन.एल.) कौ बाजार में 

हिस्सेदारी निजी सेवा प्रदाताओं की तुलना मे धर रही है; 

(ख) यदिदं, तो तत्संबधी ब्योरा क्या दै तथा विगत तीन 

वर्णो के दौरान ओर चालू वर्षं मँ sé कितना घाटा gr है ओर 

इसके कपनी-वार ओर वर्ष-वार क्या कारण है; 

(ग) क्या उक्त दोनों सरकारी उपक्रमो ने ऋण ले रखा है 

ओर अपने प्रशासनिक ad को पूरा करने के लिए अपनी संपत्तियां 

बेची रहै; 

* 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी oh क्या है तथा इसके क्या 

कारण ह ओर विगत तीन वर्षा के दौरान तथा चालू वषं मे उक्त 

ऋण राशि पर इन्होने कितना व्याज चुकाया; ' ओर 

(ङ) उक्त सरकारी उपक्रमो की वित्तीय स्थिति सुधारने के 

लिए सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना तैयार की ad है? 

संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री भिलिन्द देवरा) : (क) 

ओर (ख) विगत तीन वर्षो तथा चालू वर्षं के दौरान बीएसएनएल 

तथा एमरीएनएल के कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं कौ संख्या के महेनजर 

उनकौ बाजार हिस्सेदारी का व्यौरा निम्नानुसार है :
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दिनाक की स्थिति टेलीफोन उपभोक्ताओं कौ 

के अनुसार बाजार हिस्सेदारी (%) ` 

| बीएसएनएल | एमरीएनएल 

31.03.2010 17.34 | 14.21 

31.03.2011 15.26 | 11.25 

31.03.2012 13.96 | 11.00 

31.09.2012 , 14.14 | 10.67 

विगत तीन वर्षो के दौरान बीएसएनएल तथा एमरीएनएल को 

हुए निवल avert संबंधी oto निम्नलिखित हैः- 

वित्तीय वर्षं लाभ।/हानिः (करोड रुपए मेँ) 

2009-10 (-) 1823 (-) 2611 

2010-11 (-) 6384 (-) 2802 

2011-12 (-) 8851 (-) 4109 

बीएसएनएल तथा एमटीएनएल को होने वाली हानि के कारण 

निम्नलिखित. है :- | 

+ फिक्सड फोन की जगह मोबाइल फोन का उपयोग करे 
तथा मोबाइल क्षेत्र मे wel प्रतिस्पर्धा की वजह से राजस्व 

की हानि हुई है। 
॥ ॥ 

* अन्य प्राइवेट प्रचालकों का gern मे बीएसएनएल तथा ` 

 एमटीएनएल में स्टाफ पर होने वाला व्यय काफौ अधिक 

है। बीएसएनएल 4 यह राशि कूल राजस्व राशि का 

लगभग 50% है जबकि एमरीएनएल मँ 70% से अधिक 

ZI 

* बीएसएनएल तथा एमरीएनएल दोनो ने जी तथा atsae 
-वायरलेस अधिगम के लिए sme स्पेक्टूम प्रभार के 

रूप मेँ क्रमशः 18500 करोड रुपए तथा 11098 करोड 

रुपए की राशि का भुगतान किया है। 

(ग) ओर (घ) बीएसएनएल तथा एमरीएनएलं दोनो कपनियां 
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अपनी भूमि/भवन परिसंपत्तियं कौ विक्री नहीं. कौ हे। तथापि इन दोनों 

कंपनियों ने ऋण लिया दै। विगत तीन वर्षो के दौरान, बीएसएनल 

` तथा एमरीएनलं 3 पूजीगत व्यय केलिए 1320 करोड रुपए की राशि 

का. ऋण लिया है तथा इस ऋण पर 99 करोड रुष् की रशि 

का भुगतान व्याज के रूप म किया है जबकि एमरीएनएल ने अपने 

कर्मचारियों के वेतन/पेशन तथा व्याजं सहित प्रचालनात्मक अपेक्षाओं 

को पूरा करने के लिए अपने aa को पूरा करने के लिए 11264 

करोड रुपए. का ऋण लिया है तथा इसने -अक्तूबर्, 2012 तक इस 

ऋण पर व्याज के रूप मेँ 2064 करोड रुपए कौ राशि का भुगतान 

किया है। 

(ङ) दूरसंचार विभाग बीएसएनएल तथा udu के 

कार्य-निष्यादन कौ समीक्षा आवधिक आधार पर करता है। बीएसएनएल 

तथा एमटीएनएल अपनी वित्तीय स्थिति मे सुधार लने के लिए 

निम्नलिखित उपाय कर रहे है :- 

नीएसणएनएल 

# परियोजना विजय के माध्यम से मोबाइल at बिक्री तथा 

वितरण चैनल को सुदृढ बनाना। 

# EVI मेँ क्षमता मे 15 मिलियन कौ वृद्धि करना। 

« जिला स्तर पर बीएसएनएल के प्रौचाइजियो/ खुदरा विक्रेताओं 

तथा विक्री दलों के साथ साप्ताहिक aon करना। 

# . बिक्री दल के लिए लक्ष्य निर्धारित करना तथा सामग्री, 

` कौ डिलीवरी को सुनिश्चित केरना। 

#* Get विक्री प्रबधक-वार लक्ष्य निर्धारित करना तथा 
| 

` इसकी, निगरानी करना। 

# . अपने नम्बर को बनाए रखते हुए dense करने को 

इच्छुक उपभोक्ता्ओं के साथ अतःसंपकं करने के लिए 

विशेष कैम्प आयोजित करने ताकि उनकी समस्याओं का 

समाधान किया जा सके। । 

« गांवों मे अपनी wes को बढाने कें लिए डाक विभाग 

के साथ करार करके ग्रामीण क्षेत्रों मे नए. fast चैनलों 

को खोलना। 

x उजी डारा wel वाले वायरलेस ब्रोडर्वेड तथा उजी
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डाटा wari वाली सुविधा से युक्त स्मार्ट डिवाइस को 

प्रभावी रूप से बद़ावा देना। 

* समाज कं तिभिन वर्गो की आवश्यकता को पूरा करने 

के लिए मूल्य वृद्धित सेवाओं पर सतत रूप से ध्यान 

देना। 

x भारतीय दूरसंचार विनियामके प्राधिकरण (eg) द्वारा 

निर्धारित किए गए बैचमार्को को अपनाने के लिए सेवा 

at गुणवत्ता संबंधी मानदंडो की निगरानी करना। 

एमरटीएनएल 

* एमरीएनएल विभिन उत्पादो ओर सेवाओं के लिए अपने 

Wes कौ समीक्षा कर रहा है ताकि ee ग्राहकोनुकूल 

बनाया जा सके तथा ये समाज के विभिन वर्गो के 

अनुकूल बनं Wal 

एमरीएनएल ने समाज के सभी वर्गों की आवश्यकता 

को पूरा करने के लिए टेलीफोन fact के सरल भुगतान 

को सुकर बनाने के संबंध मे अनेक उपाय किए FF 

लायल्टी स्कीम ओर कापेरिटर उपभोक्ताओं का विशेष 

ध्यान रखना। 

एमरीएनएल  उपभोक्ताओं कौ शिकायतों को दर्ज करने 

के लिए काल सेंटरं/रेल्प लाइन चला रहा है। ` 

विभिन सेवाओं तथा र्लैँडलाईइनो ओरं मोबाइल से संबंधित 

शिकायतों के लिए अब आनलाइन बुकिंग उपलब्ध है। 

एमटीएनएल के दिल्ली मे संचार हाट ओर मुंबई में 

ग्राहकं सेवा he (सीएससी) है जहां उपभोक्ता विभिन 

सेवा जैसे नई सेवा का पंजीकरण, सेल्युलर कनेक्शन 

का इुप्लीकंट बिल, बिल संबंधी भुगतान, बीसीसी are 

आदि प्राप्त कर सकता है। 

दसकं अतिरिक्त, राष्टरीय aman नीति (एनरीपी 2012) में 

अन्य बातों के साथ-साथ बीएसएनएल कौ एमटीएनएल सहित 

सार्वजनिक aa कौ gare कं लिए निम्नलिखित भूमिका की 

परिकल्पना को गई है :- 

* भारत सरकार gro वित्तपोषित द्विपक्षीय परियोजनाओं के 

, 14 अग्रहायण, 1934 (शक) 

(तुक्य 

2020. 
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कार्यान्वयन सहिते, wets सुरक्षा अथवा अंतरराष्ट्रीय महत्व 

के मामलों मेँ सरकार के उपायो कौ क्षमताओं कौ 

प्रोत्साहन देने/बद़ावा देने कं संबंध मेँ दूरसंचार diaz 

के कार्यनीतिक महत्व को स्वीकार करना। 

कार्यनीतिक ओर प्रचालनात्मक बेहतर आपसी सहयोग की 

पहचान ओर उपयोग करने के लिए दूरसंचार विभाग 

के अंतर्गत सार्वजनिक aa कौ vagal को बदावा देना 

ताकि वे सेवा प्रदान करने, अवसंरचना क सृजन ओर 

विनिर्माण मे विशिष्ट भूमिका निभा adi 

राष्ट्र को सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पर्याप्त सहायता 

प्रदान करते हुए दूरसंचार विभाग/सूचना प्रोद्योगिकी विभाग 

के अंतर्गत संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक दूरसंचार बाजार ` 

मे प्रभावी रूप से सफल बनाने की सुनिश्चिता को 

लिए उनके आपसी लाभ हेतु उनकी वैयक्तिक क्षमता 

का उपयोग करना। | 

परेशान करने वाली alt के 

aay मे विनियम 

श्री संजय a; 

श्री भर्तृहरि महताब : 

श्री एन.एस.वी. fart : 

श्री जी-एम. सिद्देश्वर : 

श्री नामा नागेश्वर wa: 

श्री एल. राजगोपाल : 

श्री ए. गणेशमूर्तिं : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकौ मंत्री यह बताने कौ कृपा ` 

करेगे कि : 

(क) 

(ख) 

विगत तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्षं कं दौरान तथा चालू 
वर्षं मे मोबाइल उपभोक्ताओं/अंशदाताओं को की गई अनचाही/परेशान 

करने वाली कोलो/एस.एम.एस. कौ सरकार/भारतीय दूरसंचार विनियामक 

प्राधिकरण (as) को की मह शिकायतों का व्यौरा क्या है; 

क्या ‘ae ने परेशान करने वाली कलो/एस.एम.एस. 

को रोकने हेतु विनियमो को सुदृढ करने के लिए आम जनता की 

राय लेने के लिए हाल ही एक परामर्श-पत्र जारी किया;
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(ग) af a, तो इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आई ओर इस 

aay मे टाई द्वारा जारी fee गए विनियम क्या है; 

(घ) आज कौ तारीख मे देश में पंजीकृत रेलीमाक॑टसं का ` 

ब्योरा क्या है; 

(ड) क्या कई अनचाही/परेशान करने वाली कलिं/एस.एम.एस. 

अनब निजी/व्यक्तिगत wat से आ @ है; ओर | 

(च) यदि हां, तो ada eto क्या है तथा इस aay 

म सरकार/' टाई" द्वारा क्या सुधारात्मकं कदम उठाए गए saw जा 

रहे रहै? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय म राज्य मंत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) 

भारतीय quran विनियामक प्राधिकरण (टाई) द्वारा दिनांक 1 दिसम्बर, 

2010 को जारी ' दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता विनियम, 

2010' की मार्फत अनचाही/परेशान करने वाली कँलो/एस.एम.एस. 

को नियंत्रित करये के लिए मौजूदा विनियामक प्रणाली निर्धारित कौ 

गई है। उक्त विनियम के सभी प्रावधान दिनांक 27 सितम्बर, 2011 

से लागू feu गए fi ae ने इस विनियामक प्रणाली को सुदृढ 

करने के लिए इन विनियमो ने अनेक संशोधन भी जारी किए है। 

गत तीन वर्षो मे से प्रतयेक वर्षं के दोरान ओर चालू वर्ष मे टाई/सरकार 

@ dea मे ag मोबाइल ग्राहको/^उपभोक्ताओं को मिलने वाली 

अनचाही/परेशान करने वाली कोलो/एस.एम.एस. की शिकायत का 

aia नीचे दिया गया हैः- 

वर्ष अनचाही।/परेशन करने वाली कोलि 

एस.एम.एस. से संबंधित प्राप्त 

शिकायतों कौ कल संख्या. 

- 2009-10 | 515 

2010-11 412 

2011-12 465 

मौजूदा वर्ष (27.11.2012 wh) 786 

(ख) ओर (ग) जी, हां। ट्राई ने अनचहि बाणिज्यिक संदेशों 

(यू.सी.सी.) को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा विनियामक प्रणाली 

को Yes करने हेतु स्टेकधारियो कौ रिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 

5 दिसम्बर, 2012 

^ 

लिखित उत्तर , 568 

दिनांक 3.08.2012 को “दूरसंचार वाणिज्यक संचार ग्राहक प्राथमिकता 

विनियम, 2010 की समीक्षा के बारे म परामर्श दस्तावेज जारी 

किया है। अनचाही/परेशान करने वाली कलो/एस.एम.एस. को नियंत्रित 

करने के लिए स्टेकधारियों के साथ अपेक्षित उपार्यो पर चर्चा करने 

के लिए लिए टाई द्वारा दिनांक 10 अक्तूबर, 2012 को नई दिल्ली 

एक ओपन हाउस परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस ओपन 

हाउस परिचर्चा के दौरान कछ संभावित समाधानं के बारे मे दिनांक 

: 25 अक्तूबर, 2012 तक स्टैकधारियों के पुख्ता विचार मागे गषए। 

परामर्शी दस्तावेज पर॒ निम्नलिखित से जवाब प्राप्त हृएः- 

(i) तीन उद्योग संघ-भारतीय सेलुलर प्रचालक संघ 

(सी.ओ.ए.-एल.), भारतीय एकीकृत दूरसंचार. सेवा प्रदाता 

संघ (ए-यू-एस.पी.आई.), भरतीय इंटरनेट एवं मोबाइल 

संघ (आई.ए.एम.ए.आई. ) 

(i) आठ सेवा प्रदाता-मैससं रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, 

fad रादा टेलीसर्विसिज, Fed भारती एयरटेल, Aad 

वोडाफोन, tad आइडिया, ted एयरसेल, ted a 

एवं भेसर्स .बी.एस-एन.एल., 

(10) बारह ग्राहक सलाहकार समूह-ग्राहक मार्गदर्शन सोसायटी 

CAAA), ग्राहक सरक्षण संघ (AT), 

` श्रमिक at एवं निर्मल वर्गं विकास संस्थान, समर्पित, 

संरक्षण, हरिजन आदिवासी महिला कल्याण समिति, 

अखिल भारतं ग्राहक चैम्बर, अमेन सोसायटी, ग्रामविकास 

परिषद, लोक नीति अनुसंधान केन्द्र (atta), 

भारतीय टेलीरकोम प्रयोक्ता समूह, ग्राहक शिक्षा के हित 

मे स्तैच्छिक संगठन (वी.-ओ.आई.सी.ई.) | 

(iv) तीन व्यक्तियोँ-सुश्रौ राशि अरोड़ा, श्री एस.के. विरमानी, 

श्री सुरेन्द्र tu ओर नौ अन्य art 

टाई ने स्टेकधार्कौ कौ fear को ध्यान मँ रखते हए, 

दिनांक 5 नवम्बर, 2012 को ‘ean वाणिश्यिक संचार ग्राहक 

प्राथमिकता (दखवां संशोधन) विनियम, 2012' जारी किए। 

(घ) दिनांक 29 नवम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार, देश 

मे टाई के साथ 2830 टेलीमार्कटरौं को पंजीकृत किया गया FI 

(ङ) ओर (च) सरकार/टाई को afte है कि रेसी 

प्रार्वेर/व्यक्तिगत नम्बर से अनेक कोल एवं एस.एम.एस. भेजे जा
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रहे है जोकि टाई के साथ टेलीमा्कटर के रूप मे पंजीकृत नहीं 

tl विनियम के अनुसार पहले उल्लंघन के बारे मेँ नोटिस जारी किए 

जाने के नादे दूसरी बार शिकायत मिलने पर एेसे *अपंजीकृत 

टेलीमार्कैररे' के टेलीफोन कनेक्शनों को समाप्त करने का प्रावधान 

है! विनियमो कं उपरोक्त प्राधाना के अनुसार, 148,095 उपभोक्तओं 

को नोटिस जारी feu me है ओर 1,37,052 उपभोक्तओं के कनेक्शनों 

को समापत कर् दिया गया है। 

इस मुदे का समाधान करने ओर परेशान करने वाली कोलो/एस. 

एमएस. को नियत्रित करने हेतु इस प्रणाली को age करमे के लिए 

ae द्वारां स्टैकधारियों के साथ पूर्णं परामर्शं करने के बाद दिनांक 

$ नवम्बर्, 2012 को ' दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता 

(दसवां सशोधन) विनियम, 2012 को जारी करके सुधारात्मक उपायं 

किए गए Zi इस विनियम के तहते किए गए उपायो/विशेष कदमो 

का सार नीचे दिया गया हैः- 

(i) 100 एस.एम.एस. प्रति दिन से अधिक भेजे जाने वाते 

संदेशो पर 50 पैसे प्रति एस.एम.एस. कौ दर से न्यूनतम 

` प्रभार लगाया गया fi सेवा प्रदाताओं को अधिदेश दिया 

गया है कि वे रियायती ed पर प्रति दिन प्रति सिम 

100 एस-एस.एस. से अधिक संदेश भेजने की अनुमति 

ae ग्राहक प्रति सिम 100 एस.एम.एस. प्रति दिन 

से अधिक सदेश भेज सकते है लेकिन एसे भी एस. 

एम.एस. पर न्यूनतम 50 पैसे प्रति संदेश की दर से 

प्रभार लगाया जाएगा। 

(i) ग्राहको मे जागरूकता बढ़ाने के लिए अभिगम प्रदाताओं 

को अधिदेश दिया गया है कि वे आवधिक तौर पर 

अपने ग्राहको को एस.एम.एस. भेजकर सलाह दँ कि 

यदि वे टाई के साथ टरेलीमा्कटर के रूप मँ पंजीकृत 

नही है तो वे कोटं भी वाणिष्यिक संदेश नरह भेज 
तथा प्राइवेर/ व्यक्तिगत नम्बर का प्रयोग करके वाणिज्यिक 

सदेश भेजने से उनके टेलीफोन कनेक्शन कारे जा सकते 

él 

(ii) अभिगम प्रदाताओं को भी अधिदेश दिया गया है कि 

वे टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराते समय meal से 

वचन लं कि खरीदे गए सिम को टेलीमार्करिग उदेश्य 

से प्रयुक्त wel किया जाएगा, 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 570 

(४) safe वाणिज्यिक एस.एम.एस. के बरे में शिकायत 

दर्ज करने के लिए ta संदेशो को अग्रेषित करने के 

लिए बारे मे सरल प्रावधान किए गए है कि जिस 

नम्बर (या एस.एम.एस. के हैडर) से ये संदेश प्राप्त 

हुए है, का संदर्भ देते eu, ta संदेशो ओर उनके प्राप्त 

होने के समय को 1909 पर अग्रेषित किया जीए। 

[हिन्दी] 

गावो मे वी.पी-टी. तथा त्रोडरवैडं सुविधा 

2021. श्री विलास WAAR : 

श्री लालजी टंडन : 

श्री नित्यानंद प्रधान : 

श्री जगदीश शर्मा : 

श्री मानिक टैगोर : 

श्रीमती मेनका गांधी : 

श्री गोपीनाथ मुंडे : 

कमारी मौसम नूर : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौदयोगिकौ मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किं : 

(क) देश में ta गांवों कौ संख्या राज्य-वार कितनी है जहां 

आज कौ तारीख तकर ग्राम सार्वजनिक टेलोफोन (वी.पी.री.) सुविधा 

दी गई है तथा ta गांवों कौ संख्या राज्य-वार कितनी है जहां 

यह सुविधा अभी उपलब्ध कराई जानी शेष है; ` 

(ख) देश के सभी गावो में वी-पी.टी. सुविधा कब तक प्रदान 

किए जने कौ संभावना है तथा इस संबंध मे सरकार द्वारा क्या 

कदम उठाए गए है अथवा उठाए जा रहे है; 

(ग) wa तक fart tad को sisds कनेक्शन की 

सुविधा उपलब्ध कराई गई है तथा कितनी पंचायत को यह 

सुविधा दी जानी शेष है; 

(घ) क्या सरकार ने ‘saa Fam” योजना के अंतर्गत 

सभी ग्राम पचायतों को ्रोडर्बेड-कनेक्शन देने के लिए कोई लक्ष्य 

निर्धारित किया है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध मे सरकार द्वारा क्था प्रयास 

किए जा रहे है?
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संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय र्मे राज्य मंत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) 

देश में 31.10:2012 कौ स्थिति कं अनुसार ta गांवों कौ संख्या 

अनुबध मे दी गई है जहां ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीरी) 

सुविधा दी गई है ओर जहां यह सुविधा अभी दी जानी है। 

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा शेष 

व्यवहार्य गांवों मे वीपीरी सुविधा मार्च, 2013 तक प्रदान किए जाने 

की संभावना रहै। 

(ग). बीएसएनएल द्वारा 157371. पचायर्तो को द्राडर्बेड 

कनेक्शन की सुविधा प्रदान कौ गई है ओर 90493 पंचायतो को ` 

atsts सुविधा अभी प्रदान की जानी शेष है। 

(घ) ओर (ङ) भारत निर्माण चरण-॥ के अंतर्गत ग्राम पंचायत 

को “"ब्रोडरवेड बैडविङ्थ'' प्रदान किए जाने का प्रावधान है, तथापि 

5 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 572 

सरकार ने कुल 2.5 लाख ग्राम taal atets कनेक्टिविटी प्रदान 

करने के लिए 25 अक्तूबर, 2011 को राष्ट्रीय ओंष्टिकल फाइबर 

नेटवर्क (-एनओएफएन) के सृजन हेतु स्कीम को अनुमोदित किया 
है। इस स्कीम का उदेश्य सार्वभोमिक सेवा दायित्व निधि (वृूएसओएफ) ` 

का उपयोग करने हए प्रचायतों तक मौजूदा आष्टिकल फाइबर नेटवरकं 

का विस्तार करना है। इस परियोजना को 2 वर्षो मे पूरा किए जाने 

का प्रस्ताव है। एनओएफएन स्कोम के प्रारंभिक चरण कौ. प्रस्तावित 

लागत लगभग 20,000 करोड़ रु. है। 

एन ओएफएन परियोजना का क्रियान्वयन विशेष प्रयोजन कंपनी 

(एसपीवी) अर्थात भारत afsde नेटवकं लिमिटेड (बीनीएनएल) द्वारा 

faa on ta, जो कि सरकार, बीएसएनएल, रेलटेल ओर पावरग्रिड 

की aad भागीदारी के साथ पूर्णतः Se सरकार के स्वामित्व में 

भारतीय कंपनी अधनियम, 1956 के तहत गदित कंपनी है। इस उदेश्य 

के लिए 25.02.2012 को कपनी का गठन किया मया है। 

विवरण 

31.10.2012 की स्थिति के अनुसार प्रदान किए गए वीपीटी की राज्य-वार संख्या ` 

हिमाचल प्रदेश 17495 

राज्य का नाम जनगणना 2001 के प्रदानं किए गण वीपीरी जो अभी प्रदान 

अनुसार आबाद राजस्व . वीपीटी कौ सं. feu जाने है 

गांवों की सं. | 

1 | 2 3 4 

अंडमान ओर निकोबार | द्वीपसमूह 501 352 149 

| आंध्र प्रदेश | 26613 25078 1535 

असम | 25124 24502 622 

विहार | , 39032 38932 100 

्ारखंड | | । 29354 28807 547 

गुजरात | | 18159 713 1022 

हरियाणा ` 6764 6678 86 

17407 88 
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1 2. 2 3 4 

जम्मू ओर कश्मीर 6417 6383 34 

ales 27481 27449 32 

केरल 1372 1372 0 

मध्य प्रदेश 52117 51986 131 

छत्तीसमद् 19744 18192 1552 

महाराष्ट 41442 40642 799 

मेघालय (पूर्वोत्तर) 5782 5109 673 

| मिजोरम (पूर्वोत्तर-।) 707 704 3 

त्रिपुर (पूर्वोत्तर) 858 858 0 

अरूणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर-॥) 3863 2763 1100 

मणिपुर (पूर्वोत्तर-॥) 2315 2170 145 

नागार्लेड (पूर्वोत्तर -॥) 1278 1263 15 

ओडिशा 47529 44904 2625 

पंजाब 12301 12065 236 

राजस्थान 39753 39410 343 

तमिलनाडु (Carers aie) 13837 13837 0 

चेन्नै aay 1655 1655 0 

उत्तर प्रदेश ` 97942 97774 168 

उत्तराखंड 15761 15366 395 

पश्चिम बंगाल (पश्चिम बगाल सकिल) 37062 36474 588 

कलकाता मेदो 893 613 280 

सिक्किम (पश्चिम ama सकिल) 450 429 21 

कल जोड 5,93.601 5,80312 13,289 
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नागर विमानन उद्योग का पुनरुद्धार 

2022. श्री जिनेन्द्र सिंह बुन्देला : 

श्री भरेन्द्र सिंह तोमर : 

श्री नारनभाई wears : 

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : 

श्रीमती ज्योति yd : 

श्री पी. सी. मोहन : 

श्री पी. सी. गद्दीगौदर : 

श्री WH प्रभाकर : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार का नागर विमानन उद्योग का पुनरुद्धार 

करने कै लिए कोई नए उपाय करने का विचार है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार, विमान कपनी-वार व्यौरा 

क्या है; 

(ग) amity विमान कंपनियो/विदेशी विमान कंपनियों को ` 

घरेलू क्षेत्र मे निवेश कौ अनुमति देने के प्रस्ताव कौ वर्तमान स्थिति 

क्या है; ओर 

(घ) इस संबंध मे रुचि दिखाने वाली विदेशी विमान 

कंपनियों का ब्योरा क्या है तथा इस पर् सरकार को क्या प्रतिक्रिया 

है? | 

नागर तिमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल)ः 

(क) से (ग) सरकार 4 विमानन उद्योग कं जीर्णोद्धार तथा इस 

aa कौ दीर्घकालीन व्यवहार्यतां सुनिश्चित करने कं लिए अनेक उपाय 

किए है। | 

(1) नागर विमानन के क्षेत्र मै तनाव उत्पन करने वाले कारको 

पर चर्चा करने ओर इनके समाधान aA के 

लिए सचिव, नागर विमानन कौ अध्यक्षता मे सचिव, 

पेटोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सचिव, वित्तीय 

सेवाएं, डीजीएफटी, वित्त सचिव तथा संयुक्त सचिव, ` 

नागर विमानन के एकं कार्यं समूह का गठन किया 

गया था। 

इस कार्य समूह कौ सिफारिशों के आधार परं सरकार द्वारा 

निम्नलिखित कदम उठाए गए है : 

5 दिसम्बर, 2012 
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(i) विमानन zaiga ईधन पर ae के युक्तिकरण का मुदा 

राज्य war कै समक्ष saa गया है। 

(ji) विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एयरलादइनों को 

वास्तविक प्रयोक्ता आधार पर एयरलाइनो द्वारा विमानन 

cae ईधन के प्रत्यक्ष आयात कौ अनुमति प्रदान कौ 

हे। 

(ii) मंत्रालय ने विमानन टर्बाइन ईधन के मूल्य निर्धारण 

तथा वित्तीय ea का अध्ययन विशेष्चो से करवाया 

है। gaat रिपोर्ट नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत 

की गई हे। 

(iv) विदेशी एयरलाइनों को घरेलू वाहक की इक्विरी 

मेँ 45 तक निवेश की अनुमत्ति प्रदान की गई 

=) ` । | 

(2) एयरलाइनो को अपनी कार्य पंजी संबंधी आवश्यकताओं 

को पूरा करने के लिए एक बिलियन अमरीकौ ster 

तक ईसीबी कौ अनुमति प्रदान कौ गई FI 

(घ) tar कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं FI 

(अनुवाद 

Wart देशो के साथ भारत के संबंध 

2023. श्री आर. Yaa : 

डौ. रतना डे : 

St. पी. वेणुगोपाल =: 

क्या विदेश मत्री यह बताने कौ कृपां करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने भारत कं पड़ोसी दर्शो, नामतः पाकिस्तान, 

चीन, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबध सुधारने 

के लिए इनके साथ विगत तीन वर्षो तथा चालू वर्षं के दौरान कोई 

wasn किया है; | 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वेर्ष-वार तथा देश-वार व्यौरा क्या 

है; ओर । 

(ग) इसके फलस्वरूप क्या लाभ हुआ अथवा होने की संभावना 

है?
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विदेश मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्रीमती परनीत कौर); (क) 

से (ग) इस प्रश्न से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है ओर 
सभा Wa पर रख दी जाएगी। 

[ery 

राजनयि्को की कमी 

2024. श्री महाबली सिंह : 

श्री अशोक wat: 

डौ. संजीव गणेश नाईक : 

श्रीमती सुप्रिया सुले : 

क्या विदेश मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) उनके मंत्रालय मे राजनयिक स्तर के रिक्तं wt का 

ब्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण रहै; 

(ख) क्या सरकार वर्षं 2018 तक भारतीय विदेश सेवा विस्तार 

योजना के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इस day 
मे सरकार द्वारा क्या कदम sow गए है ओर इस सिलसिले मे ` 

अब awe क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई है; ओर 

(घ) सरकार द्वारा विदेश सेवा मे सर्वोत्तम एवं श्रेष्ठ प्रतिभाएं 

आकर्षित करने कं लिए क्या कदम उठाए गए है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) 

इस समय विदेश स्थित मिशनो/केद्रो मे 25 राजनयिकों के पद रिक्त 

St इनमे से 21 wi के लिए अधिकारियों का चयन किया जा 

चुका है तथा उनके कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। शेष 
रिक्तियों के लिए उचित अधिकारियों के चयन के लिए चयन प्रक्रिया ` 

चल रही hh 

(ख) जी a 

(ग) भारत विदेश सेवा विस्तार योजना कै अंतर्गत इन पदों 

कं 5 चरणों को, निर्धारित समय सीमा के भीतर पहले से ही पूरा 

कर लिया गया है। । 

(घ) भारतीय विदेश सेवा कं लिए भरतीं संघ लोक सेवा आयोग 

द्वारा आयोजित वार्षिक संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा कें माध्यम से 

र् 
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कौ जाती है तथा यह सेवा विविध ast से सर्वोत्तम प्रतिभाओं को 

आकर्षित करने में समर्थ है। विदेश मंत्रालय का लोक राजनय प्रभाग 

विद्यार्थी समुदाय सहित विभिन समुदायो म विदेश नीति qi के बारे 

q अधिक. से अधिक जागरूकता तेथा गहन रूचि का प्रसार करने 

के लिए अभिकल्पित हर प्रकार के संकंदरित कार्यकलापो तथा कार्यक्रमो 

का आयोजन करता है तथा sad भाग लेता है। 

(अनुवाद) 

जे-एन-एन-यू-आर.एम- के अन्तर्गत परियोजनाए 

2025. श्री के. जयप्रकाश हेगडे : 

st मारोतराव सैनुजी कोवासे : 

श्री प्रेमदासं : 

श्री dda. थमस : 

श्री धनंजय सिंह 3 

श्री Uae. Te : 

श्री facet लाल sar : 

श्रीमती ज्योति ya: 
dam. wea: 

बलीराम जाधव : 

पूर्णमासी राम : 

सुदर्शन भगत ` 

एन. चेलुवेरयां स्वामी : 

किरीर प्रेमजीभाईं सोलंकी : 

किरोडी लाल मीणा : 

मिशिकात दुबे : 

हरिन पाठक : 

गोपीनाथ मंडे : 

एल. राजगोपाल : 

दानवे रावसाहेब पारील : 

Ud. नाना पाटील : 

कादिर राणा : 

भरत रामं मेघवाल : 

महेश्वर हजारी `: 

fare सिंह बुन्देला : # 
ॐ 

ॐ 
ॐ 

ॐ 
> 

यैः
 

ॐ 
S
S
K
 

9 
य 

ॐ 
ॐ 
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579 wi के 

श्री देवजी एम. पटेल : 

श्री wa. fara : 

श्री ddl. मोहन : 

श्री. एम. बेणुगोपाल रेडी : 

` श्री अशोक कुमारं रावत : 

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश के विभिन wed म जवाहरलाल नेहरू रष्टय शहरी 

नवीकरण मिशन (जे-एन-एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत कार्यान्वितं कौ 

जा रही परियोजनाओं का राज्य-वार व॒ शहर-वार ब्योरा क्या है; 

(ख) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान जे.एन.एन. 

यू.आर.एम. के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों ओर संस्वीकृत/जारी धनराशि 

का शहर-वार, राज्य-वार, वर्ष-वार ओर परियोजना-वार व्यौरा क्या 

हे 

(ग) क्या राज्य सरकारों के कुछ प्रस्ताव अभी भी केन्द्र ` 

सरकार के पास लंबित रहै; 

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार ओर परियोजना-वार तत्संब॑धी व्यौरा 

क्या है तथा इनके लंबित रहने के क्या कारण है ओर इन प्रस्तावों 

का निपटान कब तके किए जने की संभावना 2; 

(ङ) अगले दो वर्षो के दौरान सरकार का शहर-वार, राज्यवार 

ओर परियोजना-वार कितनी धनराशि स्वीकृतं ओर जारी करने का 

विचार है; | । 

(च) क्या सरकार इन परियोजनाओं की आवधिक आधार पर 

समीक्षा करती है/समीक्षा करने का उसका प्रस्ताव है तथा यदि हां, 

तो तत्संनंधी othr क्या है; | | 

(छ) क्या जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत सभी परियोजना 

समय पर यथोचित रूप से प्रगति कर रही है तथा यदि हां, तो 

तत्संबधी si क्या है; ओर | 

(ज) ` यदि नर्ही, तो इसके क्या कारण = तथा इस संबंध 

मे सरकार द्वारा क्या कारवाई कौ गई wa जा रही है? 

शहरी विकास मंत्रालय मँ राज्य मत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी)ः 

(क) देश के विभिन vet मेँ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीयं शहरी 

नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के शहरी अवस्थापना ओर 
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शासन (यू.आई.जी.) उप-मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं का राज्य 

ओर शहर-वार =o संलग्न विवरण-। मेँ दिया गया हे। 

(ख) जे-एन.एन.यू.-आर.एम. के यू.आई.जी. उप-मिशन के अन्तर्गत 

fea तीन वर्षो ओर वर्तमानं वर्ष के दोरान परियोजनाओं ओर 

स्वीकृत।/ जारी धनराशियो का शहर, राज्य ओर परियोजना-वार व्यौरा 

` संलग्न विवरण-॥ मेँ दिया गया है।. 

(ग) ओर (घ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन 

(जे-एन-एन.यू.आर.एम.) के उप-मिशन शहरी अवस्थापना ओर शासन 

(यू.आई.जी.) के ` अंतर्गत मूल्यांकितं लेकिन स्वीकृत नहीं कौ गई 

परियोजनाओं का राज्य-वार व्योरा संलग्न विवरण-।॥ मे दिया गया 

है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के उप-मिशन यू-आई.जी. के अंतर्गति 

परियोजनाओं पर अनुमोदनार्थं विचार उनके यू.आई.जी. के fewest 

के अनुरूप होने, तकनीकी मूल्यांकन/पालन ओर राज्यो के लिए धनराशि ` 

कौ उपलब्धता के अध्यधीन किया जाता हे। 

(ग) ओर (घ) मिशन ने 31 मार्च, 2012 को 7 साल 

का अपना सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया है ओर सरकार ने 

केवल Patria परियोजनाओं ओर सुधारों को ya कें लिए 

इसकी अवधि 2 वर्ष के लिए यानी 31 ard, 2014 तक बाई 

है। इसके तहत नई परियोजनाओं पर विचार ओर स्वीकृति संबधी 

कोई अधिदेश नहीं है। 

(ड) राज्य/संघ क्षेत्रो ओर शहरी स्थानीय निकाय/चैर स्टेटल 

स्तर पर wan ज्ञापन मेँ यथा उल्लिखित अनिवार्य एवं वैकल्पिक 

सुधार के कार्यान्वयन हेतु लक्ष्यो कौ प्राप्ति ओर उपयोगिता प्रामण-पत्र 

प्राप्त होने के अध्यथीनं जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अतिर्गते 70% तक 

। (केन्द्रीय ओर राज्य/संघ राज्य क्षत्र) अनुदान जारी किया जाता है। 

(च) राज्य want द्वारा परियोजनाओं का निष्पादन ओर 

निगरानी की जाती है। परियोजनाओं कौ प्रगति का मूल्यांकन स्वतन्त्र 

समीक्षा एवं निगरानी ward (आई.आर.एम.ए.), राज्य स्तरीय संचालन 

समिति (एस.एल-एस.सी.) ओर राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (एस. 

एल.एन.ए.) के जरिये किया जाता है। अनुमोदित परियोजनाओं के 

कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा भारत सरकार द्वारा राज्यों द्वार 

प्रस्तुत त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट ओर क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों कं जरिये 

भी कौ जाती है। | | 

(छ) ओर (ज) जे.एन.एन.यू.जर.एम. कं अंतर्गत परियोजनाओं 

का कार्यान्वयन राज्यो द्वारा शहरी स्थानीय निकायो (यू.एल.बी-) ओर



581 प्रश्नों क 

पेरा Rea के जरिए किया जाता है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यु. 

आई-जी. उप-मिशन के अंतर्गत स्वीकृत कूल परियोजनाओं मे से 163 

परियोजनाओं के वास्तविक रूप से पूरा होने की सूचना दी गईं है 

ओर शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन चरणों मे है। 

परियोजनाओं कं कार्यान्वयन मे महसूस कौ गई कदिनाइ्यां 

सह-सुविधाओं के स्थानंतरण, विभिन प्राधिकारियों (रेलवे, वन आदि) 

से अनुमति मिलने मै देरी, क्षमता की कमी, भूमि अधिग्रहण, सविदा 

संब॑धी Ae आदि ओर सुधारों का स्वरूप जटिल ओर कठिन. होना 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 582 

ओर इन्दे पूर्णं करने की स्थानीय frei मे क्षमता न होना है। 

मिशन निदेशालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यो कौ प्राप्ति के लिए क्षमता 

निर्माण उपाय यथा शहरी स्थानीय artista ea के पदाधिकारियों 

का da प्रशिक्षण कार्यक्रम (आर.टी.पी.) आयोजित करना, राज्य स्तर 

पर॒ कार्यक्रम प्रबंधन aed ओर शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर 

परियोजना इकाइयां राज्य स्तर पर स्वतन्त्र समीक्षा एवं निगरानी समिति 

(ओई.आर.एम.ए.) कौ सहायता करना, आदि किए गए zt 

विवरण 

यु.आई जी. कं arta स्वीकृत परियोजना का राज्य ओर शहर वार ah 

राशि लाख रूपए में 

(31.10.2012 कौ स्थिति) 

क्र.सं. राज्य का नाम मिशन शहर अनुमोदित अनुमोदित वचनबद्ध उपयोग के 

का नाम परियोजनाओं लागत ए.सी.ए. लिए जारी 

की संख्या एसी. 

1 1 = 2 3 4 5 «५ 7 2 3 4 5 6 7 

1. आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद 22 257,213.51 88,026.13 59,782.39 

तिरूपति 3 8,498.00 6,798.20 3,996.70 

विंजयवाडा 13 77,809.02 38,904.51 32,057.87 

विशखापदट्रनम 14 155,310.48 77 655.24 64,844.41 

2. अरूणाचल प्रदेश इटानगर ` 3 18,048.20 16,243.38 12 565.15 

3. असम गुवाहाटी 2 31,610.71 28 449.64 24,813.27 

4. विहार बोधगया 2 12,950.06 10360.04 2,590.01 

पटना 6 58,231.35 29,115.69 7,268.93 

5. चंडीगद् | चंडीगढ़ 3 19,119.60 15,297.68 2,684.64 

6. छततीसगद् रायपुर 1 30,364.00 24,291.20 21,862.08 

7. दिल्ली दिल्ली 23 689,456.00 241,308.90 88,746.09 

8. गोवा पणजी 2 7,484.08 5,987.26 1,496.82 

9. गुजरात अहमदाबाद 26 239,038.01 83,663.64 65,328.62 



प्रश्नों के लिखित उत्तर 

19,616.15 

583 | 5 दिसम्बर, 2012 

1 2 3 4 5 6 7 

पोरबन्दर 2 13,811.69 11,049.36 2,762.34 

राजकोर 6 49,646.86 24,225.87 16,800.64 

सूरत 25 | 181,828.77 90,920.54 ` 74,812.17 

वडोदरा 13 76,144.73 37,647.74 29,317.16 

10. हरियाणा फरीदाबाद 4 69,909.02 ` 34,954.51 25,290.42 

| 11. हिमाचल प्रदेश शिमला 5 16 373-68 12,599.75 3,472.84 

12. जम्मू ओर कश्मीर जम्मू 2 14,955.03 13,459.53 5,109.49 

श्रीनगर 3 40,229.00 35,316.10 | 22,955.47 

13. was धननाद 2 42,170.90 21,085.60 8,01 5.28 

जमशेदपुर 1 3,336.24 1,668.12 417.03 

रांची 2 33,978.58 27,182.86 10,256.42 

14. कर्नाटक बंगलौर 38 ` 258 411.07 79,750.80 54,930.38 

मैसूर 9 110,802.73 65 594.95 44,582.57 

15. केरल कोचिन 6 50,922.00 25,461.00 12,105.59 

धिरूवनतपुरम 5 48,867.00 39,093.60 10,925.44 

16. मध्य प्रदेश भोपाल 7 104,042.11 51,552.90 36,014.36 

इन्दर 10 81,264.01 40 632.01 29,222.02 

WITT 4 48,937.00 24,468.50 9,962.91 

उज्जेन 2 11,425.44 9,140.35 4,424.74 

17. महाराष्ट ग्रेटर मुंबई | 26 537,636.73 188,173.55 154,103.79 

नागपुर | 17 149 970.01 74,985.02 38,168.10 

नानदेड 11 71,983.53 57,586.83 52,236.65 

नासिक 6 79,346.56 39,673.28 28,335.64 

पुणे 20 319,277.90 155,378.75 141,119.86 

18. मणिपुर इम्फाल 3 15,395.66 13,856.10 5,542.45 

19. मेघालय शिर्लोग 2 21.795.72 42,750.50 
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1 2 3 4 5 6 7 

20. मिजोरम आर्ईजोल 4 12,772.16 11,494.94 3,857.62 
21. नागालैंड कोहिमा 3 11,594.13 10,434.72 4,061.42 

22. ओडिशा भुवनेश्वर 3 57,325.66 45 860.53 18,584.73 

पुरी 2 23 872.00 17 852.00 4 463.00 

23. पुदुचेरी aad 2 25,306.00 20,244.80 7,502.20 

24. पजासे अमृतसर 5 48 400.00 24,200.00 11,655.51 

लुधियाना 1 24,139.00 12,069.50 4,827.80 

25. राजस्थान अजमेर-पुश्कर 4 50,564.80 40,450.84 24,942.93 

जयपुर् 9 72,208.31 36,104.16 18,318.81 

26. सिक्किम गगरोक 2 9,653.67 8,688.30 6,185.58 

27. तमिलनाडु चेन्नई 35 358,543.57 129,440.63 86,790.88 

कोयम्बरूर 5 87,295.54 41,310.27 26 494.40 

मदुरे 8 84,289.17 41,925.59 32,674.70 

28. त्रिपुरा अगरतला 2 18,047.00 16,043.40 _ 6,417.36 

29. उत्तर प्रदेश आगरा 4 33,108.49 15,758.25 14,290.52 

इलाहाबाद 4 61,751.71 30,875.85 24,008.48 

कानपुर 6 120,422.27 59,843.13 47,594.12 

लखनऊ 7 161,612.97 80 807.44 67,413.13 

मथुरा 3 15,747.37 12,269.28 7,048.24 

मेरठ 3 48.,149.40 23,779.70 16,619.66 

वाशणसी 6 95,569.73 46.326.87 29,250.22 

30. उत्तराखंड देहरादून 5 23,968.61 18,776.56 13,113.00 

हरिद्वार 5 11,667-34 9,334.31 6,180.92 

नैनीताल 4 4,620.27 3,698.22 1,726.79 ` 
31. ) पश्चिम बंगाल आसनसल 11 72,949.71 36,474.85 16 881.52 

कोलकाता 58 612,752.65 214,463.49 107 016.97 

GS” age oad 1 552 6 203,926.52 2,869,702.90 1,829,591.75 



af 2009-10 के दौरान अनुमोदित weit तथा उनके लिए स्वीकृत/जारी धनराशि का RT 

विवरण-॥ 

दिल्ली पर ग्रेड Stet का निर्माण 

(लाख रूपए मे) 

` क्र.सं रज्य का नाम शहर का नाम परियोजनाओं का नाम अनुमोदित वचनेवद्ध 
eT जज ज ज 11 ज्कुोषिति क्नब्ध  स्पयेण के उपयोग के 

` | | लागत UAT. लिए जारी 

WaT, 

1 2 3 4 5 6 7 

1. AY प्रदेश तिरूपति तिरूमाला बाईपास सडक के पूर्वी 1613-00 1290-00 323.00 

an तिरूपति के लिए भूमिगत जल 

निकास स्कौम 

2. आन्ध्र प्रदेश तिरूपति जी.एच.एम.सी. का व्यापक जलापूर्ति 31426.00 . 9000.00 2500.00 

वितरण नेटवकं तथा राजेन्द्र नगर 

म्युनिसिपल सर्कल के प्राथमिकता जोन 

की पहचान करने के लिए dats 

Tata मास्टर प्लान का कार्यान्वयन 

3. अन्ध्र प्रदेश तिरूपति freafa नगर निगमं के लिए बरसाती 4556.00 3645.00 ` 911.00 

जल निकास प्रणाली. | 

4. चंडीगद् चंडीगद् जलापूर्ति फेज-5 Westie को बढाना 13421.00 10738.80 0.00 

5. दिल्ली नई दिल्ली सीविक सेन्टर, जे.एल-एन. मार्ग, fire, 9716.00 3400.60 0.00 

` नईं दिल्ली के पास के क्षेत्रो के लिए 

यातायात प्रबंधन परियोजना 

6 दिल्ली नई दिल्ली रोड न. 56 आई.एस.नी.टी. आनन्द विहार 9600.00 3360.00 840.00 
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10. 

11. 

दिल्ली 

दिल्ली 

दिल्ली 

दिल्ली 

दिल्ली 

नई दिल्ली 

नई दिल्ली 

नई दिल्ली 

नई दिल्ली 

नई दिल्ली 

नोएडा मोड फ्लाईओवर अर्थात सिलिप 

रोड, fra, Hens, साइकिल oH, ओर 

अंडरपास पर तीन अतिरिक्त क्लोवर cag 

“का निर्माण | 

नन्द नगरी के समीप सडक सं. 68 

पर रेलवे लेवर क्रासिंग पर आर.यू.वी. 

ओर आर.ओ.वी. 

दिल्ली नगर निगम के अधिकार aa में 

बहुस्तरीय अपरम्परागते Ue का विकासं 

(ए.एल. न्लाक, Meta बाग, शिव मार्किट 

पीतमपुरा, «aq पीतमपुर, dea मार्किट अशोक 

विहार, मोहम्दपुर गोव, मालवीय नगर मार्किट, 

पी.वी-आर. बसंत लोक, Wadham. साकेत, 

जी-8 राजोरी Tea, ब्लाक-10 सुभाष नगर, 

सी-4 जनकपुरी, अजमल्खोन पार्क, करोल बाग, 

कृष्णा ae कालकाजी, हौजरानी, =pavs 

कालोनी, जंगपुरा, भोगल 

san ओद्योगिक क्षेत्र Pei, ओर 

-H सेन्ट्ल जोन की सडक का 

सुधार ओर सुदृदीकरण 

दिल्ली नगरे निगम के अधिकार क्षेत्र मं 

पाकिग/सडक एवं पार्विग मुहैया कराने के 

लिए ameter एवेन्यू से रिग te तक 

नारोजी नगरं मँ नल्ला को इकना 

8818.00 3087.00 

10286.00 3600.00 

46980.00 16443.00 

14861.00 5201.00 

5120.00 1792.00 

774.58 

900.03 

4110.75 

1300.34 

448.00 

68
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

दिल्ली 

दिल्ली 

दिल्ली 

दिल्ली 

दिल्ली 

दिल्ली 

दिललो 

नई दिल्ली ` 

नई दिल्ली 

नई दिल्ली 

ae दिल्ली 

नई दिल्ली 

नहं दिल्ली 

. नईं दिल्ली 

दिल्ली am निगम के अधिकार क्षेत्र में 

पारकिग/सडक एवं पाकिंग मुहैया कराने के 

लिए ` पुलिस स्टेशन डिफैन्स कालोनी के ` 

पीठे wea गंज से सगि रोड तक ` 
शेख सराय, चिराग दिल्ली पंचशील एनक्लेव, 

ग्रेटर कैलाश-। से होकर. गुजरने वाली प्रेस 

इनक्लेव सडक से नाल्लो को ढकना 

दिल्ली नगर निगम के विभिन जोनों ये 

आर.एम.सी. Yee (फज-।) मुहैया कराकर 

60 फुट आर-ओ-डन्ल्यु. ओर इससे ऊपर 

की सडक का सुधार 

शाहदरा (उत्तरी) जोन मे एस-एस.बी.एल. 

(सहारनपुर-शामली sa लाइन) निकास 

करा पुनरूपेण 

टक सीवर का पुनर्स्थापन | 

अफ्रीका एवेन्यू ओर अरुण आसिफ अली 

रोड पर पफ्लाईओवर 

विवेकानन्द मार्ग, नेशनल मंडेला मार्ग, 

पूर्वी मार्गं we फलाईओवर 

मार्जिनल बन्द रोड, गीता कालोनी, दिल्ली 

पर राजाराम कोहली मार्गं इटरसेक्शन पर 

गरूड ane का निर्माण 

23300.00 

16510.00 

15226.00 

25337.00 

12661.00 

12661.00 

250.00 

8155.00 

5779.00 

5329.00 

8868.00 

4431.00 

4431.00 

87.50 

2038.75 

1444.63 

1332.28 

0.00 

“0.00 

0.00 

0.00 
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19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

दिल्ली 

दिल्ली 

` दिल्ली 

दिल्ली 

दिल्ली ` 

दिल्ली 

गुजरात 

गुजरात 

नई दिल्ली 

नई दिल्ली 

नई दिल्ली 

नई दिल्ली 

नई दिल्ली 

राजकोरा 

अआहमदाकाद् 

ईस्ट दिल्ली मे शास्त्री नमर के समीय 250.00 . 

दीसूसर्द कैनाल पर मार्जिनल बन्द रोड 

ओर मास्टर प्लान रोड के A जवंशन 

पर यातायात के fae संचालन के 

लिए ग्रेड सेपरेटर का निर्माण 

अप्सरा ast के समीप जी.टी. रोड ओर 14147.00 

` सडक सं. 56 के जकशनं WS सेपरेटर 

का निपार्णं 

वजीराबाद दिल्ली के मौजूदा faa के 108740.00 
यमुना नदी अनुप्रवाह पर first ओर 

` इसकौ wre सडको का निर्माण 

बारापुला नाला पर एलादूर्मेट 97000.00 

राजघार पावर स्टेशन पेकेज-॥ के पीके 46900.00 

से शालीमगढ़ wt तक wee फर 
से वैलेडूम रोड पैकेज-। तक रिग रोड 

बाई पास 

एन-एच.-24 क्रोसिग (नोएडा मोड) से 25400.00 

चिल्ला रेगुलेटर तक उत्तर प्रदेश रिग रोड 

का after सुधार 

राजकोर शहर के लिए सीवरेज प्रणाली 19195.12 

फेज-2 भाग-2 

अहमदाबाद मे भद्रकिला का WER 7439.00 

87.50 

4951.00 

38059.00 

33950.00 

16415.00 

8890.00 

9000.00 

2603.65 

0.00 

0.00 

OTOO 

0.00 

0.00 

0.00 

~~~ 

2250.00 

650 08S 6509 91 
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27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33... 

35 8 Re eS 

TST: 

गुजरात 

हिमाचले प्रदेश 

कर्णाटक 

मध्य प्रदेश 

मध्य प्रदेश 

महाराष्ट 

वडोदरा 

वडोदरा 

` शिमला 

मैसूर 

भैसूर 

नासिक 

बडोदरा शहर 4 ara का पुनर्वास 

विकसित करने के लिए बुनियादी सेवाएं 

(क) बरसाती पानी निकासी क्षेत्र (ख) 

जलापूर्ति क्षत्र ¦ | 

. वडोदरा शहर के अजवा क्षेत्र मे जलापूर्ति 

हेतु अनुपूरक डी.पी-आर. 

शिमला, फेज-। के विभिन sit मे at 

San vate तथा मिशिंग ae 4 

Wats Aan का पुनरूद्धार 

बोमाना हली सिरी नगर पालिका परिषदं 

मे भूमिगत निकास सुविधा कराना तथा 

सडक सुधार 

मसूर हेतु बेहतर परिवहन प्रणाली एवं 

नवीन पर्यावरण परियोजना 

wea एवं इरनाकुलम मार्किट Wes 

एवं शहरी नवीकरण परियोजना 

महाकाल एवं गोपाल विरासत aa का 

सुरक्षित संरक्षण एवं विकास 

जबलपुर मे अवस्थापना सुविधाओं के 

विकास के लिए बरसात wit निकास 

(aint नाला स्रहित) का डी.पी.आर. 

` भूमिगत सीवरेज परियोजना पैकेज-॥ 

-- 16789.88 

2059.26 

5474.00 

2270.00 

` 3945.00 

2210.00 

4739.00 

32649.00 

17182.92 

8394.94 

605.50 

3880.00 

1176.00 

3156.00 

1105.00 

3791.20 

16324.50 

8591.46 

2098.73 

151.37 

970.00 

294.00 

789.00 

276.25 

947.80 

4081.12 

2147.87 
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36. महाराष्ट ग्रेटर मुर ग्रेटर मुम्बई कं नवी WR aU में 4986.86 1745040 | 436.35 

aa कचरा प्रबन्धन 

37. मणिपुर इम्फाल इम्फाल शहर के लिए वर्षा जलः 10250.13 9225.12 2306.28 

निकासी कार्यक्रम 

38. ATS कोहिमा कोहिमा मे एकीकृत सड़क ओर agente 5042.43 4538.19 1134.55 

पाकिग परियोजना 

39. ओडिशा पुरी पुरी कस्बे के लिए ठेस बरसाती पानी 7182.00 4500.00 1125.00 

व्यवस्था 

40. पजाब अमृतसर aes सिटी aa, अमृतसर के लिए मौजूदा 4578.00 2289.00 572.25 

| जल आपूर्ति प्रणाली का पुनरस्थापन 

41. सिविकिम गगरोक वृहत गंगटोक के लिए Hed पानी की 7261.66 6535.49 1663.87 

मुख्य ae ओर जल शोधन संयंत्र का 

उननयन ओर आधुनिकोकरण 

42. तमिलनाडु कोयम्बरूर शहरी am निगम (फेज-।) वर्षा जल 22675.00 9000.00 2250.00 

. निकासी व्यवस्था 

43. त्रिपुरा अगरतला सीवरेज ओर जोन (प्राथमिकता 1 क्षेत्र) 10221.00 9000.00 2250.00 

के लिए data ओर सीवेज शोधन 

स्कीम ७ 

44. उत्तर प्रदेश आगरा आगरां सीवरेज स्कीम पार्ट 19592.00 9000.00 2250.00 

45. उत्तर प्रदेश मेरठ मेरठ शहर के सीवरेज जोन-5 ओर 7 18589.00 9000.00 2250.00 

मे सीवरेज art 
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46. उत्तर प्रदेश वाराणसी वाराणसी शहर के वरुण क्षेत्र पार हेतु 20916.00 9000.00 2250.00 

जलापूर्ति घटक (प्राधमिकता-2) 

47. उत्तर प्रदेश मथुरा मथुरा मे एकीकृत ठोस कचरा प्रबन्धन 6035.77 4500.00 1125.00 

48. उत्तराखंड देहरादून एल जोन के लिए देहरादून सीवरेज 6283.00 4628.00 1157.00 

स्कीम (फोज-1) | 

49. पश्चिम बंगाल आसनसोल दुर्गापुर मे रघुनाथपुर से gra ओर 9492.26 4746.13 1186.53 

अकदारा से फली ओर तक सडक का 

निर्माण, चौडा करना ओर सुधार. 

50. , पश्चिम बगाल कोलकाता रानीगंज नगरपालिका के लिए dat 4008.82 2004.41 501.10 

| परियोजना 

51. पश्चिम दगालं कोलकाता 30 एम.जी.-डी. धापा जल शोधन संयत्न 21555.27 7544.34 1886.06 

के कमांड जोन में व्यापक fan नैरवकं ) 

52. पश्चिम बंगाल कोलकाता WS! नगरपालिका क्षेत्र के लिए 24970.42 8739.65 2184.91 

जलापूर्ति स्कीम 

53. पश्चिम बंगाल कोलकाता Saat स्केवयर का पुनरूद्धार 2062.00 721.70 180.43 

54. पश्चिम बंगाल कोलकाता बीधन नगर कोलकाता मेँ निकास ओर 2358.45 ` 825.46 206.37 

सीवरेज परियोजना | 

55. पश्चिम बगाल . कोलकाता कोलकाता. मेँ बज नगर पालिका क्षेत्र में 3480.16 1218.05 304.51 

वर्षा जलं निकास स्कोम 

56. पश्चिम बंगाल कोलकाता दुर्गापुर के लिए 247 जलापूर्ति (फेज-3) 12681.40 6340.70 1585.18 

पश्चिम बगाल कोलकाता eel नगर पालिका, आसनसोल यू.ए. 13370.60 1671.33 57. 

के लिए 24x7 जलापूर्ति. स्कीम 

6685.30 
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58. पश्चिम बंगाल कोलकाता चदानाघर नगरनिगम के लिए जलापूर्ति 1369.41 479.29 119.82 
प्रणाली कौ मिटरिग 

59. पश्चिम बंगाल कोलकाता बेली नगर पालिका कोलकाता के लिए 13849.36 4847.28 0.00 

सतही जल आपूर्ति स्कीम 

60. पश्चिम बंगाल कोलकाता विधाना am निगम क्षेत्र के लिए 1915.53 670.44 167.61 

बरसाती जल नालियां 

< 
{~
 

कुल 923458.71 387402.60 62341-56 

वर्षं 2010-11 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं तथा उनके लिए स्वीकृत/^जारी धनराशि का व्यौरा 

1. . दिल्ली नई दिल्ली यमुना मदी मेँ प्रदूषण को कम करने के 135771.00 47520.00 11880.00 
लिए तीन मुख्य नार्लो नामतः नजफगद्, 

सपलीमेट्री एवं शहादरा के साथ इंटरसेक्टार 

सीवर बिदछठाना। 

2. गुजरात पोरबन्दर पोरबदर मे जलापूर्ति का संवर्धन 2631.04 | 2104.84 526.21 

3. ्ारखंड जमशेदपुर जमशेदपुर शहरी समूह A एकीकृत aa 3336.24 1668.12 417.03 

कचरा प्रधन प्रयोजना 

4. मध्य प्रदेश इन्दौर sx नी.आर.री.एस. फेज-। का रीवर 18000.00 ` 9000.00 0.00 

mee कोरिडोर 14.30 km । 

5. तमिलनाडु चेन चेनई मे कोयम्बद्ू फेज-2 मे अतिरिक्त 11610.00 4063.50 0.00 

120 एम.-एल-डी. सीवेज शोधन संयत्र का ` 

निर्माण ओर उसे चालू करना 

6. उत्तराखंड नैनीताल नैनीत्ताल मे एकौकृत ठोस कचरा प्रबंधन 931.00 744.80 186.20 
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7. उत्तराखंड हरिद्वार हरिद्रा मे जोन सी-2 मे data प्रणाली 2698.00 2158.40 0.00 

8. उत्तराखंड after atx मे जोन सी-2 4 सीवरेज प्रगाली 748.33 598.66 ` 0.00 

9. सश्चिम बंगाल कोलकाता कमरहारी नगर पालिका कोलकाता के लिषए 6733.87 2356.85 591.24 

aren पानी निकासी स्कीम | 

10. पश्चिम बंगाल कोलकाता कोलकाता मेट्रो पोलीरन क्षेत्र मे उल्टादगा 25291.00 8851.85 2212.96 
8 + 

से गोरिया तक बी.आर.री.एस.-15.50कि.मी. 

11. पश्चिम ane कोलकाता पनीहंरी नगरपालिका कोलकाता के लिए 24602.30  8610.81 2152.70 

2477 जलापूर्ति स्कीम 

12. पश्चिम बंगाल कोलकाता Wa रोड चंदाना घर के साथ-साथ 3257.00 1139.95 284.95 

| ईस्टन रेलवे मुख्य लाहन पर॒ प्लाई 

ओवर का निर्माणं 

13. पश्चिम बंगाल कोलकाता को-एम.ए. मे बराकपुर कल्याणी-दमदम 31457.00 11009.95 2752.49 

एक्सप्रेसवे सडक परियोजना 

14. पश्चिम बगाल कोलकाता काजी नरुल इस्लाम एवेन्यू पर YE 20658.85 7230.60 ` 1807.65 

से जोर मदिर तक भूमोपरिं after 

15. पश्चिम बंगाल ` कोलकाता कोलकाता शहरी क्षेत्र मेँ अपर बगजोला 5131.12 1795.89 ` 0.00 

नगर का सुधार 

16. पश्चिम बगाल कोलकाता ` कोलकाता शहरी क्षेत्र मे बडा नगर 3587.39 1255.59 0.00 

पालिका aa के लिए बरसाती जलं 

निकास 

कूल 296444.14 110109.81 22811.47 
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सीवरेज प्रणाली 

2 3 4 5 € 7 

वर्ष 2011-12 क दौरान अनुमोदित परियोजनाओं तथा उनके लिए स्वीकृत^जास धनराशि का ब्योरा. 

अन्ध्र प्रदेश तिरूपति ` तिरूपति नगर निगम ठोस कचरा प्रबंधन 2329.00 1863.20 0.00 

आन्ध्र प्रदेश विशाखापटरनम ग्रेटर विशाखापटनम नगर निगम (shat. 8349.00 4174.50 0.00 
wat.) के Gea aa के दक्षिण-पश्चिमी 

सेक्टरो के बचे हुए क्षेत्र मेँ 24 घंटे जल 

आपूर्ति का कार्यान्वयन 

गुजरात पोरबन्दर - पोरबन्दर मिशन शहर के लिए भूमिगम 11180.65 8944.52 0.00 
जल निकास (सीवरेज) परियोजना 

गोवा पणजी पणजी शहर के लिए विरासत का संरक्षण 362.25 289.80 72.45 

गोवा पणजी गोवा मे पणजी शहर के नगर निगम 7121.83 5697.46 0.00 
अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पणजी शहर । 

ओर आस-पास के क्षेत्र हेतु जल आपूर्ति 

हिमाचल प्रदेश शिमला गाव भरियाल, तहसील जिला शिमला में 1050.62 840.50 0.00 
ठेस कचरा प्रबंधन संयंत्र के लिए सेनिरी 

ढलाव स्थल 

जम्मू ओर कश्मीर जम्मू ग्रेटर जम्मू शहर कं डिविजन क के 2032.03 1828.83 0.00 
बाकी बचे फोज-॥ के लिए व्यापक 

सीवरेज स्कीम 

कर्नाटक मैसूर चामराजेन्द्र जियोलोजिकल mda मेँ aad 330.00 264.00 0.00 
ओर वर्षा जल संचयन के माध्यम से 

जल प्रधन 

महाराष्ट अबरनाथ नगर पालिका परिषद के लिए 10941.57 3829.55 0.00 
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10. मिजोरम आईजोल शहरी सडक फेज-। मे सुधार ओर 3873.40 3486.06 0.00 

चोडा करना 

11. मिजोरम आईजोल वैवाकौन से मिजोरम विश्वविद्यालय तक 1907.64 1716.88 0.00 

| चौडा ओर सुधार करना 

12. मिजोरम आर्ईजोल आइजोल सिटी रिग रोड से निकले छोटे 5309.32 4778.38 0.00 

art ea म सिहमुई a मिजोरम 

विश्वविद्यालय 

नागालैड कोहिमा कोहिमा शहर फेज-! . के लिए वर्षा जल 4026.10 3623.49 905.87 

निकास विकास स्कीम 

14. उत्तराखंड नैनीताल  राजभवन का पुनरुद्धार ओर संरक्षण 1182.27 945.82 236.45 

15. पश्चिम बंगाल कोलकाता कोलकाता में उलबेरिया नगर पालिका के 12478.23  4367.38 1091.85 

लिए जल आपूर्ति परियोजना (फेज-॥) 

16. पश्चिम बंगाल कोलकाता कोलकाता महानगर के भीतर भटपारा 1293.00 452.55 0.00 

नगरपालिका के वाड सं. 5678 में 

ae पारा रोड, कल्याणी राजमार्गको 

जोडने वाली ut. ant रोड पर रेल 

प ओवर त्रिज-9 (आर.ओ.बी.) । 

17. पश्चिम ` बंगाल कोलकाता कल्याण रेलवे स्टेशन के पास aa रर्मिनल 650.69 227.74 0.00 

18. पश्चिम बंगाल कोलकाता आदी गंगा कोलकाता के शुरू A ई.एम. 10016.62 ` 3505.81 0.00 

wea कनेक्टर पर॒ कमलगाजी इंटरयैक्शन 

पर चार तलेन का फ्लाई ओवर 

19. ay बंगाल कोलकाता ` दुर्गापुर मँ माया बाजार से होकर गम्मन 7781.79 3890.89 0.00 

faa से गांधी We (एन-एच.-2) तक 

. रोड का सुधार, उननयन ओर सुदृदीकरण 
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20. पश्चिम बमाल कोलकाता 

21. पञ्विम बगल कोलकाता 

22. पश्चिम are आसनसोल 

23. पश्विम ae कोलकाता 

24. पश्चिम बगालं कोलकाता 

25. पश्चिम जगाल कोलकाता 

26. पश्चिम बंगाल कोलकाता 

See 
समन

 
न 

न 
व्य 

पचिम बगाल कोलकाता 

मध्यम uM, न्यू 

ब
 

er
 

ee 

ओर बरसात कं 44547.77 
15591.72 

नगर निगम Heal हेतु टा स-म्युनिसिपल 

जल आपूर्ति परियोजना 

Aaa. गद ओर खस्दन, के नगर आपूर्ति 19484.00 ` 6819.40 
0.00 

निगम कस्बौ हेतु टंस-्युनिसिपल जल परियोजना 

आसनसोल भै जुबली छना से एस-सी-- 
4316-61 

2158.30 
0.00 

aa गेट तक Wes का YR ओर 

५ लेन तक चौडा कस ओर yee 

लज tH WT fasta बाजार an 25573.00 
8950.55 

0.00 

बाटानगर कै नीच भूमोपरि रोड का निर्माण 

नवादीमंयां ओद्योगिक aah क्षेत्र (ए. 624.34 
218-52 

0.00 

AMAL) के aed a 4 HPA 

विल्डंम/कौफिरेरिया सहितं बस टर्मिनस काः 

- Frain 

सेदेषुर से एम.बी- रोड तक बैरकपुर कल्याणी 4433.49 
4551-72 

0.00 

दमदम एक्सप्रेस रोड परियोजना (फोज-) 

मध्यम ग्राम नगर पलिका, कोलकात ` 7204.37 
7521.53 

0.00 

के लिए वर्षा जल निकास प्रणाली 
| 

बरसातनगर पालिका, कौलकात। के लिए 8548.33 
2991.92 

0.00 

एकौकृते aay जल निकास प्रणाली 

क
 

----
--न्

--न-
 95531.02 2306.62 

af 2012-13 क दौरान अनुमोदित यरियोजनाओं तथा उनकं लिए स्वीकृत/जायी ` धनराशि का ART 

निन नै 31 AM, 2012 को अपना सामान्य कार्यकाल पूर कर लिया है ओर सरकार a केवल निर्माणधीन afar 
ओर सुधारो को पूरा करने के लिए इसकी अवधि 

2 वर्षं के fe यानी 31 माच 2014 तक बडाई है\ gah तहत नई ्रियोजनाओं पर विचार ax स्वीकृति संबधी कोई अधिदेश नरह हे 
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विवरण-॥॥ 

क्र सं. रज्य का परियोजनां का नाम परियोजना लागत 

(लाख रूपए मे) 

1. आन्ध्र प्रदेश ग्रेटर विशाःसापदूनम नगर निगम मे जलापूर्ति प्रणाली का विस्तार तथा ओद्योगिक उपयोग . के लिए खर 21289.00 

जल का पुनःचक्रण ओर पुनःउपयोग (पैकेज!) | 

2 आन्ध्र प्रदेश | साईर्किल लेन, फटपाथ ओर सार्वजनिक ated स्कौम का का्यन्वियनं 1000.00 

3. गुजरात जे-एन.एन.यू.आरएम. के. अंतर्गत ईस्ट जल निकास जोन के तहत करंज सीवेज शोधन संयत का विस्तार 4158.60 

4 गुजरात  जे.एन.एन.यू.आर.एम. के sate नार्थं जल निकास जोन के तहत  सिंगापौर Waa शोधन संयंत्र का विस्तार 5922.31 

5. गुजरात सूरत नगर निगम, सुरत के ईस्ट जोन के लिए जल आपूर्ति प्रणाली 5590.51 

6. गुजरात अहमदाबाद शहर कौ date प्रणाली के ater (EVA आधारित) के लिए डी-पी-आर. ` 2367.35 

7. गुजरात ` अहमदाबाद शहर कौ Hata प्रणाली के आटोमेशन (एस.सी.ए-डी.ए. आधारित) के लिए डी.पी-आर. 3439.14 

8. गुजरात जंगलौर, कर्णाटक मे कित्तूर रानी चनमा सकिल मे ग्रेड सेपरेटर का निर्माण 3200.00 

9. ्ारखंड जमशेदपुर शहर के लिए dats परियोजना 14698.8 

10. Was धनबाद कौ arate स्कीम | 28081.7 

11. महाराष्ट नागपुर के लिए नार्थं dita जोन परियोजना 27052.00 

12. नागार्लैड एन-एच.-61 से नार्थं पिफल्ड स्कूल तक सडक कं साथ रिटिनिग वाल का निर्माण 147.26 

13. पश्चिम बंगाल महेशताला नगर निगम क्षेत्र के लिए व्यापक जल आपूर्ति THIN (फंज-॥) 33122.1 

14. पश्चिम सगल रिशरा नगर पालिका कै लिए वर्षा जल निकास cay 6304.5 

1s. पश्चिम बंगाल . बरूईपुर की जल निकास ain 6086 

16. पश्चिम बंगाल कोलकाता मेताजी सुभाष we बोस अंतररष्वरीय हवाई पत्तन के लिए वर्षा जल निकास स्कीम 3364.51 

17. पश्चिम बंगाल एकीकृत वर्षा जल निकास प्रणाली राजाहट गोपालपुर नगर पालिका 9476.1 
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613 प्रश्नों के 

(हिन्दी ` 

असुरक्षित रन-वे 

2026. श्री जगदीश wat : 

एस. पक्कीरप्या ; 

विलास मुत्तैमवार : 

wet लाल मंडल : 

हरिश्चद्र चव्हाण : 

ओ. एस. मणियनं : 

श्री राम सिंह कस्वां : 

> 
ॐ 

अ 
> 

ॐ 

क्या नागरे विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या देश के fanaa पर कई रन-वे/विमानधावन- 

पटिटियां आसानी से विमान उतरने ओर उड़ान भरने कौ दृष्टिसे या 

तो staked है या wel है; 

(ख) यदि हा, तो तत्संब॑धी विमानपत्तन-वार विमान पट्टी -वार 

an क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध मे कोई adem किया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी oho क्या है तथा यदि नही, 

तो इसके क्या कारण रहै; 

(ङ) देश मे विभिन विमानपत्तनो के रन-वे को 

सुधारने/आधुनिक बनाने/विस्तारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या 

कदम व्ठाए गए है; ओर 

(च) मरम्मत/ पुनरुद्धार कार्य कब तक शुरू/पूर्ण किए जाने 

कौ संभावना है तथा इस पर विमानपत्तन-वार तथा विमानपटूटी-वार् 

कितना व्यय होने की संभावना है? 

नागर विमानन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल); 

(क) कोई भी प्रचालनिक एयरोडम असुरक्षित न्ह है। एयरदोम पर 

उपलब्ध सेवाओं से संबंधित सूचना को एयरलाइन प्रचालकों द्वारा उपयोग ` 

के लिए वैमानिक सूचना प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशित की जाती 

cf इने लागू मानक स्तरो का अनुपालन न feu जाने संबंधी सूचना 

शामिल है। प्रचालनात्मक मिटीगेशन sori समेत विमान की किस्म 

के लिए सुविधाओं कौ उपलब्धता ओर उनकी उपयुक्तता का आकलन 

करने के पश्चात विमान प्रचालकों द्वारा विमान का प्रचालन किया 

14 अग्रहायण, . 1934 (शक) लिखित उक्नर 614 

जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (waa) के सभी 

प्रचालनात्मक हवाई अड्डों पर रनवे कौ लंबाई घोषित है जहां पर 

अनुसूचित seri का प्रचालन सुरक्षित है। 

(ख) प्रश्न नहीं sad 

(ग) डीजीसीए (विनियामक) तथा एएआई के विमानन संरक्ष 

निदेशालय दवारा नियमित रूप से निरीक्षण किए जाति है ओर तदनुसार 

कारवाई कौ जाती है। 

(घ) प्रश्न नर्हीं उठता। 

(ङ) ओर (च) रनवे का विस्तार ak आधुनिकौकरण, बडे 

आकार वाले विमान कं Wa हेतु एयरलाइनों द्वारा अनुमानित अपेश्षाओं 

ओर राज्य सरकार द्वारा एएआई को भूमि उपलब्ध कराए जाने/हस्तांतरित 

किए जाने के अध्यधीन किया जाता है। राजस्थान में जयपुर हवाईअड्डे 

पर बडे आकार वाले विमान के प्रचालन् हेतु 76.47 करोड रूपये 

कौ लागत से रनवे का विस्तार ओर सुदृढीकरण fea wm रहा है 

ओर मार्च, 2015 तक कार्यं पूर्णं होने का लक्ष्य रखा गया है। महाराष्ट 

मे गोदिया हवाई अड्डे पर रनवे ओर समानांतर टैक्सी da के विस्तार 

का कार्य 34.49 करोड रूपये कौ लागत से किया जारहा है ओर ` 

जून, 2013 तक कार्य पूरा होने कौ संभावना है। 

सार्बभौमिक सेवा बाध्यता निधि 

2027. श्री रवीन्र कुमार पाण्डेय : 

श्री रतन सिंह : 

श्री पी. लिंगम : 

at गुरदास दासगुप्त : 

राजकुमारी रत्ना सिंह : 

श्री अशोक कुमार रावत : 

श्री हरीश चौधरी : 

क्या संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे कि : 

(क) सार्वभोमिक सेवा बाध्यता निधि (यूएसओएफ) के लक्ष 

ओर उदेश्य क्या है तथा सरकार द्वारा विगत तीन वर्षो के दौरान 

तथा चालू वर्षं मे टेलीकौँम आपरेररो से एकत्र एवं se तितरित 

धनराशि वर्ष-वार व कपनी-वार कितनी है तथा प्रत्येक after द्वारा 

इस अवधि में वर्ष-वार तथा कपनी-वार क्या-क्या कार्य किए गण;



615 प्रश्नो के 

(ख) क्या कुछ रेलीर्कोम कंपनियां यू.-एस.ओ.एफ. के अंतर्गत 

अनुदान प्राप्त करने के बावजूद अपने नियत दायित्व पुरे नहीं कर रही 

ह; | 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा विगत तीन 

वर्षो तथा चालू वर्षं के दौरान चूककर्ता ओंपरेररौँ के विरूद्ध सरकार 

द्वारा आपरेटर-वार क्या कारवाई कौ गई है; 

(घ) विगत तीन वर्षो तथ चालू at के दौरान, आज तक, 

यू.एस.ओ.-एफ. के अंतर्गत न की गर्ह धनराशि का राज्य-वार ब्योरा 

क्या है तथा प्रत्येक राज्य द्वारा शेष धनराशि किस प्रकार उपयोग में 

लाई जा रही है 

(ङ) क्या anges संहित कुछ राज्यो ने शेष/खर्च नं की गई 

यू.एस.ओ.एफ. राशि कौ उपयोग कौ स्वीकृति मांगी है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार व्यौरा क्या है तथा 

इस पर सरकार al क्या प्रतिक्रिया है? 

संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा पोत 

परिवहन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) ; (क) सार्वभोमिक 

सेवा दायित्व निधि (यू.-एस.-ओ.एफ.) कौ स्थापना ग्रामीण तथा दूरस्थ 

ait मँ जनता को वहनीय तथा उपयुक्त दरो पर विभिन दूरसंचार 

सेवाओं (लुनियादी, मोबाईल, त्रंड्बैड, आषप्टिकल wear कंबल 

(aera) अवसंरचना आदि कौ उपलब्धता प्रदान करने के मूलभूत 

उदेश्य के साथ की गई थी। 

सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान एकत्रित 

कौ गई ओर दूरसंचार प्रचालकों को संवितरित की गई निधियों का 

ब्योरा संलग्न विवरण-। ओर संलग्न विवरण-॥ में दिया गया है। 

पिछले तीन वर्षो कं दौरान युएसओएफ द्वारा किए गए कार्यो 

का व्यौरा संलग्न विवरण-॥ मँ दिया गया है। 

(ख) ओर (ग) जी नहीं। तथापि, केपनिर्यो द्वारा यूएसओएफ 

स्कीमों के क्रियान्वयन मे विलंब हुआ ti एेसे विलंब के लिए इन 

कपनिर्यो प॑र. संबंधित कपनी के साथ हस्ताक्षरित करार (Ht) के ` 

प्रावधानों केः अनुसार वित्तीय जुर्माना लगाया गया हे। 

उपर्युक्त कं अतिरिक्त, नवम्बर, 2010 से फरवरी, 2011 कं दौरान 

fad रिलांयस कम्यूनिकेशन्स लि. ओर ted रिलायंस टेलीकम लि. 

द्वारा यू.एस.ओ.एफ. हार वित्तपोपित अवस्थर्लो क्रमशः 1191 ओर 228 

5 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 616 

पर अपने मोबाइल बेस टद्राससीकर स्टेशनों (नीरीएस) को स्विच ath 

कर देने के कारण संबंधित Aa मे मोबाइल सेवाओं मे निलबन/व्यवधानं 

Bt 

इन कंपनियों द्वारा अपनी सेवाएं बदं कर देने के कारण मोबाइल 

सेवाओं मे व्यवधान कौ अवधि के संबंध मे ted रिलायंस कम्यूनिकेशन्ष 

लि. पर 4,63,22,000 रूपए तथा dad रिलायंस टेलीकोमि लि. पर 

1,07,67,500 रूपए का वित्तीय जुर्माना लगाया गया है ओर वसूल 

किया गया है। देखा, यू.एस-ओ.एफ-. द्वारा इन कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित 

किए गए करार के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। 

यूएसओएफ स्कीम के “ta आऊट'' मे विलंब के few 

यूएसओएफ द्वारा लगाए गए ska सूल किए गए वित्तीय जुमनि 

(परिशोधित नुकसानी) का ada ब्योरा संलग्न विवरण-।५ मेँ दिया 

गया है। 

(घ) ¢) Geese के अतर्मत एकत्रित feat का उपयोग 

केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जत्रा है लेकिन इन निधियो का उपयोग 

राज्य सरकारों द्वारा नहीं किया जाता। विभिन दूरसंचार कंपनियों से 

युएसओएफ के अंतर्गत एकत्रित कौ गई ` निधयो का उपयोग केद्रीय 

सरकार द्वारा देश कं ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रो में दूरसंचार सेवाएं प्रदान 

करने हेतु विभिन eat के क्रियान्वयन मेँ किया जा रहा है। 

(iy दिनांक 31.10.2012 तकं यृएसओएफ के तहत कूल ` 

47,035.33 करोड़ रुपए की निधियां एकत्र कौ गई । दिनांक 31.10. 

2012 तक यूएसओएफ के माध्यम से 15,489.53 करोड रुपए कौ 

आर्थिक राजसहायता संघितरित की गई है तथा भारत संचार निगम लि. 

को एलएफ ओर स्पेक्ट्रम gurl की प्रतिपूर्तिं हेतु 6,948.64 करोड 

रुपए का भुगतान किया गया है। इस प्रकार दिनांक 31.10.2012 तके 

युएसओएफ की कुल 22,438.17 करोड रूपए की राशि का उपयोग ` 

किया गया है तथा उपलब्ध रेष धनराशि 24,597.16 करोड रुपए 

है। 

(ii) - 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को “"ब्रोडवैड कनेक्टिविरी '" 

प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आष्टिकल फाइबर Fea, (एनओएफएन) 

को यएसभएफ द्वारा दो वर्षो ने 20,000 करोड़ रुपए की अनुमानित 
लागतं पर वित्त-पोषण किया जाएगा। शेष निधियों का उपयोग यृएसओएफ 

कौ अन्य चल रही ओर आगामी wi के क्रियान्वयन हेतु किया 
जाएगा। 

(ड) जी, ae 

(च) उपर्युक्त (ड) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।
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विवरण 

लिखित उत्तर 618 

Tea. द्वारा पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्षं की दूसरी तिमाही तक के दौरान एकत्रित गिधिया। 

(रूपए करोड मँ) 

प्रचालके का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 कौ दूसरी तिमाही 

We 2012-13 

1 2 3 4 5 

आदित्य बिडला टेलीकोमि लि. 11.55 17.85 0.00 0.00 

एयरसेल लि. 74.35 102.78 113.10 58.00 

एयरसेल सेलुलर लि. 19.04 21.80 20.56 9.93 

unde atste सर्विसेज प्रा. लि. 0.04 0.15 0.34 0.13 

एलायस इन्फ्रारेक प्रा. लि. 0.00 0.01 0.02 0.00 

अपना टेलीलिक प्रा. लि. 0.00 0.01 0.00 0.00 

अरविंद fica | प्रा. लि. 0.11 0.01 0.00 0.00 

आर्या आफेशोर सर्विसेज 0.01 0.00 0.00 0.00 

आर्यां आमनीर्योकि रेडियो defen सर्वसेन प्रा. लि. 0.01 ¦ 0.57 0.61 0.42 

आर्यदूत टरासपोर्ट प्रा. लि. 0.06 0.00 0.00 0.00 

एशियोनेर सेटलाईट कम्यूनिकेशन्स लि. 0.01 0.13 0.01 0.07 

एस्दट्रोनेरवकं इंडिया | प्रा. लि 0.00 0.02 0.00 0.01 

एटी एंड टी ग्लोबल नैटवकसं सर्विंसेज 20.43 23.09 27.31 17.41 

अननै aia रैक्नोर्लोजी प्रा. fa. 0.00 0.01 0.01 0.00 

बीम कंबल सिस्टम प्रा. लि. 0.02 0.02 0.11 0.05 

भारतीय एयरटेल लि. 1518.01 1594.12 1753.51 897.86 

भारतीय हेक्सार्कोम लि. 90.40 99.51 112.98 56.34 

भारतीय टेलीवेन्वरस लि. 2.47 2.38 2.51 1.60 



| लिखित उत्तर 

0.00 ` 

619 Wal को 5 दिसम्बर, 2012 620 

1 2 3 4 5 

भीलवाडा टेलीनेर सर्विसेज प्रा. लि. 0.03 0.03 0.03 0.02 

spre feo 0.01 0.01 0.00 0.02 

बी-पी.एल. मोतादल कम्यूनिकेशन्स लि. 23.85 2676 25.58 9.76 

atsas पेसनेट fea प्रा. fa. 0.00 0.00 0.01 0.00 

ब्रोडलाईइन इन्फोसर्विसेज प्रा. लि. 0.00 0.00 0.16 0.00 

बीएसएनएल 1390.98: 1 069.53 1134.77 364.96 

बीर ग्लोबल कम्यूनिकेशन्स sisa प्रा. लि. 21.53 24.62 26.18 16.64 

सीजेएम कन्सलटेसी सर्विसेज प्रा. लि. 0.00 0.00 0.00 0.01 

सीजे ओंनलाहन प्रा. लि. 0.00 0.00 0.00 0.01 

केबल एंड apnea jean इंडिया प्रा. 8.11 7.32 8.54 5.36 

dex नेटवर्क सिस्टम प्रा. लि. 0.00 0.04 0.00 0.00 

केमिकल एंड ` मेटालरजिकल डिजाइन कपनी लि. 0.00 0.00 0.00 0.02 

सिटी आनलाइन सर्विसेज लि. 0.05 , 0.03 0.03 0.08 

सिरी कम 0.40 0.39 0.70 0.42 

सिटी कोम नेटवकं प्रा. लि. 0.01 0.08 0.08 0.09 

कोमिसेट भैक्स लि. 0.16 0.07 0.५4 0.02 

कोडिया Utd. कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि. 0.01 0.10 0.00 0.04 

डी arta areas प्रो. लि. 0.00 ` 0.01: 0.01 0.00 

डाटा इन्फोसिस लि. | 0.01 0.02 0.02 0.02 

डेल टीएसएल इटरनेर प्रा. लि. 0.00 0.01 0.00 0.00 

दिल्ली मेटो रेल कोरिपोरेशन लि 0.01 0.01 0.03 0.01 

Za डीएसएल इटरनेट प्रा. लि. 0.00 0.01 0.00 0.00 

Sa नैटवर्कसं लि 0.01 0.00 0.00 



621 . प्रश्नों के 14 अग्रहायण, 1934 (शक) 622 

1 2 3 4 5 

Saar लि. 0.01 0.02 0.07 0.00 

देवास मल्टीमीडिया प्रा. लि. 0.01 0.00 0.00 0.00 

fester 2 वर्चुजल आरईएसपी प्रा. fa. 0.04 0.02 0.01 | 0.00 

डिशनेर वायरलैसं लि. 80.72 103.35 129.37 72.86 

इक्वैट नेटव्क॒॑सर्विसेज इंडिया प्रा. लि. 8.63 6.00 6.25 3.96 

ईएसएस ईएल yam fa. 0.50 0. 46 0.51 0.27 

— डीबी टरेलीकोमि प्रा. लि. 6.43 0.31 1.31 0.33 

इयूरस नेटवकं सर्विसेज प्रा. लि. 9.14 0.10 0.03 0.01 
wad मीडिया प्रा. लि. 0.00 0.00 0.01 0.00 

फाहुनंशियल cata कम्यूलि. 0.10 0.20 0.27 0.16 

गैस अर्थोरिटी ate इंडिया लि. 0.86 0.21 0.15 0.06 

गेटवे सिस्टमस इंडिया fa. 0.01 0.00 0.00 0.00 

जर्मन एक्सप्रेस लि. 0.01 0.00 0.00 0.00 

जीरीएल लि. 0.01 0.03 0.00 0.00 

गुजरात इन्फो Aa, लि. 0.03 0.10 0.17 0.06 

हाथवे hay एंड seria प्रा. लि. 0.23 0.15. 0.23 0.25 

एचसीएल कीमनेर सिस्टम एड ` सर्विसेजं लि. 2.10 2.23 2.04 1.51 

एचसीएल ewe लि. 3.24 0.97 3.62 1.55 

एचएफसीएल | इन्फ़रोरेलं लि. 6.68 7.08 5.50 3.52 

ep कम्यूनिकेशन्स इंडिया लि. 0.02 0.27 0.16 0.05 

ep watt कम्यूनिकेशन्स लि. 4.12 3.37 4.83 2.48 

आईसनेर नेट fa. 0.00 0.00 0.01 0.00 

आईडिया सेलुलर feo 383.25 416.42 564.15 346.34 



0.00 

623 प्रश्नो के 5 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 624 

1 2 3 4 5 

आईडिया dasa कम्यूनिकेशन्स fa. 140.39 128.43 173-96 107.77 

आई कं एफ देकर्नोलाजिस fe. 0.03 0.00 0.02 0.01 

इन 2 maa इंडिया लि. 0.03 0.03 0.04 0.00 

इनफीनियम इंडिया लिः 0.28 0.13 0.11 0.01 

इन्फोटेल ब्रोंडरवेड सर्विसेज प्रा. लि. 0.01 0.01 0.04 0.01 

इन्फोरल सेर्कोमि w. लि. 0.10 0.63 0.55 0.32 

We एआईयू स्काईलाईइन यैक प्रा. लि. 0.02 0.00 0.00 0.00 

mem नैटवकस लि. 0.03. 0.04 0.04 0.02 

| एल एंड टी were लि. 0.01 0.01 0.01 0.01 

लिमरास एने atsas सेर्विसेज प्रा-लि. 0.00 0.02 0.00 0.00 

लूप टेलीकोम लि. | 0.00 0.38 . 0.13 0.00 

 मनीपाल ई. ard fe. 0.00 0.01 0.02 0.01 

Tena प्रा. लि. 0.00 0.00 0.00 0.02 

trae केबल एंड त्रोड्वैड सर्विसेज प्रा. लि. 0.00 0.01 0.07 0.00 

| एमरीपनरल 177.99 172.02 112.50 58.83 

माई ओन इन्फोटेक प्रा. लि. 0.00 0.00 0.00 0.01 

नर्मदा साइबर जोन प्रा. लि. 0.02 0.00 0.00 0.00 

नेटलिक्स लि. 0.01 0.03 ` 0.00 0.00 

न्यूजेन कम्युनिकेशन्स ग्रा. लि. , 0.02 0.00 0.00 -0.00 

॑ नोएडा ` साफ्टवेयर टेक्नोलाजी -पाकं लि. 0.00 0.02 0.00 0.00 

Aare लि. 0.02 0.03 0.02 0.03 . 

आयल इडिया लि. 0.00 0.01 0.01 0.00 

| | आनलाईन मीडिया सोल्यूशन्स लि. 0.00 0.02 0.00 ` 



625 ` प्रश्नो के 14 अग्रहायण, 1934 (शक ) लिखित उत्तर 626 

1 2 3 4 5 

आष्टो नेरवकं प्रा. लि. 0.02 0.01 0.02 0.04 

आरटेल कम्यूनिकंशन्स लि. | 0.00 ` 0.00 0.00 ` 0.05 

ओ.-जोन Azan प्रा. लि. 0.00 0.00 0.01 0.00 

पी 3 टेक्नोलजिस प्रा. लि. 0.04 ~ 0.00 0.00 0.00 

पेसिफिक इंटरनेट इंडिया लि. 0.10 0.11 0.21 0.13 

पीक एयर प्रा. लि. - 0.00 0.00 । 0.01 0.00 

wai ई-लैनस लि. | 0.00 0.00 0.03 0.00 

We कम्यूनिकंशन्स प्रा. लि. 0.00 0.00 ` 0.43 0.27 

Wat fas कररिपोरेशन ate इंडिया fa. 8.00 8.76 9.88 6.14 

प्रो कोल प्रा. लि. | 0.42 0.45 0.56 0.21 

पल्स टेलीसिस्टम प्रा. लि. >* 0.19 0.35 0.31 0.13 

क्विककोलम प्रा. 0.22 0.27 0.25 0.13. 

tea aides ats इंडिया लि. | 12.75 8.88 11.82 6.19 

ta jean इंडिया प्रा. - लि. 0.00 0.00 6.08 0.24 

रेडी लिंक gece सर्विसेज कोविया प्रा. लि. | 0.00 0.00 0.00 0.04 

रिलायबेल इंटरनेट सर्विसेज चलि. । 6.87 7.40 6.23 4.20 

रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लि. 493.44 - 466.49 447.60. 188.84 

रिलायंस टेलीर्कोम लि. 76.52 65.00 ` 91.60 55.66 

आर.आई. नेटवर्क. प्रा. . लि. 0.11 0.01 0.01 0.00 

एस एड ए इटलेर सर्विसेज प्रा. लि. | | 0.0 0.०2 ` 0.00 ` 0.0 

एसटेल प्रा. लि. ` 0.13 | 2.68 2.47 0.00 

एस.वी. टेलीरेक प्रा.लि. | 0.00 0.01 0.01 0.00 

एसएबी इन्फोटेक लि. | 0.00 0.01 0.00 0.00 



eaters टेलीर्कोमि लि. ' 0.09 

627 प्रश्नों क 5 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 628 

1 2 3 4 5 

सिफौ कम्युनिकेशन्स लि. 8.32 8.09 9.00 5.88 

सिंग टेल ग्लोबल ईडिया प्रा लि. 0.00 2.08 3.09 1.65 

सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि. 9.10 22.31 51.26 32.61 

स्मारक प्रा. लि. 0.06 0.06 0.05 0.03 

साफ्टसेलं टेकर्नोलाजी लि , 0.00 0.01 0.00 0.00 

साफ्टवेयर टेक्नोलाजिस पार्क sith fen 0.00 0.00 0.29 0.08 

ase आनलाईंस tong. at. | 0.06 0.00 0.00 0.00 

स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि. | 52.16 57.47 64.81 38.13 

स्पाइस sates रर्वेनोलाजिस प्रा. लि. 0.01 0.00 0.00 0.00 

` स्विफट मेल कम्यूनिकेशन्स लि. 0.02 0.01 0.01 0.01 

fora रेलीकम लि. 0.00 0.00 ०० 0.00 

facia gna प्रा. लि. 0.00 0.01 0.00 0.00 

ger कम्यूनिकेशन्सं लि. ` 60.09 56.52 65.39 35.88 

टारा नेट सर्विसेज लि. 1.44 1.63 1.90 1.10 

खारा पावर त्रडर्बेड कंपनी लि. 0.39 0.00 0.00 0.00 

टाटा टेलीसर्विसेज लि. | 344.04 352.02 416.62 238.86 

याय टेलीसर्विसेज मलाट लि. 83.22 136.07 99.37 53.04 

तिकोना डिजीटल sea प्रा. लि 0.15 0.76 | 0.29 0.24 

टेक aha नेर fsa प्रा. लि. 0.63 | 0.74 0.22 0.00 

aa वर्चुयल प्रा. लि. . 0.00 0.00 0.02 0.00 

त्रिकोन इलैकोनिक्स प्रा. लि 0.09 0.13 0.12 0.09 

. टुयूलिप आईटी सर्वसेन लि. 13.63 22.64 8.27 3.93 

0.00 0.06 0.05 



629 प्रश्नों के 14 अग्रहायण, 1934 (शक) ) लिखित उतर 630 

1 2 3 4 5 

यूनीटेक am दिष्टे कम्यूनिकेशन्स सर्विंसेज लि. 0.00 0.00 0.06 0.70 

यूनीरेक am feta कम्यूनिकेशन्स सर्विसज प्रा. लि. 0.00 0.00 0.00 0.15 

wes वायरलैस दिल्ली प्रा. लि. 0.20 0.02 . 0.00 0.16 

wen कायरलैस ईस्ट प्रा लि. 1.01 10.86 35.08 ` 23.44 

यूनीटेक वायरलैस | कोलकाता प्रा. लि. 0.17 1.08 3.60 2.01 

यृूनीटेक वायरलैस मुंबई प्रा. लि. 0.18 1.45 4.44 ` 3.33 

मूनीटेक वायरलैस नार्थ प्रा. लि. 0.70 3.57 10.66 6.77 

यूनीटेक वायरलैस साउथ प्रा. लि. ` 1.10 4.74 12.77 8.10 

यूनीटेक वायरलैस तमिलनाडु प्रा. लि. ` 0.37 1.41 ` 3.71 ` 1.94 

यूनीटेक वायरलैस वेस्ट प्रा. लि. | 0.38 4.17 18.06 13.96 

TES लाइनर एजेन्सिज प्रा. लि. 0.02 0.00 0.00 0.00 

अरबनं कम्यूनिकेशन्स RR प्राः लि. 0.01 0.09 0.00 0.00 

वैनवी sects लि. 0.00 0.00 0.00 0.02 

वैल्यू हेल्थकेयर लि. | 0.00 | 0.01 0.00 0.00 

वीकेयर कल सेंटर इंडिया : 0.00 | 0.01 0.00 0.00 

वेरीर्जोन कम्यूनिकेशन्स इंडिया प्रा. लि. 12.97 ` 20.33 30.85 17.81 

वीडियोकोनि रेलीकम्यूनिकेशन्स लि. 0:00 . 5.00 10.40 3.80 

विदेश संचार निगम लि. 1.17 2.03 2.72 1.65 

aa कम्यूनिकंशन्स प्रा.लि. । 0.04 0.04 0.09 0.04 

वोडाफोन war सेलुलर fa. 111.15 116.61 146.09 76.91 

वोडाफोन wean डिजीलिंक इंडिया लि. | 0.13 0.00 | ०.० 7 0.00 

वोडाफोन wean दिजीलिंक लि. 154.14 195.84 215.17 ` 116.29 

वोडाफोन एस्सार ईस्ट लि. 33.53 33.77 37.64 19.26 
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1 2 3 4 5 

वोडाफोन एस्सार गुजरात लि. | 98.23 105.57 121.78 60.07 

वोडाफोन wea लि. ` | | 81.85 8६.92 = 90.38 ` 44.03 

वोडाफोन एस्सार मोबाइल सर्वसेन लि. 64.01 73.88 90.47 48.04 

वोडाफोन wean साऊ्थ लि. | | 356.66 441.60 505.57 286.24 

वोडाफोन wan स्पेसटेल प्रा. लि. | 24.18 48.74 72.74 43.76 

वीएसएनएल इटरनेट सर्विसेज लि. 0.30 0.29 ` 0.50 0.36 । 

area fafa सर्विसेज प्रा. लि. | 0.00 0.00 0.00 0.23 

विशनेट प्रा. लि. 0.00 | 0.01 0.02 0.01 

वर्ल्ड फोन dee सर्विस प्रा. लि. 0.00 0.05 0.00 0.00 

यू टेलौर्कोमं इंडिया प्रा. लि. | , 0.06 0.15 ` 0.05 0.00 

जाइ्लोग सिस्टमस (fea) लि. | 0.01 0.01 | 0.00 0.00 

fount : उपर्युक्त आंकड़े एमओआरईएस fete पर ` आधारित है। 

विवरण-॥ 

दूरसंचार प्रचालकों को वितरित कौ ग निधयो का वर्ष वार व्यौ (पिछले तीन वर्षो ओर ` 

वर्षं 31.10.2012 तक चालू वर्ष के दौरान) 

आंकड़े रुपए में 

ह 

दूरसंचार प्रचालक 2009-10 2010-11 | 2011-12 2012-13 

(31.10.2012 तक) 

1 2 3 4 5 

बीनीएनएल - 0० 0 । ० 215.00 ,. 

नीएएल वि 0 0 | 0 | 0 

बीएसएनएल ` 2009.06 | 3001.70 oo | 1634.62 97.80 

डीडन्ल्यूएल 0.99 ` 1.23 | 2.99 1.07 
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1 2 3 4 5 

जीरीएल 6.01 8.93 7.88 2.98 

एचएफसीएल 0 0 0 0 

केईसी 6.61 9.20 7.61 5.61 

क्यूटीआईएल 0.66 0 0.00 2.42 

आरसीआईएल 3.29 4.38 9.55 1.95 

आरसीएल 0 0.08 0.05 0.01 

आरआईएल 83.20 17.30 16.53 -0.80 

आररीएल 0 0 1.09 0.49 

श्याम 0 0 0 0 

lel 184.87 31.25 2.51 1.19 

रीईआरआई 0 0 0.53 2.39 

टीरीएमएल 98.98 19.17 2.21 0 

वीईसीएल 1.56 2.29 0.46 0 

वीरईएसएल 5.05 4.47 1.96 0.02 

प्रयुक्ते संक्िप्तियां 

बीबीएनएल भारत ब्रोडर्बेड yan लि. बीएएल भारती एयरटेल लिमिरेड 

बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड डीडन्ल्यूएल ferme वायरलैस लिमिटेड 

जीरीएल जीटीएलं इन्फरास्टृक्चर लिमिटेड एचएफसीएल हिमाचल फयूचरस्यक कम्युनिकेशन्स fates 

केईसी केसी इंटरनेशनल लिमिटेड कयूटीईएल  क्यूप्पो रेलीर्कोम इन्फरस्टृक्वर लिमिटेड ` 

आरसीआईएल रिलायंस कम्युनिकेशन्स werent लिमिटेड आरसीएल रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड 

आरआईएल रिलायंस इन्फौर्कोम लिमिटेड आरटीएल रिलायसं टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड 

श्याम सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विस लिमिटेड ` टीईआरआई दि एनजीं रिर्सोस ओंफ इंडिया 

रीरीएमएल टाटा ेलीसर्विसेज (महाराष्ट) लिमिटेड | वोडःफोन war aan लिमिरेड 

वीईएसएल वोडाफोन wear ana लिमिरेड 

वीईसीएल
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विवरण-॥॥ 

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (युएसओएफः) स्कीम 

को तहत ory किए गए कार्य 

जारी युएसओषएफ स्कीम 

1. 

(क) 

सामान्य ओएफसी अवसंरचना का सृजन 

way after फाइबर नेटवकं (एनओएफषएन) : 

ओष्टिकल फाइबर का विस्तार फिलहाल मुख्यतः राज्य कौ 

Tafa, जिला ओर site मुख्यालयों तक हो गया रै तथा 

देश क सभी 250000 ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक aa 

के उपक्रमो sala बीएसएनएल, teeta तथा पावर fos के 

मौजूदा फाइनरों का उपयोग करते हुए `ओष्टिकल wea के 

mem से sel तथा ग्राम पंचायतों ओर लोकों के बीच 

संपकता अंतराल को समाप्त करने के लिए संवर्द्धनात्मक wear 

fron, जहां आवश्यक हो, कौ योजना है। 

सवर्द्धनात्मक Aah का आकार लगभग 0.5 मिलियन कि. 

मी. 81 इस तरह सृजित डाक फाइबर नैटवकं को उपयुक्त ` 

प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा ताकि प्रत्येक 

ग्राम पंचायत के लिए कम से कम 100 एमनीपीएस defagy , 

कौ उपलब्धता सुनिश्चित कौ जी सके। 

सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को नैटव्क के लिए गैर-भेदभाव 

आधार पर अभिगम्यता प्रदान को जाएगी। ये अभिगम सेवा 

प्रदाता जैसे मोबाहल प्रचालक, इंटरनेट सेवां प्रदाता, Hac एीवी 

प्रचालक, hee प्रदाता ग्रामीण sai मे विभिन प्रकार कौ सेवाएं 

आरंभ कर सकते Tl 

` ई-स्वास्थ्य, ई- शिक्षा, ई शासन इत्यादि जैसी विभिन सुविधाएं 
उपलब्ध कराई जाएगी! इसं परियोजना के लिए यूएसओएफ 

द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा तथा इस परियोजना की आरंभिक 

अनुमानित लागत 2 वर्षो मे 20,000 wits रू. है। यह परियोजना 
भारत त्रोडर्बेड नैरवकं लिमिटेड (बीबीएनएल) नामक विशेष . 

प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा, जो 

भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 25.02.2012 को 

निगमित कमनी बनी है। 

वर्तमान स्थिति ‡ 

एनओएफएन परियोजना कौ परिकल्पना ag ओर राज्य के संयुक्त 

5 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर ` 636 

प्रयासं के ved निष्पादिते की जनि. वाली परियोजना के रूप 

मे की गई ti राज्य सरकारों से यह अपेक्षित है कि वे 

अपना योगदान मार्गाधिकार wat को आरोपित न करके करे, 

जिसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा बीबीएनएल 

के बीच उपयुक्त त्रिपक्षीय सम्नौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए 

जाने अपेक्षित रहै। 

इस त्रिपक्षीय wasn सापन पर हस्ताक्षर 13 राज्यो अर्थात् 

आध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, BUA, Was, Hales, 

मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, उ. प्र., उत्तराखंड तथा 3 

संधराज्य क्षेत्रो अर्थात् दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव 

तथा Yor के साथ किए गए है। इन राज्यां तथा संघ 

राज्य क्षेत्रो की कल. 1,40.727 ग्राम पंचायत मे ओंष्टिकल 

wet Aas की सुविधा उपलब्धे कराई जाएगी, जिसका 

सारणीबद्ध ब्योरा नीचे दिया गया है। शेष राज्यो/संघ राज्य 

Sat के साथ Ba ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया 

विचाराधीन है। 

तीन प्रायोगिक परियोजनाओं कौ संस्वीकति प्रदान कौ गई है 

ताकि अजमेर जिला (राजस्थान) के अराईन ats, उतरी त्रिपुरा 

जिले (त्रिपुरा) के पाणिसागर ste, विशाखापटूटनम जिले 

(आध्र प्रदेश) के पारावडा लोक को ग्राम Taal मे सुविधाएं 

उपलब्ध कराई जा we) दिनांक 15.10.2012 की स्थिति के 

अनुसार, इन तीन wile मे से ate sale मे 100 एमबीपीएस 

वैडविदथ सुविधा प्राप्त ग्राम पंचायत की कूल संख्या 58 

Zl 
—_— 

(खः) पूर्वोत्तर aa मे अंतरा जिला एसडीएचवय् -डीएचकयु ओएफसी 

(i) 

Wan का WIS, सृजन एवं प्रबंधन 

असम कें लिए स्कीम 

यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रा के अभिगम नेटवर्क से वायस ओर 

डाटा परियात उनके मुख्य नेटवर्क पर समाकलित करने के 

लिए पर्याप्त बैक -रहोल क्षमता प्रदान करने के मेहनजर ओएफसी 

नेरवकं के सुदूदीकरण के लिए अक्टूबर, 2009 F शुरू की 

Tei इस स्कौम के तहत आरंभ मे जिला मुख्यालय ओर ब्लाक 

मुख्यालय के बीच ओषएफसी Azan कं संवर्धन पर् विचार 

किया जाता है। 

इस way के माध्यमं से यृएसओएफ सल्सिडी सहायता अंतरा



Wap 

जिला एसडीएचक्य् दीएचक्यू ओएफसी नेटवर्क के dada, 

सर्जन ओर प्रधन के लए इस शर्तं पर प्रदान की जाएगी 

कि करार म निर्धारित दरो पर इस Fears को अन्य दूरसंचार 

प्रचालकों के साथ ae किया wen 

इस स्कीम के तहत प्राप्त की गर्ह राज-सहायता से तैयार कौ 

गई बडविड्थ क्षमता को कम सै कम 70% तक असम के 

क्षेत्रो मे लाइसंसधारक सेवा प्रदाताओं द्वारा टाई के मौजूदा प्रशुल्कों 

कौ 26.22% कौ अधिकतम मौजूदा दरो पर साञ्ञा की जाएगी। 

इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं 

इस स्कौम का निष्पादन बीओओ मोडल अर्थात् निर्माण, प्रचालन 

ओर स्वामित्व आधार पर किया जाएगा तथा तदनुसार, 

बीएसएनएल प्रस्तावित अंतरा-जिला संवर्द्धित/सृजित ओएफसी ` 

परिवहन नेटवकं के लिए सभी उपस्कर/अवसंरचना का निर्माण, 

Waren, स्वामित्व तथा प्रबधन atm 

सभी स्थानों को डीएचक्यू नोड से वास्तविक ओएफसी रिग 

ed के माध्यम से जोडा जाएगा तथा असम के सभी जिलों 

मे एकीकृत वोंएस, Ser तथा वीडियो सिग्नलो के लिए टीडीएम, 

आईपी, फ्रेम fa, एटीएम इत्यादि सहित विभिन viet 

का प्रभावी रूप से वाहित करने कौ क्षमता सहित कम से. 

कम 2.5 sativa की रिग क्षमता ओर केबल रूट विविधता 

सुनिश्चित कौ जाएगी) 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) 

(ii) 

(iii) 

लिखित उत्तर 638 

yi स्किल के लिए स्कीम 

अंतरा जिला एसडीएचक्यू डीएचक्य् ओषएफसी Azan के संवर्धन, 

सर्जन ओर प्रबंधन के लिए इस स्कीम के तहत मेघालय, मिजोरम 

ओर त्रिपुरा राज्यो मे कार्य आरंभ किए a Fz 

इस स्कौम के तहत प्राप्त कौ गईं राज-सहायता से तैयार की 

गई बेडविड्थ क्षमता को कम से कम 70% cede 

सेवा प्रदाता्ओ द्वारा ae कं मौजुदा weal कौ 12% कौ 

अधिकतम मौजूदा दरों पर ae कौ जाएगी। 

पूरवोत्तर-॥ सर्कल के लिए स्कीम 

अंतरा जिला एसडीएचक्यू डीएचक्यू ओएफसी नेटवक के संवर्धन, 

सर्जन ओर wae के लिए इस स्कीम के तहत अरूणाचल 

प्रदेश, मणिपुर एवं amas राज्यों मेँ कार्य आरंभ किए गए 

ra 

इस स्कीम के तहत Wa कौ गई राज-सहायता से तैयार की 

गई बेडविङ्थ क्षमता को कम से कम 70% तक लाइससधारक 

सेवा प्रदाताओं दवारा ae कं User प्रशुल्कौ की 27% की 

अधिकतम मौजूदा दरौ पर ae कौ जाएगी। 

पूर्वोत्तर aa कौ उपर्युक्त ओएफसी celal से संबंधित सारणीकद्ध 

न्यौरा निम्नलिखित दहै 

मद - असम पूर्वोततर-। (मेघालय, - पूर्वोत्तर-॥ (अरूणाचल 

त्रिपुर, मिजोरम) प्रदेश, मणिपुर, नागार्लैड) 

2 3 4 5 

जिलों at संख्या 27 19 , 30 

नोडों कौ संख्या 354 188 मेघालय (71) + 407 अरूणाचल प्रदेश 

(अवस्थिति) मिजोरम (62)+ त्रिपुरा (226) + मणिपुर (62)+ 

निर्धारित veer war 

Vase अवधि 

(55) 

टाई की दरों का 12: 

24 महीने 

नागार्लैड (119) 

टाई की दरों का 27: 

30 महीने 
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1 2 3 4 5 

5. करार अवधि 7 वर्षं 8 वर्ष 8 वर्षं 

6. परियोजना पपूजीगत लागत 161.38 करोड रु. 434.67 HS र. 

7. राजसहायता चरणबद्ध 40: (जिला) + 40: (जिला) + 20: 40: (जिला) + 20: 

10: (सर्कल) + (सकल) + 47 10: (सकल) +47 10: 

41 1205: (ईएएस) (ईएएस) | (ईएएस) 

8. प्रचालक (कार्यकारी एसी) बीएसएनएल रेलरेल रेलटेल 

9. प्रतिनिधि दर (राजसहायता) 98.89 करोड र. ` 89.50 करोड रु. ` 298.50 करोड रु. 

10. करार पर हस्ताक्षर करने 12 फरवरी, 2012 16 जनवरी 2012 . 16 जनवरी 2012 

की तिथि | । 

11. . बजट प्राकलन 2011:12 24.75 के लिए अनुभाग 17.9 करोड रु. 59.7 करोड र. 

के लिए अनुमान ` 

12. प्रगति | 354 संस्थापिते किए गए अभी शुरू हुआ है अभी शुरू हुआ है। 
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नोड 

ग्राम स्तर तक वायरलाइन त्रोडैड संपर्कता की सुविधा का परिसर उपस्कर (सीपीई), Byer कप्यूटिग डिवाइस (पप) 

विस्तार करने के लिए ग्रामीण sateds स्कीम 

ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रो में sists संपर्कता प्रदान करने के .. 

लिए, यूएसओएफ ने बीएसएनएल के साथ ग्रामीण वायरलाइन 

रब्रोड्ैेड स्कीम के तहत 20 जनवरी, 2009 को करार पर 

हस्ताक्षर किए ताकि मोजुदा ग्रामीण wards अवसंरचना तथा 

कपर वायरलाईन नेटवक॑ करा स्तरोनयन करते हुए ग्रामीण एवं 

सुदूर क्षेत्रों मे वायरलाईन त्रोडर्वेड Wiad प्रदान कौ जा सक। 

प्रत्येक ब्रोडर्वेड कनेक्शन की गति हमेशा कम से कम 512 ` 

कंबीपीएस Brit 

इस स्कीम के तहत, बीएसएनएल द्वार वैयकवितिक प्रयोक्ताओं 

तथा सरकारी संस्थाओं को 838,832 वायरलाईइन ateds 

कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे तथा 5 वर्षं कौ अवधि अर्थात् 

वर्षं 2014 तक 28672 कियोस्को की स्थापना की जाएगी। 

राजसहायता का संवितरण- (प) afte कनेक्शन, ग्राहक 

ब्रोडर्बेड सुविधाओं का लाभ जनता तक wan के लिए 

feast की स्थापना के लिए है। 5 वर्ष की अवधि के 

दौरान अनुमानित संवितरण 1500 करोड रू. की है, जिसमें 

asses aia, सीपीई, कप्यूटरो/कयप्यूटिग डिवाईसों तथा 

कियोस्को के लिए प्रदान की जानेकली राजसहायता शामिल 

है। 

31.08.2012 कौ स्थिति के अनुसार ग्रामीण तथा सुदूरं क्षत्र 

मे 3,91,245 sists कनेक्शन प्रदान कर दिए गए है तथा 

10,076 कियोस्कों की स्थापना की गई है! 

साड्ाकूत मोबाइल अवसंरचना स्कीम 

एेसे विशिष्ट ग्रामीण ओर दूरस्थ क्षत्र, जहां मौजूदा frags 

वायरलैस ओर मोबाइल कवरेज नहीं धा, में मोबाइल सेवाएं 

प्रदाने करने के प्रयोजन से, 27 राज्यो के 500 जिलों मे 7353 

अवसंरचना स्थलो/रोँवरों को संस्थापित करने तथा उनका संचालन 

i
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करने के लिए राजसहायता प्रदान करने के लिए quasi निधि 

से एक स्कौम शुरू कौ गई FI 

इस स्कौम के अंतर्गत ta गांव अथवा गांवों कं समूह जिनकी 

जनसंख्या 2000 या उससे अधिक है तथा जहां मोबाइल कवरेज 

की सुविधा उपलब्ध नही है, म टावर संस्थापित करने के लिए 

विचार किया गया था। 

करार की शर्तो के अनुसार वास्तविक फील्ड सर्वेक्षण ओर 

प्राप्त सुविधा के आधार पर gat कौ संख्या मे परिवर्तन 

हो सकेता al दिनांक 01.06.2007 से प्रभावी इन करार पर 

मई, 2007 मे सफल बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षरित किए 

TU 

अवसरचना स्थलों कौ स्थापना करने हेतु स्कीम के भाग-क 

के निम्नलिखित बोलीदाताओं कं साथ करार पर हस्ताक्षर किए 

गएः 

() भारत संचार निगम लिमिटेड 

(ii) edt इंटरनेशनल लिमिटेड 

(1) रिलायंस कम्यूनिकेशंस weer लि. 

(vi) वायमनेटवक्सं लि. ` 

(४) जीटीएल इन्फरास्टृक्चर लि. 

(vi) वोडाफोन wear सेल्युलर लि. 

स्कीम के भाग-क के तहत स्थापित अवसंरचना स्थलों का 

उपयोग करते हुए मोबाइल सेवाओं कौ उपलब्धता कराने हेतु 

स्कोम कं भाग-ख कं निम्नलिखित बोलीदाताओं के साथ करार 

पर हस्ताक्षर किए गए । 

(i) भारत संचार निगम लि. 

(ii) रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लि. 

(ii) रिलायंस रेलीर्कोम लि. 

(iv) भारती. एयरटेल लि. 

(४) भारती हैकसार्कोम लि. 
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(vi) डिशनेर वायरलेस लि. (एयरसेल) 

(vii) एयरसेल लि. 

(viii) आयडिया सेल्यूलर लि. 

(ix) Sete aerate लि. 

(क) 

(x) आयडिया मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि. 

(xi) वोडाफोन war सेल्यूलर लि. 

(xii) वोडाफोन warm साउथ लि. 

(xii) वोडाफोन wean गुजरात लि. 

दिनांक 31.10.2012 कौ स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के 

तहत 7310 टावर अर्थात् लगभग 99.42% टावर संस्थापित कर 

दिए गए है। इस प्रकार सृजित अवसंरचना को मोबाइल सेवाएं 

प्रदान करने के लिए तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा ae किया 

जा रहा है। दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार, मोबाइल 

सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा 15,895 बीरीएस 

(बेस ट्रंसीवर स्टेशन) चालू किए गए है। 

सार्वजनिक अभिगम : 

ग्रामीण सार्वजनिक रैलीफोन 

दिनाक 31.10.2012 की स्थित्ति के अनुसार, 5,80,312 गांव 

अर्थात 2001 की जनगणना के अनुसार 97.76% आबादी वाले 

कुल राजस्व गाव मे ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन कौ सुविधा 

प्रदान कौ गर्ह है।. बीएसएनएल ने यह बताया है कि 2010 

कौ जनगणना के अनुसार नए चिम्हित सुविधारहित गांवों 4 

aid से सबंधित चालू यृएसओएफ स्कौम के माध्यम से 

मार्च, 2013 तक शेष आबादी वाले राजस्व गावो A वीपीटी ¦ 

को सुविधा प्रदान किए जाने कौ संभावना है। 

2001 की जनगणना के अनुसार नए fated सुविधारहित गावो 

मे वीपीटी प्रदान करने संब॑धी युएसओएफ स्कौम : 

मौजूदा वीपीरी ओर भारत निर्माण के तहत प्रदत्त वीपीरी को 

ध्यान में रखते हुए 2001 कौ जनगणना के अनुसार बसे हए 

Ta मे चालू वीपीरी का समाधान wa ही म किया गया
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(ख) 

(ग्) 

| प्रश्नों को 

था। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या, दूरस्थता, पहुंच 

ओर कानून एवं व्यवस्था के मानदंडो पर विचार किए बिना 

01.10.2007 को बसे हुए सभी रोष 62443 गांवों को इस 

स्कीम के तहत युएसओ फड कौ सहायता से वीपीरी के प्रावधान 

हेतु शामिल किया गया है। इस Way में बीएसएनएल के 

साथ हाल ही मेँ 27.02.2009 को समज्ञोते पर हस्ताक्षर किए 

गए ्है। Waa कौ Wal के अनुरूप 01.10.2007 से 26. 

02.2009 को अवधि के बीच स्थापित वीपीरी. भी वित्तीय सहायता 

के पात्र ्है। 31.10.2012 कौ स्थिति के अनुसार इस स्कीम 

के तहत कूल 62,443 वीपीरी मेँ से 53471 अर्थात् 85.63% 

वीपीरी उपलब्ध कराए गए FI 

भारत निर्माण-। के अंतर्गत वीपीरी प्रदान करना 

इस स्कीम के तहत ta गांव जिनकी जनसंख्या 100 से ` 

कम है, जो घने वन क्षत्र म स्थित है ओर जो उग्रवाद 

से प्रभावित है को छोडकर, देश F 62,302 सुविधारहित ` 

गांवों मे वीपीरी. प्रदान करने के लिए राजसहायता प्रदान करने 

हेतु नवंबर 2004 मे बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर 

किए गए थे। । 

wl गावो मे वीपीरी प्रदानं करना भारत निर्माण कार्यक्रम के 

अंतर्गत कार्यकलणपो A शामिल किया गया है। दिनांक 

31.08.2012 कौ रोल आउट अवधि की समाप्ति तक इस 

स्कीम के अतर्भत 62,101 वीपीरी प्रदान fee गए है। 2001 

कौ जनगणना के अनुसार नए चिन्हित सुविधारहित गावो में 

वीपीटी से. संबधित यूएसञएफ स्कीम के तहत दस स्कौम - 

के शेष mal मे वीपीटी कौ सुविधा प्रदान at जाएगी। 

TARA आधारित व्ीपीरी को बदलना (एमएआरआर-ए 

ओर एमएञरञर-बी) 

185,121 वीपीरी को विश्वसनीय प्रोद्योगिकी से बदलने के 

लिए Fed बीएसएनएल के साथ वर्षं 2003 में करार पर 

हस्ताक्षर किए गए जोकि पहेले मल्टी एक्सेस रेडियो. रिले 

(एमएआरआर) प्रौद्योगिकी के आधार पर कार्य कर रहे थे 

तथा fre 01.04.2002 से पहले लगाया गया था। इनमे 

30.06.2003 से पहले बदले जा. Fh 47075 WRIA 

ariel (एमएआस्आर-बी) तथा 07.07.2008 से बदले जाने 

वाले 138046 एमएञरआर वीपीरी (एमएआरआर-ए) शाीमल 
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थे। 30.06.2012 तक कूल 1,84.794 waste बीपीटी ` 

(99.83%) को बदल दिया गया है। 2001 की जनगणना 

के अनुसार नए चिन्हित सुविधारहितं गवो मे वीषीटी से संबंधित 

यूएसओएफ स्कीम के तहत इस स्कीम के शेष गावो मँ वीपीटी 

की सुविधा प्रदान की जाएगी। 

पूरी को गई युएसओएफ wari 

(i) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीरी) का प्रचालन ओर संचालन 

इस करार के कार्य-क्षेत्र का लक्ष्य सार्वभौमिक सेवा प्रदाता 

(que) ge सभी dtd का प्रचालन ओर संचालन करनां 

है जिसके लिए करार किया गया है। ae करार 28 मार्च, 

2003 को लागू Ba जो कि प्रभावी तारीख से 7 वर्षं के 

लिए वैध था। यह स्कीम दिनांक 31.03.2010 को पहले ही 

समाप्त हो गई है। इस स्कौम कौ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित 

है :- 

x करार के अंतर्गत राजसहायता, वीपीटी के प्रचालन ओर 

संचालन की तारीख से अथवा दिनीकं 01.04.2002 

जो भी बाद में हो, करार की अवधि तक देय थी। 

* इख. करार के अंतर्गत मल्टी एक्सेस रेडियो रिले 

(एमएञआरभार) वीपीरी को बदलने का 

राजसहायता के लिए पात्र नहीं था। 

कार्य 

x सार्वभौमिक सेवा प्रदाता उसी गांव के भीतर जनता 

को बेहतर अधिगम प्रदान करने के लिए वीपीटी के 

स्थान को बदल सकता है। वीपीटी का स्थान बदलने 

मे हुए व्यय का यूएसओएफ से भुगतान नहीं किया 

गया धा। | ॑ 

x आवश्यक उपस्कर ओर woe के प्रावधान ओर 

प्रचालन, उपभोक्ताओं at शिकायतों का समाधान करने, | 

कोल प्रभारी का संग्रहण ओर इससे संबंधित प्राप्ति 

जारी करने ओर ware से संबंधित दावों ओर क्षतिं 

के निवारण के लिए सार्वभौमिक सेवा प्रदाता को 

एकमात्र रूप से जिम्मेदार किया जाना था। 

x __ यूएसपी को बुनियादी सेवा लाइसेस से संबंधित निबधन 

ओर शर्तों के a के भीतर कार्य करना था।
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दिनांक 01.04.2002 ओर 31.03.2005 (आरडीईएल-ख) के 

बीच संस्थापित - विशिष्ट अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रा (एसडीसीए) 
म ग्रामीण घरेलू सीधी weds cet (आरडीईएल) प्रदान 
करना 

इस करार के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 01.04.2002 ओर 

31.03.2005 के बीच कवर किए गए सेवा क्षेत्रो में विशिष्ट 

एसडीसीए में सार्वभौमिक सेवा प्रदाता द्वारा संस्थापित आरडीईएल 

का प्रचालन ओर संचालन करना था। ग्रामीण डीईएल से तात्पर्य 

है 2001 कौ जनगणना के अंतर्गत यथा परिभाीषत संस्थापित 

डीएल को निवल अव्यवहार्य एसडीसीए मे संस्थापित करना। 

इस करार के serad पीसीओ, आरसीपी ओर अन्य मोबाइल 

कनेक्शनों सहित उन्ल्युएलएल मोबाइल भी ग्रामीण सीधी एक्सचेंज 

लानं के रूप मे पात्र at है। यह स्कीम दिनांक 31.03. 

2010 को पहले ही समाप्त हो गई है। 

x अंतिम उपभोक्ता उपस्करं के रूप में फिक्स्ड वायरलैस 

टर्मिनल (एफडनल्ल्यूटी) वाले dene तथा साथ ही 

किसी भी वायरलैस प्रौद्योगिकी पर आधारित आरडीईएल 

इस करार कं अंतर्गत राजसहायता प्राप्त करने के लिए 

पात्र है। 

# यह करार दिनांक 01.04.2012 को लागू हुभा जो कि 

प्रभावी तारीख से 8 वर्षं की अवधि तक वैध था। 

* इस करार कं अतर्गत, एक बारगी we लोडिड सन्सिडी 

(एफएलएस) का भुगतान केवल स्थानीय weds क्षत्र 

मे आरडीरईएल कौ निवल वृद्धि के लिए किया गया 

था। निवल वृद्धि से तात्पर्य भुगतान न करने के कारण 

अथवा स्थानीय weds क्षेत्र को बदलने से स्थायी ` 

रूप से बद हुए आरडीईएल को समायोजित करने के 

बाद ws गए आरडीरईएल कौ संख्या से है। 

# दिनांक 01.04.2002 ओर 31.03.2005 के बीच संस्थापित 

आरडीईएल के लिए राजसहायता देय थी। समीकृत 

वार्षिक राजसहायता, जहां भी देय हो, इन आरडीईएल 

को संस्थापित करने की तारीख से 5 वर्षं की अधिकतम 

अवधि तक दी गई etl 

* Watt को करार की dun के दौरान उपभोक्ता की 

मांग के अनुसार आरडीईएल को शिफ्ट करने की अनुमति 

at) आरडीईएल को शिफ्ट करने के लिए यृएसपी को 

कोई राजसहायता देय नहीं थी। 

# आवश्यक उपस्कर ओर woes के प्रावधान ओर 

प्रचालन, उपभोक्ताओं ait शिकायतों का समाधान करने, 

कोल प्रभारो का संग्रहण ओर इससे संबंधित प्राप्ति जारी 

करने ओर प्रचालनों से संबेधित दावं ओर aft के 

निवारण के लिए सार्वभौमिक सेवा प्रदाता को एकमात्र 

रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना था। 

x quai को बुनियादी tar creda से संबंधित निबंधन 

ओर शर्तों के aS भीतर कार्य करना था। 

(iii) दिनांक 01.04.2008 से संस्थापित (आरडीईएल-ए ओर 

आरडीईएल-एक्स)-विशिश्टि अल्प दूरी प्रभारण ast 

(एसडीसीपए) मे ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सर्चेज लाने 

(आरडीईएल) प्रदान करना 

दिनांके 01.04.2005 ओर 31.03.2007 के दौरान देश मेँ वैयक्तिक 

ग्रामीण घरेलू सीधी wads cet (आरडीईएल) को संस्थापित 

करने कें लिए मार्च, 2005 में tad बीएसएनएल, रिलायंस 

इन्फोर्कोम लिमिटेड, टाटा रेलीसर्विसेज लिमिटेड ओर टार 

टेलीसर्विसेज लिमिटेड (महाराष्ट) के साथ करार पर हस्ताक्षर 

किए गए 41 (आरडीईएल-क) आरडीरईएल को संस्थापितं 

करने कौ निर्धारिते तारीख को दिनांक 31.03.2010 तक बदा 

दिया गया था (आरडीईएल->८) । हस्ताक्षरित करार के अनुसार, 

ये आरडीर्ईएल, किसी वायरतैस प्रौद्योगिकी के मामले में 

cased अथवा फिक्स्ड वायरलैस टर्मिनलों पर प्रदान किए 

जानै थे। ये आरडीईएल कल 2647 एलडीसीए मेँ से पात्र 

1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए), जहां टेलीफोन 

कनेक्शन प्रदान करने की लागत अर्जित राजस्व से अधिक 

धी मे संस्थापित किए जानै थे। इन कंपनियों के बीच ये 

संविदात्मक एसडीसीए क्रमशः 1267, 203, 172 ओर 43 थे। 

इस स्कोम के अंतर्गत दिनांक 31.03.2010 को इस स्कीम 

के समाप्त होने तके लगभग 79.3 लाख आरडीईएल प्रदान 

किए गए I 

दिनांक 01.04.2002 से पूर्वं संस्थापित ग्रामीण वायरलाईन घरेलू 

सीधी wes cet के निरंतर प्रचालन के लिए सहायता 

(आरडीईएल-पी) 

बीएसएनएल के साथ दिनांक 12.03.2009 को एकं समज्ञौता
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ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है जिसके तहत बीएसएनएल 

को एडीसी को फेज आउट करने कं बदले मेँ दिनाक 01. 

04.2002 से ya संस्थापित अपनी ग्रामीण वायरलाइनों कौ प्रचालन् 

क्षमता को बनाए रखने के लिए दिनांक 18.07.2008 से तीन 

वर्षं की अवधि के लिए 6000 करोड रु. (2000 करोड 

रु. प्रति वर्ष) की आर्थिक सहायता प्रदान कौ गई ZI 

(४) ग्रामीण सामुदायिक फोन का प्रावधान (आरसीपी) 

2000 से अधिक जनसंख्या वाते एसे गावो जहां पीसीओ सुविधा 

नहीं है वहां 40,694 ग्रामीण सामुदायिक GA (आरसीपी) 

(बीएसएनल 21,958, आरआईएल 18736) का प्रावधान करने 

के लिए दिनांक 30.09.2004 को केरार पर हस्ताक्षर किए 

mm) ये सभी 40604 आरसीषौ प्रदान कर दिए गए है। 

(vi) प्रायोगिक परियोजना 

लाईइटिंग ए बिलियन aed (एलएबीएल) की परियोजना द 

एनेजीं रिसर्च इन्सटिटयूट (टेरी) के माध्यम से गावो मे मोबाइल 
चार्जिग स्टेशनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कौ जा रही 

हे। इस संबंध मे दिनांक 29.04.2010 को करार पर हस्ताक्षर 

किए गए ै। इस परियोजना के अंतर्गत 1900 गांवों मे सौर 

मोबाईल चार्जिंग स्टेशन संस्थापित किए गए है। 

विवरण 

युएसओएफ द्वारा अधिरोपित्र ओर वसूली गई वित्तीय शास्तियो 

(परिनिधरित नुकसानी प्रभा) का वर्ष-वार व्यौरा 

दिनाक 31.10.2011 तक परितिर्धारित नुकसानी 

प्रभो से संबंधित दर्ज राशियां 

वसूली गईं राशि ` वित्तीय | वर्षं 

(रुपए) 

1 2 

2007-08 27728902 

, 2008-09 53538383 

2009-10 20812532" 
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2010-11 18554019 

2011-12 (31.10.2011 तक) 31380505 

कूल 11.04 करोड रू. 

नीर : स्कीम के कार्यान्वयन मे आ रही कटिनाइयों को देखते हए 

बाद मेँ शास्ति को Bet कं कारण इसका समायोजन किया गया। 

ठपयोग-प्रमाणपत्र ` 

2028. stadt भावना पाटील गवली : 

श्री गणेशवराव नागोराव दृधगांवकर : 

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना ae (एन.सी.आर. 

tal.) के ga वित्तपोषित किसी आवासीय या अन्य परियोजना के 

कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार कार्य निष्पादन एजेसियों द्वारा एन-सी-आर-पी. 

बी. से लिए गए ऋण के बारे मे उपयोगं-संबरधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत 

करने के लिए कोई समय-सीमा नियत कौ गई हैः 

(ख) यदि हां, तो ततसंब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) उन एजँसियों के नाम क्या @ fre. इनके लिए 

उपयोग-प्रमाणपन्न नहीं दिया है ओर एन.सी.आर.पी.नी. ने इनके विरूद्धं 

क्या कार्यवाई at 3?  ; | 

शहरी विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुशी); 

(क) ओर (खः) रष्टय राजधानी 8a, योजना बो (एनसीआरसीबी) 

ने सूचित किया है कि इसके द्वारा वित्तपोषित किसी आवासीय अथचा 

अन्य परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार कार्य-निष्पादन wife 

द्वारा उक्त ae से लिए गए ऋण के उपयोग-संबंधी प्रमाण पत्र 

प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की ag है। 

तथापि, ऋण कौ दूसरी ओर बाद कौ feed, परियोजना कं लिए 

जारी पूर्वं किश्तों के लिए ऋणी से उपयोग प्रमाण-पत्र/प्रगति fad 

wa होने के साथ-साथ उक्त ae के अधिकारियों द्वारा वास्तविक 

ओर वित्तीय सत्यापन के बाद ही जारी की जाती है। स्वीकृति पत्र 

के साथ जारी निबंधन एवं wil कं अनुसार ऋण द्वारा परियोजना 

के परा होने कौ तारीख से तीन महीने के अंदर परियोजना कं सफलता
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पूर्वक पूरा छने संबंधी समापन रिपोर्ट एनसीआरपीबी द्वारा निर्धारित 

प्रपत्र में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। 

(ग) एनसीआरपीबी ने यह भी सूचित किया है परियोजना की 

प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक ae होने पर स्वीकृत ऋण की दूसरी ओर 

बाद कौ fared AS द्वारा जारी नहीं कौ जाती है। अभी तक निम्नलिखित 

एजेंसियों मे समापन प्रमाण पत्रो के बिना अवस्थापना विकास परियोजनाओं 

के पूराद्ेने की सूचना दी दहै :- 

1. लोक निर्माण विभाग (भवन ओर सडक) हरियाणा सरकार 

2. हरियाणा em मंजूरी ae 

3. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 

4. हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लि. 

5. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. 

6. तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार 

7. जयपुर विद्युत वित्तरण निगम लि. 

४ राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. 

9. पटियाला शहरी योजना ओर विकास प्राधिकरण 

एनसीआरपीनी ने यह भौ सूचित किया है कि इस मामले की 

सूचना संबधित राज्य सरकारो को देने के साथ-साथ AS कौ परियोजना 

स्वीकृति ओर निगरानी समूह के ध्यान में लाई गर्ह FI 

(अनुकाद्] 

तकनीकी/व्यावसायिक कालेर्जो को 

ae किया जाना 

2029. श्री आनंद प्रकाश wet : श्री 

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड : 

श्री संजय We : 

श्री एन.एस.वी. far : 

श्री अन्दुल रहमान : 

श्री sae ओवेसी ` 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) 

04 

॥ . 
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(क). क्या 2011 A एक दशक पहले कौ तुलना में स्नातक . 

ओर स्नातकोत्तर दोनों स्तर के aml अधिक तकनीको/व्यावसायिक 

कालेज वंद हो गये हैः 

(ख) af a, तो राज्यवार उन तकनीकौ/व्यावसामिकं कलेजो 

कौ संख्या का A क्या है जो 2011 से बन्द हुए रहै; 

(गण) क्या सरकार ने उनके बद होने के लिए प्रतिक्रिया का ` 

अध्ययन किया है; 

(घ) यदि हा, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ड) इस मामले पर ध्यान देने के लिए सरकार द्वस क्या 

कदम sa गये tsa जा रहे रहै; 

( च) क्या सरकार देश मे नये व्यावसायिक कलेजो को स्थापना 

क्रो अनुमति प्रदान करने पर विचार कर रही है; ओर 

(छ) यदि हां, तो राज्यवार aad व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मत्री (डा. शशी 

MX): (क) से (छ) जी, si तकनीकी/व्यावेसाविक संस्थाओं को 

बंद किए जाने कौ राज्य-वार सूची संलग्न विवरण मेदी गयी है। 

नेद होना दाखिले कौ कमी से हो सकता है, जिसका कारण स्थान . 

(ग्रामीण) उद्योग के साथ कम परस्पर संवाद, कमजोर अवसंरचना 

आदि हो सकता है। हालांकि, वर्षं 2011-12 में 140 संस्थाएं बंद 

हुई थी तथा 540 नई संस्थाएं खोली गई थीं । इसी प्रकारं वर्ष 2012-13 

मेँ 79 Gem बंद की गई at तथा 10 नई संस्थाएं खोली गर 

थी | 

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने राज्य ater से 

अनुरोध fra & कि वे अपने राज्यो में तकनीकी शिक्षा के विकास 

के लिए भावी योजनाएं तैयार ati अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा 

परिषद को राज्य सरकारों से अभी तक tat कोई भावी योजनाएं 

प्राप्त नहीं हई tI 

विवरण 

राज्य संस्थान. को संख्या 

1 2 

अन्ध्र प्रदेश 48 
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1 2 

बिहार 1 

छत्तीसगढ़ 2 

दिल्ली 1 

गुजरात | 2 

हरियाणा 9 

हिमाचलः प्रदेश | ` . 2 

जम्मू ओर कश्मीर 2 

क्नटरिक | 7 

| केरल | | | 5. 

मध्य प्रदेश 10 | 

महाराष्ट | 14 ` 

ओडिशा 3 

पंजाब 8 

राजस्थान | 10 

तमिलनाडु 5 

उतर | प्रदेश | ` 11 

कुल योग. 140 ` 

एयर इंडिया का निजीकरण 

2030. श्री गुखूदास दास गुप्तं : 

श्री एकनाथ महादेवं गायकवाड : 

श्री संजय de : . 

श्री पी.री.- afqa : 

श्री एस.एस. रामासुष्बू : 

श्री पी. लिंगम .: 

श्री आनंद प्रकाश पराजपे : 

5 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर ` 652 

श्री के. सुधाकरण : 

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : 

श्री रायापति साबासिवा राव : 

श्री अनंत वेकटरामी रेड्डी : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या भारत मे नागर, विमानन aa कौ प्रतिस्पधीं दाचा 

, संबंधी अध्ययन रिपोर्ट म यह सुञ्चाव दिया गया है कि एयर इंडिया 

का आंशिक रूप से निजीकरण किया जाना चाहिये; 

(ख) यदि a, तो ada व्यौरा क्या है तथा इसके क्या 

कारण है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रै; 

(ग) क्या एयर इंडिया पूरे देश मेँ एवं विदेश में फली अपनी 

कुछ परिसंपत्तियो का मुद्रीकरण किए जाने के प्रस्ताव पर भी विचार 

कर रही हि; . 

(घ) यदि a, तो sa उदेश्य & लिए fated प्ररिसंपत्तियो 

का व्यौरा क्या है; ओर | 

(ङ) घाटे मे चल रही सरकारी Se को उबारने हेतु सरकार 

दारा अन्य क्या कदम उठाए गए ईहै/उदाए जा रहे है? 

नागर विमानन .मंत्रलय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल)ः 

(क) जी wai | 

(ख) tit कोई सूचना सरकार की जानकारी F ad आई 

zl | । 

(ग) जी at 

(घ) एयर इंडिया ने भारत मेँ तथा विदेशो ये अपनी संपत्ति 

कौ जांच करने तथा इसके मेद्रीकरण के लिए रोड मैप का सुञ्चाव 

देने के लिए वैश्विक dae एस्टेट परामर्शदाता कौ नियुक्त कौ है। 

परामर्शदाता परिसंपत्तिरयो की पहचान कर रहे ZI 

(ङ) सरकार ने एयर इंडिया कौ cians योजना तथा वित्तीय 

aden योजना को दिनाक 12.04.2012 को अनुमोदित कर दिया ` 

है, जिनमे विनिर्दिष्टं लक्ष्यो को प्राप्ति पर, सरकार से प्राप्त वित्तीय 

सहायता निम्नवत हैः- | | | 

. {¢ वर्ष 2011-12 के बजट उपलब्ध कराये गए 1200 करोड
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रुपए समेत 6750 करोड रुपये की aM]! इक्विरी का 

समावेश ओर जिसे वर्ष 2011-12 से पहले ही जारी 

किया जा चुका है। 

(i) वित्त वर्षं 2012-13 से वित्त वर्षं 2017-18 तक 4552 

करोड रुपए की नकदी घाटा सहायता के लिए इक्विरी। 

(ii) वित्त वर्ष 2021 तक 18929 करोड रुपए के विमान 

ऋण के लिए कौ गारंटी के लिए इक्विरी। 

(iv) एयर इंडिया द्वारा वित्तीय संस्थानों, बको, एल.आई.सी, 

ई-पी-एफ-ओ. आदि कं लिए जारी किये प्रस्तावित 7400 

करोड रुपए वाले अपरिवर्तनीय feat पर मूल धन 

राशि का पुनर्भुगतान तथा व्याज कौ अदायगी के लिए 

भारत सरकार कौ met 

विमानन सुरक्षा बल 

2031. श्री बसुदेव आचार्य : 

एकनाथ महादेव गायकवाड : 

प्रदीपं माञ्ली : 

संजय ode: 

आनंद प्रकाश Wit: 

wa के. मणि : 

ada wre चौधरी : 

सदाशिवंराव दादौना मंडलिक : 

किसनभाईं वी. परेल : 

के. सुगुमार : 

ॐ 
> 

> 
ॐ 

> 
ॐ 

ॐ 
ऊ 

> 
~^ 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि : 

(कं) क्या अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने सिफारिश at 

है कि तिमानपत्तनों कौ सुरक्षा करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय 

के अधीन एक विशेष बल का गठन किया जाए; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी etc क्याहै तथा इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या इस समय विमानपत्तनो पर सुरक्षा कर रहे केन्द्रीय 

ओद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) के स्थान पर उक्त विमानन 

सुरक्षा बल को लगाए जाने की संभावना है; 
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(घ) यदि a, तो यह परिवर्तन कब तक प्रभावी किए जाने 

की संभावना दै; ओर | 

(ङ) विमानपत्तन की सुरक्षा मे इसके बाद सी.आई.एस.एफ. 

कौ क्या भूमिका होगी? 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री के-सी. वेणुगोपाल)ः 

(क) से (ङ) देश में नागर विमानन सुरक्षा को सुदृढ करने के 

लिए जागर विमानन मंत्रालय ने अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठनं 

(sat) के विशेषज्ञो कौ टीम को लगाया गया है जो कि हवाई 

अड्डों पर मौजूदा सुरक्षा प्रणाली का. व्यापक अध्ययन करेगी ओर 

इसे सुधार किए जाने के उपायो का सुञ्ञाव देगी । इकाओ कं अध्ययन 

रिपोर्ट, जो सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है, म नागर विमानन 

मंत्रालव की कमान ओर नियंत्रण के तहत एक समर्पित विमानन सुरक्षा 

बल (ए.एस.एफ.) की स्थापना करने का सुञ्ञाव दिया गया है, जो 

पूरे विश्व की परंपरा कौ तर्ज पर विमानन उद्योग के साथ पूर्णतः 

एकीकृत किया जानी है। इस मामले पर आगे कौ कार्यवाही कं 

लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा एक उप-समूह का गठन किया 

गया जौ एक समर्पित, विशेषज्ञता प्राप्त ए.एस.एफ. के सृजन परं 

इकाओ के अध्ययन रिपोर्ट कौ सिफारिशो कौ जांच करेगा। हस 

उप-समूह ने भी नागर पिमानन मंत्रालय की. कमान एवं नियंत्रण मे 

एक समर्पित्र, farsa प्राप्त ए.-एस.एफ. के गठन की सिफारिश 

की हे। साथ ही साथ उसका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मंत्रिमंडल 

सुरक्षा समिति स संपकं स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्दवाई 

शुरू कर दी गई है। | 

विदेश गए भारतीय अनुसंधान वैज्ञानिक 

2031. श्री सदाशिवरा दादोबा defn : 

श्री एन.एस.ी. चित्त : 

श्री आनंद प्रकाशं wee : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ. कृपा करेगे 

कि : । 

(क) क्या यू.एस. नेशनल साइन्स Hes के सर्वेक्षण के 

अनुसार भारत अपने अधिकांश अनुसंधान वैक्षानिक देश से बाहर भेजता 

हि 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या दै तथा इसके क्या
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जर है तथा उनमें से कितने प्रतिशत aaa भारत मे लौरते 

है; ओर 

(ग) भारतीय वैज्ञानिकों के अपना अनुसंधान कार्य पूरा करने 

के बाद st देश के लिए कार्य करने हेतु प्रभावित करने कं लिये 

सरकार द्वारा क्या कदम saad गये है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय म राज्य मंत्री (डौ. शशी 

थरूर): (क) ओर (ख) मांगी मई सूचना इसं मंत्रालय मे उपलब्ध 

नहीं FI 

(ग) सरकार ने वैज्ञानिकों को देश में रोकने के few कड , 

कदम sau है। इन कदमो मेँ संविदा पर अनुसंधान ओर विकास 

के लाभों को wen करमा, परामर्श, वैसानिकों के साथ प्रोदयोगिकौ 

के अन्तरण से प्राप्त प्रतिफल ओर रायल्री, वैज्ञानिक ओर ओद्योगिक 

अनुसंधान परिषद (सी.-एस.आई.आर.) Airset ओर उद्योग के ` 

मीच asia ओर ओद्योगिक अनुसंधार परिषद (सी-एस.आई.आर्.) 

शैक्षिक-जीवन ओर उद्योगं के बीच वैज्ञानिकों कौ गतिशीलता, सेवाकाल 

मे रहते हुए ज्ञान उद्यमो कौ स्थापना, नई ओर आकर्षक अध्येतावृत्तिया 

जैसे कि प्रेरक अनुसंधान के लिए faa अनुसरण मे vara, विज्ञान 

ओर प्रौद्योगिकी क्षेत्र मे पंचवर्षीय योजनाओं के व्यय मे उत्तरोत्तर 

वृद्धि, छठे वेतन आयोग के अनुसार वैज्ञानिको को seat वेतनमान, 

वैज्ञानिकों के ‘wa’ ग्रेड मे अतिरिक्तं पदों का सृजन, अध्येतावृत्ति 

परिलाभों आदि मे वृद्धि शामिल है। : 

अधिक aed पर प्रभार 

2033. श्री प्रभात सिंह पी. चौहान : 

श्री एन. Rey : 

श्री खगेन दास : 

श्री सुशील कुमार सिंह : 

श्री रमेश wae ‡ 

करेगे कि : 

(क) क्या अधिकारप्राप्त मंत्री समूह ने दूरसंचार आयोग की 

सिफारिशो को ama कर दिया है तथा भूतलक्षी प्रभाव से अधिक ` 

Seen लगने का निर्णय लिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी alo क्या है तथा इसके क्या 

कारण रहै; 

5 दिसम्बर, 2012 
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(ग) आपरेटर-वार उन आपरेटरौ का ब्योरा क्या है जो 2002 

से लेकर अब तक अतिरिक्त Geen के आवंटन से लाभान्वित 

हुए दहै तथा इसके परिणामस्वरूप होने वाली राजस्व कौ अनुमानित 

हानि क्या है; 

(घ) क्या संविदागत स्पेक्ट्म से अलग अधिक स्पेक्टूम के 

प्रभार की संभावनार्ओं हेतु जी.-एस.एम. ओर सी-डी-एम.ए. हेतु पृथक 

रूप से सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है तथा यदि नर्ही, | 

तो इस संबंध मे विलम्ब के क्या कारण ह? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय F राज्य मंत्री. (श्री मिलिन्द देवरा); (क) 

ओर (ख) अधिकारप्राप्त मंत्री समूह (ई.जी.-ओ.एम.) ने एकबारगी 

Qn प्रभार के मुदे पर gee आयोग कौ सिफारिश, 

महान्यायवादी की राय इत्यादि सहित विभिन qi पर विचार करने 

हए अन्य बात के साथ-साथ निम्नलिखित ` सिफारिश की हैः. 

(i) 4.4 मेगाहटू्जं (जी.एस.एम.)/2.5 Feast (सी.डी.एम. 

ए.) तक Seen धारित के लिए कोई एकव्ारगी प्रभार 

we लगाया जाए। 

(i) 4.4 मेगाहटर्ज (जी.एस.एम.2/2.5 मेगाहट्र्ज (सी-डी.एम. 

ए.) से अधिक सभी Bass धारिताओं के लिए 2012 

की नीलामी मे निर्धारित मूल्य पर भावी प्रभाव से 

एकनारगी प्रभार लगाया जाएगा। प्रभारण कौ तारीख 

मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद प्रथम तिमाही के प्रारंभ 

हने कौ तारीख wi 

(ii) 6.2 (जी.एस.एम-)/5.0 Ames (सी.डी.एम.ए) से 

अधिक Maen के लिए, एकवारगी WAR जुलाई 2008 

से लगाया जाए। इसके दो मूल्य होगे! जुलाई, 2008 

से लेकर नीलामी में निर्धारित मूल्य के लागू किए 

जनि की तारीख तक की अवधि के लिए यथानुपातित 

मूल्य 6.2 द्वारा विभाजित 2001 का प्रवेश शुल्क होगा 

` जिसका भारतीय स्टेट वैक की प्राइम रलैडिग रेट (एस. 

बी.आई. पी.एल.आर.) का प्रयोग करते हुए पूरी तरह 

से आकलन किया गया है। 6.2 (जी.एस.एम.)/5-9 

मेगाहटर्जं (सी.डी-एम.ए.) से अधिक के स्पेक्ट्रम पर



657 प्रश्नो के 

नीलामी द्वारा निर्धारित मूल्य लगाया जाएगा ओर यह 

मूल्य मन्निमंडल के निर्णय कौ तारीख के बाद की 

प्रथम तिमाही कं आरभ होने कौ तारीख से प्रभावी 

होगा । | 

(ग) उक्त अवधि के लिए अतिशय Baer के प्रभारण पर 

नीतिगत निर्णय adi होने कौ स्थिति मे इसका कोई मात्ना- 

निर्धारण नहीं किया जा सकता. है। 

(ध) ओर (ङ) सरकार 4a अन्य बातों के साथ-साथ 

मिम्नलिखित का निर्णय लिया 2: 

(i) 4.4 मेगाहट््ज (जी-एस.एम.) तक की स्पैक्टूम धारित 

के लिए at एकबारगी प्रभार नहीं लगाया जाए। 

(ii) 4.4 मेगाहटर्जं (जी.एस.एम-) से अधिक सभी स्पैक्ट्म 

धारिताओं कं लिए 2012 कौ नीलामी में निर्धारित मूल्य 

पर भावी प्रभाव से एकबारगी प्रभार .लगाया जाएगा। 

प्रभार लागू होने की तारीख मंत्रिमंडल कं निर्णय की 

तारीख के बाद प्रथम तिमाही के प्रारभ होने की तारीख 

होगी | 

(iii) 6.2 (जी.-एस.एम.) से अधिक deen के लिए, ware? 

प्रभार जुलाई 2008 से लगाया जाए्। इसकं दो मूल्य 

होगे जुलाई, 2008 से लेकर नीलामी में निर्धारित मूल्य 

के लागू किए जाने कौ तारीख तक कौ अवधि के लिए 

यथानुपातित मूल्य 6.2 द्वारा विभाजित 2001 का प्रवेश 

शुल्क होगा जिसका भारतीय ee बैक कौ प्राइम लेँडिग 

रेट (एस.बी.आई. पी.एल.आर.) का प्रयोग करते हुए पूरी 

तरह से आकलन किया गया है। 6.2 (जी.एस.एम.) से 

अधिक के स्पेक्ट्रम पर नीलामी द्वारा निर्धारित मूल्य लगाया 

जाएगा ओर यह मूल्य मंत्रिमंडल के निर्णय कौ तारीख 

के बाद कौ प्रथम तिमाही के आरभ होने कौ तारीख 

से प्रभावी होगा। 

(iv) लाईइसेसधारक यदि इस प्रकार का भुगतान A करना 

चाहते तो उन्हें 4.4 Wreest (जी.एस.एम.-) से अधिक 

Beg के अभ्यर्पण का विकल्प दिया जाए्। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 658 

(v) सी-डी.-एम.ए. Geen के मूल्य-निर्धारण कं way में 

अभी कोई निर्णय नही लिया गया है। 

नए आई.आई.टी. रतु लंबित प्रस्ताव 

2034. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन : 

प्रः सौगत राय : 

श्री रमेश विश्वनाथ काटी : 

श्री पी. करूणाकरन : 

श्री उदय प्रताप सिंह : 

श्री dag. राघवेन्द्र : 

क्या मानवे संसाधन विकास मत्री यह बताने की कृपा 

करेगे कि : 

(क) देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानं (आई.आई.टी.) at 

स्थापना हैतु क्या मानदंड निर्धारित feu गए हैः 

(ख) क्या सरकार का विचार paler ओर मध्य प्रदेश सहित 

देश मे ओर अधिके aad. की स्थापना करने का है; 

(ग) यदि हां, तो wea तत्संबंधी ah क्या है; 

(घ) क्या सरकार को विभिन राज्यो ओर जन-प्रतिनिधियों 

wr मे आई.आ्ईटी. कौ स्थापना हेतु 

अनुरोध।प्रस्ताव प्राप्त हुए है; 

से अपने-अपने 

(ङ) यदि हां, तो aaa sto क्या है ओर राज्यवार 

एसे प्रत्येक प्रस्ताव कौ वर्तमान स्थिति क्या है ओर लंबित प्रस्तावों 

कौ कब तके स्वीकृति प्रदान किए जाने कौ संभावना है; 

(च) क्या कुछ राज्य अपने-अपने राज्यों मे नए आई.आई.. 

टी. कौ स्थापना हेतु भूमि प्रदान करने मेँ असफल रहे है; ओर 

(छ) यदि हां, तो राज्य-वार asad व्यौरा क्या है ओर 

सरकार द्वारा इस aay मे क्या कदम saa गये है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय म राज्य dt (डो. शशी 

थरूर): (क) प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद् (एस. 

ए.सी.-पी.एम.) कौ सिफारिशो के आधार पर तथा क्षेत्रीय असंतुलन
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को भी ध्यानं मेँ रखकर, सरकार ने वीं पंचवर्षीय योजना कं. 

दौरान आन्ध्र प्रदेश, विहार, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पंजाब, 

गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश मे आठ नए भारतीय प्रौद्योगिकौ संस्थान 

स्थापित किए थे। इन आठ नए भारतीय प्रद्योगिकौ संस्थानों कौ 

स्थापना के लिए स्थान-निर्धारण का निर्णय लेते समय उपयुक्त 

` कनेक्टिविटी, भोतिक अवसंरचना तथा बुनियादी सुविधाओं को `ध्यान 

मे रखा गया है। । 

(ख) जी, न्ही। 

(ग) प्रश्न नहीं sad 

(घ) ओर (ङ) wie, args, wales, केरल, मध्य 

प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट राज्य मेँ नए भारतीय Meni संस्थानों 

कौ स्थापना के ft विभिन समूहो से अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए 

है। इस समय देश मे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानं स्थापिते करने 

का कोई प्रस्ताव नही है तथा इस संबंध मे किसी प्रस्ताव कौ 

राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वाराः (वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन 

की प्रतीक्षा करनी होगी। | 

(च) नी, नही | 

(छ) प्रश्न नहीं उठता। 

आयरलैण्ड के साध द्विपक्षीय स्वास्थ्य 

देखभाल Weld 

2035. श्री नलिन कमार कटील : 

प्रो. सौगत राय : 

श्री शिवराम गौडा : 

क्या विदेश मंत्री यह बताने की. कृपा करेगे कि : 

(क) क्या आयरलैण्ड ओर भारत ने आयरलैण्ड मे रहने वाले 

भारतीयों कं चिकित्सा उपचार हेतु किसी द्विपक्षीय स्वास्थ्य देखभाल 

समञ्चोते पर हस्ताक्षर किए हैः | 

(ख) यदि हां, तो asad sto क्या है ओर यदि नही, 

तो इसके क्या कारण ह; ` ` 

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आयरलैण्ड में 

अस्पताल के अधिकारियों go उचित चिकित्सा देखभाल के अभाव 

मँ एक भारतीय da चिकित्सक की मृत्यु हुई है; 
.. \ 
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(घ) यदि हां, तो तत्संबंधौ ota क्या है ओर सरकार द्वारा 

इस day fo an कार्ववाही कौ गई है ओर पीडति के परिवार 

को क्या सहायता . प्रदान at मई रहै ओर इस घटना कौ पारदर्शी 

ओर निष्पक्ष जांच हेतु क्या कार्यवाही कौ गई है; ओर 

(ङ) भविष्य मेँ tet घटनाओं कौ पुनरावृत्ति को रोकने के 

लिए सरकार द्वारा क्या कदम sae गए Bs जा रहे है? 

विदेश मंत्रालय मँ राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) 

ओर (ख) भारत ओर ards के बीच कोई द्विपक्षीय स्वास्थ्य 

देखभाल करार मौजूद नर्हा है। आयरलैड तथा भारत कौ चिकित्सा 
स्वास्थ्य देखभाल word के स्वरूप एवं विषयवस्तु मे fra 

Zi 

(ग) @(S.) आयरलैँड मेँ रहने वाली एके भारतीय नागरिक 

श्रीमती सविता हलय्पानावर के दुःखद निधन के नारे म सरकार 

@ जानकारी है। सरकार ने इसं मामले को आयरलैड सरकार 

के साथ विभिन स्तरो पर उठाया है ओर इससे संबंधित. जांच 

के बरे मे सूचित करते रहने की अनुरोध किया 2) डबलिन स्थित 

भोरतीय दूतावास ने मृतका के परिजनो को सभी ` अपेक्षित कौसुली 

सहायता उपलब्ध कराई FI | 

विदेशों म रह रहे भारतीय नागरिको की सुरक्षा एवं संरक्ष 

भारत सरकार का मुख्य सरोकार है। विभिन देशो मेँ स्थित भारतीय 

मिशनों के जरिए उनके कल्याण की निरन्तर निगरानी कौ जाती 

है। जब कभी भी सरकार को देसी जानकारी प्राप्त होती है, वह 

we मामलों को संबंधित सरकारों कं साथ उठती है। 

एयर इंडिया . पर संकट ` 

2036. डौ. एम. तम्निदुरई : 

श्री जगदानंद सिंह. : | 

श्री एम.नी. राजेशं : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे. किः 

(क) क्या एयर इंडिया को वित्तीय संस्थानों ओर को 

दवारा गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्ति घोषित किए जाने का खतरा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी eto क्या है ओर इसके क्या 

कारण रै; |
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(ग) एयर इंडिया द्वारा विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं 

के दौरान वित्तीय संस्थानों/र्ैकों से संस्थान-वार लिए गए/लिए जाने 

हेतु प्रस्तावित ऋण का व्यौरा क्या है; 

(घ) आज कौ तारीख तक ऋण के पुनर्भुगतान मे चूक 

का व्यौरा क्या दै; ओर 

(ङ) उधार देने वालों को देय राशि का भुगतान करने मेँ 

क्या कदम उठाए गए Base जा रहे है? 

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल)ः 
(क) जी, wet 

(ख) yea नहीं उठता। 

(ग) एयर इंडिया द्वारा वित्तीय संस्थाओं/्ैको के लिए गए 

कूल बकाया ऋर्णो का व्यौरा निम्नवत हैः 

31.03.09 कौ स्थिति के 

अनुसार 

30931.19 करोड रुपए 

31.03.10 कौ स्थिति के 

अनुसार 

38422.78 करोड रुपए 

31.03.11 कौ स्थिति के 

अनुसार 

42629.00 करोड रुपए 

` 31.03.12 कौ स्थिति के 

अनुसार 

43441.56 करोड रुपए 

(अन अकैक्षित) 

(घ) आज कौ तारीख तक wi में कोई चूक we ` 

हई है। 

(ड) वित्तीय युनर्सरचना योजना कं अनुसार, एयर इंडिया 31. 

12.2013 से आरंभ होने वाली तथा 30.09.2026 को समाप्त होने 

ताली तिमाही fea मे 10.448 करोड़ रूपये की राशि का दीर्घं 

` कालिक ऋण, एयर इंडिया द्वारा जारी किए जा रहे अपरिवर्तनीय 

बध पतनी के आगमो सै 7,400 करोड रुपए की राशि का अल्पकालिक 

ऋण ओर 31.12.13 से आरंभ होने कवाली तथा 30.09.2026 से 

समाप्त होने वाली तिमाही feat मे निधिगत व्याज सावधि ऋण 

से भुगतान करेगी। सरकार ने विमान के अधिग्रहण के लिए midge 

ऋणो कौ योजना बनाई है ताकि सरकार से प्राप्त होने वाली इविवटी 

से भुगतान किया जा सके। 
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[feet] 

विमानपत्तनां का विकास 

2037. श्री संजय सिंह चौहान : 

श्रीमती यशोधरा राजे सिधिया : 

श्री अब्दुल रहमान : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि: 

(क) क्या राज्य सरकारों द्वार अपने राज्यो मे विमापत्तनों 

के विकास के लिए अधिगृहीत भूमि भातरीय विमानपत्तन प्राधिकरण 

को सप दी गई हैः 

(ख) यदि a, तो उत्तर प्रदेश ओर आध्र प्रदेश सहित 

राज्य-वार तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण है तथा कद्र सरकार 

ने परियाजना-वार-भू-स्वामियो को मुआवजे के भुगतान सहित क्या 

सुधारात्मक कदम उठाए हैः 

(घ) विभिन्न विमानपत्तनौ पर विकास कार्य की स्थिति क्या 

है; ओर 

(ङ) मध्य प्रदेश कै उने विमानपत्तनो का ae क्या है 

जो प्रचालन के लिए तैयार रै? 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल): 

(क) ओर (ख) उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश समेत उन हवाई 

अद्धो, जहां पर भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा हो गया है, का राज्य 

वार व्यो संलग्न विवरण-। से ४ मेँ दिया गया है। 

(ग) प्रश्न नहीं sed 

(घ) विभिन हवाई अड्डों पर पूरे किए जा चुके/किए जा 

रहे विकास कार्यं का व्यौरा क्रमशः विवरण \/ ओर् विवरण vi 

पर दिया गया है। 

(ङ) भोपाल ओर ek हवाई अड्डे का कार्य पूरा हो गया 

हे ओर आधुनिकौकरण कार्यो के पूरा होने के पश्चात् इसे प्रचालनिक 

कर दिया गया है।.
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विवरण-1 

उन हवाई अड्डों का राज्यवार व्यौरा we भूमि अधिग्रहण कार्यं पूरा ले गया है 

उत्तरी क्षत्र 

क्र.सं. हवाईअड्डे का नाम (क) ओर (ख) : (ग) 

1 | 2 3 4 

उत्तर प्रदेश 

1. लखनऊ . जून 2000 मे 77.69 wes भूमि का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हवाई पट्टी के विस्तार के 

aye किया..गया। । लिए भूमि का अधिग्रहण लीज पर एक रुपए प्रतिवर्ष 

| ` के टोकन तथा weda शुल्क पर ॐ वर्षो के लिए 

किया गया ai 

2. - काराणसी निःशुल्क 64.73 राज्य सरकार द्वारा WM को भूमि का Aye विभागीय 

कार्यं के लिए किया गया। हवाई पट्टी के विस्तार के लिए 

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण तथा एएआई 

को निःशुल्क सुपूर्द। कार्य पूरा हो गया। 

पंजाब 

1. ` अमृतसर 1.92 wHe भूमि 1987 मे निःशुल्क सुपुर्द राज्य सरकार द्वारा was को निःशुल्क भूमि का सुपर 

किया गया। ` 

14.17 एकड़ भूमि 1997 मेँ निःशुल्क सुपुदं राज्य सरकार द्वारा एएआई को निःशुल्क भूमि का ae 

किया गया। 

125.3 एकड़ भूमि 1998 मे निःशुल्क qa राज्य सरकार द्वारा एएआई को निःशुल्क भूमि का सुपु 

किया गया। 

23 एकड़ भूमि 2000 मे निःशुल्क aye राज्य सरकार द्वार wane को निःशुल्क भूमि का aye 

किया गया। 

45.37 wes भूमि 2008 मे निःशुल्क राज्य सरकार द्वारा want को निःशुल्क भूमि का ag 

सुपुर्द किया गया। 

2. चंडीग॑द्/मोहाली सिविल एयर टर्मिनल “etre ने 1986 से राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क अथवा भुगतान आधार पर किसी 

भी भूमि का ag नहीं गया है। सिवाय पंजाब राज्य सरकार द्वारा अनुसार चंडीगढ़ 305 एकड़ 07 कनाल, 

17 मारला Bag ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हवाईअडडा (मोहाली साइड) Use को Aye 

कर fear गया। 
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1 2 3 4 
न. 8४.८८ 

3. लुधियाना 7.5 एकड् भूमि 2010 मेँ निश्शुल्कं ae आइसोलेसनं बे के लिए 5 एकड़ तथा Saisie कं 

किया गया लिए 2.5 एकड़ 

4. पठटानकोर 47 wee भूमि का 2006 मे निःशुल्क हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण 

aye किया गया 

27.84 एकड़ भूमि का 2006 में पंजाब सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण 

निःशुल्क aid किया गया 

उत्तराखंड 

1. देहरादून 326.42 एकड़ भूमि का 2004 में निःशुल्क 2004 मेँ 326.42 एकड़ भूमि का GE हवाईअड्डे के 

aye किया गया विकास के लिए निःशुल्क किया गया जिसमे राज्य 

सरकार द्वारा स्वयं प्रयोग के लिए रखा गया भूमि 

शामिल रहै 

2. पतनगर 173.81 wes भूमि 2006 मे निःशुल्क 173.81 एकड़ संपूर्ण कल क्षेत्र का सुपुर्दं किया जाना 

सुपु्द किया गया है, 2006 मेँ 134.4 एकड़ वास्तेविके क्षेत्र का Aye 

किया गया 39.41 wes क्षेत्र को aye किया जाना 

बाकी है। 

राजस्थान 

1. जैसलमेर 57.6 wee भूमि जुलाई 2003 मे निःशुल्क ~ 

ay किया गया 

2. जयपुर 40 wee भूमि 1986 सरकार के भूमि भूमि का मूल्य 2,66,15,255.00 

मे aid किया गया ada निःशुल्क 

सुपुर्दकर दिया 

गया। बाकौ भूमि 

भुगतान आधार 

पर कौ जाएगी 

0.69 THs भूमि 

1987 मे aye किया 

गया 

4.25 weg . भूमि 1989 

मे qd किया गया 

9 wee भूमि 1995 में 

ae किया गया 

भूमि का मूल्य 

भूमि का मूल्य 2,96,550.00 

भूमि का मूल्य 39,22,400.00 
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295.7 एकड़ भूमि 1995 । भूमि का मूल्य. 13,57,51,997.00 

Haid किया गया | 

62.47 एकड़ भूमि भूमि का मूल्य 1,14,25,203.00 
2002 मेँ aud किया | | 

गया 

147.62 WES भूमि भूमि का मूल्य 42,34.29.777.00 (उपकृत को मुआवजे 
2010 मे सुपुरदं किया का आवंटन प्रगति पर है। जल्द ही कन्जा लिया जाएगा। 

गया | 

3. ` किसनगद् 221 एकड भूमि 2009 निशुल्क | निःशुल्क 

म सुपुर्द किया गया 

442 wee भूमि 2011 fee (अधिग्रहण प्रक्रियाधीन ठै wert कौ भूमि ` 

मे ad किया गया अभी तक सुपुर्दं wel कौ गई) 

4. उदयपुर ` 1986 से अधिग्रहण कौ गई भूमि कुल 301.73 WHE Ti कुल 6.99 WHS भूमि 14,22,371.00 रूपए 

के भुगतान पर एए्आई को age की we! शेष 294.74 wes भूमि apes अधिग्रहीत की me 

जम्मू ओर कश्मीर 

1. जम्मू | 9.06 WHE भूमि 1987 14.32 लाख के 14.32. लाख के भुगतान पर वीओआर स्थापित करने 

Hogg किया गया। भुगतान पर कग लिए -(कार्य संपन्न) 

14.38 एकड् भूमि . 258.69 लाख के हवाईपटूटी चरण 1 के विस्तार के लिए 258.69 लाख 

1997 मे सुपु ` भुगतान पर का भुगतान (कार्य संपन्न) 

किया गया । | 

12.8 Wee भूमि 304.98 लाख ,के आईएलएस कैट-1 कौ स्थापना के लिए (कार्य संपन) 

2004-05 H aye ` भुगतान प॑र. 304.98 लाख के भुगतान पर 

किया गया | 

34.5 WEE भूमि ) एक रुपए wat Wa सरकार् द्वारा एक रुपए प्रतिवर्षं॑पर 40 at के 

2001 मे सुपुर्द किया पर 40 वर्षं के लिए भूमि का qd 

गया लिए लीज पर 

5.29 एकड़ भूमि 2010 ` निःशुल्क wa कौ विस्तार राज्य सरकार से निःशुल्क किया गया। 

मे aye किया गया ` (कार्य संपन) 

17.05 wes भूमि 2012 निःशुल्क हवाई पट्टी के विस्तार के लिए राज्य सरकार के 

मे सुपुर्द किया गया माध्यम से सेना भूमि ad 
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सुपुर्दं नहीं किया गया। 

1 2 3 4 

2. लेह 28.63 एकड़ भूमि F से 20.276 wee भूमि 20 रूपया प्रति मारला वार्षिक दर से लीज पर तथा 

बची ee भूमि लीज लंबित। 

हिमाचल प्रदेश 

1. कगिड़ा ` 116.14 weg भूमि 1992 मेँ निःशुल्क हिमाचल प्रदेश सरकार द्वार गग्गल हवाईअड्डे का 

सुपुदं किया गया । wie को सुपुरद 

9.88 Wee भूमि 2001 मे निःशुल्क aye waved के विस्तार कं लिए 

किया गया | | 

2. कुल्लू मनाली 13.02 wee भूमि 2001 में निःशुल्क सुपुर्द - 

किया गया 

3. शिमला लगभग 191.82 एकड़ भूमि 1991 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा wasn को निःशुल्क 

निःशुल्क a किया गया भूमि का ae 

मध्य प्रदेश 

1. खजुराहो 1986 के बाद 387.31 एकड़ भूमि तीन 14.05 एकड़ भूमि के लिए 964274.00 राशि मुआवजे 

चरणो मेँ सुपुर्दं की गई। 14.05 THE के रूपमे दी गई। 

भूमि के लिए 964274.00 राशि मुआवजे 

के रूपमे दी गई जिसमे 122.89 was 

प्रथम चरण मं सम्मिलित at) शेष भूमि 

निःशुल्क प्रदान की गई। 

दिल्ली 

1. संफदरजंग 1987 मे 44 लाख के भुगताम पर 5.5 एलडीभओ, wed विकास मंत्रालय से 44 लाख के 

Wes We कौ गई भुगतान पर अधिग्रहण 

विवरण 

दक्षिणी क्षेत्र 

` तमिलनाडु 

क्रम सं.हवाईअड्डे का नाम (क) ओर (ख) (ग) 

1 2 3 4 

1. मद्रे 580.14 tHe प्रस्तावित wa तक जिला प्रशासन ar भूमि अधिग्रहण का कार्यं प्रगति पर 

है। रिंग रोड (तूतीकोरिन-अरूपकोत्तई रोड) कं डायवर्जन 



671 प्रश्नो के 5 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 672 

4 

1 2 

2. कोयम्बटूर 

3. तूतीकोरिन 

4 Frat 

5. सलेम 

6. वेल्लूर 

आध्र प्रदेश 

1. ane 

2. राजमुदरी 

3. विजयवाडा 

594 एकड़ प्रस्तावित अब तक aye 

नहीं किया गया। 

586 WHS अब तक सुपुर्द नहीं किया 

गया। 

510.30 एकड़ अब तक Aye नही किया 

गया। 

563 एकड़ अब तक We नहीं किया 

गया।. 

1046 WHS अब तक Gye नर्हा किया 

गया। 

438 एकड़ अन तक aye Tel किया गया। 

851} Was अब तक aye wa किया गया। 

491.82 Wes के लिए एलपीएस जमा 

किया गया। अब तक aye नहीं किया 

गया। 

पर होने बाला खर्च एएआई से मांगा गया था। एएआई 

ने राज्य सरकार से इस day में जारी सरकारी 

अदेश का अनुपालन करने का अनुरोध किया था, at 

भूमि निःशुल्क तथा प्रतिभारोँ से मुक्त सुपुर्द कौ जाएगी । 

a. (i) ` भारतीय नौसेना 6.38 एकड़ भूमिं का GE करे 

मे अनिच्छुक है। 

(i) मामले पर नौसेना से विचार-विमर्श किया जा 

रहा FI 

0. 134 Wee भूमि वायु सेना कौ है। वे भूमि a के 

लिए आगे नहीं आ रहे है। क्योकि se भूमि कौ अपने 

उपयोग के लिए जरूरत FI 

भूमि अधिग्रहण कार्यं प्रगति पर हे। 

164.68 THE सेना-डीईओ चेनई द्वारा अनापत्ति पत्रे... 

महीं दिया गया। शेष भूमि के अधिग्रहण का कार्य प्रगति 

पर है। 

भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। 

राज्य सरकार से पुष्टिकरण नहीं प्राप्त TI 

भूमि मे जल-जीव की उपस्थित/एचटीएलटी पावर लाइन 

का डायवर्सन; जीएम (सीआईसी) 15.10.2012 को भूमि | 

के अधिग्रहण के लिए राजस्व अथारिटी को फार्म-। जमा 

fea राज्य सरकार द्वारा फंड Ae जारी किया गया। 

कार्य प्रगति पर हे। भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार 

द्वार 81 करोड रुपए जारी किए mW! 

राज्य सरकार से wan किया गया, रज्य सरकार द्वारा 

50 करोड रुपए स्वीकृति किया गया हे। 
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की गई Bi 

1 2 3 

4 तिरूपति 230.73 wee के लिए अग्रिम wom भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन हे। 

दिया गया। बची हुई भूमि केः लिए 

अनुरोध किया गया। 

5. कुडप्पा 550 एकड़ H 23 एक् अब तक भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है। 

सुपूर्द wa किया गया। रज्य सरकार से. 

शेष भूमि कं लिए निर्माण वर्जित क्षेत्र 

का अनुरोध किया गया है। 

कर्नाटक 

1. बैगलोर भुगतान पर् आवासीय निवास कं लिए 9 करोड भूमि के कुल लागत मे से 1.80 करोड रुपया 

5 we के अधिग्रहण का प्रस्ताव। was को अग्निम भुगतान किया गया। जुन, 2012 मं 

ara ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। कार्य प्रगति 

पर दहै, तीन महीने मे भूमि सुपुर्द कर दिया जाएगा। 

2. मंगलौर 21.03.2009 को 77.05 wes ay कार्य प्रगति पर है, कर्नरिक सरकार द्वारा 309 लाख 

किया गया। 3.21 qi किया जाना है। प्रदान किया गया है। 

3 मेसूर 735 wee मेँ से 362.46 का ay शेष भूमि के सुपुर्द के लिए राज्य सरकार से संपर्क 
किए mI किया गया है | 

4 Bact 615 wee 4 सै coo ay किए गए शेष भूमि के सुपुर्दगी हेतु मामला राज्य सरकार के 

15 ay किए जने रै विचाराधीन है। 

केरल 

1. कालीकर प्रस्तावित 137 weg aye vel किए स्थानीय निवासियो का विरोध, दावेदार gra दो रिट 

गए रहै। याचिका दायर। WA आबादी वाले क्षेत्र से बचने के 

लिए संशोधित एलाइनमेट विचाराधीन है। 

2. तरिवेन्द्रम 120 wee मे से 81.29 का aye किया राज्य सरकार कं समक्ष विचाराधीन है। 

जाना बाकौ 38.71 एकड़ का ay किया 

जा चुका है। 

संघ राज्य क्षेत्र 

1. पुदुचेरी चरण 1; 370 50 एकड़ Bye शेष भूमि का qd at जानी है। 

| एक प्रस्तावित किया गया। 

है। जो अभी 
पूरा नहीं हआ I 

2. अगाती 32.30 एकड़ प्रस्तावित भूमि qyd नर्ही संरचना/ तकनीकी बाधाएं है। 
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विवरण-॥॥ 

पश्चिमी क्षेत्र | 

क्र.सं. हवाईअड्डे का नाम (क) तथा (ख) (ग) 

अनुरोध की mg भूमि राज्य सरकार द्वारा Ae कौ 

aa (एकड़ मे) गई भूमि क्षत्र (एकड् मे) 

1 2 3 4 5 

क. महाराष्ट्र . 

1. ओरंगानाद 147.00+182.00 147.00 . महाराष्ट राज्य सरकार के Wa AM 

लंबित है। 

2. अकोला 174.67 0.00 महाराष्ट राज्य सरकार के पास मांग 

| लंबित हे। 

3. गोदिया | 19.90 0.00 महाराष्ट राज्य सरकार के पास माग 

लंबित है। 

4. पुणे 5.00 0.00 अधिग्रहीत किए जाने के लिए हाल में 

प्रस्तावित। । 

ख. गुणत 

1. अहमदाबाद 67.289 0.00 सर्वेक्षण पूरा हो THY सरकार के 

पास लंबित है। 

2. जामनगर 17.38 0.00 प्रस्ताव लंबित। 

3. कांडला 282.07 0.00 राज्य सरकार के पास प्रस्ताव लंबित। | 

4. पोरबदर 276.00 ` 0.00 राज्य सरकार के पास प्रस्ताव लंबित। 

5. सूरत 784.05 784.05 2619.43 THES | की नई आवश्यकता) 

6. वडोदरा 24.18 0.00 राज्य सरकार के पास लंबित। 

ग. मध्य प्रदेश 

1. इंदोर 137-67+28-00+ 13.45 137.67 राज्य सरकार के पास लंबित। 

2. जबलपुर 469.52 0.00 waar कार्य प्रगति पर। 
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3 भोपाल 387.85 387.85 - 

घ. गोवा 

1 गोवा 7.50 सै 10.00 0.00 राज्य सरकार के पास लंबित। 

ङ. कर्नाटक 

1 बेलगाम 370.00 0.00 fated प्रक्रिया पूरी हो गई/शीघ्र 

 सुपूर्द कौ जाएगी। 

विवरण 

क्र.सं. हवाई अड्डे का नाम (क) तथा (ख) (ग) 

अनुरोध की गहं राज्य सरकार द्वारा 

भूमि क्षेत्र ae की गई भूमि 

(एकड़ मे) aa (एकड़ में) 

1 2 3 4 5 

क. अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 

= तीएसई . हवाईअड्डा TASS तथा संस्थापन के 9.00 प्रगतिरत। भारतीय चिपानपत्तन प्राधिकरण 

| We Braz लिए 2.9 WHS! हवाईअड्डा ga अंडमान ओर निकोबार राजस्व 

विकास के लिए 4.25 हेक्टेयर विभाग को 20 लाख का भुगतान किया 

तथा भाविप्रा कालोनी के लिए गया है। धारा 41) के अंतर्गत 

6.42 हेक्टेयर अधिसूचना जारी की गई है, भूमि अभी 

अविरितं नही की गई है (भूमि निजी 

स्वामि्यो की है)। 

बिहार 

1. पटना हवाईअडडा (क) रनवे की प्रचालनिक 5.02 भुगतान आधार पर at 2002-03 के 

कुशलता मे संवर्धन के दौरान राज्य सरकार द्वारा भूमि के 

5.02 WHS स्थाई निपटान के रूप म भूमि 

हस्तातरित कौ गई att 

(ख) रनवे की प्रचालनिक 1.4 भुगतान आधार पर वेषं 2002-03 के 

दौरान रेलवे से दीर्घकालीन पट्टा 

आधार पर 
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(ग) हवाईअड्डे के विकास 0.00 प्रगतिरत 

के लिए 227 was 

2. गया हवाईअडडा ए-310 विमान के प्रचालन 0.00 प्रगतिरत 

के लिए 100 एकड़ | 

3. कटिहार एसीएस स्टेशन एसीएस तथा कार्यालय 10.52 भुगतान आधार पर क्रमशः वर्षं 1958 

एमएसएसञर तथा तथा 2006 के दौरान भूमि हस्तातरित 

डीवीओआर/डीएमई हेतु की गई (केवल 8.29 WHS के लिए) 

10.52 WHE (2.23+8.29) 

छत्तीसगद् 

1. स्वामी विवेकानंद 2206 एकड़ फेज-1-1158 0.00 प्रगतिरत 

हवाईअड्डा रायपुर एकड़ तथा फजं-प-1048 

| एकड-हवाई अड्डा विकास हेतु 

्ारखंड 

1. नी.एम. हवाईअडडा, वाइड ate} विमान के प्रचालन २0.00 राज्य सरकार के पास लंबित 

राची के लिए 582 एकड़ 

2. देवघर 659.41 (53.41 एकड़ + 0.00 यह Paes! राज्य सरकार के 

मौजूदा 606 एक्) अधिकार क्षेत्र मे है। हवाईअड्डे के 

| ` विकास कं लिए अतिरिक्त भूमि के. 

अधिग्रहण हेतु समन्वय का कार्य किया 

जा रह्मा हे) | 

ओडिशा 

1. बी-पी. हवाईअडडा, 133.631 WHE 18.964 वर्षं 2011 मे भारतीय विमानपत्तन 

भुवमेश्वर प्राधिकरण द्वारा set सरकार ` से 

18.964 THE भूमि प्राप्त कौ ASI 

2. ज्ारसुगुडा  फज-८ के विकास के 0.00 सरकारी भूमि के अधिग्रहण के लिए 

लिए 191 एकड़ (हवाईअड्डे आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 

के प्रचालनीकरण के लिए समन्वय का कार्य किया जा रहा है। 

कुल 684 एकड्) 

3 बेरहामपुर् (एमएसएस एमएसएसओर स्टेशन कं लिए 0.949 WHE 

आर स्टेशन) 0.949 tes भूमि ली गई 
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आवासीय कोलनी के 1.005 एकड़ 

लिए 1.005 एकड़ 

पश्चिमं बंगाल 

1. जेहला बेहला हवाईअड्डे के 0.00 राज्य सरकार के पास ललित 

विकास के लिए 38.35 

2 मालदा एटीआर-42 किमान के प्रचालन 0.00 राज्य सरकार के पास ललित 

के लिए 61 एक् 

विवरण-\/ 

क्र.सं. हवाईअड्डे का नाम (क) (ख) (ग) 

1 2 . 3 4 5 

उत्तर पृवीं क्षत्र 

1. पेक्योग (सिक्किम) हां 200.91 एकड् भूमि का हवाईअड्डे का fear हो रहा है/ 

अधिग्रहण पूर हो गया है नामांतरण का कार्य प्रक्रियाधीन FI 

2. गुवाहारी नहीं ~ TR का स्थान परिवर्तन डीवीओरं 

कौ चारदीवारी। क्षेत्र का चिन्हाकनं 

तथा नामांतरण-डी.सी. कामरूप, 

सचिव, रीपीरी विभाग, असम 

सरकार के समक्ष मुदे saw MN 

3. बारापानी नहीं - चारदीवारी (केवल 39%)। ग्रामीणों 

द्वारा विरोध-नार-बार जिला प्रशासनं 

तथा मेघालय सरकार (पूर्वोत्तर परिषद 

सलाहकार सहित) के साथ वैठक। 

4. जोरहर नही - असमं WH के दाच के कारण 

1.7656 WHS के कार Want क्षेत्र 

को अभी सौपा नहीं गया है जिसके 

लिए वे लागत क्षतिपूर्तिं की मांग कर 

रहे है। यह मुहा प्रधान सचिव, 

परिवहन, असम सरकार के समक्ष 

उठाया गया (निःशुल्क तथा सभी 

दायित्वं से मुक्त)। 

-----
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5. डिन्नूगद् नही - मूल पट्टी मापदंड (32 Whe) -यह | 

मुद्रा असम सरकार के साथ बैठक मे 

उठाया गया। 

6. जागडोगरा नही - कौट-। उपकरण की आवश्यकतां को 

पूरा नहीं करते। प्रकाश आवश्यकता 

(रनवे के ओ।सी -के साथ 600 मीटर 

लंबाई) -पश्चिम बंगाल सरकार के 

समक्ष उखाया गया। (निरःशुल्क तथा 

सभी दायित्व से .मुक्त)। 

 विवरण-\॥ 

एएजई के हवाईअड्डोँ का स्तरोनयन^आधुनिकौकरण 

(पूर्ण कार्य) 

PH. हवाई अड्डे कार्य का नाम ए/ए एवं ई/एस/ कार्यं पूर्णं at 

का नाम (करोड़ रुपए 4) तारीख 

1 2 3 4 ` 5 

1 चेन्नई द्वितीयक रनवे 12-30 का 1032 मीटर तक विस्तार, , 1808 (संयुक्त YE मार्च-11 

gta वे, समानांतर टैक्सी वे आदि का निर्माण ` . एवं ई/एस) ` 

अडियार नदी पर आरसीसी,प्री ees पुल का निर्माण मार्च -11 

कामराज Be टर्मिनल (चरण-्म) का विकास, अना 

अंतरराष्ट्रीय का विस्तार ओर मौजुदा टर्मिनल कौ | 

फेस लिपिटिग | अप्रैल-12 

` चेन्नई हवाईअड्डे पर कैट-ग के लिए नए फायर 14.13 | ` दिसम्बर-11 

स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण  . 

एकीकृत कार्गो टर्मिनल (चरण-प्ण) 144.93 ` अगस्त-12 

नए टर्मिनल भवन से मैच करने के लिए मौजूदा 14.08 अगस्त-12 

टर्मिनल भवन का स्तरोनयन | 

2 कोलकाता (पप) 431 मीटर तक द्वितीयक रनवे 01 एल-19 1942.51 (सयुक्त ए/ए दिसम्बर-10 

आर का विस्तार एवं ई/एस) 



685 प्रश्नो के 14 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 686 

1 2 3 4 5 

उत्तरी क्षेत्र 

1. आगरा ara भवन का जीर्णेदरार 3.38 दिसम्बर-09 

2. अमृतसर अमृतसर हवाई अड्डे | (चरण-८) कां स्तरोनयन 87.50 2006 

एवं विकास 

4 fate परकिंग बे का निर्माण 9.56 नवम्बर-07 

रनवे का विस्तार ओर संबद्ध ari 17.04 जून-08 | 

ओआरपीएस (34) कौ शिपफिटिग 9.65 दिसम्बर-08 

एकीकृत Ware के लिए टर्मिनल भवन का 149.1 जून-09 

मोडयूलर विस्तार 

2 कान्देक्ट पाकिग बे का निर्माण 

3 आतरिक्त पाकिग बे का निर्माण 13.19 जलाई-0 

मेल अनुभाग कौ शिफिरिग 5.76 अगस्त-09 

भूमि अधिग्रहण 2.21 दिसम्बर-10 

एसएच : नई अर्जित कौ गई भूमि कं चारौं ओर चार 

दीवारी का निर्माण 

सुरक्षा हर समेत पेरामोरः रोड, डेन एवं पुलिया का निर्माण 3.04 जुलाई-11 

3. भरटिंडा लिंक टैक्सी ते समेत एप्रन का निर्माण 6.37 मई-12 

aa भवेन का निर्माणं 2.50 जुलाई-12 

4. चंडीगढ़ नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण 78.00 मार्च-11 

5. देहरादून ` नए cf भवन, एसी Waa. कक्ष एवं सब स्टेशन, 35.00 सितम्बर-09 

कार पाकं आदि करा निर्माण 

रनवे, Wa, लिंक टैक्सी वे का निर्माण 44.50 नवम्बर-07 

तकनीकौ खंड सह नियंत्रण टावर, फायर स्टेशन 5.99 दिसम्बर-09 

तथा आकस्मिक चिकित्सा de ar निर्माण 

6. जयपुर नए टर्मिनल भवन का निर्माण 115.77 7 जुलाई-09 
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नए एन एवं tet वे का निर्माण 32.00 सितम्बर-09 

7. जैसलमेर wr एवं टैक्सी दैक का निर्माण 9.94 अग्रैल-10 

8. जम्मू एप्रन का विस्तार 15.00 सितम्बर-12 

9. कुल्लू ag टर्भिनल भवन का निर्माण एवं aa | कार्य 10.00 जुन-ण 

10. खजुराहो नए wa तथा टैक्सी वे का निर्माण 13.47 माच 08 

11. लखनऊ चार बडे आकार वाले विमान ओर cat वे कं 41.30 दिसम्बर-09 

लिए नए एप्रन का निर्माण 

नए एकीकृत अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण 129.38 अक्तूबर-11 

लखनऊ हवाई aes पर तकनीकी खंड ` एवं | निर्यंत्रण 3.61 सितम्बर-07 

टावर का निर्माण 

12. लुधियाना मौजूदा रनवे, टैक्सी वे एवं एप्रन का पुनः सतहीकरण 9.80 

13. पंत नगर रनवे का विस्तार ओर संबद्ध कार्य 6.00 फरवरी-08 

14. श्रीनगर एकीकृत wae के लिए टर्मिनल भवन का 101.33 अप्रैल-09 

विस्तार एवं आशोधन 

| एप्रन चरण-॥ ओर कार पार्क का विस्तार 28.00 मार्च-11 

15. उदयपुर नए टर्मिनल भवन का निर्माण 77.44 अप्रैल-08 

रनवे का विस्तार ओर सुदृढीकरण ओर संबद्ध कार 44.31 मई-09 

लिंक टैक्सी वे चरण-। समेत एप्रन का निर्माण 4.56 फरवरी-08 

लिंक टैक्सी वे चरण-॥ समेत एप्रन का निर्माण 10.32 जुन-11 

। प्रासिकः खंड का निर्माण | 4.64 जून-10 

TR स्टेशन तथा आपातकालीन चिकित्सा Se का निर्माण 3.29 जून-09 

तकनीकी sate ओर नियंत्रण टावर का निर्माण 7.37 मार्च-10 

16. वाराणसी नए. एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण 139.50 अगस्त-10 

wa का विस्तार ओर सुदृदीकरण ओर 40.00 अप्रैल-10 

Ta का विस्तार 
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पूर्वी क्षत्र 

1. भुवनेश्वर UA का विस्तार, मौजुदा एप्रन ओर tat वे का 15.00 जनवरी-07 

adam, अतिरिक्त टैक्सी वे का निर्माण 

2. कूच बिहार नए टर्मिनल भवने का निर्माण ओर संबद्ध कार्य 12.46 जनू-09 

3 गया नए टर्मिनल भवन ओर waa संरचना का निर्माण 62.52 अगस्त-06 

4. पोर्ट व्लेयर wT ओर अतिरिक्त रैक्सी वे का विस्तार ` 34.38 दिसम्बर-09 

5. पटना जेपीएनआई हवाई अड्डे पर रनवे, टैक्सी वे 23.08 अगस्त-11 

तथा Wa कौ री-कर्पैरि।ग ओर संबद्ध कार्य 

6. रायपुर TW का सुदृदीकरण ओर विस्तार 6.85 जनवरी -08 

नए एकौकूत ca भवन का निर्माण 129.65 अक्तुबर-12 

7. रांची wT का विस्तार ओर आईसोलेशन बे का निर्माण 12.52 मई-10 

wa की रिसफेसिंग 15.07 जनवरी-11 

नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण 137.79 अक्तूबर -12 

Yate aa 

1 Se मौजुदा रनवे का सुदृदीकरण 37.00 जुलाई-09 

Tr का विस्तार ओर सुदृदीकरण 18.66 अप्रैल-09 

तकनीकी भवन का निर्माण 4.99 मार्च-09 

नियंत्रण टावर का निर्माण 9.67 मई-12 

Sher राडार भवन का निर्माण 3.24 मई-12 

2. arena प) wa का विस्तार 20.70 सितम्बर -09 

टर्मिनल भवन के सिटी साइड का विस्तार ओर 3.20 मार्च-11 
अन्य संबद्ध कार्य 

3. बारापानी (शिलांग) नए cha भवेन का निर्माण ओर wa का विस्तार 29.70 मई-10 

डिन्रूगढ् नए टर्मिनल भवन का निर्माण 71.71 अगस्त-09 
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मोजूदा रनवे ओर टैक्सी वे का सुटृदीकरण 17.71 दिसम्बर-10 

एप्रन का विस्तार 21.82 जून-07 

डिन्रुगढ हवाई अड्डे पर मौसम विभाग के लिए sien 2.18 जुलाई-12 

at USER का निर्माण 

फायर स्टेशन का निर्माण 3.24  जुलाई-12 

5 दीमापर wa का विस्तार ओर लिंक टैक्सी वे का निर्माण 13.25 जुलाई-11 

6. गुवाहारी wa का विस्तार ओर लिंक टैक्सी वे के साथ नए 60.82 जून-09 

एप्रन का निर्माण 

आईसोलेटेड विमान पाकिंग का निर्माण 14.15 मार्च -10 

नई अर्जित की गईं भूमि कौ आंतरिके जल । 29.78 जनवरी-11 

निकास प्रणाली का विकास 

एयरोत्रिज, स्वचालित सीदियां तथा लिपट समेत 1.61 ` मार्च-07 

विमान लिंक कोरिडोर का निर्माण 

रनवे विस्तार ओर नए OA आदि निर्माण के लिए 8.68 3-10 

नई अर्जित भूमि A चार dat का निर्माण 

7. इम्फाल रनवे की रिसर्फेसिंग, आइसोलेशन बे का निर्माण, । 21.00 दिसम्बर-04 

एप्रन तथा लिंक रैक्सी वे का विस्तार 

8. सिल्वर रनवे का विस्तार, भूमि का अर्जन ओर चार दीवारी 41.49 फरवरी-09 

का निर्माण 

पश्चिमी क्षेत्र ` 

1. अहमदाबाद नए घरेलू आगमन खंड का निर्माण | 56.94 ` अप्रैल-08 

नए घरेलू प्रस्थान खंड का निर्माण ि 46.09 अगस्त-05 

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मौजूदा घरेलू UA का विस्तार 401.32 नवम्बर-08 

नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माणं 328.00 अगस्त-10 

2. ओरंगाबाद नए एकीकृत टर्भिनल भवन, तकनीकौ खंड, Fram रावर्, 99.70 | दिसम्बर-08 

फायर स्टेशन, wt पूल आदि का निर्माण 
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aga कार्य सेमत रनवे का विस्तार 25.68 जनवरी -10 

नए एप्रन का निर्माण 7.55 अक्तूबर -07 

3. भोपाल रनवे का विस्तार 35.00 जुलाई-09 

नए एकीकृते टर्मिनलं भवन कां निर्माण 135.00 दिसम्बर-10 

नए एप्रन का निर्माण ओर संबद्ध ard 63.78 सितम्नर -10 

4. गौदिया समानान्तर cad वे का निर्माण 18.61 मार्च -10 

एनईपएटीएएम का निर्माण 52.33 जनवरी 11 

11 Wega यात्री लाउन्न का निर्माण ओर संबद्ध कार्य 12.97 फरवरी-12 

5. गोवा नए एकीकृते ea भवन के लिए नए wa का निर्माण 14.86 फरवरी -09 

6. इंदौर रनवे का विस्तार ओर सुदृढीकरण तथा आईसोलेटेड वे 79.00 जुलाई-09 

तथा रैक्सी वे का निमणि | 

नए vated रर्मिनिल भवन का निर्माण 135.60 मई-11 

7. जलगाव जलगाव हवाई aes का विकास 61.00 दिसम्बर-11 

8. नागपुर एकोकृतं प्रचालनों के लिए टर्भिनल भवन का विस्तार 79.00 अगस्त-08 

ओर आशोधन 

9. पुणे (i) पुणे हवाई ses पर Aye एप्रन तथा रैक्सी-दैक 15.42 जुलाई-08 

चरण-।॥ का विस्तार ओर सुदृदीकरण | 

(ji) एकीकृते प्रचार्लनो के लिए टर्भिनल भवन का 78.00 सित्तम्बर-10 

विस्तार ओर आशोधन 

(ii) पुणे हवाई अड्डे पर समानांतर tat वे का निर्माण 16.64 अक्तूबर -07 

10. सूरत एरीआर 72 किस्म के विमान के लिए सूरत हवाई अड्डे 53.33 जून-08 

का विकरि-टर्भिनलं भवनं कार्य | 

सिरी साइड दूनेज 1.18 नचम्ब-08 

सिरी साइड wares कम्पाउंड दीवार का निर्माण 2.02 फरतरी-09 
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wat 320 किस्म के विमान के लिए 2250 मीटर तक | 21.30 अप्रैल-09 

रनवे का विस्तार 

्षतिग्रस्त/टूट हुए प्रचालनिक कम्पाउंड dan का निर्माण 2.84 अप्रैल-09 

सुरक्षा कार्भिको के लिए बैरक टाइप के आवास का निर्माण 0.95 अप्रेल-09 

कार पार्क का विस्तार ओर सडक आदि का चौडा करना 2.81 मई-09 

आईएलएस के संस्थापनं के लिए सिविल तथा विद्युत कार्य 3.16 . जुलाई-09 

फायर स्टेशन का स्तरोनयन 1.10 जुलाई-11 

टर्मिनल भवन चरण-॥ प्रथम मंजिल का निर्माण | 23.68 दिसम्बर-09 

11. वडोदरा संबद्ध कार्य समेत अनुरक्षण ओर रात्रि ofan | 17.12. दिसम्बर-08 

स्टैंड का निर्माण 

दक्षिणी क्षत्र 

1. अगाती अगत्ती पर रनवे का सुदुदढीकरण | 11.26 नवम्बर-10 

2. कालीकट रनवे का सुदृदीकरण ओर संबद्ध कार्य | 27.00 मार्च 09 

एकीकृत प्रचालनों के लिए विद्युत पैकेज समेत अंतरराष्ट्रीय 89.50 फरतरी-08 

टर्मिनल भवन का विस्तार ओर आशोधन 

3. कोयम्बटूर रनवे . का विस्तार 42.00 अक्तूबर -07 

आंशिक समानांतर टैक्सी वे का निर्माण ओर oA 41.51 फरवरी-10 

का विस्तार | 

एकीकृत प्रचालनो के लिए टर्मिनल भवनं का 78.00 सितम्बर -11 

विस्तार ओर आशोधन 

4. BSH रनवे, टैक्सी वे तथा एप्रन का निर्माण 26.12 जनवरी-19 

5. मदुर wa का सुदृदीकरण एवं विस्तार 35.25 27.83 अक्तुबर-08 

नए एकीकृत ef भवन का निर्माण ओर संबद्ध कार्य 128.76  जुलाई-10 

6. मंगलौर | नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण ` 147.00 | अक्त्वर-09 

नए एप्रन ओर टैक्सी वे का निर्माण | ॑ ` सितम्बर-08 

तकनीकी खंड एवं नियंत्रण टावर का निर्माण 
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7. मैसूर नए रनवे का निर्माण 85.00 मार्च-08 

नए एप्रन ओर tet वे का निर्माण मार्च-08 

टर्मिनल भवनं का निर्माण तथा आवासीय क्वार्टर के संबंध सितम्बर-10 

मे अन्य सहायक भवनों का निर्माण 

8. पुदुचेरी पुडुचेरी हवाई अड्डे का विकास 24.34 मार्च-09 

ward: रनवे का निर्माण 

9. राजमुन््री कार पाकं समेत नए eta भवन का निर्माण 43.29 अक्तूबर -11 

10. frat नए एकीकृत टर्मिनलं भवन का निर्माण 74.70 अक्तुनर-08 

रनवे का सुदृढीकरण एवं विस्तार 25.94 मार्च -08 

एप्रन का सुदृदीकरण, नए रैक्सीवे का निर्माण 17.76 जनवरी-08 

11. feats रनवे, टैकसी दैक, wa, आईसोलेशन वे आदि का 17.30 

पुनः सतहीकरण एवं सुदुढीकरण 

ww का निर्माण 13.00 जून-12 

12. त्रिवेन्द्रम अतरराष्टरीय eta पर wif का प्रावधान, wa कार्य 12.35 सितम्बर-07 

Been हवाई aes, तिरूवनन्तपुरम पर रनवे 14 के 3.47 नवम्बर-07 

क्षेत्र पर आररईएसए का निर्माण 

wary : आरईएसए 14 क्षेत्र मे खुली नाली के स्थान 

पर Ue का निर्माण 

त्रिवेद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाईअडडा, तिरूवनंतपुरम पर 12.35 दिसम्बर-07 
एयरोन्रिज का प्रावधान एसएच भवनं कार्य 

त्रिवेद्रम हवाईअड्डे पर एप्रन का विस्तार तथा अतिरिक्त 8.38 मार्च -08 

Ufa बे का निर्माण 

तिरूवनंतपुरम पर मौजूदा er वाटर देन ओर क्रास Sta 6.96 मार्च-08 

के डायवर्जन का कार्य 

8 बे, टैक्सी वे जीएसई aa तथा शोल्डर्ख का निर्माण 30.92 मई-09 

एप्रन तथा कार पाकं आदि समेत अतरराष्टीय टर्मिनल 259.00 अप्रैल-10 

भवन का निर्माण 
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सब-स्टेशन 66 के वी का निर्माण 59.29 अप्रैल-10 

त्रिवेन्द्रम हवाईअड्ढा, तिरूवनतपुरम पर एएआई कौ भूमि 14.65 जून-10 

मे दोनों तरफ चक्केनाल ओर कार पाकं पर afar 

आरसीसी रेप्प का निर्माण 

fran अंतरराष्टीय हवाईअड्डा, तिरूवनंतपुरम पर बैरक 4.74 सित्तम्बर-10 

का निर्माण | | 

त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरूवेन्तपुरम 13.12 सितम्बर -11 

पर das केनाल साइड कौ ओर समानान्तर 

टैक्सी टैक (चरण-1) कां निर्माण 

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा तिरूवनेतपुरम मे फायर स्टेशन 5.48 मई-12 

की साइड तथा एअर इंडिया हैगर के सामने पर भ्यू 
लिंकरोड के निर्माण समेत .एनआईपीरीसी, ang कौ 

तरफ मौजूदा अंतरराष्टीय टर्मिनल से पैरामीटर रोड का 

सुदृदीकरण ओर चोडा करना। 

aan हवाई HES, तिरूवनन्तपुरम पर कनेक्टेड 1.71 जून-12 

सीवरलाइन समेत सीवेज द्रीरमेर wie की स्थापना। 

13. विजाग नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण 94.95 जुन-09 

शोल्डर तथा अन्य संबद्ध कार्यो समेत नए रनवे, 147.74 फरवरी-0 

wr, टैक्सी टैक, आईसेलेशन बे का fran 

14. विजयवाड़ा टर्मिनल भवन का विस्तार 

रनवे का विस्तार 47.87 दिसम्बर-09 ` 

विवरण-\/॥ , 

एएआई कं हवाईअद्डो का स्तरोनयन^आधुनिकीकरण 

(कार्य प्रगति पर) 

क्र.सं. हवाई अड्डे कार्य का नाम WU एवं ई/एस। कार्य पूर्ण 

का नाम (करोड रुपए मे) की तारीख 

30.10.2012 
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असम 

1. गुवाहाटी एलजीबीआई हवाई अड्डा, गुवाहाटी पर or का निर्माण 9.5% दिसंम्बर-2013 
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अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 

2. पोर्ट war en, एनेक्सी भवन.एप्रन तथा लिंक teat वे आदि 90% मार्च-2013 

का निर्माण 

अरूणाचल प्रदेश | 

3 तेजू टर्मिनल भवन हवाई पट्टी, रमवे, एप्रन का निर्माण 5.1% जून-14 

आध्र प्रदेश 

4. कुडण्पा नए टर्मिनल भवन का निर्माण 85% फरवरी-13 

wets 

5. wars पएप्रन का विस्तार ओर संबद्ध कार्य 67% जून-2013 

चंडीगढ़ हवाई अड्डा (मोहाली की तरफ) नए अत्तरराष्टरीय 11% फरवरी-2015 

हवाई अड्डे विकास (क) टर्मिनल भवन 

गोवा 

6. गोवा नए एकौकूत efi भवनं का निर्माण 82.50% मई-2013 

गुजरात 

7. अहमदाबाद राज्य सरकार कं BR का निर्माण००% 99% दिसम्बर-2012 

8. वडोदरा नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण 13% मार्च-2014 

कर्नारक 

9. मंगलोर मंगलौर हवाई ses, पर एटीसी टावर तथा 26% अगस्त-2013 

तकनीकी खंड का निर्माण 

मध्य प्रदेश 

10. खजुराहो नए एकीकृत रर्मिनल भवन (जोखिम ओर लागत) 49.5% अगस्त-2013 

का निमणि 

महाराष्ट 

11. गोदिया wa तथा समानाः टैक्सी वे का विस्तार ओर 77% WA-2013 

सुदृदीकरण 

12. पुणे पुणे हवाई अड्डे पट्टा पर oR तथा सीआईपी संसाधन जुटा जा सितम्बर-2013 

लाउंज सह प्रशासनिक भवन का निर्माण we 
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मेघालय 

13. वरापानी 

मणिपुर 

14. इफाल 

ओडिशा 

15. भुवनेश्वर 

पुदुचेरी 

16. पुदुचेरी 

पंजाब 

17. अमृतसर 

सजस्थान 

18. बीकानेर 

19. जयपुर 

सिक्किम 

20. पेक्याग 

बरापनी हवाई अड्डे पर नई अधिग्रहीते at 

गई भूमि पर वाल tn का प्रावधान करना 

लिंक od वे के साथ wa का विस्तार 

इम्फाल हवाईअड्डे पर नई अर्जित भूमि के चारों 

ओर चारदीवारी का निर्माण 

अग्निशमन तथा संबद्ध कार्यो का निर्माण 

सिक्योरिटी tes एरिया का विस्तार 

नए टर्मिनल भवन का निर्माण 

कार पार्क रहित नए टरर्भिनल भवन को निर्माण 

अमृतसर हवाई aes पर Ta 34 से शुरू करके 

cat वे एक तक समानान्तर टैक्सी टैक का निर्माण 

टर्मिनल भवन, UWA तथा कार पाकं का निर्माण 

WR हवाई HES पर भ्रेणी-प प्रकाश व्यवस्था 

का प्रावधान सहित ई श्रेणी के Ws आकार वाले 

जेट Wit के प्रचालन के लिए रनवे का 

विस्तारे एवं सुदृढीकरण 

team, सिक्किम मेँ नए हवाई अड्डे का निर्माण 

(एसएच-बाक्स कल्वर्ट, एयरोडोम tate सहित करिग, 

फौीलिंग, जियोग्रिड रिइन फोर्ड रिटेनिग वाल, Sa 

मे भू संबधी कार्य आदि) 

अक्तूबर -2013 

मार्च-2013 

अगस्त-2013 

जून-2013 

मई-2013 

जनवरी-2013 

जनवरी-2013 

अक्त्नर-2013 

मरई-2013 

मार्च-2015 वि 

दिसम्र-2014 
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(अनुवाद) 

आई-जी.आई. विमानपत्तन पर भूमि 

की नीलामी/पट्रा 

2038. ड. रघुवंश प्रसाद सिंह : 

पी. करूणाकरन ; 

गणेश सिंह : 

खगेन दास : 

जितेनद्र सिंह बुन्देला : 

हरि art : 

श्री रमेश वैस : 

= 
> 

ॐ 
ॐ 

> 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या किसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट ने यह रिप्पणी की है 

कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन दिल्ली पर महत्वपूर्णं ॒भूमि 

कौ नीलामी/पट्रा किसी प्राह्वेर ओंपरेरर को देने से सरकार को बडी 

हानि हुई है; 

(ख) यदि हां, तो asad व्यौरा क्या तथा इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) उक्त Wede ओंपरेरर द्वार ata किए जा रहे उल्लंघन 

ओर गलत तरीकों से लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप सरकार/ए. 

ए.आई. को कितनी हानि हई है; 

(घ) उन auf के नाम ओर sho क्या है जिन्हे भूमि 

बहुत ही कम धनराशि पर दी गई है तथा किस तारीख से दी गई 

हैः 

(ङ) क्या सरकार का विचार इस बारे मे कोई जांच करने 

ओर समञ्चौते की निबंधन एवं wal का उल्लंघन करने वाले दोषियों 

के विरुद्ध कठोर कारवाई करने का है; 

(च) यदि हा, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा यदि नर्ही, 

तो इसके क्या कारण है तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 

सरकारी विभागो को उच्च दर पर भूमि का आबंटन करने के क्या 

कारण है; ओर 

(छ) सरकार ने इस दिशा मे क्या सुधारात्पक कदम sau 

है? 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 706 ` 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री के.सी. Aopen): 

(क) से (म) जी नही! दिल्ली हवाई अड्डे के संबंध मेँ frase 

एवं महालेखापरीक्षक के संसद के पटलं पर रखी गई अपनी रिपोर 

के भैरा 2.6 मे, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अभिमत दिया है 

कि '* दिल्ली ईटरनेशनल एयरपोरट प्राइवेर लिमिटेड (डायल) द्वारा 681. 

63 करोड रुपये प्रति wes भी संभावित आय के लिए अपने स्वयं 

के प्रक्षेपण का इस्तेमाल करते हुए, 58 वर्ष तक 240 एकड़ भूमि 

के लिए यह धन राशि 1,63.557 करोड रुपये बनती है। इस धन 

राशि कां 45.99 प्रतिशत, जो 75,220 करोड रुपये बनता है, भारतीय 

विमानपत्तन प्राधिकरण का हिस्सा होगा। 10 प्रतिशत की रियायत दर 

पर इसका निवल वर्तमान मूल्य 3566 करोड रुपये बनता है। डायल 

का हिस्सा 88337 करोड रुपये बनेमा जिसका निवल वर्तमान मूल्य 

4187 करोड रुपये Fi" 

(घ) दिल्ली हवाई अड्डे कौ deen ओर आधुनिकोकरण 

का कार्य पी.पी.पौ. मोडल, के तहत Fad डायल नाम एक संयुक्त 

उद्यम कपनी को सौपा गया है। उक्त हवाई अड्डे को 30 ad 

की अवधि के लिए कपनी को लीज पर दिया गया है जो आगे 

30 वर्षं तक विस्तारणीय है। निजी भागीदार का चयन अंतरराष्टरीय 
बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। बोली का एकमात्र 

मापदंड उच्चतम राजस्व हिस्सदारी धा, जिसके दायरे मेँ वाणिज्यिक 

विकास के लिए सौंपी गई भूमि कौ अर्जन संभाव्यता भी आती है। 

तथापि, लीज संबंधी facta (लीज डीड) 100 रुपये के स्टंप पेपर 

पर संपादित किया गया था। 

(डः) जी At 

(च) ओर (कछ) करार के नियमों एवं शर्तो का उल्लघंन नहीं 

wa है। 

अध्यापर्को की कमी. 

2039. श्री संजय दिना पारील : 

संजीव गणश नाईक : 

विलास मुत्तेमवार `: 

जगदीश शर्मा : 

रघुवंश प्रसाद सिंह : 

राधा मोहन सिंह : 

रमाशकर राजभर : च, 
अ, 

% 
ॐ 

अ 
५
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श्री पी.सी. मोहनं : 

श्री हमदुल्लाह सईद : 

श्री ace सिंह नागर : 

क्या मानव संसाधन विकास यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि : 

(क) क्या विभिन रन्यो के सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों 

के ग्यारह लाख से अधिक पद रिक्त पदे है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या अध्यापकों की अत्यधिकं कमी शिक्षां के अधिकार 

अधिनियम के कार्यान्वयन मे एक बाधा रै; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ङ) क्या सरकार ने अध्यापकों कौ कमौ को पूरा केरने 

के लिए कोई cea निर्धारित किया है; ओर 

(च) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मेँ राज्य मत्री (डौ. शशी 

Tet): (क) से (च) सर्वं शिक्षा अभियान (एस.एस.ए-) के 

अंतर्गत at 2012-13 तक शिक्षकों के कुल 19.82 लाख पद .. 

संस्वीकृत किए गए ई, जिन से राज्यो/संघ राज्य asi द्वारा 12. 

48 लाख शिक्षकों की भर्ती at गई है, ओर 7.34 लाख पद 

रिक्त बचे है। इसके अतिरिक्त, राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रो ने मार्च 2012 

के अंत तक राज्य बजट कै अंतर्गत शिक्षकों के 565,905 पट् 

रिक्त होने कौ सूचना दी है। राज्यो/संघ राज्य were द्वारा शिक्षकों 

कौ fife का राज्य-वार् व्यौरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया 

aI 

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार ओर संघ राज्य प्रशासनं पर 

जोर डाला है कि शिक्षकों की भर्ती में तेजी लाएं ओर वर्तमान 

शिक्षकों का पुनर्नियोजन at ताकि सभी स्कूल में निःशुल्क एवं 

अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (and.ag.) अधिनियम, 2009 

मँ यथा निर्धारित शिष्य-अध्यापक अनुपात सुनिश्चित किया जा सके। 

अध्यापकों की भर्ती के लिए 25 राज्यो/संघ राज्य aa ने अनिवार्य 

शिक्षक पात्रता परीक्षा (री.ई.री.) आयोजित की है। भारत सरकार 

ने आर.री.ई. अधिनियम, 2009 कौ धारा 23(2) के अंतर्गत 13 

राज्यों के day में शिक्षकों कौ न्यूनतम अर्हता मेँ रियायत को मंजूरी 

S दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 708 

दी है, क्योकि इन राज्यो में कक्षा-। से vill तक के अध्यापकों 

कौ मांग के मुकाबले अध्यापकों को तैयार करने कौ क्षमता अपर्याप्त 

at | 

विवरण 

waar राज्य क्षेत्री में शिक्षको के रिक्ति vel को 

प्रदर्शिति करने वाला विवरण 

क्र.सं. राज्य/संघ एस.एस.ए. के 31 मई, 2012 की 

राज्य क्षेत्र अधीन संस्वीकृत स्थिति कं अनुसार 

पदों कं मुकाबले राज्य बजट के 
रिक्त पद अतिर्गत शिक्षक पदों 

के मुकाबले सूचित 

खाली पद ` 

1 2 3 4 

1. अन्ध्र प्रदेश 870 | 15379 

2. अरूणाचल प्रदेश | 2036 0 

3. असम 10444 13757 

4. बिहार 211430 55464 

5. ` छत्तीसगद् 12522 ` 50766 

6. मोवा 20 86 

7. गुजरात 27352 | 0 

8 हरियाणा , 7090 13906 

9. हिमाचल प्रदेश 2303 1009 

10. जम्मू ओर कश्मीर 3732 | । 5438 

11. ज्ञारखंड 35724 : 23656 

12. कर्नाटक 4777 15336 

13. केरल | 2925 8 

14. मध्य प्रदेश 75568 16244 
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1 2 3 4 sit wa एटोनी 

श्री असादूदीन ओवेसी : 
15. महाराष्ट 33569 6729 । 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करगे 
16. मणिपुर 1327 0 कि : 

17. मेघालय .758 0 x 
(क) क्या सरकार ने देश मे किसी wees का प्रचालनं 

18. मिजोरम 1182 0 लाइसेस निलंवित कर दिया है; 

19. नागार्लेड 2557 7 (ख) यदि दहा, तो ade व्यौरा क्या है तथा इसके क्या 

कारण है; 20. ओडिशा 1459 23679 रण दै 

21. पंजाब 6658 19161 (ग) क्या सरकार ने उन यात्रियों FRA इन woe मेँ 
अपनी de बुकं करायी थीं ओर इन wee के कर्मचारियों के 

22. राजस्थान 19931 32622 हितों कौ रक्षा करने के लिए कोई उपाय किए है; 

23. सिक्किम 50 0 . „ 1 (घ) यदि हां, तो तत्संबधी sh क्या है तथा यदि नही, 
24. तमिलनाडु 10717 14495 तो. इसकं क्या कारण है; ओर 

25. त्रिपुरा 1286 0 (ङ) वैश्विक मानक एवं प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के 

लिए नागर विमानन aa मे सुधार करने के लिए सरकार द्वारा अन्य 26. उत्तर प्रदेश 164629 147593 
क्या कदम उठाए गए है? 

27. उत्तराखंड 8318 7746 
नागर विमानन मत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): 

28. पश्चिम बंगाल 82456 98473 (क) ओर (घ) जी हां। Aad किंगफिशर एयरलाइन, एक -अनुसूचित 
29. अंडमान ओर निकोबार 48 125 प्रचालक का सुरक्षित, कार्यक्षम तथा भरोसेमंद विमान परिवहन सेवाएं 

ay समूह पुनरस्थापित न करने के कारण इस कंपनी का प्रचालक wk 20. 

10.2012 से रद कर दिया गया। 
30. चंडीगढ़ 605 109 

| (ग) ओर (घ) एयरलाइन को यह कहा गया कि सभी 
31: दादरा ओर नगर हवेली a 294 यात्रियो के रदीकरण के de मँ अग्रिम सूचना दी जाए तथा 
32. दमन ओर दीव 24 145 we किराये की राशि aya करने के मामले को तत्काल निपटाया 

WIC) एयरलाईइन को यह भी कहा गया कि एक ठोस am भरोसेमंद 
ॐ दिल्ली 2762 3006 Fe योजना जो डी.जी.सी.ए. के संतोष कं अनुरूप हो, प्रस्तुत 
34. meta 22 .. 40 कौ जाए। 

35. पुटुचेरी 12 552 (ङ) नागर विमानन एक गतिशील सेक्टर है, जिसमें वैश्विक 

एयरलाइन के लादर्सस निलंबित॒ करना 

2040. प्रौ. रंजन प्रसाद यादव * 
* 

तथा घरेलू आवश्यकताओं के अनुसार निरंतर समायोजन करना अपेक्षित 

है। सरकार लगातार बदलते परिदृश्य के अनुसार कार्य कर रही है 
तथा सेक्टर के विकास के लिए सेक्टर संबंधी विशेष उपाय कर 

रही FI
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तकनीकी शिक्षा मे कपिरिर क्षेत्र 

का प्रवेश 

2041. श्री ए. साई प्रताप : 

डो. waft बाजीराव पाटील : 

श्री aa के. मणि : 

` क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि : 

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद. (ए.आई- 

Hae.) ने 100 करोड रुपये से अधिक का कुल कारोबार करने 

वाली सरकारी/निजी लिमिटेड कंपनियों एवं उद्योगों को अपने ater 

एवं शैक्षणिक संस्थान चलाने की अनुमति देने कां निर्णय लिया ` 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौर क्या है; 

(ग) क्या ए.आई.-सी-टी.ई. ने ईस बारे मे आवेदक द्वारा पालन 

किए जाने हेतु मानदण्ड एवं प्रक्रिया का व्योरा देते हुए कोई अधिसूचना 

जारी की है तथा यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(a) उन कंपनियों की संख्या क्या है जो इस अवसर का 

लाभ उठाने एवं अपना कोलिज शुरू करने हेतु आगे आई हैः 

(ङ) क्या उक्त निर्णय से ta उद्योग रक्षित संस्थानो से स्नातक 

होने वाले विद्यार्थी उद्योग के लिए तैयार एवं तुरंत रोजगार पर रखने 

योग्य बन जाएगो तथा a हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(च) क्या सरकार ने अपने उक्त निर्णय से कापेरिट क्षेत्र को 

अवगत कराया हे ओर उच्च तकनीकी शिक्षा मे उनके निवेश करने 

की उत्सुकता का आकलन किया हैः ओर 

(छ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डौ. शशी 

थरूर); (क) से (ग) जी, ai अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा 

परिषद् (ए.आई-सी.टी.ई.) ने पिछले तीन वर्षो के लिए 100 करोड़ 

रुपये का कारोबार SA वाली सरकारी।प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी/उद्योगो 

को इंजीनियरी ओर प्रौद्योभिकौ, फार्मसी, वास्तुकला, नगर योजना, 

होटल प्रबन्धन तथा खानपान प्रौदयोगिकौ मे नई तकनीकी den 

स्थापित करने हेतु अनुमति दी है। एसी ded अनुमोदन प्रक्रिया ` 
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पुस्तिका 2013-14 के अध्याय-1 मेँ दिए गण अनुसार नियमों द्वार 

अभिशासित होगी। अनुमोदन & लिए विस्तृत प्रक्रिया अखिल भारतीय 

` तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा जारी अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2013-14 

मेदी गई है जो कि वेबसादुर wwwaicte-india.org पर उपलब्ध 

zl 

(घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने इस योजना 

के अंतर्गत कलिज स्थापित करने हेतु ओंनलाइन आवेदन आमत्नित किए 

ह ओर oder प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.12.2012 FI 

(ङ) से (छ) विभिन कालेज मेँ तकनीकौ शिक्षा, जिस किसी 

भी विषयमे दी जाती है, का उदेश्य उद्योग मे सभी स्तरो पर विभिन 

विधाओं मे अर्थपूर्णं रोजगार प्रदान करना होता Fi इस प्रकार सैद्धान्तिक 

ओर व्यावहारिक प्रशिक्षण, जिसे छत्रो को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 

कोलिजों मेँ उनके चार वर्षीय कार्यक्रम के जरिए प्रदान किया जाता 

है. पाद्यचर्या कौ तुलना में समसामयिक होना afer! 

यह भी देखा गया है कि पाट्यचर्या तैयार करने में उद्योग 

कौ अन्तः कारवाई केवल उद्योग के aoa fares द्वारा सहयोग | 

देने के दृष्टिकोण ओर अंतिम वर्षं के स्तर पर उद्योग gm दी गई 

कुछ परियोजनाओं तक ही सीमित कर दी गई है। इस प्रकार उद्योग 

आधारित संगठनों से विभिन रिपोर्ट प्राप्त हुई दै जिनमे त्रो को 

प्रदान कौ जाने वाली तकनीकी शिक्षा मे पर्याप्त कौशलो कौ कमी 

होने के बारे मे टिप्पणियां की गई है जिसमे नियोजनीयता मे कमी 

आई हे। 

उपर्युक्त को ध्यान मेँ रखते हुए अखिल भारतीय तकनीकौ शिक्षा 

परिषद् ने पाद्यचर्या कौ समीक्षा को है ओर उद्योग कौ उत्तम प्रक्रिया्ओं 

कौ शामिल करने हेतु मोडल पाद्यचर्या तैयार कौ है। स्टैक-होल्डरो 

की सुविधा के लिए मोडल cereal ए.आई-सी.टी.ई. को वेबसाइट 

पर उपलब्ध है। | 

एयर इंडिया के ward ओर अन्य 

कर्मचारियों को वेतन 

2042. श्री हमदुल्लाह सईद : 

श्री रए. ठी. नाना पाटील : 

श्रीमती मेनका गाधी : 

टो. एम. तम्निदुरई :
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क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : | 

(क) क्या एयर इंडिया ने अपने ae wad, स्टाफ ओर 

सब-स्यफ का वेतन/भुगतान अभी तक रेक रखा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या है ओर इसके क्या 

कारण. हैः; 

(ग) क्या इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने इस gay 

म अपनी चिन्ता वक्त at है; 

(घ) यदिह, तो तत्सबंधी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ङ) ait देयो के साथ भुगतान कष तक किए जाने की 

संभावना है ओर इस wae मे कुल कितना व्यय होने की संभावना 

है; ओर 

(च) सभी कर्मचारियों को उनके देय कां शीघ्र भुगतान सुनिश्वित 

करने ओर इस प्रकार कं विलंब कौ पुनरावृत्ति कौ रोकथाम के 

लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल)ः 

(क) ओर (ख) एयर इंडिया ने अक्तूबर, 2012 तक अपने सभी 

श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर दिया है। लाईसेसशुदा 

श्रेणी के कर्मचारियों को जून, 2012 (जो जूलाई, 2012 मे देय 

था) तक पी-एल.आई. का भुगतान कर दिया गया है। लाईसैसशुदा 

श्रेणी के कर्मचारियों को जुलाई, 2012 ओर इसके नाद का उदान 

तथा अन्य भत्तो का भुगतान अभी किया जाना है। गैर-लादसेखशदा 

श्रेणी कै कर्मचारियों को जून 2012 (जौ जुलाई, 2012 म देय था) 

की पी.एल.आई. का भुगतान अभी किया जाना है। सधी श्रेणी क 

कर्मचारियों कौ पी.-एल.आई. जो जुलाई, 2012 से प्रभावी है, को 

समाप्त कर दिया गया है। तथापि, लाइसैसशुदा श्रेणी के कर्मचारियों 

को उड़ान भत्ता, इजीनियरी भत्ता सहित qe ओर भक्तो का भुगतान 

सरकार के विचाराधीन हे। 

(ग) ओर (घ) जी, हां। भारतीय वाणिज्यिकं पायलट संघ 

ने प्रधन को पत्र लिखे है, जिनमे वेतन तथा भत्तो के भुगतान म . 

हयो रही देरी पर चिन्ता जताई गई है। पायल्यो के मासिक प्रतिर्कर ̀ 

मेँ वेतन तथा अन्य उदान संबधी धत्ते शामिल Fi उक्त कंपनी द्वारा 

सापना किए जा रहे वित्तीय संकट के बावजूद, कुछ भुगतान प्रतिमाह 
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जारी करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है। पायलयों 

को अक्टूबर माह, 2012 तक के तथा जून, 2012 तक कं उदान 

भत्तो का भुगतान कर दिया गया FI 

(ङ) कर्मचारियों को समय पर देय राशि का भुगतान करने 

के लिए सभी प्रयास किए जा रहे रहै कर्मचारियों के वेतन खाते 

मे कोई बकाया राशि देय नहीं हे) एयर इडया के पासं निधि उपलब्ध 

होते ही पी.एल.आई./ भत्तो का भुगतान कर दिया जाएगा। 

(4) सरकार ने एयर इंडिया कौ टर्न ass योजना तथा 

वित्तीय पुनर्रचना योजना को दिनांक 12.04.2012 को मंजूरी प्रदान 

कर दी tt इसके भाग के रूप मे, एयर gen को समयावधि 

Bu में इक्विटी इफ्यूजन प्राप्त करना है, जिसका उपयोग gaat उधार 

राशियों को चुकाने मे किया जाएगा। वित्तीय स्थिति सुधारने के साथ, 

आशा है कि वेतन का भुगतान नियमित रूप से em 

[feet] 

विमान सेवाओं का प्रसार 

2043. श्री लक्ष्मण gz: 

श्रीमती दर्शना जरदोश : 

श्री घनश्याम अनुरागी : 

श्री उदय प्रताप सिंह : 

श्री ada apt : 

कुमारी सरोज पाण्डेय : 

श्री कपिल मनि करवारिया : 

श्री भूपेन्द्र सिंह : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) गत छह माह के दौरान सरकारी ओर निजी विमान 

कंपनियों (एयरलाइनों) द्वारा कितने नए घरेलू विमान मार्ग शुरू किए 

णप् हः 

(ख) क्या देश के सभी मुख्यं शहर विमान सेवा से जड 

गए है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा यदि ad, 

तो इसके क्या कारणं है;
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(घर) क्या सरकार को देश के विभिन स्थानो विरौषकर 

इलाहाबाद से मई उड़ानें शुरू करने कं लिए A प्रस्ताव प्राप्त हए 

हः 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी oho क्या है तथा इस पर सरकार ¦ 

की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस sera हेतु यदि नए मार्गो को fated 

किया गया है तो श्थान-वार उनका व्यौरा क्या है; 

(च) क्या इस बरे मेँ कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैः 

ओर | 

(3) यदि दहा, तो तत्संबंधी oto क्या है तथा उक्त सेवाएं 

कब तक शुरू किए जाने की संभावना है तथा सरकार ने इस बरे 

मे क्या कदम उठाए है? 

नागर विमानन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल)ः 

(क) विगत छह माह के दौरान सार्वजनिक तथा निजी एयरलाईनो 

द्वारा शुरू किए गए नए घरेलू विमान मार्गो कौ संख्या संलग्न विवेरण-। 

मे दी गर्ह हे। 

(ख) से (छ) जी, हां। सभी wa कौ राजधानियों 

(अरूणाचल प्रदेश, ames ओर सिक्किम को छोडकर) तथा 

इलाहानाद सहित प्रमुख शहरों को विमान सेवाओं से जोडा गया 

है। सरकारं ने देश के विभिन क्षेत्रो कौ विमान परिवहन सेवाओं 

को ध्यान मँ रखकर विनियमन को बेहतर बनाने कौ दृष्टि से art 

संवितरण दिशा-निर्देश निर्धारित किए है। मार्गं संवितरण दिशा- निर्देश 

के अनुसार, सभी अनुसूचित प्रचालकं को श्रेणी-॥ (जिनमे पूर्वोत्तर 

aa, जम्मू ओर कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार ओर लक्षद्वीप शामिल 

है) मेँ श्रेणी-1 मे मागो पर ओर क्षमता मेँ उनके द्वारा अभिनियोजित 

क्षमता का क्रम से कम 10 प्रतिशत अभिनियोजन करना होता है। 

अतः श्रेणी के मार्गो पर उनकी प्रचालित सेवाओं का aie में 

अनन्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू ओर कश्मीर तथा | अंडमान ओर 

निकोषार तथा लक्षद्वीप मै कम से कम 10 प्रतिशत अभिनियोजित 

करना होगा। तथापि, यह निर्भर करता है fe वे यातायात कौ 

मांग तथा वाणिज्यिकं व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों क 

लिए विमानसेवाएं उपलब्ध कराएं। अतः एयरलाइने सरकार द्वारा 

जारी किए गए मार्गं संवित्तरण दिशा-निर्देशो का अनुपालन करते 

a] 

qu देश भ कहीं से विमान सेवाएं प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र 
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. तिवरण-1 

frst 06 महीनों मेँ नेषु घरेलू विमान मार्ग 

एअर इंडिया 

एलायंस एयर 

इंडिगो 

गो एयर 

Fe -एयरवेज एवं जेरलाइट 

BEA जेर 

चेनै-पुणे-चेननै 

श्रीनगर-दिल्ली-मुम्बई-गोवाः 

दिल्ली-मुम्बई- मंगलौर 

कोचीन-मदुरै-कोचीन (28-10.2012 

से सेवा वापस ली गई) 

2हैदराबाद- पुणे-हैदराबाद 

मुम्बई-चंडीगद् मुम्बई 

मुम्बई-चेनै मुंबई 

waa aT 

चेन्नै-पुणे-चेननै 

बंगलौर-गोवा-बंगलौर 

मुंबई-लखनऊ मुंबई 

दिल्ली-अहमदाबाद 

चन-पणे-चेनै 

भोपाल-लखनरऊ-भोपाल 

कोलकाता-वाराणसी-कौलकाता 

बंगलौर-विशाखापत्तनम- बंगलौर 

कोलकाता-विशाखापत्तनम-कोलकाता 

नागपुर भोपाल 

दिल्ली-अमृतसर-दिल्ली 

दिल्ली- चंडीगद-दिल्ली 

दिल्ली-देदरादून-दिल्ली 



717 प्रश्नों के 

| बंगलोर--हुबली 

aa न्लेयर चेनै 

कोलकाता-पोर्टं॒व्लेयर-कोलकाता 

दिल्ली- ज॑बलपुवर दिल्ली 

मुंबई-जबलपुर- मुंबई . 

बंगलौर- बेलगांव 

मत्रा अमृतसर- चडीगढ-अमृतसर 

अमृतसर चंडीगदढ-जम्मू- 

चंडीगदु-अमृतसर 

विद्यालयों मँ सुचना ओर संचार प्रौद्योगिकी 

` - 2044. श्री जयवत गंगाराम आवल : 

श्री उदय प्रताप सिंह : 

क्या मानव संसाधन विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

कि : 

(क) "विद्यालयों मे सूचना ओर संचार प्रौद्योगिकी '' योजना 

के arta कवर किए गए देश मे राज्य-वार सरकारी तथा सरकारी 

सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक, माध्यमिक ओर उच्चतर माध्यमिक 

विद्यालथों की संख्या क्या है; 

(ख) इस योजना से लाभान्वित हुए अनुसूचित जातियो, 

अनुसूचित जनजातियों ओर अन्य पिडा वर्गो से संबंधित निर्धन विद्यार्थियों 

का sta क्या है; 

(ग) गत तीन वर्षो मँ प्रत्येक ad ओर चालू af के दौरान 

इस he प्रायोजित योजना “विद्यालयों मँ सूचनां ओर संचार प्रौद्योगिकौ 

(aga) के अंतर्गत कितने शहरी/ग्रामीण विद्यार्थी लाभान्वित 

हुए; ओर 

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत जारी 

` निधियो का राज्य/संघ कषत्र-वार व्यौरा क्या है? 
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राण्य मंत्री (डौ. शशी 

थरूर): (क) सूचना ओर संचार veel कौ कद्रीय प्रायोजित 

योजना के sate राज्य सरकारों को निधियां राज्य सरकारों से 

प्राप्त कम्प्यूटर शिक्षा योजनाओं के आधार पर जारी कौ जाती है। 

म॑त्रालया ने आज की तिथि तक इस योजना के अंतर्गत 96007 

माध्यमिक ओर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों कौ water को अनुमोदित 

किया है। राज्य-वार स्कूलों का व्यैरा सूचक विव्रण-।॥॥ पँ दिया 

गया है। कम्प्यूटर कौ सहायता से अध्ययन शीर्षक से एक अलग 

कार्यक्रम 6-14 वर्षं कौ आयु समूह के छात्रों के लिए उच्चे प्राथमिक 

स्कूलों मे कार्यान्वियनाधीन है। आज की तिथि तक कम्प्यूटर की 

सहायता से अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत 99369 seq प्राथमिक 

स्कूल शामिल किए गए है (राज्य-वार व्यौ संलग्न विवरण-॥ 

मे दिया गया है।) 

(ख) इस योजना के अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिद ्लोकों 

ओर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक ओर कमजोर 

वर्गो कौ बहुलता वाले क्षत्र को प्राथमिकता दी जाती हे। तथापि 

योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्षं 2011-12 से अनुसूचित जाति ओर 

अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से आवंटन आरंभ किया Bi वर्तमान 

वित्तीय वर्षं 2012-13 के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रो कौ कवरेज 

के लिए 7000.00 लाख रुपये की राशि ओर अनुसूचित जनजाति 

कै छत्रो के लिए 3745.00 लाख रुपये कौ राशि अलग-अलग 

उद्दिष्ट की mg है। 

(ग) पिछले तीन at ओर चालू at के दौरान योजना के 

अंतर्गत निम्नलिखित संख्या मे छात्र (शहरी ओरं ग्रामीण दोनों ) लाभान्वित 

हुए है :- 

2009-10 - 2869742 

2010-11 - 12617362 

2011-12 - 7941933 

2012-13 (आज को तिथि तक) - 416333 

(घ) चालू ad सहित गतत तीन वर्षो के दौरान राज्य-वार 

जारी कौ गईं frat का ब्योरा संलग्न विवरण-।॥॥ मे दिया गया +, | ,



विवरण-। 

विद्यालयों मे सूचना ओर संचार प्रौद्योगिकी के ade मे Faby प्रायोजित योजना कं अतिर्गत शामिल किए गए राज्य-वार स्कूलों का व्यौरा 

रज्य/संघ राज्य क्षेत्र क नाम 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 «= 2010-11. 2011-12  2012-13 अनुमोदित 

__ 
स्मार्ट स्कूलों 

कौ संख्या 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

अंडमान ओर निकोनार द्वीपसमूह' - 12 - 14 - 28 - - 

आध्र परदेश 500 - 200 - 5000 2000 - 4031 - 05 

अरूणाचलं प्रदेश 154 - 35 - 55 24 - - 

असम - - 641 - - 1240 969 - 

विहारं 180 - 1000 - - - - - 

चंडीगढ़ - 20 67 - - - - - 

wits - 100 200 800 1100 ` - - - 

दादरा ओर नगर हेवेली - 06 06 - - 13 01 02 

दमन ओर दीव 15 - 22 - - 08 - 02 

दिल्ली - - ~ - = 594 1110 - 

गोवा ` 230 - 432 - - - - - 

गुजरात - ~ 1150 2500 2730 - - - 

हरियाणा 100 - 500 1000 1000 1617 - - 

हिमाचल प्रदेश - - 628 ~ 618 848 05 

140 - ~ - 200 - - - 
जम्मू ओर कश्मीर 
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८



11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

was - - 1074 - - - - - 

कर्नाटक 150 480 - 2279 4396 - - - - 

केरल . 125 - 1016 3055 - - - 05 

लक्षद्वीप - 12 - - - ~ - - 

मध्य प्रदेश 230 - 320 - 2000 - 2000 ~ 

महाराष्ट - 200 500 2500 - - 5000 - 

मणिपुर - = 65 - - 260 - 04 

Peay - - 75 75 100 241 164 04 

मिजोरम 60 - - 100 - 37 181 04 

ATS 53 147 284 - ~ 82 - 121 04 

ओडिशा 200 - - - - 4000 - 2000 - 

पुदुचेरी - 25 169 - - - 182 04 

पंजाब 200 - - 2000 870 494 - 134 05 

राजस्थान ¦ 100 ~ 2500 2000 - 2000 - - 

सिक्किम 103 - 02 - - 46 - 04 

तमिलनाडु 125 - , 400 400 1880 461 1999 05 

त्रिपुरा - 200 400 282 - 282 - - 

उत्तर प्रदेश ~ 200 2500 1500 - 1500 1608 05 

उत्तराखंड 25 - 100 - - 500 - - 

पश्चिम बंगाल 200 - 343 1400 ~ 2000 - 05 

कुल । 650 2720 1110 21080 24650 9935 19482 14062 2255 63 
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विवरणः-॥ 

केन्र प्रायोजित कम्प्यूटर की सहायता से अध्ययन योजना के अतर्गत राज्य/संघ 

राज्य क्षेत्र-वार wits किए गए उच्च प्राथमिक tai का न्यौरा 

oe. रन्लोक/नगर निगम क्षेत्र उच्च प्राथमिक 2010-11 2011-12 के आज की तिथि 

स्कूलों कौ तक सी.ए.एल. दौरान शामिल तक कल 

संख्या के तहत शामिल किए गए 
किए गए स्कूल नए स्कूल 

1 2 3 4 ब र 5 + 5 6 

1. अंडमान ओर निकोकार द्वीप समूह 161 43 ` 39 82 

2. , आध्र प्रदेश । 33871 2487 1680 4167 

3. अरूणाचल प्रदेश 1160 531 425 956 

4. असम | 14428 2179 | 1380 3559 

5. बहर . 23953 | 620 619 1239 

6. -चंडीगद् ` ` 159 ` 77 21 98 

7. Brite a 17397 1880 288 2168 

~ 

8. दमन ओर दीव ` 124 । 12 0 12 

9. दादरा ओर नगर हवेली 59 46 13 59 

10. दिल्ली | | 2409 | %70 970 1940 

11. गोवा । 436 105 116 221 

12. गुजरात 28876 | 5188 | 14856 20044 

13. हरियाणा 8806 ` 1427 5567 6994 

14. हिमाचल प्रदेश | 6005 602 ` 797 1399 

15. जम्मू ओर कश्मीर | | | 11377 470 0 . 470 

16. आारखंड ` ) 15725 575 260. 835 

17. कर्नाटक . 31982 3280 ` , ` 335 3615 

18. केरल ` - 7 5736 1215 0 धि 1215 
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1 2 3 4 5 6 

19. लक्षद्वीप 24 21 3 24 

20. मध्य प्रदेश 43761 3441 344 6882 

21. महाराष्ट 47067 4446 805 5251 

22. मणिपुर 1537 | 225 0 225 

23. मेघालय 3496 1 98 0 198 

24. मिजोरम 1387 495 - 140 635 

25. APTS 1026 345 346 | 1 

26. ओडिशा 21508 2418 | 1800 4218 

27. Yat 393 125 268 393 

28. पंजाब 9110 । | | 4558 0 4558 

29. राजस्थान 55497 6650 2508 9158 

30. सिक्किम 412 108 0 108 

31. तमिलमाङु 20588 5688 | 810 6498 

ॐ2. त्रिपुरा 1913 35 0 35 

33. उत्तर प्रदेश 62764 4844 1550 6394 

34. उत्तराखंड 6783 2020. 419 2439 
| = 

35. पश्चिम बंगाल 13865 2149 440 2589 

कूल | कल च 1 = आवा = ऋऋ = ऋ 493795.. ` | 59473 39896 99369 

= विवरण-॥ 

विद्यालयों में केन्द्रीय प्रायोजित सूचना ओर संचार प्रौद्योगिकी योजना के अतर्गत तीन वर्षो ओर 

चालू वर्षं के दौरान राज्य-वार/संष राज्य क्षत्र वार जारी की गई निधयो का न्यौ 

(लाख रुपये मे) 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

1 2 3 4 5 

अंडमान ओर निकोबार gage 17.25 67.2 67.2 67.2 
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2 3 4 5 

आंध्र प्रदेशं 0 6600 6923.5 3487.5 

अरूणाचल प्रदेश 105.52 645.59 584.37 69.12 

असम 0 641 2182.4 2483.44 

बिहार 0 0 0 0 

serie 182.75 0 0 0 

Biren 0 0 ` 0 0 

दादरा ओर नगर हवेली 0 31.2 31.2 0 

दमन ओर दीव 0 14.4 18.75 0 

दिल्ली | 0 399 639.98 0 `` 

गोवा 432 432 0 0 

गुजरात 1871.78 6915.57 5107.649 0 

हरियाणा 1500 0 0 0 

हिभाचल प्रदेश 0 753.6 ` 2205.68 ` 

जम्मू ओर कश्मीर 0 0 0 0 

IGS 0 0 0 0 

कर्नारक 0 0 6229.48755 0 

केरल 4071 2600 . 5562 0 

लक्षद्वीप 0 0 0 0 

मध्य प्रदेश 0 0 0 0 

महाराष्ट्र 2250 0 0 0 

मणिपुर 391.95 65.65 0 0 

मेघालय 0 386.59 20 0 

| मिजोरम 301.5 408.06 672.84 0 
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1 2 3 4 5 

areas 111.21 486.82 542.673 348.48 

ओडिशा 0 0 400 4000 

पुदुचेरी 0 0 0 0 

पजान 4305 4603 2890 7291.3595 

राजस्थान 2300 4500 0 6000 

सिक्किम 0 418.97 0 0 

तमिलनादु 318.72 0 4360 0 

त्रिपुरा 0 946.32 927.723 184.977 

उत्तर प्रदेश 0 3984.82581 6268.174 4302.7275 

उत्तराखंड 151.5 500 0 0 

पश्चिम बगल 0 3500 3646.83792 0 

कुल 18310.18 38899.79581 49280.46447 28234.804 

[STFA] (घ) क्या बी.-सी.ए.एस. ने सरकार से विमानपत्तन में प्रवेश 

विमानपत्तनों मे सुरक्षा चुक 

2045. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा : 

श्री अब्दुल रहमान : ` 

श्री ए. साई प्रताप : 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान ओर चालू वर्ष मेँ विभिन 

विमानपत्तनो में सुरक्षा चूक के मामलों का विमानपत्तन-वार ओर चर्ष-वार 

ब्योरा क्या है; 

(ख) क्या प्राधिकरण द्वारा इस संबंध मे नागर विमानन सुरक्षा 

ब्यूरो (बी-सी.ए-एस.) के कार्यकरण की समीक्षा कौ गई है; 

(ग) afe a, तो तत्संबधी eo क्या है तथा इन समीक्षाओं 

के दौरान क्या कमियां पाई गई; 

अनुमति/वी.आई.पी. zara को पास एवं दूतावास के कार्मिकों द्वारा 

जारी अतरणीय पास सहित स्थाई Wal के प्रचलन को समाप्त करने 

का अनुरोध किया है; 

(ङ) यदि a, तो तत्संबंधी oto क्या है तथा इसके क्या 

कारण ¢ एवं विभिन सरकारी पदाधिकारियों ओर दूतावास के 

पदाधिकारियों को जारी wet की संख्या क्या है; 

(च) क्या इस प्रणाली को बदलने के लिए किसी वैकल्पिक 

व्यवस्था की परिकल्पना की गई रहै; ओर 

(छ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है तथा विमानन सुरक्षा 

के लिए बी.सी.ए.एस. के pret ओर समुचित प्रचालन के लिए 

क्या विशिष्ट उपाय किए जाने का प्रस्ताव रै? 

नागर विमानन मंत्रालय म राज्य मत्री (श्री केसी. वेणुगोपाल): 

(क) पिछले तीन वर्षो तथा चालू वर्षं के दौरान घुसपैठ तथा अन्य 

मामलों कौ भ्रेत्र-वार संख्या निम्नानुसार 2:
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करस. हवाई est ara 2009 2010 2011 2012 (अक्तूबर तक) 

1. मुंबई क्षेत्र 1 - 2 - - 

2. | दिल्ली क्षेत्र | । व 5 1 3 

3. कोलकाता क्षेत्र 6 6 3 - 

4 चेन्नई क्षेत्र 2 6 5 - 

(ख) ओर (ग) जी, हां। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी. 

सी.एएस.) कौ कार्य प्रणाली कौ समय-समय पर समीक्षा की जाती 

हे। हाल ही मे, भारत मे विमानन सुरक्षा व्यवस्थाओं पर व्यापक 

अध्ययन करने ओर बी.सी.ए-एस. कौ पुनर्स॑रचना के लिए सुञ्ञाव देने 

हेतु सरकार द्वारा अंतिरराष्ठीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के 

अध्ययन दल को लगाया गया हे। अध्ययन दल ने अन्य बातो के 

साथ-साथ एक समर्पित विमानन सुरक्षा बल के गठन ओर जन शक्ति 

की भारी कमी को पूरा करने के लिए बी-सी-ए.-एस. कौ पुनर्सरचना 

किए जने की सिफारिश की है। 

(घ) ओर (ङ) ten कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन 

नहीं है। सरकारी तथा दूतावास क wiser को जारी किए गए 

कूल पास 1486 हे। 

(च) प्रश्न नहीं sam | 

(छ) उपर्युक्त भाग (ख) ओर (ग) के उत्तर मे उल्लेखे 

किए अनुसार। 

[feet] 

आर-टी-आई. के अतर्गत सुचना. को . 

प्रस्तुत न करना 

2046. stadt ऊषा वर्मा : 

श्री महेश जोशी : 

श्रीमती सीमा उपाध्याय : 

` श्रीमती सुशीला सरोज : 

श्री महेश्वर हजारी : 

क्या प्रधान wl यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 

के अंतर्गत समय पर सूचना प्रस्तुत न करने संबंधी शिकायतों की 

जांच कौ है; 

(ख) af a, तो तत्संबधी ein ant ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष कं दौरान रिक की 

अनुपलब्धता के कारण कितने मामलो में सूचना प्रदान नहीं की जा ` ` 

सकौ; 

(घ) क्या समय पर सूचना प्रस्तुत न करने कं लिए दोषी 

पाए गए व्यक्तियों को दडित किया गया; 

(ङ) यदि दहा, तो विगत तीन वर्षो के दौरान तत्संब॑धी who 

क्या है; ओर 

(च) सरकार | द्वारा उन मामलों जिनमे fate उपलब्ध नही 

है क्या कार्यवाही की गईं है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर tka मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

तथा प्रधान मंत्री कार्यालय मेँ राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी); 

(क) ओर (ख) किसी व्यक्ति, जिसके, इस अधिनियम के अंतर्गत 

निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया 

गया हो अथवा सूचना प्रदान नही की गई हो, उसके संबंध मे Feta 

सूचना आयोग कौ यह wat है कि वह, अन्य बातों के साथ-साथ 

शिकायत wa होने परं जाच करे। 

(ग) आंकडे नहीं रखे जाते। 

(घ) ओर (ङ) 2007-08 से केंद्रीय सूचना आयोग ने 20. 

11.2012 तक कौ स्थिति के अनुसार सूचना प्रदान न किए जने
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के 853 मामलों मूँ 460232.75/- रुपए कौ शास्ति लगाई थी जिसे 
से 9767589/~ रुपए कौ धनराशि वसूल कौ गई है। 

(च) लोके सूचना अधिकारी उसके नियंत्रणाधीन धारित सूचना, 

प्रदान करने के far बाध्य है। 

नवोदय - विद्यालय 

2047. श्री गोपीनाथ मंडे : 

श्री संजय निरूपम : 

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 

कि : 

(क) वर्तमान मेँ देश मे राज्य-वार कितने नवोदय विद्यालय 

(एन.वी.) कार्य कर रहे.रहै; 

(ख) feat तीन af मे प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं के 

दौरान राज्यवार कितने नवोदय विद्यालय खोले गए दै; 

(ग) क्या सरकार owed पंचवर्षीय योजना के दौरान 
ओर अधिक नवोदय विद्यालय खोलने की योजना बना ` रही 

है; 

(घ) fe a, तो तत्संबंधी ai क्या है ओर ये राज्यवार. 

किन-किन स्थानों पर. खोले जाएगे ओर we कब तक खोले जाने 

की संभावना है; 

(ङ) क्या सरकार का नवोदय विद्यालयों पे वैसी ही 

` सुविधाएं देने काः विचार है, जेसी कि Si विद्यालयों मे दी 
गई हैः ओर । 

(च) यदि हां, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (डौ. शशी 

थरूर) : (क) तमिलनाडु राज्य को छोडकर देश के सभी रज्यों 

मे 586 जवाहर नवोदय विद्यालय (जे.एन.बी.) कार्य कर रहे है। 

राज्यवार कार्यात्मक जवाहर नवोदय विद्यालयों कौ सूची संलग्न विवरण 

मे दी गई है। 

(ख) af 2009-10 के दौरान पांच नए जवाहर नवोदय 

विद्यालय खोले गए थे, वर्ष 2010-11 में दो नए जवाहर नवोदय 

विद्यालय खोले गए थे ओर वर्षं 2011-12 ओर वर्तमान ad के 

दौरान कोई नया जवाहर नवोदय विद्यालय नर्ही खोला गया है। 
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(ग) ओर (घ) नए जवाहर Ades विद्यालयों कं लिए बारहवीं 

योजना के प्रस्तावों को योजना आयोग दारा अतिम रूप नहीं दिया 

गया है। 

(ङ) ओर (च) नवोदय विद्यालय आवासीय स्कूल है ओर 

Se भोजन व्यवस्था, आवास, पुस्तके, वर्दी इत्यादि जैसी अपेक्षित 

सुविधाएं निःशुल्क प्रदान कौ जा रही हे। अतः इनकी तुलना केद्रीय 

विद्यालयों से नहीं कौ जा सकती FF 

विवरण 

राज्यवार कायत्मिक जवाहर नवोदय विद्यालय 

Pe राज्य जवाहर नवोदय विद्यालय 

कौ संख्या 

1 2 3 

1. मध्य प्रदेश 50 

2. छत्तीसगढ़ | 17 

3 ओडिशा 31 

4. पंजाब 21 

5. हिमाचल प्रदेश 12 

6. जम्मू ओर कश्मीर 17 

7. ale 1 

8. ` अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 2 

9. अधर प्रदेश 24 

10. कर्नारकं | 28 

11. करल 14 

12. पुदुचेरी 4 

13. लक्षद्रीप 1 

14. हरियाणा 20 
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नाभिकीय ओर विकिरण सुरक्षा नीति .. 

2048. श्री ओ.एस. मणियन : 

1 2 3 

15. दिल्ली 2 

16. ` राजस्थान 33 

77. उत्तर प्रदेश - 68 

18. उत्तराखंड 13 

19. विहार 39 

20. Ras 24 

21. पश्चिम बंगाल 18 

22. ` महाराष्ट 33. ` 

23. गुजरात 23 

24. गोवा 2. 

25. दमन ओर दीव 2 

26. दादरा ओर नगर हवैली 1 

27. अरूणाचल प्रदेश 16 

28. असम 27 

29. मेघालय 8 

30. मणिपुर 9 

31. मिजोरम. 7 

32. Aries 11 

33. सिक्किम 4 

34. त्रिपुरां | 4 

कूल 586 

(अनुवद् 
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श्री धनंजय सिंह : 

श्री नीरज Sra : 

श्री निशिकात दुबे : 

श्री यशवीर सिंह : ` 

श्री पना लाल पुनिया : 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) विगत तीन वर्षो ओर चालू at कं दौरान कार्यरत ओर 

ag पडे नाभिकौय विद्युत संयंत्र से विकिरण के लीके होने के मामलों 

का it क्या है; 

(ख) विकिरण लीकेज को रोकने के लिए उठाए गए 

` कदमो/प्रस्तावों का व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या कोई राष्टीय स्तर की नाभिकौीय ओर विकिरण सुरक्षा | 

नीति है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नही, 

तो इसके क्या कारण है; 

(ङ) नाभिकीय ओर विकिरण दुर्घटनाओं से संबंधित अपराधो 

ओर उल्लंघन के लिए विद्यमान दंडो/जुर्मानों का व्यौरा क्या है; 

(च) क्या सरकार का san जो निवारक के रूप में 

कार्य करते है को an का विचार दै; 

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर यदि नही, 

तो इसके क्या कारण रहै; ओर 

(ज) देश के नाभिकौय विनियामक को सौपी गर्ह fafa 

शक्त्यो का व्यौरा क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मत्री (श्री वी. नारायणसामी)ः 

(क) पिले तीन वर्षो ओर चालू वषं के दौरान प्रचालनरत ओर 

शट-डाउन किए गए किसी भी afta विद्युत feet से न तो 
पर्यावरण मे ओर न ही सार्वजनिक vasa मे निर्धारित सीमा से अधिक 

विकिरण के उत्सर्जित होने कौ कोटं घटना हुई ti 

(ख) यह प्रश्न ही 7a उठता, क्योकि विरकिरण का उत्सर्जन 

निर्धारित सीमा के भीतर ओर अभिकल्पित मार्गो के माध्यम से किया 

गया Ft |
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(ग) ओर (घ) परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (ए.ई.आर. 

बी.) द्वारो विनियमित नाभिकौय ओर विकिरण सुरक्षा से संबंधित 

नीतियों का उल्लेख परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के उच्च स्तरीय 

दस्तावेज नामतः परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम 2004, 

मिशन विवरण ओर परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद कौ ' संहिता" में 

fen गया #1 इन दस्तावेज मे उन feral, सिद्धां ओर/अथवा 

सुरक्षा संबंधी sted का उल्लेख किया गया है जोकि संगत ` 

कार्यकलाप,कषेत्र पर लागू होते है ओर विशिष्ट विनियामके sted 

जिनका उन sera को पूरा करने के लिए अनुसरण किया जाना 

है, शामिल 31 उपर्युक्त मिशन, सिद्धांत ओर उदेश्य देश में नाभिकीय 

ओर विकिरण सुरक्षा का विनियमन करने के लिए अपेक्षित परमाणु 

ऊर्जा नियामक परिषद की एक अपेक्षाकृत विस्तृत नीति का निर्माण 

करते हे। 

(ङ) परमाणु ऊर्जां अधिनियम, 1962 की धारा 30८3) के 

अनुसार, “ga अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम यह 

उपबंध कर सकते है कि नियमों का उल्लंघने, sa अधिनियम में 

जैसा अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपब॑धित है उसके सिवाय, जुमनि 

से जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, cote होगा" तथापि, ` 

इस अधिनियम कौ धारा 24 के अनुसार, धारा 17 (सुरक्षा के लिए 

विशेष उपबध) के अंतर्गत किसी नियम का उल्लंघन करने कौ स्थिति 

मे पांच ad तक कौ अवधि कं लिए de अथवा जुमनि के साथ 

अथवा दोनो दंड दिए जाएगे। 

(च) ओर (छ) जी, नहीं। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 

कौ धारा 24 ओर धारा 30 (3) मेँ नाभिकौय ओर विकिरण सुविधाओं 

मे अपराध करने ओर उनका उल्लंघन करने के प्रति शास्ति देने का 

प्रावधान किया गया है। परमाणु ऊर्जां नियामक परिषद के पास 

अलग-अलग किस्म कौ कारवाई करने का प्रावधान उपलब्ध है। 

ये प्रवर्तन संबंधी कार्दवाइयां गैर अनुपालन कौ गंभीरता ओर लिखित 

चेतावनी से लेकर सहमति को वापिस लेने/निलेबित करने के अनुरूप 

होगी! सहमति को वापिस लेना अपने आप मे ही एक बहुत गंभीर 

आर्थिक शास्ति है ओर इसमे पनधारक कौ वित्तीय स्थिति को बुरी 

तरह प्रभावित करने कौ क्षमता है। 

(ज) परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के पास परमाणु ऊर्जा 

अधिनियम, 1962 कौ धारा 16,17 ओर 23 तथा इनके अंतर्गत बनाए 

गए नियमों के तहत परिकल्पित कतिपय विनियामक ओर सुरक्षा संबंधी 

कार्यो को निष्पादित करने की विधायी शक्तियां है। 
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परमाणु ऊर्जां (खानों का कार्यकरण, खनिज ओर विहित 

पदार्थं का हस्तन) नियम, 1984 

परमाणु ऊर्जा (विकिरणसक्रिय अपशिष्टो का सुरक्षित 

निपटान) . नियम, 1987 

परमाणु ऊर्जा (कारखाना) नियम, 1996 

परमाणु ऊर्जा (खाद्य किरणन का नियंत्रण) नियम, 

1996 

e परमाणु ऊर्जा (विकिरण सरक्षण) नियम, 2004 

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद को पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम, 

1986 कौ धारा 10८1) (प्रवेश कौ शक्ति) ओर 11 (1) (नमूने 

लेने कौ शक्ति) ओर पर्यावरणीय संरक्षण (संशोधन) नियम, 1987 

के नियमं 12 (जिस wR को प्रदूषकों कौ अतिरिक्त मात्रा के ` 

उत्सर्जन के बरे मे सूचना दी जानी है) के अंतर्गत विकिरणसक्रिय 

पदार्थो के संबंध मे कार्यो कौ निष्पादित करने की शक्ति प्रदत्त की 

गई FI 

अलवणीकरण संयंत्र 

2049. श्री के. शिवकूुमार sh wa. रितीश : 

श्री अनत कुमार : 

क्या पृथ्वी fawn मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) देश मे सरकार द्वारा स्थापित निग्न तापमान वाले तापीय 

अलवणीकरण daa कौ संख्या कितनी है ओर प्रत्येके dia की 

क्षमता, उनके शुरू होने का वर्षं ओर परियोजना लागत क्या; 

(ख) क्या पेयजल कौ कमी को दूर करने के लिए कुछ 

ओर अलवणीकरण संयंत्र को स्थापित करने का प्रस्ताव 

विचाराधीन है; 

(ग) यदि हा, तो weet ste क्या & 

(घ) क्या सरकार सौर-ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री पानी 

का बडे पैमाने पर अलवेणीकरण कार्य करने का भी विचार कर 

रही है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है?
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विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री 

एस. ware रेडी): (क) देश मे चार निम्न तापमान वाले तापीय 

विलवणीकरणं (एल.री.टी-डी.) संयंत्र चालू किए जा चुके है, जिनमें 

लक्षद्वीप द्वीपसमूह कं कावराती (2005), मिनीरकोँय (2001), sri 

(2001), 4 एक-एक संयंत्र ओर उत्तरी चेन्नै कं तापीय विद्युत 

स्टेशन (एन.सी.टी.पी.एस.), चेन्नै (2008) मे लगाया मया एक संयंत्र 

शामिल 1 इनमें से प्रत्येक एल.टी.टी.डी. संयंत्र कौ क्षमता प्रतिदिन 

एक लाख लीटर स्वच्छ जल तैयार करने कौ है। कावराती मे लगाए 

गए एल.टी.टी.डी. संयंत्र कौ पूंजीगत लागत 5 करोड रु. मिनीर्कोय 

मे लगाए गए एल-टी.टी-डी. संयंत्र कौ पूंजीगत लागत 13 करोड 

रु. अगाती म लगाए गए wads. संयंत्र की ina ara 

21 करोड ओर एन-सी.री.पी.एस. मे लगाए गए संयंत्र की Pina 

लागत 5 करोड रु. Tl 

(ख) जी हा। 

(ग) सरकार द्वारा तमिलनाडु के तूतीकोरिन तापीय विद्युत स्टेशन 

. मे प्रतिदिन 2 मिलीयन लीटर पेयजल (2 एम.-एल-डी.) का उत्पादन 

करने को क्षमता वाले एक wears. संयत्र कौ स्थापना fau 

जाने ओर लक्षद्वीप द्वीपसमूह मे प्रतिदिन एक लाख लीटर पेयजल 

का उत्पादन करने कौ क्षमता वाले छह waa. संयंत्र अर्थात् ` 

अमीनी, चेत्लेट, wend, कल्पेनी, fear ओर tae मेँ एक-एक 

संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव दै, जिसके लिए निधि aad 

प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी। 

(घ) ओर (ङ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वायत्तशांसी निकाय 

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकौ संस्थान (एन-आई.ओ-री.) ह्वार तमिलनाडु के 

रामानाथापुरम मे एक प्रायोगिक सोलर. बहु प्रभावी आसवन संयंत्र (एम. 

ईडी.) स्थापितं किए जाने का प्रस्ताव है। 

सूचना का अधिकार के कार्यन्वियन पर प्रतिबंध 

2050. श्री के. सुधाकरण : 

श्री पी. fam : 

श्री राकेश सिह : 

श्री. गुरूदास दासगुप्तं : 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृषा करेगे fH : 

(क) क्या सूचना के अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम का 

दायरा बढाने की मांग की जा रही रहै; 

5 दिसम्बर, 2012 - 

, (क) ओर (ख) 
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(ख) aed, तो उन at का व्योरा क्या है जिन्हे शामिल 

करने के लिए मांग की जा रही 3; 

(ग) क्या सरकार ने इस संबध मे कोई निर्णय लिया रहै 

ओर यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सरकार का आर.टी.आई. अधिनियम दायरा को सीमित. 

करने या कम करने का विचार टैः ओर । 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी aia क्या है? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय म राज्य मंत्री (श्री बी. नारायणसामी)ः 

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के 

्षेत्राधिकार के अंतर्गत, गैर-सरकारी dei, गैर-सरकारी निगमो, 

सार्वजनिक गैर सरकारी सरज्ञेदारी परियोजनाओं, जनसंचार माध्य्मो, शिक्षा 

संस्थाओं आदि को लाने के लिए विभिन पक्षौ ओर सूचना के अधिकार 

arama से अनुरोध प्राप्त हो रहे हे। 

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 2(छ) के अंतर्गत 

यथा परिभाषित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लोक प्राधिकारियों 

पर लागू है जिसमे सरकार के स्वामित्व वाले, इसके द्वारा नियंत्रित 

अथवा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय ओर समुचित सरकार द्वारा 

प्रदान कौ गई निधि हारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पर्याप्त वित्त 

पोषित ओर गैर सरकारी संगठन शामिल दै! इसके अतिरिक्त अधिनियम 

कीं धारा 2(च) के अनुसार, गैर-सरकारी निकाय से संबंधित कोई 

सूचना जिस पर, फिलहाल लागू किसी अन्य कानून के अतिगते लोक 

प्राधिकारी कौ wea है, "पहले से ही सूचना के अधिकार अधिनियम, 

2005 के Safwan मे शामिल 2 

(घ) ओर (ङ) गैर सरकारी संस्थाओं के संबंध मे सूचना 

के अधिकार के दायरे को सीमित ava कम करने का कोई प्रस्ताव 

नहीं है। 

हिन्दी) 

प्रशासन पर भ्रष्टाचार का प्रभाव 

2051. श्री राजीव रंजन सिंह उफ ललन सिंह : 

श्री अनंतं कमार हेगडे : 

क्या प्रधान मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि :
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(क) क्या देल में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार ने समूचे प्रशासनिक 

कार्यकलाप पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है; 

(ख) यदि a, तो इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या विगत तीन वर्षो के दौरान देश मे उच्च स्तर पर 
भ्रष्टाचार के अनेक aT प्रकाश मे आए हैः 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी oho क्या है; ओर 

(ङ) भ्रष्टाचार के प्रभाव के कारण देश की छवि को सुधारने 
के लिए सरकार ERI क्या कदम उठाए गए दै? 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशन मंत्रालय मँ राज्य मंत्री 
तथा प्रधान मंत्री कार्यालय रम. राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): 
(क) भ्रष्टाचार प्रजातत्रा ओर कानून के नियम को कमजोर बनाता 
है, मानव अधिकारं का उल्लंघन करता है, बाजारों को विकृत करता 
हे ओर जीवन कौ गुणवत्ता को नष्ट करता है। भ्रष्टाचार विकास 
कं लिए चिहिनत निधियों का पथांतरिते करके, मूलभूत सेवाएं प्रदान 
करने कौ सरकार कौ योग्यता को कम करके, असमानता ओर अन्याय 
को बढ़ावा देकर निर्धनं को अननुपातिक तौर पर नुकसान wen 
है। इसकं अलावा ween तीव्र विकास मेँ बाधा है, यह हमारे 
सामाजिक कार्यो में हमारे प्रयास को केवल कमजोर ही नहीं करता 
बल्कि नकारता भी है ओर हमारी अंतरष्टरीय छवि को खराब करता 
हे। 

(खे) भ्रष्टाचार वहां पनपता है जहां पारदर्शिता A कमी हो, 
पद्धतियां जटिल हौ, उच्च स्तर पर विवेकाधिकार की अनुमति हो 
तथा जहा माग- आपूर्ति मे अतर हो। कंदर सरकार अधिक से अधिक 
पारदर्शिता लाकर, सरलीकूत veh को आरभ करके तथा 

हे। 

(ग) ओर (घ) केद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रदत्त सूचना के 
अनुसार, इसने पिछले तीन वर्षो के दौरान संयुक्त सचिव ओर इससे 
SR के रैकं के पदाधिकारियों के विरुद्ध . 109 मामले (81 नियमित 

मामले ओर 28 प्रारभिक जांच wee) दर्ज किए है। भ्रष्टाचार, प्रारंभिक. 
जांच पड़ताल मामले, संविदाओं, आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति 
रखने के मामले, दैप मामले ओर आपराधिक कदाचार आदि के संबध 

मे अनियमितताओं के आरोप दर्ज किए गए $1 इन मामलों के अतिरिक्त 
सीबीआई कं पास ad महत्वपूर्ण मामले ह जिनमे पिछले तीन ast 

14 अग्रह्ययण, 1934 {शक ) 

`" "+ 

विवेकाधिकार दायरे मेँ कमी करके इन fet को aan रही. ` 
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अर्थात 2009 से 2012 (31.10.2012 तरक) के दौरान निमनलिखित 

प्रकार के उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार के आरोप शामिल है 
t 

(i) रजौ मामले (3 नियमित ama ओर 1 जांच पड़ताल) 

सीडन्ल्यू जी मामले (19 नियमित मामले ओर 10 जांच 
पड़ताल) 

(ii) 

एनआरएचएम मामले (20 नियमित मामले ait 5 जांच 

पड्त्ाल) 

(iii) 

(iv) टदा टक मामले 

कोल site मामले (9 नियमित मामले ओर 3 जांच 

पडता) 

(५) 

(vi) लौह अयस्क मामले (12 नियमित मामले) 

(vii) आदर्शं सोसायटी मामले इत्यादि 

(ङ) भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष एक सतत प्रक्रिया है ओर 
यह सरकार का प्रयास है कि वह समय-समय पर अपना भ्रष्टाचार 
निरोधी कानून ओर अन्य तंत्र को सुदृढ करे जिससे कि यह सुनिश्चित 
हो सके कि we को उसके दर्जे का ध्यान feu बिना प्रभावी ओर 
शीघ्र दंडित किया जाए। भ्रष्टाचार तंत्र को सुदृढ करने कं लिए 

कद्र सरकार ने हाल ही मे संसद मे कई विधानों को पुरःस्थापित 

किया है उनमें से ap इस प्रकार है ;- 

(i) लोकपाल ओर लोकायुक्त विधेयक, 2011; 

(i) सूचनाप्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011 

विदेशी लोकं venkat ओर अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लोकं 

पदधारियो कौ रिश्वतखोरी निवारण विधेयक, 2011; तथा 

(iii) 

सामान एवं सेवाओं कौ समयबद्ध सुपुदंगी हेतु नागरिक 
अधिकार तथा शिकायत निपटान विधेयक, 2011 

॥ ५ 

(४) लोक प्रापण विधेयक, 20121 

इस विधानं के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यो ओर प्रक्रियाओं 
का आवश्यक आधुनिकौकरण तेजी से हो रहा है। सरकार 
भ्रष्टाचार कतई बदश्ति नही ' कौ अपनी नीति कार्यान्वित करने 

हेतु पूरी तरह से सचेत ओर वचनबद्ध है ओर इसने भ्रष्टाचार
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a 

a ओर सरकार के कार्यकरण का सुधारं करने कं 

लिए हाल ही मे कई कदम उठाए है जिसमे निम्नलिखित 

शामिल रैः. 

(1) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(vii) . 

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का afer; 

निविदा ओर संविदा प्रक्रिया मे पारदर्शिता के aay में 

diy सतर्कता आयोग द्वारा पारदर्शिता पर व्यापक 

अनुदेश जारी करना; 

संगठनों को मुख्य सरकारी प्रापण गतिविधियों मे सत्यनिष्ठा 

समञ्चोता अपनाने के मिदेश देते हए ada सतर्कता 

आयोग द्वारा अनुदेश जारी करना; मुख्य wo में 

सत्यनिष्ठ agian अपनाने के लिए राज्य सरकारों को 

भी सलाह दी गई है; . 

ई शासन का आरंभ तथा प्रक्रियाओं ओर प्रणालियों को 

सरल करना; | 

नागरिक चार्टर जारी Bett 

ay 2011 मेँ भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त we कर्न्वेशन 

का अनुसमर्थन करना 

अखिल भारतीय सेवाओं के सभी सदस्यों तथा केर 

सरकार के अन्य समूह ‘a अधिकारियों कौ अचल 

संपत्ति विवरणी को जननव्यापी बनाना; 

(viii) 

(ix) 

2052. 

न्यायिक मानक ओर जवाबदेही विधेयक, 2010 को 

संसद् मेँ पुरःस्थापित करना (दिनांक 29.03.2012 को 

लोक सभा द्वारा पारित)। 

विभिन राज्यो मे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कं मामलों कौ 

सुनवाई के लिए अनन्य रूप से 71 अतिरिक्तं विशेष 

न्यायालयों का मठन (66 न्यायालयों ने पहले ही कार्य 

करना शुरू कर दिया है।) 

डाक Fad योजना 

श्री farx सिंह मलिक : 

डो. संजय सिंह : 
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ड. भोला सिंह : 

श्री सुशील कमार सिंह : 

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल : 

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किं : 

(क) क्या श्यामल गोपीनाथ की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ 

समूह ने डाक बचत योजना कौ व्याज दरों मे adit करने कौ 

सिफारिश की दै; 

` ल) यदिह, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर इस पर सरकार 

ने क्या shag की है; 

(ग) लघु बचत योजनाओं कौ निष्पादनकारी एसी हेतु सरकार 

द्वारा डाक विभाग को सिक द्र पर पारिश्रमिकं का भुगतान किया 

जाता है; 

(घ) क्या डाक विभाग ने हाल मेँ पारिश्रमिक कौ दर में 

बदोत्तरी की मांग कौ है; ak 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार 

की प्रतिक्रिया क्या है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (डो. 

ert किल्ली) : (क) जी a | 

(ख) समिति की सिफारिश निम्नानुसार थी :- 

1, मासिक आय योजना (एमएस) ओर राष्ट्रीय बचत 

पत्रे (एनएससी) की परिपक्वता अवधि को 6 ad से 

घटाकर 5 वर्षं किया जाए। 

2 10 वर्षं कौ परिपक्वता अवधि वाला एक नया एनएससी 

लिखत प्रारभ किया जाए। 

3. लोक भविष्य निधि Cohen) स्कीम के अंतर्गत निवेश 

की वार्षिक सीलिंग को 70000/- रुपए से बाकर 

100000/- रुपए कर दिया जाए। 

4. डाकघर सावधि जमा (पीञओरीडी) कौ-1, 2, 3 एवं 

5 वर्षं की लिक्विडिरी- तुलनीय परिपक्वता के सावधि
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जमा कौ तुलना मे 1 प्रतिशत कम व्याज दर पर 
परिपक्वता- पूर्वं आहरण कौ अनुमति देकर सुधार किया 
जाएगा। 06-12 माह के निवेश के बीच परिपक्वता-पूर्व 
निकासी के लिए डाकघर बचत खाता (पीओएसए) व्याज 
दर करा भुगतान क्रिया जाएगा। 

5. लघु बचत योजनाओं पर व्याज द्र को दो अपवादं 
सहित 25 आधार बिंदुओं (नेसिस प्वाइंट) के विस्तार 
के साथ समानं परिपक्वता कौ सरकारी प्रत्तिभूति कौ 

दर कं तुल्य किया जाना चाहिए्। 10 वर्षीय एनएससी 
(नई लिखत) कँ संबंध में विस्तार so बेसिस प्वाइंट 
ओर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के मामले म 100 
बेसिस प्वाइंट होना चाहिए। प्रत्येक वित्तीय ad के 
लिए उस वर्षं कौ 1 अप्रैल से पूर्वं व्याज दरो की 
पुनरीक्षा को जाए ओर sé अधिसूचित किया जाना 
चाहिए। 

राज्यो८संघ शासिते प्रदेशो के विचारो/रिप्पणियों तथा विभिन 
एजेटो के संघो, संसद सदस्यो ओर अन्य व्यक्तियों से प्राप्त अभयावेदनों 
को ध्यान मे tet हुए, सरकार ने इन सिफारिश पर विस्तृत 
रूप से विचार किया है। इसके. साथ-साथ सरकार ने इन सिफारिशां 
को स्वीकार कर लिया है ओर 01.04.2012 से 2012-13 
के लिए नई व्याज दरों को अधिसूचित किया है जो निम्नानुसार 
है :- 
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योजना 01.04.2012 से व्याज दर 

बचत जमा . 4.0 

1 वर्षीय सावधि जमा | 8.2 

2 वर्षीय सावधि जमा 8.3 

3 वर्षीय सावधि जमा  . 8.4 

5 वर्षीय सावधि जमा | 8.5 

5 वर्षीय stadt जमा 8.4 

5 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 9.3 

5 वर्षीय मासिके आय योजनां 8.5 

5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र 8.6 

10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र 8.9 

लोक भविष्य निधि 8.8 

(ग) लघु बचत योजनाओं कौ निष्पादनकारी एजेंसी के तौर 
पर कार्य करने के लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग से 

डाक विभाग को निग्न दर पर पारिश्रमिक मिलता है ;- 

वित्तीय वर्ष पारिश्रमिक कौ दर (रु. मे) 

प्रति सक्रिय खाता प्रति जारी बचत पत्र + उन्मोचित प्रति उन्मोचित आर्ईबीपी प्रति निष्क्रिय खाता 

2012-13 ` 163.22 55.77 14.77 24.75 

(घ) जी ae कं बाद देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र (ए.पी.पी.) कौ स्थापना करने 

(ड) उपरोक्त के मद्देनजर, wea नहीं उठता । 

परमाणु ऊर्जां संयंत्र 

2053. श्री महेश्वर हजारी `: 

श्री हर्षवर्धन : 

श्रीमती ऊषा वर्मा : 

श्रीमती सीमा उपाध्याय : 

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृषा करेगे कि : 

(क) उन स्थानों के नाम क्या ह जहां भारत-अमरीका aaa हे? 

का कार्य शुरू कर दिया गया है ओर उन स्थानों के नाम क्या है 
जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किए जाने कौ योजना प्रस्तावित 

है 

(ख) प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा सयत्र से संयंत्र-वार कितनी विद्युत 
का उत्पादन होने का अनुमान है ओर विद्युत का उत्पादन कब से 
शुरू होने कौ संभावना है; 

(ग) उन स्थानां का व्यौरा क्या है जहां विरोध प्रदर्शन द्यो 
रहे है; ओर 

(घ) उनके द्वारा उखई गई चिंतां का संयंत्रवार who क्या
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कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री 
तथा प्रधान मंत्री कार्यालय मेँ राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी)ः 

(क) ओर (ख) अंतर्ष्टरीय सहयोग के बाद, वर्ष 2010 ओर 2011 
म दो स्वदेशी नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं नामतः, गुजरात मे ककरापार 

मे ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट 3 तथा 4 (केएपीपी 

यूनिट 3 तथा 4- 2700 Ware), ओर राजस्थान मे wate 4 

राजस्थान परमाणु विद्युते परियोजना ae 7 तथा 8 (आरएपीपी यूनि 
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7 तथा 8-28700 मेगावाट) का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। 

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, इन चार Atel से होने वाला विद्युत 

उत्पादन, जोकि 2800 मेगावाट तक होगा, के बारहरवीं पंचवर्षीय योजना 

के अंत तक शुरू किए जाने कौ योजना ti इसकं अतिरिक्त, छः 

स्वदेशी नाभिकीय विद्युतं परियोजनाओं का निर्माण कार्य, ारहरवीं पंचवर्षीय 

योजना के दौरान शुरू किए जाने at योजना है। इसका विवरण 

निम्नानुसार है : 

स्वदेशी रिएक्टर 

छाया मीठी विरदी, गुजरात 

परियोजना अवस्थिति क्षमता (मेगावाट) 

गोरखपुर, यूनिर 1 तथा 2 मोरखपुर, हरियाणा 2700 । 

चुटका, यूनिर 1 तथा 2 चुटका, मध्य प्रदेश 2x700 

माही बांसवाडा, afr 1 तथा 2 माही बासवाडा, राजस्थान । 2x700 

am, यूनिट 5 तथा. 6 am, कर्नाटक 2x700 

पत्रस्य ब्रीडर रिएक्टर, यूनिट 1 तथा 2 कलपाक्कम, तमिलनाडु 2x500 

प्रगत भारी पानी रिएक्टर स्थल का निर्णय अभी किया जाना है | 300 

विदेशी तकनीकी सहयोग से स्थापित किए जाने वाले रिक्टर 

asin, यूनिट 3 तथा 4 कूडनकुलम, तमिलनाडु 2x1000 

wea, यूनिट 1 तथा 2 जैतापुर, महाराष्ट 2x1650 

कोव्वाडा, यूनिट 1 तथा 2 कोव्वाडा, आंध्र प्रदेश 2:1500 

छया wid विरद, यूनि 1 तथा 2 21100 

प्रस्तावित परियोजनाओं से होने वाला विद्युत उत्पादन, उनके 

तास्तविक रूपं से प्रचालन प्रारभ करने कौ तारीख के आधार पर, 

तेरहवीं पंचवर्षीय योजना/चौदहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ मे शुरू 

किए जाने. की योजना है। 

(ग) ओर (घ) अधिकांश नए स्थलों पर लोगों के कुछ 

वर्गो द्वारा, मुख्यतः मुआनजे, पुनस्थापना . तथा waa (आरएंडआर) 

के wi पर, ओर नाभिकौय विद्युत wal की सुरक्षा. से संबंधित 

west के बरे मे विरोध प्रकट किया गया है। 

सीमावरतीं at मे मोबाइल wean - 

2054. श्री रमेश ada: 

श्री हरि माही : 

श्री पना लाल पुनिया : 

क्या संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : 

(क) weet ef से आने वाले सिगनल विशेषकर नाथुला 

के निकट चीनी सीमा से मोबाइल सिगनल मेँ अवरोध होने कौ रिपोर 

है जिसके परिणामस्वरूपं सैनिकों के साथ-साथ मोबाइल उपभोक्ताओं 

को अपने कोल के लिए sada रोमिग प्रभार देना पडता 

हैः | 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है;
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(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु सरकार का सीमावर्ती क्षेत्रों मे मोबाइल 
नेटवकं शुरू करने तथा ओर अधिके सिगनल रावर लगाने ea का 
विचार है; ओर 

(घ) यदि a, तो तेत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर उक्त सीमावर्ती 
eat मे मोबाइल aa को कब तक लगाये जने की संभावना 

है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मँ राज्य मंत्री तथा पोत 
परिवहन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) ; (क) ओर 
(ख) Vert देशों से आने वाले मोबाइल सिग्नलो मे अवरोध संबंधी 
मामलों कौ रिपोर्ट मिली है। तदनुसार, इन मुद को अंतररष्टरीय स्तर 
पर उठने का निर्णय किया गया है। तथापि, इस मंत्रालय को नाथूला 
कं निकट चीन सीमा पर सैनिकों सहित मोबाइल उपभोक्ताओं द्वार 
अतरराष्टरीय रोमिंग प्रभारो के भुगतान किए जाने के संबंध मे कोई शिकायत 
wa नहीं हुई FI 

(ग) ओर (घ) जुलाई, 2008 से पूर्वं भारतीय सीमा मेँ अंतरसष्टरीय 
सीमा के साथ soo मीटर चौडाई मेँ बेतार/मोबाइल सेवा के लिए 
कोई सेवा क्षेत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त, जम्मू तथा कश्मीर के कत्तिपय 
Sat मे 10 कि.मी. de बफर जोन मेँ सैल साइट (साइट )/बेस 
greater स्टेशन (sities) को प्रतिष्ठापित करना भी प्रतिबंधित था। 
दूरसंचार विभाग के दिनांक 11.07.2008 के पत्र द्वारा 10 कि.मी. के 
बफर जोन मँ सैल साइट (सा्ो)/गेस gedit स्टेशनों 
(बीटीएस)/रेडियो टरंसमीररोँ कौ संस्थापित करने की अनुमति प्रदान ` 
कौ गई है ओर भब दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (Gerd!) को यह सुनिश्चित 
करना होता है कि उनके रेडियो सिगनल tet सीमाओं के पार एक 
उपयुक्त दूरी कं भीतर क्षीण हो जाएं अथवा अप्रयोज्य हो जाए्। 

चीन सीमां सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकटवर्ती क्षेत्रो को 
एकं अथवा अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा कवर किया जाता है। 
तथापि, कछ ग्रामीण/दूरस्थ at मेँ दुर्गम भूभाग, खराब सडको, ओर 
विद्युत आपूर्ति प्रभावित होने के कारण ver की जाने वाली दूरसंचार 
सेवाओं कौ उपलब्धता मेँ कमी रहती है। इसके अलावा, चूकि अब 

सीमा कं 10 कि.मी. के भीतर cat संस्थापित करने पर कोई प्रतिब॑ध 

नहीं है इसलिए दूरसंचार सेवा प्रदाता अपनी तकनीकी-वाणिनज्यिक 
विशेषताओं के अनुसार सीमावतीं क्षेत्रो मे बीरीएस संस्थापित करने के 
लिए स्वतत्र ह। सार्वभोमिक सेवा दायित्व निधि (questo) भी 
सीमावतीं tai सहित ग्रामीण ओर दूरस्थं कषत्रं मेँ दूरसंचार सेवाओं 
की अभिगम्यता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता के साथ विभिन 
vera को कार्यान्वित करता है। भारत संचार निगम लि. कौ भी नाथूला 
के निकट एके बेस टदरंससीवर स्थापित करने की योजना दै। 
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सयुक्त We सुरक्षा परिषद 

का विस्तार 

2055. श्री राम सुंदर दास : 

श्री कपिल मुनि करवारिया : 

क्या विदेश मंत्री यह बताने कौ कृषा ath कि : 

(के) क्या पाकिस्तान ने सयुक्त राष्ट सुरक्षा परिषद मेँ स्थायी 
सदस्यता हेतु भारत के दावे का जोरदार विरोध किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है; ओर 

(ग) इस संबंध मँ सरकार द्वारा क्या कारवाई कौ maa 

का प्रस्ताव है? 

विदेश मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) 
ओर (ख) पाकिस्तान ने संयुक्त we सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता 
कं लिए भारत के दावे पर अपना विरोध wa दिया है। पाकिस्तान 
कौ राष्ट्रीय wat ओर yah मंत्रिमंडल ने नवंबर, 2010 में अलग-अलग 

संकल्प पारित किया जिसमे, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया 

कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् कौ स्थायी सदंस्यता के लिए भारत 

कौ दावेदारी को अमेरिका द्वारा किया गया समर्थन दक्षिण एशिया की 

शाति, सुरक्षा, क्षेत्रीय संतुलन ओर स्थिरता के लिए खतरा है। 

(ग) भारत सरकार संयुक्त Wee के प्रति भारत की गहरी प्रतिबद्धता 
ओर इसके कार्यकलापों मेँ दिए जाने वाले अपने व्यापक योगदानं के 
आधार पर संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए 
भारत कौ योग्यता को smite समुदाय के समक्ष दृद्तापूर्वक रखती 

है। अनेक रषौ न विस्तारित सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य बनने 
कौ भारत की योग्यता का खुला समर्थन किया है। 

( अनुकाद] 

एयर WEG को अन्य eet के लिए 

उडान भरने हेतु मानदंड 

2056. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने 

की कृपां करेगे कि : । 

(क) क्या सरकार का घरेलू एयर लाइन्स को विदेशो के लिए 
उड़ान भरने हेतु - पात्रता मानदंडौ मे we देभे का विचार है; ` 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इससे घरेलु विमान arent को क्या लाभ प्राप्त होने की 
संभावना है?



751 wi के 

नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल); 

(क) जी Ae 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नही उठता! 

[feet] 

जैव-प्रौद्योगिकी र्मे अनुसंधान सुविधाएं 

2057. श्री मर्हुद्रसिंह पी. चौहाण : क्या विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि : 

(क) क्या जैव-प्रौदचयोगिकी के क्षेत्र में विश्व-स्तरीय अनुसंधान 

सुविधाओं का विकास करने कौ आवश्यकता है; 

(ख) यदि a, तो इस संब॑ध मेँ सरकार द्वारा उठाई गई पहले 

का St क्या है; ओर 

(ग) ae परिणामस्वरूप चालू ad मे प्राप्त उपलब्धियों का 

व्यौरा aa है? 

विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पुथ्वी विक्चान मंत्री (श्री एस. 

जयपाल teat) : (क) जी at जैव-प्रोचयोगिकौ विभाग, विज्ञान एवं 

dential मंत्रालय ने पिछले दो दशको म अन्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकौ 

विभागो ओर संबंधित मंत्रालयों एवं भारत सरकार के विभागो कौ 

सहभागिता से विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों मे विश्व स्तरीय अनुसंधान 

सुविधाएं स्थापित कौ रहै। इन सुविधाओं मे 14 स्वायत्तशासी अनुसंधान 

Geni ओर विषयक एवं अंतर-विषयक क्षेत्रो को शामिल कर कृषि 

ओर स्वास्थ्य के क्षेत्र मे अनुसंधान एवं विकास हेतु 50 उत्कृष्टता 

कद्र; अनेक उच्च एवं बहुमूल्य स्टेट-ओंफ-आ्टं उपकरण; जैविक पदार्थो 

हेतु रेपोसिटरीज; प्रौद्योगिकी मंच एवं इन्क्यूबेटरो; ओर शिक्षा, अनुसंधान 

तथा Sata ओर निजी क्षेत्रो को सुविधाएं देने हेतु जैव सूचना तंत्र 

सुविधाएं । 

(ख) 12वीं योजना के दौरान जीवन विज्ञान ओर जैव- प्रोद्योमिकी 

\ मे प्रस्तावित नई पहले : उभरते हृए कषतर मे अंतर-संस्थागत ओर सक्षेदारी 

कद्र; सभी अनुसंधान सुविधाओं कौ नेटवकिग के लिए कंद्रित जीवन ` 

विज्ञान अनुसंधान संसाधन कद्र; स्टेट-अओंफ-आटं प्रयोगात्मक पशु रोग 

मोडल ओर नोकआउट अनुसंधान सुविधाएं; जीएलपी प्रमाणित विनियामक 

परीक्षण प्रयोगशाला; फसल के आण्विक प्रजनन हेतु जीनोमिक मंच, 

जैविकियां tq टरंसलेटेड अनुसंधान सुविधाएं; ओर उच्च प्रदर्शन की 

गणना मे नई स्टेट-ओंफ- आर Fagan उपकरणों हेतु सुविधाएं आण्विक 

एवं कोशकीय संरचनात्मक जैविक प्रोद्योगिकौ, जैव चिकित्सा अभियात्रिकी, 

नोनि-इनवैसिव इमैजिंग ओर स्येक्टरस्कोपी, गणितीय नमूने ओर कम्प्यूटर 

अनुकरण। | 
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(ग) चालू वर्षं के दौरान प्राप्त उपलब्धियो मे दो स्टेट-ओंफ-आर्ट 

पशु सुविधाएं, 6 अकादमी -इंडस्दरी इन्क्यूमेटर कौ स्थापना, साते 

विश्वविद्यालयों मे आधुनिक स्नातोकत्तर ` प्रयोगशालाओं ओर deta 

| उपकरण सुविधा; मूलभूत जीव विज्ञान, सायनिक जीव विज्ञान ओर 

कृत्रिम जीव विज्ञान प्रत्येक क लिए साङ्ेदारी ac; ओर न्यू जेनरेशन 

क्रमिक सुविधाएं शामिल रहै। 

(अनुवाद 

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु आवंटन 

2058. श्रीमती wastes पटेल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे कि : 

(क) क्या योजना आयोग राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 

(ए.सी.ए.) का आवंटन करती है; । 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैः ओर विगत तीन 

वर्षो के दौरान योजना आयोग के पास उपलब्ध निधि का वर्ष-वार 

 व्यौरा क्या है; 

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आवंटित ए. 

सी.ए. का Wea ओर वर्ष-वार ब्योरा क्या है; ओर 

(घ) ए.सी.ए. के आवंटन हेतु मानदंड क्या है? 

संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में 

राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) जी हां । योजना आयोग प्रशासनिक 

म॑त्रालयो/विभा्गो ओर राज्यों के साथ विचारविमर्शं से राज्यो की वार्षिक 

योजना हेतु विभिन स्कीमो/कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 

(UAV) प्रदान करता है। 

(ख) से (घ) राज्यो को विभिन ए.सी.ए. स्कीमोँ जैसे त्वरित 

सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी. ), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी 

नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.), wale कृषि विकास योजना 

(आर.के.वी.वाई.) के अंतर्गत fafedt का आवंटन संबधित 

मत्रालयो/विभागों gro निर्धारित स्कौम-विशिष्ट दिशा- निर्देशो के अनुसार 

शासित कौ जाती दै। ग्यारहर्वीं योजना अवधि के दौरान विभिन राज्यो 

के udu का राज्य-वार एवं वर्ष-वार आवंटन का व्यौरा, जिसमे 

पिछले तीन वर्षो नामतः 2009-10, 2010-11 ओर 2011-12 कौ अवधि 

शामिल है, संलग्न विवरण से ४ मेँ दिया गया है। निधियां स्कीम-विरिष्ट ` 

दिशा- निर्देशो ओर उपयोगिता-प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करे की शर्तं पर 

जारी की जाती है।



विवरणः-। 

वर्षं 2007-2006(एु.पी.) के राज्यवार अतिरिक्त Feta सहायता का आवंटन (अनुमौदित वित्तपोषण स्कीम के अनुसार) 

(करोड रु) 

क्र.सं राज्य ईएपी Out एपीडी जम बीए Te sep dart wh we wt सहायता बीआर wht जेएनएन एक- 
हेतु at खेती डीपी डीपी डीपी ` व एपौ एनी अनुदान जीएफ एषी यृआरएम नारी 

एसीए | पुल (अधि.275-1) एसीए 

1 2 3 4 1 2२ > + ऽ म + प्रग द्द पा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

॥ विशेष श्रेणी राज्य (एस.सी.एस.) 

1. अरूणाचल प्रदेश 8.98 60.00 9.00 3.00 32.98 0.00 0.00 0.00 16.22 7.59 0.08 2.20 15.45 9.75 2.42 38.77 

2. असम 886.42 49.50 90.00 4.00 13.52 74.40 0.00 15.68 25.28 62.36 3.07 12.77 165.00 11.25 50.24 0.00 

3. हिमाचल प्रदेश 4.59 50.00 49.50 0.00 7.43 0.00 0.00 8.90 18.40 15.30 2.57 1.31 39.39 11.28 9.93 0.00 

4. जम्मू ओर कश्मीर 318-13 50.00 = 219.90 0.00 105.00 0.00 0.00 11.97 50.36 17.16 1.79 4.70 48.77. 6.88 60.50 0.00 

मणिपुर 62.11 = 110.00 10.00 3.50 7.50 ०.00 0.00 3.98 5.09 13.21 0.17 2.86 42.04 6.25 9.86 0.00 

| 6. मेघालय 82-07 10.00  100.00 5.00 ५.94 0.00 60.00 0.00 7-57 12.54 0.43 6.10 39.98 5.25 10.62 23.72 

7. मिजोरम 118.80 22.50 17.95 5.50 13.02 0.00 0.00 0.00 4.74 3.45 0.07 3.24 24.97 5.96 14.77 46.80 

. नागाल्तैण्ड 56.58 45.00 45.00 6.00 4.16 0.00 0.00 0.00 4.09 5.45 0.38 4.26 31.01 4.75 19.76 67.50 

9. सिक्किम 34.65 8.00 0.00 0.00 5.72 0.00 0.00 90.97 1.99 3.78 0.14 0.36 13.96 10.55 1.20 18.43 

1.0 त्रिपुरा । 105-81 = 29.70 60.30 3.00 16.62 0.00 0.00 10.80 3.35 10.00 0.94 3.84 26.14 5.23 8.77 76.50 

11. उत्तराखंड | ` 530-26 = 3360.00 = 23.39 0.00 18.95 = 0.00 0.00 0.50 19.07 = 32.17 1.10 0.99 44.77 7.43 149.98 247.50 

कुल (11एस.सी-एस.) 2208.40 76070 633.04 30.00 229.84 74.40 0.00 52.80 156.16 183.01 10.74 42.63 491.48 84.58 338.02 519.22 
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14 1 2 3 4 12 3 49 7 9 9 ° 1 _ 1 > ^ ~ ^ - 5 6 7 8 9 10 11 12 15 aS 16 17 18 

|. सामान्य श्रेणी रज्य (जी-सी-एस.) 

1. अन्ध्र प्रदेश 143.16 1250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.06 134.63 154.89 14.97 18.58 347.19 15.46 750.00 45.00 

2. बिहार 100.00 115.00 30.00 0.00 25.00 0.00 0.00 5.00 39.70 399.46 13.80 2.29 = 1640.26 26.58 300.00 21.00 

3. छत्तीसगद् - 113.10 100.00 12-10 0.00 0.00 0.00. 000 47.96 39.67 73-21. 5.02 25.55 = 247.93 10.73  200.00 10.50 

4. गोवा ` 0.00 15.00 15.54 0.00 0.00 0.00 4.50 1.33 8.18 1-11 1.06 0.61 0.00 2.55 6.63 7.50 

5. गुजरात 178.80 350-00 27.50 0.00 11.29 0.00 0.00 38.91 99.21 56.01 9-30 = 27.22 = 107.07 13.69  586.06 = 4.00 

6. हरियाणा 20.32 = 10.00 = 14.30 0.00 = 0.00 = 0.00 ०.09 0.00 58.10 32.96 1.24 0.00 30.40 11-28 64.28 24.00 

7. आारखंड ̀ 4.52 30.00 = 19.25 = 0.00 0.00 = 0.00 0.00 52.83 32.73 127-47 5.10 24.29 342.95 30.00 160.00 15.00 

. कर्नाटक | 433.81 200.00 25.00 0.00 0.00 14.01 0.00 6.94 95.13 112.38 12-93 7.70 107.88 7-45 604.91 24.00 

9. केरल 329.62 22.00 44-00 0.00 0.00 0.00 13.13 2-46 47.17 69.01 5.84 1.30 34.27 9.08 127.80 18.00 

10 मध्य प्रदेश. 199.00 550.00 44.00 0.00, 0.00 0.00 ०.०५ 88.17 96.23 173-88 5.35 47.23 451.39 21.95. 210.51 = 33-30 

11. महाराष्ट 312.54 350-00 22.00 0.00 = 0.00 = 0.00 23.17 36.86 160-85 = 234.21 16.79 32.33 362-25 19.20 991.68 60.00 

12. ओडिशा ` 72.21 390.00 44.00 0.00. 0.00 0.00 0.09 87.14 52.01 170.23 4.88 31.44 454.26 18.43 60.92 24.00 

13. पंजाब - 8.93 200.0 65.59" 0.00 18.70 0.00 0.00 0.00 62.90 16.02 1.37 0.00 16.62 11.83 249.99 45.00 

14. राजस्थान 239.70 125.00 38-50 0.00 51.50 0.00 0.00 42.14 123.04 88.71 2-42 27.41 187-68 12.00  202.61 21.090 

15. तमिलनाडु हि 330.52 3.00 10.00 0.00 ०.०० 47.29 0.00 2.91 107-58 155.82 5.16 2-51 84.934 3.95 447.79 60.00 

16. उत्तर प्रदेश 248.80 140.00 _ 40.87 = 0.00 24.73 0:00 0.00 4.96 143-11 504.33 6.01 4.47 634.71 = 25.25 526.34 = 0.00 

17. पश्चिम बंगाल 847.64 15.00 13.75 0.00 39.56 0.00 0.00 19.82 55.68 177.00 16-95 15-32 256.60 14.25 625.87 30-00 

कुल (17 जी.सी.एस.) 3582.67 3865.00 466.40 0.00 170.78 61-30 40.80 464.49 1355.92 2546.77 128.19 268.24 5306.39 263.72 6115-13 465.30 

aa राज्य. (28) 5791.07 4625.71 1099.44 30.00 400.62 135.70 40.80 517.29 2729-78 138.93 310.87 5797.87 348.30 
cpr पपन 13570 4080 51739 1512.08 2779-78 138.93 31087 5797.87 348.30 6453.15 984.52 984.52 1512.08 
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विवरण-॥ 

वर्ष 20086-2009(ए.पी.) के राज्यवार अतिरिक्त केन्य सहायता का आक्टन (अनुमोदित farina स्कीम क अनुसार) 

(करोड रु.) 

क्रिस. सज्य ईएपी एआईनीपी एपीडी aa az we उन्ल्युजी टीएसपी wt wa wut सहायता बीआर एनर्जी wm we. आरके 
हेतु आपी खेती डीपी डीपी डीपी वे एषी wt अनुदान जीएफ TH युआरएम नारगी वीवाई 

एसीपए पुल (अधि.275-1) एसीर 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

|. विशेष श्रेणी राज्य (एस.सी.एस.) 

1. अरूणाचल 9.00 30.00 9.00 3.00 52.06 0.00 0.00 0.00 17.34 7.08 0.08 2.42 15.60 9.79 2.42 0.00 9.78 
प्रदेश 

2. असम 744-48 74.50 90.00 4.00 13.52 81.84 0.00 17.25 26.91 109.70 3.07 14.05 165.00 11.25 50.21 75.00 102.89 

3. हिमाचल | 75.60 150.00 0.00 0-00 11.19 0.00 0.00 9.79 18.07 26.83 2.83 1.44 30.46 12.41 10.36 450.00 13.00 
प्रदेश 

4. जम्मू ओर 326.05 136.38 250.00 0.00 105.00 0.00 0.00 13.17 53.92 18.88 1.97 5.17 48.00 7.57 70.00. 0.00 0.00 
कश्मीर 

5. मणिपुर 62.11 192.00 50.00 600 12.00 0.00 0.00 9.50 5.50 14.00 0.50 3.00 42.04 6.25 30.00 ` 0.00 0.00 

6. मेघालय 90.28 30.00 140.00 5.00 6.03 0.00 0.00 0.00 8.04 11.32 0.43 6.34 39.98 4.93 53.30 27.00 18.29 

7. मिजोरम 234.70 22.50 17.95 5.50 13.02 0.00 0.00 0.00 4.74 3.45 0.07 3.24 24.97 5.96 14.77 63.00 0.00 

8. नागालैण्ड 62.24 60.00 60.00 6.00 5.08 0.00 0.00 0.00 4.34 6.04 0.38 4.43 31.01 4.46 39.75 0.00 ` 4.92 

9. सिक्किम 2.70 4.00 8.00 0.00 5.72 0.00 0.00 1.07 2.05 6.65 0.14 0.40 13.96 1.43 1.20 75.00 12.92, 

10. त्रिपुरा 22.50. 50.00 70.30 3.00 18.79 0.00 0.00 10.80 3.45 31.52, 0.97 4.00 26.14 5.23 35.00 99.00 55.75 

11. उत्तराखंड 748.29 510.00 = 23.39 0.00 18.95 0.00 = 0.00 0.55 19.07 35.39 1.21 1.09 44.77 8.17 214.98 270.00 

कुल (11एस.सी.-एस.)2377.951259.38 718.64 32-50 261-36 81.84 0.00 62.13 163-43 270.86 11.65 45.58 481.93 77.45 521.99 1059.00 217.55 
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

|. सामन्य श्रेणी राज्य (जी.सी.एस.) 

1. अन्ध प्रदेश 179.24 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.82 143.63 222.90 14.97 19.32 347.19 14.51 1250.00 49.50 326.88 

2. बिहार 0.00 450.00 49.20 0.00 31.72 0.00 0.00 5.50 40.89 455.77. 13.80 = 2.52 1637-67 26.58 33000 30.09 66.34 

3. Bag 201.71 187.22 12-50 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 21.55 39.97 89.20 8.00 = 37.95 280.00 14.07 316.50 15-00 0.00 

4. गीवा 0.00 25.00 15-54 0.00 0.00 0.00 5.44 1.47 8.43 1.80 1.06 0.63 37.39 60.00 10.50 2.70 

5. गुजरात 96.21 800.00 300.00 0.00 13.79 0.00 0.00 42.88 102.19 80.60 9.30 28.31 107-07 12.85 = 734.17 = 39-00 355.21 

6. हरियाणा 14.64 10.00 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.56 36.26 = 1-36 30.44 12.40 70.71 30.00 21.22 

7. इआारखंड 0.00 130-00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.10 33.70 191.30 5.60 26.70 343.00 33.00 176-00 15.00 88.90 

8. कर्मरिक 317.19 215.00 50.88 0.00 0.00 26.32 0.00 7.63 103.82 161.73 12.93 8.01 108-17 6.99 66540 36.00 316.57 

9. केरल. 271.13 40.00 = 44.00 0.00 = 0.00 = 0.00 = 20.00 2.46 47.17 100.00 5.84 = 1.30 = 34.27 = 20.00 200.00 30-00 0.00 

10. मध्य प्रदेश 476.64 605.00 48-40 0.00 0.0 0.00 0.00 96.99 105.84 191.27 5.89 51.95 496.53 24.15 231.56 45.00  400.00 

11. महाराष्ट 161.27. 1700.00 116.94 0.00 0.00 0.00 28.00 40.62 170.00 355.27 16-75 33-62 362-25 16.70 2582.57 75.00 292.00 

12. ओडिशा 219.21 800.00 49.28 0.00 0.00 0.00 0.00 90.93 158.25 190.64 5.47 40.00 454.00 20.64 95.23 30.00 100.00 

13. पंजाब 10.20 100.00 ` 65.59 = 0.00 = 18.70 0.00 = 0.00 0.00 62.90 17.62 1.51 = 0.00 16.82 13.01 = 27500 60.00 100.00 

14. राजस्थान 205.20 200.00 43.84 0.00 76.59 0.00 0-00 46.35 119.95 97.58 = 2.66 30.14 262.29 13-26 202.61 30.00 68.88 

15. तमिलनाडु 29550 3.00 10.00 0.00 0.00 52.00 0.00 3.20 110.81 274.10 5.16 2.76 113-78 13.95 492.50 75.00 71-52 

16. उत्तर प्रदेश 385.20 175.00 20.09 0.00 24.73 0.00 0.00 5.48 145-51 554.76 6.61 4.92 636.09 27-78 578.97 75.00 450.00 

17. पश्चिम 273.06 150.00 37.60 0.00 39.60 0.00 0.00 19.80 57.40 265.30 18.60 15.30 256.60 15.70 688.50 45.00 119.20 

बंगाल | । 

कूल 3106.40 7590-22 900.0 0.00 205.13 78.33 53.44 522.76 1512.05 3285.90135-55 303.43 5465.97 322-98 8949.72 684.00 2779.42 

(17 जी.सी-एस.) । । 

कुल राज्य (28) 5484.35 8849.60 1618.73 32.50 466.49 160.17 53.44 584.89 1675.48 = 3556.76147.20 349.01 5947.90 400.43 9471.71 1743.00 2996.97 
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वर्ष 2009-2010(ट.पी.) के राज्यवार अतिरिक्त Pela सहायता का आक्टन 

विवरण-॥॥ 

(अनुमोदित वित्तपोषण स्कीम के अनुसार) 

(करोड रु.) 

क्र.सं राज्य wt एआईबीपी एपीडी म बीए Tu डन्ल्यूजी टीएसपी veh wa wt सहायता बीआर alt जेएनएन  एक- आरके रीआर 

हेतु आरपी खेती डीपी डीपी डीपी व एपी एनी अनुदान  जीएफ एपी gra act वीवाई पौ 

एसीए | पुल (अधि.275-1) एसी 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

॥ विशेष श्रेणी राज्य (एस-सी.एस.) 

1. अरूणाचल 9.00 20.00 0.00 3.00 58.49 0.00 0.00 0.00 20.43 10.51 0.06 7.38 15.47 5.46 50.00 0.00 16.99 0.00 
प्रदेश 

2. असम 689-49 24.50 0.00 4.00 24.24 89.93 0.00 17-26 31.37 178.26 2.77 34.83 168.19 36.09 150.00 330.00 79.86 0.00 

3. हिमाचल 99.73 200.00 0.00 0.00 12.31 0.00 0.00 10.77 22.12 40.24 3.11 3.50 30.46 13.65 50.00 0.00 15.32 0.00 
प्रदेश 

4. जम्मू ओर 446.80 254.27 134.00 0.00 100.00 0.00 0.00 13.17 61.88 28.02 1.97 12.43 48.00 12.12 120.00 0.00 42.05 0.00 
कश्मीर 

5. मणिपुर 62.11 190.00 50.00 6.00 0.00 13.36 0.00 9.50 6.60 18.81 . 0.25 7.83 42.09 8.54 51.00 0.00 5.86 0.00 
% 

6. मेघालय 90.55 30.00 0.00 5.00 12-47 0.00 0.00 0.00 - 9.79 9.36 0.31 20.97 40.01 7.09 61.00 30.00 24.68 0.00 

7. मिजोरम 226.91 50.00 0.00 5.50 24.95 0.00 0.00 0.00 5.79 4.23 0.15 8.82 24.98 3.94 50.33 70.00 4.15 0.00 

8. नागालैण्ड 72.00 97.30 60.00 6.00 5.08 0.00 0.00 0.00 5.32 9.49 0.38 10.65 31.01 4.46 72.06 0.00 4.92 0.00 

9. सि्विकिमं 9.00 40.00 0.00 0.00 11-50 0.00 0.00 1.07 2.51 10.45 0.14 0.96 13.96 3.72 120.00 82.70 10.48 0.00 

10. त्रिपुरा 72.00 81.08 0.00 3.00 18.79 0.00 0.00 10.80 4.23 49.53 0.97 9.62 26.14 5.23 63.45 50.00 55.75 0.00 

11. उत्तराखंड 821-00 550.00 0.00 0.00 22.61 0.00 0.00 1.32 24.04 53.88 1.21 2.70 44.85 7.70 177.00 400.00 58.56 0.00 

कूल 2598.59 1587.15 184.00 32.50 290.44 103.29 0.00 63.89 194.08 412.78 11.32 119.69 485.16 108.00 964.84 962.70 318.62 0.00 
(11 एस.सी-एस.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 11 12 13 14 15 - .16 17 18 19 20 

॥. सामान्य श्रेणी राज्य (जी.सी.एस.) 

1. अन्ध्र प्रदेश 138.47 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.62 166.29 303.12 14.97 52.83 348.28 17.72 1350.00 62.50 410.00 5.00 

2. faer 0.00 | 600.00 0.00 0.00 31.72 0.00 0.00 - ` 5-50 40.89 $55.77 13.80 2.52 1637.67 26.58 1000.00 33.00 66.34 0.00 

3. Baas 254.64 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.22 67.88 173.52 4.02 69.66 248.48 12.31 316.50 18.76 1719-12 0.00 

4. गोवा 0.00 25.00 9.00 0.00 0.00 0.00 5.44 1.60 10.54 2-37 1.06 1.71 0.00 105 । 40.00 ` 12.00 11.87 0.00 

5.- गुजरात 1.23 800.00 0.00 0.00 27.69 0.00 0.00 56.36 121.45 66.12 9.30 78.75 107.31. 29.91 850.00 0.00 386-19 0.00 

6. हरियाणा 3.30 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ` 67.72 39.89 1.50 0.00 33.48 13.64 415.76 33.00 81.40 ` 0.00 

7. ्ञारणखंड 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.11 40.16 283.12 5.61 64.13 342.95 33.00 300.00 16.50 88.85 0.00 

8. कर्नाटक 301.68 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.32 16.48 120-30 272.43 12.93 36-45 108.17 14.91 $00.00 79-04 410.00 0.00 

9. करल 91.35 40.00 0.00 ` 0.00 0.00 22.39 0.00 3.50 | 57.03 157.14 | 5.84 3.12 34.33 20.00 485.00 33.00 61.00 323.14 © 

10. मध्य प्रदेश 444.90 1167.00 0.00 0.00 0.00 ` ` 0.00 0.00 96.99 114.41 । 444.51 3.58 124.68 452.40 24.15 500.00 60.00 202.39 0.00 

11. महाराष्ट 161.27 1700.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 35.60 51.55 204.06 407.58 16.79 90.27 265-57 12.83 2512.00 82.50 407.36 0.00 

12. ओडिशा 162-72 1200.00 0.00 0.00 0.00 0-00 0.00 101.84 64.42 282.15 6.12 96.00 324.00 23.12 250-00 33.00 120-00 0.00 

13. पंजाब 7.60 110.00 0.00 0.00 21.88 0.00 0.00 0.09 76.79 50.00 1.66 0.00 18.28 14.31 358.58 75.00 65.25 0.00 

14. राजस्थान 129.50 300.00 0.00 0.00 84-25 0.00 0.00 50.95 149.86 144.83 2.93 72.45 262-29 14.59 $00.00 33.00 219.55 0.00 

15. तमिलनाडु 303.80 4.86 0.00 0.00 0.00 57.19 0.00 3.20 129.61 354.36 4.18 6.84 114.04 22.41 800.00 82.50 127.90 8.84 

16. उत्तर प्रदेश 143.25 500.00 0.00 0.00 28.69 0.00 0.00 5.40 161.07 901.86 6.61 12.60 _ 636-09 61.16 1225.00 82.00 390.97 0.00 

17. पश्चिम aM 763.82 300.00 0.00 0.00 39-60 34.60 0.00 19.8 $7.40 365.30 18.60 15.30 256.60 15.70 938-50 50.00 119.20 00.00 

कुल 2907.53 9786.86 0.00 = 0.00 233.83 114.20 ` 67-3. 573.2 1649.88 4804.07 129.50 727-31 5189.94 357.39 1234134 785-80 3287.41336.98 

(17 जी.सी.एस.) । 

कल राज्य (28) 5506.12 11374.0 184.00 325 524.2 217.50 67.31 637.11 1843.96 5216.85 140.82 847.00 5675.10 465.39 13306.18 1748.50 ` 3606.03 336.98 
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वर्ष 2010-2011(ए.पफी.) के राज्यवार अतिरिक्त Seta सहायता का ander (अनुयोदित वित्तपोषण स्कीम के अनुसार) 

विकरण-1\/ 

(करोड रु.) 

क्र.सं. राज्य sagt एआईबीपी Eel बीए एचए डन्ल्युजी रीएसपी We एनएस सहायता aan West we एक- आरके 

हेतु खेती st st st व एपी अनुदान जीएफ एषी यूआरएम बारी ती वाई 

wee पुल (अधि.275-1) एसीए 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

| विशेष श्रेणी राज्य (एष.सी.एस.) 

1. अरूणाचल प्रदेश 9.00 37.50 3.00 58.50 0:00 60.00 0.00 33.59 4.87 7.38 15.47 2.21 55.00 0.00 29.24 

2. असम 758-00 220.00 4.00 40.00 89.93 0.00 17.26 36.90 191.94 34.83 168.19 14.61 180.00 0.00 206.19 

3. हिमाचल प्रदेश 246.60 288.50 0.00 12.31 0.00 0.00 10.77 26.06 25.06 3.50 30.46 5.53 20.00 0.00 43.03 

4. जम्मू ओर writ 332.10 200.00 0.00 100.00 0.00 0.00 14.05 91.96 32.92 13.00 48.00 4.91 120.00 0.00 112.70 

5. मणिपुर 62.11 290.00 6.00 13-36 0.00 0.00 9.50 9.54 20.24 7.83 42.09 3.46 50.00 0.00 20.00 

6. मेघालय 90.55 130-00 5.00 12.47 0.00 0.00 0.00 11.20 11.99 21.93 40.01 2.87 128.95 0.00 42.49 

7. fas 276.71 60-10 5.50 24.95 0.00 0.00 0.00 8.81 6-54 8.82 24.98 1.59 30.00 0.00 8.37 

8. AMES 72.00 125.00 6.00 25.00 0.00 0.00 0.00 6.97 12.00 11.14 37.00 1.81 75.48 0.00 39.60 

9. सिक्किम 34.58 94.24 0.00 20.00 0.00 0.00 1.07 3.30 10.43 9.५6 13.96 1.50 150.00 0.00 5.64 

oe 

10. त्रिपुरा 91.00 150.42 10.00 35.79 0.00 0.00 13.80 4.95 63.35 = 9.62 26.14 2.12 62.00 0.00 108.81 

11. उत्तराखंड 969.52 500.00 0.00 22.61 0.00 0.00 1.41 27.35 64.45 2.82 44.85 3.12 215.00 0.00 22.79 

कुल (11 एस.जी.एस.) 2942.17 2095.76 39.50 364-99 89.93 0.00 67-86 = 260.63  443.79 121.83 491-15 = 43.73 1086-43. 0.00 = 638.86 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

॥. सामान्य श्रेणी राज्य (जी.सी.एस.) 

1. | आन्ध्र प्रदेश 170.44 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.19 161.52 326.39 55.26 348.28 7.17 1500.00 50.00 605.50 

२. विहार 0.00 700.60 0.00 37.15. 0.00 0.00 9.29 50.84 704.48 8.38 2637.67 ` 30.51 448.00 42.00 279.07 

3. छक्तीसगद् 175.74 403.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.43 «62.96 = 188.39 72.86 = 248.48 = 7.54 = 325.00 51.00 439.02 

4. गोवा 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 6.04 1.71 5.87 2.54 1.79 0.00 0.43 50.00 260.00 24.06 

5. TEST 1-35 806.00 0.00 28.00 0.00 0.00 60.11 113.62 104.23 82.37 107.31 12.11 895.00 63.00 353.45 

6. हरियाणा 1.50 = 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 52.50 46.22 0.00 33.48 10-32 300.00 39.00 190.97 

7 ्ारखंड 200.00 117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.71 41.85 246.86 78.04 342.95 13.35 135.00 40.00 160.80 

8. wafer 200.00 00.00 0.00 0.00 0.00 26.32 16.48 96.01 308-83 36.45 = 108.417 14.91 = 550.00 65.00 = 169.09 

9. केरल 0.00. 77.15 0.00 0.00 0.00 24.88 3.73 38.18 79.24 3.26 34.33 8.09 485.00 58.00 174.92 

10. मध्य प्रदेश 412.04 1225.00 0.00 0.00 0.00 = 0.00 124.69 144.45 39.41 134.62 = 452.40 = 9.78 = 390.00 = 70.00 = 532.74 

11. महाराष्ट 57.00 2200.00 0.00 0.00 = 0.00 = 39.56 54.98 189.42 444.33 94.42 = 265.57 = 16.44 = 2700.00 = 82.50 = 605.50 

12. ओडिशा 253.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.63 75.62 293.91 100.42 574.00 18.77 250.00 40.00 193.51 

13. पंजाब 16.00 637.28 0.00 22.25 0.00 ` 0.90 0.00 48.09 50.26 0.00 16.65 12.18 235.00 100.00 170.16 

14. राजस्थान 111-00 406.00 0.00 86.96 0.00 0.00 54.39  168.13 198.42 75.78 = 262.29 18.45  500.00 50.00 491.30 

15. तमिलनाडु 205.00 115-00 0.00 0.00 0.00 57.19 3.41 103.52 ` 385.76 7.15 114.04 9.07 825.00 150.00 219.41 

16. उत्तर प्रदेश 100.92 615.00 0.00 29.05 0.00 0.00 5.82 149.77 1083.22 13.18 636.09 24.76 1150.00 82.00 516.81 

17. पश्चिम बंगाल 309.99 967.00 0.00 39.60 3463 0.00 21.12 55.19 441.65 16.00 256.60 6.36 875.00 | 50.00 357-52 

कूल (17 जी-सी.एस.) 2214-01 1236643 0.00 243.01 34.63 15399 659.69 1557.54 $304.14 779.98 6438.31 220.24 11610.00 1292.50 5483.83 

कुल राज्य (28) 5156.18 14462.19 39.50 608.00 124.56 153.99 727.55 1818.17 5747.93 901.81 6929-46 263-97 12696.43 1292.50 6122.69 
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वर्षं 2011-2012(ए्.फी.) 

| , विवरण- #/ 

के राज्यवार अतिरिक्त. atte सहमयता का आव्टन (अनुमोदित वित्तपोषण स्कीम के अनुसार) 

(करोड रु.) 

क्र.सं. ` राज्य ईएपी एआईबौपौ यूम बीए wu उन्ल्यूजी टीएसपी सड्के एनएस सहायता बीर एनईजी जेएनएन ` एक- आरके 

हेतु खेती st दीपौ डीपी व एषी अनुदान जीएफ एपी aR ant ata 

एसीषए पुल (अधि.275-1) एसीए 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

| विशेष श्रेणी राज्य (एस.सी.एस.) 

1. अरूणाचल प्रदेश 0.00 85.76 ` 3.33 85.73 0.00 0.00 0.00 3951 5.17 8.45 15.47 2.21 59.27 0.00 17.92 

2. असम 1074.24 747.56 7.92 31.61 98.86 0-00 19.70 43.62 173-81 39.86 168-19 14.23 296.20 0.00 238.99 

3. हिमाचल प्रदेश 312.30 250.00 0.00 20.00 0.00 0.00 12.29 30.66 27.65 4.01 30.50 5.53 26.00 0.00 95.00 

4. जम्मू ओर कश्मीर 315.00 350.00 0.00 125.00 0.00 0.00 16.03 108.61 37-43 14.88 46.85 4.23 146 90 0.00 71.84 

5. मणिपुर 100.00 290.00 8.33 20.00 0.00 0.00 10.84 11.23 16.25 8.96 42.09 3.46 77.04 0.00 41.80 

6. मेघालय 133.68 135.29 667 20.00 0.00 0.00 0.00 13.17 15.87 25.10 39.0 12.98 138.97 0.00 13.48 

7. fim 209.34 75.00 4.58 = 37.02 0.00 0.00 0.00 10.36 7.15 10.09 24.98 1.59 52.34 0.00 16.61 

8. नागालैण्ड 72.00 140.00 12.50 18.00 0.00 0.00 0.00 8.42 12.82 12.75 40.05 2.53 96.34 0.00 38.15 ` 

9. सिक्किम 105.99 131.47 0.00 20.00 0.00 0.00 4.00 3.89 5.00 3.00 13.97 1.50 151.55 0.00 14.61 

10. त्रिपुरा 40.00 150.00 6.67 41.26 0.00 = 0.00 = 15.75 5.83 41-72 11.01 13.21 3.81 75.00 0.00 27.00 

11. उत्तराखंख 962.00 321.09 0.00 32-98 0.00 0.00 1.61 32-60 60.87 3.23 44.85 3.36 231.71 0.00 167.48 

कूल (11 एस.सी-एस.) 3324.55 2676.17 50.00 451.60 98.86 0.00 = 80.22 = 307.%0 403.74 141.34 481.17 = 45.0 = .1361.32 0.00 = 742.88 
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - 16 17 

1. सामान्य श्रेणी रज्य (जी.सी.एस.) 

1. अन्ध्र प्रदेश 50.00 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.96 187.65 378.26 63.00 348.28 6.85 1605.00 60.00 658.57 

| 2. बिहार 0.00 - 700.00 ` 0.00 55.77 0.00 0.00 10.60 60.89 747.38 9.59 "3316.99 12.1.0 479.58 48.00 547.73 

3. छत्तीसगद् 15.00 540.00 0.00 0.00 0.00 = 0.00 = 76.95 = 73.63 = 198.17 83.38 = 548.48 = 8.45 =. 350.25 = 0.00:  182.16 

4. गोवा 0.00 32.11 0.00 0.00 0.00 5.98 | 1.71 6.48 1.29 1.79 0.00 3.63 50.00 60.00 64.30 

5. गुजरात 1.35 2000.00 0.00 47.64 0.00 0.00 68.53 132.58 89.98 93.90 107.31 11 70 900-00 70.00 561.49 

6. हरियाणा 0.00 145.00 0.00 ` 0.00 0.00 0.00 0.00 62.29 50.77 0.00 30.44 10.32 323.31 42.00 176.28 

7 ारखंड 0.00 1200.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 98.94 49.66 270.69 89.31 763-55 7.32  463.00 51.00  152.08 

8. कर्नाटक 306.60 744.36 0-00 0.00 0.00 29.07 18.54 131.28 332.67 41.50 108.17 9.01 575.00 60.00 610.27 

9. केरल 0.00 1 00.00 0.00 0.00 24.74 0.00 4.26 44.48 70.28 3.73 34.33 8.06 $22.69 96.00 242.84 

10. मध्य प्रदेश 339.06 1119.50 = 0.00 = 0.00 = 0.00 = 0.00 14228 = 169.93 = 419.96 154.06 692-39 = 8.86 = 420.30 = 70.00 = 293.96 

11. महाराष्ट । 52.03 1941.17 0.00 0.00 0.00 39.32 62.68 221.50 417.20 107.64 326.57 | 9.57 2889.00 90.00 647.96 

12. ओडिशा 156.70 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.96 89.83 475.19 102-56 919.95 18.77 269.43 $0.00 322.48 

13. पंजाब 32.00 570-00 0.00 32-92 0.00 0.00 0.00 57.06 50.34 0.00 16.65 12.18 253.26 120.00 115.37 

14. | राजस्थान 69.37 240.00 0.00 114.09 0.00 | 0.00 62.06 199.49 180.64 86.72 262.95 18.45 §38.85 60.00 651.59 

15. तमिलनाडु 43.15 175.00 0.00 0.00 62.96 0.00 3.89 121.57 399.62 8.18 114.04. 10.47. 888.7 = 60.00 = 253.83 

16. उत्तर प्रदेश 411.01 637.32 0.00 45.46 0.00 0.00 6.27 177.06 1146.82 14.20 666.09 14.42 1239.36 200.00 775.00 

17. पश्चिम बंगाल 182-06 752-14 0.00 142.91 38.07 0.00 36.62 65.43 474.67 55.48 285.90 7.75 942.99 144.80 538.98 

कुल (17 जी.सी.एस-)  1363.33 13796.60 = 0.00 432.79 125.77 24.37 764.21 1850-81 5703.93 915.04 8542.12 477.91 12710.77 1381.80 5794.89 

कुल राज्य (28) 4687-88 16472.77 50.0 884.39 224.63 74.37 844.43 2153.71 6107.67 1056.38 9023-29 223.00 14072.09 1381.80 7537.77 
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(हिन्दी 

एम.टी.एन.एल. ओरं बी.-एस.एन.एल. 

4 आई.-टी-एस. अधिकारी 

2059. श्री मनसुखभाई डी. aa : 

श्री अंजनकुमार एम. यादव : 

श्री राकेश सिंह : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे कि : ) 

(क) क्या एम.री.एन-एल. ओर बी.एस.एन.एल. मेँ aed. 

एस. अधिकारी जौ प्रतिनियुक्ति पर है ओर firs इन उक्त संगठनों 

मे आमेलित होने का विकल्प नर्ही दिया गया है, को दूरसंचार विभाग 

मे वापस भेज दिया गया है; 

(ख) यदि a, तो कपनी-वार तत्संबंधी न्यौरा क्या है ओर 

इसके क्या कारण है; 

(ग) क्या सरकार ने इन पी.एस.यू. मे उनकी प्रतिनियुवित 
की अवधि कौ समीक्षा की है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; ओर 

(ङ) Fwy से सभी आई.टी.एस. अधिकारियों को 

वापस भेजने पर सरकार द्वार क्या कारवाई कौ गई है? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय F राज्य मंत्री तथा 

पोत परिवहन मंत्रालय मँ राज्य मंत्री (श्री मिलिम्द देवरा) : (क) 

से (ङ) दूरसंचार विभाग नै दिनांक 3 नवम्बर, 2011 को एक 

कार्यालय ज्ञापन जारी किया जिस के द्वार, आईटीएस अधिकारियों 

सहित समूह क ' के एसे अधिकारियों को जो बीएसएमएल।एमरीएनएल 

म समप्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे है ओर fees बीएसएनएल 

एमटीएनएल मे आमेलित होने के लिए अपना विकल्प नहीं दिया 

धा अथवा सरकारी सेवा के लिए विकल्पः दिया था अथवा Area 

विकल्प 23 के लिए दिनांक 22 नवंबर, 2011 क विकल्प पत्र 

मे निर्धारित की गई अंतिम तारीख अर्थात 8 नवंबर, 2011 तक aed 

विकल्प दिया था, 9 नवंबर, 2011 से प्रत्यावर्तत करने का अदेश 

दिया गया था। दिनाक 29.11.2012 तक अआमेलित न्ह किए गए 

393 ओईटीएस अधिकारियों को (354 बीएसएनएल द्वारा एवं 39 

14 अग्रहायण, 1934 (श्ञक) लिखित उत्तरत 774 

एमरीएनएल द्वार) दूरसंचार विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया गया z 

बीएसएनएल एवं एमरीएनएल द्वास दायर किए आवेदनं पर दिल्ली 

उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 7.11.2012 के अदेश मँ आमेलित 

न हुए समूह 'क' कें अधिकारिर्यो को बीएसएनएल/एमटीएनएल में 

दिनांके 15.12.2012 तक बने रहने कौ अनुमति प्रदान कर दी है। 

इसी बीच आरईटीएस अधिकारियों सहित समूह ‘a’ अधिकारियों 

के बीएसएनएल/एमरीएनएल मे आमेलन किए जाने संबंधी मुदे पर 

विचार करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव कौ अध्यक्षता मँ सचिवो 

की समिति (सीओएस) का गठन किया गया है। सीओएस कौ दो 

बैठक पहले ही आयोजित की जा चुकी है 

(अनुवद् 

विमानो मे निःशक्त व्यवित्त 

2060. श्रीमती ज्योति yd; 

श्री प्रताप सिंह नाजना : 

क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या विमान अधिनियम, 1937 के नियम 133क कै 

प्रावधान के तहत निःशक्त या न्यूनीकृत गतिशील व्यक्तिं का विमान 

द्वारा वहन नियमों का उल्लंघन करने वाली विमान aaa के विरुद्ध 

कोई दंडात्मक कारवाई करने का विशेष उल्लेख नहीं करता है; 

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण दहै, 

(ग) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान कुछ निःशक्त 

व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार संबंधी रिपोर्ट के कपनी-वार कितने मामले 

है ओर उनका ah क्या % ओर 11 

(घ) डी.जी.सी.रए. द्वारा अब तक उन विमानन कंपनियों के 

विरुद्ध क्या कारवाई की गईं है जो निःशक्त ofa के विमान सेवा 

संबंधी नियमों का अनुपालन नहीं करते है? 

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) 

: (क) ओर (ख) जी, a इस विषय से संबंधित नागर विमानन 

अपेक्षाओं को कोई दंडत्मिक कार्रवाई विनिर्दिष्ट नहीं है। तथापि, वायुयान 

नियम, 1937 के नियम 133क मेँ यथा निहित नागर विमानन अपेक्षाओं 

का उल्लंघन करने या अनुपालन न करने पर 06 माह से अनधिक 

अवधि कं कारावास या 2 लाख रूपये से अनधिक जुमानि या वायुमान
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नियम, 1937 कौ अनुसूची-४। के प्रवर्ग-॥ की क्रम संख्या-13 के 

अधीन दोनों से दंडित किए जा सकते है। 

(ग) ओर (घ) इस कार्यालय में उपलब्ध fatsi के अनुसार, 

विकलांग यात्रियों कै उत्पीडन के चार मामर्लो की सूचना डी.जी. 

सी.ए. कौ दी गई थी, इनमे वर्ष 2011 तथा वर्षं 2012 मे दो-दो 

मामले थे, जिनका व्यौरा संबंधित एयरलाइन ओर डी.जी.सी.ए. द्वारा 

की गई कारवाई के साथ संलग्न विवरण मेँ दिया गया है। डी. 

जी.सी.ए. ने “ar aka न्यूनीकृत गतिशील व्यक्ति का विमान 

द्वारा यात्री वहन'' पर नागर विमानन अपेक्षा जारी कौ है, जिसकी 

एयरलाइनो द्वारा सख्ती से अनुपालन किया जा रहा हे। 

विवरण 

at गहं कारवाई संबंधी fad 

श्रीमती मनसुरी शबाना तथा मास्टर मनसुरी लुकमान (बच्चा) 

के मामले मे किगफिश एयरलाइंस ने tat घटनाओं कौ पुनावृक्ति 

से बचने के लिए निम्नलिखित निवारक कारवाई की हैः 

. (क) अहमदाबाद के क्मीदल तथा संबधी ग्राउंड सेवा स्टाफ 

को चेतावनी पत्रे जारी किए गए है ओर st He 

निर्देश दिए गए FI 

(ख) सभी संबंधितों को tet यात्रा के लिए hte नीति पुनः 

परिचालित की गर्ह हे। 

श्री मोहम्मद आसिफ इकबाल के मामले में किंगफिशर एयरलाइंस 

ने पटना हवाईअड्डे पर हवाईअड्डा wae सहित सभी संधित 

कार्भिकों को बरखरस्ति कर दिया ti इसके itera किगफिशर' ` 

एयरलाइंस ने निम्नलिखित त्यो को इगिति करते हुए सभी 

 हवाईअडुर्डो के लिए दिशा-निर्देशो को दोहराया हैः 

(क) एक नेत्रहीन यात्री जिसका कोई चिकित्सीय जटिलता नही 

हे ओर वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को परा करने 

मेँ पूर्णतः सक्षम है तो उसे अपनी seri मे स्वीकार्य 

किया जाना चाहिए ओर उसे किसी प्रकार के क्षतिपूर्ति 

फार्म पर हस्ताक्षर करने कौ आवश्यकता नर्ही BI 

(ख) एेसे यात्री को अकेले यात्रा करने कौ अनुमति है ओर 

अकेले यात्रा करमे के लिए किसी साथी/एस्कोरदं at 

आवश्यकता नहीं है। 

5 दिसम्बर, 2012 लिखित उत्तर 776 

(ग) स्टाफ द्वारा ta यात्री का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए 

अर उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहना 

चाहिए | 

(घ) उड़ान मे व्यवधान होने कौ स्थिति में स्यफ द्वारा एेसे 

aia की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जानी 

चाहिए | 

सुश्री जिजा de क मामले मे, स्पाइस जेट ने लागू नागर 

विमाननं अपेक्षाओं के प्रावधान के ded मे पायलट-इन-कममांड 

के उत्तरदायित्व की पुनः जांच की है ओर भविष्य में एेसी 

स्थितियों से निपटने मेँ अधिक सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार प्रदर्शित 

करने के लिए उसकी काउंसिलिंग की जा रही है। स्पाइस 

जेट ने यह भी सूचित किया है fe वे निःशक्त व्यकतिर्यो 

की व्यवस्था संबंधी पर मौजूदा प्रक्रियाओं को पुनः लागू करने 

के लिए आवश्यक अनुदेश जारी कर रही FI 

सुश्री अंजली अग्रवाल के मामले में, जेट एयरवेज ने सूचित 

कियाहै कि सुश्री अग्रवाल की शिकायत तथ्यात्मक नहीं है 

क्योकि वह एक स्लिम व्हील चेयर की मांग कर रही थी, 

जिसे कछ ही समय मे उपलब्ध करा दिया गया था। तथापि, 

जेर एयरवेज के स्टाफ के लिए निःशक्त व्यक्तिर्यो/तथा/या 

कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों कौ व्यवस्था से संबंधित 

दिशा- निर्देशो तथा प्रक्रियाओं को दोहराया गया दहै। ˆ 

विमान द्वार यात्रा के दौरान शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तयो 

` द्वारा अनुभव कौ जा रही दिक्कतों मेँ वृद्धि के दृष्टिमत, नागर 

विमानन महानिदेशालय ने 20 मार्च, 2012 को अनुसूचित घरेलू 

एयरलाईनं के साथ परस्पर संपकं के लिए सत्र का आयोजन 

किया है। aon के दौरान निम्नलिखित मुदो पर चचां की 
गईं थीः | 

सभी संबंधितों go ‘faced व्यक्तियों तथा/या निम्न 

गतिशीलता वाले व्यक्िर्यो को विमान द्वारं वहन '' विषय 

पर नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी नागर विमानन 

अपेक्षा का समग्र रूप सरे अनुपालन किया जाएगा। 

विमान द्वारा यात्रा करते समय निम्न गतिशीलता वाले 

व्यक्तिर्यो की व्यवस्था के लिए नागर विमानन 

महानिदेशालय द्वारा ‘an किया जाना चाहिए तथा क्या 

नरह किया जाना चाहिए", का विस्तृत व्यौरा तैयार किया
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जाएगा । अनुसूचित एयरलाइनें Ss अपनी-अपनी वेबसाईट 

पर प्रदशित करेगी। 

© एयरलाइने इस aay मे अनुदेशो को प्रदर्शित करने के 

लिए अपने वेब होम पृष्ठ पर एक पृथक बटन की 

व्यवस्था करेमी। 

e Reales विमान द्वारा यात्रा करने ae निम्न गतिशीलता ` 

काले Satta को व्यवस्था करते समय अपने उत्तरदायित्वों 

के way मे सभी हवाईअड्डा प्रनधकों कं लिए एक 

 ओरिरएंटल कार्यक्रम का आयोजन करेगी, जो आगे उनके 

अधीन कार्य करने वाले uss कर्मचारियों को इसके 

प्रति सवेदित करेगे। 

लंबी अवधि के लिए पूर्वानुमान 

2061. श्री एस. पक्कीरप्पा 

बताने की कृपा करेगे कि : 

: क्या पृथ्वी faa मत्री यह 

(क) क्या दक्षिण-पश्चिम मानसून के ठीक समाप्त होने के 

दौरान भारतीय मौसम विज्ञान (आई.एम-डी.) द्वारा जारी किये गये 

लम्बी अवधि के पूर्वानुमान गलत साबित हुए है; 

(ख) यदि हा, तो क्या सरकार ने आई.एम.डी. के गलत 

पुर्वानुमान करने के कारणों का पता लगने के लिए कोई 

अध्ययन किया है ओर यदि a, तो तत्संब॑धी alo क्या है; ओर 
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(ग) आई.एम.डी. के adem मेँ सुधार लाने ओर इसके 

कार्यकरण में afta को दूर करने कं लिए क्या उपाय किये गये 

है? 

विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री 

एस. जयपाल Wt) : (क) मानसून वर्षा के दीर्घावधि पुर्वानुमानों 

मे सदैव ही af कौ थोडी-बहुत संभावना रहती है। पृथ्वी प्रमाली 

विजान संगठन (ई.एस.एस.ओ.) आई.एम.डी. का सदैव ही यह प्रयास 

रहा है कि सुधार के सतत् प्रयासों से त्रुटि के दस मार्जिन को 

केम किया जा सके। मात्रत्मिक रूपसे देश मे समग्र रूप से मानसून 

ऋतु कौ वर्षा अपने दीर्घावधि ओसत का केवल 92% रही है (8% 

कौ कमी) जबकि सामान्य मानसून आटलुक निम्नानुसार जारी किए 

भए धेः 

26 अप्रैल, 2012 को इसे दीर्घावधि ओसत के 99+5% 

पर रखा गया था। 

© 22 जून, 2012 को इसे दीघविधि shad के 96+4% 

पर रखा गया था। 

इसके अतिरिक्त, देश के चार समांगी क्षेत्रो के लिए जारी 

मानसून वर्षा आउलुक, माह जुलाई तथां अगस्त 2012 के लिषए 

अखिल भारतीय मानसून वर्षा हेतु मासिक area नीचे दिए गए 

हः 

अखिल भारत 

aa अवधि दीर्घावधिक ata के % में 

22 जून को जारी 2 अगस्त को जारी वास्तविक वर्षा सत्यापन 

परिचमोत्तर भारत जून से सितम्बर | 93+8 93 
+ | 

मध्य॒ भारत जून से सितम्बर 96+8 96 

पूर्वोत्तर भारत जून से सितम्बर 99+8 89 

दक्षिण प्रायद्रीप जून से सितम्बर 9548 90 

अखिल भारत जुलाई 98+9 87 

अखिल भारत अगस्त 96+9 96+9 101 

अगस्त-सितम्बर 91+8 104 
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(ख) tt कुछ हद तक वर्षा म कमी देश के विभिन 

भागों मे मानसून के देरी से आगमन तथा आगे बने मे विलम्ब 

के कारण हुई है (1-2 सप्ताह कौ अवधि मेँ)। चालू ऋतु के 

दौरान बंगाल कौ खादी तथा अरब सागर पर प्रधान वर्षा धारित 

चक्रवाती मौसम प्रणालियें (मानसूनी कम दबाव के asl) के निर्माण 

की निम्न आवृत्ति (प्रत्येक ऋतु मे मानसूनी कम दबाव कं क्षत्र 

की 4-6 कौ सामान्य आवृत्ति की तुलना मे इसं वर्षा बनी कम 

दबाव की प्रणालि्यो मे से कोई भी कम दबाव के क्षेत्रो मे तीत्न 

नही हर्द) की देश A मानसून वितरण मेँ कमी के लिए प्रमुख कारक 

माना गया है। उपर्युक्त ऋतुकालिक पमाने कौ मानसून परिसंचरण 

विसंगतियों तथा ` सम्बद्ध विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन वर्ष 2012 

के दौरान ऋतुकालिक वर्षा पर पडे उनके प्रभावों के परीक्षण के 

साथ-साथ किया जा रहा हेै। 

(ग) भारत मे ऋतुकालिक मानसून वर्षा के पूर्वानुमान के लिए . 

ई.एस.एस.ओ.-आई.एम-दी. अब तक संखियिकीय मोडल के एक age 

का प्रयोग कर रहा है। इस वर्षं यू-एस.ए. के गतिकीय मोडल का 

प्रयोग करके भी पूर्वानुमान तैयार किया गया। हम यू.-एस.ए. तथा 

यूके. के ofa महासागर-वायुमण्डलीय मोडलों के कार्य निष्पादन 

का भारत मँ ऋतुकालिक मानसून वर्षा पूर्वानुमान के लिए उनकी 

उपयुक्ता का परीक्षण कर रहे है ताकि राष्ट्रीय मानसून `के अंतर्गत 

उनकी क्षमताओं मे वृद्धि कौ जा ae 

नार्थ-ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन Ax 

2062. श्री अशोक dat : क्या प्रधानमंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि : 

(क) नार्थ-ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन Set (एन.ई.एस.ए.सी.) के 

कार्यकरण का ब्योरा क्या है; 

(ख) एन.ई.एस.ए.सी. द्वारा वर्तमान परियोजनाओं ओर किये गये 

कार्यक्रमों का व्यौरा क्या ठै; ओर 

(ग) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान किए गए 

कल sda आवंटन का वेर्ष-वार व्यौरा क्या है? | 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर teat मंत्रालय मे राज्य “मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मेँ राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) ~ 

‡ (क) उत्तर-पूर्व अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (एन.ई.एस.ए-सी.) अंतरिक्ष 

विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए देश क उत्तर-पूर्व क्षत्र 
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(एन.ई.आर.) को विकासात्मक सहायता प्रदान करने हेतु अंतरिक्ष विभाग 

(डी.ओ.-एस.) ओर उत्तर पूर्वी परिषद् (एन.ई.सी.) का एक संयुक्त 

उपक्रम 21 एन.ई.एस.ए.सी. सितंबर, 2000 मे पंजीकृत एक सोसायटी 

है जिसमे एन.ई.सी. एवं डी.ओ.एस. की 50:50 की निधियां लगाई 

omg 1 एक शासी परिषद् इस केन्द्र के क्रियाकलापो का दिशानिर्देशन 

करतां है। शासी परिषद के निर्णयो कौ सोसायरी द्वारा समीक्षा कौ 

जाती है तथा उनकी अभिपुष्टि की जाती है। एक नियुक्त निदेशक 

केन्द्र के दैनंदिन क्रियाकलापं का आयोजन करता 3) केन्द्र के वैस्ानिक 

कार्यक्रम aa की आवश्यकताओं के अनुसार निर्देशित है ओर एन. 

ई.एस.ए.सी. सोसायटी ओर शासी परिषद द्वारा आवधिक रूप में इनकी 

समीक्षा कौ जाती है। केन्द्र भू-पर्यवेक्षण उपयोगो (इ.ओ-ए.), उपग्रह 

संचार (Senta), आपदा प्रबंध सहायता (डी-एम-एस.) ओर अंतरिक्ष 

विज्ञान के क्षत्र मेँ अनुप्रयोगात्मक परियोजनाओं का आयोजन करता 

हे। 

(ख) उत्तर-पूर्व क्षेत्र मे एन.ई.-एस.ए-सी. द्वारा प्रारंभ की गई 

परियोजनाओं ओर कार्यक्रमो मे वानिकौ एवं पारिस्थितिकौ, कृषि एवं 

मृदा, जल संसाधन एवं जलविज्ञान, Waar, अवसंरचनत्मक आयोजना, 

` प्राकृतिक संसाधन गणना इत्यादि कं क्षेत्र मे सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक 

सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) प्रयोगात्मक परियोजनाषए; दूरचिकित्सा, 

दूरस्थ शिक्षा ओर ग्रामीण संसाधन कद्र जैसी उपग्रह संचार उपयोग 

संबंधी परियोजनाएं; एयरोसोलं विकिरणी प्रणोदन, वायुमंडलीय अनुरेख 

tai के अध्ययन से संबंधित अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी परियोजना; ओर 

बाद पूर्व चेतावनी प्रणाली, सूखा amen ओर खतरा जोखिम 

संवेदनशीलता का मूल्यांकन जेसी आपदा प्रबंध सहायता संबंधी 

परियोजनाएं शाभिल FI 

(ग) विगत तीन वर्षा ओर चालू वर्षं के. दौरान अंतरिक्ष विभाग 

के, अंतर्गत एन.ई.एस.एसी. हेतु किए गए बजटीय आवंटन का व्यौरा 

निम्न प्रकार 2: 

ay डी.-ओ.एस. के बजट मे एन.ई.एस.ए-सी. 

हेतु बजरीय ` आबंटन (लाख रु 4) 

2009-2010 700.00. 

2010-2011 800.00 

2011-2012 800.00 

800.00 2012-2013 
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महिला समाख्या काक्र्यम हेतु वित्तीय सहायता 

2063. श्री निलेश नारायण राणे : क्या मानव संसाधन विकास 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) गते तीन वर्षो कं दौरान तथा चालू वर्ष मेँ महिला समाख्या 
योजना कं अतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान कौ गई वित्तीय सहायता 
का राज्य-वार तथा वर्ष-वार व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या सरकार ने उक्त स्वैच्छिक संगठनों के कार्य निष्पादन 
का मूल्यांकन दिया है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा इसका क्या 
परिणाम निकला; ओर 

(घ) असंतोष्जनक कार्य निष्पादन करने वाले स्वैच्छिक संगठनों 
के विरुद्ध क्या कारवाई की गई है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (डो. शशी 
थरूर) : (क) मंत्रालय द्वारा fred तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के 
दौरान महिला समाख्या कार्यक्रम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों कौ 
कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कौ गयी है। ` 

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता। 

प्रश्न परत्नो का लीक होना 

2064. श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या मानव संसाधन विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या देश मे शिक्षा संस्थानों द्वारा संचालित विभिन 
परीक्षाओं मे प्रश्न wil के लीक होने, धोखाधड़ी ओर प्रभावित करने 
को रोकने कं लिए सरकार ने कोई दिशा-निर्देश जारी किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ग) दोषी व्यक्तिर्यो के विरुद्ध सरकार द्वारा राज्यवार क्या 

कारवाई कौ गई है; ओर 

(घ) देश मे शिक्षा कौ गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए. 
सरकार द्वारा क्या कदम saa जा रहे है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय म राज्य मंत्री (डो. शशी 
रूर) : (क) से (ग) शिक्षा कं संविधान की समवतीं सूची 
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मे हने के नाते, इस संबंध मँ कारवाई करना संबंधित राज्य (संघ 
राज्य क्षेत्रो पर निर्भर करता है। तथापि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा 
ats (सी.बी.एस.ई.) इसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा 

जानने के लिए विभिन उपाय करता है अर्थात् यह अपने द्वारा आयोजित 
परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को सुरक्षा सील लगे कपडे के लिफार्फो 

म रखता है ओर प्रश्न wi को wee वैको म रखा. जाता 
है fre केन्द्र के अधीक्षक को परीक्षा के आरम्भ होने से कुछ 
समय पहले सौपा जाता है। शिकायते मिलने पर सी.बी-एस.ई गलती 
करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एफ-आई.आर. दर्ज करता है . ओर 
आरोप पत्र जारी करता है। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

ने कोई दिशा-निर्देश जारी नही किए है, 

(घ) सी.बी.एस.ई. ने, शिक्षा कौ गुणवत्ता सुधारने के लिए 

अपने स्कूलों मे सतत् ओर व्यापक मूल्यांकन की स्कीम आरम्भ की 
है। सर्व शिक्षा अभिन (एस.एस.ए.) अन्य बातों कं साथ-साथ नए 
स्कूल खोलने, अतिरिक्त शिक्षको की भरतीं करने, शिक्षकों को आवधिक 
सेवाकालोन प्रशिक्षण देने, पाठ्यपुस्तक ओर वर्दियो की व्यवस्था करने, 

शिक्षकों को सीखने में वृद्धि करमे के लिए नियमित शैक्षणिक सहायता 
देने सहित प्रारम्भिक शिक्षा कौ गुणवत्ता सुधारने के लिए कड हस्तक्षेप 
करता है। राष्टरीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुणवत्तायुक्त माध्यमिक 

शिक्षा कौ सर्वव्यापक सुलभता के उदेश्य से सन् 2009 मे शुरू 
किया गया है। केन्द्र प्रायोजित स्कीम ‘wai मे. सूचना ओर संचार 
्रद्योगिकौ'" सरकारी ओर सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक 
स्कूलों मे कम्प्यूटर से पढाई करने ओर आई.सी.टी. के प्रयोग को 
बढावा देती है ओर उसके द्वारा शिक्षण ओर शिक्षा की प्रक्रिया को 

समृद्ध करती है। | । 

विद्यालय प्रबन्धन समितियां 

2065. श्री नवीन जिन्दल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या seal के लिए निःशुल्क ओर अनिवार्य शिक्षा 

अधिकार, 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय मे विद्यालय समिति (एस, 

एम.सी.) का गठन करना अनिवार्य है; 

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी न्यौरा क्या है ओर कुल विद्यालयों 
कौ संख्या कितनी है जहां एस.एम.सी. का गठन करना अपेक्षित भा 
ओर विगत दो वर्षो के दौरान राज्य-वार ओर वर्ष-वार tet समितियां 

का गठन कितने विद्यालयों मे किया गया है;
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(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर यदि नही, 

तो इसके क्या कारण रहै; 

(ङ) क्या राष्ट्रीय शिक्षा योजना ओर प्रशासन विश्वविद्यालय 
(एन-यूई.पी.ए.) ने देश-भर मे इन एस.एम.सी. के _कार्यकरण कौ 

समीक्षा करने के लिए कोई अध्ययन करया था; 

(च) यदि हां, तो ards att क्या है ओर wast | 

ए. के प्रमुख निष्कर्ष क्या है; 

(3) स्वीकार की uf सिफारिशो का व्यौरा क्या tam . 

सरकार ने इस पर क्या कारवाई. कौ रै; ओर 

(ज) सरकार इन एस.एम.सी. के कार्यकरण में सुधार लाने 

के लिए क्या कदम उठा रही है? 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डौ. शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा 

का अधिकार अधिनियम, 2009 सभी सरकारी ओर सरकारी सहायता 

Ted करने का 

अधिदेश करता है। राज्य सरकारो/संघ राज्य प्रशासनों कौ रिपोर्यो कै 

अनुसार af 2011-12 के लिए उन wei जहां स्कूल 

vay समितियां गठित की जानी है ओर उन स्कूल जहां एेसी समितियां 

aft कर ली गई है; की संख्या संबंधी राज्य-वार अद्यतन स्थिति 

संलग्न विवरण म दी गई है। ` 

प्राप्त स्कूलों मे स्कूल प्रबन्धन समिति 

(ग) ओर (घ) अधिकांश राज्यो/संघ राज्य ast दारा सूचित 
किया गया है कि स्कूल प्रबंधन समितियां उन्द सपे गए कायो का 

निर्वहन राज्यो द्वारा अधिसूचित शिक्षा का अधिकार नियमों के अनुसार 

कर रही tt . ` 
= 

(ङ) ओर (च) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन ओर प्रशासन ` 

विश्वविद्यालय (एन.यू.ई.पी-ए.) ने वषं 2009 मे 14 राज्यो मे स्वशिक्षा 

अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत उन शिक्षा समितियो, fre स्कूल प्रबन्धन 

ओर wie a दायित्व सौपा गया है, के कार्यकरण का एक 

अध्ययन किया है। 897 गावो/वार्डो मँ स्थित ओर 42 जिलों में 

फले 1006 स्कूलों A सम्बद्ध शिक्षा समिति्यो को इस अध्ययन में 

शामिल' किया गया है। । 

५ दिसम्बर, 2012 

(ग) क्या एस.एम.सी. अपनी भूमिका का निर्वहनं कर रहे 

` ओर सरकारी सहायता 
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इस अध्ययन A अन्य बातों के साथ-साथ संमितियों को सांविधिक 

दर्जा प्रदान करने ओर tat समिति्यो मे महिलाओं को 50 प्रतिशत 

प्रतिनिधित्व देने सहित माता-पिता को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जने 

की सिफारिश की गई है। 

(कछ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 मे सभी सरकारी 

प्राप्त स्कूलो मे सराविधिक स्कूल 

प्रबंधन समिति के लिए व्यवस्था है ओर अन्य बातों के साथ-साथ 

यह भी निर्धारित है कि 75 प्रतिशत `सदस्य संबंधित स्कूल मे दाखिल 

किए गए बच्चों के माता-पिता/अभिभावक होगे, लाभ वंचित समूहो 

ओर कमजोर at से -संबंधित बच्चों के माता/अभिभावकौ को 

समानुपातिक प्रतिनिधित्व . दिया जाएगा ओर स्कूल wae समितियों 

के सदस्यों मे 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं eri 

(ज) सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल प्रबन्धन समिति के 

सदस्यो को उनकी भूमिका ओर उत्तरदायित्वों को समञ्ञने ओर उनके 
कार्यकरण मेँ सुधार कं लिए नियमित प्रशिक्षण दिए जाते है। 

विवरण 

स्कूल प्रन॑धन समिति का गठन करनैः वाले 

विद्यालयों की संख्या 

क्र. राज्य 2011-12 

a. 

wei कौ गदित की गई 

संख्या स्कूल प्रबंधन 

समितियों कौ 

कुल संख्या 

1 2 3 | 4 

1. अंडमान ओरं निकोबार 309 309 

दरीपसमूह 

2. APY प्रदेशः 79673 79673 

3 अरूणाचल प्रदेश  * 3071 3071 

4. असम 48475 40095 

5. बिहार 70029 61656 
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1 2 3 4 

6. छत्तीसगढ़ 47396 47394 

7. चंडीगदं 104 104 

8. दादरा ओर नगर हवेली 270 270 

9. . दमन ओर ca 85 85 

10. दिल्ली 3154 0 

11. गोवा 1064 0 

12. गुजरात 34116 34116 

13. हरियाणा 15014 14974 

14. हिमाचल प्रदेश 15083 15083 

15. जम्मू ओर कश्मीर 31808 31808 

16. ORGS 39849 39849 

17. कर्नाटक 45679 45679 

18. करेल 12647 12647 

19. लक्षद्वीप 44 44 

20. मध्य प्रदेश 111991 111891 

21. महाराष्ट 84834 84834 

22. पेघालयं ` 12774 12774 

23. मणिपुर 2762 2762 

24. मिजोरम 2402 2402 

25. नागार्लेड 2672 0 

26. ओडिशा 56335 55111 

27. पुदुचेरी 427 427 

28. पजि 20183 20183 

1934 (शक) लिखित उत्तर 786 

1 2 3 4 

29. राजस्थान 68905 68905 

30. सिक्किम 781 781 

31. तमिलनाडु 44535 38569 

32. त्रिपुरा | | 4309 4309 

33. उत्तर प्रदेशं 149985 149985 

34. उत्तराखंड 17760 17760 

35. पश्चिम बगल 79608 14263 

(हिन्दी) 

गैर-सरकारी संगो को वित्तीय सहायता 

2066. श्री यशंत लागुरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 

यह बताने की कृपा करेगे कि 

(क) fava तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं के 

दौरान ओडिशा सहित देश मे गैर-सरकारी संगठनों को शिक्षा. के 

क्षेत्र मेँ सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का गेर-स॒रकारी 

संगटन-वार ओर राज्य-वार sta क्या है; ` 

(ख) उन योजनाओं का ata क्या है frees तहत सहायता 

दी गई; 

(ग) विभिन अनियमितताओं 4 संलिप्त पाए गए भैर-सरकारी 

संगठनों का राज्य-वार् व्यौ क्या है ओर इन अनियमितता कौ 

प्रकृति किस प्रकार की है; 

(घ) क्या सरकार ने उनके द्वारां कौ गई अनियमितताओं के 

लिए एेसे गैर-सरकारी संगठनों पर stad कौ है; 

(ड) यदि हा, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(च) tat अनियमितताओं कौ रोकने के लिए सरकार ह्वा 

क्या, कदम उठाए गणएप्रस्ताकवित है? ` 

मानव संसाधन विकास. मंत्रालय मँ राज्य मंत्री (डी. शशी 

थरूर) : (क) ओर (ख) ve शिक्षा ओर कौशल विकास हेतु
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स्वैच्छिक एजेंसियों को सहयोग कौ योजना के तीन संघटक है, जैसे 

जन शिक्षण संस्थान, राज्य संसाधन कद्र ओर नवाचारी परियोजना हेतु 

स्वैच्छिक एर्जेसियो को सहायता। पिछले तीन वर्षो (2009-10 से 

2011-12) ओर चालू वित्त वर्ष कं दौरान ओडिशा सहित राज्यो 
म जन शिक्षण संस्थानों ओर राज्य संसाधन ai के संबंध में जारी 
किए गए अनुदानौं का व्यौरा संलग्न विवरण-। (क) ओर । (ख) 

पर दिया गया है। नवाचारी परियोजना हेतु स्वैच्छिक एजेसिर्यो को 

कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है। 

सर्वं शिक्षा अभियान के तहत सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थाओं, 

पंचायती राज संस्थाओं, usta सोसायि्यो, सार्वजनिक न्यासो ओर 

लाभ न कमाने वाली कंपनियों को अनुदान जारी feu जाते Zz 

पिले तीन वर्षो मे प्रत्येक मे तथा चालू वर्षं के दौरान शिक्षा के 
aa मे ओडिशा सहित देश भर में सरकार द्वारा गैर-खरकारी संगठनों 

को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का sata संलग्न विबरण-॥ 

पर दिया गया है। 
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(ग) से (ङ) जहां तक सर्वं शिक्षा अभियान का day हे, 

एक स्वैच्छिक एसी यथा कथा, नई दिल्ली, जिसने 1.4.2010 से 

31.3.2012 तक दिल्ली मे अपनी परियोजना पर कार्य किया था, 

के विरुद्ध वित्तीय अनिमितताओं कौ शिकायत प्राप्त हुईं है। इस संबंध 

मँ मामले की जांच के लिए समिति गठित की गर्ह है। 

(च) इन परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सहायता अनुदान 

समिति आवधिक रूप से गैर-सरकारी Wed के कार्यकरण कौ समीक्षा 

करती है। परियोजना के एक वषं पूरा होने के बाद अथवा परियोजना 

का पहला ` वर्षं समाप्त होने कौ आस्-पस की तिथि पर संयुक्त 

मूल्यांकन दल, जिसमे सहायता अनुदान समिति का एक सदस्य, संबधित 

राज्य कै ad fran, अभियान के राज्य परियोजनां निदेशक का नामिति 

ओर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा ओर साक्षरता विभाग 

का एक प्रतिमिधि होता है, द्वारा स्वैच्छिक wifeal का मूल्यांकन 

किया जाता है। संयुक्त मूल्यांकन दल से प्राप्त रिपोरं F आधार 
पर आगे निधियां जारी की जाती रै। 

तिवरण-। (क) 

वर्णं 2009-10 से 2012-13 क दौरान राज्यों मेँ जन शिक्षण स्थानों को जारी अनुदानों का विवरण 

क्र.सं. जन शिक्षण सस्थान का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

1 2 |  . ` 3 4 5 6 

1. आध्र प्रदेश 32941649.00 41064041.00  44152418.00 = 20351473.00 

2. = अरूणाचल प्रदेश 2948395.00 3000000.00 2993000.00 1495330.00 

3. असम | 9828416.00 14985523.00 14570484.00 7267113.00 

4. विहार -28074065.00 33629308.00 37626109.00 19390759.00 

5 छतीसगढ़ 10786157.00 20768542.00 | 20208283.00. = " 9868738.00 

6. दिल्ली 11072600.00 8944624.00 8951517.  4455433-00 

7. गोवा 2578893.00 2958621.00 2650469.00 1217316.00 

8. गुजराते 23690253.00 29918640.00 28994053.00 = 13861124.00 

हरियाणा ` 14565270.00 14997613.00 1497469.00 7468631.00 

10. हिमाचल प्रदेश .1315802.00 | 2999997.00 2990130.00 1496000.00 

11. जम्मू ओर कश्मीर 6301571.00 3219062.00 4312361.00 577266 1.00 
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1 2. 3 4 5 6 

12. ्ारखंड 13122952.00 15128708.00 14971527.00 7433858.00 

१3. कर्नारिक 22191033.00 27775300.00 26061135.00 13717344.00 

14. केरल 25620911.00 27816964.00 25455328.00 13100798.00 

15. ` मध्य प्रदेश 79711211.00 98130528.00 94528114.00 47305093.00 

16. महाराष्ट 48174155.00 63846325.00 57908122.00 30629817.00 

17. मणिपुर 6661045.00 9000000.00 8938901.00 4448105.00 

18. मिजोरम 2565328.00 2996336-00 ~ ~ 

19. नागार्लैड 2894505.00 1497991.00 2998922.00 ` 1389424.00 

20. ओडिशा 44834352.00 51710857.00 51565420.00 25874701.00 

21. पंजाब 5192436.00 5958584.00 5977797.00 2973000.00 

22. राजस्थान 19584452.00 22506514.00 22418774.00 10790595.00 

23. तमिलनाडु 23311243.00  31418000.00 28058733.00 12655194.00 

24. त्रिपुरा 2203450.00 2723424.00 ` 2728394.00 1274224.00 

25. उत्तर प्रदेश 132476268.00 155448728.00 149595516.00 73225440.00 

26. उत्तराखंड 14351863.00 17677549.00 16625739.00 8242844.00 

27. पश्चिम बंगाल 21554732.00 29500000.00 243667 10.00 12241710.00 

28. eng 2735688.00 3493516.00 3491133.00 1750000.00 

29. दादरा ओर नगर | हवेली 1339455.00 2954833.00 2762566.00 1460440.00 

विकवरण-।॥ (खे) 

af 2009-10 @ 2012-13 तक 33 राज्य संसाधन कंदं को जारी अनुदानों का विवरण 

क्र.सं. राज्य संसाधन कद्र का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

1 4 5 6 7 

1 We शिक्षा एवं सतत् शिक्षा राज्य संसाधन कंद्र-स्पेस, 1,00,00,000 49,61,000 99,68,429 49,67,851 

आघ्रा महिला सभा अकादमिक परिसर, उस्मानिया 

विश्वविद्यालय रोड, हैदराबाद 
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1 2 4 5 6 7 

2. राज्य संसाधन Ag, असम मंडोवी ard, 69,75,945 98 35,064 95.97.555 49,31,504 

यूनिट सी ओर डी प्रथम तल जीएनबी रोड 

अम्बारी, गुवाहारी 

3. राज्य संसाधन कद्र, एशियन डवलपरमेर रिसर्च 93,76 ,732 58,74 982 73,40,719 30,96 ,307 

ediege, बीएसआईडीसी कालोनी, का. ah, 

पाटलिपुत्र रोड, पटना | 

4. राज्य संसाधन कद्र, दीपायतन, सुद्ध कालोनी, पटना 99,90,509 67 68,385 97 ,26 003 50,00,00 

5. जनदर्शन मीडिया Sa, देशबधु काम्प्लेक्स, 66.24.124 63,19,338 68,84,689 35.00.000 

-रामसागरपाडा रायपुर, (छत्तीसगद्) 

6. प्रौढ शिक्षा राज्य संसाधन sa, गुजरात विद्यापीठ, 66.93.164 57.78.229 69,99 566 35,00,000 

आश्रम रोड, अहमदाबाद 

7. राज्य संसाधन he, सर्च, 42/29, चाणक्यपुरी ` 68.67.000 89.22.000 27.01.211 27,08 492 

शीला सिनेमा के dre रोहतक (हरियाणा) 

8. राज्य संसाधन कंदर, राज्य ज्ञान विज्ञान कद्र, 66.20.000 68.60.000 71,65,488 36,25,000 

शिवालिक सदन, saa, संजौली, शिमला 

9. राज्य संसाधन कद्र, कश्मीर विश्वविद्यालय 20,80,000 70.00.000 62,29,888 34 54,467 

117 नसीमबागं॒केम्पस॒ WII, श्रीनगर 

(जम्मू ओर कश्मीर) 

10. राज्य संसाधन de एशियन sade fre 93,23,904 57,12,841 83,70,429 27 84,811 

ईस्टीटयूट, 219 सी/रोड संख्या 2 अशोक नगर, 

wat (ज्ञारखंड) 

11. राज्य संसाधन Fa, कर्नाटक राज्य ve शिक्षा । - 1,00,00,000 50,00,000 97 ,73,002 44 84,492 

परिषद्, पोस्ट बोवस 301 पुराना एचडी कोट रोड 

मैसूर (कर्नाटक) 

12. राज्य संसाधन ha, TAI डाकघर 100 ,00,000 22,57 ,379 72 68,656 47 36 093 

तिरूवेनतपुरम (केरल) ~ | 

13. We शिक्षा राज्य संसाधन कद्र, भातरीय ग्रामीण 62,53,916 83 64,954 38,10,432 

महिला संघ सेक्टर-आर महालक्ष्मी नगर gel 

(मध्य प्रदेश) 

87 44,890 



793 प्रश्नों के 14 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखितं उत्तर 794 
पि 

1 2 4 5 6 7 

14. राज्य संसाधन se, अभिव्यक्ति ई-8/195 44,91,540 85,59,510 72,67 447 38 03,730 
त्रिलंगा-भोपाल (म.प्र) 

15. राज्य संसाधन कद्र, पुणे, राष्ट्रीय सेवादल साने 50,00,000 82,11,252 96.07.504 48,15,520 

गुरूजी स्मारक, एस.एम. जोशी कला क्रीडा 

सकल (एम.एस.) 

16. राज्य संसाधन Sx, महाराष्ट राज्य we शिक्षा 68,97 820 55 07,169 69,99 ,566 34 99,800 
संस्थान स्टेशन रोड, ओरंगाबाद (एम.एस.) 

17. राज्य संसाधन कद्र, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय 69,59,083 51,36 ,639 67 52,027 34 68,010 
बिजनी काम््लेक्छ लेतुमखरा, शिलांग (मेघालय) 

18. राज्य संसाधन aa, जामिया मिलिया इस्लामिया, 63 87,000 47 56 0000 56,79,131 24,49 ,766 
जामिया नगर, नई दिल्ली 

19. we शिक्षा राज्य संसाधन कंदर, seta, 35.00.000 70,00,0000 58 36,835 - 

जन . शिक्षा भवनं यूनिट-ट, भुवनेश्वर (ओडिशा) 

20. we एवं सतत् शिक्षा राज्य संसाधन a, पंजाब ~ - - - 
विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ 

21. राज्य संसाधन कंदर, राजस्थान प्रौढ शिक्षा एसोसिएशन 1,16.563 67,69,224 32,72,796 10,00,000 
7-ए mam दूंगरी इस्टीर्यूशनल एरिया जयपुर 

22. राज्य संसाधन He संख्या 20, पहली गली 1,00,00,000 41,91,177 41,91,177 ~ 
` वेकटरत्नम नगर WR, अदयार, 

चेन्न 

23. राज्य संसाधन कद्र. भारत ज्ञान विज्ञान समिति, 49,16,776 22,57 684 24 43,519 12,17,675 

त्रिपुरा जन शिक्षा भवन, मेलारमठ, नर्जुल छततरबास ` 

के समीप, अगरतला 

24. राज्य संसाधन कद्र, लिटसी हाउस, पोस्ट मानस 80,95,054 50,00,000 1,00,00,000 22,70,166 
नगर, कानपुर रोड, लखनऊ 

25. we शिक्षा राज्य संसाधन कद्र, 68/1 सूर्यलोक 60,30,480 38,39,000 86 25,562 25 46,673 
कालोनी, UR रोड, देहरादून 

26. We शिक्षा राज्य संसाधन कद्र, पश्चिम बंगाल, 99 97 387 79 62,114 99,57,190 47 49,522 

50 बेलियाधार मेन रोड, कोलकाता 
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1 4 5 6 7 

27. राज्य संसाधन कद्र, अरूणाचल प्रदेशं द्वितीय - 55 00,000 59,99,638 32,66,178 

तल, दियाना अपार्टमेर्स पुलिस ee के पास । 

 नाहरलागुन, 791110 अरूणाचल प्रदेश 
। . % 

28. राज्य संसाधन she, विशाखापट्टनम, आध्र प्रदेश - 62,00,000 67 34,000 14,06,520 

29. राज्य संसाधन ae, जोधपुर, राजस्थान - 50,00,000 . 70,00,000 26 09,429 

30. रज्य संसाधन केंद्र, नया राज्य संसाधन कंदर, असम - ~ 30,00,000 - 

31. राज्य संसाधन Ag, नया राज्य संसाधन aa, . ~. - 30,00,000 - 

पलामू, Beas | 

32. राज्य संसाधन He, Tang, ओडिशा - - 25 00,000 - 

(अनावर्ती) ` 

33. राज्य संसाधन कद्र, भरूच, गुजरात 7 - - 25 00,000 5,00.000 

(अनावतीं) | 

विवरण-॥ 

ad शिक्षा अभियान के तहत गैर सरकारी aed को जारी अनुदान 

क्र.सं. राज्य . स्वैच्छिक एजेंसी का नाम -जारी राशि 

1 2 3 4 

2009-10 

1. छत्तीसगद् BUM, छत्तीसगढ़ - 1,19.902/- , 

2. बिहार, छत्तीसगद्, ACES, भारत ज्ञान faa समिति, नई दिल्ली 65,00,000/- 

मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान । | 

एवं उत्तराखंड 

3. दिल्ली कथा, नई दिल्ली, 73,19,000/- 

4. महाराष्ट डोर स्टेप स्कूल, मुंबई 13,68,244/- 

5. . उत्तर प्रदेश 1,41,52,997/- -उत्तर प्रदेश परियोजना हेतु प्रथम Wag 

2,94,60,143/- ` 
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1 2 3 4 

2010-11 

1. बिहार, छत्तीसगढ़, ARGS, मध्य प्रदेश, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, नई दिल्ली (बिहार, छत्तीसगद, 92,27,249/- 

ओडिशा, राजस्थान एवं उत्तराखंड Bas, मध्य प्रदेश ओडिशा, राजस्थान तथा उत्तराखंड 

मे परियोजनाओं हेतु) 

2. बिह्यर प्रथम, मुंबई (बिहार परियोजना) 1,06,20,392/- 

3. दिल्ली निरंतर, नई दिल्ली 20,31,425/- 

4. दिल्ली कथा, नई दिल्ली 62,37,164/- 

5. महाराष्ट सनरग न्यास, मुंबई 58,72,500/- 

कूल 3,39,88.730/- 

2011-12 

1. बिहार, छत्तीसगढ़, ARGS, मध्य प्रदेश, भारत सान विज्ञान समिति, नई दिल्लौ (बिहार, orang, 76,40,705/- 

ओडिज्ञा, राजस्थान एवं उत्तराखंड Was, मथ्य प्रदेशं, ओडिशा, राजस्थान तथा `उत्तराखंड 

मँ परियोजनाओं हेतु) 

2. दिल्ली कथा, नई दिल्ली 1,45,50,200/- 

3. दिल्ली निरंतर नियास, नई दिल्ली 15,00,000/- 

4. बिहार् देशकल सोसायटी, दिल्ली (विहार परियोजना) 15,89,925/- 

कुल 2,52,80,830/- 

2012-13 

03.12.2012 तक al स्थिति के अनुसार 

1. * बिहार देशकल सोसायरी, (बिहार परियोजना) 12,62,898/- 

220 एसएफएस Weed, डा. मुखर्जी 

नगर, दिल्ली -110009 

2. महाराष्ट सबरग न्यस, निरतर, जुहू तारया रोड, 26 ,66,570/- 

जुहू मुंबई-400032 

कुलं 39,29 468/~ 



799 प्रश्नों को 

(अनुवाद 

दूरसंचार क्षेत्र के tee का विलय ` 

2067. श्री के. सुगुमार : क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी 

मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे कि : 

(क) क्या सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन. 

एल.) ओर महानगर टेलीफोन निगम लिमिरेड (एम.री.एन.एल.) के विलय 

के लिए कार्ययोजना बनाने हेतु कहा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर कब तक .. 

इस संबंध मे हुई प्रगति का व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. ओर एम.टी.एन.एल. ने इस मामले 

पर अपने aa के कर्मचारियों से पहले टी चर्चा कर ली थी; 

ओर । 

(घ) “यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा ओर इसके क्या परिणाम 

हए ईह? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय F राज्य मंत्री तथा 

पोत परिवहन मत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) 

जी नर्ही। 

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) कं उत्तर को देखते हुए 

प्रश्न न्ह उठता। 

भारतीय सांस्कृतिक: संबंध परिषद 

2068. श्री मनोहर तिरकी : 

श्री नरहरि महतो : 

श्री नृपेन्द्र नाथ राय : 

क्या विदेश मंत्री यह बताने at कृपा करेगे कि ; 

(क) विगत तीन. ast के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध 
` परिषद (आई.सी-सी.आर.) द्वारा किये गये अनुसंधान कार्यकलापों का 

a क्या ह; 

(ख) विगत तीन वर्षो के दौरान आई.सी-सी.आर. द्वारा अन्य 

देशो मे सास्कृतिक ada करने के लिए प्रयोजित,प्रतिनियुक्ति 

सांस्कृतिक समूहो का देश-वार, विशेष अवसर ओर कार्यक्रमों के 
प्रकार का व्यौरा क्या है; 

५ दिसम्बर्, 2012 „ लिखित उत्तर 800 

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र से कलाकार या समूहो कौ सूची क्या है 
fae ta अवसरो के लिए प्रायोजित,प्र्तिनियुक्त॒ किया . गया; 

(घ) क्या भविष्य मँ पूर्वोत्तर क्षत्र से परम्परागत कला का 

प्रदर्शन ओर सांस्कृतिक समूहो को प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया 

गया है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ak 

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रै? 

विदेश मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) =: (क) 

हालांकि, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई.सी-सी-आर.) कोई 

अनुसंधान संस्था नर्ही है, लेकिन यह अपनी वरिष्ठ तथा कनिष्ठ 
अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत संस्कृति एवं भारतीय अध्ययन के 

क्षेत्र मे अनुसंधान करने के लिए विदेशी. विद्वानों को सुविधाएं 

प्रदान करता tl उपर्युक्त योजना के अलावा, परिषद अपनी विभिन 

छात्नवृत्ति योजनाओं के तहत भारत मे पी.एच.डी. ओर पोस्ट डक्टोरल 

अनुसंधान करने के लिए अंतरष्टरीय छात्रौ को सहयोग भी देती 
हे। । 

विदेशी विद्वानों के लिए लागू उपर्युक्त दो योजनाओं के अतिरिक्त, 

परिषद अपनी योजना “स्टडी विजिट्ूस ate इंडियन eatad warts” 

के तहत 3 महीनों की अवधि के लिए एक stacey विश्वविद्यालय 

मे फोल्ड रिसर्च करने के लिए भारतीय शिक्षाविदों को सहयोग भी 

प्रदान करती है। 

(ख) विगत तीन वर्षो के दौरान कला, संस्कृति तथा 

अन्य कार्यकला्पो के निष्पादन हेतु भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद 

दारा प्रायोलित/प्रतिनियुक्त समूहो का देश विशिष्ट अवसर, अवधि 

ओर कार्यक्रम के प्रकार का sta संलग्न विवरण-। म दिया 

गया है। 

(ग) एेसे अवसरो के लिए प्रायोजित,/प्रतिनियुक्त॒ किए गए 

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कलाकारे/समूहो कौ सूची संलग्न विवरण-॥ मे 

दिया गया है। 

(घ) ओर (ङ) जी, हां। Safe aa से देखा जा सकता 

है कि परिषद ने हमेशा ही इस as की पारंपरिक कला तथा सांस्कृतिक 

समूहो को शामिल करने का प्रयास किए है। 

(च) लागू नर्ही।



वि्वेरण-। 

बाहर जाने वाले सास्कृतिक शिष्टमंडल | 

1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक कार्यान्वयन fied 

क्र. देश जिनका दौरा समूह का नाम तारीखे दौरा का उदेश्य ` अभ्युक्तियां 
सं. किया गया । 

1 2 3 4 5 1 2 3 11. प 1 
oe 9 ० 

1. चीन सुश्री गीता. राधाकृष्ण, 5-8 अप्रैल, 2009 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 
महाराष्ट के नेतृत्व यें. 

9 सदस्यीय मोहनीयअद्रम 

मृत्य समूह 

2. तंजानिया सुश्री सुशीला मेहता, आन्ध्र 7 अप्रैल -6 मई, 2009 जिम्बाब्र॒वेः मे 1% er anita कला 
लेसोथो प्रदेश के नेतृत्व मेँ के महोत्सव मे भाग लेना ओर अन्य देशो में 
दक्षिण अफ्रीका नेतृत्व मै 5 सदस्यीय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 
जिम्बाब्वे भरतनाट्यम नृत्य समूह 
मोजाम्बिक 

3-5. रमोरीशस, (i) सदस्यीय कलारिपद्टू 7-20 अप्रैल, 2009 रीयूनियन दीप समूह मे तमिल नव ad 
समूह, दिल्ली 10 समारोह -के अवसर पर पए.आर.आर.सी-सी. 

| द्वारा आयोजित wees में भाग लेना ओर 
रियूनियन (ii) दो दस्तकार : दिल्ली 13-20 अप्रैल, 2009 मोगीशस में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना। 
द्रीपसमूह से एक मेहदी कलाकार, ओर 

एक साज सज्जा (रगोली, 

कोलम) कलाकार दिल्ली से 

रियूनियन (ii) कथकली मेकअप का 13-20 अप्रैल, 2009 
द्रीपसमूह प्रदर्शन करने वाला एक | 

कथक्रली कलाकार, केरल 
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10. 

1 1 + 

12. 

यू.एस.ए. ` 

नेपाल 

यूके. 

बंग्लादेश 

यू.एस.ए. 

उस्ताद अली अहमद हुसैन 

खान (शहनाई), पश्चिम 

ana को चार यात्र 

अनुदान 

श्री. कवरप्रीत सिंह, दिल्ली 

के . नेतृत्व में 13 सदस्यीय 

भागडा समूह 

श्री विनोद कुमार, दिल्ली 

के. नेतृत्व म 5 सदस्यीय 

गजल समूह 

सुश्री अदिति मंगलदास, दिल्लौ 

के नेतृत्व मे 13 सदस्यीय 

समकालीन नृत्यं समूह, 
46 दृष्टिकोण tz 

श्री -दीपक aa aad 

(तबला), पश्चिम ama को 

एक यात्रा अनुदान 

जानकौ सरकार, पश्चिम बंगाल 

के नेतृत्व मेँ 17 सदस्यीय 

आधुनिक नृत्य समूह 

‘stad fies’ 

दो सहयोगिर्यो के साथ मोम 

गांगुली (मोहनी अटरम) को 

तीन यात्रा अनुदान 

9 अगप्रेल-11 माई, 2009 

14 अप्रेल-4 मई, 2009 

18-20 अप्रैल, 2009 

20-23 अप्रैल, 2009 

25 अप्रैत- 7 जून, 2009 

27 से 30 अग्रैल,2009 । 

29 अप्रैल से 7 मई,2009 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

भारत कं राष्ट्रपति महोदय की स्येन 

यात्रा के अवसर सांस्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करना 

सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

“fava नृत्य दिवस" मे भाग लेना. 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना . 
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13-14. 

15. 

16. 

17. 

गुयाना, fefrers 

टोबेगो सूरीनाम 

वेनेज्वेला, यू.एस.ए. 

ae मार्टीन, 

अरूबा TTT, 

fefrers wa 

 टोबैगो कोलम्बिया 

` वेनेज्वेला, AWAY 

सेर we अरूना 

बगलादेश 

यु.के. 

दक्षिण कोरिया चीन 

9 सदस्यीय संयुक्ते समूह 

(i) सुश्री कुमुद दीवान, 
दिल्ली के नेतृत्व मे 4 

सदस्यीय लाइर क्लासिकल 

म्यूजिकल समूह 

(ii) सुश्री माहू शंकर, दिल्ली 

के नेतृत्व मे 5 सदस्यीय 

कथन समूह 

डा. पी. बद्योपाध्याय, 

पश्चिम बगाल क नेतृत्व 

मे 14 सदस्यीय अरोबिंदो 

अनुशीलन सोसायटी नृत्य 

समूह 

श्री कमार पाल राणा, 

गुजरात के नेतृत्व में 

“st वासुकी सांस्कृतिक 

aye" का 12 सदस्यीय 

गुजरानी लोक नृत्य समूह 

उत्तर पूर्वी आंचलिक सास्कृति 

केन्द्र ““शीर्लोग tar” 

ames से 22 सदस्यीय 

गायन समूह 

02 मई से 08 जून, 2009 

02 मई से 08 जून, 2009 

13-17 मई, 2009 

01-22 जून, 2009 

25 जून से 7 जुलाई 2009 

fefrers एवं Fat तथा सूरीनाम 

मे भारतीयों के आगमने दिवस 

ante के 17 वर्षगांठ मेँ 

भाग तेना ओर अन्य देशों में 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना . 

“सावित्री '' नृत्य नारिका प्रस्तुत 

करना 

Taran, नारिंघम तथा बेलफोड 

, मेला मे भाग तेना 

सांस्कृतिक कार्यक्रमं प्रस्तुत करना यह समूह दक्षिण कोरिया में 

संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार 

द्वारा प्रायोजित था। परिषद ने 

चीन मे सांस्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करने के लिए इस 

समूह को प्रायोजित किया 
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18-19. 

20. 

21. 

22-23. 

आस्दटिया' 

amar 

Eau. 

fam अफ्रीका 

जोन 

कलाकारों को 9 सदस्यीय 

अनुदान : 
(प) सुश्री ata जयश्री 

रामनाथ (कार्नेटिक गायन), 

तमिलनाड को 4 सदस्यीय 

यात्रा अनुदान 

4-टी.-एस. कृष्णा (कर्णाटक), 

तमिलनाडु को 4 सदस्यीय. 

` यात्रा अनुदान 

श्री दुर्जय भौमिक (तबला), 

दिल्ली कौ 1 यात्रा अनुदान 

विश्व भारती, पश्चिम बंगाल 

` गायन समूह को तीन यात्रा 

` अनुदान धि 

सुश्री श्रुति बदोपाध्याय, ` 

पश्चिम बगाले कं नेतृत्व 

म 6 सदस्यीय मणिपुरी 

नृत्य समूह 

9 सदस्यीय संयुक्त ` 

समूह : 

30 जून -03 . जुलाई, 2009 

2-12 जुलाई, .2009 

6-14 जुलाई, 2009 

15-21 जुलाई, 2009 

सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

Geant म भारतीय शास्त्रीय 
a 

संगी महोत्सव A भाग तेना 

केलीफोर्निया विश्वविद्यालय ane 

के निमंत्रण पर sm दि 

टेडिशनल दू दि कटम्पोरेरी'' 

नामक उत्तरी अमेरिकन बंगाली 

सम्मेलन मे भाग लेना 

म्राहम्सराडन मे राष्ट्रीय कला महोत्व 

भम भाग लेना 

जोंडन महोत्सव मे भाग लेना 

परिषद ने सांस्कृतिक कार्यक्रम ` 

प्रस्तुत करने के लिए स्येन 

मे aa जयश्री रामनाथ 

` समूह को प्रायोजित किया 

था। शेष पाच wei ने 

केवल after के लिए 

यात्रा अनुदान प्राप्त किया 

परिषद ने सैन प़्ासिस्को 
सेक्टर के लिए यात्रा 

अनुदान किया था तथा 

हाउस्टन में. सांस्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करने 

के. लिए प्रायोजित 

किया था 
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24. 

25. 

27. 

28. 

सीरिया 

fefrsrs एवं 

टोनैगो बार्बाडोस 

भूटान 

श्रीलंका 

चीन 

(i) सुश्री जयंती 

सुत्रामण्यम, तमिलनादु. के 

नेतृत्व Hs सदस्यीय 

भरतनास्यम नृत्य समूह 

(॥) सुश्री माला चंद्रशेखर, 

तमिलनाडु के नेतृत्व मेँ 4 

सदस्यीय बांसुरी वादक 

समूह 

श्री धाने खान लंगा, राजस्थान 

के नेतृत्वे मे 12 सदस्यीय 

राजस्थानी लोक नृत्य समूह 

सुश्री संगीता दास, ओडिशा 
के नेतृत्व मे 5 सदस्यीय 

ओडिसी नृत्य समूह 

सुश्री अदिति मंगलादास, 

दिल्ली के नेतृत्व F 13 

सदस्यीय नृत्य समूह 

श्री हरौ ओर सुश्री चेतना, 

कर्नाटक के नेतृत्व में 

6 सदस्यीय कत्थक नृत्य 

समूह 

श्री तरुण प्रधान, पश्चिम 

बगाल के नेतृत्व मे 14 

सदस्यीय साराभुजं समूह 

6-13 अगस्त, 2009 

7-20 अगस्त, 2009 

13-17 अगस्त, 2009 

13-21 अगस्त, 2009 

13-26 अगस्त, 2009 

बोसरा अतररष्टरीय महोत्सव 2009 

मे भाग लेना 

टिनिडाड एवं dah मे भारत के 

महोत्सवे भाग लेना ओर बार्बाडौस 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के 

अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत 

करना 

भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के 

अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत 

करना 

11व एशिया कला महोत्सव में 

भाग लेना 
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29. HTT ` देवारती मित्रा, पश्चिम 14-19 अगस्त, 2009 भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह 

बंगाल के नेतृत्व में के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम 

6 सदस्यीय रवीन्द्र . प्रस्तुतं करना 

संगीत समूह `` 

30. नेपाल श्री भजन सोपोरी, दिल्ली के  14-16 अगस्त, 2009 भारतं के स्वतत्रता दिवस समारोह के 

नेतृत्व मे 4 सदस्यीय संतूर अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत 

समूह करना 

31. ` मालदीव ` श्री के.एस. रमेश, कर्नाटक 17-20 अगस्त 2009 भारत के स्वरततरता दिवस समारोह के 

के नेतृत्व मे 11 सदस्यीय अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत 

जादू समूह करना oo 

32. मालदीव सुश्री शिल्पा उथप्पा, कर्नाटक 19-22 अगस्त 2009 भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के 

के नेतृत्व मेँ 5 संदुस्यीय ` अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत 

भरतनास्यम नृत्य. समूह करना 

33. fitters एवं Gath 4 सदस्यीय कवि समूह 22-28 अगस्त 2009 fefrers एवं टोवैगो मे भारत के 

महोत्सव मँ भाग लेना 

34. द्िनिडाड एवं टोबेगो सुश्री विद्या शाह, दिल्ली 22-30 अगस्त 2009 द्िनिडाड एवं dah मे भारत के ` 

के नेतृत्व मे 6 सदस्यीय महोत्सव मे भाग लेना 

भक्ति संगीत समूह 

35. बुल्गारिया श्री जोगिंदर एस gait, 24 अगस्त,-14 arora मेँ उत्व अंतर्राष्ट्रीय लोक 

मेसीडोनिया हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व सितम्बर 2009 कला महोत्सव (आई.एफ-एफः) 

} 412 सदस्यीय ^“ चुरेश्वर ओर ग्रीक मे थेसालोनकी अंतरराष्ट्रीय ग्रीक 

लोक नृत्य सास्कृतिक मंडल'' 

नृत्य समूह 

मेले मेँ भाग लेना 
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36. उजनेकिस्तान TR खान, राजस्थान के 24-31 अमंस्त, 2009 अत्र्रष्टीय संगीत महोत्सव ‘are 

नेतृत्व मे 8 सदस्यीय तरोनालारी'" मे भाग लेना 

राजस्थानीय लोग नृत्य 

समूह 

37. श्रीलंका तमिलनाडु से 12 सदस्यीय 3-10 सितम्बर, 2009 श्रीलंका के wey साक्षरता एवं 

करगम एवं wart लोक केला महोत्सव मे भाग लेना 

नृत्य समूहं 

38. जर्मनी सुश्री सोराजा on एवं 3-13 सितम्बर, 2009 डी-आई.जी. चेन दूर के लिए 
“श्री मिलन अधिकारी, 

पश्चिम बंगाल कै नेतृत्व 

मे 7 सदस्यीय भरतनास्यम 

नृत्य समूह ` | 

39. ग्रीक सुश्री आरुषी मुदगल, दिल्ली 4-14 सितम्बर, 2009 ग्रीक मे थेसोलिनिकी अंत्रष्ट्रीय 

Saga मे 5 सदस्यीय मेले मँ भाग लेना | 
ओडिसी नृत्य समूह 

40. दक्षिण अफ़रीका सुश्री दक्ष सेठ नृत्य कंपनी, 9-18 सितम्बर, 2009 साञ्ञा इतिहास महोत्व-2009 

केरल को 6 यात्रा अनुदान मे भाग लेना 

41-42. vara (i) ओरोविले फारण्डेशन, यूनेस्को A श्री अरविंद कौ 

पुदुचेरी का 4 सदस्यीय 

शुभादा संगीत समूह 

(ii) सुश्री रोजा खन्ना, 

तमिलनाडु के नेतृत्व F 

5 सदस्यीय भरटनाटरयम 

नृत्य समूह 

 14-18 सित्तम्बर, 2009 

प्रतिमा के अनावरण कै अवसर 

पर कार्यक्रम प्रस्तुत करना 
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43. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

जापान 

भूटान 

मोरीशस 

इटली 

दक्षिण कोरिया 

कत्थक केन्द्र दिल्ली से 15 

सदस्यीय कथक नृत्य समूह 

“qatar” 

सुश्री यौमाला नायक एवं 

हेमंत . कलिता, दिल्ली के 

नेतृत्व मे 6 सदस्यीय कत्थक 

नृत्य समूहं 

पंडित दूबे चोधरी, दिल्ली 

के नेतृत्व मे 5 सदस्यीय 

सितार वादक समूह 

सुश्री गुलाबी wu, राजस्थान 
के नेतृत्व मे 12 सदस्यीय 

राजस्थानी लोक नृत्य समूह 

अहमद eda एवं मोहम्मद .. 

हसेन, राजस्थान के नेतृत्व 

मे 6 सदस्यीय गजल समूह 

श्री नौरंग लाल, दिल्ली से 5 

सदस्यीय कंठयुतली नृत्य संमूह 

श्री जोयचंद्रन के नेतृत्व में 
अहाकलारी Fert फोर Fake 

के समकालीन नृत्य समूह को 

11 यात्रा का 50 प्रतिशत 

अनुदान 

15-24 सितम्बर, 2009 

17-30 सितम्बर, 2009 

24-27 सितम्बर, 2009 

29 सितम्बर 
9 अक्टूबर, 2009 

30 सितम्बर - 

5 अक्टूबर, 2009 

1-13 अक्दूलर, 2009 

5-8 अक्टूबर, 2009 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुतं करना 

रोकियों मे नए भारत्तीय सास्कृति 

SZ के उदघाटन के अवसर पर 

सास्कृतिके कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

ओर नमस्ते भारत महयत्सव ओर 

फुक्ओका एशियाई कला महोत्सव 

मे भाग लेना . 

टोकियो मेँ नए भारतीय सांस्कृतिक 

केन्द्र के उदघाटन के अवसर पर 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

gz thin दिवस समारोह में 

भाग लेना 

राष्ठीय ईद समारोह के अवसर पर 

` सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सियोल अंतरराष्ट्रीय मृत्य महोत्सव में 

भाग लेना 
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50. 

51. 

52. 

53. 

55. 

56. 

यमन कतर् 

sete 

मलेशिया 

सिंगापुर 

सीरिया 

न्यूजीलैंड 

दक्षिण अफ्रीका 

लेसोथो 

सिंगापुर लाओ 

पी-डी-आर. 

ताजिकिस्तान 

उजंबेकिस्तान 

सुश्री प्रतिष्ठा शर्मा, दिल्ली 

कं नेतृत्व मे 5 सदस्यीय 

कत्थक नृत्य समूह 

श्री dtd. धनंजय एवं 

भारतनास्यम नृत्य समूह 

को 8 यात्रा अनुदान 

श्री अदीप घोष, ort 

के नेतृत्व मेँ 2 सदस्यीय 

सितार वादक समूह 

श्री अमरदीप सिन्हा जेजे. 

जडेजा, गुजरात के मेतृत्व 

मे 12 सदस्यीय गुजराती 

लोक नृत्य समूह ‘dere 

लोक कला ae" 

श्री अश्वनी कुमार, दिल्ली 

के नेतृत्व मे we दटरनेशनल 

समूह का 11 सदस्यीय ase 

क्लासिकल समूह 

सुश्री जयं गणेश लोक कला, 

महाराष्ट के नेतृत्व मे 12 

सदस्यीय लवानी लोक नृत्य 

श्री गुलाम ate के नेतृत्व 

8 सदस्यीय कव्वाली समूह 

6-13 अक्टूबर, 2009 

7 अक्टूबर-10 नवम्बर, 

2009 

8-25 

8-26 

9-17 

RR, 

अक्टूबर, 

अक्टूबर, 

अक्टूबर, 

अक्टूबर, 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सीरिया सिल्क रोड महोत्सव में 

भाग लेना 

दिवाली समारोह मे भाग लेना 

दिवाली समारोह मे भाग लेना 

दिवाली समारोहं मे भाग लेना 

ताजिकिस्तान मे अतरष्टरीय महोत्व- 

सगोष्ठी “फलक '' मेँ भाग लेना 

ओर उजबेकिस्तान मे सांस्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

LL
8 

< 
{b
sk
 

(
i
k
)
 

PE
6L
 

‘I
nb
ia
ie
 

PL
 

५५६
 

५०५
७४ 

8॥
8



5 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

_ 63. 

आस्ट्रेलिया 

जापान 

दक्षिण कोरिया 

त्रिनीडाड एवं 

aan dz 

ade ग्रेनैडिनेस 

द्थोपिया 

wera 

नेपाल 

नाईजीरिया 

मेक्सिको 

10 सदस्यीय मणिपुरी ““जगोई 

meq", मणिपुर नृत्य समूह 

सुश्री मंजू हेमामालिनी, दिल्ली 

के नेतृत्व मे 5 सदस्यीय 

कुच्चीपुडी नृत्य समूह 

सुश्री मेहदीरत्ता, महाराष्ट 

के नेतृत्व मे 11 सदस्यीय 

रण पुहर लोग नृत्य समूह 

श्री अभिजीत dea, 

महाराष्ट कं नेतृत्वं में 

` 6 सदस्यीय फ्यूजन समूह 

शगुन Faqs, तमिलनादु 

के नेतृत्व मे गायन ग्रुप 

समूह को 5 यात्रा अनुदान. 

पंडित विश्वमोहन ve 

(fier), राजस्थान को 

एक यात्रा अनुदान 

सुश्री मनीष गुलयानी 

(Fears), राजस्थान को 

एक यात्रा अनुदान 

सुश्री गीतांजलि शर्मा, के 
नेतृत्व मे उत्तर प्रदेश से 

10 सदस्यीय लोक नृत्य 

समूह 

9-19 अक्टूबर, 2009 

9-29 अक्टूबर, 2009 

13-30 अक्टूबर, 2009 

16-21 अक्टूबर, 2009 

17-19 अक्टूबर, 2009 

20-23 अक्टूबर, 2009 

3-9 नवम्बर, 2009 

4-10 नवम्बर्, 2009 

दिवाली समारोह A भाग लेना 

दिवाली के अवसर पर सास्कृति 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

दिवाली समारोह मेँ भाग लेना 

दिवाली उत्सव मे भाग लेना 

त्यागराज उत्वस में भाग लेना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

gor अंतरराष्ट्रीय नृत्य महोत्सव 

2009 मेँ भाग लेना. 

नाओ डे चीन महोत्सव में 
भाग लेना 
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65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

इटली 

बग्लादेश 

इजरायल 

इजराइल तुर्की 

श्रीलंका 

इशिरा पारिख एवं श्री मौल्क 

शाह, दिल्ली के नेतृत्वे में 

"*अनार्ट'' का 12 सदस्यीय 

समकालीन समूह 

श्री सोमेश्वर aa, असम F 

नेतृत्व मे tart गोगोई far 

दल का 10 सदस्यीय बिहू 

नृत्य समूह 

श्री सोमेश्वर qa, असमं के 

नेतृत्व में 4 सदस्यीय वायलिन 

वादक समूह 

सुश्री अनुराधा कपूर, नई 

दिल्ली के नेतृत्व यें 

एन.एस.डी. से 16 सदस्यीय 

ˆ“ विवादी '' धिएटर समूह 

सुश्री सुधा रधुनाथ, तमिलनाडु 

के नेतृत्व मे कारनेटिक 

गायन समूह 

सुश्री waist Fae बहेरा, 

दिल्ली के नेतृत्व मेँ 5 

सदस्यीय ओडिशा नृत्य 

समूह 

श्री मधु गोपीनाथ एवं 

वाक्कोम सजीव, केरल 

के नेतृत्व मे 10 सदस्यीय 

समकालीन नृत्य "' समुद्र '' 

समूह 

9-26 नवम्बर 2009 . 

10-13 नवम्बर्, 

12-15 TARR, 

13-19 नवम्बर्, 

16-20 नवम्बर्, 

20 नवम्बर-1 

दिसम्बर, 2009 

21-25 नवम्बर्, 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

कैरो अतररष्टीय फिल्म महोत्सव में 

भाग लेना तथा cif एवं माल्रा 

म सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

भारत-कबमोडिया व्यापार एवं निवेश 

व्यवसाय मंच मे भाग लेना 

“gar . डाल afer’ महोत्सव 

मे भाग लेना 

अंतरराष्ट्रीय yeaa रंगमंच महोत्सव 

‘say श्रो न्यू आईज'' मे aA 

गैत्रियल बोकमिन' नामक नाटक का 

Tat करना 

AAS. महोदत्व में भाग लेना 

इजराइल मेँ fey विश्वविद्यालय 

द्वारं आयोजित कार्यक्रमो मे भाग 

लेना तथा gal मे सांस्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

तीसरे साकं विजनेस लीडर्सं 

कक्लेव (एस.बी.एल.सी.) में 

सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 
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72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

28. 

यू-एस.र 

कोलम्बिया 

त्रिनिडाड wes 

aan 
बार्बाडोस 

यु.एस्. 

कनाडा 

ae ofan 

नैपाल 

म्यांमार 

यू-एस.ए. 

श्री भाष्कर कोणगा, कामथ ` 

(कर्णाटक), के नेतृत्व में 

सुश्री मंजिरी Herat 

(हिदुस्तानी गायन), 

महाराष्ट को तीन यात्रा 

अनुदान 

सुश्री शाति हीरानंद, दिल्ली 

के नेतृत्व मे 5 सदस्यीय 

हिदुस्तानी गायन समूह 

सुश्री प्रिया वेंकटरमन, दिल्ली 
के नेतृत्व मे 5 सदस्यीय 

भरतनास्यम नृत्य समूह 

सुश्री आलोक पर्वं कानुगो, 

पश्चिम बंगाल के नेतृत्वं में 

7 सदस्यीय ओडिसी Rie 

नृत्यालय'* नृत्य समूह 

निजामी खुसरो ay के नेतृत्व 

मे 8 सदस्यीय कव्वाली समूहं 

सुश्री सुजता महापात्रा के 

नेतृत्व मे 5 सदस्यीय 

ओडिशी नृत्य समूह 

1-8 दिसम्बर, 2009 

3-9 दिसम्बर, 2009 

9 

3-13 दिसम्बर, 2009 

25 नवम्बर-17 

दिसम्बर, 2009 

7-14 दिसम्बर, 2009 

7-15 दिसम्बर, 2009 

9-14 fea, 2009 

महामहिम नरेश के जन्म दिवस 

समारोह मे stata संस्कृति 

महोत्सव मे भाग लेना 

विश्व धर्मं संसद, मेल बर्न | में 

ura का प्रतिनिधित्व करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

“aa का महोत्सव'' मे भाग लेना 

सांस्कृतिक कार्यक्रमं प्रस्तुत करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

“"ठरस'' महोत्सव के दौरान कार्यक्रम 

प्रस्तुत करना 
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79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

85. 

मोरीशस 

अल्जीरिया 

ग्रीक 

` वियतनाम 

मेक्सिको 

बेलिजे 

ग्ठाटेमाला 

दक्षिण अफ़़ोका 

भूटान 

भून्टशिलिंग 

सुश्री शैला हततांगदी गुलबादी 

क्वार्टेट को सात यात्रा 

अनुदान 

श्री प्रकाश वर्मा, राजस्थान 

के नेतृत्व मे 12 सदस्यीय. 

“dh काला मदिर'' राजस्थानी 

लोक नृत्य समूह 

सुश्री यशोदा सी. राव के 

नेतृत्व मे 5 सदस्यीय 

Heys! नृत्य समूह 

श्री नरेश कुमारं के नेतृत्व 

मे एक आधुनिक नृत्य 

समूह 

सुश्री कुम कुम धर के 

नेतृत्व मे 5 सदस्यीय ` 

कत्थक नृत्य समूह 

श्री ar fra के नेतृत्व 

मे 6 सदस्यीय aa 

नृत्य समूह 

सुश्री भानु SH, असम के 

नेतृत्व मे 14 सदस्यीय fag 

नृत्य समूह 

13-19 दिसम्बर, 2009 

17-22 दिसम्बर, 2009 

20 दिसम्बर, 2009-10 

जनवरी, 2010 

30 दिसम्बर, 

2009-5 जनवरी, 2010 

14-28 जनवरी, 2010 

23-30 जनवरी, 2010 

23-29 जनवरी, 2010 

मोरीशस के राष्ट्रपिता तथा मारीशस 

के पहले प्रधानमत्री के 24वे स्मरण 

दिवसं मे भाग लेना 

रेगिस्तानी लोगो का चौथा महोत्सव 

बोलोस अंतरराष्ट्रीय महत्वं में 

भाग लेना 

डा लैर पुष्प महोत्सवे मे भाग लेना 

भारत कै गणतत्र दिवस के अवसर 

पर॒ सस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

भारत के गणतंत्र दिवस क अवसर 

पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर 

पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

25-29 जनवरी, 

HUTS, 
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86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

श्रीलंका 

चीन 

मलेशिया 

अफगानिस्तान 

सीरिया 

श्री एम. श्रीधर एवं 

सुश्री अनुराध श्रीधर के 

नेतृत्व मे 5 सदस्यीय 

भरतनास्यम नृत्य समूह 

सुश्री रश्मि विद्यालिंगम के 

नेतृत्व मँ तीन सदस्यीय 

कुच्चीपुडी नृत्य समूह 

तथा सुश्री रागिनी कृष्णनं 

के Aga में तीन सदस्यीय 

भरनास्यम नृत्य समूहं 

सुश्री गीता wea के नेतृत्व 

मे 8 सदस्यीय भरतनास्यम 

नृत्य समूह 

श्री जयराम राव तथा सुश्री 

dard राव, नई दिल्ली a 

नेतृत्व मेँ 7 सदस्यीय कुच्चीपुडी 

नृत्य समूह 

श्री अलाउद्दीन खान, नई 

दिल्ली के नेतृत्व मे 3 

सदस्यीय यसराज समूह 

श्री जसविंदर सिंह पारस, 

दिल्ली के नेतृत्व मे 15. 

सदस्यीय आधुनिक '*जसविदर 

पारस '' (बोँलीवुड) नृत्यं समूह 

24 जनवरी-2 -फरवरी, 

2010 

25-30 जनवरी, 2010 

3-14 फरवरी, 2010 

8-12 फरवरी, 2019 

16-26 फरवरी, 2010 

21 फरवरी,-6 मार्च, 

` 2010 

भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर 

पर॒ सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर . 

पर सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

` भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर 

पर॒ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

मलेशिया मे नए भारतीय सांस्कृतिक ` 

Sq के उद्धान के अवसर पर 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

amiss छात्र दिवस के अवसर 

पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

अतराष्ट् छत्र दिवस के अवसर 

पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 
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अनुदान 

1 2 3 4 5 6 

92. ओमान श्री दिनेशं सेन के नेतृत्व 23 फरवरी ,-1 Tra दिवस समारोह के अवसर 

मे 12 सदस्यीय हिमाचल माच, 2010 पर सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

लोक नृत्य समूह "सूत्रधार 

कला संगम'' 

93. ट्निडाड एवं श्रौ मुरारी लाल शर्मा, 26 फरवरी,- 20 त्रिनिडाड मे हेली महोत्सव तथा 

aati उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में मार्च, 2010 मोटसेराट मे ies दिवस समारोह 
10 सदस्यीय चारकुला मे भाग लेना 

नृत्य समूह 

94. arefern केरल कलामंडलम का 14 2-12 मार्च, 2010 एडिलेड मेँ वोमा दशक महोत्वस मोहिदर दिल्लों 

सदस्यीय कथकली समूह तथा मटसेरार में Yen दिवस “aetna” 
(यात्रा अनुदान) समारोह मे भाग लेना 

हतदज) 

95. बंग्लादेश सुश्री मंजरी चतुर्वेदी उत्तर 10-20 मार्च, 2010 आई-सी-सीः के उद्धाटन के अवसर पर 

प्रदेश के नेतृत्व मे 8 सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सदस्यीय aH केत्थक समूह 

96. WI सुश्री कौशिक grad 10 मार्च,-1 अप्रैल, 2010 सास्कृिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

(तबला) एवं उनके सहयोगी 

श्री राजनारायण भद्राचार्य, 

पश्चिम ame को दो यात्रा 

अनुदान 

97. TI सुश्री क्षेमवती कला मंडलम 12 मार्च-3 अप्रैल, “afer डि इमैजनेरे '' नामक महोत्सव 

(मोहिनीअदटरम) को 5 यात्रा 2010 के 14g संस्करण मे भाग लेना 
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नृत्य समूह * मेइतेई परंपरागत 
नृत्य ११ 

98. सर्बिया क्रोएशिया सुश्री ममता शंकर, पश्चिम 16 मार्च-2 अप्रैल, en पर एक समम्मेलन के अवसर 

स्लोबेनिया हंगरी बंगाल के नेतृत्व मे 12 2010 पर स्लोवेनिया म सास्कृतिके कार्यक्रम 

सदस्यीय आधुनिक समकालीन प्रस्तुत करना 

नृत्य समूह “ममता शंकार sce” 

99. नेपाल श्री वी, उन्नीकृष्णन के ` 19-26 मार्च, 2010 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

| नेतृत्व मे अतराष्टरीय 

कथकली be से 8. 

सदस्यीय कथकली नृत्य 

समूह | 

100. पांस श्री दीपक महाराज, नई 24 मार्च-9 aa, 2010 सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

दिल्ली के नेतृत्व में 

6 सदस्यीय कत्यक नृत्य 

समूह | 

बाहर जाने वाले सास्कृतिक शिष्टमंडल 

अप्रैल, 2010- मार्च, 2011 

क्र. देश जिनका दौरा समूह का नाम तारीख दौरा का उदेश्य अभ्युक्तियां 

सं. किया गया 

2 3 4 5 6 

रियूनियन सुश्री इंदिरा देवी, मणिपुर के 4-19 अप्रेल, 2010 रियूनियन द्वीपसमूह मे तमिल नवे 

द्विपसमूह नेतृत्व मे 10 सदस्यीय मणिपुरी वर्षं समारोह मेँ भाग लेना 
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4.08.4. 

सिंगापुर 

मलेशिया 

कम्बोडिया 

जिम्बान्वे दक्षिण 

अफ्रीका 

जर्मनी 

प्रो-टी.आर. सुत्रामण्यम ओर 

ot. राधां वैकरचलम 

(कर्णाटिक गायन्), तमिलनाडु 

दो यात्रां अनुदानं 

सुश्री ata कौर, पंजाब के 

नेतृत्व मे “* अमृतसर नाटक 

कला केन्द्र" का 10 सदस्यीय. 

पंजाबी रंगमच समूह 

श्री दरविंदर सिंह, पंजाब के 

नेतृत्व म 14 सदस्यीय भागडा 

गिद्धा समूह apt कल्चरल 

we युथ'' 

सुश्री रीना tat, मणिपुर के 

नेतृत्व मे 6 सदस्यीय 

मणिपुरी नृत्य समूह 

श्री भोये शिवाजी कपरूभाई, 

गुजरत के नेतृत्व मे 12 

सदस्यीय गुजराती लोक नृत्य 

समूह ` "* युवक मंडल गधावी '* 

बंगलोर म्यूजिक स्कूल, 

कर्णाटक से बाल समूह को 

14 यात्रा अनुदान ` 

14 यात्रा अनुदान 

14 अग्रैल,-29 जुन, 2010 

22-24 अप्रैल, 2010 

22-26 अप्रैल, 2010 

24 अप्रैल,-1 मई, 2010 

25 अप्रैल, 9 मई, 2010 

1-10 FS, 2010 

` जी.एन. बालसुज्रामण्यम (जी.एन.बी.) 

वैश्विक शताब्दि समारोह के अवस् 

पर सस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

वैशाखी मेला मे भाग लेना 

वैशाखी समारोह मे भाग लेना 

सि.एम. रीप, कबोडिया मे “aaa 

आफ सिविलादजेशन '" के अवसर 

पर सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत AAT 

जिम्बावे मे em sata कला 

महोत्सव (एच.आई-एस.ए.) पँ भाग 

लेना तथा दक्षिण ante मँ 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुते करना 

चिल्ट्ेन arn फेस्टिवल में 

भागं लेना 
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10." 

11. 

12. 

13. 

इटली तुर्क 

fefists एवं 

टोबेगो सूरीनाम 

म्यांमार 

जीपानि 

श्री was रहा, पश्चिम 

बंगाल के नेतृत्व मे 14 

सदस्यीय रवीन्द्र संगीत 

समूह ` 

श्री हरि मोहन श्रीवास्तव, 

उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 

बांसुरी वादन समूह 

सुश्री गंगाबाई कामद राजस्थान 

के नेतृत्व यँ 10 सदस्यीय 

राजस्थानी लोक कला समूह ` 

श्री माओसुबोग, नागलैड के 

नेतृत्वे मे पांच सदस्यीय 

म्यूजिकल SS समूह ` 

""एवियोजेनेसिसं म्यूजिक 

as" 

श्री कलाकृष्णन, BM प्रदेश 

के नेतृत्व मँ 5 सदस्यीय 

कुचीपुडी नृत्य समूह 

श्री WA खान मंगानेर, 

राजस्थान क नेतृत्व A 10 

सदस्यीय राजस्थानी लोक 
संगीत समूह “ee रंग 

परिषद!" 

10-15 Fs, 2010 

12-20 मई, 2010 

2548-8 FA, 2010 

27-31 मई, 2010 

` 28 28-10 

जुन, 2010 

2-21 जून, 2010 

“aq एज इन मोशन : दि एशियन 

वोएज ath रवीन्द्र नाथ dir” 

नामक सम्मेलन के दौरान सस्कृति, 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

इटली कौं zat अतराष्टरीय प्रस्तक 

मेला के दौरान कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

ओर तुर्की ये सांस्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करना 

भारतीय आगमन दिवस के अवसर 

पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

राष्ट्रीय रंगमंच, रगून मेँ तथा राष्ट्रीय ` 
रंगमंच wer मे सांस्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करना | 

वेदांत सोसायटी के स्वर्णं जयती समारोह 

के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत 

करना | 

yea मेला, ब्रेडफोडं मेला ओर ग्लासगो 

मेला मे भाग लेना 
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

साद्प्रस 

मलेशिया 

इटली 

मलेशिया 

कांगो 

किंगशाशा 

सुश्री अरुन्धती wa, ura 

aa के नेतृत्व Fs 

सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह 

सुश्री सुकन्या रामगोपाल 

(ताल वाद्य काचैरी के 

साथ घाटम), कर्णाटक 

के नेतृत्व मे 5 सदस्यीय 

महिला ताल वाद्य काचेरी 

समूह 

सुश्री उर्मिला सत्यनारायण, 

तमिलनाडु के नेतृत्व मे 

5 सदस्यीय भारतनास्यम 

समूह 

श्री सय्यद Pearse पाशी, 

नई दिल्ली के नेतृत्व मे 

9 सदस्यीय भादतनाटेयम 

समूह 

सुश्री शुभ्रा भारद्वाज के नेतृत्व 

मे 17 सदस्यीय बालीवुड 

समूह 

श्री अशोक शर्मा, राजस्थान 

के नेतृत्व मे 12 सदस्यीय 

qn. लोक कला समूह 

“ga लोके कला मंच ओर 

ओर जागृति मण्डल!" 

5-13 जून, 2010 

6-11 जून, 2010 

10-14 जून, 

10-20 जून, 

11-17 जून, 

22-28 जून, 

2010 

2010 

2010 

2010 

ट्य महोत्सव मे भाग लेना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

भारतनास्यम के दूसरे महोत्व म भाग 

तेना तथा व्याख्यान एवं कार्यशाला 

का संचालन करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

aie वैटन शली के दौरान 

कार्यफ़्रम प्रस्तुत करना 

किगशासा की स्वतंत्रता की 50वीं 

वर्षगांठ के अवसर पर सास्कृति 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

चीन मे भारत 

महोत्सव से विपथन 
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20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

यू-एस.एः 

इटली यूके. 

दक्षिण अफ्रीका 

रूस 

नावं 

ओमान दोहा 

U3. 

(दुबई, अबुधानी) 

सुश्री श्रेयसी मित्रा (रबीन्द्र 

संगीत), पश्चिम बंगाल ` 

तीन यात्रा अनुदान 

श्री रेगपुथाली, रघुनंनदन, 

कर्णाटकं एकं यात्रा अनुदान 

सुश्री इलेना faeritae, 

ओडिशा से नेतृत्व मे 8 

सदस्यीय ओडिसी नृत्य 

समूहं 

श्री गुलाम सबीर एवं 

श्री गुलाम वारिस, दिल्ली 

के नेतृत्व मे 8 सदस्यीय 

कव्वाली समूह 

सुश्री अनरूपा रोय, महाराष्ट 

के नेतृत्व मे 9 सदस्यीय 
कटठपुतली AAS 

सुश्री ज्योत्सना शौरी 

(भारतनास्यम), नई दिल्ली 

को 4 यात्रा अनुदान 

4 यात्रा अनुदानं 

सुश्री चरनजीत सोनी एवं 

फरीद अहमद खान, नई 

दिल्ली के नेतृत्व मे 6 

सदस्यीय संयुक्त संगीत 

समूह 

26 जून-8 जुलाई, 2010 

28 जून-20 जुलाई, 2010 

30 जून-16 जुलाई, 2010 

1-20 जुलाई, 2010 

2-20 जुलाई, 2010 

8-11 जुलाई, 2010 

10-25 जुलाई, 2010 

- सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

नाविक विश्व प्रथम ae शिखर 

aon. मे कार्यक्रम 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

साबेरी sd महोत्सव मे भाग लेना 

कटपुतली ana wed satis 

इको-अथटिकं महोत्सव “Pe छायायन 

मे भाग लेना 

नार्वे HWS नृत्य एवं संगीत महोत्सव 

मे भाग लेना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 
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27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

वियतनाम 

areas 

उजनेकिस्तान 

कनाडा 

पोरिशस 

इजरायल 

मालदीव 

श्री अस्नांगशू चौधरी, दिल्ली 

सदस्यीय फ्यूजन बेड ,/हिदुस्तानी 

वाद्य यंत्र समूह “इम्पत्स' 

श्री मोदानीदानूर संजीव पुजारी, 

कर्णारकं के नेतृत्वे मे 12 

सदस्यीय यक्षगान समूह 

"संजीव qaqa" 

श्री सुरजन दास, कुलपति, 

कोलकाता विश्वविद्यालय, 

पश्चिम बगाले 

श्री कादरी गोपाल नाथ 

(सैक्सोफोन), चेन्नई 5 

यात्रा अनुदानं 

श्री जौहर अली, नई दिल्ली 

कं नेतृत्व मे 7 सदस्यीय 

फ्यूजन समूह "* सरगम" 

श्री राज कमार YE, नई 

दिल्ली के नेतृत्व F 6 

सदस्यीय कठपुतली समूह 

श्री मृथूकाड, केरल का 15 

सदस्यीय जानू समूह 

21-26 जुलाई, 2010 

22-28 जुलाई, 2010 

25-30 जुलाई, 2010 

28 जुलाई-3 अगस्त्, 2010 

28 जुलाई,- 

4 अगस्त, 2010 

1-9 अगस्त, 2010 

2-6 अगस्त, 2010 

हो ची fire शहर मे बीच महोत्सव 

मे भाग लेना 

विश्व संस्कृति महोत्सव ( एफ.उन्लयू.सी. ) 

मे भाग लेना 

उजबेकिस्तान A “भारत का ag" 

के अगण के रूप मे भारत - 

aaa भैत्री पर व्याख्यान देना 

git विद्या भारती फाउंडेशन द्वार ` 

आयोजित एख.बी.वी-एफ.के. te 

कसीक्रेशन (कुबाभिषेखम) के दौरान 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

नवल बैरल ath te te की 

द्विशताब्दी के अवसर पर सांस्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

35वां अतर्रष्टीय कला wa शिल्प 

मेला-20190 में भाग लेना 

भारत-मालदीव मैत्री माह सपारोह के 

अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुतं 

करना 
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35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

भूटान 

श्रीलंका 

Bacay 

कनाडा 

तुकमेनिस्तान 

ग्रीक 

fax 

श्री संदीप कमार खीवा, 

पंजान भें नेतृत्व मे 12 

सदस्यीय भागडा समूह 

st सुजात et खान, | 

दिल्ली के नेतृत्व Fs 

सदस्यीय सितार समूह 

सुश्री wit विश्वास, 

पश्चिम बगाल के नेतृत्व 

मे 8 सदस्यीय ओडिसी 

नृत्य समूहं 

गुरु राधामोहन, दिल्ली के 

नेतृत्व मेँ 8 सदस्यीय 

कथकली समूह 

श्री अश्वनी कुमार, दिल्ली 

के नेतृत्व मे 11 सदस्यीय 

पंजाबी समूह ““फील्स इटर- 

नेशनल'' समूह | 

श्री डी बालाराम रेडी, 

ओडिशा के नेतृत्व मे 10 

सदस्यीय ओडिसी लोक 

कला समूह 

श्री मोहम्मद रफीक लागा, 

दिल्ली के नेतृत्व मे 8. 

सदस्यीय ओडिसी लोक 

कला समूह 

5-9 अगस्त्, 2010 

13-16 

13-21 

14-22 

14-22 

20-30 

अगस्त, 

अगस्त, 

अगस्त, 

अगस्त, 

अगस्त, 

2010 

2010 

2010 

2010 

2010 

23 aT - 5 

2010 

सलालाह, ओमान मे खरीफ महोत्सव 

मे भाग लेना 

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

awa, मे ““ईरेजिंग az फेस्टिबिल 

आफ इण्डियन डांस 2010" मँ भाग 

लेना ओर कनाडा मे सांस्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना | 

“ornare 2010" मरहोत्सव-संगीत, 

गायन एवं नृत्य के महोत्सव में 

भाग लेना 

apa के 48वे अतररष्ट्रीय 

लोक कला महोत्सव मेँ 

भाग लेना 

सुफी सम्मा महोत्सव मे भाग लेना 
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41. 

42. 

43. 

45. 

46. 

47. - 

दक्षिण अफ्रीका 

दक्षिण «ante 

आस्ट्रेलिया 

यू-एस.ष. 

यू.एस-ए. 

मालदीव 

सुश्री मैत्रेयी पहाड़ी, दिल्ली 

के नेतृत्व मे 20 सदस्यीय 

लोक कला समूह 

मोहिनीअटूम संस्था केन्द्र, 

नई दिल्ली से 18 सदस्यीय 

मोहिनीञटुम नृत्य समूह 

प्रो. टी.एन. Fo, तमिलनाडु 

के नेतृत्व मे 5 सदस्यीय 

कर्णाटक वायलिन समूह 

श्री उदय भालवालकर 

(Ye), महाराष्ट 

2 यात्रा अनुदान 

सुश्री लुशिन दुबे (रगमच)., 

नई दिल्ली, 5 यात्रा 

अनुदान 

श्री सुरद सागर एण्ड पार्टी, 

पंजाब के नेतृत्व मे 14 

सदस्यीय पजाबी लोक नृत्य 

समूह 

श्री कलामंडल गोपी, केरल 

के नेतृत्व मे कथकली समूह 

5 यात्रा अनुमादन 

28 अगस्त, 3 

सितम्बर, 2010 

6-20 सित्तम्बर, 2010 

9 सितम्नर,-5 

अक्तूबर, 2010 

9 सितम्बर-9 

नवम्बर् 

10 सितम्बर-13 

अक्टूबर, 2011 

15-20 सितम्बर, 2010 

15 सितम्बर - 3 

दिसम्बर, 2010 

इण्डिया शो मे भाग लेना 

ae इतिहास महोत्सव 2010 के 

दौरान अपने प्रोडक्शन “' स्वाम लेक!" 

को प्रस्तुत करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

संगीतमय नारक सलाम इण्डिया! 

का Wa 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

ah. मे सास्कृतिक कार्यक्रमं प्रस्तुत 

करना ओर कार्याशालाओं का संचालन 

करना 
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48. बंग्लादेश । सुश्री निवेदिता पार्थसारथी, 15-24 सितम्बर, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुते करना 

तमिलनादु के नेतृत्वे 4 2010 

पांच सदस्यय भरतनास्यम 

नृत्य समूह । 

49-51. कतर (i) श्रीमत्ती गोवर्धन कमारी 25 सितम्नर-5 दोहा मे भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव 

मस्कट राजस्थान कं Aa मे दो अक्टूबर, 2010 मे भाग लेना 

यू-ए.ई(अनुधाबी) सदस्यीय राजस्थानी नृत्य 
` समूह । | 

कतर Ci) निजामी बंधुओ 25 सिततम्बर-8 

मस्कट ` (श्री चांद निजामी), नई अक्टूबर, 2010 

यू-ए.ई.(अनुधाबी ) दिल्ली का. 8 सदस्यीय 

Had कव्वाली समूह 

कतर (li) सुश्री रेखा मेहर, 25-29 सितम्बर, 

नई दिल्ली के नेतृत्व में 2010 ॥ 

7 सदस्यीय कत्थक नृत्य 

समूहं 

52-54. मिस्त्र (i) श्री रितेश GA सहाय, 26 सितम्बर- 4 मिस्र मे भारत सप्ताह मेँ भाग 

| उत्तर प्रदेश के नेतृत्व म 5 अक्टूबर, 2010 लेना । 

सदस्यीय तलाशी म्युजिकल 

बैड 

(ii) श्री अमरजीत सिंह, मणिपुर ` 

के नेतृत्व मे 14 सदस्यीय मणिपुरी 

नृत्य समूह ^“रंग॒निकेतन'' 

(ii) श्री जे.सी. जडेजा, गुजरात , 

के नेतृत्व 4 12 सदस्यीय 

गुजराती लोक नृत्य समूह 

“a लोक कला केन्द्र" 

4
.
 

ZL
OZ
 
>
+
 

5 
BL

E 
(
6
2
1
 

8
7
8



5 

56. 

57. 

भूटान 

दक्षिण 

THAT 

3 4 

पडित्त बिरजू महराज, नई 28 सितम्बर- 18 

दिल्ली के नेतृत्व A 21 अक्टूबर, 2010 

सदस्यीय बैलेट समूह जिसमें 

निम्नलिखित शामिल थः 

(i) सुश्री दीपिका रेडी के 

के नेतृत्व मे तीन सदस्यीय 

क्च्चीपुडी नृत्य समूह ` 

(ii) 3-सुश्री प्रिया. वकर 

रमन के नेतृत्व मे तीन 

सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह 

(ii) सुश्री पार्वती दत्त के 

नेतृत्व मे तीन सदस्यीय ओडिसी 

नृत्य समूह 

(iv) सुश्री wife aa के 

नेतृत्व मे 4 सदस्यीय कथक 

नृत्य समूह 

(४) सुश्री लिंबावती देवी के 

नेतृत्व मे तीन सदस्यीय मणिपुरी 

नृत्य समूह 

श्री अभिजीत पोहंकर, महाराष्ट 29 सितम्बर-6 

के नेतृत्व मे 6 सदस्यीय अक्टूबर, 2010 

फ्यूजन समूह 

सुश्री चेतना जलान, पश्चिम 30 सितम्बर - 5 

बगाल के नेतृत्व में 10 अक्टूबर, 2010 

सदस्यीय समकालीन नृत्य 

समूह ` पदारिक'' 

amas F128 अंतरष्टीय नृत्य एवं 

संगीत महोत्सव ये भाग लेना ओर 

दक्षिण कोरिया में ज्योजू इंटरनेशनल 

सोरी फेस्टिवल कौ 10र्बी वर्षगांठ 

मे भाग लेना 

wee रेजिंग डे समारोह में 

भाग लेना , 

डरबन मे चौथे aie पी.बी.डी. 

सम्मेलन मे भाग तेना 
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दिल्ली के नेतृत्व में 

3 4 5 

58... ` ASU, श्री सदनम हरि कुमार 30 सितम्बर - भारतीय शास्त्रीय नृत्य के महोत्सव 

- ) वसंतम, केरलं के नेतृत्व 8 अक्टूबर, 2010 ""टेडिशंस gee" मे भाग लेना 

मे कथकली नृत्य समूह | | 

“*सतविकम कला Wer” 

7 यात्रा अनुदानं 

- 59. वियतनाम. ` श्री गोपा कुमार Aa, 1-17 अक्टूबर, 2010 नैन fim अतर्रष्टरीय लोक कला 

`. तावान केरल के नेतृत्व मे 8 महोत्सव मे भाग लेना 

सदस्यीय कलारीपयट्ट् समूह .. | 

aida. कलारी नाडा 

was कालीकट'' 

60. नेपाल ` ` श्री प्रहलाद ब्रह्मचारी, परशिचिम 2-6 अक्टूबर 2010 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

| बंगाल के नेतृत्व में 5 | 

सदस्यीय बौल समूह 

` 61-62. PS (i) श्री गाजी खान, राजस्थान 13 अक्टूबर - दिवाली के अवसर पर कार्यक्रम 

कै नेतृत्व मे 12 सदस्यीय 3 मवम्बर, 2010 प्रस्तुतं करना 

राजस्थानी समूह | 

(i) श्री उदय जादूगर, कर्णाटक ` 

के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जादू 

समूह | , ` 

63. कन्या, दक्षिण श्री उमाकांत सिंह नामेराकपम, 13 अक्टूबर - ` सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

| अप़़ीका मणिपुर के नेतृत्व मेँ 12 1 नवम्बर, 2010 

| सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह 
"एन. बोहनंबी "" 

64. © नार्वे सुश्री रुविमणी aes, नई ` 15-23 अक्टूबर, 2010 “'नेशनल नार्वेजियन ओपेरा एण्ड 

aac" कार्यक्रम में भाग तेना ` 

भरतनास्यम नृत्य समूह 
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65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

दुबई 

सीरिया 

ट्निडाड एवं | 

टोबैगो 

उजनेकिस्तान 

रूस 

मैक्सिको 

आस्ट्रेलिया 

श्री नील रजन मुखर्जी, 

नई दिल्ली के नेतृत्व में 

3 सदस्यीय हिन्दुस्तानी 

गायन समूह ‘sre’ 

3 यात्रा अनुदान 

श्री हरीश गंगानी, नई 

दिल्ली के नेतृत्व मेँ 6 

सदस्यीय कलत्थक नृत्य 

समूह 

श्री शहादत हुसैन, उत्तर 

प्रदेश के नेतृत्व मेँ 7 

सदस्यीय कव्वाली समूह 

श्री arma शाबरी तथा 

श्री हाशिम शाबरी, महाराष्ट 

के नेतृत्व मेँ 8 सदस्यीय 

कव्वाली समूह 

सुश्री मगला भट, अग्र 

प्रदेश के नेतृत्व मेँ 7 

सदस्यीय कलत्थक नृत्य 

समूह 

श्री रहमत खान लागा, नई 

दिल्ली का 15 सदस्यीय 

कत्थके नृत्य समूह 

13-17 

 17-22 

19-28 

19-25 

अक्टूबर, 2010 

अक्टूबर, 2010 

अक्टूबर, 2010 

अक्टूबर, 2010 

20 अक्टूबर ~ 5 

नवम्बर्, 2010 

27 अक्टूबर-13 

नवम्बर्, 2010 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सीरिया में पालपिरा महोत्सव में 

भाग लेना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

उजबेकिस्तान मे "भारत का वर्ष" 

के अंग के रूप मे सांस्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सेरर्वैटिनो महोत्सव ओ ला नाओ 

महोत्सव मँ भाग लेना 

दिवाली के अवसर पर सांस्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 
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71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

इटली 

ferrets एवं 

टोबैगो 

सूरीनाम 

यू.एस.ए- 

क्यूबा सेट 

डोमिनिगो 

रूस 

इथोपिया, दक्षिण 

अप़ीका 

चीन 

सुश्री सर्वपल्ली माधवीमाला, 

ary प्रदेश के नेतृत्व में 

5 सदस्यीय क्ुच्चीपुडी 

द्वीप समूह 

श्री जोरावर सिंह जादव, 

गुजरात के नेतृत्व में 

12 सदस्यीय भावी 

बहुरूपी एवं एक्रोबेटिक 

समूह | 

श्री रमेशन मारक्कर 

वल्लापील, केरल के नेतृत्व 

मे 8 संदस्यीय कला समूह 

“* हिन्दुस्तानी कलारी a" 

श्री बच्चू खान लगा, 

राजस्थान के नेतृत्व में 

राजस्थानी लोक नृत्य समूह 

श्री सुभाष गोयल एवं | 

सुश्री अजू गोयल, नई 

दिल्ली के नेतृत्व में 16 

सदस्यीय पंजाबी संगीत 

(वेरायरी) समूह 

सुश्री रेश्वर्या नित्यानंद, 

 अन्धरप्रदेश कं नेतृत्व मे 

5 सदस्यीय भरतनास्यम 

नृत्य समूह 

29 अक्टूबर - 

4 नवम्बर, 2010 

29 अक्टूनर-14 

नवम्बर, 2010 

1-10 नवम्बर्, 2010 

4-11 नवम्बर्, 2010 

5-23 नवम्बर, 2010 

10-16 नवम्बर, 2010 

दिवाली के अवसर पर सास्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करमा 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

दिवाली के अवसर पर सांस्कृतिक ` 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

दिवाली के अवसर पर सास्कृति 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 
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1 2 3 4 5 

7. जापान सुश्री राजश्री काले नागरकर, 11-25 नवम्बर्, 2010 सस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

serra Terres के नेतृत्व A 12 

रूस सदस्यीय लवानी समूह 

78. वियतनाम श्री सुबीर मलिक, नई दिल्ली 12-16 नवम्बर, 2010 दिवाली के अवसर पर सांस्कृतिक 

के नेतृत्व मे 9 सदस्यीय as कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

समूह '*परिक्रमा'' 

79. चीन श्री बाबू खान, राजस्थान के 15-29 नवम्बर, 2010 Tas, चीन में दूसरे Hart 

नेतृत्व मे 12 सदस्यीय . | ग्रामीण सास्कृतिक महोत्सव मँ 

राजस्थानी लोक नृत्य भाग लेना 

समूह 

80. इजरायल उस्ताद इकबाद अहमद खान 20-22 नवम्बर्, 2010 ` ओ-यू.डी. महोत्सव में भाग लेना 

कं नेतृत्व Fs सदस्यीय 

हिन्दुस्तानी गायन समूह 

81-85. नंग्लादेश (i) श्री राजेन्द्र गगानी 26 नवम्बर,-3 बंगलादेश मे भारतीय महोत्सव 

(कत्थक) x 7, दिल्ली दिसम्बर, 2010 . ^" आनद aa मे भाग लेना 

(ii) श्री रीता गांगुली 

(हिंदुस्तानी गायन) x 7, 

दिल्ली ` 

(ii) श्री carta बोस 

(सरोद) x 3, पश्चिम ब्रगाल 

(iv) श्री सुभाष गोयल एवं 

सुश्री अजू गोयल (पंजाबी 

लोक कला) x 15, दिल्ली 

(४) श्री मनोज मित्रा (रगमंच) 

x 20, पश्चिम बोगल 
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86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

नाइजीरिया 

यूके. 

सेनेगल 

म्यामार 

भूटान 

कतर (दोहा) 

सुश्री रखी सपेरा, राजस्थान 

के नेतृत्वे मेँ 12 सदस्यीय 

राजस्थानी लोक नृत्य समूह 

श्री मुजफ्फर अली, 

कोरियोग्राफर, नई दिल्ली 

दो यात्रा अनुदान 

सुश्री fad रुमानाबेनं Be, 21-26 

गुजरात के नेतृत्व A 10 2010 

सदस्यीय feet गोमा समूह 

श्री अनवर साबारी ब॑धुओं, 11-19 

उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 

5 सदस्यीय कन्वाली समूह 

श्री गोविंद रंजन एलानगोवन,  11-21 
दिल्ली के नेतृत्व में पांच 

सदस्यीय कर्णाटिक गायन समूह 

सुश्री सोभना नारायणन, दिल्ली 12-15 

` के नेतृत्व मे 13 सदस्यीय 

 कत्थक नृत्य समूह 

श्री wet सिंह, पंजाब के  22-27 

नेतृत्व मे 14 सदस्यीय भागडा ) 

एवं गिद्धा समूह 

श्री राजिन्दर योक, नई दिल्ली 24-27 

के नेतृत्व 4 14 सदस्यीय 

WTS! समूह 

दिसम्बर, 

जनवरी, 

जनवरी, 

.*जनवरी, 

जनवरी, 

जनवरी, 

27-30 -वम्बर्, 2010 

1-8 दिसम्बर, 2010 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

“* अनुजा कार्निवाल'' मे भाग लेना 

“Ter wea’ परियोजना कें लिए 

अग्रिम दौरा 

अश्वेत कला एवं संस्कृति के 

विश्व यदोत्सव मे भाग लेना 

म्यांमार के विभिन wed मे सास्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

इण्डिया शो मे भाग लेना 

गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुतं करना ` 

एशियन दिवस के अवसर पर सास्कृतिक, 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 
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94. 

95. 

96-97. यू-ए.६. (अबुधाबौ) 

98. 

99. 

100. 

श्रीलंका 

नैपाल 

धारईलैड 

aay (साना) 

सीन 

श्रौ कोट्राकल Warrant, 

केरल के नेतृत्व 4 

8 सदस्यीय कथकली 

समूह 

श्री सतीश बन्बर, नई दिल्ली 

के नेतृत्व मेँ 6 सदस्यीय 

गायन समूह ` ` 

दो सांस्कृतिक समूह : 

(i) श्री wy खान लंगा, 

राजस्थान के नेतृत्व पं 

42 सदस्यीय शजस्थानी 

लोक नृत्य 

(i) उस्ताद एम. जाफर 

निजामी के नेतृत्व मे 8 

सदस्यीय कव्वाली समूह 

सुश्री श्वेता fen, उत्तर प्रदेश 

के नेतृत्व म 5 सदस्यीय 

aan, मृत्य समूह | 

श्री भोगरा खान, राजस्थान 

के aga म 10 सदस्यीय 

राजस्थानी लोक कला 

समूह 

सुश्री नम्रता पमनानी, दिल्ली 

के नेतृत्व मे 10 सदस्यीय 

me 
लोक कला समूह 

24 जनवरी, 2 

फरवरी, 2011 

24-28 जनवरी, 2011 

25 जनवरी -2 

फरवरी, 2011 

25-28 जनवरी, 2011 

25-29 जनवरी, 2011 

25-29 जनवरी, 2011 

गणतंत्र दिवस 

y
e
 Ra पर सास्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना .. | 

गणतंत्र दिवसं के अवर पर सांस्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना ` 

गणतन्न दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

गणतंत्र दिवस कं अवसर पर सांस्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

गणतंत्र दिवस कै अवक्र पर सांस्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कसना 
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101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

जर्मनी des 

किरगिस्तान रूस 

आस्दरूलिया 

फिलिर्पीस 

हंगरी 

स्लोवेनिया 

रोमानिया 

नेपालं 

सुश्री मंजरी चौधरी, उत्तर- 

प्रदेश के नेतृत्व मे 12 

सदस्यीय कत्थक नृत्य 

समूह । 

सुश्री सीमा तिवारी, एन-सी. 

आर., उत्तर प्रदेश के नेतृत्व 

मे 10 सदस्यीय भोजपुरी समूह 

सुश्री अनीता शर्मा, असम के 

नेतृत्व # 8 सदस्यीय 

सत्रिया समूह 

श्री wal. नारायण सिंह, 

दिल्ली के नेतृत्व मेँ 8 

सदस्यीय पुग एवं da 

चोलम समूह 

(i) श्री जुनैन हलीम खान 

(सितार) X 3, महाराष्ट 

(ii) श्री अभिजीत राय चौधरी 

(सरोद) X 4, उत्तर प्रदेश 

सुश्री प्रियदर्शनी शोम, पश्चिम 

बंगाल के नेतृत्व मे 7 

सदस्यीय समकालीन समूह 

सुश्री जिला खान, दिल्ली 

के नेतृत्वं मे 4 खदस्यीय 

लाईट म्यूजिक (सूफो) समूह 

2-5 फरवरी, 2011 

8-15 फरवरी, 2011 

9-21 फरवरी, 2011 

11-19 फरवरी, 2011 

12-26 फरवरी 2011 

14-23 फरवरी, 2010 

17-21 फरवरी, 2011 

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री के दौरे 

कं अवसर पर आयोजित इण्डिया शो 

मे भाग लेना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

तीसरे अतररष्त्रीय रोडाला 

महोत्सव मे भाग लेना 

274 सरजेवो शीत महोत्सव में 

भाग लेना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 
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110. 

111. 

112. 

113. 

114. 

115. 

मोरीशस 

बंग्लादेश 

मोरीशस 

मेक्सिको बेलिजे 

ट्िनिडाड एवं 

aan 

यू-एस.ए. 

बग्लादेश 

सुश्री पियुष कैलाश अनुज, 

दिल्ली के नेतृत्व में € 

सदस्यीय भक्ति संगत समूह 

सुश्री faen शाह, दिल्ली 

के नेतृत्व पे 4 सदस्यीय 

हिन्दुस्तानी गायन (भक्ति संगत) 

समूह 

सुश्री फर्नानांडा मारिया मेलिरा 

 मेनेजेस ई डियास, गोवा के 

नेतृत्व में गोवा कला अकादमी 

कां 12 सदस्यीय सांस्कृतिक 

समूह 

सुश्री काकोली बोस, पश्चिम 

बगल के नेतृत्व मेँ 5 

सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह. 

श्री कार्तिकेश्वर राणा, ओडिशा 

के नेतृत्व मे 10 सदस्यीय 

मयूर भज छर समूह ‘apa 

साही eR नृत्य मंदिर "' 

सुश्री शिवानी वजीर पसरीचा, 

नई दिल्ली, आई.सी.सी.आर. 

के पैनल मे शामिल कलाकार 

पंडित wars, नई दिल्ली 

के नेतृत्व ds सदस्यीय 

गायन समूह 

25 फरवरी-3 मार्च, 

2011 

1-5 मार्च, 2011 

6-14 मार्च, 2011 

11-24 मार्च्, 2011 

14-24 मार्च्, 2011 

मार्च, 2011 के 

मध्य में 

16-20 मार्च्, 2011 

सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 

“aay ओन fee’ पर कार्यक्रम 

प्रस्तुत करना 

““कार्निवल sith विक्टोरिया इंटरनेशनल '' 

मे भाग लेना 

| इण्डिया वीक मे भाग तेना 

होली/फगुवा एवं सेर पैटिक्स दिवस 

समारोह मे भाग लेना 

“Aud! नारक का मंचन करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

परिषद ने समूह को 

5 लाख रूपए कीं 

एकमुश्त राशि प्रदान कौ 
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5 

116. 

117. 

118. 

- 119. 

120. 

121. 

आस्टिया 

fracas 

wtf 

जर्मनी 

अल्जीरिया 

` स्विरजरर्लैड 

आस्टिया 

यूक्रेन 

farses 

et 

| सुश्री विधा लाल, नई दिल्ली 

के Aga मे 10 सदस्यीय 

समकालीन कत्थक नृत्य 

समूह 

श्री जोहर अली, नई दिल्ली 

को नेतृत्वं मे 6 सदस्यीय 

वायलिन समूह ` 

सुश्री सरोजा वैद्यनाथन, नई 

दिल्ली के नेतृत्व मरे 10 

सदस्यीय भरतनास्यम नृत्य 

समूह 

श्री अनवर खान, राजस्थान 

के नेतृत्व मे 10 सदस्यीय 

राजस्थानी लोक केला समूह 

सुश्री लैशराम बिना देवी, 

मणिपुर के नेतृत्व मे 8 

सदस्यीय मणिपुरी नृत्य 

समूह | 

सुश्री अनुराग वर्मा, राजस्थान 

के नेतृत्व म 12 सदस्यीय 
समकालीन कत्थक नृत्य 

समूह 

 17-27 मार्च, 2011 

18-21 मार्च, 2011 

18 मार्च 4 अप्रेल, 

2011 ` 

19-30 मार्च, 2011 ` 

22-27 मार्च, 2011 

23-29 We, 2011 

aren मे भारत सांस्कृतिक सप्ताह में 

भाग लेना ओर waa, स्विटजरर्लेड में 

हीरे एवं जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद ` 

द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत 

करना 

मिटेलडिटसर रुंडफक (एम.डी.आर.) 

मीडिल जर्मन रेडियो स्टेशन द्वारा 

स्टेशन द्वारा आयोजित “रिचि werd 

रो'" नामक कार्यक्रम मे सास्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

aiken मे भारत सांस्कृतिक सप्ताह 

मे भाग लेना 

ara, स्विरजस्लेड में हीरे wa जवाहराते 

निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित 

 सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तत॒करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुते करना 
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1 2 3 4 5 6 

122. यू-एस.ए. wa श्री adres डागर 28 मार्च, 2011 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

(भक्ति संगीत) 

5 यात्रा अनुदान 

123. यू-एस.ए. सुश्री विजयलक्ष्मी (मोहिनी 30 मार्च-8 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 
SEH), नई दिल्ली अप्रैल, 2011 

5 यात्रा अनुदान 

124.  मस्कर श्री राकेश उपाध्याय, उत्तर- 30 मार्च -2 सास्कृतिक कार्यक्रम स्तुत करना 

प्रदेश क नेतृत्व में 8 अप्रैल, 2011 

सदस्यीय भोजपुरी ` समूह 

बाहर जाने वाले सास्कृतिक शिष्टमंडल 

1 अप्रेल, 2011-31 मार्च, 2012 

क्र. देश जिनका दौरा समूह का नाम तारीख दौरा का उदेश्य अभ्युक्तियां 
a. किया गया : 

1 2 3 4 5 6 

1. वियतनाम श्री तसेरिग सोनम सोपानी 5-13 अप्रैल, 2011 बोद्ध सम्मेलन तथा टैगोर पर 
के नेतृत्व में उत्तरीकला सम्मेलन में. भाग लेने के. लिए 

एवं संस्कृति सोसाइटी का 

13 सदस्यीय जम्मू ओर 

कश्मीर लोक नृत्य समूह 

2-9. यूके. () श्री हंस राज के 14-17 अप्रैल, 2011 जहाने खुसरो महोत्सव मेँ भाग 
नेतृत्व मे 8 सदस्यीय लेने के लिए 

qn समूह 
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3 

10. 

11. 

जिम्बाव्बे 

FAL 

(i) सुश्री मंजरी चौधरी 

के नेतृत्व मे 2 सदस्यीय 

सूफो कम्थक समूह 

(ii) श्री वेजाहत BA के 
नेतृत्व मेँ 6 सदस्सीय कव्वाली 

समूह 

(iv) सुश्री मालिनी अवस्थी 

के नेतृत्व मे 7 सदस्यीय age 

क्लेसिकल म्युजिक समूह 

(४) सुश्री मालविका सरूकरई के 

नेतृत्व मे 4 सदस्यीय भरतनास्यम 

नृत्य समूह 

(vi) श्री नवतेज जिंह जौहर 

के नेतृत्व मे 8 सदस्यीय 

भरत्तनास्यम नृत्य समूह 

(vil) श्री गुलाम नबी नमधाहली 

के नेतृत्व मेँ 5 सदस्यीय र्हिदुस्तानी 

गायन समूहं । 

(vil) ST फाउंडेशन को 11 

यात्रा अनुदान 

सुश्री संगथिया सोलनबेन 

हंसदेव जी के नेतृत्व 

मे 12 सदस्यीय गुजराती 

लोक कला समूह '*ककडु'' 

श्री tae सलमान चिश्ती 

(शाही कव्वाली समूह) के 

नेतृत्व मे 8 सदस्यीय ` 

कव्वाली समूह 

25 अप्रैल,-5 Fe, 2011 

25 अप्रेल,- 17 मई, 2011 

हरारे sats कला महोत्सव (एच. 

आई.एफ.ए.) मे भाग लेना 

हरारे sata कला महोत्सव 

(एच.आई.एफ.ए.) मे भाग लेना 
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12. 

13-15. 

16-17. 

18. 

sete 

इजरायल 

ईरान 

मोरीशस 

सुश्री स्नेहा चक्रधर के 28 अप्रैल, 8 मई, 2011 

नेतृत्व मे 6 सदस्यीय 

कव्वाली समूह 

टीम वक के लिए यात्रा 

(i) सुश्री अदिति मंगल 

दाख के नेतृत्व मे aa 

नृत्य समूह 

(ii) पंडित हरि प्रसाद चौरसिया 

के नेतृत्व मे पांच सस्यीय वाद्य 

2-23 मई, 2011 

यत्र समूह 

(ii) चार विद्वान : 

सुश्री अल्का पाण्डे (क्यूरेटर), 

सुश्री नमिता गोखले, श्री तरुण 

तेजपाल ओर सुश्री उर्वशी 

बुरालिया (लेखक) 

(i) a बुद् खान के 10-17 मई, 2011 

नेतृत्व मे 8 सदस्यीय 09-18 मई, 2011 

राजस्थानी लोक सगीत 

समूह 

(ii) श्री अभय रुस्तम 

मे 10 सदस्यीय राजस्थानी 

समूह समूह 

श्री उमराव खान के नेतृत्व 12-19 Fg, 2011 

मे 10 सदस्यीय राजस्थानी 

समूह 

स्मिथसोनियन संग्रहालय मे gat सम्मेल 

मे भाग लेना 

'*सेलेबरेरिग इण्डिया इनं इजरायल '' में 

भाग तेना 

'“ भारतीय संस्कृतिक के fea" में 

भाग लेना 

महायणा प्रताप दिवस कार्यक्रम में 

भाग तेना 
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19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

स्लोवेनिया ॑ 

fefrers एवं 

aan 

TATST 

ararsta 

सुरीनाम 

सूरीनाम 

जर्मनी 

दक्षिण अफ्रीका 

अजरबेजान 

सुश्री लिल्लेटी दुबे के नेतृत्व 

मे faux समूह wea cea 

को यात्रा अनुदान 

| सुश्री राधिका शाह के नेतृत्व ` 

म 12 सदस्यीय कत्थक 

नृत्य समूह 

st संदीप शर्मा के नेतृत्व 

म 16 सदस्यीय “aa वर्षा" 

ware एवं गिद्धा समूह 

श्री शिव प्रसाद दास के 

नेतृत्व मेँ 14 सदस्यीय fae 
समूह “असम ज्योति सांस्कृतिक 

गोष्ठी '' 

st प्रेम कुमार मलिक के 

नेतृत्व मे gw समूह करो 

5 यात्रा अनुदान : 

श्री अभिजीत अजय पोहकर 

के नेतृत्व मे 8 सदस्यीय 

फ्यूजन बैड समूह 

श्री अम्मन अली बंगम के. 

नेतृत्व में 5 सदस्यीय सरोद 

वादन समूह | 

12-23 FE, 2011 

23-26 मई, 2011 

28 मई,-18 जुन, 2011 

28 भई,-18 जून, 2011 

6 जून-5 जुलाई,2011 

16-26 जुन, 2011 

23 जुन, 3 जुलाई, 2011 

अपना '' वेदिग aan" नाटक 

मंचित करने के लिए 

“" संस्कृति यें ante” कार्यक्रम ` 

मे भाग लेना 

` द्िनिडाड एवं टोतैगो मे 166d भारतीय 

आगमन दिवस म भाग लेना ओर इस 

aa मे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत 

करना 

भारतीय आगमन दिवस समारोह 4 

भाग लेना 

"मलिक फेमिली डीम टूर 2011-ए 
न्यु जनरेशन ओर ओन weet” 

नामक उनके wad टूर के fem 

` दक्षिण ater के विभिन शहरो 
Ho भारत के लघु महोत्सव में 

भाग लेना 

गंजा एवं शेखी wet A आयोजित 

होने वाले दूसरे sata संगीत 

महोत्सव “faces a" मे भाग 

लेना | 
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26. 

27. 

28. 

29. 

. 30. 

31. 

32. 

दक्षिण = seta 

मोरीशस 

पसलेशिया 

serra 

दक्षिण अफ़रीका 

तुर्का 

रूस 

यू.एस.रए, 

स्पेन अल्जीरिया 

सुश्री उमा शर्मा के नेतृत्व 

मे 15 सदस्यीय कत्थक 

नृत्य समूह ` 

श्री मोहसिन अली खान के 

के नेतृत्व मे 4 सदस्यीय 

सितार वादन समूहं 

श्री बाला कृष्णन नायर 

जगदीशन के नेतृत्व मे 10 

सदस्यीय कथकली नृत्य समूह 

श्री यार मोहम्मद लंगा के 

नेतृत्व मे 12 सदस्यीय 

राजस्थानी लोक कला 

समूह 

श्री सिंधव करणभाई भायाभी 

के नेतृत्व मे 14 सदस्यीय 

गुजराती समूह 

श्री नितिन नाथ हर्ष के. 

नेतृत्व मे राजस्थानी लोक 

कला समह ^“रिदिम आफ 

राजस्थान'' को 7 यात्रा 

अनुदान 

श्री रिदमलं खान के नेतृत्व 

मे 14 सदस्यीय राजस्थानी 

समूह 

23 जून-10 जुलाई, 2011 

24-28 जून, 2011 

1-4 जुलाई, 2011 

1-8 जुलाई, 2011 

7-12 जुलाई, 2011 

8 जुलाई, 30 अगस्त 

10-22 जुलाई, 2011 

दक्षिण अष्ीका के विभिन शहरो 

मे भारत के लघु महोत्सव 

मे भाग लेना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

ae इंटरनेशनल पफामिंग आर्ट 

(एस.आई.पी.ए.) मे भाग लेना 

Teast महोत्सव मे भाग सेना 

BCR West कर्गोज फोक 

डास कपटीशन यें सांस्केतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुते करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सांस्कृतिक महोत्सव मेँ कार्यक्रम 

प्रस्तुत करना 
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33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

फिनलैड : सुश्री मोनी माला बोराह के 

इस्टोनिया ` नेतृत्व मे 12 सदस्यीय fae 

नृत्य समूह “"दक्षायिनी सास्कृतिक 

गोष्टी '' 

आस्टेलिया सुश्री कलापिनी कोमकली 

(हिंदुस्तानी गायन) को 

तीन यात्रा अनुदानं 

यूके. ` श्री कायटानो फ़्ांसिस्को 

। नेपोलियो sea मार्टिन के 

Aga मे गोवा कला अकादमी 

से 14 सदस्यीय गोवा सांस्कृतिक 

समूह 

मलेशिया सुश्री सुमन देवगन के 

सिंगापुर नेतृत्व मे 5 सदस्यीय 

लाइट क्लासिकमल (गजल) 

समूह 

` मस्कर ` सुश्री संगीता सोनल बेन 

हंसी देवी के नेतृत्व में 

10 सदस्यीय गुजराती समूह 
५६ HHS ? † † 

नीदसरलैड श्री राकेश उपाध्याय के 

~ ` नेतृत्व मे 8 सदस्यीय 

भोजपुरी समूह 

दक्षिण starsat श्री अमित चौधरी कौ 4 

यात्रा अनुदान 

20-30 जुलाई, 

19-26 जुलाई, 

22-24 जुलाई, 

22-26 जुलाई, 

27 जुलाई-2 

अगस्त, 2011 

2011 

2011 

2071 

2011 

29 जुलाई-1 अगस्त 

2011 

29 जुलाई-2 

अगस्त, 2011 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

वैश्विक गोवा सम्मेलन 2011 

मै भाग तेना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सलालाह ये खरीफ महोत्सवे में 

भाग लेना 

हेग मे मिलनं महोत्सव मे भाग 

तेना 

सांस्कृतिक कार्यक्रमं प्रस्तुत करना 
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40. 

41. 

42. 

43. 

45. 

ra 

ferrets एवं 

रोबेमो 

TSI 

fares 

यू.एस.प. 

भूटान 

श्रीलंका 

पृथ्वी थिएटर के सदस्यों 

को 2 यात्रा अनुदान : 

श्री गोपाल ओर सुश्री 

कनि कूसरूती 

- सुश्री मरियालेना पी. 

मासकरेनहासं एडियास के 

नेतृत्व में 14 सदस्यीय 

गोवा लोक नृत्य समूह 

“"गोयनचिम नोकेत्रम'' 

सुश्री उर्मिला देवी 

"चंचल भारती" के 

नेतृत्व मे 8 सदस्यीय 

कव्वाली समूह 

श्री आशीष खोखर के 

समूह को 5 यात्रा 

अनुदान 

श्री मोआनुंगसन qa, 

नागार्लैड के नेतृत्व में 

4 सदस्यीय बेड समूह 

“* एत्नियोजेनिस'" 

सुश्री नलिनी तथा सुश्री 

कमलिनी के नेतृत्व में 

10 सदस्यीय कत्थक नृत्य 

समूह ॑ 

2-21 अगस्त, 

6-16 अगस्त, 

11-26 अगस्त, 

11 अगस्त - 

सितम्बर, 2011 

12-20 अगस्त, 

13-21 अगस्त, 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

Rea बार्न के वास्तविक वार्षिक 

रगमच कार्यशाला मे भागं लेना 

सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

gat महोत्सव ‘on’ मे सांस्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

तीन मुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों 

का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 नर्तको 

द्वारा सीधा aie प्रदर्शन के साथ 

मोहन खोखर नृत्य प्रदर्शनी का प्रदर्शन 

करने के लिए 

स्वत॑त्रता दिवस कें अवसर परे सांस्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

स्वतत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 
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हैदराबाद के नेतृत्व यें 

6 सदस्यीय कव्वाली 

समूह 

1 2 4 5 

| 46. फिजी सुश्री मीरा दासं के नेतृत्व 13-23 अगस्त, 2011 भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना 

। मे 12 सदस्यीय ओडिसी क 40 वर्षं पूरा होने कें अवसर पर 

नृत्य समूह सांस्कृतिक कार्यक्रम. प्रस्तुते करना 

47. हंगरी सुश्री सिप्रा गोयल के नेतृत्व 14-22 अगस्त, 2011 वार्षिक पुष्प महोत्सव मे भाग लेना 

मे 12 सदस्यीय बालीवुड 

समूह | 

48. दक्षिण अषफ़रौका श्री ten वीडू मणिकदन कं 14-23 अगस्त, 2011 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

Aga म 5 सदस्यीय कर्णाटक 

गायन समूह गायन समूह 

49. नेपाल सुश्री शोभना नारायण के 15-20 अगस्त, 2011 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सस्कृति 

नेतृत्व मेँ 12 सदस्यीय कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

कत्थक नृत्य समूह 

50. कनाडा श्री ई.के. सिन्हा, ames 18-22 अगस्त, 2011 aa महोत्सव मे भाग लेने कं लिए 

के नेतृत्व मे शिलांग चेम्बर. 

कोयर ग्रुप को 19 यात्रा 

अनुदान 

51.  वियत्तनाम सुश्री मोहिनी रूपनाथ के 18-29 अगस्त, 2011 , सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

i नेतृत्व मे 12 सदस्यीय ` 

राजस्थानी लोक कला 

समूह ` 

52. उजमेकिस्तान श्री नजीर अहमद खान , 25-30 अगस्त, 2011. ‘mea तरोनालरी'' (मेलोडी ath 

आओरिएट) महोत्सव मे भाग लेना 
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1 2 3 4 5 

53 नेपाल सुश्री दीप माला मोहन के 30 अगस्त - 9 सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

नेतृत्व पे 5 सदस्यीय सितम्बर, 2011 

गायन समूह 

54 यू.एस.र. श्री अमोल पालेकर एवं 1-3 सितम्बर, 2011 TTS न कमाने वाले संगठन नास्य 

उनकौ पत्नी सुश्री संध्या भारती के लिए दो west का निर्देशन 

गोखले को दो यात्रा करना 

अनुदान 

55-56. बंगलादेश (i) सुश्री सर्मिष्ठा मुखर्जी, 6-8 सितम्बर, 2011 साकं बैठक के सिलसिले मे सांस्कृतिक 

नई दिल्ली के नेतृत्व मे कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

11 सदस्यीय कत्थक नृत्य 

समूह (ii) सुश्री जयति घोष 

के नेतृत्व में 5 सदस्यीय 

गायन समूह 

57. किरगिस्तान सुश्री सोनल सगतिया के 6-11 सितम्बर, 2011 . ""सेकण्ड वर्ल्ड Gea ate इपिक 

नेतृत्व में 11 सदस्यीय पीपुल atm दि aes” मे भाग 

गायन समूह लेना | 

58. तंजानिया केन्या श्री गुलाम क्रादिर के नेतृत्व 14-23 सितम्बर, 2011 सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

मे 8 सदस्यीय कव्वाली 

समूह 

59-61. दक्षिण अफ्रीका (i) श्री सलीम खान 2-12 सितम्बर, 2011 ई/आई एण्ड टीम वकं द्वारा आयोजित 

राजस्थानी लोक समूह 

को 8 यात्रा अनुदान 

(i) तलीलीरे ga को 

6 एयर टिकर 

7-16 सितम्बर, 2011 

दक्षिण अफ्रीका मे साक्षा इतिहास- 

भारतीय अनुभव के पांचवें संस्करण 

मरे भाग तेना 
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62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

यू.एस.ए. 

"Em. 

7.08.0. 

यूके. 

जर्जिया 

अर्मूनिया 

यू-एस.ए- 

(iil) a  अस्ताद. देवो 
(समकालीन नृत्य) x 10. 

सुश्री कौशल्या रेडी को 

दो यात्रा अनुदान 

सुश्री. भावना रेडी 

(कुच्चीपुडी) 

गायन कलाकार श्री सतीश 

qm एवं सुश्री वाणी 

aa को दो यात्रा 

अनुदान 

श्री विक्रम आयगा के नेतृत्व 

qua समूह को 9 

यात्रा अनुदान 

गोलम war, बाबू फकीर, 

गोपन देवनाथ ओर नूर 

आलम से बने बाबू want 

समूह को 9 यात्रा 

अनुदान 

डा. यमनम सदानंद सिंह 

क नेतृत्व A कगलेई ASA 

थिएटर tare समूह को 

15 Wal अनुदान 

सुश्री लीला सैमसन के 

नेतृत्व मे 10 सदस्यीय 

कला क्षेत्र समूहे 

13-24 सितम्बर, 2011 ` 

18 सितम्बर - 

6 अक्टूबर, 2011 

18 सितम्बर - 

17 मार्च, 2011 

22 सितम्बर - 

22 अक्टूबर, 2011 

23-30 सितम्बर, 

2011 

26 सितम्बर - 

9 अक्टूबर, 2011 

28 सित्तम्बर - 

9 अक्टूबर, 2011 

28 सितम्बर - 

13 अक्टूबर, 2011 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना एवं 

व्याख्यान-प्रदर्शन का संचालन करना 

गांधी जयंती के अवसर पर सोसायटी 

ath WEE इंटरनेशनल द्वारा आयोजित 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

तबिलिसी इटरनैशन थिएटर फेस्टिवल 

भाग लेना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

हाई whee इंटरनेशनल परफार्मिग आर्ट 

tier 2011 4 भाग लेना 

‘urd का वर्ष" के अग के रूप 

मे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 
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3 

68. फ़ांस 

69. श्रीलंका 

70. sree ira 

71. जर्मनी 

72. भूटान 

73-74. न्यूजीलैड 

श्री जी.एस. राजन (बांसुरी 

वादक) को 4 यात्रा 

अनुदान 

श्री टी-एम. कृष्णा 

(कर्णाटक गायन) कौ 

चार यात्रा अनुदानं 

श्री Wart अबेल के नेतृत्व 

मे मगामेर सिडक्शने समूह को 

15 यात्रा अनुदान 

श्री जयचद्रन weet के नेतृत्व 

मे अद्ाकलारी ग्रुप ats 

अट्ाकलारी det फार Wate 

आर्ट को 9 यात्रा अनुदान 

श्री संजीव भार्गव के नेतृत्व 

मे ve से तीन सदस्यीय 

समूह ` 

(i) सुश्री सीतालक्ष्मी ` 

साहूकारू का 4 सदस्यीय 

कदठपुतली समूह 

+) सुश्री अमूसना देवी 

नोगथोम्बम के नेतृत्व F 

11 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य 

समूह 

30 सितम्बर - 

12 अक्टूबर, 2011 

1-8 अक्टूबर, 2011 

3-10 अक्टूबर, 20 11 

5-16 अक्टूबर, 2011 

10-14 अक्टुबर, 2012 

5-17 अक्टूबर, 2011 

सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

नवरात्रि महोत्सव के अवसर धर 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

Raat मदयेत्सव मे भाग लेना 

अपना डांस wean “"टैसेस'' ओर 

“Se ध्वनि'' प्रस्तुत करना 

महामहिम भूटान नरेश कौ साही शादी 

के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करना 

दिवाली समारोह मे भाग लेना 
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वादक) को एके यात्रा 

अनुदानं 

1 2 3 4 5 

75. मेक्सिको श्री अमृत नटराज के नेतृत्व 10-25 अक्टूबर, 2011 इंटरनेशनल Gera ath - सरवैटिनो ` 

म 4 सदस्यीय परक्यूशन ग्रुप के of संस्करण में भाग लेना 

“or नादामृत' । 

76. IBA श्री सुदेश कुमार नायर् 10 अक्टूढर- सास्कृतिके कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

फिनलैड नेतृत्व में 14 सदस्यीय 7 नवम्बर्, 2011 

तुकमेनिस्तान. , बालीवुड ‘‘dfera'’ समूह 

रूस 

“77.  ताइवान श्री रतीकात महापात्र के 12-23 अक्टूबर, 2011 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

नेतृत्व मे “सृजन '' ओडिसी | 

नृत्य समूह, ओडिसा > 10 

78. feiss एवं श्री SHER अहमद के 13-23 अक्टूबर, 2011 ईद महोत्सव मेँ भाग लेना 

aah नेतृत्व मे 8 सदस्यीय | 

सूरीनाम कव्वाली समूह 

79. जर्मनी सुश्री अलेख्या पुंजला के ` 15-21 अक्टूबर, 2011 “* भारत सांस्कृतिक सप्ताह'' मे भाग 

नेतृत्व मे 6 सदस्यीय लेना 

कूच्चैपुडी नृत्य समूह 

80. कनाडा सुश्री सर्मिष्ठ मुखर्जी को 15-23 अक्टूबर, 2011 “*इंडिया शो" सांस्कृतिक कार्यक्रम 

नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रस्तुत 

कत्थक नृत्य समूह 

81. sien रणजीतं सेनगुप्ता (सरोद 15-31 अक्टूबर, 2011 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 
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82. 

83. 

85. 

86. 

87. 

88. 

कतर् 

चेक गणराज्य 

आस्टिया कतर 

फजत 

इथोपिया 

आस्टिया 

आस्ट्िया 

सुश्री रीला होता के नेतृत्व 

मे 5 सदस्यीय ओडिसी 

yr समूह 

श्री एल्विस गौयस के नेतृत्व 

मे 5 सदस्यीय ओडिसी नृत्य 

समूह ) 

श्री सलीम खान लंगा के 

नेतृत्वे में 12 सदस्यीय 

राजस्थानी ta कला 

समूह | 

श्री नीले खान मोहदसदीकी 

के नेतृत्व मै 18 सदस्यीय 

कव्वाली समूह 

श्री अकबर मिया गुलमाली 

कादरी के नेतृत्व मेँ 12. 
सदस्यीय गुजरात्ती . लोक 

कला “'सीदी धमाल सीदी 

गोमा!" समूह 

श्री संतोष कमार नायर के 

नेतृत्व 4 13 सदस्यीय 

समकालीन ‘area’ 

समूह 

सुश्री edit सुभाष चन्द्र 

पारिख के नेतृत्व में 5 

सदस्यीय इलूजन मैजिक 
om 

18-23 

19-25 

19-22 

19-25 

21-29 

25-31 

25-31 

अक्टूबर, 

अक्टूबर, 

अक्टूबर, 

अक्टूबर, 

अक्टूबर, 

अक्टूबर, 

, 2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

इमटैट रेजिम दिवस समायेह के 

अवसर पर सास्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करना 

'“विश्व गोवा दिवस'' मे सांस्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सालम aide फेस्टिवल मै भाग लेना 

सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

ams फस्टिवल मेँ भाग लेना 

farms thea मे भाग लेना 
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89. 

90. 

91. 

92. 

93-95. 

96. 

इटोनैशिया 

 फिजी 

कोलम्बिया 

स्येन 

अल्जीरिया 

हांगकांग 

सुश्री सोहेला चरनालिया 

(कपूर) के नेतृत्व मेँ 
20 सदस्यीय यथिणएटर 

ग्रुप" माहिम wae" 

. श्री संजय कमार शर्मा के 

नेतृत्व मे 13 सदस्यीय 

. रामायण समूह “* बृज लोक 

कला रामायण '' 

श्री wet दलाल के नेतृत्व. 

मे 9 सदस्यीय गुजराती लोग 

कला समूह ‘ अविष्कार 

सुश्री गीतांजलि लाल के 

नेतृत्व मे कत्थक केन्द्र 

प्रोडक्शन “ऋतु रग > 12 

(प) सुश्री रानी खनम के 

नेतृत्व मेँ 7 सदस्यीय at 

केत्थक नृत्य समूह 

(पप) श्री अनीस सिद्दीकी, 

अरबी केलियोग्रफिस्ट 

(पपप) श्री मोहम्मद बाना 

मोहयुदीन 

श्री मधु मार्गी, केरल के 

नेतृत्व मे कुडिअटम समूह 

को चार यात्रा अनुदान 

31 saat - 21 

नवम्बर, 2011 

2-16 नकम्बर्, 2011 

7-26 AIS, 2011 

11-13 नवम्बर, 2011 

21-28 नवम्बर्, 2011 

22-29 नवम्बर्, 2011 

पिंजगाड फेस्टिवल मेँ भाग लेना 

भारत एवं इंडोनेशिया के बीच राजनयिक 

aa के 60 साल परा होने H अवसर 

पर योग्याकार्य मे कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

कासा डे ला इण्डिया की पांचर्वी 

वर्षगांठ के अवसर पर सास्कृतिक 

कार्यक्रमं प्रस्तुत करना 

त्लेपसैन-वर्ष के लिए fava की 

इस्लामी सांस्कृतिक राजधानी-2011 

मे ' "इण्डिया वीक" मे भाग लेना 

अदृश्य विरासत कार्यक्रम के वी 

वर्षगांठ समारोह के अवसर पर 
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97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

तजानिया 

नादजीरिया 

यूएई. 

नेपाल 

anaes 

मोरीशंस 

तजानिया 

श्री पूरण we के नेतृत्व में 

7 सदस्यीय कठपुतली समूह 

एवं एक जादूगर् 

श्री चंदू पाणिकर के नेतृत्व 

मे 15 सदस्यीय थेयम 

समूह “* अनुष्ठन केन्द्र 

कोवाल'' 

श्री tea सिह खीवा कं 

नेतृत्व मे 15 सदस्यीय 

रगला पंजाब समूह 

श्री we सिंह wai ani 

मेग्जी कं नेतृत्व मे 10 

सदस्यीय अजी ल्हासू पास्क 

नृत्य समूह 

श्री रमन कटी नायर् के 

नेतृत्व मँ 15 सदस्यीय 

कथकली नृत्य समूह 

सुश्री पायल रामचदानी क 

नेतृत्व मे 6 सदस्यीय 

कुच्चीपुडी नृत्य समूह 

श्री जे-सी. जडेजा कै नेतृत्व 

10 सदस्यीय गुजराती समूह 

23-28 नवम्बर्, 2011 

25 नवम्बर् - 4 

दिसम्बर, 2011 

26 नवम्बर् - 

6 दिसम्बर, 2011 

2-5 दिसम्बर, 2011 

3-10 दिसम्बर, 2011 

4-10 दिसम्बर, 2011 

6-14 दिसम्बर, 2011 

सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

‘arpa कार्निवल-2011'' मे भाग 

तेना 

404 wet दिवस wane में 

भाग लेना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

हिमालयन ओडिसषी कार्यक्रम में 

सांस्कृतिक कार्य कार्यक्रम प्रस्तुतं 

करना 

अतिर्सष्टीय रामायण महोत्सव में 

भाग लेना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुते करना 
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104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110 

ea 

मलेशिया 

fast 

म्यामार 

ब्राजील 

| चीन 

बग्लादोश 

` श्रीलंका 

श्री wa अल्वा रेस के 

नेतृत्व में नाद ब्रह्म वेड 

समूह को 6 यात्रा अनुदानं 

श्री परमजीत सिंह नरूला के 

नेतुत्व मे 15. सदस्यीय 

aces समूह ‘arta 

कनेक्शन '' 

श्री गुलाम ga के नेतृत्व 

मे fant dys का 8 

सदस्यीय कव्वाली समूह 

श्री एन. रवि किरण के 

नेतृत्व मे 4 सदस्यीय विचित्र 

वीणा समूह 

सुश्री किरण सहगल के नेतृत्व 

मे 13 सदस्यीय ओडिसी ` नृत्य 

समूह | 

सुश्री मोनालिसा घोष के ` 

नेतृत्व मे 7 सदेस्यीय 

ओडिसी नृत्य समूह 

सुश्री अदिति मगलदास के 

नेतृत्व मे 12 सदस्यीय 

समकालीन नृत्य समूह 

14-20 दिसम्बर, 2011 

22 दिसम्बर, 2011 - 

6 जनवरी, 2012 

23 दिसम्बर 2011 - 

2 जनवरी, 2012 

11-20 जनवरी, 2012 

12-19 जनवरी, 2012 

20-29 जनवरी, 2012 

20-31 जनवरी, 2012. 

विश्व॒ संगीत महोत्सव म भाग लेना 

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र कौ स्थापनी 

के 40 वर्षं पूरा होने पर भारत 

महोत्सव - 2011-12 के अवसर पर 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

sq महोत्सव के अवसरे पर कार्यक्रम. 

प्रस्तुत करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

गणतंत्र दिवस के अवसर पर सास्कृति 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

गणतंत्र दिवस के अवसर पर 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 
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111. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116 

117. 

अल्जीरिया 

मालदीव 

जाप्नियां 

तंजामिया 

फिजी 

यूएई 

पाकिस्तान 

मोरीशस 

सुश्री रविन्द्र कौर के नेतृत्व 

म 14 सदस्यीय भांगडा 

wa गिद्धा समूह 

श्री अभिषेक माथुर के नेतृत्व 

म 9 सदस्यीय बैड समूह 
és अद्धैत ” 

“sna पुलिस सास्कृतिक 

रोली" का 14 सदस्यीय 

WTSI एवं Fret समूह 

सुश्री सविता देवी के नेतृत्व 

मे 6 सदस्यीय हिन्दुस्तानी 

गायन संगीत समूह 

सुश्री अवनी मकधभारईरूसी 

के नेतृत्व मे समन्वय का 

12 सदस्यीय गुजराती लोक 

कला समूह 

पंडित हरि प्रसाद चौरसिया 

का 6 सदस्यीय ae यत्र 

(बांसुरी) समूह 

सुरी लहरी कोलाचेला का 6 

सदस्यीय कर्णारिक गायन 

समूह 

22 जनवरी - 5 

फरवरी, 2012 

24-27 जनवरी, 2012 

24 जनवरी- 02 

फरवरी, 2012 

24 जनवरी - 07 

फरवरी, 2012 

25 जनवरी,-06 

फ़रवरी, 2012 

26-30 जनवरी, 2012 

30 जनवरी- 10 

फ़रवरी, 2012 

गणतत्र दिवस के अवसर पर 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

गणतत्न दिवस के अवसर पर 

सांस्कृत्तिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

गणतंत्र दिवस के अवसर पर 

सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र कौ स्थापना 

के 40 साल परा होने के अवसर 

पर॒ सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

भारतीय सांस्कृतिक सप्ताह में भाग 

लेना 

गणतंत्र दिवस के अवसर पर सास्कृतिक 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

mast महोत्सव मे भाग तेना 
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119. 

120.- 

121. 

122. 

123. 

` 124. 

जापान 

पाकिस्तान 

मोरीशस 

दक्षिण 

अफ्रीका 

ads 

आस्दरूलिया 

कारी वासिफ रजा नूरी 

नातख्वा को एक यात्रा 

अनुदान 

सुश्री सुभ्रा भारद्वाज के नेतृत्व 

मे 25 सदस्यीय बालीवुड 

नृत्य समूह | 

(i) श्री परमजीत सिंह 

jee (मिक्कौ नरूला) के 

नेतृत्व मे 24 सदस्यीय 

बालीवुड समूह "* कार्मिक 

कनेक्शन ' 

(1) सुश्री कूमुदनी लखिया 

के नेतृत्व मे 11 सदस्यीय 

कत्थक नृत्य समूह aa" 

उमराव सलोदिया का 8 

सदस्यीय हिन्दुस्तानी गायन 

समूह 

सुश्री प्रीती के नेतृत्व में 

पजाबी अकादमी का 14 

सदस्यीय भांगडा एवं fre 

समूह 

st बंधु प्रसादः के नेतृत्व मे 
अभिनय रंगमंच अनुरोध केन्द्र 

को 9 यात्रा अनुदान 

3-15 फरवरी, 2012 

4-9 फरवरी, 2012 

12-14 फरवरी, 2012 

12-27 फरवरी, 2012 

15-27 फरवरी, 2012 

19-27 फरवरी, 2012 

ईद् मिलाद उल नबी के अवसर पर 

आयोजित कार्यक्रम में भाग तेना 

भारत-जापान राजनयिक संबधों कौ ` 

स्थापना के 60 साल पूरा होने 

के साल परा होने के अवसर पर 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

फिक्की द्वार आयोजित cme में 

इण्डिया शो के दौरान आई.सी.आर. 

ने इन दोनों कौ प्रतिभागिता को 

प्रायोजित किया 

महाशिवराति महोत्सव मे भाग तेना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

हेनरिक इस्बन के “ost wm दि 

सी'' के मलयालम अनुकूल 

““सागरकन्याका'' नारक प्रस्तुत करना 
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126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

132. 

यू.एस.ए् 

अर्जरीना 

मेक्सिको 

नेपालं 

सेशल्स 

Was 

इंडोनेशिया 

दक्षिण at 

श्री ए- लक्ष्मण स्वामी 

(भरतनाट्यम) कौ 5 

यात्रा अनुदान 

डो. मुस्तफा रजा के 

aa मे तीन सदस्यीय 

विचित्र वीणा समूह 

स्र Tal के नेतृत्व F 

12 सदस्यीय राजस्थानी 

लोकनृत्य समूह 

सुश्री प्रतीक्षा wal के नेतृत्व 

मे दौ सदस्यीय age 

क्लासिकल ग्रुप 

सुश्री चपा wa कं नेतृत्व 

मे 12 सदस्यीय राजस्थानी 

लोक कला समूह 

सुश्री रंजना गौहर के नेतृत्व 

मे 9 सदस्यीय ओडिसी 

नृत्य समूह 

सुश्री वासवती मिश्रा के 

नेतृत्व मे 9 सदस्यीय 

कथक नृत्य समूह 

सुश्री स्वाति सिन्हा के नेतृत्व 

मे 8 सदस्यीय gat ners 

नृत्य समूह 

23 फरवरी - 31 

` मार्च, 2012 

25 फरवरी - 

5 मार्च्, 2012 

27 फरवरी, - 3 

मार्च, 201. 

` 1-5 मार्च, 2012 

1-5 मार्च, 2012 

04-07 मार्च्, 2012 

04-08 मार्च, 2012 

06-12 मार्च, 2012 

; तलरः छ निम 

इण्डिया 2s शो मेँ भाग 

सस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

area कार्निवल मे भाम लेनां 

“fare नाटक प्रस्तुत करना 

सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

"“ सेलेबरेशन sth लाइफ डिलाइट्स '! 

wea मे भाग लेना 

५0
6 

(
i
g
)
 

PE
6l
 

"1
८1
21
24
६ 

PL
 

(+
£ 

P
E
L
}
 

9
0
6



3 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140° 

, आस्टेलिया 

न्यूजीर्तेड 

युगांडा 

` यूके: 

श्रीलंका 

इंडोनेशिया 

न्यूजीर्लैड 

दुटौनेशिया 

यू.एस.ए. 

इटली 

पंडित शिव कुमार शर्मा 

(संतूर वादक) को चार् 

यात्रा अनुदान 

श्री हयात मोहम्मद के 

नेतृत्व मे 14 सदस्यीय 

राजस्थानी समूह 

सुश्री शिवानी वजीर पसरीचा 

एवं दौ सहयोगियो के लिए 

तीन यात्रा अनुदान 

डौ. कूमुद दीवान के नेतृत्व 

मे 5 सदस्यीय लाइट 

क्लासिकल ग्रुप 

सुश्री मालविका सैरुकई के 

नेतृत्व में 7 सदस्यीय 

भरतनास्यम नृत्य समूह 

पंडित eq चोधरी को. एक 

यात्रा अनुदान 

सुश्री मनीषा गुलयानी के 

नेतृत्व भे 12 सदस्यीय 

(फ्यूजन कत्थक एवं 

राजस्थानी लोक कला) . 

समूह 

Ta बधुओं (भक्ति संगीत) 

को पाच यात्रा अनुदान, 

07-23 मार्च, 2012 

8-12 मार्च, 2012 

09-11 | मार्च, 2012 

13-20 मार्च्, 2012 

17-22 मार्च, 2012 | 

22-24 ` मार्च, 2912 

28 मार्च-2 अप्रैल, 2012 

28 मार्च- 6 मई, 2012 

“fos ath इण्डिया mae" 

मे भाग लेना 

होली के अवसर पर संस्कृति 

कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

साउथ बैक Fer मे “वुमन ath 

दि ae" फस्टिवल मे कार्यक्रम 

प्रस्तुत करना 

सस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुतं करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

बाली fe फेस्टिवल मे भाग 

लेना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 
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विवरण-॥ 

बाहर जाने wea सांस्कृतिक शिष्टमंडल 

पिले तीन वर्णो के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र से प्रायोजित age कौ सूची 

क्र. देश जिनका दौरा समूह का नाम तारीख दौरा का ददधश्य अभ्युक्तियां 
सं. किया गया 

1 2 3 4 5 6 

1. दक्षिण कोरिया नागार्लैड से उत्तर पूर्वी 25 जून,-7 जुलाई, 2009 सास्कृतिके कार्यक्रम प्रस्तुते करना इस समूह को संस्कृति 
चीन आचलिक सास्कृतिक केन्द्र | | मत्रालय, भारते सरकार 

“*शिलांग war" से 12 द्वार दक्षिण कोरिया में 
सदस्यीय गायन समूह प्रयोजित क्रिया गया। 

परिषद ने चीन में 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत 

करने के लिए इस समूह 

को प्रायोजित किया 

2. आस्टैलिया 10 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य 9-19 अक्टूबर, 2009 दिवाली समारोह म भाग लेना 
समूह ““जागोई मारूप'", 

मणिपुर 

3. कम्बोडिया श्री सोमेश्वर wa, असम 10-13 नवम्बर्, 2009 भारत-कबोडिया व्यापार एवं निवेश 
के नेतृत्व मेँ अइमोनी am व्यवसाय मंच मँ भाग लेना 
fag दल का 10 सदस्यीय 

fag नृत्य समूह 

4. भूरान सुश्री भानू डका, असम के 23-29 जनवरी, 2010 भारत कं गणतंत्र दिवस समारोह 
भून्टशिलिग नेतृत्व में 14 सदस्यीय fae क अवसर पर सास्कृत्तिक कार्यक्रम 

नृत्य समूह प्रस्तुत करना 
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10.. 

11. . ` 

 कम्बोडिया 

म्यांमार 

fag - 

haa 

दक्षिण अफ्रीका 

किरगिस्तान 

रूस 

स्विरजरर्लैड 

सुश्री इंदिरा देवी, मणिपुर 

के नेतृत्व मे 10 सदस्यीय 

मणिपुरी नृत्य समूह ‘Fede 

परंपरागत नृत्य" 

सुश्री रीना देवी, मणिपुर के 

नेतृत्व मे 6 सदस्यीय मणिपुरी 

नृत्य समूहं 

श्री again, नागार्तौड के 

नेतृत्व मे 5 सदस्यीय म्यूजिक 

वड ग्रुप '*एवियोनेसिस म्युजिक 

ae" 

st अमरजीत सिंह, मणिपुर 

के नेतृत्व म 14 सदस्यीय 

मणिपुरी नृत्य समूह “रग 

निकेतन'' 

श्री उमाकांत सिंह नमीराकपम 

मणिपुर के नेतृत्व मे 12 

सदस्यीय मणिरी नृत्य समूह 

` सुश्री अनीता शर्मा, असम के 

नेतृत्व मेँ 8 सदस्यीय सत्रिया 

समूह 

सुश्री लायसराम बीना देवी, 

मणिपुर के नेतृत्व मे .8 
सदस्यीय मणिपुरी नृत्य 

समूह । 

4-19 अप्रैल, 2010 

24 अप्रैल,-1 मई, 2010 

27-31 मई, 2010 

26 सितम्बर - 4 

अक्टूबर, 2010 ` 

13 अक्टूबर - 

1 नवम्बर, 2010 

9-21 फरवरी, 2011 

22-27 मार्च, 2011 

रियूनियन द्वीपसमूह मे तमिल नवे 

वषं समारोह यें. भाग लेना 

सि.एम. रीप, wafer मे “oa 

ate सिवलाईजेशन' के अवसरे पर 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

waa रंग मंच, TR में तथा wea 

रंगमंच मण्डाले मेँ सांस्कृतिक कार्यक्रम 

प्रस्तुत करना 

मिद मे भारत सप्ताह मे भाग लेना 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना - 

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

aaa, faertis मे हीरे एवं 

जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा 

आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत 

करना 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

feats 

इस्टोनिया 

भूटान 

कनाडा 

न्यूजीलैंड 

नेपाल 

श्री शिव प्रसाद दास, असम 

के नेतृत्व मेँ 14 सदस्यीय 

fag समूह “* असम ज्योति 

सास्कृतिंक गोष्ठी '! 

सुश्री मोनीमाला atte, असम 

के नेतृत्व मँ .14 सदस्यीय 

fag समूहं ^“ जसम ज्योति 

सांस्कृतिक गोष्ठी '" 

श्री aap gain, ards 

के नेतृत्व मे 14 सदस्यीय 

as गुप **“एनियोजेनेसिस'" 

श्री इके सिन्हा, ames के 

शिलांग चैम्बर गायन समूह 

को 19 यात्रा अनुदान 

सुश्री अमोसना देवी नोगथोम्बन, 

मणिपुर के नेतृत्व मे 11 

सदस्यीय मणिपुरी नृत्य 

समूह 

श्री wafer दाजी Ast, 

अरुणाचल प्रदेश के मेतृत्व 

म 10 सदस्यीय आजी ल्हासा 

मास्क नृत्य समूह 

28मई-18 जुन, 

20-30 जुलाई, 

12-20 ATH, 

18-22 अगस्त, 

6-17 अक्टूबर, 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

2-5 दिसम्बर, 2011 

“दि दइण्डियन अराइवल डे" समारोहं में 

भाग तेना 

सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना 

स्वतंत्रता दिवसं A अवसर पर सांस्कृतिक 

प्रस्तुत करना 

टरो महोत्सव में भाग लेना 

दिवाली समारोह मे भाग लेना 

हिमालयन ओडिसी कार्यक्रम प्रस्तुत 

करना ) 
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915 प्रश्नों के 

दूरसंचार उपकरण का आयात 

2069. श्री पी. कुमार : 

श्री पी. ` विश्वेनाथन 

श्री ए-के.एस. fart : 

क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे कि .: 

(क) क्या सरकार ने देश मेँ आयातित ओर विपणित मोबाइल 

फोनों सहित विभिन दूरसंचार उपकरणों कं लिए कोई गुणवत्ता मानक 

की घोषणा की है; 

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ta गुणवत्ता 

मानक का अनुपालन ओर परीक्षण किया गया है; 

(ग) यदि si, तो aaah er क्या है; 

(घ) क्या सरकार ने चीन सहित विदेशी विक्रेताओं के fem 

कतिपय दूरसंचार उपकरण के आयाते हेतु vida लगाया हैः 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है; 

(च) क्या जेड.टी.ई, सहित कू विदेशी कंपनियों को भारत 
मे वायरलेस alesse नेटवर्क उपकरण का विनिर्माण करने कौ अनुमति 

दी गई है; ओर 

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर तकनीकी 

हस्तांतरण के लिए Ye क्या रखी गई रै? 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा 

पोत परिवहन. मंत्रालय बँ राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) 

से (ग) दूरसंचार विभाग के तहत. दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्र (यी. 

ई.सी.) मोबाइल wri सहित दूरसंचार उत्पादो के लिए विनिर्देशन/मानक 

बनाता है। 

मोबाइल tae के diy मे दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित 

संशोधित विशिष्ट अवशोषण दर (एस.ए.आर.) सीमा के अनुपालनार्थ 

निर्देश जारी किए हैः 

(i) मोबाइल ैडसेरां के लिए एस.ए.आर. स्तर को मानव 

ऊतक कौ 1 ग्राम मात्रा पर ओसतनं 1.6वाट/किलोग्राम | 

तकं सीमित किया जाएगा 
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(i) मोबाइल teed के सभी नए डिजाइन 1 सितंबर, 2012 

से मानव sae कौ 1 ग्राम मात्रा पर ओसतन 1.6 

बाट/किलोग्राम के एस.ए.आर. मान का अनुपालन करेगे। 

तथापि, ase! डिजाइन वाले मोबाइल eee जो मानव 

ऊतक की 10 ग्राम मात्रा पर ओसतन 2.0 वाट/किलोग्राम 

के अनुपालन मं है, वे 31 अगस्त, 2013 तक बने रह 

सकते Fi 

(ii) 1 सितम्बर, 2013 से, घरेलू बाजार के लिए कंवल 

1.6 बाट/किलोग्राम के संशोधित एस.ए.आर. मान वाले 

मोबाइल fae के ही भारत 4 विनिर्माण या आयात 

की अनुमति होगी। 

तथापि, वर्तमान में दूरसंचार विभाग के पास देशीय एवं आयातित 

मोबाइल फोनों के नियमन के लिए कोई विनियम/मानक नही है। 

देश मे आयातित एवं विपणित मोबाइल फोनौ सहित दूरसंचार उत्पादो 

के fe Gis. के विनिर्देशन/मानक अनिवार्य नहीं हे। 

(घ) ओर (ङ) चीन सहित देशी ओर आयातित दूरसंचार 

उपस्करो से दूरसंचार एवं दूरसंचार Yeas से संबंधित राष्टरीय सुरक्षा 

शंकाओं का समाधान करने के लिए दूरसंचार . विभाग ने अभिगम 

सेवा प्रदाताओं कं लिए creda संशोधन दिनांके 31.05.2011 एवं 

अन्य सेवा vers के लिए दिनांक 3.6.2011 के द्वारा व्यापक 

सुरक्षा दिशामिर्देश जारी किए ै। विभिन दूरसंचार सेवा लादसेस 

करार से संबंधित उक्त संशोधनों के प्रमुख बिन्दु संलग्न विवरण 

दिए गए है। 

(च) ओर (छ) वर्तमान नीति के अनुसार, भारत में बेतार् 

gists नेटवर्क उपस्कर सहित दूरसंचार उपस्कर कं विनिर्माण के 

लिए किसी ओद्योभिक creda की आवश्यकता नहीं है, ओर केवल 

ओद्योगिक सहायता सचिवालय (एस.आई.ए.) मे ओद्योगिके उद्यमकर्ता 

का ज्ञापन (आई.ई.एम.) दायर करना पडता Fl इसके अलावा, 

प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के लिए किसी तकनीकी कौ जानकारी का 

शुल्क एवं रोयल्टी का भुगतान ओधथिमैटिक रूट के तहत किया 

जाता है। - 

विवरणं 

विभिन दूरसंचार सेवा लाइसेस करार मे किए गष संशोधनं 

के प्रमुख fae निम्नानुसार हैः
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(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

प्रश्नों कौ 

लाइसेंस धारक अपने नेटवर्क कौ सुरक्षा के लिए पूरी 
तरह ओर अंतिम रूप से जिम्मेदार होगा। उनके पास अपने 
Terai कौ सुरक्षा एवं सुरक्षा प्रबंधन संबंधो संघठनात्मक 
नीति होगी। 

लाइससधारक नेटवर्क जांच व प्रमाणन अभिकरण से वर्ष में 

एक बार सुरक्षा कै दृष्टिकोण aan कौ जांच करवाने के 

लिए अपने नेटवर्क की जांच wi 

लाइससधारक केवल उन नेटवर्क weal को अपने दूरसंचार 

नेटवकं मे लगाएंगे जिनकी संबंधित समसामयिक भारतीय अथवा 

अतरराष्टरीय सुरक्षा मानकों के अनुसार जांच कर ली गई है। 
प्रमाणन 1 अप्रैल, 2013 से केवल भारत की प्राधिकृत एवं 

प्रामणित एजैसियो/प्रयोगशालाओं से किया wren 

लाहससधारक खास ul पर केवल निवासी, प्रशिक्षित भारतीय 

नागरिको को नियोजित whi 

लाईसेंसधारक 

1. Aqsa रूप सै प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रक्रिया का रिकोड 

TH | 

2. सभी afvedax की अद्यतनं स्थितियों एवं परिवर्तनां का 

Rate wait 

3 उत्पाद (हाडवियर/साफ्टवेयर) कौ आपूर्ति श्रुखला का 

feats रखेगे। 

4 दूरस्थ अभिगम (आर.ए.) कौ शर्त का अनुपालन 

करेगे | 

लाइसंसधारक FR के साथ उपयुक्त करार करके यह सुनिश्चित 

करेगे कि वेडर्/आपूर्तिकर््ता aaa सेवा प्रदाता, asda 

प्रदाता/दूरसंचार विभाग अथवा इसकी नामित एरजेसी को हाडवेयर, 

सोफवेयर, डिजाइन, विकास, वितिर्माण सुविधा एवं आपूर्ति श्रंखला 

कौ जांच करने एवं उपस्कर कौ आपूर्ति के दौरान किसी भी 
समय सभी सौफ्टेयर कौ सुरक्षा/जोखिम जांच कौ अनुमति 

प्रदान कररेगे। इस प्रकार के दौरे एक wa आदेश में दो तके 

समिति हगे। so करोड रुपए. से अधिक मूल्य के आर 
के लिए इस प्रकार के दौरो पर 40 मानेव दिवस प्रति दौरि 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) लिखित उत्तर 918 

तक का व्यय लाईसेसधारक द्वारा सीधे अथवा dex के माध्यम 

से वहन किया जाएगा। 

(vii) सुरक्षा मे किसी भी कमी के लिए so करोड रु. तक का 

जुर्माना वसूल किया जाएगा। ` 

at वी-एस.एन-एल. के भूमि का मूल्य 

2070. श्री पी. विश्वनाथन : क्या संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी 

मंत्री यह ताने की कृपा करेगे fr: 

(क) टाया कम्यूनिकंशन (पूर्ववतीं बी-एस.एन.एल.) का प्रमुख 

wed मे भूमि का अनुमानित मूल्य ओर भूमि के क्षेत्र का स्थल-वार 
ब्योरा क्या है; ` 

(ख) क्या मत्रालय ने इस संबंध में कोई स्पेशल परपस feng 

का गठन किया दै; 

(ग) यदि ह्यं, तो कंपनी का नाम तथा उनके शेयर की प्रतिशतता 

कितनी है; ओर 

(घ) पूर्वे म वी.एस-एन-एल. के पास अतिरिक्त भूमि के विक्री 

से कुल कितना विनिवेश राशि प्राप्त होने का अनुमान है? 

संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा 
पोत परिवहन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) 
राज्य सरकार कौ अधिसूचनाओं के अनुसार भूमि ai के आधार 

पर भै. टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (तत्कालीन वी.एस.-एन.एल.) कौ 
भूमि के मूल्य का आकलन 10.08.2011 को किया गया था। ait 
संलग्न विवरण मेँ दिए गए Fi 

(ख) ओर (ग) सरकार ने तत्कालीन वी.एस-एन-एल. -(अब 
मै. ca कम्युनिकेशन्स लिमिटेड) द्वारा धारित अधिशेष भूमि के 
हेमीस्फीयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एच.पी.आई.एल.) नामक परिणामी 

कपनी के रूप में पृथक्करण/अविलयन को अनुमोदित कर fem है 
जिसँ सरकार 2,55,600/- (दो लाख पचपन हजार छः सौ रू. 

केवल) के व्यय का वहन करते BW 51.12% अर्थात 5 लाख रू. 

की प्रदत्त पंजी का 51.12% भाग अधिप्रहित करेगी । 

(घ) अधिशेष भूमि का बिक्री मूल्य बिक्री के समय बाजार 

की स्थिति पर निर्भर करेगा।
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तत्कालीन वीएस.एन.एल. की अथिरेष भूमि ओर इसके मूल्यांकन का व्यौरा 

क्र.सं. अवस्थिति राज्य घोषित अधिशेष राज्य सरकार की 

भूमि (wag मे) अधिसूचनाओं अनुसार 

| भूमि-मूल्य 

(10.08.2011 कौ 

स्थिति के अनुसार) 

(करोड रू. मे) 

1. feta | महाराष्ट 524.00 512.13 

2. . हाली शहर-कलकत्ता पश्चिम बंगाल 35.19 82.71 

3.  छत्तरपुर-नई दिल्ली दिल्ली 58.00 1511.58 

4. गरेर कैलाश-नई दिल्ली ` दिल्ली 70.00 , 3863.94 

5. पडियानल्लुर-चेनै तमिलनादु 53.44 186.22 

कूल 740.63 6156.58 

ARI? 12.03 वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार se 

सभा पटल पर रखे गये पत्र 

(अनुवाद 

अध्यक्ष महोदया : अब सभा पटल पर रखे जाने वाले Ti 

को लिया जायेगा। 

नागर तिमानन मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : 

श्री अजित सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता 

& 

(1) (एक) चीफ कमिश्नर ate रेलवे सेफ्टी, लखनऊ के 

वर्ष 2010-11 के ae प्रतिवेदन के एक प्रतिं 

(हिन्दी तथा sitet संस्करण) | 

(दो) de कमिश्नर ate रेलवे सेफ्टी, लखनऊ के 

(2) 

समीक्षा के बरे मे विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

` संस्करण) | 

उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने 

म हए विलम्ब के कारण दशानि वाला विवरण (हिन्दी 

तथा अग्रेजी संस्करण) | | 

[ग्रंथालय में रखे me देखिए संख्या wad. 7631/15/12) 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : 3 निम्नलिखित 

पत्र सभा 

(1) 

(2) 

पटल पर रखता हूः- ` 

इंडियन काउंसिल ath acd अफेयर्स, नई दिल्ली के 

वर्षं 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी 

तथा अंग्रेजी संस्करण) | 

इंडियन काठसिल ate acd अफेयर्स, नई दिल्ली के
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वर्षं 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा 

प्रतिवेदन । 

(3) इंडियन कारसिल atm वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के 

वर्षं 2011-2012 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा 

के बारे मे विवरण (fet तथा अग्रेजी संस्करण)। 

[ग्रंथालय मे रखे गए। देखिए संख्या west, 7632/15/12] 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

तथा प्रधानमंत्री कार्यालय मे राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : 

मे निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूः 

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 कौ धारा 3 कौ 

उपधारा (2) के अतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की 

एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) :- 

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) 

पाचवां संशोधन विनियम, 2012, जो 6 सितम्बर, 

2012 कै भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या 

सा-का.नि. 672(अ) A प्रकाशित हए a 

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) sa संशोधन नियम, 

2012, जो 6 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र 

मे अधिसूचना संख्या aarti. 673(अ) में 

प्रकाशित हुए A 

[ग्रंथालय मे रखे गए्। देखिए संख्या wid, 

7633/15/12] 

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 कौ धारा 29 at 

उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग (समूह 

' ग") भरतीं नियम, 2012 जो 29 अगस्त, 2012 के भारत 

के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या aa. 655(अ) में 

प्रकाशित हुए थे कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण) | 

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी, 7634/15/12] 

कार्मिक, लोके शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय मे राज्य मंत्री 

तथां प्रधानमंत्री कार्यलिय म राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : 

14 अग्रह्ययण, 1934 (शक) रखे गए पत्र 922 

मे श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) 

के अतर्गत मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के 

निय॑त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2012-13 का 

` संख्याक 12)- एक्सपो क्रेडिर मारंटी कापेरिशन ats इंडिया लिमिटेड, 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्रालय के मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष 

के लिए परिचालनात्मक निष्पादन के at में निष्पादन लेखा-परीक्षा 

की एक प्रति (हिन्दी तथा sti संस्करण) सभा परल पर रखता 

Gl 

[ग्रंथालय मे रखी m1 देखिए संख्या एल-टी, 7635/15/12] 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डो. शशी थरूर): 

मे निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूः 

(1) (एक) स्कूल ate प्लानिंग एण्ड आकिरेक्चर, विजयवाड़ा 

के वर्षं 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की 

एक प्रति (हिन्दी तथा अगरजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित्त लेखे। 

(दो) . स्कूल ate प्लानिंग एण्ड आकिटेक्वर, विजयवाड़ा 

के दौ वर्षं 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार 

द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा sti 

संस्करण) | 

(2) उपर्युक्त (1) मे उल्लिखित wal को सभा पटल पर रखने 

मे हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी 

तथा अग्रेजी संस्करण) | 

[ग्रंथालय मे रखी me) देखिए संख्या wad, 7636/15/12] 

(3) (एक) नेशनल काउंसिल फर प्रोमोशन ate उदू cay, 

नई दिल्ली के वर्षं 2011-2012 के वार्षिक 

प्रतिविदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण) | 

(दो) नेशनल काउंसिल फोर प्रोमोशन ath उर्दू tay, 

नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक 

लेखाओं at एक प्रति (हिन्दी wen अग्रेजी 

संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवदेन। 

(तीन) नेश्नल काउंसिल फोर प्रोमोशन ate उदू लँग्वेज, 

नई दिल्ली के ad 2011-2012 के कार्यकरण
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कौ सरकार द्वारा समीक्षा के बरे में विवरण (हिन्दी 

तथा अग्रेजी संस्करण) | 

| [ग्रंथालय मेँ रखी we: देखिए संख्या एल-री, 7637/15/12] 

(4) (एक) इंडियन इंस्टिट्युर aim टेक्नोर्लोजी पटना, पटना | 

त्वो) 

के वर्षं 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार 

द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथाः 

अग्रेजी संस्करण) | | 

इंडियन इस्टिरयूट ओंफ टेक्नोर्लोजी पटना, 

पटना के वर्षं 2011-2012 कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण) | | ॑ 

[ग्रंथालय मे रखी mel देखिए संख्या wad, 7638/15/12] 

(5) (एक) सेन्टृल ईस्टिटयूट ate क्लासिकल तमिल, ag 

(दो) 

(6) उपर्युक्त (5) मे उल्लिखित पतरौ को सभा परल पर रखने 

के वर्षं 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ 

एक प्रति (हिन्दी तथा ग्रेजी संस्करण) तथा 

` लेखापरीक्षित लैखे। 

tea ईस्टिट्यूट ate कलासिकलं तमिल, चेननई 

के AY 2010-2011 के कार्यकरण कौ सरकार 

द्वारा समीक्षा के बरे मे विवरण (हिन्दी. त्था 

अग्रेजी संस्करण) | 

मे हुए विलम्ब के कारण दरशन वाला विवरण (हिन्दी 

तथा अंग्रेजी संस्करण) | 

[ग्रंथालय में रखे mu देखिए संख्या wa, 7639/15/12] 

(7) (एक) मोतीलाल नेहरू नेशनल इईस्टिट्यूर sith टेकनोर्लोजी 

(दो) 

इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्षं 2010-2011 कै 

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण) तथा तेखापरीश्षित we 

मोतीलाल नेहरू नेशनल इस्टिर्यूर sith टेव्नोर्लोजी 

इलाहाबाद, इलाहाभाद कं वर्ष 2010-2011 के 

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बरे में 

विवरण हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

5 दिसम्बर, 2012 रखे गए पत्र 924 

(8) उपयुर्वतत (7) मँ उर्लिखित wat को सभा पटल पर रखने 

मे हए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण {हिन्दी 

तथा ssi संस्करण)। 

[ग्रंथालय A रखे me देखिए संख्या wad, 7640/15/12] 

(9) (एक) यूनियन रैरिटरी मिशन अर्थोरिटी (ad शिक्षा 

(दो) 

अभियान), दादरा एण्ड नागर हवेली कं वर्षं 

2011-2012 के वार्षिक ग्रतिवदेन कौ एकं प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीधित 

लेखे। 

यूनियन टेरिटरी मिशन अ्थोरिटी (सर्व शिक्षा | 

अभियान), दादरा एण्ड नागर हवेली के वर्ष 

2011-2012 के कार्यकरण कौ सरकारे द्वारा 

समीक्षा के बरे मे विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण) | 

(10) उपर्युक्त (9) मेँ उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने 

में हए विलम्ब के कारण दशनि वाला. विवरण (हिन्दी 

तथा अग्रेजी संस्करण) | | 

[ग्रंथालय मे रखी ग्ई। देखिए सख्या एल.री, 7641/15/12] 

(11) बालकों के लिए Aas ओर अनिवार्य शिक्षा का 

अधिकार अधिनियम, 2009 कौ धारा 23 कौ उपधाया 

(2) के अतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं कौ 

एक-एक प्रति (हिन्दी - तथा अगरेजी संस्करण) :- 

(एक) BA. 2165(अ) जो 13 सितम्बर, 2012 के . 

(दो) 

(तीन) 

भारत के राजपत्र मेँ प्रकाशित gar था तथा जिसके 

द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य मे एक अध्यापक क रूप 

भे नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता प्रतिमानर्को 

मँ छूट प्रदान की गई है। 

का-आ. 2389(अ) जो 8 अक्तूबर, 2012 के 

भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुमा था तथा जिसके 

द्वारा AMS राज्य म अध्यापक के रूपमे 

नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता प्रतिमानकों भं 

Be प्रदान की गई हे। 

BLS. 2512(अ) जो. 17 अक्तूबर, 2012 के 

भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जिसके
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दवारा उत्तराखण्ड राज्य मे एक अध्यापके के रूप 

मे नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता प्रतिमानकों 

में छूट प्रदान की गई है। 

(चार) का.आ. 2513(अ) जो 17 अक्तूबर, 2012 के 

भारत के राजपत्र मेँ प्रकाशित हुआ था तथा जिसके 

द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य मेँ एक अध्यापक के 

रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता प्रतिमानकं 

HW प्रदान कौ गई 'है। 

[ग्रंथालय 4 रखे mu देखिए संख्या wad, 7642/15/12] 

(12) (एक) Gea यूनिवर्सिटी ate ओडिशा, भुवनेश्वर के 

वर्षं 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक 

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

(दौ) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ate ओडीशा, भुवनेश्वर के 

वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा sitet 
संस्करण) | 

[ग्रंथालय मे रखे गए। देखिए संख्या wad, 7643/15/12] 

(13) (एक) Wea यूनिवर्सिटी ate कर्नाटक, गुलबर्गा के वर्ष 

2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) | 

` (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिरी ate कर्नाटक, गुलबर्ग के वर्ष 

2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा कौ एक प्रति (दहन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण)+ ` ` 

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या wad, 7644/15/12] 

(14) (एक) Qa यूनिवर्सिटी ate ह्ञारखण्ड, रांची के ad 

2011-2012 के वार्षिके प्रतिवेदन कौ एक प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) । 

(दो) Gea यूनिवर्सिटी ath ज्ञारखण्ड, रांची के ad 

2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण) | 

[vara में रखे गए। देखिए संख्या wad, 7645/15/12] 
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(15) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल कै वर्ष 2010-2011 के 

` वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा stint 

संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

(16) उपर्युक्त (15) मेँ उल्लिखित wai को सभा पटल पर 

रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी 

तथा अंग्रेजी संस्करण) | 

[ग्रथालय A रखी we) देखिए संख्या wad, 7646/15/12] 

(17) (एक) इंडियन ईस्टिट्यूट ate Werle कलकत्ता, 

| कोलकाता के वर्षं 2010-2011 कै वार्षिक 

प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित aa 

(दो) इडियन इस्टिट्यूट ate ॒ भेनेजमेट कलकत्ता, 

कोलकाता के वर्षं 2010-2011 के कार्यकरण 

कौ सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी 

तथा अंग्रेजी संस्करण) | 

(18) उपर्युक्त (17) मेँ उल्लिखित wail को सभा परल पर 

रखने 4 हए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी 

तथा अग्रेजी संस्करण) । 

[ग्रभलय A रखे गए। देखिए संख्या waa, 7647/15/12] 

(19) (एक) इंडियन इस्टिट्यूट ath मैनेजमेंट लखनऊ, लखनऊ 

के वर्षं 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की 

एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) इडियन इस्टिर्यूर att मैनेजमेंट लखनऊ, लखनऊ 

के वर्षं 2010-2011 के कार्यकरणं की सरकार 

द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण) | 

(20) उपर्युक्त (19) 4 उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर 

रखने मे हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी 

तथा अग्रेजी संस्करण) | 

[ग्रंथालय मे रखे mu देखिए संख्या एल.टी, 7648/15/12]
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(21) (एक) इंडियन इंस्टिटयूट ate मैनेजर रोहतक, रोहतक 

के वर्षं 2010-2011 के alte प्रतिवेदन की 

एक प्रति (हिन्दी तथा sti संस्करण) तथा 

लेखापरीकषित लेखे 

(दो) इंडियन. इंस्टिट्युट ath मेनेजमेट रोहतक, रोहतक 

के वर्षं 2010-2011 के कार्यकरण कौ सरकार 

द्वारा समीक्षा कौ एक uta (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण) । 

(22) उपर्युक्तं (21) मे उल्लिखितं पत्र को सभा पटलं पर् 

रखने मेँ gu विलम्ब कं कारण दशनि वाला विवरणं (हिन्दी 

तथा अंग्रेजी संस्करण) | 

[ग्रंथालय मेँ रे गए। देखिए सख्या एल.टी, 7649/15/12] 

(23) (एक) इंडियन ईर्टट्यूट ओंफ मैनेजमेंट काशीपुर, काशीपुर 

के वर्षं 2010-2011 के वार्षिकं प्रतिवेदन कौ 

एक प्रति (हिन्दी तथा sini संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षितं लेखे । 

(दो) fern इंस्टिट्यूट ath ete काशीपुर, 

काशीपुर के वर्षं 2010-2011 के कार्यकरण कौ 

सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

उगरेजी संस्करण) | 

(24) उपर्युक्त (23) मेँ उल्लिखित wi को सभा पटल पर 

रखने में हुए विलम्ब कं कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी 

तथा sist संस्करण) | 

[ग्रंथालय मे रखे गए। देखिए संख्या wad, 7650/15/12] 

(25) (एक) इंडियन इस्टिट्युट ath मैनेजमेर रायपुर, रायपुर 

के वर्षं 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की 

एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी सस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) इंडियन इस्टिट्यूट ate Woe रायपुर, रायपुर 

के ad 2010-2011 के कार्यकरण कौ सरकार 

द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति {दहन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण) | 

5 दिसम्बर, 2012 रखे गए पत्र 928 

(26) उपर्युक्त (25) मेँ उल्लिखित wat को सभा पटल यर 

रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी 

तथा sitet संस्करण) | 

[uaa मे रखे mu देखिए संख्या एल.री, 7651/15/121 

(27) (एकं) इंडियन dfeeeyqe sth ade agitate, 

कोञ्लीकोड के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक 

प्रतिदेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) इंडियन thea sith ale areas, 

कोड्चीकोड A वर्षं 2010-2011 के ` कार्यकरण 

की सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी 

तथा अग्रेजी संस्करण) | 

(28) उपर्युक्त (27) मे उल्लिखित wal को सभा पटल पर 

रखने मेँ हुए विलम्ब कं कारण दशशनि वाला विवरण (हिन्दी 

तथा अंग्रेजी संस्करण) | 

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या wed, 7652/15/12] 

(29) (एक) राजीव गांधी इंडियन इस्टिट्यूट ath मैनेजमेंट 

 शिलांगं के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवदेन 

की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण). तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) राजीव गांधी इंडियन deege ath मैनेजमेंट 

शिलांग, शिलांग 

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा कौ | एक प्रति 

(feet तथा अंग्रेजी संस्करण) । 

के वर्षं 2010-2011 के 

(30) उपर्युक्त (29) मे उल्लिखित पत्रो को सभा परल पर 

रखने मेँ हए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी 

तथा अग्रेजी संस्करण) | 

[ग्रंथालय मे रखे me देखिए संख्या wis, 7653/15/12] 

(31) (एक) सर्वं शिक्षा अभियान अर्थोरिटी पंजान, dere के 

वर्षं 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे।
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(दो) सर्व शिक्षा अभियान अर्थोरिटी पंजाब, dete के 

वर्षं 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार हारा 

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी am अग्रेजी 

संस्करण) | 

(32) उपर्युक्त (31) 4 उल्लिखित पत्रं को सभा पटल पर 

| रखने मेँ eu विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (fect 

तथा अग्रेजी संस्करण) | 

[ग्रंथालय मे रखे me देखिए संख्या एल.री, 7654/15/12] 

(33) (एक) सर्वं शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अर्थोरिरी मेघालय, 

शिलाग के वर्षं 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीश्षित लेखे। 

(दो) सर्वं शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अ्थोरिटी मेघालय, 

शिलांग कै वर्षं 2010-2011 के कार्यकरण की 

सरकार द्वारां समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण) | 

(34) उपर्युक्त (33) मे उल्लिखित wit को सभा परल रखने 

मे हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी 

तथा अग्रेजी संस्करण) | | 

[ग्रंथालय A रखे गए। देखिए संख्या wad, 7655/15/12] 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री तथा पोत 

परिवहन मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : मे निम्नलिखित 

पत्र सभा पटल पर रखता हूः- 

(1) भारतीय तार अधिनियम 1885 at धारा 7 कौ उपधा 

(5) के अंतर्गत 433 से 434 मेगाहट्र्ज आवृत्ति सीमा 

मे इंडोर अनुप्रयोग हेतु न्यून विद्युत. युक्ति अथवा उपकरण 

का प्रयोग (अनुज्ञापने अपेक्षा से Be) नियम, 2012 जो 

12 सितम्बर, 2012 के भारत राजपत्र मे अधिसूचना संख्या 

सा.का.नि. 680 (अ) में प्रकाशित हुए थे, कौ एक ofa 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) | 

(ग्रंथालय मे रखे गए। देखिए संख्या wast, 7656/15/12] 

` (2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) रखे गए पत्र 930 

at धारा 37 के अतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की 

एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :- 

(एक) करबल लैडिंग eet म आवश्यक सुविधाओं कौ 

anda दूरसंचार wa (संशोधन) विनियम, 

2012 जो. 19 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र 

मे अधिसूचना संख्या एफ. सं. 416-3/2010-आई 

एण्ड एफ.एन. मेँ प्रकाशित हुए थे। 

(दो) दृरसंचार sacs (पत्तन प्रभार) (दूसरा 

संशोधन) विनियम, 2012 जो 18 सितम्बर, 2012 

के भारत के राजपत्र मं अधिसूचना संख्या एफ. 

सं. 409-3/2011-आई एण्ड एफ.एन. मे प्रकाशित 

हए a 

(तीन) दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोरटेबिलिरी (चौथा 

संशोधन) विनियम, 2012 जो 19 सितम्बर, 2012 

के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या एफ. 

सं. 116-15/2012-एम-एन. मे प्रकाशित हए थे। 

(चार) लेखा पृथक्करण संबधी रिपोरटिग सिस्टम 

(संशोधन) विनियम, 2012 जो 15 अक्तूबर, 2012 

के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या एफ. 

सं. 14-07/2012-एफ एण्ड ईए में प्रकाशित हए 

थे। 

(पांच) दूरसंचार उपभोगक्ता संरक्षण (चौथा संशोधन) 

विनियम, 2012 जो 22 अक्तूबर, 2012 के भारत 

के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या एफ.सं. 

308-05/2011-क्यूओएम मे प्रकाशित हए A 

(we) दि इटेलीजँट नेटवकं सर्विसेज इन मल्टी acter 

एंड मल्टी नेटवर्क सिनेरियो (संशोधन) विनियम, 

2012 जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र 

मे अधिसूचना संख्या WH. सं. 416/1/2010-आई 

एण्ड एफ.एन. मे प्रकाशित हुए a 

[ग्रंथालय मे रखे “ए। eae संख्या एल.री, 7657/15/12] 

शहरी विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : 

मे निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूः-
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(1) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 

2011-2012 के वर्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । 

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नईं दिल्ली के वर्ष 

2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा set 

संस्करण) 

[ ग्रंथालय में रखे mM | देखिए संख्या एल.री, 7658/15/12] 

(2) कपनी अधिनियम, 1956 कौ धारा 619क की उपधाया 

(1) के अंगतर्गत निम्नलिखित पत्रं कौ एक-एक प्रति 

(हिन्दी तरथा अंग्रेजी संस्करण) :- 

(क) (एक) 

(दो) 

नेशनल बिल्डिग्स कस्टक्शनं कारपोरेशन ` 

लिमिटेड, af feet के वर्षं 2011- 

2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा। 

नेशनल बिल्डिग्स SERA कारपोरेशन 

लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्षं 2011-2012 

का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित तेखे | 

तथा उन पर नियत्रक-महातेखापरीक्षक की 

रिपणियां। 

[ग्रंथालय मे रखे गए। देखिए संख्या एल-टी, 7659/15/12] 

(ख) (एक) दिल्ली Fe रेल कारपोरेशन लिमिटेड, 

दो). 

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या wad, 7660/15/12] | 

दिल्ली के वर्षं 2011-2012 के कार्यकरण 

कौ सरकार द्वारा समीक्षा। 

दिल्ली Fa रेल कारपेरेशन लिमिटेड, 

दिल्ली का वर्षं 2011-2012 का वार्षिक 

प्रतिवेदन, तथा लेखापरीकषित लेखे तथा 

उन पर नियत्रक-महालेखापरीक्षक की 

रिप्पणियां | 

5 दिसम्बर, 2012 9३2 

AMR 12.05 बजे 

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति 

विवरणं 

(अनुवद् 

श्री राव इंद्रजीत सिंह (Tema) : महोदया भे, सूचना ओर 
प्रोद्योगिकौ संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) सभा परल पर रखता हूः | 

संचार ओर सूचना प्रोद्योगिकौ मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 

‘aman ओर बीमा कार्यकलापों के माध्यम से डाक विभाग द्वारा . 

` निधियो का vate’ विषय पर समिति के 62वें प्रतिवेदन (14वीं लोक 

सभा) में अतर्विष्ट सिफारिशों पर 134 की-गरई-कारवाई प्रतिवेदन 

(isat लोक सभा) के अध्याय-एक में safe सिफारिश ओर 

अध्याय-पाच मे शामिल अंतिम उत्तर के बारे मे सरकार द्वारा ` 

कौ--गई-कार्वाई। 

सूचना ओर प्रसारण मंत्लय की “अनुदानं की मांभों 
(2010-2011)' के बारे मँ समिति के छठे प्रतिवेदन (sat लोक . 

सभा) मे अतर्विष्ट सिफारिशों पर 199 की-गई- कारवाई प्रतिवेदन (15वीं 

लोक सभा) के अध्यक्ष-एक मे अंतर्विष्ट सिफारिशो ओर अध्याय-पाच 

मे शामिल अतिम उत्तर के बारे मे सरकार द्वारा की-गई-कार्वाई। 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) कौ 

अनुदान की मांगों (2010-2011) ' के बारे मे समिति करे sa प्रतिवेदन 

(15्वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिश पर 20d कौ- गई कार्रवाई 

प्रतिवदेन (15र्बी लोक सभा) के अध्याय-एक मे अतर्विष्ट सिफारिशों 

ओर अध्याय-पांच मे शामिल अंतिम उत्तर के बरे म सरकार द्वारा 

की -गई-कारवाई | 

संचार ओर सूचना प्रोचयोगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 
"डाकघर का आधुनिकीकरण' विषय प्र समिति के isd प्रतिवेदन 

(sat लोक सभा) मे अंतर्विष्ट सिफारिश पर 26वे की--गई- कारवाई 

प्रतिवदेन (15्वीं लोक सभा) के अध्याय-एक मे अतर्विष्ट सिफारिश 

ओर अध्याय-पाच में शामिल अंतिम उत्तर के बरे मे सरकार द्वारा 

lea | 

संचार ओर सूचना प्रोद्योगिकौ मंत्रालय (इलेकटनिक्स ओर सूचना 

` प्रौद्योगिकी विभाग) कौ “अनुदानं की मांगों (2011-12)' के बारे 

मँ समिति के 234 प्रतिवेदन (15्वीं लोक सभा) मे अतर्विष्ट सिफारिश 

पर 274 की-मई- कारवाई प्रतिवेदन (15वी लोक सभा) के अध्याय-एक 

भे अंतर्विष्ट सिफारिश ओर अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तर के . 
at मे सरकार द्रा कौ-गई-कार्दवाई।
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संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकौ मंत्रालय (डाक विभाग) कौ 

अनुदान कौ मागो (2011-12) ' के बारे F समिति के 24d प्रतिवेदन 

(15्वी लोक सभा) मे अतर्विष्ट सिफारिश पर 29d कौ-गई-कार्दवाई 

प्रतिवेदन (15बी लोक सभा) H अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों 

ओर अध्याय-पांच मे शामिल अंतिम उत्तर के बारे मे सरकार द्वारा 

कौ- गई-कारवाई। 

अपराह्न 12.05% 

शहरी विकास wat स्थायी समिति 

2Tat ओर 22वां प्रतिवेदन 

[ery 

st शरद यादव (मधेपुरा): महोदया, भँ शहरी विकास संबंधी 

स्थायी समिति के 27a ओर 22वे प्रतिवेदन कौ निम्नलिखित प्रति (हिंदी 

तथा अग्रेजी संस्करण) खभा पटल पर रखता हूः- 

(1) शहरी विकास मंत्रालय कौ “अनुदान कौ मांगों 

(2012-13)"" के बरे मे समित्ति के isd प्रतिवेदन 

(पद्रह्वीं लोक सभा) यें अंतर्विष्ट सिफारिशो पर सरकार 

द्वारा कौ गई कारवाई के aay मे समिति फा 2787 

प्रतिवेदन (पद्रहवीं लोक सभा)। | 

(2) आवासं ओर शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की "" अनुदानो 

कौ मांगों (2012-13)'' क बरे मे समिति के 19a 

प्रतिवेदन (पद्रहर्वीं लोक सभा) मे अतर्विष्ट सिफारिश 

पर सरकार द्वारा की गई कारवाई के संबंध मे समिति 
का 22वां प्रतिवेदन (प्रह्वीं लोक सभा)। 

अपराहन 12.06 

मंत्रियों द्वारा नक्तव्य 

(अनुकर्द 

(एक) मुम्बई म भारत रत्न बाना साहेब डो. भीमराव अम्ेडकर 

की स्मृति मे एक भव्य स्मारक का निर्माणः 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनंद शर्मा) : 

महोदया, आपकी अनुमति से मँ निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूः 

इस गरिमामय सदन की माननीय सदस्यों को इस बात की 

जानकारी है कि 6 दिसंबर 2012 को भारत के महानतम नेताओं 

म से एक भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कौ पुण्य तिथि 

“सभा पटल पर रखा गया ग्रन्थलय ये भी रखा गया | देखिये संख्या we. 7661/15/12 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) Fao 934 

हे। राष्ट हमारे संविधान के निर्माण मे उनके योगदान को कृतन्ञतापूर्वक 

स्वीकार करता है, जिसने भारतीय लोकतंत्र के निर्माण की आधारशिला 

रखी ati 

बाबा साहेब अम्बेडकर कौ अस्थियां मुंबई स्थित नेशनल टेक्सराइल 

कारपोरेशन कौ इन्दु मिल की भूमि के नजदीक चैत्य भूमि A रखी 

गई है। उनके लाखों अनुयायियों के लिए यह एक तीर्थस्थल हे। 

जनमानस कौ भावनाओं का आदर करते हुए ओर महाराष्ट सरकार 

के अनुरोध के yee मे एवं महाराष्ट की विधायिका सभा के 

दोनों सदनं द्वारा पारित सर्वसम्मत संकल्प को ध्यान मेँ रखते हुए 

उपयुक्त स्मारक के निर्माण हेतु महाराष्ट सरकार को यह भूमि उपलब्ध 

कराने का विचार किया है। 

सरकार ने इस निर्णय को लागू करने कौ प्रक्रिया शुरू कर 

दी दहै ओर मँ शीघ्र ही आवश्यक विधायी प्रस्ताव संसद के अनुमोदनार्थ 

पेश करूगा। म आपकौ सहायता तथा सदन के समर्थन का अनुरोध 

करता FI 

[fee] 

at दारा सिंह चौहान (धोसी) 
आपको बहुत-बहुत बधाई देते है। 

: मत्री जी, इसके लिए हम 

(अनुवाद 

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : मंत्री जी, हम इसका समर्थन 

करते FI 

अपराह्न 12.064 

(दो) विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी मंत्रालय वैज्ञानिक ओर ओद्योगिक 

अनुसंधान विभाग से संबधित अनुदान की मांगो 

(2012-13) के ar मे विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी, पर्यावरण 

ओर वन संबंधी स्थायी समिति कं 2278 प्रतिवेदन मे 
अतर्विष्ट सिफारिशो के कार्यान्वयन की स्थितिः 

(अनुवाद 

विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री 

एस. जयपाल रेड्डी) : आपकौ अनुमति से, मँ यह वक्तव्य सभा 

पटल पर रखता हू। 

*सभा परल पर रखा गया ग्रन्थालय मँ भी रखा गया। देखिये संख्या एल-टी. 7662/15/12
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[श्री एस. जयपाल रेड्डी] 

यह वक्तव्य दिनांक 1 सितम्बर, 2004 कं लोग सभा बुलेरिन, 

भाग-॥ द्वारा जारी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश सं. 

73ए् के अनुसरण मेदे रहा हूं ताकि वर्षं 2012-13 हेतु sais 

ओर ओद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) की अनुदान APT | 

पर 2274 प्रतिवेदन में निहित सिफारिशो पर सरकार द्वारा की गई 

कारवाई & क्रियान्वयन कौ स्थिति से माननीय सदन को अवगत करा 

सकू। इस समिति ने डी.एस.आई.आर. कौ कार्यप्रणाली कौ समीक्षा 

ओर विस्तृत अनुदान मागो पर विचार करते हुए इस विभाग के लक्ष्यो, 

उदेश्यो ओर उपलब्धर्यो कं संदर्भ मे इन अनुदान मांगों का विश्लेषण 

किया ओर तत्संब॑धी 227वां प्रतिवेदन दिनांक 18 मई, 2012 को दोनों 

सदने में प्रस्तुत किया। इस समिति के 2274 प्रतिवेदन मेँ 26 सिफारिश 

सम्मिलित ot) इनमे से अधिकतर का स्वरूप परामर्शं एवं सराहनात्मक 

था। इस विभाग ने इन सम्मलित af) इनमें अधिकत्तर का स्वरूप 

नोट 29.08.2012 को समिति को भिजवाया है। 

कुछ अत्यधिक महत्वपूर्णं सिफारिशो का यहां पुनः उल्लेख किया 

जा रहा हैः | 

e समिति इस बात से vas है कि विभाग नै एक निगरानी 

तंत्र नाया है जिससे इसे आवंटित निधयो का पूरा ` 

उपयोग करने मे सहायता मिली है। समिति इस तथ्य 

की सराहना करती है fe विभाग ने लगातार दो वर्षो 

मेँ. 95.84% ओर 95.97% प्रतिशत का उच्च मिश्चिते 

मूल्य स्कोर (हाई कम्पोजिर Sey स्कोर) प्राप्त किया 

है जो उस उत्कृष्टता ग्रेड को emia है जिस स्तर 

तक विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी. अनुसंधान विभाग अपने 

कार्यक्रमों ओर स्कौमों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने 

मे सफल रहा है। तथापि, समिति आशा करती है कि 

विभाग भविष्य मेँ इस निष्पादने को जारी ओर बनाए 

रखेगा; 

© जबकि समिति इस बात कौ सराहना करती है, कि 

सी.एस.आई.आर. राष्ट्रीय स्तर पर अनेकं प्रतिष्ठित 

पुरस्कार जीतने म सफल रहा है, समिति चाहती है 

कि सी.एस.आई.आर. के वैज्ञानिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 

केर्त्तत्य 936 

जीत कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज 

कराने का अथक प्रयास wt समिति यह भी चाहती 

हि कि पेटैट कौ खासी संख्या के साथ सी.एस.आई- 

आर. को भारतीय उद्योग को ओर भी विश्व स्तर 

पर प्रतियोगिता योग्य उत्पाद को विकसित करमे में 

सहायता देने काः प्रयत्न करना चाहिए क्योकि इसी 

से सी.एस.आई.आर. के वैक्षानिकों द्वारा विकसित पेय 

at उपयोगिता सिद्ध होगी; 

तथापि, यह समिति महसूस करती है कि वीं सदी 

के दूसरे दशक कं अंत मे भारत को ज्ञान आधारित 

अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को wa aa कं लिए 

वैस्ञानिक विभागों के लिए योजनागत निधियों का उच्चतर 

आबंटन अत्यावश्यक दहै। अतः यह समिति वैज्ञानिक 

संगठनों के लिए निधियों की उ्वतर समग्र उपलब्धता 

(योजना के प्रतिशत हिस्से के रूपमे) कौ सिफारिश 

करती है; ` ` 

समिति यह महसूस करती है कि बजटीय बाध्यताओं 

के मदेनजर विभाग के लिए यह. आवश्यक & कि 

वह इन योजनाओं के वित्तपोषण हेतु नये तरीके खोजे। 

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मोडल, उपयुक्त 

प्रयोक्ता शुल्क कौ लगाया जाना, अन्य लाभार्थियों से 

वित्तपोषण, इस योजना के अंतर्गत वित्तपोषित We के 

वाणिण्यिके दोहन से प्राप्त लाभों की हिस्सेदारी आदि 

कुछ ta सात तरीके है जिनसे योजना के क्रियान्वयन 

हेतु आवश्यक निधियां जुटायी जा सकती हैः ` 

समिति ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्चं 

प्रद्योगिकौ तथा सामाजिक लाभ के लिए प्रोद्योगिकिर्यो 

ओर सस्ती स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों मे सी.एस.आई.आर. 

द्वारा प्राप्त कौ गई उपलब्धियों की सराहना करती-है। 

तथापि, समिति महसूस करती है कि यदि देश को 

प्रौद्योगिकी संचालित आर्थिक सुपरपावर के रूप मे उभरना 

है तो इसके लिए बहुत ae किया जाना शेष है। 

अतः समिति चाहती है कि विभाग को बारहर्वी योजना 

के दौरान अपने प्रयासों को ओर तेज करके प्रेरित करना 

चाहिए ताकि भारत सच्चे प्रौद्योगिकी ओर नवोन्मेष 

संचालित समाज के रूप में उभर सके ।



937 मत्रियो दवाय वक्तव्य 

2274 प्रतिवेदन पर की गई कारवाई विषयक नोर राज्यसभा 

सचिवालय को 29.08.2012 को अग्नेषित कर दिया गया है जिसकी 

प्रतिलिपि संलग्न रहै। 

अपराह्न 12.07 बजे 

(तीन) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानाो की मागो 

(2012-13) के बारे मे शहरी विकासं संबंधी स्थायी 

समिति के isd प्रतिवेदन मे अतर्तिष्ट सिफारिश के 

कार्यान्वयन की स्थितिः 

[अनुवाद 

शहरी विकास मंत्रालय मेँ राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : 

अध्यक्ष महोदया, मै यह विवरण माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के 

निर्देश 73ए, जो निम्नलिखित अनुसार रै, के अनुसरण मेँ प्रस्तुत कर 

रही हः 

"" संदधित मत्री अपने मंत्रालय के dda में विभाग से संबंधित 

लोक सभा की स्थायी समिति कौ रिपोर्यो मे निहित सिफारिशों 

के कार्यान्वयन की स्थिति के बरे मे छह माह के एके बार 

wer मे विवरण प्रस्तुत करेगे" 

2. मै सदन के माननीय सदस्यों के जानकारी के लिए 

यह सूचित करना went कि 15र्वी लोक सभा की शहरी विकासं 

स्बधी स्थायी समिति की 18वां प्रतिवेदन लोक सभा मेँ 25 अप्रैल, 

2012 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रतिवेदन मे 11 सिफारिश 

निहित है। सरकार द्वारा कौ गई कारवाई की अद्यतन स्थिति संलग्न 

विवरण मेँ प्रत्येक सिफारिश के आगे eee गई ti इन सिफारिशों 
पर की गई कारवाई नोर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति को 

पहले ही भेज दिया गया था। 

अध्यक्ष महोदया, मँ माननीय सदस्यो को सूचित करना चाहूगी 

कि जहां कर्हीं आवश्यक होगा, आगे की aad? कारवाई की जाएगी! 

इस विवरण का अनुलग्नक सभा के पटल पर रख दिया गया 

हे। 

*सभा परल पर रखा गया तथा ग्रन्थालय मेँ भी रखा गया । देखिये संख्या एल.री. 7663/15/12 

14 अग्रहायण, 1934 {शक ) नियम 377 के अधीन मामले 938 

ARE 12.07% बजे 

(चार) संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डाक विभाग, 

से संबधित ' महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 

अधिनियम के sina श्रमिर्को को caret द्वारा 

पारिश्रमिक का संवितरण' के at मेँ सूचना प्रौद्योगिकी 

संधी स्थायी समिति के ad प्रतिवेदन मेँ अंतर्विष्ट 

सिफारिर्शो के कार्यान्वयन की स्थितिः 

(अनुवाद 

संचार ओर सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय र्मे राज्य मत्री (डौ. 

क्रुपारानी किल्ली) : महोदया, मँ सभा का .मूल्यवान समय लिए 

विना सूचना प्रौद्योगिकौ संबंधी स्थायी समिति के 25d प्रतिवेदन में 

अतर्विष्ट सिफारिशो/रिप्पणियो के क्रियान्वयन कं संबंध मेँ विवरण क 

डाके विभाग सै संबंधित विलंब विवरण के साथ सभा परल पर 

रखती हू । 

प्रतिवेदन को अद्यतन नहीं किया जा सका ओर निर्धारित अवधि 

मे संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसका खेद है। मुख्यतः 

समिति के समक्ष अद्यतन इनपुट के साथ कार्यान्वयन रिपोर प्रस्तुत 

किए जाने के कारण यह विलंब gen इसलिए प्रतिवेदन मे समिति 

द्वारा कौ गई सिफारिश पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ओर डाक विभाग 

के सभी संबधित डिवीजनों से डाटा को अद्यतन करने मे समय लगा। 

शहरी विकास मत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलं 

` नाथ) : महोदया, मँ अनुरोध करता हूं कि एफ.डी.आई. पर चर्चा 

तत्काल प्रारंभ कौ जाए ताकि मंत्री जी अपराह्न चार बजे उत्तर टे 

सके ओर उसके पश्चात प्रस्ताव लाने वाले प्रतिरत्तर दे सकते है। 

अपराह्न 12.08 बजे 

नियम 377 के अधीन Aer 

(अनुवाद 

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब नियम 377 के 

अधीन ame सभा पटल पर रखे जाएगे। आज नियम 377 के अधीन 

मामले उठने कौ अनुमति दी गई है वे यदि इन मामलों को सभा 

पटल पर रखने के इच्छुक है तो, वे स्वयं 20 मिनट के अंदर सभा 

"सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रन्थालय मेँ भी रखा गया । देखिये संख्या एल.टी. 7662/15/12 

“SM पटल पर रखे माने WT
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पटल पर wal रख दें । केवलं वहीं मामले सभापरल पर WS WaT 

जिनके पर्ची निर्धारित समय के भीतर सुभां पटल पर रख at गई। 

शेष व्यपगत माने जाएगे। 

(एक) वर्तमान सप्ताह र्मे दौ दिन उज्जैेन-भोपाल-कानपुर होकर 

चलने वाली इंदौर-पटना wale (गाडी संख्या 

19313/19314) को सप्ताह के अन्य पांच दिन बारास्ता 

 उन्जैन-भोपाल-द्यांसी-खजुराहो-महोबा-चित्रकूट- मानिकपुर 
चलाए जने की आवश्यकता 

(दहिम्दी) 

श्री सज्जन वर्मा (देवास) : उपरोक्त विषय मे निवेदन है 

कि इंदौर-पटना एक्सप्रेस वर्तमान में सप्ताह मे दो दिनं ही चलती 

हे, इस टेन मे हमेशा 300-400 कौ वेरटिग रहती दै। वर्तमान म ` 

इंदौर-पटना रूट वाया उज्जैन, भोपाल, कानपुर होकर जाती है। इस 

oy को पांच दिन ओर बद्मया जाए तथा इसका रूट वाया उज्जैन, 

भोपाल, wel, aq, महावा, चित्रकूट, मानिकपुर का रूट तैयार 

किया जाए। इससे चार धार्मिक एवं दो एतिहासिक स्थल एवं दो 

पर्यटन स्थल, देवास-इंदौर-उज्जैन सीधे मिल जाएंगे, जबकि खजुराहो 

को दिल्ली, मुंबई जैसी सभी महानगरों से we दिया गया FI 

इंदौर एक व्यापारिक स्थल है, इस प्रकार इंदौर ओर भोपाल जैसे 

महानगर भी खजुराहो से सीधे ye जाएंगे। अतः दो दिन इंदौर-पटनां 

वाया उज्जैन, भोपाल, कानपुर होकर चलती है, वैसे ही चलाई जाए 

परंतु पांच. दिन वाया उज्जैन, भोपाल, wet, महोबा, खजुराहो, चित्रकूट, 

मानिकपुर होते हुए चलाई wei वैसे भी देवास जिला मध्य प्रदेश 

का सबसे बडा ओद्योगिक जिला है ओर पांच तहसरीलो के लिए 

केवल एक ही रेलवे स्टेशन देवास ही दै, अतः मालवा क्षेत्र हदय 

देवास को ध्यान मे रखते हुए इंदौर-पटना को पांच दिन अतिरिक्त 

चलाए् जाने नाबत् उचित कार्यवाही करं । उक्त गाडी पांच दिन अतिरिक्त 

रूट से संचालित की जाती & तो उसके संचालन मे कोई परेशानी © 

नहीं आएगी, क्योकि उक्त रूट पर कोई इतना दैफिक नहीं रहता 

है जिसकी वजह से enfin मँ किसी प्रकार कौ कोई परेशानी 
आपए। 

(दो) राजस्थान F बाघ अभयारर्ण्यो को बेहतर बनाने हेतु 

उपाय किए जाने की आवश्यकता 

श्री रतन सिंह (भरतपुर) : राजस्थान मे कई अभ्यारण्य स्थल 

है ओर बाघ रिजर्व के सृजन के लिए ate, जवाहर सागर ओर 

चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इन अभ्यारण्य 

5 दिसम्बर, 2012 अधीन मामले 940 

स्थलों को पर्यटन स्थल का.रूप दिया जाए तो त्कार को एक 

अच्छी आमदनी हो सकती है। पर्यटकों को काफौ संख्या मँ आकर्षित 

किया जा सकता है। बाध संरक्षण हेतु बाघ रिजर्व का मूल्यांकन 

करके तथा निगरानी तंत्र को ओर सुदृढ करके भारत कौ इस दुर्लभ 

वन्य प्रजाति को बचाया जा सकता rd] अफ़रोकौ देशो में अपने जंगल 

संबधित पर्यटको से काफी राजस्व wa हो रहा दहै! हमे भी रसे 

प्रयास करने चाहिए । 

सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के ale, जवाहर सागर 

ओर daa वन्य जीव अभ्यारण्य को नए बाघ संरक्षण हेतु बाध रिजर्वो 

का मूल्यांकन करके तथा निगरानी तंत्र को ओर. age करके भारत 

के अभ्यारण्य wel को विश्व अभ्यारण्य स्थलों की श्रेणी मेँ लाने 

का प्रयास किया | जाए। रणथम्भोर बाघ अभ्यारण्य को केला देवी 

जी, बयाना, जिला भरतपुर तक सीमाकन किया जाए। 

(तीन) उत्तर प्रदेश म पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत महाराजगंज 

रेल लाईन के ऊपर आनंद नगर-घुषली बाईपासं को 

शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता 

श्री हर्षं वर्धन (महाराजगंज, उप्र.) : चालू वर्षं A उत्तर प्रदेश 

मे पूर्वोत्तर रेलवे अंतर्गत आनंदनगर-घुघली बरास्ता महाराजगंज रेल 

परियोजना अपडेट होकर 6.97 प्रतिशत प्रतिफल सर्वेक्षण रिपोर्ट को 

योजना आयोग ने सेद्धातिक सहमति प्रदान करते समय प्रदेश सरकार 

से मुफ्त भूमि एवं निर्माण व्यय का 50 प्रतिशत वहनं करने कौ 

शर्तं रखी। । 

योजना आयोग ने नई रेल लाईन निर्माण हेतु यह नीति इसी 

वर्ष^से प्रारभ की ti देश के free राज्यो द्वारा निर्माण व्यय का 

50 प्रतिशत वहन करना एवं मुफ्त भूमि उपलब्ध कराना संभव Tel 

zl 

ज्ञातव्य रहे कि स्वतंत्रता के पश्चात् देश मे लगभग 10 हजार 

किलोमीटर के रेल a निर्माण के सापेक्ष उत्तर प्रदेश मे नाममात्र 

एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश मेँ लगभग 50 किलोमीटर रेल लाईन का ही 
निर्माण gen है ओर नई नीति इसे आगे ` भी उपेक्षिति रखेगी। 

सरकार का यह दायित्व है कि पडौसी wa नेपाल मेँ ag 

रहे चीन के प्रभाव के चलते नेपाल से we जनपद मुख्यालर्यो को 

रष्टय हित की सामरिक महत्ता की दृष्टि से se रेल से जौडने 

मे प्राथमिकता बरते।
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रेल संघीय विषय है परंतु नई नीति कालांत्तर मेँ राज्यों को 

अपनी रेल चलाने का मार्गं प्रशस्त करेगा जिससे संघीय aa पर 

प्रभावं पडेगा। 

अत्तः मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश एवं विशेषकर पूर्वी उत्तर ` 

कौं रेल लाईन निर्माण मेँ अब तक हुई ' उपेक्षा को दूर करने एवं 

wea सुरक्षा कौ दृष्टि से आनदनगर-घुघली बरास्ता महाराजगंज रेल 

लाईन हेतु प्रदेश सरकार से व्ययं एवं मुत भूमि कौ शर्त कौ समाप्त 

कर तत्काल tad ae निधि आवंरिते कर कार्य शुरू करवाए। 

(चार) उत्तर प्रदेश के बलरामपुर F बालु के aay खनन 

को रोके जाने की आवश्यकता 

डो. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती) : मेरे संसदीय शत्र मे 

जनपद बलरापपुर, उत्तर प्रदेश मे तहसील तुलसीपुर एवं बलरामपुर 

मे हो रहे बालू मोरंग के अवैध खनन मे जनजीवन, wa एवं 

महत्वपूर्णं पुल, वन्य जीवो तथा संरक्षित वन क्षेत्र को क्षति पहुंचाया 

जने के way Fi 

जनपद बलरापुर मे खेरहनिया/धोबनिया/जगथरा एवं नैकिनिया में 

आवंटिते weal से सैकड़ों एकड़ से अधिक अवैध खनन की अनदेखी 

ही नर्ही कौ जा रही है, बल्कि यह भी daa मँ आया है कि 

उन पर अवैध खनन को लेकर लगाए गए अर्थदंड को भी अवैध 

तरीके से माफ कर दिया गया अथवा जुर्माना ad वसूला गया जिससे 

अवैध खनन को age ही नही बल्कि शासन एवं प्रशासनं का संरक्षण 

भी प्राप्त हो रहा है। एेसी दशा मे अंतरराष्ट्रीय सीमा असुरिक्षत हो 

रही है बल्कि करोड की लागत से बनाए गए सडक पुल^रिलवे 

पुल, विद्यालय एवं वन क्षेत्र शिवालिक से निकलने वाले नालो एवं 

राप्ती नदी द्वारा बरसात मे हो रहे sea से निष्प्रयोज्य व॒नर्बाद 

हो रहे है, जोकि free हुए जनपद की मूलभूत आवश्यकताएं FI 

वन के कटाव के साथ ही साथ वन्य vidi एवं पर्यटन स्थतौ को 

भी भारी नुकसान का सामना करना VE रहा FI 

गत॒ ata मे साते गावी का वन कटाव के कारण अस्तित्व 

समाप्त हो गया, व्ही GI पुल/कोडरौ पुल एवं चौधरीडीह-तुलसीपुर 

मार्ग ललिया-कौव्वापुर मार्गं अपना अस्तित्व खो चुका `है। पर्यावरण 

एवं जंगल प्र॒ भारी खतरा है! ad नक्सल गतिविधियां भी जन्म 

लेती जारही 81 दो दशक पूर्वं dest कौ खदान सर्वोच्च न्थायालय 

हारय रोके दी गई थी। 
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अतः मेरा अनुरोध है कि क्षत्र में मोरंग के खनन से हो रहे 

नुकसान को देखते हृए अवैध खनन के विरुद्धं जुर्माना राजस्व कौ 

भाति वसूला जाए एवं सभी vedi को निरस्त किया ae 

(पांच) उत्तराखंड के रामनगर, मे गना किसानो को निजी 

चीनी. feet द्वारा भुगतान सुनिश्चित किए जानै की 

आवश्यकता 

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : मे इस सदन का ध्यान 

उत्तराखंड के रामनगर aa कं गन्ना किसानों कौ ओर आकर्षित करना 

चाहता दू] तराई का यह क्षत्र प्रमुख गन्ना उत्पादक aa है। इस 

at का गना काशीपुर की चीनी मिल मे पिराई के लिए जाता 

था। काशीपुर की यह मिल निजी स्वापित्चव की है। इष मिल को 

रामनगर क्षेत्र के गना fear का लगभग 25 करोड रुपये का 

भुगतान करना है frat 2007-08 का ही 5 करोड रुपया है। मिल 

मालिको ने इस ad मिल को चलाने से मना कर दिया है जिससे 

वहां कं किसानों के मुश्किल का सामना करना ve रहा है। एक 

तो पिछला बकाया नहीं मिला, ऊपर से इस वर्षं मिल के न चलने 

से किसानों की स्थिति काफी कष्टकारी हो गर्ह है। हालात यह है 

कि खेत मँ अभी तक गने नहीं करे है जिससे दूसरी फसल कौ 

qa we हो पा रही है। सरकारी fie A तो अपने sar का 

भुगतान किसानो को कर दिया है, परंतु निजी मिल वालों ने गना 

किसानो को भुगतान नहीं किया है। | 

कदर सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तराखंड सरकार को 

निर्देशित at fe वह रामनगर क्षेत्र S गन्ना किसानो का भुगतान 

निजी मिल से शीघ्र करवाए तथा उनके गने कौ पिराई के fee 

अन्य मिल कौ शीघ्र व्यवस्था करे। 

(छट) दिल्ती की सभी मलिन/अनधिकृत कोलोनियो को नियमित 

किए जाने ओर दिनांक 24.03.2008 कौ भारतं सरकार 

की राजपत्र की अधिसूचना मे संशोधनं किए जाने 

की आवश्यकता 

श्री जय प्रकाशं swear (उत्तर पूर्वं दिल्ली) : राजधानी दिल्ली 

मेँ देश के विभिन wet से लोग अपनी आजीविका हेतु आति = 

ओर यहीं पर बस भी जाते है) इसलिए दिल्ली मे अनधिकृते कोलोनियों 

के नियमितीकरण से संबंधित भारत के राजपत्र दिनांक 24 मार्च, 2008 

मेँ नियम 3.3 के खंड ny" feat यह प्रावधान किया गया हे
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{श्री जय प्रकाश अग्रवाल) 

कि अनधिकृत कोलोनियां/ बस्तियां जिनमे नियमन योजना कौ ओपचारिकं 

घोषणा की तिथि को so प्रतिशत से अधिक प्ले पर निर्माण कार्य 

wa हुआ है, तथापि उपर्युक्त क्रलोनियों मेँ 31.3.2002 के we ओर 

नियमन योजना कौ ओपचारिकं घोषणा कौ तिथि तक बने wid 

को कोँलोनी कौ नियमन. कौ पात्रता निर्धारिते करने कं लिए ध्यान 

मे रखकर की जाएगी, उचित नहीं हे! 

यह विदिते a है कि 24 मार्च, 2008 का उपरोक्त राजपत्र 

काफी पुराना हयो चुका है ओर सरकार ने इसमे जो आधार तिथि 

31.3.2002 निर्धारित की है, उस तिथि से लेकर आज. तक काफी 

, संख्या मेँ नई बस्तियां बस gat है, जिनमें एक बड़ी संख्या में गरीब 

लोग. रह. रहे Sl इन बस्तियों को उजाडने से इनमे रहने वाले नागरिक, 

जो आजीविका हेतु इन बस्तियों मै बसे हुए है, बेघर हो जाएंगे ओर 

भूखे मरने कौ स्थिति मेँ पहुंच जाएगे। इसलिए, यह जनहित मे वश्यक 

` दै कि वर्षं 2012 को आधार वषं मानकर राजधानी दिल्ली कौ सभी 

aay बस्तियों al नियमित किया जाना `चाहिए। 

अतः tet स्थिति में मेरा कद्र सरकार से अनुरोध है कि वह 

‘ay 2012 क्रो. आधार वर्षं मानकर राजधानी दिल्ली की देसी सभी 

बस्तियों, जिनमे भले ही केक मकान बने हुए है, उनको किसी 

भी सूरत मं aaa किया we ओर अनधिकृत कोलोनियों कौ 

नियमन पात्रता निर्धारित किए जने कौ संबधित गजट नोरिफिकेशन 

दिनाक 24 मार्च, 2008 के नियम 3.3 के खंड ““ग'' मे उपरोक्तानुसार 

आवश्यक संशोधन करते हुए राजधानी दिल्ली कौ वर्षं 2012 तक 

बनी सभी अनधिकृत कोलोतियों को बिना कोई विकास शुल्क लिए 

अविलम्ब नियमित किया जाए। 

(सात) गरीब लोगो को पेयजल उपलब्ध कराने तथा पश्चिम 

बंगाल के मालदा उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मे पाईप 

द्वारा जलापूर्ति के कवरेज F विस्तार किए जने की ` 

आवश्यकता 

(अनुवाद 

श्रीमती मौसम नूर (मालदा उत्तर) : अनेक राज्यो म भूजल 

मे oats तथा पलोरङ्ड कौ मात्रा स्वीकृत स्तर से 

अधिक पाई गई है। मै पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार का ध्यान 

इस ओर आकर्षित करना wet जो fe सबसे अधिक प्राभावित्त ` 
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राज्यो मे से एक है, जैसा के किए गए अनेक अध्ययनं तथा 

कुछ विभिन मंत्रालयों द्वारा करिए गए अध्ययनं ने इंगित गया है 

कि ग्रामीण लोगों के .लिए, पेयजल का मुख्य सोत भूजल है जिसे 

a frat घरेलू ट्यून वैल से निकालते है तथा यह भूजल दूषित 

होता है। यद्यपि वर्षं 2011 के अंत तक “une निर्माण'' कार्यक्रम 

के अंतर्गत पश्चिम बंगाल मे आसेनिक से प्रभावित सभी गांवों मे 

आर्सेनिक मुक्त पेयजल कौ आपूर्ति के लिए कदम saw गए है, 

लेकिन फिर भी कैसर तथा अन्य हानिकारक रोगों से पीडित गरीब 

लोगों के लिए परिणाम अभी भी निराशाजनकं है। लोक सभा के 

निर्वाचन क्षेत्र मालदा उत्तर सहित पश्चिम बंगाल के ग्रामीण जिल 

मे पाइप लाइन जल कौ स्थिति निराशाजनक हे। 

अतः मै सरकार से आग्रह करती हू कि गरीबो को स्वच्छ 

पेयजलं तथा पाइपलाइन जल आपूर्ति के क्षेत्रे के विस्तार के लिए 

नई पल कौ जानी चाहिए। | 

(आठ) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन aa के 

मकरोनिया-बहेरिया खण्ड पर रेल समपार संख्या 30 

पर रेल Ja का निर्माण किए जने की आवश्यकता 

(हिन्दी 

श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर): सागर संसदीय aa में राष्टरीय राजमार्ग 

क्रमांक 86 पर वाहनों के आवागमन मे लगातार वृद्धि हो रही है। 

यह राष्ट्रीय राजमार्ग जबलपुर, कानपुर सहित फोरलाईन कोरीडोर ओर 

बुंदेलखंड के पाचों जिलों को जडता है।  राष्टीय राजमार्गं क्रमांक | 

86 के मकरोनिया-बहेरिया खंड के बीच इंजीनियरिंग atest, उच्च 

शिक्षा ओर स्कूल शिक्षा के अनेक प्राइवेट संस्थान, ओद्योगिक क्षेत्र 

सिदगुवां, मकरोनिया रेलवे स्टेशन, निजी अस्यत्ताल इत्यादि होने से उक्त 

सडक मार्गं पर वाहनों के आवागमन 4 वृद्धि हुई tI इस खंड 

& बीच रेलवे समपार क्रमांक 30, किलोमीटर 1056/1-2 पडता है, 

जहां रेलवे फाटक दिनभर A अधिकाश समय बंद रहता है! जिस 

कारण फाटक के दोनो तरफ वाहनों का जाम लगा रहता है ओर 

नागरिको को अत्यधिक परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्गं के इस 

खंड मे यातायात कौ सुगम बनाने के लिए लंबे समय से रेलवे 

फाटक. पर ओवर fas निर्माण कौ मांग की जा रही ti पूर्वं मे 

मेरे द्वारा लोकसभा में प्रश्न उठाने पर उत्तर दिया गया था कि ओवर 

faa निर्माण हेतु डिजाइन के tex लग गष ह। लेकिन ओवर ब्रिज
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निर्माण हेतु अब तक कौ प्रमति नहीं हुई है। जबकि नागरिको की 

समस्याओं को देखते हए ओवर fea का शीघ्र निर्माण किए जाने 

कौ आवश्यकता ै। 

(नौ) राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे रत्तनगढ़ 

सरदारशहर तथा सादुलपुर-हनुमानगद़ खण्डो पर रेल 

अंडर-पास का निर्माण किए जाने कौ आवश्यकतां 

श्री राम सिंह केस्वां (चुरू) : संसदीय क्षेत्र चुरू राजस्थान 

मे रतनगद्-सरदारशहर एव सादुलपुर-हनुमानगद् खंड का आमान परिवर्तनं 

होने जा रहा हे। इन दोनों ही खंड पर आने-जाने वौ vei पर 

मानवरहित-पमानवसहितरिल अंडर पास adi द्योने के कारणं ग्रामीर्णो ` 

के समक्ष विकट संकट पैदा हो गया ti ग्रामीणों के deel वर्षो 

के रास्ते बद होने जा रहे र्है। set लाइन गिरने के पश्चात तो 

यह संकट ओर भी विकट हो जाएगा! ae Tet कौ ब्रात तो 

छोदिएु किसान अपने खेत A Hens तक को. नहीं ले जा aaa 

उक्त दोनों Gel पर किसान धरने परे बैठे eu है। रेलवे, राज्य सरकार 

व॒ राज्य सरकार रेलवे पर जिम्मेदारी डाल रही है। यही स्थिति 

लोहारू-सदुलपुर-चुरू-रतनगदढ रेल लाईन के पासं पडने वाले गांवों 

के रास्तों कौ दहै। दिनांक 09.11.2012 को उक्त खंड 4 

गुगलवा-किरतना होल्ट स्टेशन के पास रेल लाइन पर क्रोसिंग नही 

होने क कारण बोलेरा मे बैठे चार व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनकी 

दर्दनाक मृत्यु हो गफ सादुलपुर-जूम्पा रेल लाइन के सङ्क/कटानी ` 

रास्तों पर रेल समपार निर्माण कौ आवश्यकता है। रेलवे को रेल 

लाइन wien की नीति मेँ परिवर्तन करना चाहिए ताकि इस समस्या 

का समाधान किया जा ae) म कफ सपय से इसकी मांग कर् 

रहा हू। बार-बार अधिकारियो/सरकार को इस विकट समस्या से अवगत 

करवाया है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। ये रेल सूरक्षा सो 

जुडा हआ मुदा Ti मेरी सरकार से माग है कि जनता कौ मांग 

एवं आवश्यकता al देखते हए सैको वर्षो के Hert मार्गो व 

 खेतौ के रास्तों पर मानव सहित/मानव रहित/रेल अंडर पास का निर्माण 

करवाकर अनता की महत्वपूर्ण माग को पूरा किया जाए। 

(दस) सतना नगरं निगम की जलापूर्ति परियोजना को योजना 

यु.आई.डी.एस.एस.टी. योजना के अन्तर्गत अनुमोदन दिए 

जाने की आवश्यकता 

श्री गणेश सिंह (सतना) : गै भारत सरकार के wet विकास | 

मत्री जी का ध्यान मेरे ससंदीय क्षेत्र सतना मध्य प्रदेश के शहरी 
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aa कौ जलापूर्ति के प्रस्ताव की स्वीकृति wer ae कौ ओर दिलाना 

` चाहता हू! मध्य प्रदेश सरकार के द्वार यूञआईढीएसएसएमरी योजना 

के तहत 24, जून, 2009 कौ राज्य स्तरीय बैठक मेँ 11 नगरीय 

क्षेत्रो के लिए प्रगस्ताव स्वीकृतं हेतु शहरी. विकास मंत्रालय को भेजा 

गया ott जिनमे सतना नगर निगम क्षेत्र की जलापूर्ति हेतु 73 करोड 

लागत कौ परियोजना शामिल atl पुनः मध्य प्रदेश सरकार ने 13 

जून, 2011 को सतना नगर निगम aa को प्राथमिकता नं. 1 पर 

रखते हुए 19 प्रस्ताव भेजे थे, जिसमे से 10 प्रस्तावो को मंत्रालय 

द्वारा स्वीकृत किया गया था। परन्तु दुर्भाग्य है कि प्रथम प्राथमिकता 

होते हए भी सतना निगम का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया। मैने 

समय-समय पर लोकेसभा भँ इसकी स्वीकृति हेतु मत्री जी का ध्यान 

भी आकृष्ट कराया था ओर मंत्रालय से पूर्वं मेँ पत्राचार भी कर 

चुका हूं। महोदया, मेरी आपके माध्यम से शहरी विकास मत्री जी 

से अपील है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सतना मे भयंकर पेयजल कौ 

समस्या तथा शहर का विस्तार तेज गति से होने कें कारण पुरानी 

पाइन लाइन, सीवर लाइन आदि का गंभीर संकट है। अतः प्राथमिकता 

के आधार पर सतना नगर निगम के प्रस्ताव की स्वीकृति देने की 

कृपा st) wat हआ है कि स्वीकृति we cto ce दहै, जो पक्षपात 

की श्रेणी मे sre | 

(ग्यारह) विभिन पशन ` योजनाओं के अतर्गतं पशन की धनराशि 

मे वृद्धि किए जाने तथां इन योजनाओं के ania ` 

बिहार के वंचित लोगो को पशन प्रदान किए जने 

की आवश्यकता । 

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : आज महंगाई कौ जो स्थिति 

है उसे ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा गरीबी रेखां से नीचे जीवन 

यापन करने वाले वृद्ध व्यक्तियों को दिए जा रहे सामाजिक पेंशन 

राशि मे aad की अत्यतं आवश्यकता है। आज सरकार fan 

80 वर्ष के वृद्ध बीपीएल नागरिक को soo रुपये की राशि मुहैया 

करा रही है। जबकि, 60 वर्ष के सभी बीपीएल नागरिको को 500 

रुपया कौ रारि दिया जाना चाहिए था। साथ ही विकलांग एवं विधवा 

महिला को इसं योजना के लाभ के तहत नई राशि 500 रु. निर्धारित 

कर दिया जाना चाहिए। क्योकि, महंगाई के इस युग मे सरकार 

द्वारा देय वर्तमान पेंशन राशि से अपना जीवन बसर करने मं कछ 

खास मदद नहीं मिल पाता। जिस कारण सरकार कौ इन योजनाओं 

की सार्थकता मेँ कमी रह जाती है। अत्तः सरकार द्वारा विभिन सामाजिक 

पशन योजनाओं को अधिक कारगर बनाने हेतु इस ओर ध्यान देना
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[श्रीमती रमा देवी] 

आवश्यक है। मेरे संसदीय aa शिवहर के gat चंपारण, सीतामदी 

एवं शिवहर जिला में ta हजारो उदाहरण रहै जिसमे गरीबी रेखा 

से नीचे जीवनं व्यतीत कर रहे नागरिक सामाजिक पशन योजनाओं 

से लाभान्वित होने से वंचित है। एेसे परिवारो की पहचान एक मई . 

पैनल द्वारा पूर बिहार मं तैयार कराई जाए जिससे उक्ते पेंशन के 

योग्य लाभार्थियों कौ पहचान करने के साथ दस कार्यक्रम से जोडा 

जा सकं। तभी हम गरीबों के साथ न्याय कर पाएगे। 

अतः सरकार से अनुरोध है कि सामाजिक पेंशन योजनाओं 

मे निर्धारित राशि 200 रुपये को बेढाकर् soo रुपये कौ जाये साथ 

ही सामाजिक te से वंचित गरीब परिवारे को नया पैनल तैयार 

कर जोडा जाए जिससे गरीबो को समुचित लाभ मिल ae 

(बारह) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत . 

उत्तर प्रदेश के बाबागंज, कुंडा, सिराधू चायल ओर 

we विधान सभा क्रो के शेष रहे गए गर्वो 

का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता 

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) ; उत्तर प्रदेश के कौशांबी 

संसदीय aa मे आने वाले जनपद प्रतापगढ एवं कौशाम्बी के मुख्यतः 

warts, करण्डा, सिराथू, चायल एवं मंञ्नपुरं विधान सभाओं में राजीवं ` 

गाधी ग्रामीण विदयुतीकरण से बहुत सरे गाव एवं Ya (AR) Be 

गए 31 कद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री जी कौ घोषणाओं को अमली 

जामा पहनाने कं लिए उन चे गांव yal मेँ तत्काल सरवे कराके 

विद्युतीकरण कराने की व्यवस्था ALI 

(तेरह) पश्चिम बंगाल कं पूर्वं मेदनीपुर के नंदीग्राम में 

we जैसे अस्पताल का निर्माण किये जने की 

आवश्यकता 

(अनुवद् 

श्रौ सुवेन्दु अधिकारी (तामलुक) : जीने के लिए मनुष्यों 

की पांच आधारभूत आवश्यकताओं मे से एक है चिकित्स्कीय उपचार । 

आज यह कहना अत्तिश्योक्ति नहीं होगा कि चिकित्सा विज्ञान सुखी 

ओर सेहतमन्द जीवन प्रदान करता है। परंतु स्वस्थ ओर स्वच्छ स्थिति 

से भी इसे प्राप्त किया जा सकता हे) पूर्वं मेदनीपुर, पश्चिमः बंगाल , 

के dm मे हम एक अच्छे अस्पताल के अभाव मे लोगों को 
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बहुत . असहाय ओर दुखी परिस्थिति A देखते दहै। किसी मरीज को 

यदि किसी बडे ओंपरेशनं की आवश्यकता हो या हदय संबंधी 

अथवा मस्तिष्क संबधी कोई बीमारी हो तो उसे लंबी दूरी तय 

कर कोलकाता जाना पडता Bi परिणामस्वरूप - रास्ते मे मरीज कौ 

स्थिति ओर Goa हो जाती 2 नंदीग्राम मेँ कई अस्पताल हे। 

पर उपचार A संभावना को देखते हए ओर आज के एक अच्छे 

अस्पताल के विचार के day मँ ये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से 

अधिक कुछ नहीं है। 

अतः यह Fa माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्री, 

भारत सरकार से विनम्र निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 

आने वाले adm मे एक wa जैसे अस्पत्तल के निर्माण पर 

विचार करे ताकि इसकी fret हई स्वास्थ स्थिति को सुधारा 
जा सके। 

(चौदह) तमिलनाड् के वेल्लोर जिले के अम्बु रे 
wet राजमार्ग संख्या 46 को चार लेन से छह, 

लेन षाला बनाये जाने कं बजाय ` कृष्णागिरी-वालाजापेट 

(wat. रोड) सडक पर को चार लेन से छ 

लेन वाला बनाये जानै के बजाये या तो बाईपास 

रोड या पलार्ईओवर रोड का faim किये जाने 

कौ आवश्यकता 

श्री अब्दुल रहमान (वेल्लोर) : sia, वेल्लोर जिला तमिलनाडु 

मे ररा. 46 पर कृष्णागिरी-बालाजपिर (एम.सी. रोड) को चार से. 

छह लेन तक विस्तृते करने के प्रस्ताव हेतु वर्तमान रोड के दोनो 

ओर से दस मीटर भूमि उपार्जित करे कौ saga है। यह अस्थानीय 

लोगो sik उनके परिवार के लिए समस्याएं उत्पन करेमा जो छोटे 
धो में शामिल है, इनसे उनकी आजीविका fer जाएगी । इसके 

अतिरिक्त, wi ain ओर जूता बनाने वाली sad के स्थानीय 

उद्योग भी प्रभावित et 

दिसम्बर 2011 मेँ मैने माननीय सडक यातायात एवं राजमार्ग 

मंत्री को इस विषय मे सोचने कं संबंध मे पत्रे लिखा था ओर 
आग्रह किया था कि अल्पतम तिस्थापन के साथ मध्यम मार्गं अपनाकर 

विकासं कार्य जारी रहना चाहिए। इस संबध मे स्थानीय लोगो ने 

उचित प्रस्ताव प्रस्तुते किए किं वर्तमान रोड परया तो एक नया 

“Seta या एक Teresa निर्मित किया जाए जिससे कि मूल्यवान 

` मानव जीवन को धात्तक दुर्घटनाओं से बचाया जा सके जिसकी वर्तमान 

दर कम से कम एक दुर्घटना प्रतिदिन है।
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(पद्रह) देश मे 44 शैक्षणिक संस्थाओं को दिये गये मानित 

विश्वविद्यालय के दर्जे को बहाल fea जाने की 

आवश्यकता ) 

डी. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर) : भारत सरकार ने 

निर्धारित दिशानिर्देशों के अतिर्गते अनेक शैक्षणिक संस्थानों को डीम्ड 

eat. यूनिवर्सिरी का दर्जा दिया था किन्तु 2010 मे 44 Shy 

विश्वविद्यालय निर्धारित किए गए ओर उनका डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी 

दर्जा वापस लिया गया। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप लाखों छात्रो 

का भविष्य जोखिम मे है। उन 44 डीम्ड टू बी. यूनिवर्सिटी में से 

एक मेरे संसदीय aa भुवनेश्वर मे है। 

अतः मँ सरकार से अग्रह करता हूं कि वह अपने पहले के .. 

अदेश कौ समीक्षा करे ताकि उनका डीम्ड 2 बी यूनिवर्सिटी का 

दर्जा वापस दियां जा सके। इस संबंध मे पारद्शीं ओर सही परिणामों 

कं लिए सम्पूर्णं विषय कौ जांच हेतु एक नया समीक्षा पैनल स्थापित 

किया जाए। असंतुष्ट पक्षो को पैनल .के सामने अपना मामला रखने 

का अवसर भी दिया जाए। जल्द से जल्द निर्णय लेने से संस्थानों 

के संबंध मे फल रही अनिश्चिता समाप्त होगी। 

(सोलह) महाराष्ट कौ अनुसूचित जनलजातिर्यो की सूची म धनगर 

समुदाय को शामिल किये जाने की आवश्यकता 

श्री गणेशराव नामोराव दूधगावकर (परभणी) : म धनगार 

समुदाय को लम्बित पड़ी मागो कं कार्यान्वयन का मुदा उठाना चाहूुगा । 

धनगर समुदाय, जिसमे लोगों की काफी बदी संख्या ठै, महाराष्ट 

का सबसे पिछदा हुआ समुदाय है। वे कई वर्षो A उन्हे अनुसूचित 

जनजाति का दर्जा दिए जाने के लिए जोरदार शेष प्रकट करते 

रहे EI 

| वास्तव मे धनगर ओर धनगड एक ही है। धनगर मेँ क्रम 

संख्या 36 पर aha धनगड के रूप मे शामिल है। राज्य मे केवल 

एक ही समुदाय दै जिसे धनगडु लिखा ओर धनगर बोला जाता 

 है। महाराष्ट मे wis नामक कोई समुदाय ही नहीं है feet में 

धनगड् ओर धनगर के रेमे दी गई नृवंशीय ओर नृजातीय सूचना 

समान है जो चरवाहों का पर्यायवाची है। दोनों शब्दौ का अर्थं एक 

ही समुदाय हे, अर्थात् महाराष्ट के चरवाहे। महयराष्टर सरकार पहले 

ही भारत सरकारे से धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति कौ 

सूची मेँ शामिल करने की सिफारिश कर चुकी है। ae तक कि 
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1989 मेँ केग रिपोर्ट मेँ सिफारिशि कौ गईं थी किं धनगर समुदाय 

को अनुसूचित जनजाति की सूची मे शामिल किया जाए। 

हालांकि कुछ तकनीकी अथवा अन्य कारणों से अभी तक 

धनगर समुदाय को अजजा का दर्जा नर्ही दिया जा सका है। इस 

समुदाय से संबध रखने वाले लोग पिछले कई वर्षो से शेष प्रकट 

करते रहे है ओर शांतिपूर्ण तरीके न्याय कौ मांग करते रहे है) उनकी 

मागे उचित ओर विचारपूर्णं॒है। महाराष्ट सरकार ने केन्द्र सरकार 

से इस विषय पर विचार करने तथा विलम्ब के लिए कारण बताने 

का आग्रह किया है। 

मै केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि धनगर समुदाय को 

अनुसूचित जनजाति मे शीघ्रतम शामिल किया जाए ओर उन्हे सभी 

लाभ दिए जाएं जैसा fe अन्य अनुसुचित्त जनजातियों के मामले में 

किया गया हे। 

(सत्रह) महाराष्ट के कीपरा-पनवेल aa मेँ प्रस्तावित नवी मुंबई 

विमानपत्तन के लिए आवश्यक स्वीकृति दिए जाने 

तथा वहां पर निर्माण कार्य मे तेजी लाए जाने की 

आवश्यकता 

डो. संजीव गणेश नाईक (am) : कोपरा-पनवेल aa में 

प्रस्तावित नए विमानपततेन कौ सार्वजनिक निजी भागीदारी 

माध्यम से बनाया जा रहा है, जिसमे 74 प्रतिशत हिस्सा निजी कषतर 

का होगा तथा 13% हिस्सा भारत्तीय fearon प्राधिकरण का तथा 

13% हिस्सा नगर ओर ओद्योगिक विकास निगम द्वारा महाराष्ट सरकार 

का होगा। अतरष्द्रीय विमानन नागर संगठन ने पहले ही प्रस्तावित 

विमानपत्तन को तकनीकौ व्यवहार्य at स्वीकृति दे दी है। विमानपत्तन 

क्रियाकलाप के लिए लगभग 11.4 कि.मी. भूमि कौ आवश्यकता 

होगी तथा 3700 मीटर लंबे समानातर रनवे होगे! दिसंबर 2012 तक 

निर्माण कार्य आरंभ हो जाने कौ संभावना है। तथापि, निर्माण कार्य 

मे विलंब हो सकता है क्योकि न तो केन्द्र सरकार ने अपने बोली - पूर्व 

दस्तावेज को स्वीकृति प्रदान कौ है ओर न ही भूमि अधिग्रहण के 

विरूद्ध प्रदर्शन के कारण कोई विशेष प्रगति ws है। सिडको के 

अध्यक्ष ने माननीय मंत्री महयेदय से निवेदन किया कि प्रस्तावित विमानपत्तन 

पर प्रक्रियागत् कार्य शीघ्रातापूर्वक करे ताकि कार्य आरंभ किया जा 

सके। राज्य वन विभाग से प्रस्ताविक विपानपत्तन के लिए सिडको 

द्वारा स्तीकृति प्राप्त करने मे विलंब तथा अन्य तकनीकी कारणो से 

निर्माण कार्य आरभ करने मे ओर अधिक fata होगा,
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डो. संजीव गणेश नाईक] 

चूकि प्रस्तावित विमानपत्तन स्थल एक दलदली भूमि तथा पहाडी ` 

स्थल है, इसलिए निर्माण कार्य आरभ करने से पहले भूमि को समतल 

करना आवश्यक है। aqui, सिडको के पास अन्य आवश्यक कार्य ` 

करेगा, जैसे कि, पहाड़ी को काटना तथा दलदली भूमि को भरना। 

तथापि, सिडको को ये कार्य अभी आरंभ करने है क्योकि यह वन 

विभाग से स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा TI 

यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इसे स्वीकृति अथवा अन्य 

विभागों के कारण gad ` विलंब नहीं किया जाना चाहिषए। मे मंत्री 

महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस मामले मे हस्तक्षेप 

at तथा कोपरा-पनवेल as मे प्रस्तावित नवी मुंबई अंतर्ाष्टीय 

विमानपत्तन का कार्य तेजी से प्रारंभ करने हेतु संबंधित अधिकारियों 

को निदेश ci 

| (sone) तमिलनाडु के चेनई मंडल मेँ vat चतरम मे रेलवे 

आरक्षण केन्द्र खोले जने कौ आवश्यकता 

श्री पी. लिंगम (तेनकासी) 

एक महत्वपूर्णं संभाग है। इस संभाग मँ, तिरूनेलवेली तथा सेनकोटाई 

: भारतीय रेल का चेन सभाग 

के बीच रेलवे लाइन बहुत महत्वपूर्णं है। हाल ही मे इस रेलवे 

लाइन को बड़ी लाइन मेँ परिवर्तित किया गया है तथा तिरूनेलवेली 

ओर aah के नीच इस मार्ग पर प्रतिदिन तीन यात्री रेलगाडियां 

चलती है ओर इख पर अधिक राजस्व एकत्रित किया जा सकता 

है यदि वर्तमान मे प्रचालित रेलगादियों मे यात्री की भारी ate 

को ध्यान मे रखते हए इस मार्ग पर नई रेलगादियों को प्रचालित 

किया जाए। : | 

क्योकि, va रेलवे मार्ग पर एके पर्यटन स्थल ALTA जलप्रपाते ` 

है, बहुत से तीर्थस्थल ह तथा सेनकोषटटोई है - जो केरल जाने का 

रास्ता है। पूर चतराम एक रेलवे स्टेशन दै। चकि इस रेलवे स्टेशन 

के आसपास बहुत से गांव है, vat चेतराम से बहुतं से यात्री तिरूनेलवेलौ 

तथा ase जाने के लिए ta परिवहन का प्रयोग करते TI 

परंतु पवुर चेतराम पर कोई यात्री आरक्षण केन्द्र नहीं है। इसके कारण 

यात्रियों कौ कलठिनाइ्यो का सामना करना ve रहा है! यदि पुर 

चेतराम पर एक यात्री आरक्षण काउंटर खोल दिया जाए तो इस 

aa के लोगों को लाभ wan मेँ रेल मत्रालय से आग्रह करता 

हं कि पुर चेतराम मे एक नया यात्री आरक्षण Se खोला जापए्। 

"5 दिसम्बर, 2012 

i 

अधीन मामले 952 ` 

(stra) बिहार राज्य कं अन्य frost वर्गो, अनुसूचित जातयो 

तथा अनुसूचित जनजातिर्यो कौ संबंधित सूची मे तेली, 

कानु, लोहार, कुम्हार, मल्लाह, नोनिया, कार, धानुक, 

ततवा, तांती, केवट, गोदी, गन्गोर गडरिया, बेलदार, 

पल्दार चौपाल, wea ओर दधी जातिर्यो को शामिल 

किये . जाने की आवश्यकता 

[fei] 

डो. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): बिहार राज्य के अतर्गत 

तेली, कान्, लोहर, BAK, मल्लाह, नोनिया, HER, धानुक, ततवा, 

तती, केवर, Ate, गोदी, Wha, गरेडिया, बेलदार पलदार, चौपाल 

खतवे, wat आदि जातियों की सामाजिक, आर्थिक ओर शैक्षणिक 

स्थिति दयनीय है। अतः इन जातियों का महासंघ बराबर अपनी तरक्कौ 

हेतु सवाल उठते रहते FI 

तेली जाति का संघ अति पिछड़ी अथवा अनुसूचित जाति at 

सूची मेँ शामिल होने हेतु लड् रहे Ti चौपाल, खतवे ओर act 

अनुसूचित जाति कौ cata सूची मे शामिल होना चाहते है। लोहर, 

नोरिया, मल्लाह, अनुसूचित जनजाति की सूची मेँ शामिल होना चाहते 

है। इसी प्रकार कुम्हार, तुरहा, ततवा, तती, कानू धानुक ओर. अन्य 

जातियां अनुसूचित जाति कौ सूची म शामिल होना चाहते है] 

अत्तः आग्रह है कि राज्य सरकार से परामर्शं कर इन जातियों 

के महासंघ की मांगों की स्वीकृति हेतु विधेयक लाने कौ कारवाई 

प्रारंभ की जाए। 

(बीस) पश्चिम घाट के संरक्षण के at मे meq गाडगिल 

समिति की सिफारिश पर विचार करने तथा कंवल 

500 मीटर या उससे अधिक के aa को ही कंरल 

के ` संवेदनशील क्षेत्र के arid शामिल किया जाना 

सुनिश्चित किए. जाने कौ आवश्यकता 

(अनुवाद 

श्री sta के. मणि (Biers) : मेँ पश्चिम घाट कौ पारिस्थितिकी ` 

विशेषता के संरक्षण के संबंध मे माधव गाडगिल समिति कौ सिफारिश 

पर केरल के लोगों के अत्याधिक ta के बारे A बताने के लिए 

खडा हुआ El यह प्रतिवेदन अव्यावहारिक है तथा इसमे Heal मे 

पश्चिम घाट क्षत्र के साथ स्थापित समितिं के fate जनसांखियकौय 

बनावट को शामिल wa किया गया है।
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अतर्गत जारी अधिसूचना के 

गाडगिल समिति ने केरल मे 14 तालुक वर्गीकृत किए ह 

जो अत्यंत सुकुमार पारिस्थितिकी a मँ आति Bi इन ast मे बधे 

के निर्माण, 10 एम.वी. से अधिक विद्युत निर्माण ईकाईयां, खनन तथा 

यहां तक कि खेती म रासायनिक खाद तथा पेस्टनाशकों के प्रयोग 

की भी अनुमति नहीं है। यद्यपि तमिलनाडु मे पारिस्थित्तिकीय रूप 

से सुकूमार क्षेत्र मे 500 मीटर कौ ऊचाई से उपर कौ बसावर शामिल 

है, फिर भी गाडगिल समित्ति ने यह स्पष्ट किया है कि केरल में 

सुकूमार क्षेत्र मे केवल 150 मीटर तथा उससे अधिक at tag 

एसे asi कं लिए शामिल st जाए। यह वनकौ भेदभावपूर्णं है 

क्योकि राज्य मे अधिकतर कृषक वर्ण, जो छोटे किसान दै पश्चिम 

घाट के साथ-साथ बसे हुए हैः जिनके पास दो एकड़ कृषि योग्य 

भूमि है तथा न्याय का उपहास होगा कि उन्हे उत्पादकता के उन्नत 

साधनों जैसे रासायनिक wel तथा Real के लाभो से वचित 

रखा WU केरल के लोग महसूस करते है कि आम लोगो के 

लिए आजीविका बनाए रखने कं लिए ही विकास कौ कीमत पर 

पारिस्थितिकीय स्थिति को ध्यान मेँ न -रखा जापए्। 

अपराह्न 12.10 बजे 

(एक) मल्टी-त्राड खुदरा व्यापार मँ 5 प्रतिशत प्रत्यक्ष 

विदेशी निवेश की अनुमति देने संबधी अपने 
निर्णय को वापस लेने wat सिफारिश के 

at मे प्रस्ताव 

(दो) विदेशी मुद्रा wae अधिनियम, 1999 केः 

अंतर्गत, जारी अधिसूचना A उपा्बध (क) 
ओर उपबंध (ख) मे उपांतरण के aay 

मे प्रस्ताव 

ओर 

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबध अधिनियम, 1999 के 

अंतर्गत जारी अधिसूचना के उपाबध (ख) 
मे उपातरण के बारे F प्रस्ताव 

[अनुवाद्) ` 

अध्यक्ष महोदया : अब सभा मद संख्या 19 से 21 को लेमी- 

श्री बसुदेवं आचार्य बोलना जारी wa श्री बसुदैव आचार्य, आपके 

पास बहुत थोडा समय बचा है। कृपया संक्षेप मे ae 

14 अग्रहायण, 1934 (शक ) उपाध (ख) में sa के बरे 954 

मेँ प्रस्ताव 

(हिन्दी 

श्री बसुदेव आचार्य (amu) : महोदया, कल कपिल सिन्बल ` 

जी ने हमारी पार्टी के नेता, राज्य सभा के नेता कामरेड सीताराम 

येचुरी के एक Sele को रेफर किया था। यहां पर उन्होने हम 

लोगों का safes, यह हमारी पार्ट का इनकेसिस्टैस है कि आज 

हम एफडीआई इन रिटेल का विरोध कर रहे है ओर उन्हौने कहां 

fe अपने बयान मे ae रिटेल मे waging का समर्थन किया। 

हम एफडीआई के विरोध मे नहीं ह, लेकिन तीन कडीशंस मे हम 

एफडीआई का स्वगत HT यही सीताराम येचुरी के स्टेटरमेट में 

था। ये तीन कंडीशंस क्या है? अगर एफडीआई हमारे देश A रोजगार 

दिलाने मे मदद करे तो हम उसका स्वागतं करगे, अगर एफडीआई 

हमारे देश में प्रोडक्टिविटी, उत्पादन बढाने मे मदद करे, तो हमारा 

कोई taut wt % अगर एफडीञआई तकनीक डेवलप करे, तो 

हमे कोटं आपत्ति नहीं है, लेकिन Wen व्यापार मे जो आप एफडीओआई 

कोला रहे रै, माप बतोडए fe क्याये रोजगार FA या SH? 

ये रोजगार St क्या हमारे देश मेँ तकनीकौ नही है, वह क्या 

नई तकनीकी लाएगे ?...(व्यवधान) उत्पादन बहाने मे क्या मदद देगे, 

क्या एफडीओआईं मददगार होगे, नही होगे, इसीलिए हम विरोध कर 

रहे है, हम विरोध & लिए विरोध नहीं, हमारी waited वही 

है, आपकी रहै। प्रधानमंत्री जी जब राज्य सभा मे प्रतिपक्ष के नेता 

थे, उन्होने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था ओर उसमे whem 

इन fea सेक्टर में विरोध किया था। आज प्रियरंजन दास मुंशी 

हमरे सदन में oad है, उन्होने एफडीओआई इन रिटेल सेक्टर को इसी 

सदन में एंटी नेशनल बताया था।...(व्यवधान) हमारा कसिस्टेसी है, 

आपका कसिस्टैसी नहीं है। आपने फामस्युटिकल सेक्टर A एफडीआई 

के बारे मँ बताया कि शत-प्रतिशत एफडीआई फार्मास्युटिकल सेक्टर 

मे लने के बाद हमारी फीर्मास्युरिकल vest दुनिया मे बहुत बडी 

cee बनकर उभरी है आज फार्मास्युटिकल Feet की क्या हालत 

है? आपने दो फार्मास्युटिकल कपनीज के बारे मे बताया। 

(अनुवाद) 

भे जानना चाहता हू fe a a दो कपनियां भारतीय कपनियां 

है? क्या ये भारतीय कपनीजं है इनं कंपनियों का स्वामित्व बहु-राष्टीय 

कंपनियों ने ले लिया है, आपने फार्मास्युटिकल क्षेत्र मे 100 प्रतिशत 

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कौ अनुमति दी हे, ओर बहु-राष्टरीय कपनियां 

हमारी स्वदेशी कंपनियों का स्वामित्व ले रही EF:
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 , अतिर्गत जारी अधिसूचना के 

[श्री नसुदेव आचार्य] 

(हिन्दी) 

आज दवा का भाव क्या हो गया, दवा का कितना भाव हो 

गया है? आप कह रहे है कि जब आपने एफडीञआई कौ इजाजत 

दे दी तो हमारे देश की फार्मास्युटिकल कपनीज ने बहुत wast 

की है। आपने परचिम बोगल के वर्धमान जिले कं किसानो के बयान 

को यहां परं बताया है। हम अमेरिका के किसान के बयान आपको 

सुना रहै ईै। कपिल सिव्बल जी जरा मेरी बात girl 

[अनुवाद] 

जबकि रवोल-आर्टूस, सौप wea ओर अन्य चेन ed अपने 

किस्म के व्याज प्रति पाउंड 1.49 Sten से लेकर 1.89 लर के 

भाव से aaa है, स्वयं पावेल्सकी को 17 Gea से ज्यादा नही 

मिलता। हाल हौ मेँ इसमे 12 dew से 12 Gea कौ वृद्धि हुई 

है। उत्पादक को कितना मूल्य मिल रहा है? उत्पादक को केवल 

5 ster मिलते है। विक्रय मूल्य कितना है? इसका विक्रय मूल्य 

so लर से 200 Ber के बीच है। श्री कपिल सिब्बल कौ 

इस बरे मे मालुम होना चाहिषए। इसमे क्या अंतर है? 

(न्दी) 

आपने बताया कि किसान को बहुत लाभ होगा, किसान को 

उचित भाव fae आज जो परिस्थिति हमारे देश मे है कि किसान 

जिस भाव पर aad है, उनको मजबूरी मे उस भावं पर बेचना पडता 

है। यह आपकी गलत नीति के कारण है। उपभोक्ता जो सामान खरीदते 

है, उसके भाव मे ओर किसान को मिलने वाले भाव मे बहुत अत्तर 

है। फार्म गेट मूल्य ओर उपभोक्ता मूल्यो मे व्यापक अंतर है। इसके 

लिए कौन जिम्मेदार है? आपकी नीति जिम्मेदार है। क्या किसानो 

को उचित मूल्य मिलेगा, gam लिए दुनिया भरे का क्या तजुर्बा 

हि? न किसान को उचित ओर लाभकारी मूल्य मिलेगा ओर न. 

उपभोक्ताओं को सही भाव मिलेगा। यह मोनोपलाईजेशन हो जाएगा । 

क्या हम भूल सकते है कि आपने aa को हमरे यहां 2002 

मे बीटी ater के लिए इजाजत di क्या हालत हुई? RR जी 

के राज्य भें हम गएु थे। जिस गांव मे सबसे ज्यादा सूसाइडल Sea 

हुई थी- यवतमाल जिले के गोरिगांब मे पूरी स्टैन्डिंग कमेटी को लेकर 

हम उस गांव मे गए थे। हमारे सामने कम से कम 50 विधवा 

महिलाएं आई थीं जिनके प्रतियों ने सूसाइड किया oi दसं साल 

के अंदर wads कंपनी ने बीज का व्यापार करके, हमारे देश 

५ दिसम्बर, 2012 उपाव॑ध (ख) मेँ suey के बारे 956 . 
मे प्रस्ताव 

के किसानों को लूटकर कितना पैसा कमाया-35000 करोड रुपये 

से 40000 करोड रुपये तक Be कपनी ने बीज का व्यापार 

करके warn ओर हमारे देश के बेचारे 2,76.000 किसानो को खुदकुशी 

करनी vat) क्या भाव मिलेगा? मोनोपौली होगी wea डिटरमिनेशन 

के लिए ओर वस्तुओं के अधिग्रहण हेतु क्रेताधिकार होगा । पुरी दुनिया 

मे जिम देश मेँ ated गया है, वर्ह एेसी हालत हई है। न किसानों 

को मूल्य मिला, न उपभोक्ताओं कौ सस्ते मे सामान मिला। 

दूसरा क्या त्क आनंद शर्मा जी दे रहे है कि इनफ्लेशन घटाएंगे। 

हमने देखा कि बहुत सारे बयान am भूतपूर्व चीफ इकोर्नोमिक 

एडवाइजर कौशिक सेन का व्यान आया। हमारे प्लानिंग कमीशन 

के fect चेयरमैन डौ. मोन्टिक सिंह आहलूवालिया का बयान आया। 

सरकार Se घटाने मे कामयाब नर्ही हुई है। क्या कारण है? 

एक ही कारण है कि हम अपने देश मेँ खुदरा व्यापार मे प्रत्यक्ष 

विदेशी पंजी निवेश को इजाजत नही दे रहे है। जब हमारे देश मं 

आ जाएगा तो मुद्रा स्फीति ओर इनप्लेशन घट जाएगा... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव आचार्य जी, प्लीज कनक्लूड । 

श्री बसुदेव आचार्य : आज यूरोपियन ada मे क्या हालते 

है जहां पर ated व्यापार कर रहा है? वहां इनपफ्लेशनं बद रहा 

ZI 

wed विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल 

नाथ); aa मे क्या हुआ? ` 

श्री बसुदेव आचार्य : अरे Aa कौ बात छोदिए। Fa ओर 

एफ-डी.आई. दो अलग-अलग बाते है...( व्यवधान) क्या मैट ने BTR 

घयुया है? . 

अध्यक्ष महोदया ‡ वसुदेव जी, आप कल भी नोल चुके है 

ओर आपका समय समाप्त हो गया है; अब आय समाप्त कौजिए। 

श्री बसुदेव आचार्य : मेरे दो-तीन wee नाकौ है। 

अध्यक्ष महोदया : आप समाप्त कौजिए। आप कल भी बोल 

चुके है। मुख्य वातै आपने कल बोल दी है। 

श्री बसुदेव आचार्य ; तीसरी बात यह है कि पोस्ट we 

 लोसिज आप इतना बदा-चदढाकर दिखा रहे है। मेरे पास आई सी 

ए आर की रिपो है। उस्म किसी भी कमोडिटी में, किसी भी 

क्रोप मे 0.8 से 10 wae से ज्यादा नहीं है। आप बता रहे रहै



957 विदेशी मुदा प्रनध अधितियय, 1999 के 

arte जारी अधिसूचना के 

fe पोस्ट ode लोसिज को हम घटा aati हम जानते है कि 

हमारे देश में जितने कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, उतने नही है। 

लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे देश मे 5365 कोल्ड 

स्टोरेज to उस्म से ज्यादा प्राइवेट Sax मेँ है। अमरीका F Se 
हजार कोल्ड स्टोरेज है। 

4 

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कौलजिए। 

श्री बसुदेव आचार्य : वहां 70 wie कैपेसिरी सरकार के 

नियंत्रण मे है। आपने 11 फाइव ईयर प्लान मेँ 30 मेमा फूड पार्क 

का सैक्शन किया था। लेनिक पांच साल मेँ भी यह काम पूरा 

नहीं wi इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वँलमार्टं आकर हमारे 

देश मेँ कोल्ड स्टोरेज बनाएगा, सड़क बनाएगा, गावं को usw 

से जोडेगा। ae जो काम करेगे, अपने लिए करेगे, अपने व्यापार 

के लिए Sti) हमारे देश मे किसानो कौ सुविधा के लिए, इनपरास्टृक्चर 

aan के लिए इनवैस्ट नहीं wth आप बता रहे ह कि तीस फीसदी. 

-.(च्यवधान) ` 

अध्यक्ष महोदया : बहुत- बहुत धन्यवाद बासुदेव आचार्य जी। 

[AIA] 

श्री नसुदेव आचार्य : इनको स्वदेशी, लघु ओर मध्यम sei 

से लगभग 30 प्रतिशत जुटाना है। लेकिन आनंद शर्मा जी के प्रेस 

नोट में वह कह रहे है 

“dre प्रतिशत संसाधन सूक्ष्म ओर लघु उद्यमो से जुटाए जाने 

है जिसे विशेषकर भारत ही नहीं विश्व में कहीं से भी किया 

जा सकता है।. तथापि, इस मामले में, यह विहित किया गया 

है कि 30 प्रतिशत संसाधन उन सूक्ष्म ओर लघु उद्यमो से 

जुटाए जाएगे जिसके पास एक मिलियन मूल्य कौ सुनियोजित 

पूजीगत मशीनरी है।'' 

(ल्वी 

यह तो साफ है कि वह कहां से हमारे देश मे लाए! कैसे 

हमारे देश मे लाएगे। कसे हमारे देश मेँ 30 wae रिजर्वेशन करेगे ?. 

.- (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : वसुदेव आचार्य जी, अब आप अपना भाषण 

समाप्त aif; आपका भाषण आपके दल कौ दिए गए समय से 

अधिक हो गया है। 

श्री बसुदेव आचार्य : मँ समाप्त कर रहा हूं क्यो हम लोग 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) sway (ख) में उफातरण के बारे 958 

मे प्रस्ताव 

इसका. विरोध कर रहे है, क्योकि यह हमारे देश के हित मेँ नहीं 

हे। हमारे देश के किसानों के हित मे भी नहीं है। किसान भी 

A ओर जो खुदरा व्यापार के साथ जुदा हुआ है, चार-सादे चार 

करोड ही नहीं 25 करोड आबादी इसके ऊपर निर्भर है। इस 25 

करोडु आबादी को SISA के लिए आप एफडीआई कौ इजाजत 

दे रहे है। आप aaa को यहां ला रहे है। हमारे देश के किसानों 

कौ मदद करने कौ -बजाय उसे भूल रहे है। आजं af क्षेत्र में 

जो संकट दहै, उसका आप समाधान नहीं कर ast हम विरोध 

कर रहे है हम जानते है कि हम जब मांग कर रहैथे कि इस 

पर wal होनी चाहिए, लेकिन केवल wal ही नहीं हम इस पर 

अपना मतदान भी दे ah) आप पहले राजी नहीं हुए। चार-पाच 

दिनि संदन Ae चला। उसके बाद राजी हो गणए।..-( व्यवधान) 

अध्यक्ष AEM : अब आप समाप्त alfa) श्री शरद यादव। 

श्री बसुदेव आचार्य : जब आप नंबर भैनेज कर ahi लेकिन 

हमने कल भी बताया, जितना विरोध इस मुहे को लेकर देश भर 

मे wr कभी ta ae हुभा।...८व्यवधान) 

[AGAR] 

अध्यक्ष महोदया : आप Gea ही दौ गई समय-सीमा से अधिक 

बोल qe FI 

(षिम्दी 

आप अब a जाइए। 

श्री. बसुदेव आचार्य : हम जानते है कि हमारा यह जौ प्रस्ताव 

हे, जिसका हम समर्थन कर रहे है। हम चाहते है कि सरकार इस 

पर पुनर्विचार करे। 

(अनुवाद 

सरकार को इस पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए । 
खुदरा क्षेत्र मं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देना देश के हित 

मे, हमारे किसानों ओर रिटेल aa कं हित A नहीं हे। इसलिए, 

मै सरकार से आग्रह करता हूं कि वे इस पर पुनर्विचार Ft 

(िन्दी) 

हम जानते है ओर हमले भी हमने देखा है कि at 1993 

मे... व्यवधान)
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अतर्गत जारी अधिसूचना के 

अध्यक्ष महोदया : अन आप a VEU! बसुदेव आचार्य जी, 

आप इतने सिनियर tear रहै। 

श्री बसुदेव आचार्य ‡ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, 

उसको fea तरह से नाकाम कर दिया गया था। हमने देखा है 

कि वर्षं 2008 मे 22 जुलाई को जो अविश्वासं का प्रस्ताव लाया 

गयाः था, उसको कैसे पारित किया गया ?..(व्यवधान) 

(अनुवद् 

अध्यक्ष महोदया : आप इसे आज कैसे समाप्त करेगे? 

(हिन्दी) 

श्री बसुदेव आचार्य : हम जानते है कि आज भी सरकार 

इसमे हमे कामयाब नहीं होने देगी। wea मे तो हम लड रहेरहै, 

लेकिन इसको सदन के बाहर हम ले जाएंगे, सडक पर A जाएगे 

ओर हमने यह फैसला लिया है कि जिन 53 शहरो मे आप करना ` 

चाहते रहै, वहां हर जगह विरोध होगा। हम हमारे देश की मिट्टी 

मे बोलमार्टं को पैर नहीं रखने देगे, इतनी आसानी से रखने नही 

eq, विरोध होगा।..-(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजए। अब आपने फिर 

से आरभ कर दिया हेै। 

श्री agea आचार्य : sae लिए जितनी भी कुर्बानी देनी 
. पडे, हम Hartt SH... (ears) 

(अनुवाद 

अध्यक्ष महोदया : अन कुछ भी कार्यवाही gaia मे सम्मिलित ` 

नहीं गया जाएगा। अब मुञ्चे यह कहना होगा 

-.-( व्यवधान) 

(हिन्दी) 

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन रवोलमार्टं को हम . इतनी आसानी 

से देश मे नहीं आने Sh... (oars) 

(अनुवाद ~ 

अध्यक्ष महोदया अब कुछ भी कार्यवाही gia में 

"कार्यवाही anid मे सम्मिलित नहीं किया गया। 

5 दिसम्बर, 2012 sway (ख) मे उषांतरण के at 960 

मे प्रस्ताव 

सम्मिलित नही. किया जाएगा! कृपया अपना स्थानं ग्रहण करे। 

श्री शरद जी। 

... (व्यवधान) 

(हिन्दी 

अध्यक्ष महोदया .: अब आपकी बात रिकोड मे नही जा रही 

हे। अब ae भी fas मे नहीं जा रहा है। 

...(व्यवधान)* 

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए .अब आपकी बात fats 

मे नहीं जा रही है। कृपया अब अपना स्थान ग्रहण at 

...(व्यतधान)* 

अध्यक्ष महोदया : de रै, अब आप नैठ wet 

(हिन्दी 

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष .जी, इस सवाल परं 

सुषमा जी, कपिल fas साहन, भाई मुलायम सिंह जी, बसुदेव 

आचार्य जी ने ओर राव साहब ने व्यापक चर्चा at है। मे आप 

से, सरकार से ओर सदन से निवेदन करूणा कि एक अवसर आया 

था न्यूक्लियर डील का ओर लेफ्ट कं लोगों ने न्यूक्लियर डील 

पर विरोध स्वरूप सरकार का साथ Bet का काम किया था। 

इसके बाद पिछले शीतकालीन सत्र मे एफडीआई आया। उसमे तृणमूल 

काग्रेस ने मजबूती. से, हम लोगों से नहीं रुक रहा धा ओर तृणमूल 

काग्रेस के लोगो ने उसे हमे रोकने मे मदद at 

मे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं fe आज कौ 

जो बहस हो रही हे, उसमे मे मानता हूं कि सरकार बाजिद है। 

इस सवाल पर कपिल fas जी ने कल जो भाषण दिया, F 

मानता हू कि उनके मुहं से सच ही सच निकला। पूरा सदन हिंदी 

मे बोला। बाहर इनको खबर मिल गई है किं इनकी जो भाषा ह, 

वह दिल्ली के साउथ ओर नोरथ sate मे सुनी जाती है ओर दिल्ली 

के कछ सीमित लोगों मे जो भाषा चलती है, उसने भी देश को 

बहुत वर्बाद किया = ॑ 

महोदया, बहुत लंबी-चौडी बात नहीं है। बहुसंख्यक समाज, किसान 

"कार्यवाही gaia मे सम्मिलित नही किया गया।
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आपकौ जीडीपी मे 16.6 ade देता है। खुदरा व्यापार A लगे हुए 

जो लोग है, वे आपसे रोजगार नहीं मांगते Ti ये इस देश के वैसे 

नागरिक है जो हाथ महीं hed, बल्कि अपनी geod से, अपनी 

मेहनत से.इस देश कौ जीडीपी मे 12.4 फीसदी योगदान देते है। 

ये लोग लगभग 85 प्रतिशत है। देश 85 प्रतिशत के साथ टै या 

15 प्रतिशतं के साथ? जो बहुसंख्यक लोग है, उनके बारे मे कल 

कपिल fer जी ने बडी जोरदार बात कर्ही। इस पक्ष के जिन 

लोगों ने बोला है, उससे भ मानता हूं कि देश की जनता के पास 

खबर चली गई है कि क्या सवाल इधर का है ओर क्या सवाल 

आपका दै? 

वालमार्ट, केयरफोर, टेस्को मे साईकिल वाले, स्कूटर वाले Wei 

जाएंगे? मे आपसे we कि हमने इस देश को दो हिस्सों F aie 

दिया। एक भारतवर्षं है। कपिल सिन्बल साहब, हमारे ओर आपके 

बीच मे कोई फकं नही है, ae अतर नही है। सिर्फ एक बात 

का अतर है कि आपने दो भारत बना fet एक भारत कौ आपको 

चिंता है। आपको बाजार को चिंता है। आपने कल व्यधा कही कि 

बाजार तो चौपट हो गया। आपने जीपी कौ बात कही। आपने 

अर्थव्यवस्था कौ बात कही। अर्थव्यवस्था के लिए यह सरकार सबसे 

ज्यादा जीडीपी कं लिए चिंतित है। मे मानता हूं कि इस सरकार ` 

की जीडीपी के लिए जरूर चितित होना चाहिए। 

मे बाजार के नरे म मानता हूं कि दुनिया के बाजारों को 

मिलने से आप रोक नहीं सकते। इस देश का बाजार भी पाच हजार 

वर्षो काहै। यह जान लं कि यहां कौ सभ्यता ओर चीन कौ सभ्यता 

दुनिया कौ सबसे पुरानी सभ्यता ti यह भी जान a कि इतिहास 

मे कभी यह देश सबसे ऊंचाई पर था। आज हम दुनिया मे किसी 

देश कौ ऊंचाई उसकौ जीडीपी से ama fi हम नापते. है इम्पोरट 

से। हम नापते है इस बात से कि Ser के मुकाबले रुपया wa 

aa या adi लेकिन, रुपया थमता ad, यह नीचे गिर रहा है। 

आपका जो इंढस्टियल ग्रोथ है, जिसकौ बदु तारीफ मे आप बोल 

रहे थे, वह तो घर रहा है। आपने वाजिबं चिंता रखी fe बाजार 

oa हो गया है, ये सभी चीजे बर्बाद हो गई रै, तबाह हो गई 

है ओर इकोनोमी को बचाना है। यह इकोर्नोमी तो जो 85 प्रतिशत 

लोग है, उन्हीं के सर पर होगी। क्या आपको न्यूक्लियर डील पर 

हमने रोका था? पर, यह जो मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई है, 

इस पर हमने रोका है। आपने जो कहा वह ठीक कहा, पर आप 

ठीक से सच wet कह रहे थे। यदि हम आपकी सरकार fra 
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चाहते तो तृणमूल काग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, हमने क्यो 

नहीं fren? हम क्यो नहीं उनके साथ खड हुए? सरकार गिराने 

भें हेम एक बार aa मुंह गिर॒ mi अब पता नर्ही कंसे गिरे, 

क्या गिरे, इस पर मे बहस नहीं करूंगा आनंद साहब, म्भूक्लियर 

डील आपके यहां आने वाला नहीं है। वह अमेरिका भाग गया। 

वह इस मामले मे नहीं आ wil वह कह रहा है कि इतनी wet 

शर्ते मत लगाओ। इसका मतलब ह्मे कमाने दो ओर कोई गडबड 

हो जाए तो हमे भागने दो। इसी तरह से हम तो फेल हो Mw 

हम क्यो asi कि . अविश्वासं प्रस्ताव आए। आप कह रहे थे कि 

आप वहां बैठना चाहते Si हमारी इच्छ तो वहां बैठने की Bi लेकिन, 

tet इच्छा नह जैसी आपकी इच्छा है? आप खाट पर MBA क्या? 

क्या आप तख्त चाहते है? राजनीति मे हम we संन्यासी थोडे ही 

है। हम कहां कह रहे है कि हम वहां बैठना नहीं चाहते, लेकिन 

हम कोई गलत तरीके से नहीं बैठना चाहते। अगर हम गलतत तरीके 

से aad तो तृणमूल काग्रेस के नो-कांफीडंस मोशन पर आपके साथ 

we हो Wal हमने अकले एफडीआई के मामले मे आपको wer 

है कि नर्ही, कपिल सिन्बल जी मनमोहन सिंह जी चले गए, सोनिया 

जी चली m1 म सोचता धा fe आज वे मेरी बात कौ जरूर 

सुनते।...(व्यवेधान) | 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिन्बल) : 

मे नता दूगा। 

श्री शरद यादव : हां, बता दं तो अच्छा है। मँ यही कहना 

चाहता हू कि यदि हम आपको गिराना चाहते तो ga नो-काफिडंस 

मोशन मे जरूर साथ देते। ये हमसे नाराज हुए, FAA हमारे साथ 

बता करनी बंद कर दी। कल्याण बनर्जी जी हमारा नमस्कार नर्ही 

कर रहे। ये अपना ही कल्याण करना चाहते है, हम सब का नही 

करना चाहते ्है। ये आपको जरूर किनारा लगाना चाहता था। हम 

भी किनारा लगाना चाहते रहै, हम कहां चाहते है। हम जितनी जल्दी 

We, उनको हटाना चाहते है, लेकिन हटा नहीं पा रहे है। देश बचाने 

के लिए हमने wa कि जो बहुसंख्यक लोग है, जिनका रोजगार 

खेती है ओर एक यह खुदरा व्यापार है। afta faa जी, F 

शहर मे रहा ओर गांव मँ भी रहा। मै जब गाव मेँ Bleed में 

जाता था तो मुञ्चे वह टोकरी वाली फल लेकर आती हुई सब्जी 

वाली दिखाई देती थी। सडक पर अमरूद ओर आम हरे पत्ते के 

साथ विकते हुए दिखाई देते थे। लोगों ने चार करोड wa है, बिलकूल 

गलत जात है। अपने देश मे हम गरीबों कौ संख्या we पता कर
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[श्री शरद यादव] 

पाए, इसलिए खुदरा व्यापार के लोगों की संख्या का भी हम ठीक 

से पत्ता नहीं लगा wal ये पांच करोड लोग है। ये रोज कमाते 

है, रोज उठते है ओर पेट की भूख का जो पहिया tae बंधे 

रहते है। ये जो बाजार है, इसे आंका जरूर है, लेकिन सारे देश 

को मजबूत ओर ताकतवर बनाने के लिए क्या किया? जब से बाजार 

आया है, तब से दो लाख 75 हजार किसानों ने आत्महत्या कर 

ली। हिदुस्तान के इतिहास मे भूख से मौत et है, किसान सबसे 

ज्यादा सहने ओर aha करने वाला आदमी है, जो हर तरह के 

मोसम मे अपना जीवन जीता है, लेकिन मरमे के लिए, आत्महत्या 

के लिए तैयार नहीं होता था। आप इसके लिए बीस साल से कर 

रहे हो। कपिल सिब्बल जी, सरकार के लोगो, आपके सिर्फ मुठी 

भर लोगो को संपन बना दिया है, जिनके लिए वोलमार्टं लाना चाहते 

हो । कमलं नाथ जी, वोलमार्दं यहां सेवा करने के लिए नहीं आ 

रहा। मै नहीं मानता कि वह सेवा करने के लिए आ रहा टै, वह 

कमाने के लिए आ रहा है।...८व्यवधान) आप सब तरह से लाइए। 

आप इन 85 करोड के रोजगार मे हाथ डालने की जगहे किसी 

चीज मेँ लाई। म बाजार के खिलाफ नही हू, 4 चाहता हूं कि 

यह बाजार दुनिया को, यूरोप ओर अमेरिका को मजबूत करता है। 

उन्दने चार-पांच सौ साल मेँ बहुत - खूबसूरत कमल उगाया है। क्या 

आप भी इस देश म कमल उगाना चाहते है? कमल ars में 

पैदा होता दै। कल कपिल faa साहब कह रहे थे कि कार 

वाले वहां पहुंच जाएगे। कारे वार्लो को डीजल F सन्सिडी दे रहे 
हो। आप क्यों मुंह बना रहे हो, डीजल मेँ आप weet दे रहे 

हयो। जितनी किसान को आप सन्सिडौ देते हो, उतनी आप एसयूवी ` 

मे दे रहे ai यहां जयपाल रेड्डी जी बैठे है, इसी बाजार के लिए 

आपने मंत्रालय से निकाला। आज कितना ही se मना करिए, लेकिन 

जो सच्चा है, देश बनाता है, उसे आप धक्का मारते हो। कमल 

नाथ जी, आप हरमे भी इस मोच पर जीत सकते हयं, मोर्चा जीतोगे। 
संग्राम नहीं जीतोगे, अंतिम लडाई हमारी होगी ओर जीत हमारी होगी ¦ 

अगर यह सरकार एफ.डी.अई. पर रोलबैक नहीं करेगी तो हम इस 

सरकार को रोलबेक करेगे, यह हमारा संकल्प है! हम आकर यदि 
इसी तरह का गुनाह करेगे तो जो आपकी दुर्गति हई, वही हमारी 

दुर्गति होगी। आपने कहा न कि हमने बहुत से काम किए, आपने 

याद दिलाया तो हमको तो सजा मिल चुको। सुषमा जी अपोजीशन 

4 बेटी है, आडवाणी जी थे, feet प्राइम मिनिस्टर थे, शरद चादव 

5 दिसम्बर, 2012 say (ख) में उपातरण के नारे 964 
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4, अब कहां बैठे ह? अव हम कुछ नहीं है, अब हमारे पास बोली 

भर है ओर याद रखना, बोली से दुनिया चल रही & गोली से 

नहीं चल रही है, पर आप जबरदस्ती कर रहे FI 

भारत बंद हुआ तो डी.एम.के. हमारे साथ थी, अब डी.एम. 

कं. वाले चले गए! मायावती के दारा सिंह जी भी हमारे साथ 

थे। लालू जी wa a, ये तो we रहै थे कि frag पर मक्खी 

भिनकती है, वह मरक्खी भाग जाएगी) वालमारटं आएगा तो मक्खी 

भाग जाएगी ।. भाई मुलायम सिंह जी हमारे साथ थे ओर निश्चित 

तौर पर भारत बंद मेँ जब हमारे साथ थे तो हमारे मन में लालच 

था कि एफ.डी.आई. भी वापस हो जाए। Se नो कोन्फीडंस मोशन 

नहीं लाने दिया, क्योकि, एफ.डी.आई. वापस करना चाहते है। अब 

भी नियम 184 में हम वोर नहीं करेगे, आप इसे वापस ले aif 

जो आपने प्रणब मुखर्जी जी के बाद कल्म था, जब वे नेता सदन 

थे, नेता wer भी चले गए, मनमोहन सिंह जी भी चले जाएंगे, हम 

भी चले जाएंगे ओर यदि आप A तो एसी हालत बुरी होगी, जो 

कल भाई मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को कभी 
इतना बडा धक्का नहीं लगा धा, जैसा एफ.-डी-आई. A मामले में 

आपने ae दै। | 

याद रखना, हिंदुस्तान 17र्वीं ईस्वी तक दुनिया मे सबसे बडे 

बाजार के सिरे पर था। आप मेरी बात A जरूर कन्फर्म कर लीजिए 

ओर आपके जितने भी अर्थशास्त्री है, वे फिर कभी आधे घंटे की 

डिबेर कर लें। मेने गहराई से इस देश के पतन को ओर इस देश 

के उत्थान को काफी गहराई से जानने की कोशिश की है। मे 

मरही कहता कि संपूर्णं जानकारी मुञ्चे मिल गई रै। 

(अनुवाद) 

पहली शताब्दी यै, विश्व के सकल घरेल उत्पादन मे भारत 

का योगदान 32.9 प्रतिशत था तब चीन ओर भारत के बीच मुकाबला 

था...-यह 24.5 प्रतिशत था ...(व्यवधान)... दूसरे स्थान पर ` यह 

24.5 प्रतिशत था। 25 प्रतिशत के साथ चीन प्रथम स्थान पर था। 

र्वी शताब्दी मे, 24.4 प्रतिशत के साथ भारत पुनः प्रथम स्थान 

पर था ..-(व्यवधान)... क्या हो गया? हम अकेले free लगे, आप 

क्या बोल रहे a 

आज, 65 वर्षो के बाद, देश का सकल घरेलू उत्पादन गिरकर 

5.5 प्रतिशत हो गया है।
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पहले 5.5 लिखा था, अब ओर घट गई। कपिल सिन्बल 

साहब, भै आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं कि आपके पास ` 

प्लानिंग कमीशन है, आपके पास बहुत से अर्थशास्त्री Zi आप 

कभी एक घटे कौ बहस यहां करा लीजिए। हिंदुस्तान दुनिया के 

शिखर पर था ओर तन मुकाबला हमारे ओर चीन के बीच में 

था। जब शरीर का पुरुषार्थ था तो हिदुस्तान दुनिया मँ अगे am 

हां, हमारे समाज की विसंगति ते इस देश में विज्ञान कौ डैथ 

कर् दी, आविष्कार कौ 2a कर दी। यहां आविष्कार कौ मृत्यु 

हो गर्ह, आविष्कार नहीं हुए। यूरोप का कमाल है कि सारे आविष्कार 

वहां Bl इस आविष्कार के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी आई । ईस्ट 

इंडिया कपनी आई, उसके बाद यह बाजार चौपट ओर बर्बाद BAT! 

यह वेस्ट Yen लाने का काम कर Re मै नही कह रही 

हू कि ईस्ट इंडिया कंपनी, मँ कह रहा & कि ईस्ट ओर वेस्ट 

मेल से आगे ae) इंसानियत का ज्वा दोनों के अंदर होना चाहिए्। 

बाजार का मतलब यह नही है किमे भी ae ओर तुम भी 

लूटो, तो जो तना है, जो कमजोर है, वही com हजारो वर्षो 

म इस देश मे ईस्ट इडिया कंपनी के बाद यही wr जो गरीब 

हे, जो हाथ से काम करता है, इस देश के हाथ मे यह कमाल 

था कि दुनिया कं वेस्टर्न एशिया ओर वेस्टर्न यूरोप मे हमारा बाजार 

चारो तरफ फला हुआ था। चीन ओर हिंदुस्तान का बदा नाम 

था। उस समय विज्ञान के आविष्कार का इतना खेल नहीं धा। 

हमने विज्ञान के सारे युद्ध हरे है। दुनिया मे इससे बडी त्रासदी 

कभी qt i एक बार चाणक्य ओर चंद्रगुप्तं ने हमलावर के 

घुटने टिकवाए थे, इसके बाद कभी ter मोका नहीं आया।... 

(व्यवधान) आप क्यो एकदम साथ मेँ बोल देतै है? अब टोकोगे 

तो बात विग जाएगी, हम आपको टोकंगे! हम तो किसी को 

aad नहीं है, बिल्कुल सीधे बैठते है। भँ सीधी बात कह रहा 

हू कि ta क्यों हुआ? इन 85 फौसदी chi कौ जब से हमने 

कमजोर किया है, भारत wet ae टिका है। हमलावर आया है 

तो वह हारकर नहीं गया, लूटकर गया है। जिसके मन मे आया, 

उसने राज fea भँ नहीं केह रहा fe राज करने वाले देशी 

या विदेशी है, मै इस बात को नहीं मानता। हमारे भगवान का 

रग Wan sl इस देश के wiles aga मे सांवला आदमी 

पैदा हो सकता है, लेकिन जो दूसरे लोग बाहर से आ गए, उसमें 

कोई फक नहीं पडता है। रंग कौ चमडी से at कोई फक 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाक्ध (ख) मे उपातरण के बारे 966 
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नर्ही पडता) कल एक दिन ta आ सकता है fH आप एफी आई 

चमी मे भी ले आओं। यह कहँ fe नहीं हम aaa है, गोरे 

कर दो, माइकल जैक्शन जैसे गोरे हो जाएगे...(व्यवधान) यह क्या 

चल रहा है, सभ्यता से इतना क्यो पसर गए हो, क्यो सोशल 

हो गए हो? महात्मा जी ने अपने पुरूषार्थ मे we होकर दुनिया 

को यह दिखा दिया कि गोली wea से गोली खाना बडी बात 

है, गोली मारने वाले के लिए एक ves कलेजा चाहिए ओर 

गोली खाने वाले के लिए एक टन कलेजा चाहिए्। यह महात्मा 

जी ने दुनिया को बता दिया! मँ कह रहा हूं कि क्यो हमने 

अपनी ताकत को नही समज्ञा? इस देश मेँ 87 भिनरल्स है। यह 

दुनिया का तीसरे नंबर का देश है। आपने आयरन-ओर मिट्टी के 

दाम भी qe aa, wee मे नेच दिया। अपने यहां के मिनरल्स 

को, जिन्हे हिंदी मे खनिज पदार्थं कहते रहँ, वह तेल कहां आपको 

तंग करता, जीडीपी आपकी केसे नहीं बचती, बाजार कैसे नहीं बचता, 

आपका घाटा केसे नहीं बचता ? अपने यहां जो ताकत है, जो ह्यूमन 

fata हे, उसके बारे मेँ `कभी a सोचा। उन्ल्यू.टी.ओ.. या दुनिया 

के किसी फोरम म आपने यह नहीं कहा कि आप सामान के 

लिए तौ दुनिया मे सन तरह का बाजार तैयार कर रहे हो, लेकिन 

इसानों के आने-जाने पर इस तरह की रोक क्यो लगा रहे हो? 

हमारा डावर यहां 4-5 हजार रूपये मे गाडी चला देता है ओर 

अमेरिका का ger, यदि वह ज्यादा लेता है तो हमारा डाइवर 

बहा चला गया तो क्या दिक्कत हो जाएगी। हमारा रसोइया कितनी 

तनख्वाह ले ता है ओर वहां का Misa कितनी लेता है? यह 

गजेब बात Ti भे समक्ता हूं कि अगर महात्मा जी होते तो इसका 

भी रास्ता निकालते, मँ यह नहीं कह रहा हूं कि इधर a उधर 

चले जाओ। आप रोक लगाओ, लेकिन इंसानों पर रोक कैसे लगाओगे, 

आप इंसान ओर आदमिर्यो पर रोक कैसे लगाओगे? आप सामान 

के लिए देश ओर बाजार को खडा करना चाहते हो। मँ आपसे 

एक जात॒ कहना चाहता हू कि हम वहां भी नहीं आना चाहते, 

जनता ताकत देगी तो जरूर वहां seh, नही देगी, तो फिर यहीं 

aot, बहुत वर्षो से वैठे है। कभी-कभी हमे भी लगता है कि 

हम लोग यहां खदु रहे ओर देश नहीं बन पाया। 65 वर्षो 

मे किसान, मजदूर जो मेहनत करता हूं, पसीना बहाते है ।...( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप कुछ देर A अपनी बात समाप्त 

mil 

श्री शरद यादव : आप उन्हं ताबाही के कागार पर ले कर
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[श्री शरद यादव] 

गए हे! आप क्यो नहीं सब चीज मँ लाते है? सब लोगों ने कहा, 

सुषमा जी ने कहा, कौन कहता है हम बाजार वाले है, बाजार के 

खिलाफ है, बाजार को रोक भी नहीं सकते है। आपका बाजार 5 

हजार वर्षं पुराना है। यह बाजार कितने at का है)! वह बाजार 

विज्ञान ओर आविष्कार पर आगे ag गया है ओर इतना आविष्कार 

किया कि यहां के सादे तीन सौ wa को सादे तीन महीने में 

जीत लिया। वह बंद हो गया। उन्होने नया तरीका निकाला है। आप 

को मालूम है कि आप कं बारे मे सारे अखबार वाले कितना सर्टिफिकेट 

दे रहै थे? आपने एफडीआई fea में रोका तो वे इसके ऊपर 

आप को रोज कह रहे थे कि आप का यह खत्म, वह खत्म, अखबार 

बाले लिख रहे थे। आप चितित हो गए। आपके मन मे फफोला 

पड गया। जब से आप एफडीञई लाए है वे हर तरह से प्रसनन 

हो गए है। सुषमा जी कह रही ot कि Ba दुकान अमेरिका जा 

रही 21 वहां छोटी दुकान जा रही है ओर यहां वे बाजार खोलना 

चाहते ईै। यह अजीब बाते है। 

अंत मे मै कहना चाहता हूं कि सबके भाषण तो ठीक रहै, 

कपिल fossa ने सरकार का जो एक्सरे करिया टै, जो पर्दा उदया 

है कि सरकार fea लाचारी मे है, रुपया दूब गया, एक्सपो घट 

गया, इंडस्ट्रियल Ween नीचे चला गया। जो घाटा है वह aed 

जाएगा ओर इस रस्ते से जाएगा तो 40 लाख रोजगार आएगा । 

65 ay से आप किसान का भजन कर रहे Sl आप ही नहीं हम 

भी भजन कर रहे El 65 वर्ष से हम लोग गरीबी हटाओ, आम 

आदमी कौ सरकार, हम इंडिया सादनिंग कर रहे है लेकिन साइनिंग 

नही gam गरीबों कौ जिंदगी नही बदली। किसानों कौ जिंदगी जैसे 

पहले खडी धी वैसे ही आज है। यह आजादी किसानो ओर ass 

के हक मे नहीं खडी Bl आजादी आज यहां पर जा कर खडी 

हो गई है कि हम fei ओर aad को यहां दोस्त बना कर 

लाना चाहते है। ओर कार ai को बाजार देना चाहते है, 

हम ने दो देश बनाए Fi एक देश पैदल चलता है, एक. 

देश साइकल पर चलता है, एक देश दिन भर कमाता है ओर खाने 

के लिए जाता है ओर एक देश मौज-मस्ती, होटल अलग, देन अलग, 

खाना अलग, बोली अलग, saat हर चीज अलग है। ta भारत 

मत बनाओ। यह विकलांग भारत होगा ओर विकलांग भारत दुनिया 

मे कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस भारत को विकलांग 

मतं बनाओ। 

5 दिसम्बर, 2012 ` उपाध (ख) मँ उपतिरण के बरे 968 
` मेँ प्रस्ताव 

अत मे मै अपने मित्रों से कहना चहाता हू जो भारते बंद 

मे भी साथ थे कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, 

जो तटस्थ रै समय लिखेगा उनका भी अपराध। 

सदन मे यह इतिहास का एक मौका है। at सदन से F 

कहना चाहता हू कि इतिहास माफ नहीं करेगा जो तटस्थ रहगे। 

बहुसंख्यक समान के लोगों का जो तबाही होने वाला है, बर्बादी 

होने वाला है।... (व्यवधान) 

aia मे, मै फिर आप से कह दू कि यह जो मोर्चा है, कपिल 

सिन्बल जी, कमलनाथ जी, इस मोर्चा पर हो सकता है कि आप 

जीत जाएं ओर हम आर जाएं, हम जीत जाएं ओर आप हार TU 

भ इतना हौ कहना चाहता हूं कि भारतं बंद का भी एक मोर्चा 

धा, यह Gea लगाया है, वे टीवी वाले लोग घटा-बदा रहेरहै, 

इनका कोई मतलब हमारे दिमाग में नहीं है। हम पहले से कह रहे 

है कि हम सरकार नहीं गिराएगे! हम ने सरकार को गिरा कर 

देख लिया। हम सिर्फ यह चाहते है कि इस पर आप ने जो वादा 

किया था, फिर से सलाह कर ओर सलाह कर के इसको वापस 

नही करेगे तो हमारा ओर आप का तो इतिहास बंधा हुभा tt हमे 

पक्का यकीन है कि आने वाले समय मँ देश मेँ ओर तबाही ओर 

लर्बादी आएगा। देश मे गरीनी ओर गुरबत ओर नीचे जाएगी। इन्दी 

शब्दों के साथ मै अपनी बात समाप्त करता El 

(अनुवाद 

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : अध्यक्ष महोदया, गत दिसंबर 

मे, तत्कालीन वित्त मंत्रीने इस सभामे घोषणा की की थी कि 

"विभिन्न भागीदारों के बीच सहमति बन जाने तक मल्टी.त्राड रिटेल 

मे 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी मिवेश की अनुमति देने के निर्णय को 
लंबित रखा गया Bi भ शब्दावली मँ इसके वास्तविक अर्थं को 

जानने का प्रयास कर रहा था कि सहमति का उत्तर था "आम 

भावना अथवा सहमति'*। विस्तार से यह “सहमति पर॒ आधारित! 

भी थी। यह लैटिन शब्द ‘atten से व्युत्पन wit कोई 

यह कह सकता है कि इसे पूर्ण सहमति नही परंतु, जहां तक 4 

इस भाषा को समक्ता हं, इसमे उल्लेख है कि भागीदारों के बीच 

सहमति होनी चाहिए। : 

“* भागीदार'' शब्द को आगे संबंधित wa के मुख्य मत्रियों 

ओर साथ ही राजनैतिक दलों के नेताओं के रूपं में स्पष्ट किया
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गया है। भारत बंद ओर इसके बाद नियम 184 के अतिर्गत जब 

इस सभा मे इस संकल्प पर चर्चा चल रही थी उस दौरान मल्री-त्रांड 

रिटेल में एफ.डी.आई. उपलब्ध कराने के मुदे पर कोई सहमति sel 

बन पायी। उन्होने यह स्पष्ट किया कि राजनैतिक दलो ओर मुख्य 

afrat जैसे भागीदारों को साथ लिए बिना, इस निर्णय का कार्यान्वयन 

न्ह किया जा सकता है। 

माननीय वाणिज्य मंत्री ने मुख्य aa ओर कुछ राजनैतिक 

दलो के नेताओं से asa किया। हमरे मुख्यमंत्री कौ श्री नवीन 

पटनायक ने आरंभ मेँ इस नीति को अनुमोदित नहीं किया ओर 

बाद मेँ उन्होने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि “ea मल्टी-ब्राडं 

खुदस व्यापार मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का fate करते है'* हमारे 

दल, बीजू जनता दल का मत बहुत स्पष्ट है। हम Be खुदरा 

व्यापारियो, we किसानो, लघु-स्तर के विनिमतिओं कौ मृत्यु के 

वारंट को वेद्य नही ठहरा सकते विशेषकर तबे जन उनका को 

दोष नही a 

भारत के सुरक्षित wer क्षेत्र को किसी भी प्रकार कौ विदेशी 

प्रतिस्पर्धा के लिए खोले का विचार वास्तव मे सबसे पहले डी.एम. 

के., के श्री मुरासोली मारन द्वारा लाया गया था जब वे एन.डी. 

ए. सरकार मे वाणिज्य मंत्री थे। इस विचार को कुछ पक्षो से बहुत 

उत्साहजनक समर्थन मिला, परंतु समान रूप से सभी ने, पूरे देश 

मे दलीय रेखा के पार, इसका समर्थन नहीं fea श्री दत्तौ पंत 

ae के नेतृत्व F भारतीय मजदूर संघ ने मुखर रूप से इसका 

विरोध किया; स्वदेशी समूह ने भी इसका fate किया। 2004 के 

हमारे घोषणा-पत्र मै इसका उल्लेख नहीं था तब हमने इसका विरोध 

किया था, गत दिसंबर मे हमने इसका विरोध किया था ओर हमारे 

नेता श्री नवीन पटनायक ने आज इसका स्पष्ट रूप से विरोध किया 

हे ओर shy जनता दल भी इस सभा में इसका विरोध कर रही 

है। | 

अपराह्न 1.00 बजे 

इससे हमारे कृषि ओर विनिर्माण क्षेत्र को मदद नहीं मिलती 

है; इसके विपरीत हमे आशंका & कि इससे सामाजिक असंतोष बदेगा। 

मल्री-त्राड खुदरा व्यापार मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खोलने की वकालत 

करने वाले मुख्य तर्को मे से एक अथवा, दूसरे शब्दौ मे, 22 लाख 

करोड रूपए से अधिक मूल्य के व्यापके खुदरा क्षेत्र को agua 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) say (ख) मे उपातरण के बारे 970 
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कंपनियों के लिए खोलने का अर्थं यह है कि इसकं परिणामस्वरूप 

ग्रामीण अवसंरचना का समग्र विकास होगा विशेषकार भाण्डागारं ओर 

शीतागारो का। सत्ता पक्ष के सदस्यों का कहना है कि देश मेँ भंडारण 

सुविधा की कमी के कारण set मात्रा मे कृषि उत्पाद बर्बाद हो 

जाता है। कल, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री सिब्बल 

ने भी इस संबंध मे कुछ aie दिए थे गत वर्ष से Yad वर्ष 

के बजट मेँ भी इसका उल्लेख किया गया था, परंतु ये सूचना पूर्ण 

रूप से सही नहीं थी शीतागारों मे निवेश कौ कमी के कारण so 

प्रतिशत सै अधिक सब्जियां बर्बाद हो जाती है; ओर इस समस्या 

का एक समाधान wer aa में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना है 

ओर ta कहा जा रहा है 

यदि हम वास्तविकता को देखें तो ये नोट करना रूचिकर हौगा 

fe एक दशकं पूर्वं भाण्डागारो ओर शीतागारों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी 

निवेश कौ अनुमति दी गई थी। तथापि, इस aa मे कोई प्रत्यक्ष 

विदेशी निवेश आकर्षित नहीं किया जा सका। महोदया, यह दुर्भाग्यपूर्ण 

है कि खुदरा क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को वैद्य ठहराने 

के लिए, ये सरकार कृषि उत्पाद हेतु भंडारण सुविधा कौ कमी 

का सहारा ले रही है, क्या यह सरकार का दायित्व नर्ही है कि 

या तो वह स्वयं भंडारण क्षमता का सृजन करे अथवा राजसहायता, 

वित्तीय रियायत अथवा अन्य प्रोत्साहनं के माध्यम से निजी क्षेत्रे को 

प्रोत्साहन दे? ta कोई प्रमाण नही है कि खुद aa मे wey 

विदेशी निवेश के साथ-साथ अवसंरचना का सृजन हुआ tT) संयुक्त 

राज्य अमरीका ओर यूरोप में, सरकारी समर्थन से यह कार्य किया 

गया है इठे WA न BW 

यदि किसी का विचार है कि aera gen क्षेत्र कपनियों 

के प्रवेश से wre पदार्थो की बर्बादी कम होगी तो ये उनकौ बडी. 

गलती है। खाद्य बर्बादी से संबंधित वैश्विक आंकड़े दशति है कि 

अमरीका, यूरोपीय देश ओर अन्य विकसित देश, भारत ओर अन्य. 

एशियाई देशो की तुलना मे अधिक खाद्य बर्बाद करते है । अतर्रष्टरीय 

SHS के अनुसार, यूरोप A खाद्य क्षति ओर बर्बादी 280 किलोग्राम 

प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है ओर उत्तरी अमरीका मै यह 295 किलोग्राम 

है जबकि दक्षिण ओर दक्षिणपूर्वं एशिया मेँ यह केवल 125 किलोग्राम 

है। यह महज संयोग ही नहीं है कि जिन देशो मे खाद्य बर्बादी 

अधिकतम है, वे देश रहै जहां agree सुसंगठित खुदरा विक्रेतोओं 

का प्रमुख है। इसी दुविधा का उत्तर संयुक्त राष्ट के खाद्य ओर 

कृषि संगठन, एफ.ए.ओ. ने उपलब्ध कराया हैः



971 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 को 
ard जारी अधिसूचना के 

[श्री भर्तृहरि महताब) 

‘or वर्बादी का एक मुख्य कारण है कि सुसंगठित खुदरा 

व्यापारी (सुपर Area) अधिक गुणवत्ता के प्रति अधिक dad दिखने 

के लिए के कारण wae के भार् आकार, आकृति ओर रूप रंग 

से संबधित कठोर गुणवत्ता मानकों खेत पर ही कृषि उत्पाद `का एक 

बड़ा भाग अस्वीकार कर देते है अतः Wael का बडा भाग खेत 

से जाता ही नर्ही, हालांकि कु अस्वीकृत फसल जानवर को खिलाने 

के काम आती है. 

खुदरा व्यापार का निगमीकरण उन राज्यो से आया प्रतीत होता 

TH oO a जीडीपी. मे अपेक्षाकृत बेहतर स्थान पर है जैसे हरियाणा, 

दिल्ली, महाराष्ट या फिर कुशल कोल्ड चेन से थोडा लाभ जा 

रहे है जैसे कि हिमाचल प्रदेश, सिक्किम ओर अरूणाचल प्रदेश - 

मुञ्चे समञ्च मे नहीं आता कि मणिपुर ने भी इसका विकल्प क्यों 

चुना। 

काफौ समस्याएं है। आप इस वैकल्पिक कैसे बना सकते है? 

यदि कोई कहे कि, ‘or प्रदेश, wea बंगाल या ओडिशा के 

वास्ते पंजाब ओर महाराष्ट को विश्व बाजार के साथ ओर अधिक 

एकीकृत बनने के अवसर से क्यों वंचित किया wa या यह बेतुका 

नही है fe दिल्ली में सुपरमाक॑ट्स की gam खोलने की लिए ` 

टेस्को को अनुमति देने के निर्णय को तमिलनाडु अथवा उत्तर प्रदेश 
अमान्य कर देगे।'' किन्तु इसी प्रकार इस देश ने अपनी राजनीति 

कौ है ओर शवितयों का पृथक्करण किया है। मेरी प्रार्थना है कि 

एेसी स्थिति मत बनाइए जिससे सामाजिक अशान्ति पैदा होने कौ संभावना ` 
हो। 

वह आधारभूत प्रश्न जो कई लोगों को डराए हुए यह है कि~क्या 

संगठित खुदरा क्षेत्र भारत के कृषि क्षेत्र को लाभ Ween ओर 

किसानो कौ स्थित्ति को बेहतर बनाएगा? यह किस प्रकार निर्माण 

ओर सेवा aa को प्रभावित करेगा? स्थानीय gen दुकानों के लिए 
इसका क्या अर्थ होगा? क्या वे afer क्षेत्रों के उन व्यापारियों 

से प्रतिस्पर्धा मे पिछछड जाएंगे जिनके पास सस्ते वित्त ओर तकनीकी 

ज्ञान तक पहुंच है? | 

अध्यक्ष महोदया : श्री भर्तृहरि महताब अब आप अपना भाषण 

समाप्तं करे। ` 

श्री भर्तृहरि महताब : मँ अभी समाप्त करता हूं, महोदया। 

5 दिसम्बर, 2012 उपाकंध (ख) यें उपातरण के बारे 972 

मे प्रस्ताव ` 

भारत 200 लाख टन से अधिक के वार्षिक उत्पादन के साथ दुनिया 

का दूसरा सबसे बडा जल ओर सब्जी उत्पादक देश है। किन्तु सम्पूर्ण 

शीतागार क्षमता 50 लाख टन भी नही है ओर किसानों को फसल 

के समय ही बेचनी पडती है। यद्यपि शीततागार मे सो प्रतिशत एफ. 

डी-आई. है, किन्तु इस पर अधिक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। मे समञ्मता 

हू कि खुदरा में एफ.डी.आई. खाद्य sae F मौजूदा आपूर्ति रूकावयें 

का समाधान नहीं करेमा। 

संगठित Yau घरेलू fatima के लिए एक अवसर हो सकता 

है यदि वै सही गुणवत्ता सही दामों पर आपूर्ति कर aad चीन ने. 

यही किया ओर अपने विनिर्माण aa को विकसित fea भारत 

` का विनिर्माण क्षेत्र मे उच्च पंजी लागत, sree विनियमो, घटिया 

अवसंरचना ओर कम मांग कौ agai है। जब तक इन सरोकार ` 

कां समाधान नहीं किया जाता तब तक मल्टी-च्राण्ड  खुदरा की विदेशी 

निवेशकों कं लिए Gea से या बांग्लादेश जैसे कम लागत वाले 

देशों से आयातित माल कौ बाद आ जाएगी जो बुनाई ओर तस्त्र 

जैसे संवेदनशील क्षेत्रो को नुकसान war 

हम यह नहीं भूलना चाहिए कि अमरीका ओर यैक्सिको का 
अनुभव नहीं भूलना चाहिए जहां खुदाय मे एफ.डी.आई. 

उत्साहवर्धक नहीं है। एफ.डी.आई. रोजगार को प्रोत्साहन देने के बे 

are के साथ आता है। वार्ले-मारं जैसे बहुत बड व्यापारिक कम्पनियों 

के प्रवेश से 2001 ओर 2007 के बीच 40,000 अमरीकी कारखाने 

बंद हो गये। जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोगो का रोजगार समाप्त 

हो गया। इन वर्षो मेँ चीन सै अमरीका में आयात 9 बिलियन अमरीकी 

डालर से sent 27 बिलियन अमरीकी ster होकर तीन गुना बढ़ 

TH महोदया, अमरीका कौ जनगणना के अनुसार, 1992 ओर 2007 

के बीच स्वतंत्र खुदरा व्यापारियों की संख्या 60,000 से अधिक तक 

-कम हो गई, 

अध्यक्ष महोदया : कृपया समाप्त कीजिषए। 

श्री भर्तृहरि महताब ; महोदया, मै अभी समाप्त करना हू, 

कृपया मुहे दौ मिनट. ओर दीजिए। 

यह 30 प्रतिशत खरीद से संबंधित है, जिसका उल्लेख किया 

जा रहा था। सरकार कह रही है कि 30 प्रतिशत भारत से. लिया 

जाएगा। यह राजनीतिक चाल से अधिक कुछ भी नहीं इसका आगम 

उन लोगों की भावनाओं को दिलासा देना है जो gen मेँ एफ.



973 विदेशी मुद्रा way अधिनियम, 1999 कौ 
| अतगति जारी अधिसूचना के 

Stag. का विरोध कर रहे है! राज्य सरकारों के diy में, = 
यह निर्णय लेने कौ अनुमति दी गई है कि वे किसी बहुराष्टरीय कम्पनी 
को अपने यहाँ दुकान खोलने देँ या नहीं। बह 30 प्रतिशत उस राज्य 
कं भीतर से या इस देश के भीतर से कहां से आयेगा। उदाहरण 

कं लिए, ओडिशा इसे खोलने पर सहमत नहीं है। 

अध्यक्ष महोदया : मुञ्चे समय का ध्यान रखना पडता है। मेरे 

पास वास्तव मे कम समय है। 

श्री भर्तृहरि महताब : अन्तिम व्रात बता रहा हूं। ओडिशा 
मल्टी ब्राण्ड Yeu मे एफ.डी.आई. कौ अनुमति नही दे रहा है। 
तमिलनाडु भी मल्टी-त्राण्ड Ger मेँ एफ.डी.आई. के लिए मना 

कर रहय है। पश्चिम बंगाल भी मल्टी ave खुदरा म एफ-डी, 
आई. के लिए राजी vd है। मँ ओडिशा ओर अन्य aa कौ 

बात कर रहा हू जहां से हम विभिन खुदरा उत्पाद लाते है। आन्ध्र 

प्रदेश इसे स्वीकार करने जा रहा है। क्या यह मल्री ave कम्पनी 
कंवल आन्ध्र प्रदेश से उत्पाद लेगी? याये पूरे देश से उत्पाद 

लगे? इसका स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता रहै, केवल 
विशाखापत्तनम मे मल्री ब्रांड खुदरा क्यो दै? जब ओडिशा मे कछ 

सस्ता होगा, जब तमिलनाडु मे कुछ सस्ता होगा, वह कम्पनी उसी 

a से खरीदेगी ओर eet, df, हमने आपके नियम के अनुसार 
तीस प्रतिशत खरीदा हे। आप इसकी व्याख्या कर सकते है किन्तु 
समस्या यह है जो मँ देख रहा हूं वह यही होने जा रही है। 
wat जांच कौन करेगा? किस प्रकार का तत्र विकसित किया 
जाएगा? इसकी जांच होने कौ संभावना भी नहीं है ओर असली 
मुदा यहे है कि इस प्रकार खंड लागू नही किया जा सकता 3 

मे विस्तार 4 sé orem 

महोदया अपना भाषण समाप्त करने से पहले, Wa wa रिप्पणी 

करनी है। मल्री-त्राण्ड ga को लाने का विचार बिचोलियों से 
छुटकारा पाना Tl कृपया यह मत भूलिए कि यह बिचौलियों की 

संख्या का सवाल नहीं है क्योकि अन्ततः उत्पादकं ओर उपभोक्ता 
ओर यह. खुदरा व्यापारी ही fret है। कृपया यह मत भूलिए 
कि विचौलियों कौ संख्या प्रशन नही है अपितु महत्व बिचौलियो के 

आकार का है। जितना बड़ा इनका आकार होगा उतना अधिक ओर 

व्यापक इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था ओर समाज पर पडेगा। हमारी पार्ट 

मल्टी-त्राण्ड खुदरा मे एफ.-डी.आई. का विरोध करती है ओर पेश 

किए जा रहे संकल्प का समर्थन करती है। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाबध (ख) में उपातरण के बारे 974 

मे प्रस्ताव 

(हिन्दी! 

श्री अनंत गंगाराम गीते (was) : धन्यवाद अध्यक्षा जी, 

ea व्यापार मे 51 प्रतिशत सीधे विदेशी निवेश करने का जो सरकार 

का प्रस्ताव टै, शिव सेना उसका विरोध करती है। 

01.13 बजे 

[श्री अर्जुन चरण सेटी पीठासीन हए] 

सभापति जी, मै इस. चर्चा के माध्यम से सरकार को ओर 

सारे देश को यह चेतावनी देना चाहता हू 

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : देश को चेतावनी देना 

चाहते है या चेतना देना चाहते रै? 

श्री अनत गंगाराम गीते : मेरा कहने का अभिप्राय यह है 
कि देश को चेताना चाहता हूं। वह चेतना ईस सदन से देश को 

ओर जनता को मिलेगी, आप मेरे wel का कुर भी अर्थं निकाल 

सकते है, लेकिन मेरा कहना यही ti कि इस सदन से लोगों को 

चेतना मिलेगी। जैसा शरद यादव जी ने-कहा कि संग्राम होगा इसी 

सदन Al वह जो सदेश दे रहेथे देश को, वही संदेश मै देना 

चाहता Fl इसी सदन से देश को चेतना मिलेगी। इसलिए मँ इस 

सदन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं ओर पूना 

चाहता हू कि ae फिर दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे न्यौता 

दिया गया था, वैसा न्यौता तो a BA जा रहे है? आप एकं नई 

ईस्ट इडिया कंपनी को आमंत्रण देने जा रहे है इसलिए हम इसका 
कड़ा विरोध करते है। जो व्यापार आज हम एफडीआई के माध्यम 

से, 51 प्रतिशत सीधे विदेशी निवेश के माध्यम से विदेशी कंपनियों 

को देना चाह रहे है, आनंद शर्मा जी, वह व्यापार स्वदेशी व्यापारी 
कर Wel जो व्यापार आज स्वदेशी व्यापारी कर रहे रै उसे आप 
विदेशी व्यापारियों कौ देना चाहते है, आप जैसे बुद्धिमान मंत्री है, 
जिनका मानना है कि यह देश के हित A Fo स्वदेशी व्यापारी 

आज व्यापार कर रहे ह इस देश मेँ, उनके व्यापार को आप विदेशी 

कपनिर्यो को देना चाहते है ओर कहते है कि यह we के हित 

4% मेँ सरकार कौ इस बुद्धिमानी कौ दाद देता हूं। जो सरकार 

इस देश के स्वदेशी व्यापारियो के व्यापार को facia को देकर 

रष्टृहित मानती रहै, मै उसकी सराहना करता हू। | 

इस खुदरा व्यापार मे लगभग 5 करोड से अधिक लोग लगे `
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aad जारी अधिसूचना के 

{श्री अनत गगाराम गीते] 

हुए रहै, इसलिए यह आंकड़ा बार-बार चर्चा मेँ आ रहा है। एक 

व्यापारी कै साथ अगर 5 लोग भी एक परिवार में जुद हुए रै 

तो यह खुदरा व्यापार देश के 25 करोड लोगो के साथ जुडा हुआ 

है! जब आप खुदरा व्यापार के अंदर सीधे विदेशी निवेश को 51 

प्रतिशत लाना चाहते है तो जो. इसका परिणाम है, वह केवल gen 

व्यापार पर ae होगा, बल्कि इसका सीधा असर देश के छोटे-गरीब 

feat परे भी होने वाला है। जिस प्रकार से देश के लगभग 

25 करोड लोग Be व्यापार से YS हुए है, उसी प्रकार लगभग 

50 करोड लोग खेती से, किसानी से, बागवानी से qe हृष्ट है | 

आज भी देश की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है ओर खेती पर 

निर्भर करती है। इसका मतलब यह है कि आपकी नीति का असर 

देश की 75 करोड आबादी पर होने वाला है। 

महोदय, आप इस बात को स्वीकार करेगे कि जौ स्वयं रोजगार 

के दो ay है-एक खुदरा व्यापार है ओर दूसरा क्षेत्र खेती है। 

ये लोग सरकार पर. निर्भरं नहीं है, ये अपना रोजगार स्वयं ही Gaal 

है ओर अपना गुजारा स्वयं ही करते है। जब 51 प्रतिशत सीधा 

विदेशी निवेश इस चखुदरा व्यापार मे करेगे तो उसका असर खुदरा 

व्यापार से ys हुए 25 करोड लोगों पर होगा ओर so करोड लोग 

जो खेती, किसानी ओर बागवानी से ye है उन पर इसका a 

असर होने वाला 3) 

qa फिक्र इसलिए है कि मँ unde हूं ओर जो भारतीय 

किसान है उनकी चिंता हे। Wa जो भारतीय Gen व्यापारी है, उनकी 

चिंता, ast ated कौ चिंता नहीं है। मुञ्चे रिसको की चिंता 

नहीं है।... (व्यवधान) इसलिए जो निर्णय सरकार करने जा रही है, 

यह उचित नहीं है। आज मतदान मे क्या होगा? वह शाम को पता 

चलेगा ।...(व्यवधान) | 

श्री लालू प्रसाद (सारण) : क्या होगा, क्था वह आपको मालूम 

नहीं है ?...८व्यवधान) 

श्री अनत गंगाराम गीते : मालूम हे कि क्या होगा, वेह हमें 

पता है1...व्यवधान) क्या होगा, वह हम जानते Bl कल यहां कपिल 

सिव्बल जी बोल रहे थे। उन्होने कल इन सारी विदेशी कपनियों 

की काफी वकालत की धथी।..-(व्यवधान) | 

श्री कपिलि fasta : देश के लिए वकालत की थी। 

५ दिम्बर, 2012 उपाक्ध (ख) में उपातरण के बारे 976 

मे प्रस्ताव 

श्री अनंत गंगाराम गीते : नही, देश के लिए वकालत आपने 

नहीं कौ att आपने विदेशी कंपनियों कौ वकालत की थी। आप 

get चौक से यहां चुनकर आए हुए है ओर वहां तमाम व्यापारी 

1 मुञ्चे लगता है कि आपने विजय गोयल को परास्त किया था। 

सभापति जी, अगली बार विजय गोयल जी को कुछ करने की जरूरत 

नही 21 कल के कपिल faa के भाषण कौ सी.डी. व्यापारियों 

के घर परभेजदंतो वे भी आपका सारा काम तमाम कर दंगी।. 

.. (व्यवधान) उनको ओर कुक करने की जरूरत नही है।...(व्यवधान) 

श्री कपिल fast : सब मेरे साथ = 

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, यह केवल विवाद 

का मुदा नहीं है। सदन के. अंदर आज किसका बहुमत है, उसका 

मुदा भी नहीं है। तृणमूल site जो सरकार का एक हिस्सा थी, 

WHEE के मामले पर सरकार से बाहर आ ग्ई। उन्होने सरकार 

` कौ त्याग दिया। तृणमूल पार्टी सरकार के खिलाफ asi के लिए 

आज तैयार रहै। इसीलिए मेरा कहना है कि एक Wel जो सरकार 

का हिस्सा थी लेकिन उनकौ नेता ममता बनर्जी इस बात को अच्छी 

तरह से ana है कि सरकार ने जो कदम उठाया है, यह कदम 

देश हित के fate में हे, यह खुदस व्यापारियों कं विरोध मेहे 

ओर यह देश के किसानों ओर गरीबों के विरोध मेँ है। इसीलिए 

उन्होने यह निर्णय किया है। 

यहां कल मुलायम सिंह जी बोल रहे थे। मुलायम सिंह जी 

ने Wea गांधी जी कौ याद दिलाई कि महात्मा गांधी जी स्वदेशी 

के हक मे थे ओर विदेशी के विरोध मेँ थे। महात्मा गाधी जी 

के नाम पर भले ही आप सरकार चला लं लेकिन महात्मा. गांधी 

जी की नीति के खिलाफ आप काम कर रहे El कल मुलायम 

सिंह जी ने नकौ यादे दिलाई कि महात्मां गाधी जी हमेशा स्वदेशी 

के हित मे थे ओर वह विदेशी के विरोध मे थे लेकिन आज कौ 

यह सरकार स्वदेशी के हित मे कुछ नहीं करना चहती है यह 

सरकार केवल विदेशी के हितों की रक्षा करना चाहती fi यह उनका 

यहां पर स्वागत करना चाहती है। हमरे नैता शरद पवार जी यहां 

उपस्थित है। मै शरदी पवार जी को याद दिलाना चाहंगा कि जब 

आजादी की ase चल रही थी ओर महात्मा गांधी जीने स्वदेशी 

का नारा दिया था तो सबसे पहले इस स्वदेशी के मामले मे जो 

व्यक्ति शहीद हुआ था, वह मुंबई के अंदर बाबू गेनू शहीद हुआ 

थाजो पुणे के अबे गांव का एक नागरिक था। देश कौ आजादी
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arid जारी अधिसूचना कौ 

कौ लडाई मे स्वदेशी के मामले पर पुणे के बाबू गेनू ने बलिदान 

दिया था। मुञ्चे डर है कि ad बाबू गेनू का वेह बलिदान व्यर्थ 

न द्ये WU आप उसे व्यर्थं करार कर् रहे है। आज उनकी आत्मा 

आक्रोश करती होगी। आजं seat आत्मा दुखी होगी, आक्रोश करती 

होगी कि क्या हमने इसीलिए बलिदान दिया कि विदेशी कंपनियां 

फिर आएं ओर इस देश पर फिर राज ati सुषमा जी बोल रही 

थी, उन्होने सारी बाते सदन के सामने रखी कि इसका दुष्परिणाम 

किस प्रकार से हौ रहा है। किस प्रकारे का दुष्परिणाम wea व्यापारियों 

पर हो रहा है। आप मुंबई शहर मे जादृए्, आप देखेगे कि एक 

सीधी सी बात है कि गरीन किसान, जो पढ-लिखा नर्ही है, अनपढ़ 

है, वह अपने खेत मेँ उगने वाली सब्जी को सडक पर बाजार में 

aaa है। आप उसी सन्नी को वोलमार्टं को बेचने का अधिकार 

दे रहै ti जो अधिकार गरीब किसान का है, गरीब आदमी का 

है, उसे आप विदेशी act को दे रहे है सडक पर जो सन्नी 

बिक रही है, आप वोलमार्ट को कह रहे है कि आप उसे बेचिए। 

आप सडक पर सन्जी बेचने वाले किसानो का अधिकार खत्म करने 

जा रहे 1 लाखों लोग दै, हर शहर भे लाखो फेरी वाले जो सडक 

पर सब्जी ओर फल केचते Fi मुंबई मे 35 लाख उत्तर भारतीय 

ह ओर इनमे से लगभग 20 लाख लोग सङ्क पर सब्जी, फल 

ओर दूध बेचकर गुजारा करते है। आप 20 लाख सडक पर सन्जी 

बेचने वालों के मुंह से निवाला छीन रहे है ओर उनके We का 

निवाला बवोलमार्टं को देने जा रहे है। हमारा विरोध इसलिए है कि 

fe गरीब से गरीब आदमी के मुंह का निवाला छीनकर विदेशी कंपनियों 

al OF जा रहे है। हमारा इसलिए विरोध है ओर wm कपिल 

fasta साहब, आप इंडिया गेट पर afer का स्वागत करना चाहते 

हि, CR का स्वागत करना चाहते है, कार-4 का स्वागत करना 

चाहते है। मै इस सदन से सरकार को चेतावनी देता हूं कि आप 

भले इंडिया गेट पर स्वागत कीजिए लेकिन गेटवे आफ इंडिया पर 

हम इन कपनियों को कदम नही रखने Sh किसी भी विदेशी कंपनी 

को मुंबई मे कदम wet रखने देगे। न केवल मुंबई मे बल्कि देश 

को जनता पूरे देश मे किसी भी शहर मे इन विदेशी कंपनियों को 

कदम नहीं रखने देगी। हम किसी भी हालत मेँ कदम ae रखने 

दंगे, हो जाने दीजिए एक a आनंद शर्मा जी हंस रहे है, कपिल 

fara जी हंस रहे Fl आप aed है कि रवोलमारटं यहां आए, 

पैसा कमाए ओर यहां का ger व्यापारी ओर गरीब किसान गोली 

से मरे। आप यही करना चाहते है, इसलिए हमारा विरोध 3) यह 

विरोध केवल हमारा ही नहीं है, देश के 70 प्रतिशत लोगो का 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) sway (खं) में उपातरण के बारे 978 

मे प्रस्ताव 

विरोधे है। इसलिए भारत बंद Bl भारत बंद क्यो हुआ? कौन 

लोग भारत बद 4 शामिल हुए? 70 wee देश कौ जनता का 

विरोध है। सरकार एफडीओआई लाना चाहती है, हमं उसका कडा 

fata कर रहे है। हम सदन मे भी विरोध करेगे, asa पर भी 

विरोध करेगे। 

श्री प्रफल पटेल ( भंडारा-गोदिया) : माननीय सभापति महोदय, 

आज सदन मे एक अहम ओर महत्वपूर्णं चर्चा हो रही ti जब भी 

एफडीआई सवाल आता है, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण या लिब्रलादजेशन 

का सवाल आता है तो हमेशा ही सदन म बहुत da चर्चा होती 

हे। पक्ष विपक्ष मे अलग-अलग पहलुओं पर बातत होती है। जो नजारा 

आज भी हम सब यहां देख रहे है। मे सदन में 1991 सेह, मेने 

भी यहां पर कई चर्चाओं में हिस्सा लिया है ओर सुना भी है। 

1990 के दशक से Wa लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हआ, 

हमारे देश मे हम लोगों ने काफी परिवर्तन चाहा, जिसके परिणाम 

आज हमे नजर नहीं आ रहे है ओर उस बदलते wouter ये 

चाहे सदन के दस हिस्से सेहो या उस हिस्से से हो, यशवंत जी 

यहां 33 है, वह भी इस देश के वित्त मंत्री रहे है, उदारीकरण 

कौ जो नीति एक बार हम लोगों ने अपनाई, उसे अगे बढ़ने का 

काम ही सामने वाली सरकार ने किया ओर इस सरकार ने भी 

उसी नीति पर आपके बहे हुए कदमो को ओर आगे बढ़ने काम 

किया। यह कोई tat बात नहीं है कि हम यहां कोई नई चर्चा 

केर रहे है वैसे देखा जाए तो आज हम एक मल्टी ब्रांड रिटेल 

कौ बात करते है। आज आप दिल्ली के या किसी अन्य शहर 

कं माल मे चले जाइए, देश-विदेश कौ हर वस्तु आज वहां ओंलरेडी 

उपलब्ध है। गीते जी, मल्टी ais रिटेल कौ बात करने की जरूरत 

इसलिए नहीं है, मुंबई, जहां से आप आते है, मेरा मतलब यह रै 

fe आप रत्नागिरि के है, लेकिन मुंबई... (व्यवधान) 

श्री अनंत गंगाराम गीते : यह व्यापार से जुडा हुआ मामला 

है, यह वस्तुओं से जुड़ा हुआ मामला है।...( व्यवधान) 

सभापति महोदय : यह fers पर नहीं जाएगा। 

..-(व्यवेधान) * 

श्री WES परेल : इस देश का व्यापार हमारी खुद की वस्तुओं 

से भी चल रहा है ओर बाहर से आयात की हु वस्तुओं से भी 

"कार्यवाही guia म सम्मिलित नही किया गया।
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ara जारी अधिसूचना के 

[श्री प्रफूल पटेल] 

वल रहा है। मे आपको एक उदाहरण दैना चाहता हूं। F अपने 

संसदीय क्षेत्र गोदिया का प्रतिनिधित्व करता हू, वहां पर चाइना. के 

फर्नीचर के कई शोरूम ` खुल गए है, गोदिया ओर vem FF 

नाम अन्यथा अगर म न we तो आपने नहीं सुने है। एेसे aed 

wet मे भी आज बाहर से बनी we वस्तुएं आ री है, faa रही 

हे लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपको मकान बनाने कं लिए 

कारपेटर कौ जरूरत पडती है। तो वे मिलते नहीं है, बेलदार भी 

आपको नहीं मिलते है। इसलिए इस तरह की लात करना कि देश 

मे विदेश का सामान आ गया, इसलिए हमारे यहां का बाजार ठप 

हो गया या आमे नहीं चलेगा, उचित ad है। A आपको .माल 

के उदाहरण दिए, माल का आप विरोध नहीं कर रहे है। आपके 

ही नेता मुंबई मे माल बना रहे है इसलिए आप माल का विरोध 

कर्यो करोगे।...(व्यवधान) मुञ्चे वह नहीं कहना है, मुञ्चे केवल इतना 

ही कहना है कि आज हम जिन देवी-देवताओं कौ पूजा करते है, 

जिन मूर्तियों को हम घरों में रखते हे, घे भी चाइना से बनकर आ 

रही Ci आज साइकिल भी हमारे देश में विदेशों से आ रही FI 

क्योकि लिनरलाईइजेशन कौ वजह से हम लोगों के द्वारा te एक्सैष्ट 

करने के बादयेसाराद् वे दैफिक हो गया है। अभी जो एप्रीकल्वरलं 

Wega कं बरे मँ जिन किसानों कौ बात हम यहां कर @ रहै, 

मे आपको दावे के साथ wear हूं ओर हमाने नेता, कृषि मंत्री जी 

भी यहां वैठे है, इसलिए भँ ओर दोहरा कर कह सकता हूं कि 

आज वर्षं 2011-12 F हमारे देश से जो कृषि उपज का एक्सपो 

हुआ है, वह 1 लाख 87 हजार करोड रुपये का हुआ है। हमारे 

देश A जो पीएल 480 का गेहूं लाकर हम लोगों ने जनता को 

अनाज देने. का काम किया, वही देश आज 1लाख 87 हजार HAS 

रूपये की कृषि उपज का wand कर रहा है तो इस बात को 

WRATH करना भी ठीक wet होगा। आज जौ भावनात्मक बात 

कते है किं हम लोग eid के at ये जिस तेजी के साथ उत्तेजना 

के साथ बात करते है, आज अमेरीका मे आउटसोर्सिंग को लेकर 

ओर हमारे यहां से जो area एक्सपर्ट होता है, उसका विरोध 

होता है, जिस सैक्टर मेँ आज हमारे लाखो-करोडं नौजवान काम 

कर रहै है, उस एक्सपो ओर सोप्टेयर आउरसोर्सिंण का अमरीका ` 

मेँ भरपूर विरोध होता हे।, जिस तरह से आप एफडीआई मल्टी ais 

Rea का भरपूर विरोध कर WF, वही भी विरोध हो रहा TI 

5 दिसम्बर, 2012 उपानध (ख) मे उपातरण क नारे 980 

मे प्रस्ताव | 

तेकिन उसका मतलब क्या आप asa कि यहां से सोफ्टवेयर का 

एक्सपो वंद हो जाए।... (व्यवधान) | 

सभापति महोदय : यह रिका पर नही जाएगा। 

...(व्यवधान)* 

(अनुवाद्] 

श्री WE पटेल : मै आपको संबोधित we कर रहा दहः 

FH शिव सेना को संबोधित sel कर wa SF पूरी सभा को संबोधित 

कर रहा हू! म सभापति को संबोधित कर ta ei मँ किसी पार्टी 

विशेष को संबोधित नहीं कर रहा ti मने केवल एक विशेष मुद्दे 

पर HS उल्लेख किया था। मै अन्य सभी मुद पर बात नहीं कर 

रहा El 

हिम्दी 

qa भी अधिकार 31 मँ भी cae हू्। मै आपत्ति भी लेना 

चाहता हू यहां पर क लोगों ने आदृत के धधे को या tea 

के खुदरा व्यापारियों को बिचौलिया कहा है। उस बात का आक्षेप 

हमे भी है। हम wa am है कि कोई छोय व्यापारी या आदत 

का धंधा करने वाला आदमी बिचौलिया है। यह आदत हमारे देश 

की परंपरा रही है। यह हमारे देश कौ रीत है। आदत का धंधा 

करना कोई गुनाह नहं है। यह हमारी व्यापारी प्रणाली का एक हिस्सा 

हे।..-( व्यवधान) आप यहां पर् व्यापारी कौ जो बात कर रहे F, 

हम उसका विरोध नहीं कर रहै tl में यह कहना . चाहता हूं कि 

आज हम उन्ल्यु dot. के हस्ताक्षरकर्ता है । आज जितना उमंग से' 

हम चाहते है कि बाहर हमारी वस्तु wer होनी चाहिए उतने ' ही- 
उमंग से दूसरे देशों के लोग भी चाहते होगे हमारे देश मे एक्सपो 
sti लेकिन हम लोगो कौ एक बात नहीं भूलनी नह चाहिए। aR 

इसीलिए सोफ्टवेयर एक्सपोर्टं की बात कही हे। 

इस देश में आज अगर आधुनिक भारत का नौजवान एस्थिरेशनल् 

aa चाहता है। बदलते हए परप्रक्ष्य मे अपने पैरौँ पर खडा रहना 

चाहता है, उसमे आज चाहे atest रीटेल हो, चाहे सोप्टवेयर हो, 

इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्णं हिस्सा है। इसको कोई नहीं कर 

सकता है। आप विरोध कीजिए। पुणे मे विरोध कौजिए, मुंबई में 

विरोध कीजिए ओर dre मे विरोध कौजिए कि हमारे यहां से 

"कार्यवाही वृत्तात भे सम्मिलित vet किया गया!



981 विदेशी मुरा प्रकध अधिनियम, 1999 को 

arid जारी अधिसूचना के 

सोंपटवेयर एक्सपो नहीं होना चाहिए्। कोई आपकी बात सुनेगा? 

ब्रात यह है कि आज हम लोगो को सारी बदलती हुई परिस्थितियों 

को भी ध्यान में रखना चाहिए्। 

म आपसे कहना चाहता हू कि आप जिस देश में ईस्ट fen 

कपनी कौ बात करते है, क्या आपको मालूम है कि हमारे देश 

कौ एक कपनी कभी जौ कभी इस देश के बाहर पैर नहीं रख 

सकती धी, आज चाहे वह टाटा हो, चाहे farsa हो या कोई अन्य 

बडी कपनी हो, आज वे वहां जा कर qa aster खरीदती 

ह, वहां जा कर कोरस को खरीदती दै.वहां पर aden कंपनी खरीदती 

tl हमारी भारतीय mural द्वारा tet इसलिए केवल वन ues 

ofa, एक ही बाजू से ही काम चलेगा, दूसरी ओर से गाड़ी 

को पटरी नहीं चलेगा, te बोलना सही नहीं है! यह हम ari 

कौ जिम्मेदारी से करना afer 

मेरा यह कहना है कि इस तरह कौ भावनात्मक Tait तो 
इस हाउस मेँ बहुत बार हो चुकी Fi 

Woe है कि w जमाने मेँ हमारे देश से कोका-कोला 

को भगाया गया था। आज कोका-कोला हमारे देश A है। आपके, 

हमारे बच्चे ओर सभी कोका-कोला पीते #1 इस देश के नागरिक © 

कोका-कोला पीते है! कोका-कोला ने Wa का धम्स-अप ब्रांड खरीदा 

था। उन्होने यह सोच कर भम्स-अप को खरीदा था कि अपनी 

कोका-कोला को चलाएंगे ओर भम्म-अप को ae कर् Sh लेकिन 

आज भी थम्स अप भारतीय भारतीय जनसाधारण में कोका कोला 

सै अधिक लोकप्रिय है। यह मानना चाहि्। 

इसलिए एेसा कहना है कि बाहर से कक आएगा ओर इसीलिए 

अचानक हमारे देश से निवेश चला जाएगा, यह सही नहीं है। हमारे 

देश मेँ बाहर की कुछ चीज आएगी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी बन 

जाएगी, एेसा नहीं है। tet बाते बोलने मे अच्छी लगती दहै। हमारे 

देश मे मैकडोनल्ड आया, heat wes चिकन आया। qs बताइए 

कि अगर sed एक चीज gad होती है? मैकडोनल्ड का आलू 

रिक्कौ बर्गर आता है। क्या उसकौ ब्रेड बाहर से आती है? क्या 

उसका आलू बाहर से आता है? क्या उसकी राई बाहर से आती 

है? 

मै -अभिमान के साथ कहना चाहता & कि शरद पवार साह 

ने बारती मे एक विश्वस्तरीय डेयरी स्थापित कौ है। उसमे 51 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाध (खः) मेँ उपातरण के बारे 982 

मे प्रस्ताव 

प्रतिशत wha इवेस्ट्मेट है। आप महाराष्ट के है, इसिलए कम 

से कम आपको मालूम होना चाहिए कि केवल उस डेयरी मेँ 12 

लाख लीटर दूध रोन प्रोसेस होता है! 20 रुपये के हिसाब a 

किसान को उस दृध कौ ata मिलती रहै! केवल एक यादो 

ताल्लुका मे उसका काम है। 2 HIS 40 लाख रुपये वहां कै 

किसानों को रोज हाथ पर मिलते है। अगर साल भर का हिसाब 

करे तो 800 कराड रूपये से ज्यादा होता है। मेरा कहने का 

qa तो यह है कि उस डेयरी A बनी हर्द हर वस्तु चाहे वह 

नेस्ले हो, Sah हो, टोपिकाना के जूस हौ, केटकी wes चिकन 

हो, चाहे वह मैकडोनल्ड हो या पीजा हट हो, सारा adn केवल 

बारामती कौ उस डेयरी से करते है। क्या वह पैसा किसानों के 

हाथ मे नही जा रहा है? क्या हमारे गांव 4, जो आप चाहते 

हे, जिस मंशा के साथ आप we रहे है, क्या उसकौ पूर्तिं नर्ही 

हो रही है? इसलिए मेरा कहना है, मँ मानता हं कि छोटे व्यापारी 

का पूरा रक्षण होना चाहिए। मेँ भी एक we से एरिया के एक 

शहर से चुनाव लडता हूं, क्या मै यह नहीं ase दूं2 सरकार 

ने कहा है कि दस लाख से ज्यादा आबादी वाले wed मे यह 

लागू होना चाहिए! यह इसका एक प्रयोग है, हो सकता है कि 

अगर कल यह प्रयोगं ठीक से नर्ही चले तो शरद पवार जी हो, 

हम हौ, हमारी सोच को बदल सकते है। हमने wa कहा कि 

हमारी सोच नहीं बदलेगी । महाराष्ट मे हमारी कोआलीशन कौ nadie 

है, कपिल जी, आपने कल भाषण मे कह दिया कि महाराष्ट सरकार 

ने इसके लिए हां भरी है, लेकिन मँ अपनी पार्ट की ओर से 

भी कहना चाहूगा कि वहां warty कमेटी है, वहां aa, 

चर्चा करेगे, उसके गुण ओर दोष का हिसाब करने के बाद ही 

हमारी wel कौ ओर से उसे वहां करना है या ad, करना उसके 

ar 4 हम अपनी राय के बरे मे सूचित करेगे\..-(व्यवधान) F 

आपको कहना चाहता हूं fe इस तरह से किसी भी चीज का 

विरोध करना, डंकल आया, डकल आया, आपको याद ह, उन्ल्युटीओ 

गेट का जब करार ह्यो रहा था, डंकल आया, मुञ्चे आज भी याद 

है, क्योकि गाव मे हमे भी जाकर amar पडता था। किसान 

बोलता था कि तुम्हारी बिजाई अब चली जाएगी क्योकि gaa 

आ गया है, gt पूरी उपज लै जाएगा, क्योकि see आया Zz 

किस कौमत पर दिया जाएगा, वह SHa तय करेगा? ये सारी 

चीजें, इस तरह कौ भावनात्मक बाते हम लोगों ने भी इस देश 

मे देखी है! जितनी भावना के साथ आप कह रहे है कि छीर 

व्यापारियों के मन मेँ एक डर् या खौफ ta होगा, उतना ही



983 विदेशी मुद्रा waa अधिनियम, 1999 के 

ara जारी अधिसूचना के 

(श्री waa पटेल) 

खोफ उस जमाने मे sea के नाम से sa देश के हर किसान 

के मन में चैदा करने का काप हुआ MM आज आप देखिए, 

उसी डकल कौ बात के बीस साल बाद, आज हमारे देश में 

अनाज का रिकार्ड प्रोडक्शन इस देश के किसानों ने करके दिया 

है। इस बात से भीः हम इंकार नहीं कर् सकते ह।...(व्यवधान) 

भै उस जमाने कौ बात कर रहा हूं भँ Sea कौ लात कर 

रहा हूं, जैसा कि यह नन्वे के दशकं मे waka किया जा रहा 

था। हम सब उसके प्रत्यक्षदर्शी थे। आप भी उस जमाने मे थे, 

पार्लियारमेट मेँ थे ओर चुनाव asa थे, Wt याद है ओर इसीलिए 

भै कहना चाहता हू। 

श्री anda सिन्हा (हजारीबाग) : हम लोगो कं विरोध के 

चलते डंकल प्रस्ताव नहीं निकल पाया, वह रुके गया। 

श्री प्रफुल पटेल : भे यही तो कहना चाह रहा हूं कि 

डंकल का नाजा बजाया, मँ यही तो कह wa हूं, मैने यह नहीं 

कहा कि Sea को पारित किया। मने यह कहा किं डंकल का 

प्रचार उस प्रकार से इस देश के हर किसान के मन मे एक 

डर पैदा किया गया था। मँ आपको यह कहना चाहुगा ।..( व्यवधान) 

यशवंत जी, एक बात मे आपसे कहना sem कि हम लोग मैक्डोनाल्ड 

की बात करते है, केएफसी की बात करते है, आपने देखा कि 

उसकी वजह से आज हमारे बीकानेर वाला ओर हल्दीराम कौ भी 

दुकानें कितनी अच्छी हो गर्ह ै। आप देखते ई कि आज छोटे-छोटे 

गांवों मे, छोटे-छोटे व्यापारियों कौ दुकानें पहले कौ तुलना मे कितनी 

बदल गई Bi मै यह नहीं कहना चहाता हू कि हमारे देश के 

किसानो का नुकसान होना चाहिए, छोटे व्यापारियों का नुकसान होना 

चाहिए, हम ter क्यू en? आखिर आप ओर हम जिम्मेदार लोग 
है, यह सदन जिम्मेदार कं साथ कोई भी चर्चा करता है ओर 

इसीलिए हम ` भी wet कि सब चीजों का aH ak नुकसान 

का परा जायजा किया जाए ओर उसके पश्चात ही हम लोग भी 

अपनी भूमिका स्पष्ट करेगे, लेकिन साथ ही साथ मे आपको यह ` 

कहना dem कि केवल यह खौफ for कि बाहर से ta 

आएगा, बाहर से पैसा आएगा इसलिए चला जाएगा, ईस्ट इंडिया 

कंपनी आ जाएगी। आपको सूचना & लिए am दू कि यह एक 

भारतीय व्यक्ति द्वारा खरीद tt गई है ओर अन यह एक भारतीय 

कम्पनी के स्वामित्व मेँ है। वह एक चेष्टा की बात है, लेकिन 

5 दिसम्बर, 2012 sway (ख) में उपात्तरण के बरे 984 

में प्रस्ताव 

एक बात जरूर दै ओर इस देश मे आप लोगों को हमको यह 

भी कहने की aan नहीं है। हमारे देश के लोग आज विदेशों 

मे जाकर अपना रोजगार कमते है। भै अभिमान के साथ कहना 

wen ओर आप जानते है कि 70 बिलियनय लर से ज्यादा, 

सादे तीन we करोड यहां पर॒ वहां से हमारे इडियन्स रीमिरेन्स 

हमारे देश को आज हर साल वापस aa fi यह संसार में 

सबसे अधिक है, चीन से अधिक। क्यो हम लोग हमारी काबिलियत 

पर इतनी शंका करते है? मँ आपको एक उदाहरण ओर देना चाहता 

` हू।...(व्यवधान) fam एक मिनट, मुञ्चे आपका समय चाहिए । आज 

हम किसानों कौ पैदावार की बात करते है! करुतुरि ग्लोबल नाम 

al बंगलोर की एक कपनी है! यह न केवल भरत अपितु विश्व 

मे कटे हए गुलां का सबसे बड़ा Fraime 21 अब यह dds 
मे नहीं है हम लोगों को लगता था कि बाहर की कंपनियां 

आएगी तो यही सब कुछ कररेगी। लेकिन आज हम लोगो को 

यह भी एक्नोलिज करना पडेगा कि आज हमारे देश कौ कपनिया, 

हमारे देश का किसान, हमारे देश का व्यापारी, हमारे देश का 

नौजवान, ..हमारे देश .का श्रमिक हर तरह से विश्व मेँ मुकाबला 

' करने की तैयारी के साथ अपने पैरो पर खड़ा है। जहां तक भावना 

का सवाल है, इमोशन का सवाल है, जरूर हम लोग यह बात 

कहते है, लेकिन यशवंत जी से मँ कहना चाहता हुं, कि इस 

बात को भी हमे एकर्नोलेज करना पडेगा कि आज किसान कौ 

जो tera होती है, इसमे कितना नुकसान होता है? dime नाम 

की एक संस्था है जिसने खुद एकनोलिज किया है, कि 50,000 

करोड के आस-पास हर साल हमारे किसानों कौ पैदावार का नुकसान 

होता ti इसका मूल्यांकन अगर सही बाजार के हिसाब से करें 

तो शायद इससे ज्यादा भी ami इसका भी तो नुकसान कहीं 

न करीं रोकना प्डेगा। हर साल हम कहते है कि हमारे यहा 

अनाज पैदा होता है, अनाज wea है, अनाज बरार पहुंचता नर्ही 

है, यह नहीं, वह नर्ही। यह क्या केवल सरकार का ही काम 

है, अकेले सरकार के माध्यम से क्या यह हयो सकता है? आप 

भी सरकार मे थे, यहं भी सरकार है, लेकिन wel न wet सरकार 

की HS मर्यादा होती 1 इसीलिए करीं न Hel प्राइवेट ware 

आएगा लेकिन इससे हमे क्यो इतना डरते है? हो सकता है कि 

कल हमारे बिग बाजार, रिलायंस रीरेल, स्थैन्सर्स, क्रोमा या ओर 

कंपनियां भी कल बाहर से आने वाली कंपनियों को बराबर कौ 

टक्कर ओर जवाब देने के लिए तैयार हो सकती है, wat भी



985 विदेशी मुद्रा प्रबध अधिनियम, 1999 के 

अतर्गत जारी अधिसूचना के 

क्षमता हो सकती है। इसीलिए F आपसे अनुरोध करता हू कि 

यह दीक है कि यह भावनात्मक सवाल दै, सदन मे सभी के 

अलग-अलग SET हो सकते है, सबका अलग-अलग परिप्रेक्ष्य हो 

सकता है, लेकिन मै इतना जरूर wen कि भारत का कोई भी 

वर्ग हो, उसके प्रति हम लोगों को अपनी श्रद्धा ओर सदभावना 

रखने की जरूरत है, तभी हमरे देश कौ तरक्कौ हो सकती है। 

(अनुवाद 

डो. एम. तम्बिदुरई (करूर) : सभापति महोदय, खुदरा व्यापार 

मे एफ.डी.आई. के संबंध मे चर्चा मेँ भाग लेने हेतु अवसर देने 

के लिए 4 आपका कृतज्ञ FI 

भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीति गत निर्णय कौ घोषणा 

को है ओर बहु ams खुदरा मे 51 प्रतिशत तकं तथा एकल त्राण्ड 

खुदरा मे 100 प्रतिशत तके एफ.डी.आई. खोलने कौ अनुमति दी हे। 

यह देश के लाखों परंपरागत खुदरा व्यापारियों के लिए एक भयंकर 

आघात के रूप मेँ आया हे। 

महोदय, आप हमारी पार्टी का पक्ष भली भाति जानते है। हमारी 

पार्टी के नेता, तमिलनाडु कौ प्रमुख्यमंत्री माननीय अम्मा ने शुरू से 

ही इस नीति के प्रति अपनी आशंका व्यक्त कौ थी ओर इसकी 

पूर्णरूप से वापसी कौ माग कौ है क्योकि यह भारतीय किसानों ओर 

उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं पहुंचाने वाला है! यह केवल विदेशी 

कम्पनियो को लाभ पहुचाएगा। अतः मेरी पार्टी ए.आरई.ए. Shwe. 

के. की ओर a4 इस नीति का विरोध करता ti ओर हम मांग 

करते है कि इसे तुरंत वापस लिया जाए। 

कल माननीय मंत्री श्री कपिल सिन्बल ने सरकार ओर अपनी 

पारी की ओर से बोला था। उन्होने खुदरा मेँ एफ.डी.आई.कौ वकालत 

की थी। उन्होने यह भी उदाहरण दिया कि 2004 के अपने चुनावी 

घोषणापत्र मे भाजपा ने खुदरा A 26 प्रतिशत एफ.डी.आई. का 

समर्थन किया था ओर उन्होने चुनावों का सामना किया था। उस 

पाटी का भाग्य देखिषए। dia उन्होने चुनावी घोषणा-पत्न मे इस 

नीति की, खुदरा मे एफ.डी.आई. कौ वकालत की, वे 2004 F 

चुनाव हार गए। आपने अपने चुनावी घोषणापत्र A इसका उल्लेख 

भी नहीं किया है। 2009 के चुनावी घोषणापत्र मे भी आपने इसका 

उल्लेख Fel किया था। पर यह जानते हुए भी कि भारतीय wan 

मे Upson. को स्वीकार नर्ही करेगे, कछ दबाव के कारण 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाक्ध (ख) मे उपातरण के बारे 986 

q प्रस्ताव 

अने अपि अप्रत्यक्ष रूप से इस नीति को ला रहै ti यहां a 

यही कहना चाहता हू। 

2002 मेँ जब aie wel विपक्ष मे थी तो आपने खुदसा 

मे एफ.डी.आई. का विरोध किया था। तो आप क्या सोचकर इस 

नीति को लाने का प्रयास कर रहे है? क्या इससे किसानों ओर 

उपभोक्ताओं को कुछ मदद मिलेगी ? इससे se कोई फायदा नहीं 

होगा। आप केवल अप्रत्यक्ष रूप से एक बार फिर विदेशियो को 

इस देश मे आकर अपना नियंत्रण स्थापित करने दे रहे है। aie 

ओर एन.सी.पी. के अलावा यहां उपस्थित अधिकतर पार्टियो ने इस 

नीति का समर्थन नहीं किया ti जब सरकार यह नीति लाई तो 

आपके सहयोगी दल टी.एम.सी. ने साथ we दिया ओर काग्रेस नेतृत्व 

बाली यु.पी.ए्. सरकार को अब अल्यमत सरकार जन दिया । अब 

यह बहुमत मेँ नहीं है। बाहरी समर्थक हो सकते है। पर यह काग्रेस 

सरकार अब एक अल्पमत्त सरकार है। एक अल्पमत कौ सरकार 

इस प्रकार की नीति कैसे ला सकती है जब लोग इसका विरोध 

कर रहे है? इसलिए उन्हे सोचना होगा ओर इसे वापस लेना होगा। 

महोदय आप जानते है कि इस सदन के द्रमुक साथियों ने 

कल कहा था कि हालाकि वे विरोध कर रहे है, तथापि वे "हाथ 

का इलाज करना चाहते है. चूंकि ‘aa’ को चोर लगी है! wa 

भे चोर के कारण वे इसे ठीक करने के लिए उपचार देना चाहते 

ह ।... (व्यवधान) 

श्री Ad. एस. इर्लेगोवन Case उत्तर) : मेने बताया कि 

हमने पता लगा लि दै कि समस्या कहां रह...८व्यवधान) 

डौ. एम. तम्निदुरई : हाथ को वह चोर क्यो लगी? यह 

2जी Wan घोटाले के कारण टै। 2जी Gan घोटाले के कारण 

हाथ जल गया है। 2जी घोटाले के कारण काग्रेस की छवि Fett 

हो गई ह...(व्यवधान) 

सभापति महोदय 

जाएगा | 

: कार्यवाही वृत्तान्त मेँ शामिल नहीं किया 

-..( व्यवधान )* 

डो. एम. diag : भूतपूर्वं केन्द्रीय मंत्री aft घोटाले के 

कारण जेल मे थे। भारत के इतिहास म किसी केन्द्रीय मत्री को 

"कार्यवाही वृत्तांतं ये सम्मिलित नहीं किया गया।



>» 

987 facet मुद्रा yay अधिनियम, 1999 को 
ard जारी अधिसूचना के 

[ डो. एम. तम्बिदुरई] 

जेल नहीं भेजा गया। Hae आ चुका है ओर वह जेल मेँ Fi 

महोदय वे कह रहे है कि 'हाथ' घायल है ओर वे इसका उपचार 

करना चाहते है। उन्हीं के कारण हाथ जला है। उसका उपचार नहीं 

किया जा सकता। उसे काटना ही पदेगा। अन्यथा, उस हाथ का 

उपचार नर्ही किया जा सकता।...(व्यवधान) 

सभापति महोदय : क भी कार्यवाही वृत्तान्त मे शामिल नहीं 

किया जाएगा । ` 

...( व्यवधान) * 

डौ. एम. तम्बिदुरई :; उनके द्रमुक संसदीय दल के मेता 

नै भी कल कहा कि वे तमिलनाडु मे एफ.-डी.आई. कौ अनुमति 

नही देगे। म जानना चाहता हूं कि तमिलनाडु श्रीलंका मेँ दहै या 

भारत में। तमिलनाडु भारत मेँ है। जब आप इस नीति को स्वीकार 

कर रहे है ओर इसका समर्थन कर रहे है, तो आप तमिलनाडु 

मेँ इसका विरोध कैसे कर सकते है ? तमिलनाडु भारत मेँ है श्रीलंका 

मे नही, इसलिए दोहरा खेल मत खेलिए्। जब आपको द्रमुक पार्टी 

ने खुदरा मे एफ-डी.आई के विषरूद्ध॒ जनरल रकौसिल मे संकल्प 

पारित किया है तो अब आप अपना पक्ष कैसे बदल सकते है? 

आपने अपनी द्रमुक पार्टी जनरल कौसिल के संकल्प कौ कैसे उपेक्षा ` 

कर दी...व्यवधान) देखते है आप कैसे वोर करते Fi आप संकल्प 

का समर्थन करेगे या नहीं? ...८व्यवधान) 

कल श्री मुलायम सिंह यादव ने भी ईस्ट इंडिया कम्पनी के 

aaa मे ओर भारत ने उनसे कैसे स्वतंत्रता प्राप्त की, इस पर कुछ 

fag sou रहै। यहां तक कि एन.सी.पी. सदस्य ने भी के.एफ.सी. 

वगैरह का समर्थन किया। हम उसके विरूद्ध है । हम एेसा नहीं चाहते। 

हम कैफे काफी डे तक भी नहीं चाहते। हम जानते है कि कौन 

देश मे कैफे atet डे चला रहा है। हम इसके पीछे के संबो 

को जानते €1 मँ बता रहा हूं कि हम बहुराष्टीय कम्पनियों के व्यापार 

करने ओर लाभ कमाने तथा हमारे देश के बाहम हमारा धैसा बारह 

ले जाने के खिलाफ है। | 

ईस्ट इंडिया wort हमारे देश मे घुस आई। वे यह केवल 

अपने उत्पाद बेचने आए ओर भारतीय उनं उत्पादो को खरीदने के 

"कार्यवाही quid मे सम्मिलित ae किया गया। 

5 दिसम्बर, 2012 उपाध (ख) मे sa के नारे 988 

` मँ प्रस्ताव 

लिए लालायित 41 तत्पश्चात् SSA धीरे-धीरे इस देश को हथिया 

लिया ओर हमारे देश पर शासन करना शुरू कर दिया। वे हमरे 

at खनिज ओर प्राकृतिक संसाधन gas व अन्य देशो भे ले गए 

ओर माल तैयार किया एक बार फिर उन्हे वापस लाए ओर यहं 

at | 

इसी प्रकार उन्होने Sek मे woe विमान बनाने के लिए 

एक कम्पनी एच.ए.एल. शुरू कौ जबकि उन्होने कभी इस देश ` 

मे साइकिल नहीं बनाने दी। हम साइकिल आयाते करते थे। उस 

समय हमारे देश में लड़ाकू विमानं कौ क्या आवश्यकता थी? 

त्रिटिश रक्षा उदेश्य के लिए उन्होने इस प्रकार के उद्योग स्थापित 

किए ओर यै केवल उनके अपने लाभ के लिए थे। तत्पश्चात् 

महात्मा गांधी ने इसके विरूद्ध लडाई लडी। उन्होने कहा कि हम 

16 स्वदेशी चाहते है। aie आज नहुराष्टरीय कंपनियों. को भारत 

लने के लिए खुदरा मे एफ.डी-आई. ला रही है। वे ata 

जैसी बहुराष्टरीय कंपनियों को लाना चाहते है। श्री कपिलं सिन्बले 

एक अच्छे वकोल है। वे किसी भी पक्ष के समर्थक मे तर्कं 

कर सकते है। यह उनका काम है। मै उसका विरोध नरह कर 

wt पर यहा वो एक कमजोर मामले कौ वकालत कर रहे 

Ci एेसा करते हए आप स्वदेशी से विदेशी में अंतरण कर रहे. 

हं। आप विदेशी चीजों का समर्थन कर रहे है। उन्होने कहा कि 

उन्हें यहां अधिक उद्योगो को स्वीकृति प्रदान की है, विशेषकर 

ओयिमोाईल उद्योग कौ तथा उन्होने देशं मेँ अतिरिक्त कल-पुर्जौ 

के निर्माण की अनुमति प्रदान की है। हम केवल अतिरिक्त कल-पुज 

का निर्माण कर सकते है, न कि ओमोबाईल गाडिवों का। आज 

दर्श मे क्या हो रहा है? अधिकतर लोग केवल विदेशी गादियों 

का प्रयोग कर रहे Ti प्रत्येक परिवार मेँ तीन या चार गायां 

$1 बहुराष्टरीय sufi को उद्योग अथवा व्यवसाय आरंभ करने 

कौ अनुमति देने कौ इस प्रकार की नीति ef इन वस्तुओं को 

खरीदने के लिए प्रलोभन देती है। भारतीय बचत करने के लिए 

प्रसिद्ध Tl परंतु अब वे अत्तव्ययी हो चुके है तथा इन वस्तुओं 

को खरीदने के लिए ललाचित रहते है। प्रत्येक परिवार मेँ तीन 

या चार रोयरा अथवा कोक्सिवैगन गादियां है। यह ` प्रलोभन रहै। 

जब यह स्थिति है, तो. आप अपने देश मेँ विदेशी उपभोक्ता वस्तुओं 

कौ अनुमति दे रहे है जिसे जनता खरीदेगी तथा उसकौ मचत एसे 

ही व्यर्थं जाएगी तब तथा होगा?
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[ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हए] 

आपके दो बिंदुओं के आधार पर खुदशं बाजार मे प्रत्यक्ष 

विदेशी निवेश का पक्ष लिया। एक, आप देश कं भुगतानों के 

शेष बनाए रखना चाहते थे! इसके लिए, आप विदेशी मुद्रा चाहते 

थे। इसलिए, आप gel खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश चाहते 

थे। विदेश मुद्रा लने के लिए ओर भी कोई तरीके है, न कि 

यह कि कंवल खुदरा बाजार मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करके ही 

किया जा सकेता है। dat में हमारा बहुत पैसा है, ओर हम उस 

धन का उपयोग कर सकते है। निवेश के लिए तथा बाजार प्रणाली 

को आधुनिक बनाने के लिए, अन्य कई तरीके 21 देश खुदरा 

दुकानों को आधुनिक बनाने के लिए विभिन देशों से तकनीक 

हासिल करना उनमें से एक है। बहुराष्टरीय कंपनियों जैसे कि वला 

को यहां आने के लिए तथा बाजार पर He करने के लिए 

प्रोत्साहित नहीं करं। यह हमारे लिए दयनीय स्थिति a जाएगी 

-.-(व्यवधान,) मने अभी आरंभ ही किया है। कृपया qa ओर समय 

दिया जाए। 

ger 4 इस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण, देश भर में 

deg, हजारो we किराना gen नंद हो जाएगी। इससे चालीस 

मिलियन लोगो कौ आजीविका खतरे मे पड़ जाएगी। आरंभ मे इससे 

कमतो को कम हो जाएंगी। परंतु जब खुदा बाजार मेँ बहुराष्टीय 

Sara एके बार अपना पैर जमा लेगी तो महंगाई तेजी से बदेगी। 

आरभ मे, किसानों को पारिश्रमिक दिया जा सकता है। परंतु अततः 

वे विशाल खुदरा aot कौ दया कै पात्र बन कर रह जाएगे। 

Se तथा मध्यम उद्योग बहुराष्टरीय कंपनियों तथा उनकी एकतरफा 

मूल्य निधरिण नीति के शिकार बन जाएंगे। वैश्विकं खुद कंपनियों 

कं एकाधिकार को बदावा देने से सुस्थापित आपूर्ति श्रंखला टूट जाएगी। 

यही कु बिंदु है। 

कल हमने एक समाचार पत्र कौ रिपोर्ट पदी जिसमे खुदरा 

व्यापारियों ने, विशेषकर तमिलनाडु से rea प्रदर्शन किया। उन्होने 

कहा कि जो संसद सदस्य खुदरा मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पक्ष 

मे मत डालेंगे, उन्हे समस्या का सामना करना We! उन्होने कहा 

कि जनता संसद सदस्य के घरों का घेराव करेगी। उन्होने यही चेतावनी 

दी है। इसलिए, मेँ सभी संसद सदस्यों से आग्रह करता हूं कि खुदरा 

मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कौ सरकार की नीति का विरोध at तथा 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) sway (ख) F so के बारे 990 

गे प्रस्ताव 

इस प्रस्ताव का समर्थन करे! यह लोगों कं लिए मददगार सानित 

ml हमारे दल का यही निर्णय है।...(व्यवधानः) 

उन्होने कहा किं चीन में, वालमाटं असफल हो चुका है। परंतु 

अन्य देशों के बरे में क्या? चीन मेँ पहले से ही सुस्थापित बाजार 

तत्र Sl सरकारी उपक्रमो द्वारा वे संपूर्णं अर्थव्यवस्था को नियंत्रित 

कर रहे C1 वे देश मेँ विभिन स्थानों पर अपने उत्पाद का विपणन 

कर रहे Sl माननीय मंत्री महोदय, श्री wHa wea ने ae कि 

हम पहले से ही चीनी उत्पाद खरीद रहे है ओर उपयोग कर रहे 

vl यह एक सच्चाई है। भारत मे इस प्रकार के प्रत्यक्ष विदेशी 

के बिना भी ga बाजार मे चीन के उत्पादों ने घुसपैठ कर रखी 

tl यदि आप किसी रेस्तरां अथवा किसी अन्य स्थान पर जागे 

तो आप केवल चीन के फर्नीचर ही tah हमारे अपने उत्पादों का 

क्या होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण 

हे 1... (व्यवधान) यदि हम अपने बाजारों मे इतनी अधिक विदेशी वस्तुओं 

को आने देगे तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था बिखर जाएगी। आप निधि 

नहीं जुटा पाएगे। 

म एक बात बहुत स्यष्ट कर देना ae इतिहास मेँ ta 

कभी नही gon कि विदेशी पूजी से कभी कोई अर्थव्यवस्था विकसिते 

हुई हो। विभिन देशो कौ ओंद्योगिक क्रांति मेँ महत्वपूर्ण कारक संसाधन 

(जुटने मे स्वदेशीय) संचालन का योगदान रहा है। 

ARIE 02.00 बजे 

दूसरा, घरेलू तकनीक विकास अनुप्रयोग अधिक महत्वपूर्णं हे। 

तीसरा, रणनीति प्रबंधन तथा सरकार से समर्थन अधिक महत्वपूर्णं है। 

इसकं बिना, हम अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर सकते ZF इसलिए, 

मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि वह इस नीति को वापिस a 

उसके ot मे भी सरकार ने यह निर्णय तब लिया है जब सभा 

सत्र मे नहीं धा। पिछली बार, जब सभा का सत्र चल रहा था, 

वे इसे अनेक घोटालों के कारण, विशेषकर कोयला घोटाले के कारण 

नहीं चला पाए। पूरा देश कोयला घोटाले पर चर्चा कर रहा है। 
परतु अचानक, लोगों का ध्यान बांटने के लिए, वे यह प्रत्यक्ष विदेशी 

निवेश नीति ले ami इसके लिए युू.पी.-ए्. सरकार अच्छा सबके 

सीखने वालौ है। हालांकि वे यहां सफलता प्राप्त कर लं परंतु जनता 

शक्तिशाली है ओर वह इस सरकार को सबक सिखाएगी। वह हमारी 

किस्मत का hae करेगी। इसलिए, af 2014 बहुत दूर नहीं है, 

वह आने ही वाला Fi अतः काग्रेस तथा इसके गठबंधन यह महसूस
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करेगे कि खुदरा नीति मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लाकर उन्होने 

गलती कौ हे। इसलिए, एक बार फिर मेरा सरकार से नम्र निवेदन 

है कि खुदरा मेँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को वापस ते। तमिलनाडु 

की मननीय मुख्यमंत्री तथा हमारी ए.आई.एडी.एम. के दल इसका 

विरोध कर रहा है। हम तमिलनाडु में खुदरा व्यापार मेँ प्रत्यक्ष विदेशी 

निवेश कौ अनुमति नही देगे। इन्दी शब्दौ के साथ भे आपका धन्यवाद 

देता हू कि आपने मुञ्च बोलने का अवसर fea 

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) ‡ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 

भै आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुञ्चे wea aa मेँ प्रत्यक्ष 

विदेशी निवेश कौ. अनुमति पर वाद-विवाद मेँ भाग लेने का अवसर ` 

दिया। 

महोदय, BS विरोध के बावजूद यू.पी.ए. सरकार eeu aa 

मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने मे जनता विरोधी निर्णय लेने का प्रयास 

कर रही है जबकि इसका 

(हिन्दी) 

पुरे देश भर मेँ एफडीआई रिटेल सैक्टर को अपोज करने के 

बाद भी यह गवर्नमेर एफडीआई को लाना चाहती है। कल कपिल 

सिन्बल साहब बोल रहे थे, ये अभी यहां बैठे नर्ही है, हम सोच 

रहे थे किं इस समय वे यहां होते तो अच्छ Ba अगर वे टी. 

वी. मे हमारी बात सुन रहे होगे तो बहुत अच्छ होगा, नहीं तो इधर 

से तो हमारी ae बात set कपिल सिन्बल साहब तो बहुत अच्छि 

सीनियर लोयर है ।...(व्यवधान) ये ated कोटं मेँ जिस तरह से बात 

करते है, अपनी फीस लेकर ये सीधे को उल्टा कर देते है ओर 

उल्टे को सीधा कर देते है। कल इनकी बाते भी उसी तरह से 

थी। यह बडा दुर्भाग्य है, जैसे कि वे बात कर रहे थे, उन्होने कोर 

मे ्लोयर जैसे बात sti वोलमार्टं का afar है, यह भी तो सही 

बात i उन्होने कल बात करते समय बहुत कछ कहा, एक तो 

आध्र प्रदेश के मुख्य मत्री जी ने एक्सेष्ट किया, Ke गवर्नर ath ` 

आंध्र प्रदेश ने एक्सेप्ट किया, उसी तरह से ओर 11 Sew ने एक्सेष्ट 

किया। 

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम इस गवर्नमेट से पूना 

चाहते है कि आंध्र प्रदेश गवरनमिर मे सिर्फ 36 परसेट वोर काग्रेस ` 

को मिले है, आज के दिन आप गवर्नमेंट मेँ रह सकते है, मगर 

५ दिसम्बर, 2012 उपाक्ध (ख) F उपातरण के नारे 992 

मे प्रस्ताव 

64 ude लोगों ने आपके अगेन्स्ट मँ वोट डाला है। ओंल पार्टियों 

के कसलटेशन के बाद एफडीआई के बारे मे बात करेगे, लास्ट 

टाइम इस हाउस मेँ ea यह बात बोली है। आध्र प्रदेश के जो 

64 wae लोग इनके अगेन्स्ट है, उन लोगं के बारे मेये क्या 

कर रहे है? पुरे देश भरम भीवे लोग इस तरह से कर रहे 

@1 कल कपिल for साहब ने एक ओर बात भी बोली है, 

किसान ओर बिचोलियों के साथ ह। कपिलं सिन्बल साहब, हम लोग 

तो किसान के साथ थे, किसान के साथ = ओर आगे भी सिकान 

के साथ Wt आप किसान के साथ नहीं है, आप इंडियंस के 

साथ नही है, आप फोरिन कंपनियों के साथ रह।...(व्यवधान) ये लोग 

फोरिन कपनियों कं साथ Ti कल ये कार के मेनुफेक्वरिंग के बारे 

भे बात कर रहे थे। [अनुवाद कार का निर्माण पूरी तरह अलग 

कार्य है। (हिन्दी) उसके तो मेनुफेक्वरिंग यूनिरूस यहां लगते है, eset 

इधर आता है। worse इधर Bate होता है, अगर सरप्लस हो 

तो उसको एक्सपो भी कर सकते है। ये tex का बिजनैस है, 

ये लोग दरेडिग करेगे! एफडीआई वाला जो भी वोँलमार्टं आएगा, 

ये afer न तो मेनुफेक्वरर है, न कंज्यूमर हे। 

ये बीचमें cer रहै, ये लोग बीच के ted को बहुत ज्यादा 

सपोर्ट कर रहै ti ईस्ट इंडिया कंपनी गई तो हम लोगों ने उस 

समय सोचा था कि aga ठीक हो गया, मगर आज ये लोग उसको 

` वापस लाने की कोशिश कर रहे है, यह एकदम de नहीं दै। 

कल मुलायम सिंह साहब ने बहुत विलियरली बोला है, उन्होने 

महात्मा गांधी को कोट करके बोला कि उस समय भी गांधी जी 

थे ओर अभी भी गांधी है, मगर दोनों मेँ बहुत फक है। यह बात 

भी देश के लोगों को जानने की we हे। उस समय मेँ महात्मा 

गाधी ने देश की बचाने के लिए वह काम किया था, लेकिन अभी 

भी इस गवर्नमेट मेँ उसको यह उल्टा कर रही है। यह फोरिन कम्पनीज 

को लाने की कोशिश कर रही है। यह सब देश के लोगों को 

जानने कौ बहुत जरूरत है। 

सुषमा जी ने बात करने के समय मे शुगर मिल्स कौ बात 

बहुत सीधा बोली है। शुगर मिल में फार्मसं ओर teed वालो के 

बीच में कोई fer adi है। उसी तरह से खेती-किसानों मे जो एम. 

wad. दिया है, वह एम.एस.पी. भी आज के दिन किसान को नहीं 

मिलता हे। ये लोग कहते है कि फोरिन का वाल मार्ट आकर किसानों 

को बचाएगा, मगर आप लोग किसानों को नहीं बचा रहे है । इसलिए
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उन लोगों को लाकर बचाने की कोशिश कर रहे ये लोग कितने 

गलत तरीके से देश की बात बोल रहै है, यह ठीक नर्हा FF 

दिष्टी स्पीकर साहन, हमारे पास टाइम कम है, मगर मै बहुत 

ज्यादा बात करना चाहता हू, फिर भी आपने जो टाइम दिया है, 

मे उसी मे बात करूगा। अभी ये लोग एम्पलायमेट के बरे म बोलते 

है कि वाल md अगर आएगा तो एम्पलायमेट आएगा, यह कितनी 

गलत बात देश के यूथ कोये लोग बोल रहे दहै, देश के लोगों 

को जिस तरह से बोल रहे Si एकं वालमारं मेँ 214 लोग काम 

करेगे |... (STANT) 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप A act 

श्री नामा नागेश्वर राव : एक वालमाटं म जो टर्नओवर दै, 

जो चीज उसमे लिकती है, वह 1500 किराना दुकानों के बराबर 

है। 1500 किराना दुकानों के इक्वल एक वालमार् मे एप्रोक्सीमेटली 

टर्नओवर Fi अगर 1500 feat दुकानों मँ चार से गुणा करं तो 

कम से कम 6000 आदमी वहं काम करत है, जबकि यहां 214 

लोग एक वालमार्ट मेँ काम कर रहे है, लेकिन आप बोलते है कि 

इससे एम्पलायमेट Fen! इससे आप एम्पलाय्मेट दे रहे हैया 

अनएम्पलायमेट कर रहे हँ? इतने गलत तरीके से ये लोग बोल 

रहे Ci उसमे पेनली क्या है कि वह सिस्टम द्वन है। अभी क्या 

है fe वे लोग बिलिंग से लेकर सब कुछ मे ओटोमेशन करते है, 

लेकिन अपने देश की feat की दुकानों में वह after नहीं 

vl वे सोंप्टवेयर युज कर लेते है, इसलिए अगर वाल मार्ट आया 

तो वे एम्पलायमेट को कम कर देगे। इसी तरह से यह एक ही 

बात नहीं ti इसका एग्जाम्पल भी है। 1979 मेँ अमेरिका में रिटेल 

fat मे दो करोड एम्पलायमट थे, जबकि 2009 मेँ 32 साल के 

बाद आज के दिन 1.26 करोड एम्पलाय्मेर ्है। अमेरिका मे यह 

हुआ कि अनएम्पालायमेट हो गया ओर 80 हजार लोगों का वाल 

मार्ट वगैरह के आने के बाद अनएम्पलायर्मट हय गया। यह बात जानने 

की जरूरत है। 

उसी तरह से ord के बारे मे बात आई हे, जो बहुत गलत 

तरीके से की गई है। आज कं दिन मेँ इंडियन wed की एवरेज 

wT पांच was है। हमारे यहां वह किसान कौ पांच एकड है, 

लेकिन कर्ही-कहीं तो एक किसान 2-3 wes 4 काम करता है, 

मगर फोरिन कपनी मे अगर कनाडा में देखं तो एक किसान 1798 - 

Ws है, यु.-एस.ए. में 1000 urs रहै, are मेँ 17 हजार 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) sway (ख) में उपातरण के बारे 994 

मँ प्रस्ताव 

wes है, यूके. मे 432 wee है। वहां का किसान पूरी मकेनाइज्ड 

खेती करता है। उस किसान के साथ हमारे देश का किसान कैसे 

कम्पीर करेगा? ये किसान को बचाने कं लिए बोलते है, लेकिन 

ये लोग किसान को मारने के लिए काम कर रहे Fl यह बहुत 

गलत तरीका है। किसान की जो लूट की जा रही है, यह गलत 

ह 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कौजिप्। 

श्री नामा नागेश्वर राव : इसी तरह से एक बात ओर है, 

Weel स्माल एंड मीडियम weed के बारे मे ये लोग बोल 

रहे ह। उसमे बहुत क्लियरली बोला है कि 30 wee एमएसएमहं 

को Cl ...(व्यवधान,) 30 Wee एमएसएमई को लेकर 70 Wee 

बाहर से आएगे।..( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : कपया समाप्त करिए। 

श्री नामा नागेश्वर राव : उपाध्यक्ष जी, केवल दो मिनर में 

अपनी बात समाप्त करता हूं आज के दिन में इस सेक्टर मे एमएसणएमई 

म अगर देखें तो..-(व्यवधान) ` 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त afi) 

श्री नामा नागेश्वर राव : 

तो उसमे करीब-करीब तीन करोड कौ यूर्निरूस रै, सात करोड tae 

है। उसमे अगर 70 Wee बाहर से डप करेगा तो इंडिया को ae 

एमएसएमई की अगर बात करं 

. जब atm इसलिए आज कं दिन मेँ हम लोग यही बोलना चाहते 

है कि ये एफडीञई को लाकर दस कपनियों के लिए वोट करेगे। 

हमने बीस करोडं लोगों कं लिए सोचा है, हम उनको वोट करेगे. 

(Saat) अगर आप लोग दस कपनी को वोर करेगे तो बीस 

करोड लोगं आपको बाहर मे वोट नही देगा।.- (व्यवधान) दूसरे को 

जिताकर आपको छोड देगे। मँ इस बात को कहकर समाप्त करता 

El 

श्री जयंत चौधरी (मथुरा) : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण 

मुदे पर चर्चा हो रही है ओर स्वाभाविक है कि जहां देश का बहुत 

बडा तबका यह महसूस कर रहा है कि इस फैसले का सीधा प्रभाव 

हमारे जीवन पर पडेगा, तो उनकी निगां हम पर feat 2 मेस 

यह मानना है कि va Had से कोई क्रांति एकदम से नहीं आने 

वाली है। जो इस Gad के wanes पहलू है, जो प्रभाव होने
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[श्री waa चौधरी] 

बाले है, निवेश होगा, कृषि पर इसका अच्छा प्रभाव होगा। रोजगार 

जो उत्पन होना है, हमारे आर्थिक वातावरण मेँ सुधार की बात रखी 

गई टै, इस सबके होने. मेँ देर है। बर्ही म यह भी कह देना चाहता 

%, क्योकि इस बात का दूसरा पहलू यह है कि जो लोग कह 

रहे है कि भूचाल आएगा ओर जो शब्दों का इस्तेमाल किया. जा 

रहा है कि करोड समाप्त हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, करोड घरं 

म रोशनी बंद हो जाएगी, यह कहना भी मै गलत seam हूं। एक 

अनावश्यक भराति Gee जा रही है ओर अक्सर राजनीति मे te 

होता है। मैने सुना था, एक बार हरियाणा मेँ चुनाव था, जब भांखडा 

नांगल डैम बनाया जा रहा था, तो बातत रखी गई थी कि जो पानी 

आ रहा है, उससे बिजली निकालकर आपकी पानी दिया जाएगा । 

यह राजनीति मे होता है। 

इसी सदन मे कल चर्चा हुई थी ओर अमेरिका का सवाल 

va कि वहां बहुत विरोध हो रहय है। आप देखिए कि अमेरिका | 

मे भी हमारे देश की तरह लोकतंत्र ै। वहां अग्र आप चाहें 

तो ada भी बना सकते है, अगर चाहे तो wea के आवास 

के बाहर वैठकेर धरना भी दे सकते है, लेकिन इसका अर्थं यह 

नही हो जता है कि जो लोग at धरने पर as हे, वे मुख्य ` 

धारा की आवाज है। अगर वहं आक्यूपारई मूवमेट कु शहरों मे 

चल रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता है कि 

पूरा अमेरिका कैपिटलिज्म कं खिलाफ हो गया। वहां की मार्कट 

म 85 wee शेयर atts रिटेल का है, यूके. मे संगठित 

व्यापार का हिस्सा अस्सी प्रतिशत है। जो oa. का डिक्लेरेशन आया 

था, उन्होने कहा fe जों ae dar है, वह हम रिस्टिक्ट करनी 

चाहिए। हमे पोलिसीज बनानी होगी। भँ भी सदन मे we होकर 

कहता हूं कि सरकारों को इसमे दखल रखना ही होगा, संरक्षण 

देना होगा, लेकिन इसका अर्थं यह नर्ही है कि उस डिक्लेरेशन 

का आप यह तकं दे देँ कि wading कौ उस आधार पर रोका 

जाए। Se ने सुपर माकर बंद करने का आदेश A दिया। उन्होने 

यह कहा fe अन्य af पर जो इसका प्रभाव yw रहम है, उस 

पर हमं कैसे नियम ओर कानून बनाएं ताकि उसका दुष्प्रभाव न 

पड़ सके। | 

स्वदेशी मत्र का जिक्र इस सदन मे gem मेँ भी गांधीवादी . 

विचार का हू ओर qa जैसे नौजवान आज भी उस दौर को याद 

5 दिसम्बर, 2012 उपाक्ध (ख) में उपातरण को बारे 996 

मेँ प्रस्तात 

करते है, aaa है कि वह जो एक दौर था, जिस दौर 3 इस 

देश को cada किया, आजाद किया, किस उदेश्य से गांधी जीने 

वह नारा दिया धा, ताकि हमारे देशवासियों में स्वाभिमान की भावना 

जग सके, आत्मनिर्भरता पैदा हो, देश स्वतंत्र a उपाध्यक्ष जी, क्या 

आज भी वही परिस्थितियां है 2 आज दुनिया का हिस्सा हम बनं चुके 

है ओर at विश्वास है कि जो शब्दं का चयन हो रहा है कि 

हम ईस्ट इंडिया कपनी कौ बात करते है, qa विश्वास है कि देश 

का नौजवान, देश का व्यापारी, देश का किसान, देश का उद्योगपति 

इस देश के नवीन विचार we ही नहीं दुनिया के मानचित्र पर अपना 

स्थान हासिल करने के ` काबिल है ओर क्षमता रखते रै। अब वह 

सवाल नहीं रह गया। अगर हम बात कर रहे है कि ईस्ट इंडिया 

कंपनी आ जाएगी तो यह पार्लियामेट कौ अवहेलना हो रही है। हम 

किस दौर कौ बात कर रहे ह। यह देश, यह समाज बहुत आगे 
बद् चुका है। 

अध्यक्ष जी मेँ इस ded में दो पहलू ओर बताना चाहता हूं 

कि पूरी चर्चा में उपाय क्या है, यह सामने नहीं आया। सब जानते 

ह कि आज किसानों कौ कितनी भागीदारी है? जो आलू यदहं 25-30 

` रुपये किलोग्राम बिक रहा है तो किसान को कितना मिल रहा है? 

क्या हम किसानों को वाजिब दाम दिला पाए है? लेकिन उपाय 

क्या है? क्या कोपरेटिव से निवेश करेगे? क्या किसान मेँ वह क्षमता 

है? क्या हम निजी निवेशक को घुसने दंगे या yal नहीं Bh? 

क्या ये सारी व्यवस्था कोल-चेन ओर फूड प्रोसेसिंग उद्योग की है? 

क्या ये सारी जिम्मेदारी fan सरकार at बनती है? 

दूसरा पहलू यह है कि जो लोग विरोध कर रहे है, यह स्पष्ट 

नही हो रहा है कि क्या वे विदेशी निवेश के खिलाफ है या संगठित 

व्यापार के खिलाफ है। अगर विदेशी निवेश के खिलाफ रै तो क्या 

विरला, रिलायंस ओर टाटा ये किसानों को बेहतर दाम दैगे? अगर 

आप प्रतिस्था के पक्षम है तो क्यों नहीं इस क्षत्र में प्रतिस्परथा 

हो? मै aga | कि पैसे के रंग को.न देखा जाए्। महत्वपूर्ण 

` यह हे कि निवेश होना चाहिए। मंडी व्यवस्था मेँ परिवर्तन कौ आवश्यकता 

है। प्रदेश सरकार को भी एपीएमसी tee को देखना हो तो तरक 
देते है एफडीआई फूड प्रोसेसिंग मे खुली हई है, निवेश क्यों नही 

हुआ? वह कैसे हो जाएगा ? आज अंतरष्टरीय व्यापार में हमारे घरेलू 

फूड प्रोसेसिंग geet का क्या भाग है-1.5 wae यह 2 Wiz 

से भी कम है! हमारे यहां फसल 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत खराब 

हो जाती है।... (व्यवधान) सवाल यह है कि फूड प्रोसेसिंग geet
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अर्बन ded में पैकेट फूड लगे ओर मादृक्रोवेव मे डाल कर खाएगे, 
गवि कं लोग यह नहीं करने वाले है। अब अर्बन सेंटर मेँ व्यवस्थित 
व्यापार स्थापित नर्ही होगा तो वे कहां se ओर निवेश क्यो करेगे? 

यह बड़ा सवाल है। 

एमएसएमईज का भी यही प्रश्न, यही चुनौती उनके सामने उठती 

है कि जो एमएसएमरईज एक्सपोटं कर् रहे है या जो किसी बडे 
उद्योग पर आधारित हों उसके इर्द-गिर्दं हों वे तो आज 31 वे किसी 

तरह अपना गुजारा कर रहे है? लेकिन उनसे हट कर आप देख 

लीजिए तो उन के लिए कोई मार्केट नहीं 31 क्या वे Sew 

दुकानों के पस जाएंगे ओर ae कि हमारे माल को बेचो। क्या 

आती इकट्ठा हो कर करेगे कि हम कोल चेन बनाएंगे ? यह संभव 

we है। उपाय पेश नरह हए gi लेकिन विरोध बहुत हुआ रै। यै 
waa हू कि जो त्क है वे जनता के सामने जरूर रखे जाने 
चाहिए। आज जो किसान ओर उपभोक्ता कं बीच मे जो कडियां 

है उसमे ह्मे किसान को भागीदारी दिलानी होगी। 

गन्ना उद्योग का एक महत्वपूर्णं उदाहरण कल दिया गया। गना 
उद्योग काक्या प्रभाव पड़ा? जिन जिलों मे चीनी की fad है वहां 

जा कर देखिए कि क्या वहां किसान खुश है कि मिल आज हमारे 

aa मे आ गई है या नहीं आई है। समस्याएं बहुत है लेकिन किसानों 
7h पास पहले क्या.विकल्प थे? क्या आप चाहते है कि किसान 
fae बिचौलिए या कोल्हू के पास ही जा सके? कहीं न करीं 

हमे वेह विकल्प किसान को देना होगा, 

हमारे उत्तर प्रदेश मे अभी भी जो स्टेट एडवाइस weg है 
वह घोषित नर्ही है। किसानों को संघर्षं करना vem है ओर सरकार 
कौ भी दखल रहती है। क्योकि चीनी की जो व्यवस्था है उसमें 
बहुत ही चीजे कानून कं माध्यम से निर्धारित होती है ओर सरकार 

कौ दखल रहनी चारिए। लेकिन मिल मालिको का महत्वपूर्णं उदाहरण 

vl जो उनका aa आरक्षितं होता है उसमे उनकी रूचि रहती है 
कि यहां हम उत्पादन को aed अडहतिया का dete मष्ट हागा 

कि उत्पादन कैसे बढाया जाए... (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : कपया आप अपनी बात समाप्त wt 

श्री जयंत चौधरी : सवाल यह है कि गना का जो उद्योग 

है वह एकं महत्वपूर्णं उदाहरण है ओर वह एक चीज हमे ओर सिखाता 

है कि ad न at हमे देखना होगा कि सरकारों का दखल कैसे 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाध (ख) F उपातरण के बारे 998 

q प्रस्तात 

रहे ? चाहे टाइपार्याइर wits के माध्यम a wm ven की जो सरकार 

ह वे गारंटी को रोल दँ ताकि जो oe ओर मध्यम वर्गं के किसान 

है जिनके साथ aaa होता है, यह सुनिश्चित हो कि उनसे खरीदा 

जा रहा है या नही खरीदा जा रहा है। इस पर हमे नजर रखनी 

होगी। लेकिन यह तर्क vet दिया जा सकता कि आप निवेश को 

रोके । जहां तक छोटे-मध्यम वर्ग के किसानों की बात है अगर दिल्ली 

या किसी भी महानगर के आसपास क्षेत्र में देखेंगे सब्जियों मे जो 

पैदावार we किसान कर a Wt a बडे किसान at करते है। 

जिस ध्यान से वे पैदावार करते है बडे किसान wt कर पाते है। 

स्वाभाविक है कि जब हारटिकल्चर मार्केट विकसित होगा, eine 

म इजाफा होगा तो उसका लाभ भी छोरे-मध्यम वर्ग के किसानों 

को ही होगा। 

जहां तक रोजगार कौ बात है, म कोई आकडा ad दूंगा 

कि कितने लोगों को नोकरी मिलेगी क्योकि हम सबका अलग-अलग 

अनुमान हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि एक आकलन किया 

गया है कि वर्षं 2009 से 2020 तक जो नई लेबर सप्लाई हो ` 

रही है, उसका 90 प्रतिशत वे लड़के है जो नारहवीं कक्षा या उससे 

कम पदे लिखे €1 ss ओर क्या नौकरी देंगे, मँ पूना चाहता हू? 

दिल्ली मेँ मोल स्थापित 31 वपी ओर हरियाणा के asal को वहां 

हर महीने 8,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। क्या उनका गुजारा 

खेती से संभव है? हमे ग्रामीण क्षेत्र मेँ विकल्प तैयार करे a 

किसान कं बेटे भी किसानी से अलग हटकर व्यापार से जुडना चाहते 

है, अपने काम-धंधे देखना चाहते है। ओर अपने aaa पर खडा 

भी होना चाहते है। वे रोजगार कौ मांग कर @ eA इस मुदे 

पर मांग करता हूं कि हम सबको wae होगा कि दुनिया मे जो 

एक चीज ware है, वह परिवर्तन है। हम ओर आप लाख चाह, 

परिवर्तन की उन शक्तियों के आगे नहीं खडे हो सकते।...(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय ; कूपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए। 

` ...(व्यवधान) 

श्री जयंत चौधरी 

से कम इतने महत्वपूर्ण मुदे पर हम अपने दिल की आवाज a 

जिन पार्टियों के लोग अपने आपको किसानों के हितैषी बताते है, 
sé भी सोचना होगा कि हम कसान कौ स्वतंत्र ओर आजाद करना 

: इसलिए मँ कहना चाहता हूं कि कम 

चाहते है या नर्ही। हमें चुनकर पांच साल के लिए इसलिए नहीं
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[श्री जयंत चौधरी] 

भेजा जता है कि आप अगला चुनाव भी जीतिए।...( व्यवधान) चुनाव 

इसलिए जिताया जाता है कि आप सही ओर गलत कौ पहचान करके 

खदे ह ।-.-(व्यवधान) 

म अपनी बात कनक्लूड कर रहा हूं। मै परिवर्तन के साथ 

खडा हूं ओर इस विश्वास के साथ Ue कि देश का नौजवान 

काबिल दै, क्षमता रखता है ओर दुनिया मे अपना नाम कमाए्। 

[अनुवाद] 

श्री Tec दासगुप्त (घाल) : उपाध्यक्ष महोदय, अंत में 

मै श्रीमती सुषमा स्वराज ओर प्रो. सौगत राय द्वारा लाए गए प्रस्ताव 

का समर्थन करता हू। 

म जानता हू कि सरकार के पास संख्या बल 3 Wa पता 

31 मुञ्चे नहीं पता कि यह वास्तविक दहै या अवास्तविक परंतु सरकार ` 

के wa संख्या बल है! पर हम चर्चा करने से de नहीं भागते 

हम इसका समर्थन करते है। मुञ्चे इसका ज्ञान है कि सरकार के 

पास संख्या बल है, इसके लिए उन्ह राजनैतिक व्यवस्था के संगठनात्मक 

प्रधन का आभारी होना चाहिए क्योकि उनके पास सदन A बहुमत 

सुनिश्चित करने कं लिए पर्याप्त संसाधन ओर प्रौद्योगिकौ है। यह 

मेरी आशंका रै...( व्यवधान) मै इसे वापिस लेता हू...( व्यवधान, | 

(हिन्दी 

उपाध्यक्ष महोदयः किसी माननीय सदस्य की बात रिका | 

नहीं जाएगी । 

...(व्यवधान)* 

उपाध्यक्ष महोदयः अगर कछ अनपार्लियामेदरी शब्द होगे तो उन 

हम प्रोसीडिंग से निकाल ei 

..-( व्यवधान) 

(अनुवाद) 

उपाध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाए। 

...( व्यवधान) 

“eral gaa मे सम्मिलित नहीं किया गया। 

5 दिसम्बर, 2012 say (ख) + उपातरण के बारे 1000 

मे. प्रस्ताव 

श्री weer दासगुप्त : महोदय, यदि मेरे भाषा अर्थं का 

किसी दल के संदर्भ मेँ भिन अर्थं निकलता दहै, तो मे इसे तुरंत 

वापिस लेता gi संसाधनों से मेरा अर्थ, राजनीतिक संसाधनों से था, 

मान-मनुहार, राजनीतिक प्रभुत्व ओर अन्य सभी |e मेरा अर्थ धन 

से कभी नही है मेरा आश्य कभी भी धन से नही BI मेरा मतलब 

यह है कि राजनीतिक व्यवस्था के संगठनात्मक wae के पास पर्याप्त 

शक्ति है कि वे. सदन में बहुमत की व्यवस्था कर सकते है। जो 

भे कह रहा हूं उसमे कुछ गलत नहीं है। 

महोदय, मुद्दा यह है। मुञ्चे पता टै कि sia A क्या होगा पर 

हम मतदान में भाग नहीं रहे है। क्यो? हम देश को बताना चाहते 

है किं हमारी wi का रूख क्या दहै। हम लोगों को ओर देश 

को बताना चाहते है कि हमारी wel का मतं क्या है। यह आवश्यक 

है क्योकि एफ-डी.आई. स्वयं महत्वपूर्णं नहीं Bi परंतु वर्तमान आर्थिक 

स्थिति मे एफ-डी.आई., राजनैतिक ओर आर्थिक प्रभाव के साथ एफ. 

Sag, अपने व्यापक अंतररष्टरीय संसाधनों के साथ एफ-डी.आई; ओर 

अपेरीकी प्रशासन द्वारा समर्थित एफ-डी.-आई. का निश्चित रूप से इस 

देश पर राजनीतिकं ओर आर्थिक प्रभाव vem 

महोदय, मेरा मुदा यह Bi हम नियम 184 के अतिर्गत इस 

पर चर्चा कर रहे ti क्या मे आपसे पृष्ठ सकता हूं कि सरकार 

ने नियम 184 के अतर्गत चर्चा हतु सहमत होने के लिए इतना समय 

क्यो लगाया। वे प्रारभ मे ही सहमत होः सकते थे, बजाए इसके 

उन्होने समय faa इसके परिणामस्वरूप, हमने संसद के कार्यकरण 

की एक बडी अवधि खो दी। 2जी स्पेक्टूम पर जे.पी.सी. हेतु मांग 

के समय भी sR ta ही किया था। इसका क्या अर्थं हुमा? 

क्या सरकार अपना मत बना पाने मे इतनी कमजोर है? सरकार 

कोई मत॒ बनाने पर हिचकेती क्यो है? इसका क्या अर्थं wn कि 

सरकार को अपनी स्थिति की जानकारी नही ` है? 

महोदय, मुदा यह है कि खुदरा में मल्टी-त्रांड wa Sham. 

पर सरकार का दृढ मत है। प्रारंभ में वह हिचक रही at अब 

वह दृद, पूरी तरह दृढ है। कृपया मेरी टिप्यणी पर क्रोधित न EI 

सरकार इतनी दृद है कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार तक को कूर्बान 

करने के लिए तैयार ै। इसका अर्थं हुआ? कृपया इसके प्रभाव 

को anf प्रभाव का अर्थं है कि वालमार्टं के लिए 120 करोड 

की जनता वाले देश का प्रधानमंत्री अपनी सरकार तक कौ बलि
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देने के लिए तैयार है। क्या यह इतना महत्वपूर्ण है? सरकार इतनी 

दृद क्यो है? म सीधे अपने प्रशन पर आ रहा EI 

म स्पष्ट बात करने के लिए श्री कपिल सिन्बल का धन्यवाद 

करता हूं। वह अदालत मँ ओर सदन मे भी काफी स्पष्ट रहते है। 

उन्होने क्या कहा है? अपनी wal म उन्होने एक वाक्य कहा; फिर 

उसे वापिस ले लिया। उन्हयने कहा-'* अर्थव्यवस्था की स्थिति thaw’ 

उसके पश्चात श्री चिदम्बरम ने उनकी ओर देखा होगा। उन्होने विषय 

बदल दिया। परतु प्रश्न यह है कि '* अर्थव्यवस्था की स्थिति देखिए । '' 

यही कारण है कि सरकार इतनी दृढ क्यो है। सरकार मानती रै 

fe देश कौ आर्थिक स्थिति काफी खराब है। सरकार ने संसद 

को स्पष्ट नर्ही बताया है; संसद को अंधेरे में रखा गया है। हमें 

Fel पता कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार की रणनीति 

क्या ti संकट क्या है? आप जी.डी.पी. at बात कर रहे F) आज 

जी.डी-पी. कहां पर है? यह 5.3 पर पहले जितना ही निम्न है। 

ओद्योगिक उत्पादन का सूचकांके कितना है? यह एक प्रतिशत से 

कम हे। कृषि के संब॑धमें क्या स्थितिं है? खरीफ उत्पादन के 

लक्षित स्तर तक पहुंचने की संभावना ad है! देश कहां पहुंच गया 

है? निवेश कम हो wa ti वैकं के पास निधिर्यो के अंबार लगे 

हुए ti कोई भी निवेश करने के लिए नहीं आ रहा है। यही नहीं 

रोजगार सजन न्यूनतम स्तर पर है। अर्थव्यवस्था की हालत यह FI 

इसके लिए कौन उत्तरदायी है? 

आप आठ यानौ वर्षो से अधिक समय से सत्ता मे है। आपके 

द्वारा लागू कौ जाने वाली आर्थिक नीति से यह विफलता या विध्वंसं 

हुमा है। अतः मुदा यह है कि आप यह मानते है ओर इसलिए 

ही सरकार इस पर दृढ है। सरकार का माननां है कि एफ.डी.आई. 

भारत की अर्थव्यवस्था को बचा सकता है। आप मानते है कि एफ 

Sag. भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से नचा सकता है। इसलिए 

आप दृढ है। श्री कपिल fear को वह वाक्य बोलने तथा wa 

इस निष्कर्षं पर wea मे समर्थं बनाने कें लिए धन्यवाद। 

खुदरा मे एफ.डी.आई. अंत नहीं है। यह तो एक संकेत है। 

सरकारे बहुराष्टरीय कपनियों के समूचे समुदाय को विदेशी निवेशकों 

के सबसे पसदीदा गतव्य के रूपमे दिखाने का संकेत देना चाहती 

है। आप यह संकेते देना चाहते Fi यही प्रश्न उठता है? क्या यह 

सही रणनीति है? क्या किसी ने भारत की मंदी ओर खाद्य उत्पादो 

को आसमान eit कीमतों से प्रभावित होने वाली स्थिति में विदेशी 

14 SUM, 1934 (शक) उपाध (ख) मे उषात्तरण कं बारे 1002 

q प्रस्ताव 

निधियो कं अधिक प्रवाह पर अत्यधिक निर्भरता के प्रश्न को som 

है? क्या यह विदेशी निधिययो के अधिक प्रवाह पर अत्यधिक निर्भर 

होने का सही समय है? क्या यह सही रणनीति है? इसीलिए F 

आपसे यह प्रश्न पृछ रहा हू। प्रश्न ae नहीं है कि कौन सही दै 

ओर कौन गलत। हम सभी इस देश के वासी है। आप Wa स्पष्ट 

रूप से बताएं कि विदेशी निधिं पर अत्यधिक निर्भरता कौ यह 
रणनीति किस प्रकार भारत को बचाएगी? क्या यही भारत कौ परपरा 

zl 

(हिन्दी) 

आप परम्परा कौ बात कर रहे है। (अनुवाद Ba को हम 

सभी ने बनाया .-.(व्यवधान)। महोदया, आप को इतिहास कौ जानकारी 

नही है। यही समस्या है। जब aia बनी तब कम्यूनिस्ट aie 

का भाग थ] हम काग्रेस कं सदस्य थे। हमारी Wet काग्रेस कार्यसमिति 

कौ सदस्य थी ओर कलकत्ता के काग्रेस सत्र में स्वतंत्र भारत हेतु 

पहला संकल्प एक कम्यूनिस्ट द्वारा ही लाया गया था।.-.(व्यकवधान) 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनंद शर्मा) 

: श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, आदर सहित भे कल से पहली बार उनसे 

कुछ कहने का अनुरोध कर रहा gi वे एक वरिष्ठ सहयोगी ह । 

मै उनसे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का पुनर्वालोकन करने का अनुरोध 

करता हू। 1920 के दशक मेँ कम्यूनिस्ट काग्रेस के अलग हो गए 

ओर 1942 में उन्होने भारत छोडो आंदोलन का विरोध किया था 

(SAMA) 

श्री गुरूदास दासगुप्त : मेरे युवा मित्र वाणिज्य मत्री को इतिहास 

कौ जानकारी wet है। इतिहास 1920 में समाप्त नहीं हुआ। इतिहास 

1942 में प्रारंभ नहीं होता। इसके बीच में भी इतिहास दै 1... (व्यवधान) 

इसके बीच मेँ भी इतिहास है। उन्हे इतिहास मे तोड-मोडु नहीं करना 

चाहिए! इतिहास तो प्रक्रिया को जारी रखना ₹ै...(व्यवधान) 

महोदय, मुदा यह है। म यह मानता हूं कि भारत सरकार 

पर दबाव है; sera कंपनियों का दबाव हे; बहुराष्टरीय कपनिर्यो 

का दबाव है। 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बाते समाप्त wi 

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, कृपया मुद्रे थोडा ओर समय 

aI



1003 विदेशी मुद्रा wae अधिनियम, 1999 के 

अतर्गत जारी मधिसूचना के ` 

उपाध्यक्ष महोदय : केवल दो ओर मिनर। 

श्री गुरूदास दासगुप्त : फिर मे नहीं बोलूगा। महोदय, F 

दौ मिनट मेँ समाप्त नहीं कैर सकेता। कृपया Wt थोडा ओर समय 

दीजिए 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया जारी wa 

श्री गुरूदास दासगुप्त 

सरकार पर दबाव है; agua कंपनियों का दबाव है। बहुराष्टरीय 

कपनिया चाहती है कि भारत को उनकं लिए खोला जाए। कयो ? 

समूचे विश्व मे संकर है। यूरोप मेँ संकट है; अमेरीका मे संकट 
है! बाजार का, मांग का अभाव है। इसलिए, se नए बाजार की 

आवश्यकता है। अतः वे भारतीय बाजार कौ खोलने के लिए हमारे 

ऊपर दबाव डाल रहे FI 

ओबामा तो अपने देश के खुदरा व्यापारियों कं समर्थक F 

पर क्या ओबामा भारत में वालमार्दं कं प्रवेश हेतु ama नही कर 

रहे 21 यह ही राजनीति का विरोधाभास रहै। यह एक स्वर्णिम त्रिभुज 

Cl आइए. इसे VAR! भारत सरकार Gay व्यापार मे एफ-डी-आई. ` 

पर बनी है। अमेरीका द्वारा तरफदारी कौ जा रही है ओर बहुराष्टरीय ` 

कंपनियों का भी दबाव है। यह एक स्वर्णिम त्रिभुज बनाता है ओर, 

हम संकट मेहे; देश संकट मेँ ti इसलिए म कहरहादहू कि. 

उनको रणनीति गलत है, पूर्णतः गलत ओर खुद ही हार करवाने वाली। 

भै कामना करता हू कि सरकार मुञ्चे बताए, श्री आनंद शर्मा मुञ्चे , 

बताएं । मेँ उनसे स्पष्ट रूप से उत्तर देने के लिए कह रहा हू 

विश्व मे कहां पर खुदरा मल्टी ब्रांड मे एफ.डी-आई. ने किसानों 

कौ सहायता. कौ है? संसार मेँ कहां पर खुदरा मल्टी ais मेँ एफ 
डी.आई. ने आम आदमी हेतु साम्य वृद्धि को बढ़ावा दिया है तथा 

रोजगार पैदा किए है? मै आपको उदाहरण दे we 

श्रीमती सोनिया गाधी (रायबरेली) : चीन। 

श्री गुरूदास दासगुप्त : नहीं, चीन नही, वहां तो केवल 10 

प्रतिशत है...८व्यवधान), महोदया, चीन मेँ केवल यह 10 प्रतिशत है ` 

..-(व्यवधान) कृपया wt सुनने के लिए धैर्यं wa 

उपाध्यक्ष महोदयं : कृपया व्यवस्था बनाए रखें 

aft गुरूदास दासगुप्त : महोदय, कृषि मे, एफ.डी.आई. ने अमेरीकी 

किसानो की कोई सहायता नहीं की है; उनकी सहायता तो संघीय . 

5 दिसम्बर, 2012 

: महोदय, मेँ यह मानता हू कि भारतं 

उपाध (ख) मे sa के बारे 1004 

` मेँ प्रस्तावे 

समर्थन से ee tt आज अमेरीका में कृषि हेतु आवंटन 307 बिलियन 

डालर है। भारत मे कृषि हेतु आवंटन कम यो रहा है ओर, आप 

विदेशी फर्मो को आमंत्रित करके कृषि हेतु बजरीय आवंटन कौ कमी 

की प्रतिपूर्तिं करना चाहते रहै। क्या यह विरोधाभासपूर्णं नहीं 8? वे 

यहां परोपकार के लिए नहीं आ रहे fi संसार मे बहुराष्टरीय कपनिर्यो 

कौ एकमात्र चाह लाभ का लालच होता है। | 

उपाध्यक्ष महोदयं : कृपया अब समाप्त करें । 

श्री गुरूदास cepa : मेदो से तीन मिनट मे समाप्त कर 

रहा हू। । 

यह कृषि के संब॑धमें है। 

आप ye के बारे मेँ बात कर रहे थे। आनंद शर्मा जी, 

आपके पास उनकी ओर देखने के लिए काफी समय है; कृपया 

मुञ्चे देखिए...(व्यवधान) 

महोदय, मै आपको बता wl हू कि अनुभवाश्रित अध्ययन से 

पता चला है कि लेटिन अमेरीका, ater ओर एशिया मे सुपर 

मार्कट की कीमत मुक्त बाजार से 30 प्रतिशत अधिक है। एक अध्ययन 

हे जो यह दर्शाता है...(व्यवधान) (हिन्दी) चाइना में दस प्रतिशत है, 

चाइना की बात छोडिए। 

` महोदय, भँ एक बात स्वीकार करना चाहता di मेँ यहं खुले ` 

आम स्वीकार करना चाहता हं कि चीन मेरे. लिए कोई मोडल नहीं 
हि। चीन मेरे लिए कोई मोडल नर्ही है; भारत मेरा मोडल है। चीन 

मैरे लिये कोई मोडल नही है...(व्यवधान) — 

(अनुवाद 

महोदय, वे कह रहे है कि निचौलिए समाप्त हो जाएगे। वे 

ta इसलिए कह रहे है क्योकि उन्हे इसकी चुभन महसूस हो रही 

हे। वे चुभन महसूस कर रहे है ओर इसलिए जोश मेँ ह! म अपने 

मकसदमे सफल रहा...८व्यवधान) 

बिचौलियों के संबंध मे, म यह कह सकता हूं कि बिचौलिए 
तो समाप्त नहा da जिचौलिए की एक नई जमात आ जाएगी । 

वे कौन है? वे ईहै-गुणवक्ना नियंत्रक, मानकौकरण ` करने वाले, 

्रसंस्करणकर्ता ओर पैकेजिंग परामर्शदाता। बिचौलिओं कौ एक नई 

जमात आ जाएगी। | |



1005 विदेशी मुद्रा wae अधिनियम, 1999 के 
अतर्गत जारी अधिसूचना के 

म आपको एक कम्यूनिस्ट देश वियतनाम से एक ओर उदाहरण ` 
देता हू, वियतनाम 4, सुपर ae मे काम करने वाले 4 लोग 18 

फेरी विक्रेताओं का कार्य कर लेते है। उनके द्वारा किए जने वाला 

कार्य 18 फेरी वाले विक्रेताओं द्वारा किया जा सकता हैः ओर एक ` 

सुपर Whe मे केवल 4 लोग उस कार्य को करते है। यह वियतनाम 
का एक तथ्य है। 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अबे समाप्त wi 

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, भै समाप्त कर रहा EI 

मै केवल यह कहना चाह रहा हूं कि मजूदरी हर जगह कम 
है। मेरे पास समय नहीं है। यँ अंतरष्टरय मजदूरी स्तर के संबंध 
मे आपको ओर जानकारी देना चाहता था। मजदूरी हर जगह कम 
हे। जी हां, चीन मे कूर स्थानों पर मजूदरी कम है; म इसे स्वीकार 
कर सकता हू। मेँ इसे मानता di केवल यही नहीं, महोदय, भ्रष्टाचार 
भी Ti क्या Bn? वाल-मार्टं द्वार 5 अधिकारिर्यो को रोजगार से 

हटा दिया गया। क्यो? 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करं । 

श्री गुरूदास दासगुप्त : वे भारते मेँ रिश्वत दे रहे है। अब 
आप करेगे नर्ही। वे भारत मेँ रिश्वत दे रहे है। इसका क्या अर्थ 
हआ? विदेशी agra कंपनियां इस तरह से कार्य करती है। इस 

तरीके से भारत राजनीतिक व्यवस्था ने अपने को संवेदमशील बना 
लिया है। | 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करं । 

श्री गुरूदास दासगुप्त : मल्टी ब्रांड मे एफ.डी.आई. बडी कपनिर्यो 

द्वारा लगायो जाएगा। वे बाजार ओर मूल्यो के साथ seme sti 

यह मान कर मत चलिए कि प्रतिस्पर्धा होगी। विशालकाय ओर बौनो 
कं बीच प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकतौ। हमारे खुदरा विक्रेता aA है। 

विशालकाय ओर at के बीच प्रतिस्था नहीं हो सकती। अतः आप 

एकाधिकारी वुद्धि कौ ओर ag रहे है। ओर एकाधिकारी वृद्धि राष्ट्रीय ` 

हित कौ अनदेखी करते हुए बाजार के लिए अपने साथ छेडछाड 

करेगी। (हिन्दी हम जानते है fe आपको मजबूर adi कर रहे है 
क्योकि आप देश-विरोधी काम कर रहे है। ...(व्यवधान) [अनुवाद] 

मै प्रिय रंजन दासमुंशी को दोहरा रहा हू। 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त we 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) 

\ 

उपानध (ख) म उपातरण के बारे 1006 

मे प्रस्ताव 

श्री गुरूदास aaa : मे प्रिय ta दासमुंशी को दोहरा 

रहा El उनकौ बात कार्यवाही gaa मेँ शामिल की जाएगी। आप 

राष्टर-विरोधी fen Fm wt 

(न्दी 

उपाध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाईइए। अगर कोई असंसदीय शब्द 

बोला गया है तो उसे हटा दिया जाएगा। 

...(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः हमने बोल दिया है, अब आप बैठ जाइये। 

...( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः आप as जाइये। किसी कौ भी बाते रिका 

मे wa जाएगी! आप aa wea ... (व्यवधान)* 

श्री अनंत कुमार (बंगलोर दक्षिण): देशविरोधी काम कर 

रहे है ta कहना अन-पार्लियामेतरी नहीं 31 ... (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया as wea! अब श्रीमती हरसिमरत 

ari | 

(अनुवद् 

श्रीमती हरसिमरतत कौर बादल (भटिडा) : महोदय, नवंबर, 

2011 4 जब हमने सरकार द्वारा "मल्टी ब्रांड रिटेल ' मे प्रत्यक्ष विदेशी 

निवेश (एफ.डी.आरई.) लाए जाने के बरे मेँ सुना तो अन्य अनेक 

भारतीय की भांति हमने भी उसका स्वागत इसको देखते eu किया 
कि सरकार द्वारा लागू की जा रही यह नई नीति स्पष्टतः हमारे 
समाज के प्रत्येक वर्गं कौ जीविका ओर हितों की रक्षा करेगी... 
(व्यवधान) (हिन्दी) आप मेरा aga नोर करे ले, § अब बोलना 

शुरू कर रही हू। 

उपाध्यक्ष महोदय :; आप बोलना शुरू Sifu 

(अनुवद्) 

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, 2011 मेँ जब यह 
नीति स्पष्टतः हमारे समाज के प्रत्येक वर्गं की जीविका ओर fed 

कौ रक्षा करेगी हमे सरकार द्वारा "मल्टी wis रिरेल में प्रत्यक्ष विदेशी 

निवेश लाए जाने के बारे मेँ सुना तो अन्य अनेक भारतीयों की 

“arian quia मँ सम्मिलित नटी किया गया। 



1007 विदेशी मुद्रा wae अधिनियम, 1999 के 

अतिर्गति जारी अधिसूचना के 

[ श्रीमती हरसिमरत कौर बादल] 

भाति हमने भी उसका स्वागत इसको देखते हुए किया, कि सरकार 

द्वारा लागू की जा रही महोदय, मात्र यह कल्पनां करना कि सरकार 

वैश्विक मान्यता ओर arte प्रशंसा प्राप्त करने के लिए विशाल 

विदेशी "मल्टी aie’ खुदरा कंपनियों के साथ स्वयं अपने हजारो लोगो 

कौ जीविका का सौदा करेगी केवल अविश्वसनीय we; बल्कि 

 अकल्पनीय है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति, जिसका उपयोग अवसंरचना 

को सुदृढ करने, निर्यात को agen देने ओर नौकरी तथा रोजगार् 

के नए अवसर सृजित करने a लिए किया जाना चाहिए था, एक 

tat प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के रूप मे सामने आई है जो वस्तुतः 

इन उत्पादों के बाजार को नियंत्रित ओर sa पर एकाधिकार करके 

इन Be व्यापारियों का शोषण केवल अनेकों बिलियन डालर की 

खुदरा विशालकाय विदेशी केपनि्यों को फायदा पहुचाने के. लिए, 

लाखो व्यापारियों, दुकानदार, मजदूर, किसानो ओर अन्य अनेक लोग 

का रोजमार ओर जीविका छीन रही दे।...(व्यवधान) 

[Tei] 

उपाध्यक्ष महोदय : वह HS नहीं बोल रही है। वह केवल 

अपने विचार रख रही FI 

on व्यवधान) 

[SFA] 

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : काग्रेस सरकार द्वारा तैयार 

की गई मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति हमरे अपने लोगो ओर. 

हमारे देश के हितों का सौदा करने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन, 

महोदय, मेरा मानना है कि जो सरकार पिछले अनेक वर्षा से भ्रष्टाचार 

मे लिप्त है, उसके पास शुन्ध मतदाताओं को लुभाने के लिए भारी 

भ्रष्टाचार, aed मूल्य ओर कम वृद्धि दर ओर किसी प्रकार का 

लालच दिखाने के अलावा He नहीं हे।...(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयं : कृपया बैठ जाएं । 

...(व्यवधान) 

(हि्दी) 

उपाध्यक्ष महोदया : बाजवा जी, आपको मैने बैठने के लिए 

5 दिसम्बर, 2012 उपानध (ख) मे उपातरण के बारे 1008 

। मे प्रस्ताव 

कहा है। आप बैठ जाइए। आपको जब बोलने के लिए समय दिया 

जाएगा, तब आप अपनी बात रखिएगः। 

...( व्यवधाने) 

[STFA] 

set हरसिमरत कौर बादल : इस प्रकार, आधार योजना 

को नाम पर 10 करोड गरीब लोगों को रिश्वत दी गरई। यह तथा 

कथित एफ.डी.आई. नीति केवल ae विदेशी agra कंपनियों को 

लाभ पहुचाने के लिए दै।..-( व्यवधान) । 

(हिन्दी 

उपाध्यक्ष महोदय : एक साथ दो सदस्य नहीं बोल सकते 

cz 

...(व्यकधान) 

[HFA] 

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलं : महोदय, समयाभाव के कारण, 

मै केवल दो-तीन बाते कहना चाहती हू सरकार कहती है, प्रत्यक्ष 
विदेशी निवेश नए रोजगार पैदा करेगी। 

(हिन्दी 

सर, मै कहना चाहती हूं कि आज जो देश की जनता है, 

1.2 बिलियन पोपुलेशन जो है, उनम से कोई किसानी कर mH FZ, 

लाखों किसानी के धधे से जुड हुए ईै1... (व्यवधान) कोई किसानों 

से चीज खरीद रहा है, कोई किसानों को चीज बेच रहा है। कोई 

मैन्युफकचरिंग कर रहा है। ...(व्यवधान) ओर सब मिलकर -..(व्यवधान) 

[अनुवाद] चाहे वह श्रमिक हो अथवा मजदूर अथवा किसान या 

कोई व्यापारी, ` वह निर्भरं है ओर देश की अर्थव्यवस्था से अपनी 

जीविका चलाता 31 (हिन्दी जो यह एफ.ङी.आई. रिटेल आ रही है, 
. ...(व्यवथान) (अनुवाद) यदि हम चार सबसे बडी कपनि्यो Sew, 

arm, केयरफोर ओर AA पर नजर Se तो दुनिया भर मे उनके 

24000 स्टोर है जिने 33 लाख लोग काम करते ह।...(व्यवधान) 

(दिन्दी 

- ` उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई शून्यकाल नहीं चल रहा है। 

आप सब नैठ जाइए । 

...(व्यतधान)



1009 वक्देशी मुद्रा way अधिनियम, 1999 के 

अंतर्गत जारी अधिसूचना के 

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : एक शहर जिसमे दस लाख 

से कम कौ पोपुलेशन at है, आज उस्र सिटी मे कम से कम 

35000 eed, मेनयुफौक्चरर्स॒॑होते रहै 1... (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : उनको बोलने दीजिए्। शांत रहिए। आप 

सब बैठ जाइए । 

-..(व्यवक्षान) 

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः लाखों करोड़ों काम करने वाले ` 

मजदूर होते है। लेकिन केवल 140 लोगों को प्रति स्टोर एम्पलोँयमेट 

मिलता है। लाखों करोड ted ओर मैन्युफौक्वरसं के पेट पर लात 

मारकर जब 140 मुलाजिम प्रति TR को नौकरी देने वाली बडी 

wae कपनी आएगी तो मै पना चाहती हूं कि बह aternd जोन 

क्रिएट कर रहा है या जोबलैस क्रिएट कर रहा है?...(व्यवधान) 

(अवाद 

सरकार कहती है कि एफ.डी.आई. से अवसंरचना सृजित होगी । 

(हिन्दी) सर, मेँ पुना चाहती हूं (अनुवाद) ग्रामीण अवसंरचना निर्माण 

कं लिए केवल 7687 करोड रूपए की आवश्यकता है। (अनुकद्] 

वेअरहाउसिंग ओर कोल्ड स्टोरेज मेँ सालो पहले एफ-डी.आई. का 

एलाड कर दिया गया था लेकिन एक नया पैसा वहां से नहीं आया। 

क्यो ?...(-व्यवधान,) (अनुवद्) इसका कारण यह है कि कौई भी विदेशी 

कपनी, जो भारत मे अवसंरचना निर्माण करेगी, ta हमारे fear 

के शोषण के लिए ओर, लाभ कमाने के लिए करेगी न कि हमारे 

किसानों ओर अन्य लोगों के फायदे के लिए।...(व्यवधान) मँ जानना 

चाहती हू कि अवसंरघना निर्माण सरकार कौ जिम्मेदारी दै अथवा 

यह किसी विदेशी कंपनी की जिम्मेदारी है?...८व्यवधान) 

महोदय, श्री fossa कहते है कि 35 से 40 प्रतिशत भोजन 

बर्बाद stat रै... व्यवधान) 

[tei] 

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरदासपुर): सर, भेरा प्वाइंट ath 

ओडर है। --.(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः यह प्वाइंट ath ओडर नहीं 3) 

...(व्यवक्षान,) 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाध (ख) A उपातरण के बारे 1010 

मे yaa 

उपाध्यक्ष महोदयः बाजवा जी, एक मिनट मे बोलिए कि बात 
क्या है? आप क्या चाहते है? 

...(व्यवधान) ` 

श्री प्रताप सिंह बाजवा; सर, मुञ्चे बोलने की परमिशन तो 

दीजिए। ..-(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः अगर आपका प्वाइंट ओंफ ओडर है तो 

म सुनने के लिए तैयार हूं। किस नियम के तहत आप बोलना चाहते 

है? बताद्ए। 

...(व्यवधान) 

श्री प्रताप सिंह aren: सर, मे मैम्बर साहिबा से पना चाहता 

हू ...(व्यवधान) । 

उपाध्यक्ष Aes: कौन से नियम के तहत आप पूना चाहते 

है? यह आप बताइए। 

..-( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः प्वाइंट आफ आर् क्या है? . 

| (FTAA) 

उपाध्यक्ष महोदयः कई बात feats में नही जा रही है। 

ve (samen) 

उपाध्यक्ष महोदयः आप किसी नियम -के तहत बोल रहे है? 

... (व्यवधान) 

श्री प्रताप सिंह बाजवाः यह चिट्टी इनके ease की है, सुखबीर 

सिंह बादल जौ कौ है। मै वह चिट्टी पढना चाहता EI ...(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः किंस नियम के तहत है? 

... (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः आप as जाइए। कोई बात fears में नही 

जा रही है। 

...( व्यवधान)* 

“कार्यवाही ania मे सम्मिलित मर्ह किया गया।



~+ 

1011 विदेशी मुदा wae अधिनियम, 1999 के 

अतति जारी अधिसूचना के 

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः महोदय, यह मेरे बोलने का 

समय दै (व्यवधान) | 

उपाध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइए। कोई बात रिकाड में नदी 

जा रही है। 

,..( व्यवधान)" 

उपाध्यक्ष महोदयः आप वैठ जाइए। कोई बात रिकाड मे नहीं 

जा रही FI 

..-(व्यवधान)* 

अुवाद्] 

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 

अवसंरचना मे निवेश की बात केरे रही थी जैसा कि सरकार द्वारा 

दावा किया जा रहा है। जैसा कि मैने पहले कदा है, ग्रामीण अवसंरचना 

भांडागारण ओर शीतागार A प्रत्यक्ष विदेशी निवेशः कौ अनुमति दी 

गर्ह थी। एक भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं हुआ क्योकि विदेशी 

Saal की रूचि केवल लाभ कमाने ओर हमारे fear के शोषण 

करने में है; हमारे टेश की प्रगति को सुकर बनाने मे Ae 

ot सिब्बल कहते है कि सड्ने के कारण 35 ये 40 प्रतिशत 

खाद्यान बर्बाद हो जाता ti लेकिन कृषि मंत्रालय का एके अग्रणी 

निकाय उनकी अपनी आई.सी.ए.आर., भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, , 

ने सितंबर, 2010 4 स्पष्ट कहा है कि सुना केवल 0.8 से 10 

प्रतिशत हे। क्या मंत्री महोदय का विश्वास करना चाहिए अथवा सरकार 

के अपने fiers काया फिर मंत्री महोदय कौ जनान इसलिए फसली 

हि कि यह सरकार के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तकं कं अनुरूप है? 

,.. (व्यवधान) | ` : 

अब मँ उस बात पर आती frat बारे में मेरे सहकरमीं 

शोर मचा रहे है कि एफ.डी.आई. से किसानों को फायदा होगा। 

मे aan चाहती हूं कि 1988 में पैरसी एक विदेशी कपनी, ने वोल्टास 

टार की एक कंपनी A पंजाब सरकार के साथ मिलकर कृषकों 

के फायदे के लिए एक त्रिपक्षीय angi किया है। 

(हिन्दी) 

आज कौ क्या हालात है? FA we ओर वेजीरेबल प्रोसेसिंग 

*कर्यिवाही gaia भे सम्मिलित्त vet किया गया। 

` 5 दिसम्बर, 2012 उपाध (ख) मेँ उपातरण के बारे 1012 

मे प्रस्ताव 

प्लांट टमेटो सस बनाने के लिए चलाया था, वह कुछ ही सालों 

बाद बेच दिया। बेचारे किसान जिन्होने टमाटर से डाइवर्सिफाई किया 

था, मशीनरी पर लोन लिया था, मशीन भी बेकार जा रही है। यह 

उसका हाल है। .. (व्यवधान). 

उपाध्यक्ष महौदयः उनकी बात fer मे ad जायेगी, केवल 

माननीय सदस्य की बात रिकाड मे जायेगी, 

...( व्यवधान) 

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः dea deed संगरूर मे है, 
jah कंपनी भैज्योरिटी ate wa पंजाब कं बाहर से खरीद रही 
हि ...(व्यवधान) जो पोटैटो दे नहीं सकता है, ...(व्यवधान) यह हालत 

जालंधर कं ord की t, जिन्होने अपने आलू weal पर फक 

दिये, क्योकि कोई tat कंपनी उन्हे खरीद नहीं रही थी -..(व्यवधान) 

आप यह फोटो देखें, बयानबाजी म देखें । 

(अनुवद् 

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, F आपसे अनुरोध करता 

हूं कि जब दूसरा सदस्य बोल रहा हो तब आपको व्यवधान उत्पन 
नह करना चाहिए जब आपका नाम पुकारा जाए तब आप अपनी 

बात tal 

(FMT) 

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, मै इंडियन एक्सप्रेस 

की एक fad को उद्धत करना चाहती हूं जो जालंधर आलू उत्पादक 

संध ने भी है। इसके अनुसार, कृपया इसको ध्यान a qi, उसमे | 

कहा गया हैः 

‘ay कच्चे yet at आपूर्ति करते ti संकिदागत मूल्य 8 

रूपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया था! लेकिन, सामान्यतः 

वे यह कहकर एक रूपया प्रति किलो कम कर देते है कि 

यह सामान निर्धारित मानकं से कम अथवा कुछ पूर्णतया नकार 

देते ei" | 

(न्दी 

उपाध्यक्ष महोदय ‡ जब आपका समय आयेगा तो आप बोलियेगा। 

"कार्यवाही grid मे सम्मिलित नहीं किया गया।
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arid जारी अधिसूचना के 

आप बीच में क्यो खड हो जते है, बार-बार as होत है। आप 

बार-बार खडे होते है? एक बरार आपने बोल fea तो नोल दिया, 

...(व्यतधान) 

[अनुवाद 

श्रीमती ard कौर बादल : इसमे अगे कहा मया हैः 

"अततः यह मूल्य मंडी के मूल्य से जो 50 पैसे से एक 

रूपया तक अधिक बनता है।'' ... (व्यवधान) महोदय, जंगबहादुर, जिन 

आलू का बादशाह कहा जाता ह, का कहना ह कि आपूर्ति श्रंखलाष 

आलू को किसानों से न खरीदकर इसे मंडिया से खरीद रही है।. 

..(व्यवधान) 

(हिन्दी) 

उपाध्यक्ष महेदया. : आप बार-बार क्यो खड होते है? आप 

एक बार खड हुए, दो बार खड हुए, तीन बार खड हुए, आप् 

ws चाहे mm खडे हो जते ईहै। 

-.-(व्यवधान) 

(अनुवाद 

श्रीमती aera कौर बादल : महोदय, जालंधर से आलू के 

नादशाह यही कह रहै है, तत्पश्चत् वे एक ठोस प्रशन करते हैः 

'"एफ.डी-आई. के साथ, खुदा yas को आपूर्ति spec 

विकसित करने के लिए किसानों कं साथ aaa सविदा करनी 

होगी। प्राकृतिके आपदाओं के कारण हुए किसी नुकसान की 

स्थिति 4; सामान्यत; बाजार ताकते मूल्य वुद्धि के रूप मे प्रतिपूर्ति 

करती है। लेकिन, पूर्व -निर्धारित संविदाओं कौ स्थिति मे किसान 

इन खुदरा gaat की दया पर निर्भर at” 

oa: मँ यही कहना चाहती हूं। (हिन्दी) fra देश मे कभी 

ws आता है, अभी gee आता है तो क्या यह प्री कादरैक्ट में 

फिक्स होगा? word की क्राप जब खराब हये जाती है तो सरकार 

Wee कटौल करके Se कम्पैनसेशन देती है, जिससे उनका कुद 

फायदा होता है। et कंपनी उन्हे कम्यैनसेट करेगी या विदेश से 

आलू, टमाटर, प्याज ही नर्ही, बल्कि usa, चीनी ओरं चावल के 

लिए बहाना. FS ...(व्यवधान) 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाक्ध (ख) मे उपातरण के बरे 1014 

q प्रस्ताव 

(अनुवाद 

महोदय, एके रिपो के अनुसार संयुक्त राज्य मे लाखों टन 

चावल कौ इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योकि उन्होने कहा 

fe इसमे कीटनाशक के अंश है। इसलिए, वे हमारे चावल को, 

गेहूं को, आलुओं को तथा टमा को अस्वीकृत करने के बढाने 

qa है, (हिन्दी) कौन सा ork tend हो रहा है ओर कौन 

इनको इनके रिक्शन या क्वालिरी Hera से Anns करेगा?... 

(व्यवधान) | 

[arya] 

महोदय, सरकार बार-बार कहती है कि आपूर्ति sae में 

से विचौलि्यो को हटाया जाना चाहिए्। महोदय, यह दर्शाता है कि 

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण बडी संख्या मे लोग विस्थापित होने 

जा रहे Ti ta सरकार स्वयं भी कह रही है। क्या सरकार ने 

इस बिचोलियो के पुनर्वास के लिए कोई पुर्नवास नीति बनाई है जो 

विस्थापित दयो जाएंगे ? अथवा, क्या वे भारतीय नहीं है? क्या उनकी 

आजीविका उनके व्यापार पर निर्भर at है? क्या et उनके बारे 

मे सोचने at आवश्यकता नहीं है? 

महोदयं, जब आप एक विशालकाय बिचोलिए वालमार्ट के पास 

जाएंगे, जैसा कि At साथी श्री दासगुष्ता ने कहा (हिन्दी क्या उनके 

मिडिलमैन क्वालिटी sated नही लगे, क्या नई तरह के मिडिलमैन 

नहीं आर्येगे। जो उनकी पैकेजिंग ओर क्वालिटी को मेनटेन करने के 

चक्कर मे उनका सारा माल रिजैक्ट wit यह पिडिलमैन को हटाकर 

बहुत a2 wee मिडिलमैन को अपने किसानों को तंग करने कै 

लिए खडा कर रहे FI 

[Hae] 

महोदय, मे एक ` बात जानना चा्हगी। यदि ated किसानों 

कौ सभी समस्याएं yaa मे सक्षम था, तो संयुक्त राज्य में संयुक्त 

राज्य के किसानों कौ 20 बिलियन कौ रजसहायता क्यो दौ जा 

रही है? म यह इसलिए जानना चाहती हूं क्योकि वहां ated कई 

दशको से हे। 

(हिन्दी 

उनकी wie सोल्व नही ee तो हमारी प्रान्लम कहां से सोल्व 

हो जार्येगी। acer whet, वालमार्दं की ओनर है, उनकी पर्सनल
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) ata जारी अधिसूचना के मे प्रस्तावं 

(अनुवाद , [ श्रीमती हरसिमरत कौर बादल] 

असैर 100 बिलियन sed कौ है, क्या यह 100 बिलियन ered 

की पर्सनल प्रोपर्टी उन्होने गरी कौ मदद करके, फार्मसं को अच्छी 

wets देकर ओर सस्ते दामों मे चीज बेचकर कमाई है या ard 

क्रा खून चूसकर इतने पैसे बनाये है ...( व्यवधान) | 

उपाध्यक्ष महोदयः आप बीच मेँ फिर खड हो गये, हमने आपका 

माम नहीं लिया है, फिर आप ata Fo क्यो as हो गये। 

...( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः हमने आपका नाम नहीं fern टै, फिर आप 

बीच में केसे Gs हो गये। आप देसे ही बीच मेँ as हो जाते 

ra 

-.. (व्यवधान) 

(अनुवाद्] 

` श्रीमती aera कौर बादल : महोदय, क्या यह सच्चाई 

नहीं है कि संयुक्त राज्य में वोलमा्ं के प्रवेश से 40,000 Galea | 

2001 तथा 2007 के बीच हो गई रै जिससे लाखों लोग अपनी 

नौकरी से हाथ धो बेठे?...(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : अव कृपया अपनी wa समाप्त wth 

...(व्यवधान) 

अपरान 3.00 बजे 

श्रीमती हरसिमरतं ak बादल : महोदय, क्या यह सच नहीं 

है कि संयुक्त राज्य मँ fea तीन वर्षो मँ चीन से आयात तिमुना ` 

दो गया है, जो au. ste 9 बिलियन से यू.-एस. Ste 27 

बिलियन हो गया ह?...(व्यवधान) 

(हिन्दी) 

उपाध्यक्ष महोदय ‡ कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए । 

(SAMA) 

उपाध्यक्ष मह्ेदय : कृपया कर के A जाइए। 

..-(व्यकवधान) 

` श्री प्रताप सिंहं arr : महोदय, भ व्यवस्था का प्रश्नं उठा 

रहा हू... व्यवधान 

(हिन्दी 

उपाध्यक्ष महोदय : आप जब चाहते है, खड हो जति i 

...(व्यवधान) 

, (अनुवाद) 

श्री कपिल सिब्बल : महोदय, माननीय सदस्य कह रहे है 

कि वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे ईै...८व्यवधान) 

(हिन्द) 

अध्यक्ष महोदय : कोई We ओंफ ओडर wa नहा है, 

... (व्यवधान) 

(अनुक | 

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रशन क्या है? 

| ... (व्यवधान) 

(हिन्दी) 

उपाध्यक्ष महोदय : कोई Tee ah आर नही zi 

..(व्ववधान) 

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, एक प्रत्यक्षं विदेशी 

निवेश नीति जिसका प्रयोग इस देश के हितो की रक्षा करने के 

लिए किया गया होता...(व्यवधान) ` । 

हिन्दी 

उपाध्यक्ष महोदय : कोई US ओंफ आर नदीं है। 

(STAT). 

[HFA] 

श्री कपिल सिव्बल : महोदय, आप उनके व्यवस्था के है, 

परंतु आपको Se उनकी व्यवस्था का प्रश्न पूछने कौ अनुमति अवश्य 

प्रदान करनी चाहिए... व्यवधान) ।
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Hrd जारी अधिसूचना कौ 

(हिन्दी) 

उपाध्यक्ष महोदय : कोई We sith आडर ad है; हमने 

समय दिया है। उन्होने बोला क्यों नही है? 

...(व्यकवधान) 

(अनुवाद) 

श्री संजय निरूपम (उत्तरी मुम्बई) : महयेदय, आप उनके व्यवस्था 

के प्रश्ने को नकार नर्हीं सकते..-(व्यवधान) 

(हिन्दी) 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त at 

-.-( व्यवधान) 

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : सर, दो मिनट मुञ्चे अपनी 

नात बोलने तो दें 1...(व्यकधान) 

(आतव 

उपाध्यक्ष महोदय : at लालू प्रसाद 

..- (व्यवधान) 

(टिन्दी) 

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : सर, सरकार की एफ.डी. 

आई. पोलिसी कहती है कि कंवल 30 wae ...(व्यवधान) मँ आपको 
बताना चाहती हू कि आज देश में स्टैरिस्टिक्स बताते है कि अनुवाद] 
एक सामान्य भारतीय परिवार अपनी आय का 33 प्रतिशत aa फल 

तथा afer पर खर्च करते है। 

(हिन्दी, 

ये फोरिन कपनीज् wy we ओर वेजिटेबल हमारे लोगों से 

लेंगी ओर सौ फीसदी भैनुफक्वरिंग चाइना को चली जाएगी। आज 

होली. के yor से लेकर दिवाली के पटाखे तक चाइना a अति 

ह, ...(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः ` कृपया अपनी बात समाप्त करें । 

...( व्यवधान) 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) say (ख) में उपातरण के बारे 1018 

मे प्रस्ताव 

श्रीमती हरसिमरतत कौर बादलः जब सब कुछ चाइना से आने 

लग जाएगा तो हमारी 100 wd मैनुफैक्वसिग का वही हाल होगा 

(I) जो आज यूएस Ft ...(व्यवधान) हम भी उनके 

गुलाम हो जाएगे .-.(व्यवधान) क्योकि ` सब He aE से बन कर 

आएगा। ---(व्यवधान) हमारे यहां कौ मेनुफेक्वर्रिग oa हो जाएगी। 

..(व्यवधान) | 

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अब अपनी बात समाप्तं कीलिए। 

...(व्यवधान) 

(अनुवाद 

श्री प्रताप सिंह बाजवा ‡ महोदय, मेरी व्यवस्था के प्रश्न का 

क्या BI? 

...( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदय : आप fea नियम के तरत व्यवस्था का 

प्रश्न उठा रहे है? 

"श्रीमती हरसिमरतत कौर बादल : महोदय, मँ. सरकार से आग्रह 

केरना wet कि वह हमारे ween के शब्दों को याद करे, frets 

कहा था किः “afe मेरे gene भाई का काम आयात्तित कपे 

के कारण खत्म हो जाता है, तो यह मेरे लिए बेहतर कैसे हो सकता 

है ?'...८व्यकवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप किस नियम के तहत 

व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते रै? | 

... (व्यवधान) 

श्री प्रताप सिंह बाजवा : नियम 376ए के तहत 

... (व्यवधान) 

(न्दी) 

श्रीमती हरसिमरत कौर acer: भ आज yea चाहती हूं कि 

अगर 53 शहरों मे undies इन मल्टीन्रान्ड रीटेल खुलता है। 

... (व्यवधान) एकं भी किराने का दुकानदार, एक भी मजदूर, एक 

भी किसान की रोजी-रोटी जाती दै, तो इस हमारे देश का भला 

we से हो सकता है? ...(व्यकवधान)
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aaa जारी अधिसूचना के 

(अनुवाद 

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त मे शामिल नहीं 

किया जा रहा है 

,..(व्यवधान) * 

(हिन्दी) 

श्री प्रताप सिंह बाजवा : यह पंजाब का मसला दै। हम नर्ही 

वैदे ।...(व्यवधान) ) 

उपाध्यक्ष महोदय : यह wa 376 A wa आता FI 

... (व्यवधान) 

[sya] 

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया 

बैठ WU! 

...(व्यकधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : कोटं व्यवस्था का ` प्रशन नहीं है 

| ..-(व्यवधान) 

Tics) 
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल 

चुप हों ?...८व्यवधान) 

(अनुवाद) 

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने wa: “ae R जुलाहे भाई का 

काम आयातित कपडे के कारण खत्म हो जाएगा, तो यह मेरे लिए 

बेहतर कैसे हो सकता है''...(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोड प्रश्न नही है। मेने अपना 

विखर्पथ दे दिया है ओर इसके साथ ही बात समाप्त होती है। 

.-.( व्यवधान) 

"कार्यवाही gad मे सम्मिलित नहीं किया गया। 

1 

५ दिसम्बर, 2012 

: सर ये लोग महत्मा गांधी ` 

जी के नाम पर भी नहीं चुप नही हो रहे है तो किसके नाम. प्र 

उपावंध (ख) में उपातरण के बारे 1020 

मे प्रस्ताव 

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : गँ सरकार से यह प्रश्न पूना . 

चाहूगी। यदि हमारे देश के. 53 शह मे, एक. भी दुकानदार के 

लिए जगह महीं होगी, एक भी व्यापारी के लिए जगह नही होगी, 

सभी यदि एक भी मजदूर अपने काम से हाथ धो at तब, एक 

विदेशी कंपनी भारत के लिए बेहतर कैसे हो सकती है ?...(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त ati 

. (व्यवधान) 

[ey 

श्रीमती हरसिमरत कौर Wed: आज यह सरकार जवाब 

2 किये देश के दुकानदारों के साथ है ...(व्यवधान) या विदेशी 

दुकानदार के साथ fi ..-(व्यवधान) ये अपने लोगं कौ नौकरी 

सुरक्षित चाहते है ...(व्यवधान) या अपनों के पेट में लात मार के 

विदेशियो का पेट भरना चाहते है? ...( व्यवधान) यह सरकार जवाब 

दे। ...(व्यवधान) | 

उपाध्यक्ष महोदयः इनकी. बात रिका | मे नहा जाएगी | 

(=a) 
उपाध्यक्ष महोदयः इनकी बात रिका मे नहीं जाएगी । 

waa — 

उपाध्यक्ष महोदयः मेने रूलिंग दे दी है, उसके बाद भी आप 

खडे हो गये Fi 

..-( व्यवधान) 

(भवद् ` 

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई रन नहीं है। 

` ...(व्यवधान) 

(हिन्दी 

उपाध्यक्ष महोदयः आप aa जाइये 

-.(व्यकधान) 

"कार्यवाही quia भे सम्मिलित नहीं किया गया।



1021 विदेशी मुद्रा yaa अधिनियम, 1999 के 
ara जारी अधिसूचना के 

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया आप बैठ wea) 

.--( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः मेने रूलिंग दे दौ है। व्यवस्था का कोई 
प्रश्न नहीं है। किस नियम के तहत ayy यह उ रहे है? 

...( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइये! लालू जी, आप बोलिये 

..-(व्यवधान) 

श्री लालू प्रसाद पहले आप उन्हे निढहुये। 

... (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः आप aa जाड्ये आप फिर उन्हे भड्का 

रहे FI 

...(व्यवधान) 

श्री लालू प्रसादः ef बोलने दीजिए।...८व्यवथान) 

— महोदयः उनकी बात feats मेँ नहीं जायेगी । 

...(व्यवधान)* 

उपाध्यक्ष महोदयः लालू जी, आप बोलिए। 

..-( व्यवधाने) 

उपाध्यक्ष महोदयः अप उन्हे बोलने दीजिए, आपने फिर 
शुरू कर दिया है। कौन-कौन मिला हुआ है, उससे क्या मतलब 
है? 

...( व्यवधान) 

श्री लालू प्रसादः हमारी बात सुनिये। ...व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः लालू जी. को बोलने दीजिए। 

-..( व्यवधान) 

श्री लालू प्रसादः यहां दंग से बैदिये। ...(व्यवधान). 

“कार्यवाही gaia म सम्मिलित नहीं किया गया। 

॥ 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाबध (ख) मेँ उपातरण के बारे 1022 

मे प्रस्ताव 

उपाध्यक्ष महोदयः आप बीच-बीच मेँ W ही बोल देते 

él 

.--(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य आप इधर देखकर बोलिये। 

,..(व्यकवधान) 

श्री लालू प्रसादः आप ज्यादा काबिल मत॒ बनिये। 

...(व्यकधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य आप आसन की तरफ देखकर 

बोलिये। 

.-.(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः कछ भी Rats में नहीं जायेगा। 

-..(व्यवधान)* 

उपाध्यक्ष महोदयः आप इधर देखकर बोलिये। 

...(व्यवधान) 

श्री लालू प्रसादः तुम जो चाहोगे सब वही करेगे। ... (व्यवधान) 

आप afar 

उपाध्यक्ष महोदयः हम कह रहे है कि आप aa wea 

...(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः 

तरफ देखकर बोलिये। 

हम यह बोल. रहे है कि आप आसन की 

...(व्यवधानः) 

उपाध्यक्ष महोदयः हम कह रहे है कि आप बैठ जाइये। 

..(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः आप se जाइये । 

...-( व्यवधान) 

"कार्यवाही वुत्तात मे सम्मिलित नहीं किया गया। 

""अध्यक्षपीठ कं आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तात मँ सम्मिलित न्ह किया गया।



1023 विदेशी मुद्रा प्रनध अधिनियम, 1999 के 

अतर्गत जारी अधिसूचना के 

श्री लालू प्रसादः महोदय, आज पूरा देश रहा है, एफडीआई 

पर प्रधानमंत्री की इस घोषणा को कि चाहे सरकार रहे या जाये, 

लेकिन इकोनोमिक ford करके रहेगे। अब कोई माने याना मानि, 

जरा सुनिये, आप इधर देखिये। ..-.(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः हम उनको मना कर रहे Fi 

श्री लालू प्रसादः. Se क्या मना कर रहे है? 

उपाध्यक्ष महोदयः मना तो करना होगा। 

श्री लालू प्रसादः वे इसी के लिए अये ti देश मने या 

ना माने, एफदीआई के मामले मे Wa अभी तक ang में नही 

आया। यह बहस कल सेहो रही FI 

उपाध्यक्ष महोदयः आप सीधे देखकर बोलिये। 

sit लालू प्रसादः ...(व्यवधान)* आप सुनने की कोशिश कौजिए। 

...(व्यवधान) | 

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): ये चेयर पर आक्षेप लगा रहे 

्है। ...(व्यवधान) 

उपाध्यक्च महोदयः आप हमारे ऊपर क्वेश्चन मत॒ ath 

-.-(व्यवधान) 

श्री लालू प्रसादः हम कहां क्वेश्चन कर रहे ह ?... (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः आप चेयर को tar नहीं कह सकते है। 

,..(व्यवधान) 

श्री लालू प्रसादः म चेयर का कोई अनादर नहीं कर रहा 

Gl -..(व्यवधान) चेयर के पद का आदर. है। ...(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः जो भी अनपार्लियामेदर है, उसे निकाल दिया. , 

जायेगा। 

...८ व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः जो भी अनपार्लियामेटी है, उसे निकाल दिया 

जायेगा। आप as Weal | 

,..( व्यवधान) 

*कार्यवाही gaa 4 सम्मिलित नहीं किया गया। 

५ दिसम्बर, 2012 उपाध (ख) मे उपातरण के बारे 1024 

मे प्रस्ताव 

उपाध्यक्ष महोदयः हमने frate से निकालने के लिए बोल 

दिया हे। 

... (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महयेदयः एक मिनट सुन लीजिए, मंत्री जी कछ बोल 

रहे है। 

...( व्यवधान, 

श्री लालू प्रसादः हमने कोई Sata बात नहीं बोली Ti . 

..(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदयः मंत्री जी कौ बात सुन लीजिए। 

[Sty] 

श्री कमल नाध : मेरा विपक्ष के नेता से सामने के sa 

पर बैठे सदस्यों से आग्रह टै कि उकसाने का काम न Sti हमारे 

पास पहले ही समय कम है। बहुत से वक्ता रै...८व्यवधान) Fae 

भी कह रहा at मँ उनसे भी आग्रह कर रहा हू...(व्यवधान) WA 

विश्वास है कि श्री लालू प्रसाद जी भी sear वाली बात नर्ही 

बोलेगे... (व्यवधान) 

(हिन्दी) 

श्री लाल प्रसाद (सारण) : ये * दै...(व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी fete मे नहीं जा रहा है। 

 -.(व्यवधान)** 

(अतुवा्दा 

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : oe अपने शब्द वापस 

लेने होगि। उन्हे माफी मांगनी होगी... (व्यवधान) 

(अनुवाद 

श्री कमल नाथ : मैने उनसे भी ame किया है तथा अन्य 

से भी आग्रह किया दै। ...(व्यवधान) । 

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही quia मे सम्मिलित ad किया mam 

. “erat gad मे सम्मिलित नहीं किया गया।



1025 विदेशी मुद्रा wae अधिनियम, 1999 के 
अतगति जारी अधिसूचना कौ 

[eh 

लालू प्रसाद जी, थोडा ठंडे हो जाइए्। .-.( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष Wa: आप सुन तो लीजिए लालू जी क्या बोल 

BT | 

श्री लालू प्रसादः उपाध्यक्ष महोदय, कोई अनपार्लियामेदरी नही, 

.. का मतलब होता है खिलाडी । यह अनपार्लियामेदरी set है। अगर 

अनपार्लियारमेदरी है तो हमे दिखाईए। ...(व्यवधान) का मतलब होता 

है खिलाडी । ताली बजाने वाला। -..( व्यवधान) | | 

उपाध्यक्ष महोदयः WA कह दिया है कि मैने प्रोसीदिग्ज॒ से 

निकाल दिया है। 

..-(व्यवधान) 

श्री अनत कुमारः लालू जी माफी anil ...(व्यवधान) 

श्री लालू प्रसादः welt wale किया हमको कि उधर aa 

क्या बोला हमको? (व्यवधान) FA बोला हमको कि तुम 

उधर Adi क्यो बोला हमको? (व्यवधान) 

उपाध्यक्ष Aes: लालू जी, आप अपनी सीर पर जाईए। 

...(व्यकधान) 

श्री लालू प्रसादः भँ अपने शब्द वापस नहीं लुंगा। रिका 

सरे निकालना है तो निकाल देँ । ...८व्यवधान) माफी मागे ? ...(व्यवधान) ` 

हम बोलने के लिए as हुए तो उन्होने wa कि यह उधर का 

tt क्यों बोला? ये पहले ही बोला हमको। ....* यह पहले ही हमे 

बोलः। ..-(व्यवेधान) =a मेरे ऊपर आरोप लगाया कि यह तो 

इधर का है। क्यों बोला? तुम किधर का है? कौन किधर का 

है? ..(व्यवधान)** 

उपाध्यक्ष महोदयः किसी कौ भी बात Rare मेँ नहीं जाएगी । 

प 6 व्यवधान) 

- उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 3:26 बजे पुनः समवेत होने 

के. लिए स्थगित होती है। | 

“amas कं आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत मेँ सम्मिलित नहीं किया गया। 
“ara ana मे सम्मिलित नहीं किया गया। । 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाध (ख) में उपात्तरण के बरे 1026 

मे प्रस्ताव 

अपराह्न 3.16 बजे 

तत्मश्नात् लोक सभा अपराहुन 3.26 बजे तक 

के लिए स्थगित हरई। 

AR 3.26 बजे 

लोक सभा अपराह्न 03.26 बजे पुनः समवेत Bel 

[श्री पी.सी. चाको पीठासीन हए] 

(एक) मल्टी-त्राण्ड खुदरा व्यापार F 51 waa निवेश की 

अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय को वापस लेने संबंधी 

सिफारिश के बारे मे प्रस्ताव 

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी 
अधिसूचना मे उपाबध . (क) ओर sade (ख) F 

उपांतरण के संबंध मेँ प्रस्ताव 

(तीन) विदेशी मुद्रा wae अधिनियम 1999 के अन्तर्गतं जारी 

अधिसूचना के उपाध ख मे उपातरण के day Ff 

प्रस्ताव - जारी 

(अनुवाद 

सभापति महोदय : श्री लालू प्रसाद अभी उपस्थित नही है। 

इसलिए, डौ. मुरली मनोहर जोशी । 

fei] 

डौ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): सभापति महोदय, मेँ 

आपका आभारी हू कि आपने va बहुत ही महत्वपूर्णं विषय पर् मुद्ध 

बोलने का अवसर दिया है।..-(व्यवधान) पिछले दो दिनों से इस 

महत्वपूर्णं विषय पर चर्चां कर रहा है।..(व्यवधान) 

[AIA] 

सभापति महोदय : आज उनके बाद aa सकते है। . आप 

उपस्थित नहीं थे। मने डौ. मुरली मनोहर जोशी का नाम बुला लिया। 

आप उनके भाषण के बाद बोल सकते है। 

fei 

श्री लालू प्रसादः मेरे भाषण को खत्म होने af
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arid जास अधिसूचना के 

डो. मुरली मनोहर जोशीः क्या मै अपना भाषण जारी रख? 

सभापति महोदयः al 

... (व्यवधान) 

श्रौ लालू प्रसादः महोदय, इन लोगों ने कितान मे देखा है 

कि यह we अनपार्लियामेटरी है तो हमे भी आज मालूम हो गया 

कि यह अनपार्लियामेटरी है मेँ इसे वापस लेता हं। ... (व्यवधान) 

डो. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, लालू जी ने जो अभी 

वापस लिया है, मेँ समञ्जता टू fe बहुत अच्छा fea अगर पहले 

ही वापस ले लेते तो बहुत कुछ ae होता।...(व्यवधान) 

महोदय, मे यहां सुषमा स्वराज जी ओर खगेन दास जी के 

हारा प्रस्तावित जो प्रस्ताव है, उसके समर्थन मे खडा ST हू। कल 

मैने सरकार कौ तरफ से श्री सिव्बल जी. का भाषण सुना। सरकार 

का पक्ष उन्होने प्रस्तुत feo जब वे बोल रहे थे तो Wa अपने 

विश्वविद्यालय के दिनो की याद आ ग्ई। हमारे यहां विधि विभाग 

के एक प्राध्यापक थे प्रोफेसर >. के. veered) वे नेताजी सुभाष ` | 

चद बोस के क्लास tet a वे बहुत वयोवृद्ध A उनकी बहुत 

ही इज्जत थी। उनसे एक बार लडकों ने पृष्ठा कि साहब, आपने 

हमे पदा तो दिया, पास भी हो गए। लेकिन यह बताइए कि अच्छे 

चकील कैसे बने? उन्होने कहा कि देखो, मेँ तो अध्यापक हूं, मैने 

वकालत तो at नही, लेकिन मेने जो सुना है किं अच्छ वकौल 

कैसे बना जाता है, वह भ बताता gl उन्होने कहा 

(अनुवद् 

Cafe कानून आपके qa 4%, तो न्यायाधीश के सर पर 

कानून मढ दो यदि तथ्य आपके पक्ष मेँ है, तो जुरी के सर 

पर तथ्य मद दो; यदि आपके पक्ष मे कुछ भी न्हीहै, तो 
जोर से चिल्साओ ओर इससे ही वार wa" ...(व्यवधान) 

piety 

Wl स्मरण हुआ कि वकालत का अच्छ गुण शायद A 

वही से सीखा fi बहुत कू शोर किया, मगर उसमे से कुछ भी 

नहीं निकला। लेकिन, चूक A सरकार का पक्ष लिया है तो 
उसके बरे मे मै जरूर कछ HEM! उसके बाद WR जो कुछ ओर 

कहना है वह आपके सामने निवेदन करूगा। 

i 
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मेँ प्रस्ताव 

उन्होने सनसे पहले यह बताया कि यह ओंष्टनल टै, इनेन्लिंग 

है। जिसे करना है, वह करे ओर न करना हो तो न करे। फिर 

आपकी फर्मनेस कहां रही? फिर आप. जो कहते है कि यह देश 

के हित के लिए बहुत अच्छ है, इसके बिना देश का हित हो 

ही नह सकता तो फिर आप इतनी रियायते क्यो दे रहे है? थोडा-बहुत 

करने से भी अगर देश का अहित हो wat a क्यो? अगर देश 

का इसमे हित है तो लोगों को समञ्चाइए, उनसे बात कौजिए। यही 

कहा जा रहा था कि इसमे पूरी .बात होनी चाहिए ओर उसी का 

नतीजा था कि आपने, आपके सरकार के लोगों ने, उस समय के ` 

“वित्ति मत्री जी ने यहां ओर वाणिज्य मत्री जी ने दूसरे सदन मेँ. 

यह कहा था किः 

(अनुवाद 

“aga खुदरा व्यापार मे 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 

की अनुमति देने के निर्णय को तब तक स्थगित किया जाता 

है जब तक कि विभिन हितधारकों के मध्य॒ सर्वसम्मति न 

बन जाए" । 

(नदी 

ee decd मे राजनैतिक पार्टियां आएं तो ठीक है, लेकिन 
` इसमे किसान, छोरा व्यापारी ओर किसानी से संबंधित मनदूर भी 

है। जो सारा इस एफडीआई से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है, उन 

` सबके लोगं से बात होनी चाहिए ati उनके जो प्रतिनिधि है, उनसे 

बात होनी चाहिए थी। फिर क्या बात हुई, वह राजनैतिक पार्टियों 

को बताई जानी चाहिए थी। tar ae नहीं किया। आप जल्दी में 

आए, जिस दिन सारा देश विरोध कर रह्म था, भारत बद था, उस 

दिन आपने tem किया ओर कहा कि चाहे जो कुछ हो जाए, 

हम अपनी गर्दन कटा Sh, मगर एफडीआई को जरूर लागू करेगे। 

ठीक है, आपकी गर्दन है, आप करवाए, इसमे हमे कोई 'एतराज 

नहीं है, लेकिन देश की गर्दन मत कटवाएं। देश के गरीब आदमी 

एवं किसान कौ हत्या मत कीजिए। इस देश के छोटे व्यापारी कौ 

हत्या मत कीजिए। फिर ˆ.आपने कुछ चर्चाः at किः हमारे समय 

में हमने कू wa था ओर हम बदल रहे है। ये बदला-बदली 

तो बहुत हो रही है,. सभी जगह से हो रही है। ये कहानी ad 

से शुरू नहीं होती, मे यह कहना चाहता हूं कि ये कहानी बहुत 

पीछे से शुरू होती Fi अभी जो आपके वित्त. मंत्री है, इनसे शुरू 

होती है ओर यै अक्तूबर, 19%6 से शुरू होती है। जब वाशिंगटन
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sad जारी अधिसूचना को 

मे एक इन्वेस्टर्स.कौ मीरिग मे बोलते et श्री चिदम्बरम ने यह 

कहा :- 

[FFA] 

“afi की बैठक से एक सप्ताह पहले लंदन बैठक में 

दिए गए वक्तव्य का उल्लेख किया है कि, आप भारत आए 

ओर आपने 200 वर्षो तक राज fea अगर आप निवेश 

कौ तैयारी कर के आएं ओर अगले 200 वर्षो तक राज 

किमा। अब अगर आप निवेश कौ तैयारी कर के आएं ओर 

अगले 200 वर्षो तक यही रहे तो आपको as लाभ faci” 

(हिन्दी 

आप एक बार आए थे,...व्यवधान) दो सौ साल आपने हमें 

यहां लूटा tt अब अप फिर से आइए ओर दो सौ साल यहां 

इन्वेस्ट कौजिए। आपको seq ईनाम मिलेगा, as fared fait, 

ज Jaa बवेजण उनको ईनाम मलग, हमारा क्या होगा ?. उसकं नाद 

इनसे कुछ लोगो 3 पूछा कि भई, आपने क्यो कहा, कैसे कहा तो 

जवाब wet दिया। अगर कोई जवान दिया हो तो as पता नर्ही, 

लेकिन मेरी जानकारी में आज तक कोई जवाब sei नहीं दिया! 

सरकार कौ नीयत की शुरूआत वहां से होती है। इसीलिए जैसे ही 

वे वित्त मंत्री बने तो फटाफट काम चालू कर दिया। जब तक पुराने 

दूसरे वित्त मत्री थे, जो अब भारत के महामहीम weds बने गए 

है, तब तक कुछ नही । जैसे ही नए सम्माननीय वित्त मत्री जी आए 

तो एकदम पूरौ सुपर फास्ट एफडीआई इन रिटेल...(व्यकवथान) अब 

जौ भी कुछ हो फिर आपने कुछ हमारे मेनिफेस्टो ओर उन सब 

at बात कौ, ठीक है। सन् 2002 मेँ श्री मुरासोली मारम ने कोई 

नोट बनाया था। उसे रिजिक्ट कर दिया, वह नहीं माना गया। उस 

समय शरद जी ait A भी केबिनेट का सदस्य था। हमने उसे नही 

माना, किसी ने नहीं माना। केजिनेट मे उख पर विचार ही ae किया। 

हमारा जो भारतीय जनता पार्य का 2004 के लिए sete था, 

उसमे भी नहीं है। लेकिन जो एनडीए का डकूमेट था, उसमे उसका 

उल्लेख है। सन् 2009 मेँ जो भारतीय जनता पाटी का मेनिफेस्टो 

बना, उस sade मे जो था, उसे मै पद कर सुनाता हू : 

(अनुवाद 

‘ger व्यापार : भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र द्वारा प्रदत्त 

रोजगार ओर सेवाओं के संदर्भ F सुरक्षा व्यापार के महत्व 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाकध (ख) मे उपातरण के बारे 1030 

मे प्रस्ताव 

को समञ्जती है ओर इसलिए खुदरा व्यापार में सम्मिलित क्षेत्र 

की प्रभुत्वशाली भूमिका कौ पक्षधर है! इस प्रयोजन हेतु ये 

खुदरा क्षेत्र मेँ विदेशी निवेश कौ अनुमति नहीं देगी (म दोहराता 

€ fe a खुदरा क्षत्र मे विदेशी निवेश कौ अनुमति नहीं देगी।) 

कृषि के बाद खुदरा aa सबसे बड़ा नियोक्ता है जो लगभग 

चार करोड लोगों को रोजगार देता है।'' 

(हिन्दी) 

अन उसको आपने कहा, आप नेता विरोधी पक्ष से सवाल 

कर रहे है कि आपं वे कहां से लाएगे। आप अनओंर्गनाइज Saez 

मे इन्वस्टमेट लाना चाहते ह। हमने कभी नही we, आपने कहा 

fe अब आप vad wet से amt आप ya है- 

(अनुवाद 

^" अतः आपने कहा है कि आप wea क्षेत्र मे असम्मिलित 

aa कौ प्रभुत्वशाली भूमिका के पक्ष मे है ओर अम्मिलित 

fa मेँ विदेशी निवेश कौ अनुमति देते ै।'* असम्मिलित 

(हिन्दी) 

हमने करीं नरह कहा, आप हमारे Hise मे अपनी भावना 

क्यो रख रहे है। यही वकालत का करिश्मा है। यदि आपके पास 

कहने को कुछ नहीं है, तो जोर से चिल्लाओ। खूब चिल्लाओ, लेकिन 

इससे सच नहीं da हमने यह कभी नहीं wer फिर आप कहते 

है कि wa आपने 2004 मेँ निर्णय लिया ओर 2009 मँ बदला तो 

आप बताइए कि क्यो बदला, कैसे बदला ओर fea वजह से बदला। 

हम बता देगे कि हमने क्यो बदला, मगर पहले आप बताइए कि 

आपने क्यो बदला। 

आपके श्री प्रियरंजन दासमुंशी, जो चीफ व्हिप थे, उन्होने सदन 

पे, लोक सभा पै ही 2002 मे कहा : 

(अनुवाद 

“*इसलिए F आपके माध्यम से सरकार ध्यान आकृष्ट करना 

चाहता हूं किं जैसाकि तथाकथित है कि बहुराष्टीय खुदरा विक्रेता 

मीकरणशाही के माध्यम से लगातार सरकार पर यह दबाब डाल 

रहे है कि खुद मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का निर्णय लेकर 

सरकार राष्टर-विरोधी निर्णय ai"
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aaa जारी अधिसूचना के 

[St मुरली मनोहर जोशी] 

“ (हिन्दी) 

यानि वे व्यूरोक्रेरिके tee कर रहे थे । यह भी श्री fran 

दासमुंशी' ने कहा कि ब्युरोक्रेसी के माध्यम से वे सरकार पर दबाव ` 

डाल रहे है कि एक एंटी नेशनल काम करे, यानि हमारी Seal | 

भी एंटी नेशनल काम मेँ शामिल है) यह कितना बडा आरोप FI 

क्या यह सच है? यै नही waa कि कोई देशभक्त, कोई भी ` 

स्वाभिमानी ब्रक्रेसी या कोई भी ` राजनीतिज्ञ इस बातत को स्वीकार 

करेगा! अगर यह एंटी नेशनल एक्ट wa था तो अब नेशनल केसे 

हो गया, आप क्यो बदल गए? आप कैसे हो गए? आप एंटी नेशनल 

से नेशनल हो रहे है, हम भी नेशनल हो रहे है। हम तो पहले | 

से ही नेशनल fae तो समञ्च मे आया ओर आज हम पूरे तौर 

पर कहते है कि जो भी थोदढी बहुत चर्चां TEU के डाक्युममेट 

मे .है, हम समञ्च गए कि वह भी नर्ही होनी चाहिए थी, वह गलत 

थी। लेकिन आप अपनी गलतियां क्यो नहीं मान रहे, आप अपनी 

गलती a मानिए। हम कहते है कि एफ-डी.आई. को मल्टी ब्रांड 

रिटेल मँ लाना बहुत गलत है। हमको समञ्च मे आया ओरह ममे 

खुले रूप में कहा, मेनीफेस्टौ मेँ कहा कि हम इसको नहीं चाहते। 

मेँ आपसे इतनी ही गुजारिश करूगा कि आप जरा इसको aa ` 

ओर देखे fe आपकी wé काक्या eG है। आपने ही कहा है 

कि यह एंटी नेशनल एक्टिविटी थी तो अन कंसे नेशनल हो गई? 

200 साल तक आप पहले हिंदुस्तान मेँ आए थे, आपने राज किया, 

amt खूब पैसे बनाए। अब आप फिर से आइए ओर फिर से 

हिदुस्तान को लूटिये। तब तो अकेली एक कपनी आई थी, अब 

तो कई आएंगी) वाल मार्ट भी आएगी, अब तो ईस्ट ही नहीं कह 

रहे, ae इंडिया कंपनी भी आ रही है। वह कंपनी थी ओर ये 

कम्पनीज 1 इसको समञ्च कर देखिए कि आप क्यो इस तरह की 

बाते कर we. फिर आप कहते है, कछ आपने बंगाल कां हिसाब 

बताया, पर आपने जो बात कही, वह बहुत ही खतरनाक रै। अगर 

ta हो रहा दै तो मुञ्चे बहुत ही चिंता है! आप यह कह GF 

कि पहले जो फार्म्स 4, उनकी बहुत ज्यादा अब संख्या बद् गई 

है। पहले पेपिस्को का 1800 फार्म के साथ समद्चौता था, लेकिन 

अब 10 हजार HMA हो गए है। वर्षं 2008 मेँ 1800 फार्म थे, 

लेकिन अनं 10 हजार ord के साथ उनका asia है। जो ae 

एरिया अंडर कल्टीवेशन भा, वह 2011 मेँ 5500 एकड् था, आज 
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मे प्रस्ताव 

वह सात हजार एकड़ है। इतनी जमीन इन मल्टीनेशनल्स के हाथ 

मे जा रही है। इसको मोनोपोली फार्मिंग कहते है, इसको सारे किसानों 

को waa मे कर लेना कहते है, जो पहले 1800 fear को उन्होने 

फंसाया, अन 10 हजार किसानो को Hara क्यों, यही उनकी मीति 

हे। अगर आप उनकी व्यापारिक नीतियों को wast तो उसमे यही 

हआ करता है, उसका तरीका यही है। 

फिर आपने कहा था कि वे जन वहां चाइना में आए ओर 

18 साल तक वे घाटा सहते Wi कितनी उनकी आर्थिक ताकत 

हे, यह समञ्च लीजिए कि 18 साल तक धाटा सहने के बाद वे 

आज भी चाइना मे डरे हुए दै ओर मुनाफा कमा रहे है। 18 साल 

मे उन्होने तमाम सारी चाइनीज मैन्युफक्वरिंग ओर इन सब चीजो पर 

aoa किया ओर उसके व्यापार पर Hom क्रिया ओर अब वे मुनाफा 

कमा रहे है। उसने डिवोस्टेट करं दिया, वरना कौन सी एेसी कपनी 

है, जो 18 साल तक निरंतर घाटा सहेगी, क्या वजह है? क्या 

वे बडे उपकारी है, क्या चीन के लिए उनका बड़ा स्नेह आ गया 

है, बडा प्यार आ गया है कि चीन वालो के प्रति हमददीं आ गई 

है कि चीन की बडी मदद ath) जी नर्ही। उनको वहां से सस्ता 

सामान लेकर अमेरिका को एक्सपो करना है। आज वह हो रहा 

है। आज 6 हजार एेसी area वहां है, जो . 80 wade वालमारटं 

का सारा सामान बना रही है। इन 6 हजार Wea का कन्जा लेने 

मे उन्हे 18 साल लगे। उनको घाटा हुआ होगा, तो हुआ हौगा, लेकिन 

चीन की इन 6 हजार afew से बे अपना 80 WHE सामान ब॑धवा 

रहे Bi इस बात को समञ्चने की जरूरत है। यही प्रिडेटर कंहलाता 

है। यही वह पालिसी है कि पहले सबको नष्ट कर दो ओर उसके 

- बाद फिर आराम से कमाओ। ta नहीं है, आप ae इत्मीनान से 

यूं सिर हिला रहे है। ae fet मे यह सिर वूं हिलने लगेगा।. 

..(व्यवधान) वह कह रहे थे कि न कि कोई cad Wet दीजिए 

कि हमे समञ्च आ जाए, शायद दवाई आपको tet मिलनी चाहिए 

कि जरा सिर स्थिर रखकर सोचें, दिमाग को ठंडा ओर स्थिरं रखे। 

आप बहुत ज्यादा ्वोलमार्टं कौ मदद मेँ मत ad रहिए, देश कौ 

तरफ देखिए। वह कह रहे थे कि हम आपकौ तरफ देख रहे है, 

हम देश की तरफ देख रहे हें। मेँ -यही आपसे कहना चाहता हूं 

fe आप देश की तरफ देखिए, आम जनता की तरफ देखिए। मुलायम 

सिंह जी ने कल कहा थां कि किसान कौ तरफ देखिए, शरद जी 

ने कहा था किसान कौ तरफ tau, मजदूर की तरफ देखिए। मँ
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आपको adam कि आप इस वक्त क्या-क्या नुकसान करने बाले 

ह ?...( व्यवधान) 

आपने कहा कि हिंदुस्तान मे 35 से 40 प्रतिशत सामान खराब 

हो जाता है। मेरे पास सरकारी कमेटी at रिपोर्ट 2 

(अनुकार 

फसल कं दौरान ओर फसल के पश्चात- wha, राष्ट्रीय स्तर 

पर अनाज का प्रतिशत-धान,-समग्र हानि 5.2; मेहूं,-6.0; मक्का- 4. 

1; बाजरा-4.8; ज्वार-3.9; 6.2; सूरजमुखी -4.5; मुंगफली -10.1; 

सेब-12.3; केला-6.6; नीबू प्रजाति-6.3; अंगूर-8.3; अमरूद -18; 

आम-12.7; पोप्पड्-7.4; सपोता-5.8; बदगोभी-6.9; फूलमोभी-6.8; हरा 

चना-10.3; मशरूम-12.5; प्याज-7.5; आलू्-%0; कसावा-9.8; 

सुपारी-7.9; काजु-1.1; नारियल-5-4; गन्ना-8.7; काली मिर्च -3.9; 

मिर्च -5.6; धनिया-7.3; हल्दी-7.4; अंडे-6.6;अंतर्देशीय मछली -6.9; 

समुद्री मदछली-2.9; मीट-2.3; Weel मीर-3.7; दूध-0.8 गुड ओर 

खांडसारी-1.81 31 जनवरी 2012 तक ॒रिपोर्-की गई यही स्थिति 

है। 

(हिन्दी 

यह सब इसमे कहा गया है। यह 31 जनवरी, 2012 की 

 „, पोजौशनल ford है। बहुत सारौ बाति इसमें आई रहै, लेकिन इसमे 

30, 40 या 50 Wee वेस्टेज कहां होता है ?..-(व्यवधान) यह कां 

होता है, किस जगह होता है? हां, होता है, जब आप लमा के 

पास सामान लेकर जते है। जो उसके Tee के मुतालिक नही 

आता है, वे निकाल देते है! वह उसके यहां नुकसान होता है। उनको 

यहां 30 से 40 Wee नुकसान है ae मानते है। मैने कहा कि 

आपके यहां होता होगा, हमारे यषां तो नही होता Fi आप जबरदस्ती 

किसान को यह बता रहे दै कि तुम्हारा 30, 40 Wee नुकसान 

हो रहा है ओर तुम ated के पास जाओ, तुम्हे वहां नुकसान 

नही होगा ।.--( व्यवधान) क्या बात कर रहे है ?...( व्यवधान) यै आपकी 

रिपोटं से ही कह रहा हूं... (व्यवधान) किस जगह यह होता है?. 

-.-( व्यवधान) इसका . जवाब मुञ्चे न्ह देना है, इसका जवाब दे देगे।. 

.-( व्यवधान) 

मेरे पास फेडरेशन ath एसोसिएशस ate महाराष्ट से खत 

आया था। इन्होने इसमे लोसेज के at A पुरे आंकडे feu रहै, जो 

इनन रिसर्च कराई उसके आधार पर ये आंकड 1 
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ये प्रस्तावे 

(अनुवाद) 

ज्यादा गहन अध्ययन करने पर हम पति है कि ये कुर बहुराष्टरीय 

कपनियों खुदरा विक्रेताओं जो भारत मे cart ser चाहते ti जैसे 

ated, teat, मेटो जी.एम.बी.एच., ओर कैरेफोर द्वारा सृजित मिथकः 

है। 

सर्वप्रथम, भारत सरकार द्वारा प्रचारित किए गए अनुसार फलों 

` ओर सन्जि्यो की फसल पश्चात् हानि 40 प्रतिशत है जिसे प्रधानमंत्री 

ओर माननीय वाणिज्य मंत्री ने अपना सिरहिलाते हुए बारबार उल्लेख 

किया है, बिल्कुल गलत है...(व्यवधान) फल एवं सन्ती foo संघ 

जो एफ.ए-एम. के सदस्य ह उन्होने भी वर्ष 2008 मे मंत्रालय को 

लिखा है कि जिसमे वास्तविक आंकडे देने को कहा है जो पांच 

से सात प्रतिशत पाए गए है। हरहाल मे, संसदीय स्थायी समिति 

के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा वृहत अध्ययन आरभ किए गए 

ओर केन्द्रीय शस्योत्तर sifted तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पंजाब द्वारा 

करवाए गए इसमे फल a सल्जियों की बर्बदी केवल छह से 18 

प्रतिशत के बीच दै। वह भी सेम रहै, मेने पढ कर सुनाया। यह 

सरकारी समिति की रिपोटं हे। भारत सरकार दस समय जानवू कर 

इस रिपोर्ट को प्रकर नहीं कर रही है। 

(न्दी 

खूब हल्ला मचाओ कि 40 wae नुकसान है, 40 Wee 

नुकसान दै, उसके बाद खूब टेबल थपथपाओ कि 40 Wee नुकसान 

हे ओर समञ्च लो कि हिंदुस्तान मँ 40 wade नुकसान हो गया ओर 

उसके बाद area आएगा ओर आपका नुकसान घटा देगा। आप 

देखिए क हर बार यह कहा जाता है किं किसानो को बहुत पैसा 

मिलेगा। उसको उसकी लागत से ज्यादा पैसा मिलेगा। पहले तो मँ 

आपको अमरीका का बता दू। 

[भतुवाद् 

उपभोक्ता का हिस्सा-अमरीकी अनुभव, 1987 ओर 1997 में 

SHA मूल्य घरेलू उत्पादित खाद्यानो हेतु खुदरा मूल्य के प्रतिशत के 

अनुसार लिया गया। 

[ei 

दस साल यें क्या फकं ver? ad 1987 मे भीर मे 47 

ade ath रिटेल wea का हिस्सा जाता था} अब वह 1997 में
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ॐ wae हो गया। डेयरी मेँ 42 से घट कर 32 हो गया। eet 

Has से चट कर 41 हो गया। Wa मे 54 से घट कर 46 

हो गया। क्रोँप wees में, we wea मे 26 से धट कर् 18 

हो गया। wy वेजिटेवल्स मेँ 31 से we कर 21 हो गया ओर 

शेयर ate ety cat feed, ये जितने भी है कि जिनकी आप + | | 
38 सेर मिल रहे है। ...(व्यवधान) वह वालमाटं ला रहा है जिससे 

बडी वकालत कर रहे है उनका शेयर वर्ष 1987 मे 39.2 था जो 

` बद् कर वर्षं 1998 में 50.3 हो गया। उसने 50 We मार्केट कन्जा 

कर लिया ओर किसान कौ जो मिलना चाहिए था, कज्युमर कौ 

जो मिलना चाहिए था, वह घर गया। 

[अनुवद्] 

अंतिम मूल्यो मे किसानों के अंश के संबंध मँ यूनाईटेड किगडम 

से वास्तविक आंकों मे 2000 F सुपर we के संचालनों कं 

अध्ययन जो प्रतिस्पर्धा आयोग यूनाईटेड किगडम दवारा करवाए गए 

दशति ₹ कि अंतिम उपभोक्ता मूल्यो मे किसानों के अंश का प्रतिशत 

निम्न है। ) 

(हिन्दी 

मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वर्ष 1996 मेँ 30 था, वह ad 

2006 मे 35 हो गया। वर्ष 19%6 मँ, wea ware एंड पीयर्स 

मे किसान को 35 wade मिलता था, अव 25 Wee मिल रहा 

3, मीर एंड det मे 59 मिलता था अब 47 होः गया। Ae 

शेयर sith द ay फोर रिटेलर्ख. जो 53 We था वह बदु कर 

65 wade हो गया} जरा मस्तिष्क को सीधा रखिए।...( व्यवधान). 

वह ag खादए जो बुद्धि देती है जो आप के लोग कह रहे A. 

.. (व्यवधान) जवाब तो उनको देना है। सिब्बल साहब तो बोल केर 

चल दिए।...(व्यवधान) सिन्बल साहब को तो अब जवाब देना ही 

हे।...(व्यवधान) मने अभी आप को बताया fe क्या हाल है?... 

(व्यवधान) हमारे यहां का जो सबसे अच्छ मोडल अमूल है जो 

आदमी ओर उपभोक्ता के बीच मे किसी facie कौ न्ह रखता 

है। उसका हाल देखिए कि क्या है? 

(अनुवद् 

तथाकथित दक्षता लाभ-यानि वे मल्रीनेशनल के लिए कह रहे 

ह; केवल बडे विक्रेता क्योकि वे लगातार इंटरमैशनल फार्म ation 
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नेटवकं द्वारा समेकित आंकदं के अनुसार मूल्यो को कम करते रहते 

% अमेरिका के दूध उत्पादक को दूध पर व्यय किए गए उपभोक्ता 

stati मे केवल 38 प्रतिशत का हिस्सा wa होता हे। 

(अनुवादी 

अगर Sa मे एक डालर खच किया है तो किसान को 

वह लोविंग करता है 

(अनुवाद्] 

भारतीय दूध उत्पादक जिनको 78 प्रतिशत से अधिक प्राप्त 

` होता है ओर इनकौ तुलना मँ fret के उत्पादकों को केवल 3 

प्रतिशत प्राप्त होता है। अमेरिका मँ संगठित रिटेल कौ 85 प्रतिशत 

हिस्सेदारी है1 उपभोक्ता मूल्य में किसानो का हिस्सा 36 प्रतिशत है; 

wig म यह 42 प्रतिशत है; यह जर्मनी मेँ 46 प्रतिशतः जापान मं 

41 प्रतिशत; ओर मलेशिया म यह. 30 प्रतिशत है परंतु भारत मं 

संगठित aa का हिस्सा चार प्रतिशत है ओरं किसान का हिस्सा 

सत्तर प्रतिशत Fi अमूल दे रहा है। ` 

[eri] 

कहां है बिचौलिए? एेसे विचौलिए जैसे अमूल कर रहा है, ` 

अगर हं तो देश का कल्याण Bi आप कोई बात तो सच कदिए। 

फिर वही है fe चिलाओ ओर ज्यादा fares ओर टेबल Wea 

, बार-बार थपथपाई करो, बार-बार हल्ला मचाओ, तड्क-तड्क कर. 

` बोलो कहां ह, कहां है सुषमा जी, कहां है ami सुषमा जी 

यह act है ओर हम भी यही 8S है ।...(व्यवधान) जयते जी परिवर्तन 

कौ बात कर रहे थे। वह जब होगा तब उसकौ बात करूगा। 

आप हमे क्या-क्या लाते बता रहे है। आप कह रहे है कि 

इन सबके द्वारा नौकरियां fret: मँ अभी नौकरियों का जिक्र भी 

करभा कि कितनी मिलेगी, कैसे मिर्लेगी ओर कहां से मिरलेमी।. 

..(व्यवधान) आप सुषमा जी के लिए कहते है, आप कहती है कि . 

ork को क्या फायदा होगा? सिब्बल साहब कहते हैमने बता 

दिया कि ta ज्यादा मिलेगा। फिर wea है टाइम ` से मिलेगा. 

मै आपको उसका किस्सा भी बता देता हूं-आम ऋण अवधि नब्बे , 

दिन है, अर्थात तीन ae भारत के अधिकांश wed द्वार दिया 

गया अधिकतम ऋण समय एक सप्ताह है। मल्टी नेशनल के तरीके
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जो इन्हे बहुत पसंद है, वे यह है। फिर कहते है पैसा राइम से 

मिता वह नही मिल रहा है। कमीशन खत्म हो जाएगी। इसमे 
नए चार कमीशन वाले आएंगे, भे आगे बताऊंगा कि वे कौन-कौन 
से होगे, कितना कमीशन खाते है, मार्क अप कितना है ओर किस 

तरह से नो-दस गुना दाम हिंदुस्तान या दुनिया के किसी भी प्रोड्यूसर 

से लेकर कन्ज्यूमर को बेचते है। फिर कहते है किसान के लिए 
टेक्नोर्लोजी मिलेगी कि कैसे बोना है! मुलायम सिंह जी, ated 

वारा किसान को बताया जाएगा fe कैसे बोना है, खेत में कैसे 

aa जाएगा, बीज कसे डाला जाएगा, ऊपर से डाला जाएगा या 

नीचे से डाला जाएगा।...( व्यवधान) 

श्री मुलायम सिह यादव (मैनपुरी) : हिंदुस्तान का किसान 

ays से बता देता है कि बोने लायक जमीन है या नहीं।...(व्यवधान) 

मशीन की जरूरत नहीं है।...(व्यवधान) 

डौ. मुरली मनोहर जोशी : यह gt बताइृए्। यह कह रहे 

Zl 

gan का किसान पांच हजार साल पहले जिस ढंग a 

खेती करता था, विदेशी aaa को उसका पता अभी एक शताब्दी 

पहले लगा है। हमारे यहां पूरा का पूरा आरकिंयोर्लोजी वालो ने 

खोदकर निकाला। जब a वैली सिविलाइजेशन को खोद रहे 

थे, उसके अंदर पूरा खेत निकला, उसे पूरा खेत wa हुआ निकला 
है। उसमें वैसे ही लाइन खिंची हुई है जैसी आजकल किसान खीच 

रहा है। उसमे एक साथ एक. खेत मे दो फसल बोई जाती है- सरसां 

भी बोई जाती है ओर गेहूं भी बोया जाता रै।...(व्यवधान) 

श्री मुलायम सिंह यादव : यह इसे नहीं -जानते।... (व्यवधान) 

श्री. सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : इनको क्या पता? 

. चांदनी चौक मे खेती नहीं होती ।...(व्यवधान) 

डौ. मुरली मनोहर जोशी ‡ चांदनी चौक म खेती नहीं होती । 
--(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ये खेती नही, चिल्लाओं, चिल्लाओं ओर | 

चिल्लाओं ओर मेज Wel -..( व्यवधान) गेहू- सरसो, चना-सरसो उसी 

तरह बोया जा रहा जिसे आज का वैज्ञानिक देखकर आश्चर्य 

म है कि इन्दं आज से पांच हजार साल पहले कसे परता था 

कि सूर्य कौ किरणें किधर से घूम रही % कैसे पड रही दहै 

ओर फसल केसे हयो रही है। उसे रखा है, सामने है, आरकियोर्लोजी 

की किताबों में है, बच्चों को wa जा रहा दहै, आप भी उसे 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपबंध (ख) मे wna कौ बारे -1038 

मे प्रस्ताव 

पढ ल तो अच्छ रहेगा। फिर कहते है कि साथ में टेकनोलोजी 

मिलेगी कि कैसे am है। कब बोना है, यह किसान को अमरीकन 

वोलमार्ट बताएगा कि कब नोना है। गेहूं जुलाई में बाना है, जनवरी 

मेँ बोना है या नवम्बर मेँ बोना है, वह बताएगा। यह कब बोना 

हे, बताइए ? उसमे कितना पानी ओर कितनी खाद देनी है? फिर 

wed है कि वेस्ट नहीं होगा,उसका एक श्योर ata है। उसका 

at पक्का हो गया है ओर उसका एक ania हयो गया है-प्री 

प्राइसिंग wiz: वह यही तो करते हे। इसी के बहाने, इसी के 

रास्ते वे सारे किसानों को चूस रहे Fw प्राइसिंग यानी यह 

इस दाम पर देना पडेगा, नहीं देना दै तो घर जाओ। हम नहीं 

खरीरदेगे। पहले 18 सौ किसानों से wa, फिर अब 10 हजार 

किसार्नो से कह रहे है कि इस दाम परदेनाहो तो दो, नहीं 

तो ले जाओो। ae टैक्स ate cea मँ आपको कहना चाहता 

हू कि जन कहीं यह ated आएगा, जब wet ये मल्टी नैशनल्स 

आएगी जो wit निजेनस में होगी, छोटा किसान को-एेग्जिस्ट नहीं 

कर सकेता। ये निगमित घराने, निगमित कृषि ओर छोटे किसान 

सह-अस्तित्व मे नहीं te सकते देबगौडा जी, वह नहीं बचेगा। कर्नाटक 

का छोटा tad बचेगा नहीं । शरद जी, बिहार मेँ सबसे ज्यादा मार्जिनल 

ओर छोटे किसान रहै, कोई नहीं बचेगा। मुलायल सिंह जी, उत्तर 

प्रदेश...(व्यवधान) लालू जी के यहां ...(व्यवधान) मै बोल रहा 

हू। मै आप लोगों से बोल रहा हूं\...(व्यवधान) 

श्री मुलायम सिंह यादव हम आपसे सहमत Fi 

.*.( व्यवधान) 

डौ. मुरली मनोहर जोशी : आप मेरे से ज्यादातर सहमत रहते 

है, लेकिन वोट के वक्त जरा उधर हो जाते है।...( व्यवधान) वह 

` ठीके नहीं है।... (व्यवधान) हर वक्त सहमत रहिए। हम आपके साथ 

है।...(व्यवधान) अरे, रेमे सहमत WA, तो किसी दिन उधर ऊंची 

गदी पर वैठगे।...(व्यवधान) हम तो at अब वे कह रहे है कि 

कर्न कौ बात पछी ओर किसान से yer गया कि तुम्हे इतना मिलता 

ह, बाजार मे तो इतना दाम है। यह सही बात है। आपका फारवडं 

defen वाला यही करता है। आपका क्या ख्याल है कि ated 

सस्ता देगा? ata तो ओर भी ज्यादा महंगा देता है। `वह रिपोर्ट्स 

भी आपको on, जो दुनिया भर मेँ यह कर रहा है। फिर aq 

कहते है कि मिस्टर येचुरी ओर हम एक साथ बैठ mu) सिन्बल 
साहब, यह मसला ter है कि आपको भी हमारे साथ aon चाहिए। 

येचुरी ` ही क्यो, (व्यवधान)
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संचारं ओर सुचना wettest मंत्री (श्री कपिल सिन्बल) : 

अमर आपके साथ aad तो वहीं बेटे रहते।..(व्यवधान) 

डौ. मुरली मनोहर जोशी : आप जिस वक्त इधर आए, 

तो यह उधर हो ही जाएगा... व्यवधान) वह तो जयंत जी ने कहा 

है fe परिवर्तनं होगा।...(व्यवधान) 

श्री कपिलं सिन्बल : मल्टी नेशनल्स को आपने अपोज किया।. 

..(व्यवधान)फिर आपने समद्चौता किया।..-( व्यवधान) 

डौ. मुरली मनोहर जोशी : वह तो उसने कहा है! नौजवान, 
बह परिवर्तन के साथ है, हम उस परिवर्तन कं Wen रै। नौजवान, 

qe परिवर्तन के साथ लेकर जाएंगे! कहां तू इस बदबू A पड़ा 

है। आ, परिवर्तन के साथ आ, किसान के साथ ज, अपने बाबा 

जी की तरह, स्वर्गीय चौधरी चरण कौ तरह से am वे किसान 

के साथ थे। तुम कहां इनके साथ चले गए? उनके साथ आओ।. 

..(व्यवधान) उन्होने Bast नेशनल्स का विरोध किया ai... व्यवधान, 

तरे अकेले राजनेता थे, जो चुनाव इसी मुदे पर लड थे। हार गए, 

वह बात अलग है। क्यो मुलायम सिंह जी ?...(व्यवधान) हां, वह 

विरोध मे लंड थे।...(व्यवधान) क्या बात है? आओ न हम Ge 

परिवर्तन दिखाएगे कि कैसा होता है।...( व्यवधान) चंद्रमा ओर मंगल 

तक ले जाएगे। क्या बात करते हो? हम नौजवानों के लिए परिवर्तन 

के पैरोकार रै।...(व्यवधान) 

 अपराहन 3.58 बजे 

{ अध्यक्ष महोदया पीगसीन हई 1 

आप इस फिर जनसंख्या के बरे मेँ कह रहे C1 आप बिल्कूल 

ठीक कह रहै है! जब जनसंख्या बदेगी, तो उनके लिए खाने का 

fem भी करना yeni मोल मे अनाज चेदा नहीं होता। अनाज 

तो खेत मे चैदा होता है! इनका ख्याल यह है कि ated मे 

जो पैकेट A बना रहता है, ad अनाज ta होता Ti नर्ही, वहां 

नही होता... (व्यवधान) अनाज खेत मे पैदा होता है ओर खेत किसान 

waa है। खेत के बारे मेँ अगर आपको जानकारी न हो, देखिषए, 

हमारे वाणिज्य मंत्री जी बहुत गंभीर हो गए fi भँ चाहता हूं कि 

आप गंभीर रहं ।...(व्यवथान) इस समय जब आप गंभीर हो गए है, 

तो अच्छ लग रहा है। आप सोचिए।...(व्यवधान) 

आप कहते है कि कम्पीरिशन em भै आपको बता दू किं 

५ दिसम्बर, 2012 उपाध (ख) मेँ sim के बारे 1040 
q प्रस्ताव 

यह कभी कपीन होने नही देगे। यह कपीटीशन को ध्वस्त करके 

आएगे। हमारा बाजार मांव से लेकर शहर तक सवसे ज्यादा कपीटिटिव 

है ओर इतना कपीटिरिव है fe वह सिर्फ बास्दाने पर काम कर 

लेता है। क्या आप बारदाना समदते रै? लालू जी समञ्जते है, यानी 

वह वैग जिसमे सामान आता है। fat उस पर सौ बेरे अनाज. 

नो ata नो whe पर बेच देगा। 

अपराह्न 4.00 बजे 

दुनिया 4 सबसे अधिक ओर सबसे टिकाऊ का सिस्टम अगर 

कोई है, तो वह हिंदुस्तान का दै1...(व्यवधान) मुञ्चे कोई Ta सिस्टम 

नता दीजिए दुनिया मे जिसमे vag कौ ऊंची चोटी पर ओर रेगिस्तान 

के हिगलाज जैसे मंदिर मे, जब हिंगलाज हिंदुस्तान मे था, हिदुस्ताने 

का व्यापारी Sar हुआ था। क्या मुनाफा था उसका? उत्तराखंड में 

बद्रीनाथ, केदारनाथ पर, जम्मू-कश्मीर मे कहां तक जाता है दुकानदार ? 

सन जगह पहुंच जाता है। क्या मुनाफा पाता है ? वहां वालमार्टं नही 

जाएगा। वह हमको-आपको ही करना पडेगा। जैसे wa Fa आए, 

लेकिम कहीं गांवों मे नहीं गए, वैसे ही वह aed छपरा नही 

, जाएगा लालू जी। यह रहेगा यहीं । ज्यादा से ज्यादा पटना या मुजफ्फरपुर 

तक चला जाएगा ओर कहीं नही जाएगा।... (व्यवधान) मधेपुरा भी | 

नहीं जाएगा, wet नहीं जाएगा।...( व्यवधान) इसलिए इसकौ समञ्चिए। 

(STFU) 

श्री मुलायम सिंह यादवे : आप कागज मत देखिए, बस बोलते 

रहिए।...( व्यवधान) 

डौ. मुरली मनोहर जोशी : ये बकील लोग है, उनको ताना 

पडता दै।...(व्यवधान) | 

अध्यक्ष महोदया ‡ जोशी जी, अन आपका बोलने का समय 

. समाप्त ठो गया tt 7 _ 

` ...(व्यवधान) 

` डौ. मुरली मनोहर जोशी : मेडम, अभी तो शुरू ही हुआ 

हे ।...( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : ta vl होता है। समय कं अनुसार ही 

हमे चलाना होता टै। अगर आप नाराज teen, तो कैसे होगा। 

,..( व्यवधान)
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अध्यक्ष महोदया : हमें समय के अनुसार चलाना है! इस बात 

पर नाराज नर्ही होते। इस बात को लेकर नाराज नहीं होते। 

...(व्यवधान) 

ड. मुरली मनोहर जोशी ; मैडम, थोडा समय df... 

(व्यवधान) | 

अध्यक्ष महोदया : अब समय समाप्त हो गया है। 

.--( व्यवधान) 

डौ. मुरली मनोहर जोशी : वे किसानों कौ आमदनी बढाने 

कौ बातत कर रहे है। इससे किसानों की दुर्दशा होगी, उनी आमदनो 
नहीं बदेगी। दुनिया के धनी देशों के किसानों को बी मात्रा में 
सन्सिडाइज fea st रहा है, saat पूरी तादाद बताई गईं है ओर 
आप किसान कौ सच्सिडी खत्म करने जा रहे Bo आप यहां किसान 
को बदाइृए्, ame Hl मत बदाइए्। आपको मै एक बहुत बदु 

आर्थिक विचारक कौ बात कहता gost जोसेफ स्टिमलिट्स, जो 

क्लिटन साहब के सलाहकार थे, नोबल लोरिएर ई, acd वैक ओर 
आईएमएफ के बहुत दिनो तक सलाहकार रहे। 

[SFA] 

जोसेफ स्टिगलिट्ूज॒ ने बताया- 

ˆ" आप afew संस्कृति को क्यो आयात कर रहे है? वोल-मार्ट 
न केवल एक दुकान के रूप मेँ बल्कि वोल-मार्दं एक संस्कृति 

कं रूप A भारत प्रतिव्यक्ति सर्वाधिक अरबपति्यो की भूमि के रूप 

म प्रसिद्ध रहा है। ओसत देश मे ta इतने अधिक लोगों का होना 

बहुत आकस्मिक सफलता है, अब शीर्ष से ही बहुत बडी खाई 

है तो अब समाज में जाति-आधारित नर्ही परन्तु धन आधारित विभाजन 

को पुनः परिभाषित किया जा रहा है। जब असमानता बढ़ रही है, 
उसी समय हमने धन संबंधी हितों को ज्यादा adam देने के लिए ` 

खेल के नियम बदल दिए है। एक फर्म अमरीकी परमाणु संयंत्र 
स्थापित करने कौ योजना बना रहा है उसे पूर्णं दायित्व उठाना चाहिए 
We ये te अमरीका मेँ भी नहीं करतै राज्य की राजसहायता इनकी | 

रक्षा करती है। भारत में, प्रतिभाशाली उद्यमी of है ओर विशाल 

है, इनके पास काफौ बचत ओर धन है। इसे किसी भी क्षेत्र में 

विदेशी उद्यमिर्यो कौ क्या जरूरत क्यों है। | 
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(हिन्दी 

किसी भी सेक्टर मेँ किसी विदेशी की क्या जरूरत है? ve 

(व्यवधान) . 

अध्यक्ष महोदया : अन आप समाप्त कीजिए। 

..-( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : कृपया समाप्त कीजिए। 

...( व्यवधान) 

(अनुवाद 

अध्यक्ष महोदया : मे जानती हूं ये कार्य अचं न्ह है कि 

qa समय विनियमित करना पडता है, परंतु मँ कुर नहीं कर सकती। 

(हिन्दी 

डौ. मुरली मनोहर जोशी : देखिए, यह aga महत्वपूर्णं बात 

है, इससे देश का भविष्य जुड़ा हुआ Ft 

(अनुवाद 

sah आगे बताया- “wer के मामलों का प्रभाव तो पडता 

है जनता धन कौ ताकत जानती है। पैसे से पैसा wen है ओर 
ये राजनैतिक प्रक्रिया के माध्यम से बढता है।'' 

(हिन्दी 

आप वह क्यो करना चाहते है? जो कहावतों मेँ ऊंट था कि 
एक अरब सौदागर के यहां ऊंट ya गया था, पहले सिर, फिर 
गर्दन ओर फिर बाद मेँ पूरा ऊंट घुस गया। यह वालमाटं इसी तरह 
का है, पहले एक ऊं आएगा, फिर सारे के सारे ya जाएगे। 

आपने कहा fe आप किसान के साथ है या किसके साध 

हि, हम किसान के साथ है। हम मजदूर के साथ है, हम किसान 

के साथ है, हम हम गरीब नौजवान के साथ दहै, तो नौजवानौं के 

रोजगार के साथ है। 

अध्यक्ष महोदया ; आपने. अच्छी तरह से अपनी बात रखी 

है, कूप्या अब अपना भाषण समाप्त करें ।
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sa जारी अधिसूचना के 

डो. मुरली भनोहर जोशी : लेकिन हम Stadt के भी पक्के 

समर्थक 81 हम रिटेल डेमेक्रेसी चाहते है, हम रिटेल डिव्टेटरशिप 

नरह चाहते। हम वाल-मार्टं कौ डिक्टेटरशिप नहीं चाहते, हम HRA 

fica at डिकटेटरशिप नहीं aed हम इंडियन रिटेल कौ डेमोक्रेसी 

चाहते है। अगर हमारे देश का व्यापारी, किसान आजाद है तो इस 

देश मेँ. डेमोक्रेसी चलेगी, अगर यह वाल-मार्ट का गुलाम हो गया, 

तो उनकी डिक्टैररशिप आएगी ओर डउमोक्रेसी खत्म हो जाएगी । इस 

बात कौ आप अच्छी तरह समज्ञ cil 

अध्यक्ष महोदया : बहुत- बहुत धन्यवाद जोशी जी। अब अप 

ad WIT! 

डौ. मुरली मनोहर जोशी : मै खत्म ही कर रहा हू, केवल 

एक मिनट ओर om | 

अध्यक्ष महोदया ‡ ठीक है, एक मिनट मेँ अपनी बात कहकर 

आप खुद ही बैठ जाएं, क्योकि aA अच्छ नही लग wi है आपको 

टोकना) 

डौ. मुरली मनोहर जोशी : वाल-मार्टं ओर ये जो कपनीज 

है, ये हाली are है। ये पूरी दुनिया मेँ करष्शन फेला WE 

हमारे देश म भी फला रही है। इसके लिए आपने बताया कि कितने. 

लोगों को उन्होने यहां सजा दी है। लेकिन यहां ही नर्ही, मेक्सिको 

मे ओर अन्य जगह भी इनके ऊपर FER के मुकदमे चल रहे 

ह, जुर्माने हो रहे है, एक कंपनी पर नर्ही, अनेक कपनीज पर। इनका , 

तो सिद्धांत है कि चाहे जैसे भी लूटो ओर खाओ। गरीब देशों मं 

ओर qa, उनके बाजारों पर कब्जा करो। हिंदुस्तान का रिटेल बाजार 

अपने आपमे बहुत सक्षम है। लाखो-करोो weal का व्यापार यहां 

आठ से दस प्रतिशत की दर afte दर से ae रहा है। ओर यह 

सैल्फ इम्प्लायड है। यह सरकार कौ मेहरबानी से नही है, यह रहिदुस्तान 

के नौजवान कौ हिम्मत ओर मेहनत से है। वरना आपके पास आकर 

खटखटा सकता था ओर ओंक्युपाई दि वालस्द्रीट कौ तरह ओंक्युपाई 

दि पार्लियामेट स्ट्रीट कर सकता था, लेकिन उसने वह नहीं किया। 

उसने अपने wl पर, अपना पेट पालने ओर अपने परिवार को पालने 

के लिए रस्ता चुना है, ओप उसे खत्म नही कर सकते। अगर 

आप कोशिश भी करगे, तो हम लोग जितने यहां है, उसे खत्म 

नही होने देंगे, ae खत्म नहीं किया जा सकता, न हिंदुस्तान का 

किसान, न हिंदुस्तान का WR, न हिंदुस्तान का छोटा व्यापारी ओर 

न हिंदुस्तान का बेरोजगार नौजवान। 
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मे एके बात ओर कहना चाहता हू। 

अध्यक्ष महोदया ‡ धन्यवाद, अब आप अपनी बात समाप्त करे । 

कृपया आसन की मजबूरी भी anti आपने ag अच्छे शब्दो मे 

अपनी बात का समापन किया है। 

डो. मुरली मनोहर जोशी : भ खत्म ही ww Ee भ 

हाथ rear कहना चाहता हू, भगवान के aed कि आप देश कं 

सभी हितों का ध्यान wat ओर देश के लिए, आनेवाली wet 

के लिए aha, नही तो मै आपको चेतावनी देना चाहता हूं किं ` 

अगर आपने यह हरकत की कि इस देश में फिर से कारपोरेर गुलामी 

विदेशो की लाई जाए, तो देश आपको कभी बदश्ति नहीं करेगा, 

किसी हालत मे इस चीज को ached नहीं करेगा ।...(व्यवधान) TAR 

ही हाथमे है, आपके हाथ से निकल गया है। आपका हाथ तो केजरीवाल 

ने छीन लिया, अब आपके पास बचा रही क्या TI | 

श्री लालू प्रसाद : मेडम, नेता विरोधी दल ने इस विषय 

पर चर्चा शुरू करते हुए कहा है! 

अध्यक्ष महोदया : मे शुरू मे ही बता देना चाहती हूं कि 

आपको बहुत संक्षेप मेँ अपनी बात कहनी है, क्योकि समय बहुत 

कम हे। | - 

श्री लालू प्रसाद : मैडम, नेता विरोधी दल भारतीय जनत 

पाटी कौ तरफ से जो प्रस्ताव आया है, उसका मँ घोर बिरोध करता 

% Seat विरोध करता ti मँ इसलिए विरोध करता हू...(व्यवधान) , 

देखिए, फिर से छेडछाड न HE आपने वेदना रैली कौ थी।... (व्यवधान) 

कपया AA अपनी बात कहने eI 

अध्यक्ष महोदया : आप इधर देखकर बोलिए्, कर्यो हर चीज ` 

पर रिएक्ट करते Zt 

श्री लालू प्रसाद : इनका कोई मुंह नर्ही है विरोध करने का। 

ये लोग 2014 के आम चुनाव को ध्यान म रखकर रंगीन चरमे 

से देश को गुमराह कर रहे है। नेता विरोधी दल ने अपने भाषण 

मे देश को बताया कि एफडीआई विकास कौ तरफ we, देश को 

गड्ढे मे धकेल रहा है। मँ आदर करता हूं अटल जी का, अस्वस्थ 

है। किस मुंह से आप लोगो ने एफडीआई रिटेल मेँ डंका बजा-बजाकर 

100 प्रतिशत अनृशंसा किया। वर्षं 2002 के मैनीफैस्यो मेँ आपने 

, यह किया।...(व्यवधान) अभी जोशी भी चिंता व्यक्त कर रहे थे।
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मै बीजेपी के नेताओं से जानना चाहता हूं कि आप कितने की विदेशी 

घटी पहने हए रै।...(व्यवधान) 

ड. मुरली मनोहर जोशी. : आपकौ तरह से ही पहने हुए 

श्री लालू प्रसाद : हमारे पास तो है ही नर्ही।...८व्यवधान) 
मैडम, मँ कोई सैलूलर फोन नही रखता हूं, ये छती पर लगाए 
रखते है ओर जब टेलीफोन आता है तो 100 मीटर दौड़ते है कि 
कहां से आ गया फोन। मांधी बाबा का नाम लेते है लेकिन जब 

भै रेल मंत्री था तब मैने देखा कि कोच में गांधी जी की पुरानी 
तस्वीर रखी थी ओर वे रेल के तीसरे of मे सफर करते a 

आप किस दर्जे मे सफर करते है? बीजेपी के नेता जो रेलवे मेँ 
रिजर्वेशन कराते है उनकौ इच्छ रहती है कूपे A ओर यहां गांधी 
जाबा का नाम लेते है। विदेशी met में, मर्सिडीज मे सफर करते 

Gl इनके एक उम्मीदवार जो देश के प्रधान मंत्री होने वाले हवे 
कहते हँ जापान के लोग आओ, विदेशी लोग आओ, आंचल पसार-पसार 

कर आओ-आओ, विदेशी मेरे यहां कारखाने लगाओ। दीदी को F 

दीदी मानता हूं. अनादृत मत होना, qa एक शेर आपको देखकर 

याद आत्ता है। 

“Heer मे तुम्हे आंसू बहाना नहीं आता, 

आके बनारस में -पान खाना नहीं ana” 

मै जोशी जी से gen चाहता हूं कि wean बोया जाता है 

या रोपा जाता है। 

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) 

होती है रूपाई भी होती है। 
: मरूए कौ बुवाई भी 

श्री लालू प्रसाद : हुक्मदेव जी, आप हमारे समधी है, आप 

मत बोलिए, मँ इनसे पृक्ता हू। 

श्री हृक्मदेवं नारायण यादवे ; समधी नूह है आप हमरे चचेरे 
भाई के ससुर Fi 

श्री लालू प्रसाद : ठीक है, कछ भी है है तो सही। जोशी 
जी, आज नौजवानों को, किसानों को पदा रहे है जब आप मंत्री 
थे तो ज्योतिष कौ पढाई पदा रहे थे, देश को कहां ले जः रहे 

थे। मैडम, जो हाई-हील वाला जूता, परिस्तान वाला जूता, अमरीका 
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का जूता ओर चप्पल, जो पैर के नीचे हम रखते है वह कहां त्रिक 

रहा tata मे ओर एयर-कंडीशन 41 जो हम खाते-पीते है, जिसे 

हम अनपूर्णा कहते है, मांस है, मछली है, अंडा है, चावल है, दाल 

हे, सन्नी है, वेगन है गोभौ है, ae फटपाथ पर है! आप frm 
हआ मसाला खाते हँ ओर हम जिना पिसा हुआ खडा मसाला लाकर 
पीसते है। आज देश में मात्र 34:35 प्रतिशत जमीन पर खेती हो 
रही है। क्यों हो रही है क्योकि किसानों कौ उपज A कोई लेने 

वाला नही है। किसान को उसकी उपज का उचित दाम नहीं मिल 

रहा है। लेकिन इससे सीधे किसानों को पैसा मिलेगा, विचौलिए खत्म 

होगे ओर जब किसी पर कोई कमपलशन नहीं है।...(व्यवधान) 

भारत बंद कर आप लोग बोल रहे है। जलेबी नहीं fart, 

चाय नही बिकेगी। अत्याचार होगा, मरेगा, den लेकिन मै कहना 

चाहता हूं कि कहीं भी fea दुकानदार पर॒ कोई भी आपत्ति नहीं 
आएगी । 100 ` किस्म कौ मछली बिकेगी। अब मुलायम सिंह जी 

कं यहां att. मेँ बिग बाजार है। सब जगह विग बाजार है। यह 
जो दुकान art. -. (व्यवधान) कपिल सिब्बल जी da से बोल नही 

पाए। जो बात वह कहना चाहते थे, वह अपनी बात a से रख 

नहीं पाए।..-( व्यवधान) 

डौ. मुरली मनोहर जोशी : आपको एसे दोस्त मुबारक di. 

..( व्यकधान) 

श्री लालू प्रसाद : ये हमारे वकौल धे।..-(व्यवधान) ये हमारे 

जिना फीस के वकील थे। सिन्बल जी ने जो भाषण दिया 

(Saar) at दिल्ली शहर मे यह नहीं खुलेगा। दूर खुलेगा जहा 
लाखों स्क्वायर फुट जमीन मिलेगी। वहां अपने देश की साग, सन्नी, 

मांस, मछली ओर वह नैसकेफे कोफी जो सब पीते है, वहां हर 

देश कौ कोफी रखी wit गुडिया सब खा रहेगा। लेना है तो 

लो ओर नही लेना है तो ae लो। आपकी मजी ।...(व्यवधान) जहां 

से लेना है, वहां से आप लीजिए्। कोई कमपलशन नहीं है। कोई 

रोक नहीं है। अगर देश के किसान, हमारा रिटेल वाला, कोई दुकानदार 

अगर जिस दिन हम लोग देखेंगे कि को खतरा आया ओर अगर 

यह एंटी हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल सारी दुकानों मे आग लगाकर 

खत्म कर् देगा। ... (व्यवधान) इसलिरए् आप ज्यादा गुमराह मत करिए ।. 

-- (व्यवधान) आप बात सुनिए।... (व्यवधान) देश मेँ पंजी आएगी।. 

--(व्यवधान) ये लोग हमे बोलने नहीं देगे। मैडम, आप Fe रोकिए। 

` ...(व्यवधान)
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अध्यक्षा महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त af 

...(व्यकवधान) 

[SIAR] 

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यो, मेरे पास वक्ताओं कौ लंबी 

सूची है जो वाद-विवाद मेँ हिस्सा लेना चाहते है। मेरे लिए ये संभव 

नही कि मेँ उनमें से किसी को भी अभी अनुमति दू, क्योकि, अन 

समय आ गया है कि माननीय मंत्री को वाद-विवाद मे हस्तक्षेप करना 

afew वे सदस्य, जो सभा पटलं पर अपना भाषण रखना चाहते 

है, वे अब ta कर सकते है; ओर ये भाषण कार्यवाही का अंश 

aA | 

भै माननीय मंत्री से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करती हू। 

जहुत-बहुत धन्यवाद । . 

...(स्यवधान) 

श्री एच-डी. देवेगौडा (हसन) : अध्यक्ष महोदया, भँ यहां अपना 

भाषण सभा पटल पर रखने नहीं आया हू। मँ यहां अपने विचार 

व्यक्त करने आया हू... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया ; आप पांच मिनट कं लिए बोल सकते है। 

माननीय मंत्री; पूर्वं प्रधानमंत्री को बोलने देँ ओर फिर हम अगि कौ 

कार्यवाही कर सकते FI 

... (व्यवधान) 

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल 

नाथ) : अध्यक्ष महोदया, भारतीय जनता Wel के दो वक्ता रहै FI 

दो मुख्य राजनैतिक दल ्है। हमे भी दो वक्ताओं कौ अनुमति दी 

जानी चाहिए? ये समस्त रै ...(व्यवधान) माननीय देवेगोडा जी को 

अनुमति दी जानी चाहिए। मेरे विचार से, इनको अनुमति दी ae. 

.. (व्यवधान) ` ` 

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। मै इनको अनुमति देती di देवेगौडा 

जी आप बोल सकते है। 

..-(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : यह संभव we है मेरे पासं बहुत लंबी 

सूची है। 

(FFT) 

५ दिसम्बर, 2012  उपाक्ध (ख) मेँ उपातरण के नारे 1048 

q प्रस्ताव 

अध्यक्ष महोदया : देवेगोडा जी, कृपया बोलिए। 

...(व्यवधान) 

(हिन्दी 

अध्यक्च महोदया ; यह संभव नरह TI आप स्पीच सभापटल 

पर ले कर दीजिए। यह प्रोसीडिग्स मै आ wen 

...(व्यवधान) 

(अनुवाद) 

श्री wad. देवगौडा : अध्यक्ष महोदया, भँ इस सभा के 

सभी माननीय सदस्यों के भाषण धै्यपर्वक सुन रहा हूं। कई वरिष्ठ 

नेताओं ने तर्क वितर्क दिए है। भँ कोई लंबा भाषण नहीं देना चाहता। 

हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहां वैठे है। मेँ बहुत खुश gi भै खुद 

व्यापार कारोबार मे निवेश हेतु बहु राष्ट्रीय कम्पनियों at अनुमति 

देने के संबंध मे अपने विचार व्यक्त करने जा रहा El 

1991 मे जब देश कईं संकटों का सामना कर रहय था, तब 

आप आर्थिक सुधार से प्रवर्तक थे। देश कर्ज के जाल मे फसने 

जा रहा था। महोदय, इस प्रकार की स्थिति में आपने देशं के सम्मान 

को बचाने के लिए सोना गिरवी रखने का निर्णय लिया ओर आर्थिक 

सुधार लाए। 

मेरा इस माननीय सभा मेँ पहला प्रवेश 1991 में हा था 

ओर मैने 1991 के अपने भाषण मेँ आर्थिक सुधारो के at मं कुछ 

आशंकाएं जताई ai मँ उन आशंकाओं पर अभी कायम हू। इसंसे 

हमे कोई सहायता नहीं मिली। कछ कषतरो, चाहे वह विनिर्माण क्षेत्र 

हो या ओद्योगिक aa हमे कुछ फायदा हुआ ti 1991 में मैने 

स्पष्ट रूप से अपने विचार रखे थे कि नए आर्थिक सुधार से कृषि 

Qa को बहुत नुकसान होगा चाहे यह वैश्वीकरण हो या ओद्योगिकौकरण 

या उदारीकरण। 

महोदया, 1991 मे सुधारों काः पहला चरण आपने कार्यान्वितं 

किया था जब स्वर्गीय, श्री नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। संयुक्त मोचा 

सरकार कार्यकाल बहुत छोटा था। म यह दावा wel करना चाहता 

fe हमने उसमे ae सुधार fea 1998 4, राजग कौ सरकार 

आई । yd fad मंत्री यहां है। जब उन्होने अपना बजट पेश किया, 

तो उन्होने यह स्पष्ट किया कि वेह पूरी गंभीरता से आर्थिक सुधारों



1049 विदेशी मुदा wae अधिनियम, 1999 के 

अतगत जारी अधिसूचना को 

का दूसरा चरण कार्यान्वित करने का रहे है। ये शब्द उस समय 
कं माननीय वित्तमंत्री, श्री यशवंत सिन्हा के थे। तो उन्होने भी इसे 

कार्यान्वितं किया ओर हमे इसका ae फल मिला। कृषि क्षेत्र के 

बरे मे क्या रै? 

महोदया, राजग सरकार ने चार प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित 

fea mi क्यावे किसी वर्ष दस लक्ष्य तक पहुच पाये है? उत्तर 

है नर्ही। बिहार के हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री उस समय कृषि मंत्री 

थे। | 

महोदय आपने भी संप्रग-एक का कार्यकाल पूरा हने पर कहा 

था ''हमने कृषि क्षेत्र की उपेक्षा कौ है।'! 

महोदय, जब मै अभ्यावेदन के साथ आपके पास पहख्प था, 

जो भने तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया 

था ओर वही अभ्यवेदन मने आपको दिया था। जिसमे मैने उल्लेख 

किया था कि इस देश मे हमारे किसान किस प्रकार कष्ट उठा 

रहे Tl उस अभ्यावेदन को नाम दिया गया था ‘ten ae’ ओर 

महोदय, मने वही अभ्यावेदन आपको तथा तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री 

पी. चिदंबरम को दिया ami 

महोदय, संप्रग-एक सरकार के आखिरी समय मेँ आपने 72,000 

करोड रूपए का कृषि ऋण माफौ की घोषणा की थी। मै कहना 
चाहता कि aed: इसने कुछ किसानों कौ मदद मिली हौ परंतु 

यह कर sal को पुनर्जीवित करने के लिए दिया गया था AR 
we मचाई थी ओर उसी मुदे पर इस महान सभा मेँ चर्चा हुईं थी। 

महोदय, मेँ वित्तीय स्थिति के बारे मे अपनी कठिनाईं जानता 
Sl अतर्गष्टरीय वातावरण के कारण, हम भी वित्तीय संकट का सामना 

कर रहे है ओर आप मल्टी-त्राण्ड खुदरा व्यापार मे एफ.डी.आई. 

लाना चाहते है। महोदय, मेरी अपनी शंकाएं है। महोदय, यदि आप 
मेरी शंकाएं दूर करना चाहते है, तो कृपया आप अपने आप कीजिये 
या माननीय वाणिज्य मंत्री से कराइये। सयुक्त मोर्चा सरकार के वित्त 

wat भी यद्यं 83 है। उन्होने भी उस समय ae निर्णय लिएथे। ` 

चाहे वे राजमार्गं परियोजनाएं हो, मेटो रेल परियोजना हो जिसे बारामूला 
से लेकर कश्मीर तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था यहां 

भे उन सब चीजों की सूची ad बता wt किन्तु हमारे समय 

मं मैने कृषि क्षेत्र को नुकसान होने fea हमारे समय मे विश्व 

वैक के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री बुल्फेनस्टीन भारत ami 3 रात्रि 

भोज दिया था। आप भी उसमे उपस्थित थे। डो. dies सिंह 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) say (ख) में उपातरण के बारे. 1050 

मे प्रस्ताव 

अहलुवालिया भी वहं उपस्थित थे। उस aaa उन्होने कहा था “* आप 

fara वैक ओर आई.एम.एफ. द्वारा लगाई गई शर्त का उल्लंघन 

कर रहे है। आपकी उपस्थिति मे मेने उन्हे बताया था, ' आप केवल 

अपने ऋण के हकदार है, जो आपने भारत मेँ निवेश के लिए दिया 

हे। आप उसका व्याज लेते 21 पर जहां तक प्राथमिकता aa की 

बात है, यह हमारे निर्णय पर है कि उस राशि को किस क्षेत्र में 

, उपयोग मे लाये।'' 

हमने कृषि क्षेत्र को अनेक रियायते दी ati आज उस समय 

वित मत्री थे। इस देश के लोगो ने हमारे बजट को दीम. बजट 

का नाम दिया a 

मे अखबारों की कतरने निकालकर इस सब चीजों कौ व्याख्या 

करने नहीं जा रहा है। पर अपनी अल्प स्मरणशक्ति से मै कहना 

wen कि संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा इस सभा पेश किए प्रथम 

बजर को डीम बजट कहा गया था। यहौ तक कि अनेक अर्थशास्त्रियो 

ने भी gaat vas की थी। 

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद earths जी। 

श्री wad. देवेगौडा : यदि आप Wa अनुमति नही देना चाहती 

है तो मँ बैठ जाऊंगा, 

अध्यक्ष महोदया : मे आपको अनुमति देना चाहती हू, किन्तु 

हमारे पास समय की कमी है। 

श्री wast. tater: मँ जानता हं कि मेरी पार्टी के तीन 

सदस्य हैः ओर आपने मेरा नाम अपराह्न 4.30 बजे पुकारा यद्यपि 

भने बोलने कं लिए दो दिन तक प्रतीक्षा sti इसी प्रकार, सर्वदलीय 

oan के बारे मे, श्री कमल नाथ जौ ने qa अनुरोध किया ओर 

भने सर्वदलीय sen मे भाग लिया यह पहली बार था कि मँ किसी 

सर्वदलीय som मे आया। किन्तु वहां पर भीमे अंत में बोलने 

वाला व्यक्ति म ही am 

माननीय वित्त मंत्री यहां बेठे है। जहां तक देश में मल्टी ave 

खुदरा aa का संबंध है मेँ उसका विरोध करता gi मँ इसके बिल्कुल 

विरुद्ध हूं। मैने सभा को अपने सारे तर्को, अपनी सारी आशंकाओं 

के साथ wa का प्रयास किया है। 

भे उस समय हमने जो किया उसका एक संदर्भ देता gi आपने 

हे qa दिया था। 1994 में ओर उस समय म मुख्यमंत्री था,
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अतिर्गत जारी अधिसूचना कं 

[श्री vad. देवेगौडा] 

मै भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम लाया अन्यथा कर्णाट मँ कोई 

प्रवेश नह कर पाता। इसके साथो ही, मेने नियमो मे शते लगाई 

थी कि उन निवेशक को भूमि कैसे दी जानी चाहिये। इस अधिनियम 

मे भूमि कौ लूट की कोई गुंजाइश नहीं धी। पहली बार मुख्यमंत्री, 

के रूप मे श्री देवराज असं यह अधिनियम लाए्। भँ उन सभी बातो 

को पट सकता हूं कि हमने क्या निर्णय लिए थे। हमने संशोधन 

किया ओर एक व्यापक भूमि सुधार अधिनियम लाये। श्री मोहली 

जी यहां a3 दै। वे जानते Zi यह सबसे पहले स्वर्गीय, देवराज 

असं लाया गया था। कृषि से बाहर बारह हजार रूपए कमाने वाले 

किसी को भी भूमि लेने कौ अनुमति नहीं थी] वह श्री देवराज 

अर्स द्वारा लाया गया व्यापक भूमि सुधार विधेयक था; इसमे मने 

संशोधन किया ताकि विभिन देशों के कथित निवेशक आ सकं। 

भै करं उदाहरण दे सकता हू] 

विद्युत क्षेत्र के संदर्भ मे, कोजेट्क्सि का क्या हुआ ओर TRA 

काक्या हुआ? wats का व्यक्ति जेल मे है, जिसे आजीवन कारावास 

की सजा दी गई है। भै कई दृष्टांत बता सकता हू। 

महोदया, भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक लाते समय At 

बडी तकलीफ हई ओर हमने aga स्पष्ट से नियम बनाए कि कोई 

व्यक्ति जो मेरे राज्य मँ निवेश करने कं लिए आना चाहता ह 

उसे अपेक्षित भूमि मिल सकती oi हमने स्पष्टतः पूछ कि रोजगार 

सुजन कैसा होगा भनि नियर्मो के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय समिति 

गदित कीं ओर हमने कहा कि ये सब बातों का उच्च स्तरीय 

समिति द्वारा समीक्षा at जानी चाहिये, पर इन सभी चीज कौ 

 अनदेशौ कौ गई हे ओर बहुत सारी चीजै हो रही रहै। बंगलौर-रमसूर 

अवसंरचना गलियारे मे क्या चलं रहा है? यमुना uted मे क्या 

हो रहा है? | 

अध्यक्ष महोदया : बहुत-बहुत धन्यवाद । 

श्री wad. देवेगौदा : कृपया समय दे, मै अपना भाषण 

समाप्त करूगा। 

अध्यक्ष महोदया : देवेगोडा जी नाराज न॑ होहये। 

श्री एच-डी. देवेगौडा : हम सभा को आश्वस्त करना चाहते 

थे। 

5 दिसम्बर, 2012 उपाबध (ख) में उपातरण के बारे 1052 

मे प्रस्ताव 

अध्यक्षा महोदया : हमारे पास समय की कमी है। हम इसे 

समय के भीतर पूरा करना FI 

श्री wast. देवेगौडा : आज दिल्ली-जयपुर एक्सप्रसवे सात 

राऊनशिप के बरे मे समाचार छपा दै। मे तकं कर सकता Fi 

कर्णाटक मे क्या हुआ? मैने भूस्वामिर्यो के कष्ट कं बारे मं बहुत 

सरे पत्र लिखे। आज भू संपदा के से एक वरदान है। 1991 से 

विभिन अवसंरचनात्मक गतिविधियों के लिए कितनी भूमि ली. गई 

है? कितनी कृषि योग्य aa कम हो गई है? भूमि के छोटे-छोटे 

zest का क्या प्रभाव पड़ा है? कितने छोटे भूमि स्वामी है? आप 

इसके नारे म तकी कर रहे थे। वहां कितने छोटे भू-स्वामी-उन् 

आप क्या लाभ देने जा रहै है? आप उनका कैसे gala करने ` 

WW? मे इन सब ai पर चर्चा कर सकता हूं पर मेरे पास 

समय नहीं BI 

मे किसी कौ भावनाओं को आहत नही करना चाहता। एक 

किसान के रूप मे, एक कृषक के रूप मे अपने अनुभव से 4 

इस देश मे ae समस्याओं को waa हूं। इतने सारे किसान 

ने अत्महत्या क्यो कौ? क्यो? क्यावे स्वयं ही आत्महत्या करना 

चाहते है? क्या किसी erie घराने अथवा कथित बडे व्यवसायिक 

धरानों मे से किसी ने आत्महत्या की है? मै नहीं जानता। म यह 

बता सकता हूं कि arte wei मे हमनके कितना पैसा लगाया 

हमने उन कापेरिट घराना को उस समय रैकं सहायता दी थी जब 

ते बिखरने के कगार पर थे। मँ बता सकता हूं कि हमने उन्हे 

कितना ter दिया. था। 

जब महोदयां इंदिरा गांधी ने वैकं का राष्टरीयकरण्ण किया था, 

उस “समय भी प्राथमिकता वाला aa कृषि aa ही था। dat को 

उनके ऋणो का 18 प्रतिशत कृषि aa के लिए आरक्षित रखने के 

लिए कहा गया था। किस वैक ने 18 प्रतिशत दिया? 

महोदया, आप उस समय वित्त मंत्री.थे। भने ये सभी आंकड़े 

aga किए रह लेकिन म यह सिद्ध करने के लिए कितने भी 

मुदे उद्धूत कर सकता हूं कि यह गरीब किसानों को किस प्रकार 

प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। रोजगार सृजन कं लिए | 

आप कहां जाएंगे ? रोजगार तब सृजित हुआ था जब आपने आर्थिक 

सुधार आरंभ किए a) निवेशर्को द्वारा ठेका wa के wt A 

नियुक्त किए जाने वाले लोगों को 3000 रुपए, 4000 रूपए मिर्लेगे। 

जब म हवाई जहाज से उतरा तो लोग दरवाजे तक आ TM



1053 . विदेशी मुद्रा water अधिनियम, 1999 के 
ard जारी अधिसूचना को 

यदि भँ उनसे wat शिक्षा के बारे मेँ yr हू तो वे कहते 

है, मे stud. हू, मेँ बी.ए. फल हूं। उन्हे क्या मिल रहा दै? 
4000 रुपए अथवा 3500 equ 

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। 

अब, श्री cm सिंह esti 

| ...(व्यवधान) 

श्री एच.डी. tater : मै विरोध मे बोलुंगा...(व्यवधानः) tar 
आपके प्रस्ताव के कारण wt है। जो कुछ हुआ, मै उसके बरे 
म तकं कर सकता ह| श्री वाजपेयी के शासन के दौरान कितने 
लोगं ने आत्महत्या कौ थी? F 2000 लोगों को रेलगाड़ी से लाया 

था। इस देश मेँ लाखों लोग मरते रहे ईै..(व्यवधान) मुञ्चे बिना 

वजह न भडुकाए। 

अध्यक्ष महोदया ; कृपया बैठ wei 

श्री एच.डी. eater : जब मेने किसानों की समस्याओं के 

at मे महाधिकार wa प्रस्तुत किया तब भने ह्यथ जोड़कर प्रार्थना 

की ati श्री वाजपेयी जी वहां मौजूद थे। एक अन्य राज्य मंत्री 
भी वहां मौजूद थे। कृषि मत्री के रूपें श्री अजीत सिंह भी वहां 

उपस्थित थे। मैने हाथ जोड़कर वाजपेयी जी से प्रार्थना की धी कि 
मै अकेला आदमी हूं। मँ आपकौ सरकार को नुकसान नहीं wear ` 

कृपया fear को बचा cif उन्होने कहा, कुछ करेगे, क्या 

हुमा? (हिन्द बाद मेँ मरेगा, कुछ करेगे बाद मेँ (अनुवाद) क्या हुमा 

(हिन्दी मरेगे 

(अनुवाद्) 

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपनी बातत समाप्त कोजिरए्। 

श्री wad. देवगौडा : प्रधानमंत्री के रूप मे शपथ लेने के 
पश्चात पहली बार आप अन्ध्र प्रदेश. मँ उस किसान के घर भए 

जिसने आत्महत्या कौ थी। आन्ध्र प्रदेश में किसान आत्महत्या क्यों 

कर रहे रै? क्यो? ॥ | 

श्री <q सिंह हुडा (रोहतक) : महोदया, वे एक वरिष्ठ 
सदस्य है। मै उनके बोलने के दौरान नहीं बोलना चाहता। 

अध्यक्ष महोदया : मँ जानती हू। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाध (ख) मे उपातरण F बारे 1054 

मेँ प्रस्ताव 

श्री wad). tater : गे एक आखिरी बात कहना चाहता 

Gl किसानों कौ समस्याएं समञ्जे के लिए कृषि संबंधी स्थायी 

समिति कौ बैठक मे शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया 

ओर यह किसी पारिश्रमिक के लिए नहीं है। चिदंबरम जी, मैने समिति 

के सभापति से भी इस विषय पर चर्चा की थी। नाबाई अध्यक्ष 

का, कहना है कि आन्ध्र प्रदेश मे केवल मौखिक पट््टेदारी है। हम 

| किसानों को ag ऋण नही दे सकते। शरद पवार जी यहां उपस्थित 

है जो कृषि मंत्री है, वहां केवल मौखिक पट्टेदारी है। आप उन्ह 

कोई ऋण नहीं दे सकते, वे क्या कर सकते है ? प्रतिवर्ष आप कृषक 

के लिए ऋण घटक मेँ वद्धि कर रहे है ओर यह 582,000 करोड़ 

रुपए है, लेकिन यह धन कहां जाएगा? ` 

अध्यक्ष, महोदया : धन्यवाद, देवगोडा जी। कृपया अब अपनी 

बात समाप्त कौजिए। कृपया बैठ BET 

श्री wad. देवगौडा : कुछ wed मे भूमि सुधार क्रियान्वित 

नहीं किए गए है। वे जर्मीदार है। मँ प्रधानमंत्री को जानकारी दे 

सकता EF संप्रग-दो के अध्यक्षा के पास भी जा सकता हूं ओर 

किसी को भी आश्वस्त कर सकता हूं। यदि भँ गलती कर रहा 

हू तो म अपने मेँ सुधार करूगा। कपिल सिव्बल जी ने कहा है 

fe इससे आर्थिक स्थिति बच जाएगी। भ कहता हूं इससे किसी 

को भी सहायता नहीं होगी। हमारे गरीब किसानों की सहायता करने 

कं लिए अपना धन लगाने कोई यहां नर्ही आ रहय है। हमारा आयात 

हमारे निर्यात से अधिक होगा क्योकि उपभोक्ता वस्तुएं चीन ओर अन्य 

देशो से आएगी। जैसा कि लालू जी ने काह है, सभी वस्तुएं खरीदनी 

येगी । इसका कारण यह है कि उन निवेशक के लिए भारतीय बाजार 

बहुत आकर्षक है। वे यहां धमार्थ नहीं आए है, वे अधिकाधिक 

फायदा ओर लाभ कमाना चाहते है। यही कारण है कि मँ इस 

प्रस्ताव का विरोध कर रहय Gt मै इसका समर्थन नहीं कर रहा 

qa इस प्रस्ताव का पूर्णरूपेण विरोध कर रहा EI 

(हिन्दी 

“el. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम) : मँ 

खुदरा व्यापार में विदेशी पंजी निवेश का सरकार के निर्णय के खिलाफ 

हूं ओर म मांग am ¢ कि इस निर्णय को शीघ्र. ही वापस लिया 

जाए। 

*भाषण सभा परल पर रखा गया।



1055 विदेशी yar प्रबंध अधिनियम, 1999 कौ 

atid जारी अधिसूचना के 

[डो. किरीर desig सोलको| 

ge क्षेत्र मे विदेशी पूंजी निवेश देश के लिए घातक एवं 

विनाशक WM जैसे seas कौ ईस्ट इंडिया कंपनी वयापार के लिए ` 

आई थी मगर हम सब जानते है कि इसकं जरिए हम दो सौ साल 

गुलाम रहे थे। F aaa हूं कि मल्टी ब्रांड रिटेल मे विदेशी पंजी 

के निवेश से देश का किसान, उपभोक्ता, युवा, गरीब एवं सभी वर्गो 

कं लोग बेहाल हौ ATE 

मे स्मरण कराना चाहता हूं कि एक साल पहले जब सरकार 

51 फीसदी wea व्यापार मे विदेशी निवेश का प्रस्ताव लाई थी 

तन समुचित विपक्ष एवं देशवासियों के विरोध पर वित्तमंत्री ओर लोकसभा 

के नेता ने wea जताया था कि ये निर्णय सभी स्टेक होल्डर्स, 

यानि कि समूचे विपक्ष ओर wal कं मुख्यमत्नियौ कौ विश्वास 4 

ले के @ किया जाएगा। | | 

, मुञ्चे खेद इस बात काहे कि सरकार ने सदन मेँ दी हुई 

बात से पलट कर, चुपचाप निर्णय लागू कर दिया है! यह सदन 

का लोकतंत्र ओर प्रजा से द्रोह है। म ane हूं कि यू.पी.ए.-2 

सरकार होश मे नहीं है ओर बहक ue 1 ये सरकार अल्पमत | 

म होते हए भी, कुछ प्रादेशिक पक्ष की मजबूरियां ओर सी.बी.आई. 

के दुरुपयोग की वजह से बहकावे मे आ गई हे। 

इसकी वजह से बेरोजगारी हो जाएगी कृषि के नाद रोजगार 

देने मे खुदरा व्यापार क्षेत्र कुल रोजगार का 7.2 फौसदी रोजगार 

देता है, जो कुल मिलाकर 33 करोड से भी ज्यादा रोजगारी देता 

है, ये डिपार्टमेट ओंफ इंडस्टियल पोलिसी एंड प्रमोशन (डीआर्ईपीपी) 

रिपोर्ट, 2010 के अधिकृत alee दै। | 

दूसरा खतरा यह है कि एफ.डी.आई. कौ वजह से अस्वस्थ 

कंष्टीशन होगा, जसिका मुआवजा छोटे-छोटे fart कौ दुकानवाले, 

लारी ओर aed वाले गरीब को भुगतना पडेगा। वालमार्दं जैसी राक्षसी 

कंपनियां उनको निगल जागी। इसकी वजह से पूर के पूरे ada 
का रोजगार तबाह हो जाएगा। एफ.दी.आई. की वजह से असंगठित 

मजदूर, जो बडी संख्या में हँ वो बेकार हो जाएंगे! कोई भी नीतिगत 

निर्णय के तहत अगर असंगठित क्षेत्र कं मजदूर हाशिए मेँ चले जाते 

है तब हमें tet नीतियों को लागू करना चाहिए्। जब तक उन लोगों ` 
को रोजगार सुनिश्चित नरह किया aes 

ये बडे वालमार्टं जेसे रिटेलर शुरूआत मे कम दामो पर छोटे-खेरे 

५ दिसम्बर, 2012 उपाध (ख) मे उपातरण के कारे 1056 

मे प्रस्ताव 

दुकानदार एवं किराने वालों को बाहर कर देंगे ओर जब व्यापार 

मे उनका दबदबा ओर मोनोपोली होमो तव उपभोवताओं को अपनी 
रकम पर मेगा माल बेचकर मजनूर HA) साथ-साथ चाइना घुसने 

पर किसानो ओर Ae को अपने भाव का सस्ता माल बेचने 

पर भी मजबूर करेगे! यानि कि दोनों एंड wat भारी मुनाफा लेके 

सबको et | 

ये लोग एक ओर बेरोजगारी पैदा करं गे साथ-साथ युवा 

वर्गं का शोषण करके, बहुत कम पगार पर कछ नौकरियां देकर 

उनको सेल्समेन ओर सेल्सगर्ल तक ही सीमित कर et 

gaat वजह सँ" अपने छोटे-छोटे मन्युफक्वसं की जगह ये वालमार्ट 

जैसे Sd चाईना से बडे पैमाने पर सस्ते दाम पर, sen सामान 

लाकर भारत के बाजार मेँ Ad मेरा मानना है कि भारत के 

बाजार मे चीन का सस्ता ओर घटिया माल बेचा जाएगा ओर भारतीय 

उत्पादक तबाह हो जाएगा। | 

ये सरकार घोटाले ओर भ्रष्टाचार मे डूबी हुई है ओर अभी-अभी 

समाचार आए थे कि वालेमार्टं को भारत मे YAN को इनके द्वारा 

बडी. मात्रा मे ya दी गई है। जब ये सरकार भ्रष्टाचार मे धिर 

हुई है तब ये मामला बडा गंभीर है ओर सरकार कौ मंशा पर 

अनेक सवाल खडा करते Fi 

अतः मेँ प्रजा विरोधी तथा अमेरिकी दबाव मेँ लिए गए ये 

खुदरा व्यापार मेँ विदेशी पूजी निवेश का निर्णय शीघ्र ही वापस लिया 

जाए। | 

(अनुवाद 

‘st पी. करूणाकरन (कासरगोड) : मँ सरकार द्वार खुदरा 

व्यापार मे 51% एफ.डी.आई. की अनुमति देने के निर्णय पर अपने 

विचार व्यक्त करना चाहता हं। पहले दिसंबर, 2011 मे दोनो सदनं 

मे इस मुददे पर चर्चा की गयी ati सभी दलों ने इसका कड़ा 

विरोध किया था ओर सरकार आगे बढ़ने के लिए कोई निर्णय नही 

ले सकी थी। लेकिनु तत्कालीन वित्त मंत्री श्रौ प्रणव मुखजीं ने सदन 

मे कहा था कि सरकार सभी राजनीतिक ot की सहमति के बिना 

इसे क्रियान्वितं नहीं करेगी ओर सरकार को पणधार्को, राज्यों के 

मुख्यमंत्रियो ओर अन्य सभी राजनीतिक ci के साथ चर्चा ओर 

*भराषणं सभा परल पर रखा गया।



1057 विदेशी मुद्रा wae अधिनियम, 1999 क 
अतर्गत जारी अधिसूचना के 

विचारविमर्शं आरंभ कर देना चाहिए। तत्कालीन वाणिज्य मंत्री श्री 

are शर्मा ने राज्य सभा में भी यही वक्तव्य दिया था। 

लेकिन अब तक सहमति नहीं बन पाई है लेकिन सरकार ने 

amt ast का निर्णय ले लिया ti पांच दिनि व्यर्थ हो चुके ह 

क्योकि सरकार अनुच्छेद 184 के अंतर्गत चर्चा कराने के प्रति उदासीन 

है। अध्यक्ष महोदया कौ मेहरबानी से अब हम अनुच्छेद 184 के 

अतर्गते चर्चा कर रहे है। सरकार ने इन 5 दिनों का प्रयोग अन्य 

दलों से किसी भी कीमत पर समर्थन प्राप्त करने के लिए किया 

है। लेकिन फिर भी इस सभा में राजनीतिक दलों ने निर्णय ले लिया 

हे कि उनमें से अधिकोंश इसका समर्थन नहीं St बाहर से सरकार 

का समर्थन करने वाले एस.पी. ओर बी.एस.पी. जैसे दलो ने भी 

सदन में स्पष्ट कर feat कि वे खुदरा aa मे एफ.डी.आर्ई. कं 

विरुद्ध करेगे अथवा नहीं, यह अलग मुद्दा है। इस सरकार का 

समर्थन करने वाले दल डी.एम.के. ने भी स्पष्ट कर दिया है कि 

वे खुदरा क्षेत्र मे एफ.डी.आई. के पक्ष मेँ नहीं है लेकिन सरकार 

गिराने के लिए भी तैयारी नहीं है। संप्रग का निकट सहयोगी, टी. 

एस.सी. पहले ही एफ-डी.आई. का विरोध करने का निर्णय ले चुका 

tl समूचा राजग ओर अन्य सभी वाम दल विरोध कर रहे है। 

फिर सरकार के यह कहने का क्या ओचित्य है कि उसके पास 

बहुमत है। कुछ दल जो एफ-डी.आरई. का कडा विरोध कर रहे 

है, वे कभी मतदान से अनुपस्थित रह सकते है अथवा कभी केवल 

इस कारण से सरकार के पक्ष मेँ मतदान कर सकते है कि वेः 

सरकार नर्ही गिराना चाहते। इस प्रकार, 2011 4 भी हुई चर्चा ने 

यह स्पष्ट कर दिया है कि संसद सरकार के इस कदम के विरुद्ध 

हे। माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए तर्क frou है कि यह अधिक 

रोजगार के अवसर देगा ओर ग्रामीण क्षत्रं मेँ किसानों को बदावा 

देगा। यहां तके कि अमेरिका ओर यूरोपीय देशो मेँ भीवे इसप्रकार ` 

की बडी aura के कारण सम गंभीर समस्या का सामना कर 

रहे है ओर रोजगार खो रहे है। अतः वे स्वयं अब Yeu व्यापारियों 

को प्रोत्साहन दे रहे है। यह कहना विश्वासजनकं नहीं है कि आने 

वाली वोलमाटं ओर अन्य बडी कपनियां अधिके रोजगार के अवसर 

लाएगी पर यह सत्य है fe वे वर्तमान रोजगार अवसरो को कम 

कर देगी क्योकि वे इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहती Fi 

लगभग चार करोड खुदरा व्यापारी है ओर कर्मचारियों a परिवार 

कें सदस्यो की संख्या 25 से 30 ate के बीच होगी। रोजगार 

के अभाव मँ येः लोग सड़कों पर आ जाएगे। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाकेध (ख) मेँ उपातरण के बारे 1058 

मेँ प्रस्तावं 

अगला मुदा किसानों को बद़ावा देने का है। पिछले कई सालों 

से सरकार नई उदार नीतियां लागू कर रही है। यहां तक कि fre 

के अनुसार कृषि क्षेत्र मे भी ठाई लाख से अधिक किसानों ने कृषि 

क्षेत्र मे गंभीर संकट के कारण आत्महत्या कर ली है। se सहायता 

देने के लिए सरकार कोई ठोस प्रयास नहीं कर पारई/यहां वोलमारटं 

ओर अन्य कंपनियों का उदेश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना है 

कर्मचारियों को रोजृगार देना नही । पश्चिमी देशो मेँ भी यह सिद्ध 

हो चुका Zz | 

इतना कड़े कदम उठने के पीछे सरकार का मंतव्य क्या है, 

जैसा कि कछ अन्य सदस्यों ने बताया किं एक ओर तो वे राजकोषीय 

Wel कम करना चाहते है तो दूसरी ओर बहुराष्टरीय कपनिर्यो को 

बढावा देना जो अंततः परिस्थिति ओर. खराब करेगा, 

सरकार ने 2011 मेँ सदन में दिए गए आश्वासन का प्रत्यक्ष 

उल्लंघन किया है। यद्यपि वे कभी-कभी अस्थायी रूप से ओर तकनीकी 

रूप से ठीक हो सकते है, परंतु अंततः यह we की अर्थव्यवस्था 

को संकट मे डाल देगा ओर वह संप्रग के लिए भी विनाशकारी 

भविष्य होगा। . 

"श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम) : मै भारत में बहु ave 

खुदरा खोलने के सरकार & निर्णय का सख्त विरोध करता हू) 

न केवल भाजपा के नेतृत्व मँ एन.डी.ए. सरकार ने 2002 यह ̀ कदम 

उठाया था, परन्तु विरोधी दबाव के कारण इसे त्याग दिया वामपंथी 

दलो ने इसका उस समय विरोध किया बल्कि काग्रेस के मुख्य सचेतक 

ने भी उसे ‘we विरोधी बताया। सबसे पहले मँ, बताना चाहंगा 

कि देश मे agra wen कम्पनियों को अपने eR खोलने देने 

का सरकार का निर्णय ““राष्ट्विरोधी'" ओर “जन विरोधी" है। 

यहां तक कि जब काग्रेस ओर भाजपा एक दूसरे पर दोगलेषन 

ओर अवसरवादिता के आरोप लगाती है वही ध्यान देने वाली बात 

यह है कि वाम दलों ने हमेशा इस मुदे पर एक सिद्धांतपूर्णं पक्ष 

लिया है ओर निरन्तर ag are खुद व्यापार मे एफ-डी.आई. का 

विरोध किया हे। 

“संसदीय स्थायी समिति'' ने स्पष्ट रूप 8 कहा था कि 

“wera कम्पनियों के लिए इस क्षेत्र को खोलना अत्यधिक ` 

विनाशकारी होगा ओर सरकार को इस नीति से परहेज करना चाहिए।"" 

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।



1059 विदेशी मुद्रा wae अधिनियम, 1999 के 

अतर्गत जारी अधिसूचना के 

[श्री खगेन दास] 

जब श्री प्रणव yeast वित्त मंत्री थे तो उन्होने सोचा था कि. 

इस निर्णय को स्थगित किया जाएगा ओर अन्य दलों के साथ परामर्श 

कँ द्वारा एक मतैक्य बनाया जाएगा। पर सितम्बर 2012 मे सरकार 

द्वारा एक-पक्षीय निर्णय लिया गया। यह लोकतांत्रिक संस्थान - प्रणाली 

के लिए अत्यधिक अशिष्ट है। हमारे पास क्या आर्थिक erin 
रह जाएगी यदि रवोलमार्ं ten ओर Hace जैसी विदेशी कम्पनियां ` 

हमारे बाजारों पर कन्जा कर लेगी? 

भै एकं प्रश्न ya चाहता हूं कि क्या काग्रेस नेताओं की 

स्मृति अल्प है या वे साग्राज्यवादी दबाव के अंतर्गत देश के लोगो 

को wget परदे मे रखना चाहते है। 

यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि सरकार ओर बहुराष्टरीय कंपनियों 

का घनिष्ठ संबंध है ओर वे किसी भी कोमत पर इस निर्णय को 

लागू करना चाहते है। 

1. हम समञ्जते है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, aim आदि 

मे आर्थिक मंदं ओर प्रचण्ड प्रतियोगिता के कारण ओर उसके ` 

परिणामस्वरूप उनके लाभ A कमी ने बहुरष्ट्रीय कम्पनियो को हरी 

चराग get के लिए मजबूर किया ओर उन्होने भारत को एक 

उपयुक्त गंतव्य पाया है। | | 

2. विदेशी निवैशकों के लिए दरवाजे खोलने से भ्रष्टाचार ` 

मे वृद्धि होना स्वाभाविक था ओर यह एक खुदरा कम्पनी कौ acta 

सीट से स्पष्ट है। जिसका दावा है कि उसने भारतीय प्रचालनों के 

लिए परमित प्राप्त करने हेतु 53 लाख यू.एंस. Ser खर्च किये। 

3. एफ.डी.आई. के लिए खुदा क्षेत्र को खोलने का निर्णय 

उन 3.5 करोड लोगो को प्रभावित करेगा जो छरी cart चलाते 

हैया कर्मचारी के तौर पर काम करते है ओर अन्य 1.5 करोड 

` लोगों को भी प्रभावित करेगा जो थोक व्यापार, परिवहन, भंडारण 

इत्यादि धंधे करते है। सम्पूर्ण रूप से 5 करोड लोग ओर लगभग ` 

20 करोड परिवार जन अपनी आजीविका के लिए इस aa पर निर्भर 
ह, . 

4 एक ete नौकरियां gia करने का सरकार का 

दावा “ere qe" है- 10 मिलियन नौकरियां- हंसी आती. है- यह 

अर्थशास्त्र कौ एसी शाखा कौ देन है। जिससे विश्व मेँ गत तीन 

दशको से बेरोजगारी की वृद्धि हुई zi 

5 दिसम्बर, 2012 sway (ख) मेँ saa. F बारे 1060 ` 
मे प्रस्ताव 

भू संपदा aa राष्ट के सामाजिक ताने-बाने का महत्वपूर्णं अंग 

है। आज हमारे नीति निर्माता tet स्थिति मे नही है कि वे हमारे 
बेरोजगार युवाओं को रोजगार fe सके। 

इन परिस्थितियों के अतिर्गत सरकार के प्रास यह नैतिकं अधिकार ` 

नहीं है कि वह इस क्षेत्र मँ पहले से नियोजित (अधिकांशत 

स्व-नियोजित) लोगो को विस्थापित att 

आधारभूत वास्तविकता ओर छोटी किराना दुकानौ को होने वाले 

नुक्सान का आकलन किए बिना सरकार बहुराष्टीय कंपनियों के emi 

पर नाच रही है। 

वोलमारं ओर अन्य यहां दान के लिए नहीं अति, वे यहं 

अपने लाभ के लिए भारतीय खुदरा बाजार पर कब्जा करते आति. 

हे। a. ` 

5 wa के दशक की शुरूआत से ही नव उदारवादी 

चैश्वीकरण से छोटे किसान को होने वाले फायदे के ot मेँ बदै-बदे 

दावे किए me रै। अनेक कदम उठाए गए - जिसमे बीज जैसे क्षेत्रं ` 

मे 100% एफ.डी.आई. शामिल है। सबके विपरीत परिणाम हए। ` 

इन कदमों ने किसानों की ऋणता दोगुनी कर दी ओर आत्महत्याओं 

कौ आज तक कौ सबसे बडी लहर को उक्साया/दइसकं अतिरक्त , 

हमने एक दशक मे सादे सात लाख लोगों को कृषि wea हए 

देखा-जिसमे से अनेको ने किसानों को ‘en’ war वाली नीतियों 

के कारण इसका त्याग किया। ` 

, 6. ` यदि सरकार यह दावा करती है कि खुदरा व्यापारी ` 

भंडारण ओर शीतलगारो जेसी ग्रामीण अवसंरचनाएं उपलब्ध Hath 

तो यह पूर्णतः wae है कर्योकि - भंडारण ओर शीतलगारों 4 एम. 

डी.आई. को एक दशक पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। परंतु. 

इस क्षेत्र मे किसी विदेशी निवेश को आकर्षित नहीं किया जा सका। 

अवसंरचना का प्रावधान सरकार कौ जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता 

के छः दशक से अधिक नीत जाने के बाद भी सरकार dere 

ओर शीतलगारों के रूप मँ अवसंस्चना उपलब्धे करवाने मे बुरी तरह 

नाकाम रही है। 

7. यदि सरकार यह सोचे कि agree wea कम्मनियां 
GA बर्बादी `को -कंम करेगी, तौ. यह उनकी गलतफहमी है। खाच 

ओर कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) ने कहा है कि संगठित क्षेत्र . (सुपर
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माकंटस) गुणवत्ता क प्रति अधिकं संचेत दिखाई देने के लिए कृषि 

उपज का एक बडा भाग खेतों A ही अस्वीकृत कर देते है। 

एफ.ए-ओ. कं अनुसार किसानों द्वारा सीधे ग्राहकों या दुकानों 

कं खाद्य वस्तुओं कौ fast खाद्यान बर्बादी का समाधान है। 

8. बहुराष्टरीय निकायो ने 1960 के दशक मेँ Gea व्यापार 

मे आगमन fea सिर्फ़ चार दशको में ही इनं कंपनियों ने अनेक 

देशो विशेषकार विकसित ओर विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं मे 

अपनी गहरी पैठ स्थापित कर ली है। ated, Sen, केरफोर इत्यादि 

जैसे विशाल निकायो की आय विभिन देशों की राष्ट्रीय आय को 

भी पार कर चुकी 2 | 

संयुक्त राज्य अमेरिका का नन्वे प्रतिशत खुदरा व्यापार, अधिकांश 

यूरोपीय देशो का 80% खुदरा व्यापार, दक्षिण-पूर्वं एशियाई देशो का 

50-60% खुदरा व्यापार बहुशष्टरीय कपनियों के हाथो मे चला गया 

ral 

अधिकांश खुदरा व्यापारियों ने अपनी आजीविका खो दी है 

क्योकि वे प्रतिस्पर्धा से बाहर हो चके. है। 

अतः verde aura के लिए इस क्षेत्र को खोलने का 

निर्णय we व्यापारियों के अस्तित्वे के लिए खतरा ti ये बहुराष्टरीय 

कपनियां अधिकतर अपनी खरीदारी वैश्विक स्तर पर करती है। इसलिए 

अगला क्षेत्र जो प्रभावित होगा वह है लघु उद्योग ओर कुटीर उद्योग 

क्षेत्र । 

9. यू.एस.ए. मे ated के आगमन कै ae वास्तव में 

अधिकतर उपभोक्ता सामान उद्योग बंद हो चुके fi विश्व का प्रसिद्ध 

जूता उद्योग sta अस्तित्व मे नहीं है क्योकि ये बहुराष्टरीय कंपनियां 

अमेरिकी जूते नहीं खरीदती है। 

wes की प्रसिद्ध कपड़ा बनाने वाली कंपनी अब व्यापार में 

नही हे क्योकि ये कंपनियां इंगलैंड से कपड़ा नहीं खरीदती है। 

10. राष्टूव्यापी बद, विरोध, प्रदर्शन, संसद मे गतिरोध, सरकार ` 

के सहयोगी दलो द्वारा कडा ओर निरन्तर विरोध, विपक्षी दल, व्यापारी, 

मजदूर संगठन एवं अन्य सामाजिक संगठन सरकार के मल्टी avs 

खुदर क्षेत्र मै waded. कौ 51% तक खोलने के निर्णय के 

विरुद्ध है, ये सब दर्शता है कि राष्ट ने सरकार के जन-विरोधी 

निर्णय को gaa दिया है। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाक्थ (ख) में उपातरण के बारे 1062 
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हमारा दल सरकार की हानिकारक नीति के खिलाफ लोगों 

को संघरित करेगी । | 

हम एक भी ated थोप नहीं खुलने देगे। 

हम उन्हे भारतं मेँ कोई जगह नहीं FA 

हमारा नारा होगा “'र्वोलमार्दं रोको!" 

हमारे दल ओर वाम दलों ने दृढ निश्चय से इस प्रस्ताव का 

विरोध किया है ओरं हमारी मांग है कि सरकार को अपना निर्णय 

वापस लेना चाहिए। 

(ल्द) 

"डौ. किरोडी लाला मीणा (दौसा) : एेसे समय जब प्रधानमंत्री 

मनमोहन सिंह खुदरा कारोबार मे एफडीआई खोलने के tad को 

देश-हिते में बताते हुए इसे वापस लेने से इंकार कर रहे है, अमेरिकी 

` राष्टरपति बराक ओबामा की राय इससे उलट 21 26 नवम्बर को 

उन्होने cate किया-अपनी पसंदीदा स्थानीय दुकान से सामान खरीदकर 

we व्यापारियों का समर्थन sti ओबामा अपने देश के हित at 

बात कर रहे है, जबकि मनमोहन सिंह अमेरिकी हितो को ` सुरक्षित 

कएने की। मनमोहनसिंह की यह दलील तथ्यों प्र खरी at उरती 
कि रिटेल एफडीआई से हमारे देश को फायदा होगा, ग्रामीण aaa 

सुविधाओं मे सुधार होगा, कृषि उत्पादों की बर्बादी कम होगी ओर 

हमारे किसान अपनी फसल के बेहतर दाम हासिल कर सकंगे। परेशानी 

al बात यह है कि वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ओर प्रधानमंत्री मनमोहन 

सिंह कौ दलीर्लो का कोई आर्थिक आधार नहीं है। इनकी महज 

राजनीतिक उपयोगिता है। इनसे यही पता चलता है कि सत्ताधारी दल 

कं राजनीतिक wis को न्यायोचित ठहराने के लिए आर्थिक तथ्यो 

को किस तरह तोडा-मरोडा ओर गढ़ा जा सकता है। 

मल्टी ब्रांड रिटेल के पक्ष मँ सबसे बडी दलील यह है कि 

इससे सन् 2020 तक एक करोड़ रोजगार पैदा Bt इस दावे के 
पीछे कोई तकं wet है। अमेरिका मे रिटैल कारोबार मे oem 

का cdg Fl इसका कूल कारोबार चार सौ अरब Sen (लगभग 

20 लाख करोड़ रुपये) टै, जबकि इसमे महज 21 लाख लोग काम 

करते ti विडंबना है कि भारत का कुल fea क्षेत्र भी 20 लाख 

करोड रुपये का है, जबकि इसमें 4.40 करोड व्यक्ति काम करते 

*भाषण सभा परल पर रथां गया।
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[डौ- किरोडी लाला मीणा] 

है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय रिटेल कीं बड़ा नियोक्ता 

है ओर वालमाटं ate विदेशी feat को भारत में gat से करोड 

लोगो का रोजगार छिन जाएगा। sas में दो बडी रिटेल चेन टेस्को 

ओर Saad है। दोनों ने पिछले दो वर्षो मेँ 24.000 रोजगार देने 

का वायदा किया था, जबकि इस बीच edit 850 लोगो को नौकरी 

से निकाल दिया। 

सररकार का कहना है कि fea एफडीआई से किसानों 

की आमदनी 30 प्रतिशत ae जाएगी। इससे बडा ys कुछ हो 

ही नहीं wea उदाहरण के लिए अगर वालमार्ट किसानों की ` 

आमदनी बढ़ने मे सक्षम होती तो अमेरिकौ सरकार को यूएस फार्म 

बिलं 2008 के तहत 307 अरब ईलर (करीब 3 5.35 लाख करोड 

रुपये) कौ भारी-भरकम सन्सिडी नहीं देनी पडती । इनमे से अधिकांश 

सच्सिडी विशव व्यापार संगठन के ग्रीन alee मे जोडी जाती है। 

अगर ग्रीन बोक्स सब्सिडी वापस लते ली जाती है तो अमेरिकी 

कृषि का विनाश हो जाएगा। 30 धनी देशों कै समूह कौ स्थिति 

भी इससे अलग नर्ही है। इन देशों मे 2008 में 21 फौसदी ओर 

2009 मे 22 फीसदी सब्सिडी ag गर्ह हे। केवल 2009 मेँ ही 

इन ओद्योगिक देशों ने .12.6 लाख करोड़ रुपये कौ कृषि सब्सिडी 

दी है। इसके बावजृद यूरोप मँ हर मिनट एक किसान खेती छोड 

देता है | यह इसलिए हो रहा है किः वहां किसानों की आय लगातार 

गिर रही है। केवल wa मे 2009 मे किसानों की आमदनी ` 39 

फीसदी गिर गई है। 

सरकार की तीसरी दलील है कि बडी fita कंपनियां बिचोलियो 

को हटा देती है, जिस कारण किसानो को बेहतर कौमत मिलती 

है। एक बार फिर यह ga दावा है। अध्ययनं से पता चलता 

है कि बीस्वीं सदी के yale मे अमेरिका मेँ प्रत्येक ct की 

fart पर किसान को 20 सट बच जाते थे, जबकि 2005 में 

किसानो कौ आमदनी महज 4 फीसदी रह गई है। यह orn 

ओर अन्य बडे feet कौ मौजूदगी मे हुआ है। दूसरे wet मे 

जैसा कि आम धारणा है, बडे रिटेल के कारण लिचौलिए मायब 

नहीं होते, बल्कि बद् जाते है। नए किस्म के fife पैदा हो 

जाते है, जैसे गुणवता नियंत्रक, मानकौकरण करने वाले, सर्टिफिकंशन 

एजेंसी, प्रोसेस, पैकेजिंग सलाहकार आदि इसी रिटेल जगत के अनिवार्य 

अंग. होते है ओर ये सब किसानों कौ आमदनी मँ से ही हिस्सा 

5 दिसम्बर, 2012 sway (ख) मेँ sua के बारे 1064 
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बांरते ti यही न्ह, बडे fee किसानों को बाजार मूल्य से 

भी कम दाम चुकाते है। 

उदाहरण के लिए was मे टेस्को किसानों को चार फीसदी 

कम मूल्य देती है। सुपरमार्केट के कम दामों के कारण ही ewlecis 

मे किसान ‘ta डील फूड" संगठन बनाने को मजबूर हए TI 

चौथी दलील यह कि रिटेल एफडीञआई छोटे व॒ मध्यम उद्योगों 

से 30 प्रतिशत माल खरीदेगे ओर इस प्रकार भारतीय निर्माताओं को 

लाभ ua) यह लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। सच्चाई 

यह है कि विश्व व्यापार संगठन के aaa के तहत भारत किसी 

भी बडे रिटेलर को कही से भी सामान खरीदने कं लिए बाध्य 

नहीं कर सकता। यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ 

है ओर कोई भी सदस्य देश इसका उल्लंघन कर जीएटीटी 1994 

कौ धारा 3 या धारा 11 के तहत निवेद प्रतिबध ger कौ मुसीबत 

मोल नदीं ले सकता। विश्व व्यापार सं गठनों के प्रावधानो का इस्तेमाल 

कर मल्टी ब्रांड रिटेल सस्ते चीनी उत्पादो से बाजार पार देगे ओर 

Be भारतीय निर्माताओं को बर्बादी के कगार पर पहुंचा देगे। निवेश 

नियमों कौ आड मे रिटैलर भारत मे Grrr भंडारण व परिवहन 

आदि का बुनियादी aa भी खडा करने नही जा रहे है। नियम 

के अनुसार कंपनियों के मुख्यालय में होने वाला खर्च भी भारत 

मे निवेश मे YS जाएगा। ` इस प्रकार भारत मे एक भी चैसा निवेश 

किए बिना ही रिटेल एफडीआई 50 प्रतिशत से अधिक निवेश कर 

ah पेनसिलिवेनिया यूनिवर्सिटी के अध्ययन aed ओर गरीबी से 

पता चलता टै कि अमेरिका के जिन राज्यो मे वालमार्टं के स्टौर 

अधिक है उन्म गरीबी दर भी अधिक है। यह एेसे देशं के लिए 

खतरे की घंटी है जिसकी आधी से अधिक आबादी गरीबी, भुखमरी 

ओर मलिनता मे जीवन बिता रही है। ) * 

यह तर्का aarp है fe अभी के खुदरा बाजार में बिचौलियो ` 

कौ संख्या अधिक है ओर इसलिए उपभोक्ता तक पहुंचते-परहुचते चीजों 

की कीमत बद जाती है। यह भी सामान्य सिद्धांत है कि बाजार 

` मे जितनी प्रतिस्पर्धा होगी, दाम उतने ही कम dt अभी कं खुदरा 

बाजार मेँ करोदौ लोग प्रतिस्पर्धा मे लगे Si जो न्यूनतम मुनाफे 

पर वस्तुओं को उपभोक्ता तक Wa fi मुनाफा इसलिए भी कम 

है कि व्यापार की लागत कम है। खुदरा बाजार पटरी से लगा 

कर छोरी ओर मञ्चोली दुकानों तक फेला है। उनमें घुसने के लिए 

कम पूंजी, साधारण कुशलता ओर अपार मेहनत चाहिए, जो देश के
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बहुसंख्यक लोगों में है! अन तक देशने जो भी स्मृद्धि पाई है 

वह अपने साधारण लोगो कौ मेहनत के बलं पर ही पाई है। जिसे 

हम आधुनिक तकनीक कहते है उसका देश को समृद्ध बनाने मे 

योगदान नगण्य है। 

अगर तथाकथित आधुनिक aa ने देश का कुछ भला किया 

होता तो खेती ओर कारखानों का अब तक कायाकल्प हो गया 

होता। भारत मँ कृषि वैज्ञानिकों कौ संख्या किसी भी. ओर देश 

के मुकाबले अधिक ही ast) लेकिन खेती कौ आधुनिक तकनीर्को 

ने खेती कौ लागत जितनी aa दी है, उतनी उत्पादकता नहीं बडाई । 

भारत कं पास दुनिया की waa उर्वर धरती, सबसे बड़ा, कृषियोग्य 

aa, पर्याप्त धूप ओर way ठीक कर ले तो पर्याप्त जल zt 

उसके बाद भी हमारे यहां अनाज कौ प्रतिव्यक्ति उपलब्धता घटती 

ही जा रही Fi 

तकनीकी कुशलता के मामले मे भारत के साधारणं कारीगरो 

कौ ख्याति रही हे। कठिन परिस्थितियों मे भी काम कले की we 

आदत रही हे। फिर भी ओद्योगिक ax का जिस गति से विकास 

होना चाहिए था नहीं हुआ। दुनिया मे सभी जगह आर्थिक प्रगति 

खेती ओर उद्योग के भरोसे होती है। हमारे यहां वह सेवा aa के 

wea है। अपने जीवन मे सादगी बनाए रख कर ही लोग महंगी 

होती जा रही अर्थव्यवस्था में अपने आप को fea हुए Fi 

जिस देश में aed हुई जनसंख्या को अपना जीवनयापन सेवा 

aa मेँ ही तलाशना हो, उसमे कोई खुदा क्षेत्र को बड़ी कंपनियों 

के हवाले करने की सोचे यह विचित्र लगता है। इसका मतलब 

है कि आपको देश के साधारण लोगों कौ चिंता नही है) लेकिन 

यह केवल रोजगार का मामला नही है, जैसा कि सरकार ओर विपक्ष 

दोनो ने बना दिया है। यह दो भिन जीवन प्रणालियो ओर दो fis 

सभ्यताओं का मामला भी है। भारत मे खुदरा व्यापार लोगों को 

रोजगार ही नही देता, स्वतंत्र जीवनयापन कौ सुविधा भी देता है। 

खुदरा व्यापार एक tea कौशल है जो सीखने के लिए मोरी फीस 

देकर किसी शिक्षा संस्थान म जाने की आवश्यकता at है। वहं 

अपने परिवार या आसपास की सामाजिके आर्थिक परिस्थितियों में 

आसानी से wa किया जा सकता है इसलिए वह देश के सबसे 

साधारण लोगों कौ पहुंच मेँ है। अगर यही व्यापार बडी केपनिर्यो 

के हाथ मे चलां जाए तो उनमें मिलने वाला रोजगार नौकरी होगा, 

जो अपनी स्वतंत्रता किसी को सप .कर ही प्राप्त होगा। देश के 

14 अग्रहायण, 1934 (शके) उपाकध (ख) मे उपातरण H बारे 1066 

मँ प्रस्ताव 

करोड लोग अपने स्वतंत्र काम-धधों मेहो तो वे एक विविध ओर 

समाजोन्मुखी सभ्यता रचते है ओर अगर वे मुनाफाखोर कंपनियों कौ 

नौकरी में लगा दिए जाएं तो एक स्वार्थी, आत्प-कैद्रित ओर यात्रिक 

जीवनशैली को जन्म देते FI 

इतना ही नहीं, खुदरा बाजार के बडी कंपनियों के हाथ F 

चले जाने का अर्थ होगा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं मे विविधता 

का अभाव। बडे Rt मेँ मिलने वाली वस्तुएं पैकेजिंग प्रक्रिया के 

द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचती हे! उनकी गुणवता कौ जांच करना उपभोक्ता 

के लिए संभव नहीं रह जाता। विशेष कर खाद्य पदार्थो मे तो गुणवत्ता 

` इतनी तेजी से ved है कि वह पूरे समाज के स्वास्थ्य के लिए 

बडा Gat बन जाती है। बडी कपनियां फलती-फूलती रहै, वे विज्ञापन 

के द्वारा अपनी वस्तुओं का आकर्षण चैदा करती है ओर न खाने 

योग्य वस्तुएं इतनी प्रचलित हो जाती है कि उनका नंशा Gert मुश्किल 

होता है। कोई भी वस्तु अपने स्थान विशेष से vert नहीं जा 

सकत्ती। धीरे-धीरे बडी कंपनियों की सुविधा ओर मुनाफा यह तय 

करता है कि कौन-सी वस्तु कहां पैदा कौ जाए! अतः रिटेल a 

एफ.डी.आई. लागू करना देश कौ जनता के हित मेँ नहीं है, सरकार 

इसे वापस ai 

(अनुवाद 

‘ht सुखदेव सिंह (फतेहगढ़ साहिब) : यह सत्य हे कि थोक 

मे एफ.डी.आई. '' सर्वश्रेष्ठ ater’ था ओर देश के किसानो, आम 

आदमी दोनो ओर व्यापारियों के लिए लाभदायक था। 

मेने अपने जीवन के सभी क्षत्र मे लंबे अनुभव से महसूस 

किया है कि एफ.डी.आई. खुदरा विक्रताओं, किसानो, देश के आम 

आदमी ओर व्यापारियों के लिए लाभदायक होगा जिससे मध्यस्थ इस 

वृत्त से बाहर निकल जाएगे। 

भै इस माननीय सदन का ध्यान एफ.डी.आई. के कुछ सकारात्मक ` 

पक्षौ कौ ओर आकर्षति करना चाहता हूः 

1. सर्वप्रथम, एफ.डी.आई. देश मे आधुनिक तकनीक लाएगी। 

इसमे कोई शकं ad है कि सम्पूर्ण सदन इससे सहमत 

है किं एफ.डी-आई. नई आधुनिक तकनीक लाएगी जिससे 

कि देश विकसित देशों के साथ चल सके। 

*भाषण सथा परल पर् रखा गया।
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- अतर्गत जारी अधिसूचना कै 

[श्री सुखदेव सिंह] 

5 
दूसरी बात, एफ.डी.आई. ग्रामीण अवसंरचना को बेहतर 

बनाएगी, यह अवसंरचना निर्मित करने ओर एक vite 

बाजार बनाने मे भी सहायता करेगी। 

तीसरी बात, एफ.डी.आई. कृषि उत्पादों की बर्बादी को 

भी कम करेगा क्योकि एफ.डी.आई. के पास . बाजार 

की ओर गोदाम कौ श्रंखला $1 यह कृषकों के अत्यधिक 

हित में ही है क्योकि स्थानीय माकर्टिग ओर शीतल 

गोदमो कौ कमी के कारण हमारे देश मे कई टन 

सन्जी, फल, अनाज, गेहूँ ओर चावल खराब हो जाता 

tt Haagen हूं कि इन तथ्यों से कोई भी असहमत 

नही होगा। | 

चौथा, एफ.डी.आई. के कारण उपभोक्ताओं को दैनिक 

उपयोग को वस्तुओं कौ कम दामो पर अच्छी गुणवत्ता 

मिलेगी। एफ.डी.आई. कौ वजह से भारी प्रतिस्पर्धा के 

चलते उपभोक्ताओं को सस्ते दामो A अंतररष्टीय गुणवत्ता 

कौ वस्तुएं fier) भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार 

है अतः सभी को लाभ em | 

एफ.डी. आई, का aaa अधिक लाभ oe किसानों को 

होगा जो अपनी उत्पादकता बेहतर करेगे ओर सीधे बडे 

सुव्यवस्थित व्यापारि्यो को फसल Fant तथा खेत से 

उपभोक्ता तक की Fae छोटी करके उच्च पारिश्रमिक 

पाएगे। | 

वस्तुओं कौ. अधिक पारदशीं ओर जिम्मेदार निगरानी ओर 

एफ.डी.आई. का आपूर्ति श्रुखला प्रबन्धन तंत्र सरकार . 

के लिए भी अच्छ है! इससे सरकार करो के द्वारा 
अतिरिक्त यूएस. Stet प्राप्त करने कौ आशा भी कर 

wad है। | 

खुदरा को खोला जाना खाद्य पदार्थो कौ महंगाई के 

लिए समाधान के रूप मे देखा जा सकता है जिससे 

नीति निर्माता हतबद्धि हो गए है। gaa मे एफ-डी. 

आई. अति आवश्यके वैक-एंड इन्फ़रास्टृक्वर निर्मित करने 

मे सहायता करेगा। शीतलगार श्रृंखला अवसंरचना F 

अतिरिक्त निवेश कृषि उत्पाद कौ बर्बादी को कम करेगा 

ओर किसानों को अधिक विकल्प उपलब्ध soem! 

5 दिसम्बर, 2012 उपावंध (ख) मे svi के बारे 1068 - 
। q प्रस्ताव 

8 ` एफःडी. आई ओर भू-वैश्वीकरण के कारण सम्पूर्णं विश्व . 

एक परिवार बनेगा तथा बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्थां देश 
के आम आदमी के हित मे विकसित ei. 

मै इस महत्वपूर्णं विषय पर इस माननीय सदन के विचारो को ` 

सुनने के लिए उत्सुक EI 

(| | 

"श्री बलीराम जाधव (पालधर) : यै मल्ीत्रांड fea मे एफ. 

Sag. नीति कां समर्थन करतां हूं। आर्थिक सुधार कार्यक्र्मो के 

अंतर्गत कद्र सरकार ने देश मेँ 51 प्रतिशत एफ.डी.आई. को मंजूरी 

दी है। इस नीति में सबसे महत्वपूर्णं पहलू यह है कि राज्य सरकारों 

को पूरा अधिकार है कि वे इस नीति के अंतर्गत मल्रीत्राड fea 
को अपने राज्य मँ अनुमतिः दे सकते -है। अगर राज्य सरकार एफ. 

Sag. नहीं चाहती तो वे अपने राज्य मे एफ-डी-आई. को आने 

से रोक भी सकती है) सरकार का यह रेतिहासिक फैसला किसानों 

के लिए वरदान साबित होगा। इससे दुकानदारौ कौ आर्थिक -स्थिति 

aaa होगी ओर उनके व्यवसाय कौ दिशा बदलने कं लिए भी 
सहायता मिलेगी। आज इस नीति का कछ राजनीतिक दल ओर व्यापारी, 

वर्गं विरोध कर रहे है। व्यापारी संगठनों के मन मे कुछ आशंका ` 

Ti लेकिन वे सारी आशंकाएं निर्मूल Fi tet आशंकाएं उनके मन 

मे आने के लिए कोई भी पर्याप्त सबूत नहीं है। 

इस नीति का सही मायने मे लाभ ग्राहकों को मिलेगा! कम 

| से कम कौमत में उनको अपने जरूरत कौ चीजे मिर्लेगी। उसी तरह 

किसानो को भी इसका लाभ होगा। किसानों को ज्यादा से ज्यादा 

अपे माल की कीमत मिलेगी। 

कई लोगों के मन मै देसी आशंका है कि बडे-बडे मल्रीतरांड 

रिटेलर्स छोटे-छोटे व्यापारियों से कम कीमत पर माल लेकर ग्राहको 

को जयादा कीमत मँ Aa, लेकिन qe एसा महसूस होता है कि 

उनकौ यह आशंका निर्मूल है। सरकार ने इन सब बातो का पहले 

ही अध्ययन किया है। सरकार ने yam लिए कोम्पीटिशन कमीशन 

ate इंडिया की स्थापना की ti यह कमीशन पूरी स्थिति पर नि्यत्रेण 

Tam! इस तरह का निर्णय लेकर सरकार ने रिफार्म के बरे F 

अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है। मल्रीत्रांड रिटेल पलिसी के अंतर्गत 

, राज्य सरकारों कौ भूमिका भी बहुत मंहत्वपूरणं हे। विदेशी इवेस्टसं 

"मूलतः मरादी म सभा परल पर रखे गए भाषण के अग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।
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fan उन राज्यों मेँ अपना इवेस्टमैर करेगे wel राज्य सरकारों ने 

अनुमति दी हे। इस निर्णय के कारण वलमार्ट wien, af रोतो 
ओर गुच्ची जैसी कंपनियां सिर्फ io लाख से ज्यादा आबादी वाले 

शहरो मे अपना कारोबार शुरू कर सकती है। बड़ी-बड़ी कंपनियों 
ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया 21 सरकार के इस 
निर्णय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उसी तरह agua कंपनियों 

कं भारतम गने से विदेशी मुद्रा भी भारत को मिलेगी। भारतीय 

ओद्योगिक क्षेत्र मे tarda, फिक्की ओर सामान्य नागरिकों ने भी 

इस निर्णय का स्वागत किया है। इस निर्णय से सबसे ज्यादा लाभ 

ग्राहकों को मिलेगा ओर उत्पादक या किसानों को भी लाभ at 

इस निर्णय सै करीन 80 लाख रोजगार ter at बहुत सारे feed 
सीधे किसानों से उनके उत्पाद खरीदेगे। जिससे किसानों A अपने 
उत्पाद ज्यादा कौमते मे बेचने का मोका मिलेगा! इस निर्णय से कृषि 

क्षेत्र मे आर्थिक मजनूती आएगी ओर ग्राहकों को कम कीमत में 
माल मिलेगा। 

सदन मे कई माननीय सदस्यो ने tet आशंका व्यक्त कौ 
कि एफ.डी.आई. के कारण छोटे-छोटे दुकानदार को अपना कारोबार 

wen wm लेकिन मँ उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे tet आशंका 

मनम न ta! ta ae भी होने वाला नहीं है) हमारे देश में 
पहले से ही करई-कई नडे-बडे feudden स्टोर्स चल रहे है। कई 

Wea चल रहे है। इस एफ.डी.आई. के कारण ग्राहकों को लाभ 
ही हुआ है। यह बात हम देखते आए है! इससे कारोबार मे स्पधा 
ag गई है। अन इस स्पर्धां से किसान ओर ग्राहकों. को ज्यादा से 

ज्यादा लाभ होगा। अब fam फक यह आने वाला है किं यह 
कारोबार बडे पैमाने पर होगा। सामान्य ग्राहकों को कम कीमत पर 

क्वालिरी कौ चीजे मिर्लँगी। 

अत 4 मै सभी सदस्यों को अनुयेध करूगा कि वे इस एतिहासिक 

निर्णय का स्वागत करे, खुले दिल से समर्थन ati आपके समर्थन 

से सरकार को इस नीति को कार्यान्वित ea मे मदद feet 

Wa ta लगता है कि सरकार के इस निर्णय से भारतीय अर्थव्यवस्था 

मे मजबूती आएगी। भारतीय कृषि क्षेत्र ओर भारतीय ग्राहकों को 
लाभ होगा ओर देश कौ अर्थव्यवस्था उन्नत होगी। 

“श्री दिलीपकूमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : खुदरा 

aa में विदेशौ निवेश (एफ.डी.आई) कं Fz के फैसले के विरोध 

मँ भै कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता <I 

"भाषण सभा परलं पर Vel गया। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाध (ख) में sar के बरे 1070 

मे प्रस्ताव 

भारत म रिटेल व्यापार मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति 

देने का मुदा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्णं है, जिससे 

देश का प्रत्येक नागरिक प्रभावित होगा। इस नीति को लागू करे 

से पहले सरकार ने इस नीति से देश के विभिन वर्गो पर पडने 

वाला प्रभाव का गहराई से अध्ययन नहीं किया है देश में आज 

भी खुदरा व्यापार 4 कार्यरत रिलायन्स/बिग बाजार जैसौ बडी कंपनियां 

किसानों से कृषि उपज कम दामों पर ओर उधार खरीदते है ओर 

वही कृषि उपज उच्चतम दामों पर नगद aaa है ओर किसानों 

` कौ उधार 3-3 महीने नहीं देते ह। भारतीय कपनियो के इस व्यवहार 

का सरकार ने कभी अध्ययन किया है? इस अध्ययन के बगैर 

देश कं Bes किसानों को भारतीय कंपनियों के साथ-साथ विदेशी 

aur को भी लूटने का लायसेस देने की व्यवस्था है। देश 
कं सभी राजनैतिक दल ओर रिटेल व्यापार से ae सभी वर्गो 

का प्रबल विरोध at भी सरकार ने अनदेखी at हे! लोकतंत्र 

मे केवल सरकार बनाना ही राजनैतिक दलों कौ जिम्मेदारी नही 
बल्कि आम जनता कौ जीने कौ भी एक पद्धति है। इस पहलू 

को ध्यान मे रखकर एेसे एेसे फैसले लेने के पहले waa की 

राय जानना भी बेहद जरूरी है, उसकी अनदेखी करना जनविरोधी 

साबित हुआ है 

दुनिया के अन्य देशों मे जहां एफ.डी.आई. लागू की है वहां 

के किसानो का क्याअनुभवे रहा है, अध्ययन बताता है कि वहां 
कं किसान उचित मूल्य हासिल कराने के लए wT रहे है। उन 
जीवन-यापन कौ परेशानी Bet पड रही है। अपने देश में रिटेल 

सेक्टर मे पहले से ही मौजूदा ओद्योगिक धराने सिर्फ बडे किसानों 

से ही माल खरीदते है, ओर Be किसान इनकी खरीद व्यवस्था 

से बाहर ही i हमारे देश मे 78 प्रतिशत (सेवरीं we wiz) 

किसान छोटी जाति कं है, जिनके पास दो हैक्टयर से भी कम 

जमीन है जबकि देश का % प्रतिशत से ज्यादा खाद्य उत्पादन 

यही लोग करते Ti प्रतयक्ष विदेशी निवेश इन सबके लिए हानिकारक 

साजित हो सकता ti एफडीआई से खेतिहार मजदूर के हालात 

म भी सुधार कौ गुंजाइश नहीं है। अमेरिका मे जहां-जहां वोलमारटं 

है वहां गरीबी बद् रही है। सच्चाई यह है कि सुपर माकर आपसी 
प्रतिस्पर्धा से wad है। इसका खामियाजा किसानो को भुगतना पडता 

Cl क्योकि सुपर ade Se कम कीमत पर माल बेचने पर विवश 

करता Sl बेशक हमारे देश मेँ fart को मिलने बाले मूल्य 

एवम् रिटेल मूल्य के अंतर को कम किया जाना चाहिए लेकिन



1071 विदेशी मुद्रा प्रबध अधिनियम, 1999 के 
अतिग्ति जारी अधिसूचना के 

[श्री दिलीपकूमार मनसुखलाल गांधी] 

इसका उपाय खुदरा मे विदेशी निवेश नहीं ti दूध क्षत्र में अमूल 

जैसा सफल सहकारी प्रयोग हो सकता है तो खाद्य उत्पादों मे 

क्यो aH? कापेरिट रिटेल के बजाय wafer को्ओपिरेटिव को goa 

किया जा सकता है। सरकार का एक तकं है किं खाद्य आपूर्ति 

sam के नियगमीकरण से बिचोलिए समाप्त हो जाएगे, जबकि 

सच्चाई यह है कि लाखो छोटे बिचौलिए की जगह बड़ी-बड़ी कपनियां 

लेगी । ) 

अमेरिका ओर यूरोप की रियायती खाद्य सामग्री हमारे wy 

बाजार म आएगी, इससे किसानों से उनका बाजार छिन जाएगा। 

जाहिर & fe wea aa मे एफडीआई जैसे Gach को we 

किसानों के पक्ष मे wet के लिए तमाम तरह के नियम-कायर्ो 

की जरूरत होगी, क्योकि बेलगाम कंपनियां खेती ओर - qa क्षे 

म तबाही मचा सकती रै। इसकी चिता देश के वित्त मंत्रालय 

ने भी (30 नवंबर को) जताई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक . 

अमेरिकी संसद मे चीनी कपनियों की गहरी पड़ताल के बाद अमेरिका 

म इनका कारोबारी विस्तार रोक दिया है। यह खुफिया fed fan 

मंत्रालय भारत सरकार के पास west ही सरकार मे सनसनी फल 

गई है। क्योकि खुफिया निष्कर्षं यह बताता है कि चीन सरकार 

की वित्तीय मदद से इन कंपनियों द्वारा सुरक्षा को खतरा है। जब 

एफ.डी.आई. से अमेरिका को खतरा महसूस हो रहा है वहीं हम 

विदेशी कंपनियों का भारत में रेड-कारपेट बिछछकर स्वागत कर 

Sl हमारी सरकार की नीति से यह स्पष्ट होता है किं अगर 

एफ.-डी.आई. लाना ही है तो बेसिक टन्फ्रास्टृक्चर क्षेत्र जैसे ग्राम 

सुधार, तालाब wie योजना जैसी लोक कल्याणकारी योजना में 

लाएं। लेकिन सरकार 120 करोड देशवासियों कौ कौमतत परं विदेशो 

के कारपैरेट घराने को लाभ देने हेतु एफ-डी-आई. को सामान्य जनता 

पर लागू कर रही है जबकि अमेरिका जैसी देश इसे बंद कर 

रहा है। रही नात सरकार की नीतियों कौ, देश के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री 

ओर विद्यमान प्रधानमंत्री का वक्तव्य है कि पैसे Ye पर. नहीं उगते, 

लेकिन वो भूल गए है कि देश की आम जनता के बोट भी 

पेड॒ पर wt आते, वो लोगों के दिलों से अति ह। अब दिल 

पर ही ठेस लग गई तो नतीजा क्या होगा, यह सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री .. 

कै सिवा अच्छ कौन जान सकेगा। मेरा तो ta मानना है कि 

मंत्रियों द्वारा विदेश यात्रा मे करो का खर्च, दू जी ea, कोयला 

घोटाला, इतना ही नर्हीं तो यह सरकार घंरटती (कोयला) आकाश 

५ दिसम्बर, 2012 उपात्रध (खे) F उपातरण के बारे 1072 

मे प्रस्ताव 

(2 जी स्कैम) के बाद अब समुद्र मे भी घोटाले से aa नही 

रही, ama कौ खाड़ी ओर अरे सागर मे खनिज संपदा कौ 

` खोज के लिए न्लाकों के आवंटन मे हए der की asta. 

से जांच शुरू करवा दी गई है। इतना काफौ wi तो जे-एन. 

एन.आर.यू-एम. मेँ भी us करोड कौ अनियमितता कर रखी है। 

इस घोटाले पर आम जनता की नजर न जाए इसलिए खुदरा क्षत्र 

मे विदेशी निवेश का इटका देकर जनता का ध्यान gen के लिए 

किया है, ta मेरा अनुमान है! 

मै ओर मेरी भारतीय जनता पाटी इसका da विरोध करते 

हुए सरकार ने एफ-डी.आई. खुदरा a निवेश का जो अनीतिगत 

dan लिया है उसे तुरंत खारिज किया जाए, एेसी मांग करते है। 

आखिरकार इतना ही em fe देशवासियों के लिए, देशवासियों का 

शासन विदेशों द्वारा चलाना wef के लिए उचित है क्या? 

ssh नलिन कमार करील (दक्षिण wars) : मेरा विचार 

है कि इस कदम से स्थानीय व्यापारियों के हित प्रभाविते होगे। सरकार 

ने इनके हितों की सुरक्षा कं उपाय किए बिना जल्दबाजी मे निर्णय 

लिया है। tea नहीं होना चाहिए था। ) / 

ea aa मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कौ अनुमति देने का सरकार 

का निर्णय से अपने आप मेँ यह स्पष्ट होता है किं सरकार खुदरा 

उद्योग का महत्व भूल गई है। सरकार यह TARA मेँ असफल है 

कि भारत म खुदरा उद्योग केबल कारोबार का एक रूप नहीं हे। 

बल्कि ये उन हजारों लोगो की आजीविका का साधन है जो समुचित 

रोजगार प्राप्त नहीं कर पाए। इसी कारण मेँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 

का विरोध करता हूं। यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है तो बेरोजगारी 

की दर ओर बढ जाएगी! इससे गरीबी, किसानों, द्वारा अत्मिहत्या, 

असमानता तथा अन्य सामाजिक आर्थिक समस्याएं बदु जार्थेगी। 

जन रवोलमा्ं जैसी स्टोर श्रखला हमारी घरेलू Tacit जैसे 

कि पैतांलूंस, रिलायंस परेश आदि के लिए खतरा बन गई है संभवतः 

इससे पूरे बाजार से स्थानीय खुद व्यापारियों का सफाया हो जाएगा 

एफ-डी.आई. देश मे लगभग ` 2 मिलियन रोजगार सृजन करने का 

वादा करता दहै, जबकि भारत का खुदरा ओर संभार तंत्र उद्योग पहले 

ही लगभग 40 मिलियन भारतीयों को रोजगार दे चुका है, इनमें से 

बहुत से लोगों को अपमा रोजगार खोने का खतरा है। 

“WTI सभा परल पर रखा गया।
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अतिगति जारी अधिसूचना को 

अन्य घटक भारतीय बाजार मे बडे त्रांडौ का एकाधिकार है। 

एफ.डी.आई- का भारतीय किसानों की fast ओर लाभ mista पर 

व्यापक प्रभाव vem) सरकार ने मार्गनिर्देश निर्धारित किए है कि 

एकल we रिटेलर अपनी 30 प्रतिशत वस्तुएं अनिवार्य रूपं से भारते 

से FAC! अब बाजार के BAM को समते हुए, चेन-स्टोर मालिको 

at प्रवृत्ति बाजार पर नियंत्रण करने। ओर एकाधिकार का प्रयोग 

ea की Fi 

छोटे किसानों ओर शिल्पकार समूहो तक wea कौ तत्काल 

आवश्यकता है ताकि उनको अधिक उत्पादन के fee प्रोत्साहित करने 

के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जा सके fe st बर्बादी न 

a" यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है तो इन वर्गो के लोगो अपनी 

रोजी-रोटी गँवा देगे। 

इससे बडी sera क पनियां बाजार मे आसानी से पहुंच वनां 

सकती है! इससे किसी भी प्रकार से किसानों कौ आर्थिक स्थिति 

सुधारने मे सहायता नहीं मिलेगी। 

खुदरा क्षेत्र मे एफ.डी-आई. से जनता को लाभ पहुचाने का 

सरकार का आश्वासन मात्र एक दिखाता है ओरं इससे भारत में 

विदेशी कपनियों को स्थापिते करने मे सहायता मिलेगी। 

कुछ समाचार पत्रं मे कुछ gerd छपे है कि पूरे विश्व में 

Rea स्टोर चेन मालिकों को विरूद्ध ये fread दर्ज की गई है 

fe वे अपने आपूत्तिकर्ताओं को समय पर पैसों का भुगतान नही 

करते। किसी अन्यं देश के बरे मे भूल जाईए, atead जैसी रिटेल 

श्रृंखला स्वयं अपने दश मे व्यापक विरोध का सामना कर wt FF 

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से बेरोजगारी ओर रोजगार दोनों की दर 

म वृद्धि होगी। वर्तमान परिदृश्य मे केवल 20 प्रतिशत खुद बाजार 

ही संगठित दै। शेष 80 प्रतिशत असंगठित है, तथा विकास के अत्यंत 

प्रारभिक चरण F है। ae वैश्विक fiend के प्रवेश से 

धीरे-धीरे परतु निश्चित रूप से धरेलू रिटेलर हाशिए पर आ जाएंगे 

ओर दीर्घावधि मे स्थानीय दुकानें बंद हो जाएगी ओर लाखों रोजगार 

समाप्त हो जाएगे। | 

इसलिए, मै केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि खुदरा क्षत्र 

में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति न देकर सरकार हमारे किसानो, 

खुद व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के हितों कौ रक्षा के लिए उपयुक्त 

कदम Bo! 

14 अग्रहायण, 1934 (शकं ) उपाध (ख) में sam के बारे 1674 

q प्रस्ताव 

“श्री UWE. आरूम रशीद (थनी) : विश्व मे.किसी भी अन्य 

उपभोक्ता भारतीय उपभोक्ताभो को अच्छी गुणवत्ता वाले सस्ते उत्पाद 

प्राप्त करने के समान अधिकार है। जैसा कि हम सभी जानते है 

कि 1991 के आर्थिक उदारीकरण ने हमारे देश को विकास के 

पथ पर अग्रसर किया है ओर इस निरंतर इस. विकास को बनाए 

रखना होगा । 

हमारे देश मे so प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है ओर हमारे 

पास कृषि के लिए पर्याप्त som भूमि है परंतु हम अभी भी हमारी 

खाद्य आवश्यकताओं. को पूरा नहीं कर परते है। अवसेरचना की कमी ` 

के कारण संपूर्णं उत्पादित खाद्य में से 30 से 40 प्रतिशत तक बर्बाद 

हो जाता है। किसानों को अपनी फसर्लो कं लिए बाजार मूल्य का 

केवल 10 से 23 प्रतिशत मिल रहय है, जबकि संयुक्त राज्य अमरीका 

ओर अन्य विकसित देशों मेँ यह 70 से 89 प्रतिशत के नीच है, 
जहां बड़ी सुपरमार्कट श्रुखलाएं किसानों का समर्थन करती है ओर 

किसानों से सीधे उत्पाद रोती है। हम समञ्च सकते है कि यदि 1 

fam. टमारर का बाजार मूल्य 20 रुपए है, तो भारतीय किसानों 

को केवल 5 रुपए मिल रहे है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संविदा 

कृषि art ओर किसानों को नहं feat के बीज तथा अन्य 

प्रौद्योगिकियो तक पहुंच मिलेगी ओर कृषि उत्पादों के लिए सुनिश्चित 

क्रेता को अच्छे मूल्य प्राप्त होगे ओर फिर किसानों के मूल्य के 

लिए बिचोलियों के साथ सौदेबाजी wa कौ आवश्यकता नहीं पडेगी। 

इसलिए किसान 10 रुपये मे 1 fem. टमाटर ले सक्ता है ओर 

उपभोक्ता इसे 15 रुपए म खरीद सकता है। 

अन्य खुदरा उत्पादो के लिए भी यही स्थिति है। मान लिजिए 

qa एक नया भवन बनाने के लिए कुछ बिजली के सामान at 

आवश्यकता है, तो मुञ्चे कई बार पुरे शहर में विभिन दुकार्नो के 

चक्कर लगाने होगे कुछ उत्पाद खरीदने के लिए मेरा समय ओर 

पेट्रोल बर्बाद होगा ओर कई बार ये सामान उपलब्ध नहीं होगा तथा 

गुणवत्ता भी खराब होगी। परंतु म Hem कि जन म अमरीका, faca 

मे होतः तो det स्थिति नहीं होती। 

यदि. wt कोई बिजली का या यान्त्रिक उत्पाद खरीदना है 

तो वहां बिल्टेमा जैसी बडी दुकानें होती रँ, जिनके पास हजारो उत्पाद " 

है जिनके विशिष्ट क्रम संख्या देकर अलग-अलग किया गया tr 

म उनकी वस्तुसूची उत्पाद चिन्हिति करके खरीद सकता हूं ओर इसमे 

*भ्राधषण सभा परल पर रखा गया,
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अतर्गत जारी अधिसूचना के 

[श्री जे.एस. आरुन रशीद] 

wa कई नवोन्मेष उपकरण है जो काम को बहुत आसानी से ओर 

शीघ्र कर सकते है ओर मँ wen कि ये बहुत सस्ते होते है। 

यदि मुके घर या इटीरियर फर्नीशिग कं लिए कुछ खरीदने at 

जरूरत होती है तो आरई.के.ई.ए. है, इनके पास Ae अच्छी गुणवत्ता 

ओर बहुत सस्ती चीजे होती Fi ये बक्सों मे अति है ताकि इनकी 

आसानी से दुलाई कौ जा खकेती है ओर, कोई भी अकुशल व्यक्ति 

ईन उत्पादों को जोड सकता 2) वहां खाद्य उत्पाद भी अच्छि 

होते है ओर सुपरमाकेट के पास खाद्य सुरक्षित रखने की प्रौद्योगिकी 

है। 

भारत मे as प्रसिद्ध | ais के उत्पाद खरीदने के बाद हमे ` 

पता चलता है कि ये नकली 31 मँ adm कि अधिकांश दुकानों 

के पास घटिया किस्म के सस्ते चीनी उत्पाद बेचने क लिए ब्रांड 
अबेसडर बनने कौ अलावा कोई विकल्प नही रह गया है भारत 

ओर चीन के बीच व्यापार घाटा 40 बिलियन Sex का है। हम 

चीने से 57 बिलियन अमरीकी Sit मूल्य के उत्पाद आयात करते 

है ओर केवल 18 निलियनं अमरीकी slew की वस्तुएं निर्यात करते 

हि। प्रमुख निर्यात कच्चे माल का होता है जैसे कि लोहा, इस्पात 

आदि परंतु बहुत से विनिर्मित उत्पादो का निर्याति नही है। हम बिना 

अधिक रोजगार सृजन किए अपने प्राकृतिक संसाधनों को खो रहै 

él 

हमे इस स्थिति मे परिवर्तन लाना होगा ओर हमारे . किसानों 

को लाभ दिलाना होगा, पशुपलन ओर कृषि उत्पादन मै वृद्धि करनी ` 

होगी बर्बादी रोकनी होगी, मुद्रास्फौति कम करनी होगी तथा उपभोक्ताओं 

को गुणकतापूर्णं वस्तुं सस्ती दरौ पर प्राप्त होनी चाहिये। यदि उत्पादन 

अधिक होगा तथा खुदरा क्षेत्र मे अधिक प्रतिस्पर्धा होगी तो स्वाभाविक 

रूप से मूल्य कम हो जाएंगे ओर चूकि भारतं विनिर्माण का हब 

है ओर हमारे पास सस्ता कुशल श्रम तथा प्राकृतिक संसाधन है ` 

इनमें से अधिकांश कंपनियां देश ये लघु विमिर्माण इकाइयां स्थापितं 

करने जा रही है, जिससे प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन 

होमा ओर इससे एक प्रकार से निम्न गुणवता वाले चीनी उत्पाद 

हमरे बाजारों मे अने से सकेगा तथा साथ ही अन्य देशो मेँ 

हमारा निर्यात भी बदेगा। हमारे देश ये पहले से ही भारतीय कंपनियां 

जैसे fe रिलायंस, निडला आदि कौ बडी सुपरमाकेट है जो 

उपभोक्ताओं के लिए हुत अच्छी Ft भारती समूह के सहयोग 

5 दिसम्बर, 2012 उपामध (ख) मँ उपातरण के बारे 106 

। मेँ प्रस्ताव 

से वालमार्द देश मेँ प्रवेश कर चुका है, इसलिए, मत्री ais रिटेल 

में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ओर सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र 

मे 100 प्रतिशत कौ अनुमति देने कं कारण लधु व्यापार क्षेत्र में 

ज्यादा मुदे नहीं उभरेगे। इसके अलावा, इससे अर्थव्यवस्था gee 

होगी, विशेषकर ग्रामीण . भारत यँ जिसे अर्थव्यवस्था मे तेजी का 

लाभ नहीं मिला रै क्योकि एफ.डी.आई. का 50 प्रतिशत निवेश 

अवसंरचना विकास मे चला जाएगा।. हमारा देश 1 बिलियन आबादी 

वाला विशाल देश %, इसलिए 2 मिलियन से अधिक आबादी वाले 

50 बडे शहरों मे बद रिटेल ब्रांड कौ GI दुकान खुलने से 

छोटे व्यापारियों का संपूर्णं कारोबार. वंद नहीं हो जाएगा। 

हमारी हर प्रकार के सुधार के प्रति विरोध करने की एक 

परम्परा रही है ओर भारत कौ जनता को विपक्ष द्वारा अपने we 

के हित के लिए vita किया “जाता है न कि we के fea | 

Hi यदि विश्व के 26 सबसे तेज विकासशील देशों मे १0 वर्षो. 
से अधिक से मल्टी-ब्राड खुदरा बाजार मेँ एफ-डी.आई. हो सकता 

है तो भारत भी उसी ait a क्यो नहीं अपना सकता? एक 

समय थां जव भारतं मेँ कम्प्यूटर पहली बार लाए गए थे, wa 

अधिकांश राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था। oe कहा 

कि यह रोजगार छीन लेगा ओर लोग बेरोजगार हो जाएगे। अब 

भारत सूचना प्रौद्योगिकी a9 A एक वैश्विक अग्रणी के रूप में 

उभर कर आया है जिससे 100 बिलियन डालर का राजस्व प्राप्त 

होता है ओर 2.8 मिलियन से अधिके लोग प्रत्यक्ष रूप ओर 8. 

9 मिलियन अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित है। वाहन उद्योग मे एफ. 

Sham. की अनुमति से ने केवल भारतीय उपभोक्ताओं ने मोबाहल 

फोन को आम आदमी के पास भी उपलब्ध होने वाला उपकरण 

बना दिया है ओर अब हमं अन्य देशों को ant का निर्यात करते 

1 दूरसंचार मे एफ-डी.आई. ने मोबाइल फोन को आम आदमी 

के पास भी उपलब्ध होने वाला उपकरण बना दिया है। विकसित 

देश 4जी पर पहुंच चुके है ओर हम अभी भी 2जी पर ही रूके 

हए Fh | । 

अतः यदि हम एक विकासशील देश कं विकसित देश बनना 

चाहते है, तो ee आर्थिक सुधार लाने होगे ओर उन्हे समय पर 

लाना होगा तथा खुदरा क्षेत्र मेँ एक होगा। अतः मे मल्टी ae 

खुदरा क्षेत्र मे 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध मे सरकार 

द्वार लिए गए निर्णय का स्वागत करता हूं ओर इसका पूरी तरह 

से समर्थन करता Gi 
~~
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अतिर्गत जारी अधिसूचना को 

"श्री ए. गणेशमूर्तिं (दरोड) : संसदीय स्थायी समिति के विरोध 

मँ बावजूद केन्द्रीय मंत्रिमंडल नै नागर विमानन, पेंशन, बीमा, शिक्षा 

ओर अन्य क्षेत्रो मेँ विदेशी प्रत्यक्ष मिवेश कौ अनुमति दी है। अब 

सर्कार संसार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रयास कर री 

है। 

सरकार म नीतिगत निर्णय लेने वाले शक्तिशाली लोग कहते 

है कि वे खुदरा बाजार मेँ एफ.डी.आई. कौ अनुमति केवल देश 

के आर्थिक विकास हेतु दे रहे ft यह स्वीकार्य नहीं है। यह सिद्ध 
करने के लिए कोई एतिहासिक परिपैक्षय मौजूद नहीं है कि राष्ट 

का आर्थिक विकास विदेशी निवेश के कारण होता है। इसके विपरीत, 

संसार के करई देश आर्थिक हमले के कारण गुलाम बन गए है। 

यह एक ज्ञात तथ्य है। व्यापार के लिए भारत आने वाले ब्रिटिश 

हमारे मालिक बन गए ओर उन्होने हम पर शासन किया। हम इतिहास 

कौ इस सीख को भूल ad सकते है। 

यह त्क दिया जाता है कि Be व्यापारी, जो उत्पादक ओर 

उपभोक्ताओं के मध्य कार्य करते है, उत्पादों at मूल्य वृद्धि का ` 

कारण 81 यह भी तर्क दिया जाता है कि छोटे व्यापारी व्यापार 

कौ स्थापना के लिए आवश्यक होने वाले आधारभूत aa को नहीं 

बना सकते है; ओर विदेशी निवेशक बडा निवेश कर सकते है 

जिससे बड़ी व्यापार स्थापनाएं बनाई जा सकती है ओर उपभोक्ताओं 

को उत्पाद सस्ती दर पर मुहैया केरवाए जा सकते है। प्रारंभ में 

कछ ही समय am विदेशी निवेशक इस प्रकार का व्यवहार करेगे 

जो उत्पादो तथा उपभोक्ताओं को लाभप्रद लगेगा। ta परिदृश्य मे, 

Se व्यापारियों को बडे विदेश निकायो के साथ प्रतिस्पर्धा कर 

पाने भ असमर्थं होने के चलने अपना व्यापार wea पडेगा। 

प्रतिस्पर्धी बाजार से बाहर हो जाएगे ओर पूरा नियंत्रण बहुराष्टरीय 

aural के हार्थो मे आ जाएगा। उत्पादकों -ओर उपभोक्ताओं का 

उपयोग एेसी कपनिरयो के लाभ हेतु किया जाएगा। इस प्रकार उत्पादक 

ओर उपभोक्ता प्रभावित होगे। 

सरकार द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि. खुदरा व्यापार में 

एफ.डी.आई. at अनुमति देने से किसानों को काफी लाभ fram 

एेसी बातों -का उपयोग केवल रूचि उत्पनन करने कं लिए किया 

जाता है ओर यह किसी अनुभव पर आधारित नहीं है। किसानो के 

“मूलतः तमिल मे सभा पटल पर रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाक्ध (ख) मे उपातरण के बारे 1078 

मे प्रस्ताव 

उत्पादों का मूल्य निर्धारण विदेशी कंपनियों द्वारा किया जाएगा। बीजों 

का चयन, Se बोने का तरीका ओर उनकी मात्रा का निर्णय विदेशी 

क पनियो द्वारा लिया जाएगा। भारतीय किसानों को विदेशी कपनिर्यो 

कं इशारों पर चलना होगा। एेसी स्थिति उत्पन हो जाएगी क्योकि 

कोई प्रतिस्पर्धी बाजार मौजूद नहीं होगा। हस प्रकार, देश कौ कृषि 

feet के नियंत्रण मेँ होगी। ` 

उत्पादक के उनके उत्पादों का वही मूल्य मिलेगा जो विदेशी 

aural द्वारा निर्धारित किया जाएगा। उपभोक्ताओं को भी विदेशी 

कपनियो द्वारा निर्धारित मूल्य अदा करना होगा। उत्पादक ओर उपभोक्ता 

उनके हार्थो कौ Hoyt बन जाएगे। भारत मे निवेश करने के 

लिए विदेशी aoa के दरवाजे खोलना केवल आर्धक एकाधिकार 

का कारण बनेगा। इस Fae मे रत उत्पादक, उपभोक्ता ओर He 

व्यापारी सभी प्रभावित Bit 

वैश्विक आर्थिक मंदी, जिसका संसार के कई देशों पर प्रभाव 

BT था, का भारत परं कोई प्रभावं नही हुआ क्योकि हमारी अर्थव्यवस्था 

गाव पर आधारित है। महात्मा गांधी का स्वप्न भारत मे स्व-शासन, 

राम राज्य काथा। गाधी जी ने विदेशी वस्तुओं को जलाया। क्योकि 

वे नहीं चाहते थे कि हमारा देश विदेशियो के लिए उनकी वस्तुओं 

को बेचने के लिए एक बाजार बने। उन्होने हम मे देशभक्ति कौ 

भावना जगाई | 

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हमारे देश के आर्थिक विकास 

मे योगदान देने के उदेश्य से हमारे देश में सार्बजनिक क्षेत्र की 

कपनियों को प्रोत्साहित fear वर्षं 1956 में पंडितं नेहरू ने बीमा 

aia का राष्ट्रीयकरण किया जो विदेशी निवेश्चकोँं के नियंत्रण में 

थी। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सी.डी. देशमुख ने कहा था कि ‘ae 

एक to निर्णय है जो देश को समाजवाद की ओर ले जा सकता 

है। 

श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के निजी वैको का राष्ट्रीयकरण 

करके समाजवाद की नीव wat 

श्रीमती सोनिया माधी के नेतृत्व मे सरकार Hite सरकार महात्मा 

गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू ओर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा डाली 

गई नीवि को धवस्त करने मेँ लगी हुई है। ga aa a एफ. 

डी.आई. कौ अनुमति नहीं होनी चाहिए क्योकि यह उत्पादक, उपभोक्ता, 

छोटे व्यापारियों, किसानों तथा हम में से प्रत्येक की आजीविका को 

प्रभावित करता है।
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अतर्गत जारी अधिसूचना के 

[श्री ए. गणेशमूर्ति] 

भे मारूमलीची द्रविड wa कणगम (एम.डी-एम.के.) कौ ओर 

केन्द्र सरकार से ge क्षेत्र मे एफ.डी.आई. कौ अनुमति देने के 

अपने निर्णय को वापिस लेने का sear करता हू। 

“श्री प्रशान्त कुमार मजुमदार (बलूरघार) : मेरा दल आर. 

एस.पी. माननीय सुषमा स्वराज ओर प्रो. सौगत राय द्वारा पेश किए 

गए प्रस्ताव को समर्थन करती है। हम चाहते है कि सरकार आम 

जनता के हित मेँ तुरत मल्टी ब्रांड रिटेल मँ 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष 

विदेशी निवेश को वापस ले। मै सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी 

ओर até aga कां स्मरण. कराना चाहता हूं।. साथ ही मेँ इनको 

रवीन्द्रनाथ टैगोर के शब्दौ का स्मरण कराना चाहता हू fr 

कहा है कि fafen व्यापारिर्यो के रूप मे आए ओर शासन बन 

गए्। 

सरकार दावां कर रही है कि यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आरंभ 

किया गया तो 40 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार fran ओर 

बाद के चरण मे, 60 लाख ओर लोगो को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार 

fram) इससे मुञ्चे एक बात याद आती है। ग्रामीण क्षेत्रो मे, माताए 

लोरी गाती है या कहानियां गदृती है ताकि उनके बच्चे जल्दी से 

सो we) यह सरकार भी आम जनता के लिए रोजगार कौ कहानियां 

बुन रही है wife हम जानते है कि रोजगार वृद्धि दर केवल एक 

प्रतिशत रै। विनिर्माण क्षेत्र मे उत्पादकता मे भारी गिरावर आई हे। 

देश कौ आबादी भी ag रही है। इसलिए रोजगार सृजन कौ गुंजाइश 

कहा है? 

पुनः यदि हम बडी बहुराष्टरीय कंपनियों जैसे कि ated, मेटो 

कौश ओर at के कर्मचारी संबंधी आकडौ को देखें तो हम पाते 

है कि यह अनुपातः 1:17 का है अर्थात् यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 

के माध्यम से एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है, तो खुदरा क्षेत्र 

मँ 17 अन्य लोग अपना रोजगार खो देते है। 

हमारे देश में, 5 करोड Be व्यापारी कई वर्षो से बिया 

व्यापार कर रहे है ओर अपने परिवारों की सहायता कर रहे FI 

यदि ये 5 करोड दुकानें, heat अथवा छोरी स्थापनाओं को बंद 

कर दिया जाए, तो 25 करोड लोगों कौ आजीविकास छिन जाएगी 

क्योकि वे बडे व्याणरिक wri से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगे। 

"मूलतः बंगला मे सभा पटल पर रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर । 

5 दिसम्बर्, 2012 उपानध (ख) में उपातरण के बारे 1080 

मेँ प्रस्ताव 

सरकार यह भी दावा करती है किं किसानों को लाभ होगा 

क्योकि इसमे कोई बिचौलिया नहीं होगा ओर किसानों को लाभप्रद 

मूल्य मिलँगे। यह सच है कि इसमे कोई faction नर्ही होगा क्योकि 

wera कंपनियां सीधे कृषि उत्पाद खरीदेगी a बाजार मँ प्रतिस्पर्धा 

कम करने तथा अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेगी! धीरे-धीरे, 

जब बाजार में प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी, तो कंपनियां किसानों जो 

मूल्य St उनको उसी भँ संतोष करना होगा क्योकि कोई प्रतिस्पर्धा 

नर्हा होगी। उपभोक्ताओं का भी नुकसान em 

इसके परिणामस्वरूप किसानों को अपनी जमीन से हाथ धोना 

पडेगा क्योकि बडी कंपनियां इनको पूर्वनिर्धारित दर पर भुगतान करेगी । 

यदि ag ओर सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण समय पर 

कृषि उत्पाद कौ आपूर्ति न्ह होगी, तो संविदा के अनुसार भूमि 

कंपनियों के स्वामित्व म आ जाएगी ओर किसान श्रमिक बनं कर 

रह जाएगे। 

सरकार कह रही है कि अवसंरचना, गोदाम, शीतागार ओर 

परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण 30 प्रतिशत खाद्यान बर्बाद 

हो जाते है। खाद्य पदार्थो की भी हानि होती है। अतः प्रत्यक्ष विदेशी 

निवेश से इन सुविधाओं का fran करके कृषि क्षत्र को समृद्ध 

बनाने मेँ मदद मिलेगी। परंतु वास्तवं मे कृषर्कौ को अपन उत्पाद 

का भंडारण करने के लिए इस अवसंरचना का इस्तेमाल करने कौ 

अनुमति नहीं होगी। वलमार्ट, AA आदि उन फसलो के उत्पादन को , 

प्रोत्साहन देगी जो अधिक लाभप्रद Fi हम नील की खेती के इतिहासं 

को नहीं भूले है। इसके अलावा देश कौ . पारंपरिक भोजन कौ आदत 

म भी परिवर्तन होया। । 

इसके अलावा, यदि खाद्य उत्पादो, सल्नियो, मछली, मास, अंडे, 

दूध, फल, आलू, ओर टमाटर आदि का उत्पादन करने कं लिए 

आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया ओर यदि इनको वर्षो 

तक शीतागार मे भंडारित किया जाता है, तो खाद्य पदार्थो का मूल्य 

कम हो जाएगा ओर इससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव 

asm até, दक्षिण कोरिया, sera, चिली जैसे देश अब ताजा 

खाच पदार्थो का उत्पादन करना चाहे है ओर छोटी दुकानों के ह्वार 

ही यह प्रयोजन पूरा किया जा सकता है। इसके कारण, वोलमार्टं 

ने इन देशों से अपना कारोर समाप्त कर लिया है। 

विदेशी कंपनियां पर्यावरणीय सुरक्षा की दलील देकर प्रत्यक्ष 

विदेशी निवेश के माध्यम से भारत मे प्रवेश कर रही ह ओर इससे



1081 विदेशी yar wae अधिनियम, 1999 के 
arid जारी अधिसूचना को 

हमारी आर्थिक संप्रभुता को खतरा है। मँ महान कालिदास का उल्लेख 

करकं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हम पेड की जिस डाल 

पर बेठे ह उसी को काटने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जैसा कि 

ser किया था। 

हिन्दी 

tat राजू शेट्टी (हातकंगले) : स्वतंत्रता पूर्वं से आजं तक 

देश के सभी किसान अपने कृषि उपज ओर उससे मिलने वाले 

उचति एवं लाभकारी मूल्य के बारे मेँ पूरी व्यापार व्यवस्था के. 

शोषित रहे ह। सामाजिक रंगमंच पर तो गुलामों की भूमिका अदा 
कर रहे ol प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के जरिए किसानों 
को सहायता करने के लिए आजे तक की सरकारों को इतने साल 

क्यो लगे? इसका भी जवाब सरकार को देना चाहिए। लेकिन 

किसानों कौ उपज को उचित एवं लाभकारी मूल्य हेतु सरकार ने 

आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के बारे ये जो कदम 
उठाए है, इस पहल का स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ओर स्वाभिमानी 
पक्ष, महाराष्ट, खुले दिल से स्वागत करते है ओर इस उचित निर्णय 

कौ सराहना करते ti इस निर्णय का स्वागत करते हुए et सरकार 

से आश्वासन चाहिए कि प्रत्यक्ष विदेशी fan (एफ.डी.आई.) के 

खुदरा व्यापार (fide) के क्षेत्र मे आने से हमे किसान ओर 

देहाती लोगो को बुनियादी सुविधा जैसे fe शीतकक्ष, sani के 

भंडार, ग्रामीण क्षत्र के युवकों को रोजगार कौ सुविधा दूर-दराज 

के क्षेत्र मे बसे हुए Bese गांवों को जोड़ने के लिए पक्के 

रास्ते ओर परिवहन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए 
सरकार कारगर कदम उठाए व॒ अन्य देशों की तुलना मे उत्पादन 
कं खर्च F कमी लाने के लिए किसानों को विभिन स्तरों पर 

राहत मिलनी चाहिए 

अत मे, किसानों को खुली सांस लेने के लिए इस कदम 

काम फिर एक बार खुले दिल से स्वागत करता हूं उसके साथ-साथ 

यह भी आशा करता हूं कि आने वाले समय मेँ किसानों की हालत 
सुधारने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। 

“श्री जोसेफ टोप्पो (तेजपुर) : भ असम गण परिषद् पार्टी 

को ओर याद दिलाना चाहता हूं कि रिटेल मे एफडीआई के मसले 

पर पहले सरकार ने सदन मे तब के कित्ति मंत्री तथा सदन के 

नैता श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि रिटेल मेँ एफडीआई को बिना 

*"भाषण संभा पटल W Vat गया। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाक (ख) में sa F बरे 1082 

मेँ प्रस्ताव 

आम सहमति & देश मे लागू vel किया जाएगा पर इस सरकार 

ने केवल कैबिनेट कौ बैठक gare विना विपक्ष कौ बात सुने 

gen बाजार में 51 प्रतिशत एफडीआई को देश की जनता पर 

थोप दिया। ये इस सरकार कौ सिर्फ मनमानी है जिसे Gu सरकार 

जबरदस्ती देश मेँ लागू करना चाहती है। एफडीआई को लेकर 
सरकार नै जितने फायदे बताए है वो सब कहीं से भी सच नहीं 

है। देश मेँ रोजगार बढाने के नाम पर जिस तरह इन विदेशी कंपनियों 

को लाया जा रहा है उसके गंभीर परिणाम aA ये विदेशी कंपनियां 

पहले तो सस्ता सामान seh लेकिन जब बाजार पर इनका पूरा 

कन्जा हो जाएगा तो अपने हिसाब से सामानं को महंगी कीमत 

पर wd) एफडीआई से so लाख लोगो को रोजगार मिलेगा या 

नहीं पर करोड Be दुकानदार तथा खुद व्यापारी जरूर बेरोजगार 

हो जाएंगे ओर देश का गरीब किसान इन कंपनियों से अपने लाभ 

के लिए नर्ही as सकता, ये कपनियां जो tz देगी उसे लेना 

ही पडेगा क्योकि ये कपनियां बाजार मे किसी ओर को ae 

ही नहीं देगी जो उसका मोल खरीद सके। 

वलमार्टं ने भारतीय बाजार मे wastes के माध्यम से घुसने 

के लिए बहुत बडे पैमाने पर रिश्वत दी है ओर इसी कारण उन्होने 

अपने एक बडे अधिकारी को हरा दिया t भ्रष्टाचार से fad 

वर्तमानं यूपीए सरकार का wring के माध्यम से यह जनता 

पर एक ओर अत्याचार है। ated पूरी दुनिया मेँ जहां भी खुदरा 

माजार मे घुसा वहां पर Ge दुकानदार या खुदरा व्यापार पूरी तरह 

से खत्म हौ गया। ये वोलमार्टं भी वही करेगी जैसा ta जैसी 

दूसरी विदेशी कपनियां कर रही है। ये व्यापार तो यहां करेगी 

पर कच्चा माल विदेश. मँ अपनी wif पर मनाएगी जिससे चीन 

के व्यापारी तो मालामाल हो जाएगे पर हमारे छोटे व्यापारी ace 
हो जाएगे। इसलिए सरकार को facial कौ नहीं अपने देश के 

we व्यापारियो तथा इससे ye गरीब लोगों के बरे में सोचना 

चाहिए । 53 शहरो मे सरकार जहां स्टोर खोलने कौ बात कर 

रही है जर सोचिए इम शहरों के Be व्यापारी या उस छोटे व्यापारी 

कौ दुकान परं काम करने वाले गरीब आदमी का क्या होगा। 

एफडीञई न तो देश के आम आदमी, न छोटे दुकानदार ओर 

नही किसीभीरूपसे किसान के हित में है। आज यह एफडीओई 

53 शहर मेँ लाने का प्रस्ताव है कल पुरे देश के हर शहर 

मे होगा तब क्या होगा। कितने करोड लोग बेरोजगार हो जाएगे। 

ये एफडीआई व्यवस्था fan इस देश कौ फिर से बरबादी की
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अकति जारी अधिसूचना के 

[श्री जोसेफ टोप्पो] 

ओर लेकर जाएगी ओर ae ad, इस ओर सरकार को ` सोचना 

होगा। | 

faa अमेरिका के दबाव मेँ सरकार एफडीञई को लाना 

चाहती है वह अमेरिका खुद अपने यहां एफडीआई पर रोक लगा 

चुका है ओर जो देश खुद अपने यहं पर बेरोजगारी से परेशान 

यो वो क्या वहां की कंपनियां हमारे यहां केसे रोजगार पैदा करेगी 

ये सरकार क्यो नहीं we रही है, क्यों इस देश कौ जनता के 

साथ wast धोखा कर रही है? माननीय मंत्री सिब्बल साहब 

कहते है कि aoe के आने पर या किसी भी विदेशी az 

| व्यापार कंपनी के आने पर उसे 100 मिलियन डालर देने होगे 

जिसमे से 50 मिलियन डालर विकास पर खर्च होगा, क्या हमारे 

देश की स्थिति इतनी खराब हौ गई है या इस देश के जनता 

का विकास किसी विदेशी के. दिए so मिलियन डालर की रकम 

पर निर्भर है। tar नहीं है, सिफं आंकडौ का खेल मत खेलिए, 

सच्चाई आप भी जानते है ये सब सिफं अमेरिकी दबाव ओर अपनी 

विदेशो मे अपनी इज्जत बचाने के लिए किया जा रहा है पर 

प्रधानमंत्री जी विदेशो मे अपनी इज्जत बचा कर क्या करेगे जब | 

देश मेँ ही आपका विरोध हो रहा है। सरकार को अपने इस 

कदम. से पीठे हटना चाहिए तथा अगर देश के हर विभाग में 

हयो रहे भ्रष्टाचार को रोकना होगा ओर आम आदमी तथा देश 

के विकास मे कोई उचित कदम सरकार को उठने a किसी 

भी विकास के मुदे पर अगर सरकार कोई Haan लेना चाहती 

है तो सभी दलों तथा एक आम सहमति के साथ कोई फैसला 

लिया जाए जिसमे सब शामिल d, fan जोड्-तोड् के बहुमत 

के बल पर कोई मनमानी ना कौ जाएं क्योकि हम इसका भरपूर 

विरोध करेगे ओर हम अपने राज्य असम मे तो वालमा्टं को धुसने 

भी नही da ओर हमारी पार्टी असम गण परिषद रिटेल मे एफडीञई 

के सरकार के निर्णय का विरोध करती हे। 

‘sit पना लाल पुनिया (बारावंकी) : यह aga महत्वपूर्ण 
एवं संवेदनशील चर्चा का विषय है! पूरा देश इस चर्चा को बडे 

ध्यान से देख ओर सुन रहा है। चर्चां सिक नियम के तहत हो 

इसको लेकर भी काफी व्यवधान Ye BT आखिरकार कल. से 

चर्चा प्रारंभ हई, नेता प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष कौ ओर से श्री कपिल सिब्बल 

*भाषण सभा पटल पर रखा गयी। 

5 दिसम्बर, 2012 ` उषाकंध (ख) मे sa कं नारे 1084 

` में प्रस्ताव 

तथा अन्य दलों के माननीय aed द्वारा अपने-अपने विचार रखे 

गए! सभी के frat को सुनने के बाद म इस निष्कर्षं पर WaT 

हं कि रिटेल मे एफ.डी.आई. देश हित मे है ओर देश को अगे 

aga का साधन है। 

किसानों, उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत लाभदायक है तथा खुदरा 

व्यापारियों के लिए कोई नुकसान या हानिकारक नही है। सदन मँ 

लंबी-चौडी बहस मे नेता प्रतिपक्ष ने सन् 2002 में एन.डी.ए. सरकार 

कौ रिटेल मे एफ.डी.आई. के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास 

fea यै यह स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि यह एक नीति निर्धारण 

संबंधी मामला है। हर सरकार के नीति संबंधी निर्णय लेने का अधिकार 

है। 

एन-डी.ए. के समय मँ रिटेल मे एफ.डी.आई. 100 प्रतिशत 

रखा गया था, लेकिन हमने देश कौ परिस्थित्तियों को ध्यान मे रखते 

हुए 51 प्रतिशत रखा है। यू.पी.-ए. सरकार ने एन.डी.ए. कौ नीतिर्यो 

मे यह भी संशोधन किया है कि fea मे एफ.डी.आई. की पूंजी 
को 50 प्रतिशत धनराशि ग्रामीण एवं कृषि के क्षत्र में अवस्थापना 

सुविधाएं जैसे कोल्ड स्यैरेज, कोल्ड चैन, गोदाम, रैफरी जरेटेड वैन इत्यादि 

पर खर्च किया जाएगा। जब हर क्षेत्रे मेँ पूजी निवेश हो रहा है 

तो कृषि व ग्रामीण ast में पंजी निवेश क्यो न हो ओर नई तकनीक 

तथा प्रबंधन कौ उच्यतम् सुविधाएं इस क्षेत्र को क्यो न fae एन. 

Su. की सरकार की नीति मेँ यह भी संशोधन किया गया है कि 

रिटेल मे एफ.डी-आई प्रदेशो मे तभी लागू होगी जहां पर प्रदेश सरकारे 

अपनी सहमति प्रकट ati कद्र सरकार द्वारा यह निर्णय किसी भी 

राज्य पर थोपा नहीं जाएगा। यह भी एन.डी.ए. के निर्णय में संशोधन 

fen गया है कि संगठित क्षेत्र मे रिटेल के लिए जो भी eR. 

खोले जाएंगे उनकी आवश्यकता का 30 प्रतिशत हिंदुस्तान के लघु 

एवं मध्यम उद्योगों से खरीदा जाएगा। 

भारतीय परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए विभिन फोरमों 

पर जो भी विचार प्रस्तुत किए गए उनके आधार पर AU. सरकार | 

दारा अच्छी नीति तैयार की गई है, जसका हम सभी कों स्वागत 

करना ated | 

ae भी कहा गया है कि अभी खुदरा व्यापार विकेद्रीकृत रूप 

से सभी जगह फला हआ है ओर प्रतियोगी बाजार कौ बजाय 

एकाधिकार व्यापार बना दिया जाता है तो उपभोक्ता ओर किसानो 

के शोषण की संभावना बनी रहेगी।
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art जारी अधिसूचना के 

भारतीय जनता Wel कौ सोच में केवल ate ही एक मात्र ` 

विकल्प है ओर उनके द्वारा हर स्थाने पर SK खोलने पर दुरुपयोग 

कौ संभावना बनी रहती है। म यह बताना aren कि भारतीय जनता 

Wel गुमराह कर रही है, क्योकि रिटेल मे एफ.डी.आई. की अनुमति 

देने के बाद केवल ated ही नही उनके अनेक प्रतियोगी भी Fer 

म होगे ओर उनके आपस के कंपटीशन के कारण किसानों ओर 

उपभोक्ताओं का हित पूर्णतया; सुरक्षित है। 

भारतीय जनता wel कौ ओर से यह भी कहा गया है कि 

fea मे एफ.डी.-आई. आने से रोजगार के जो आकडे दिए गए 

हवो कभी पर नहीं हो सकते। इसकी पुष्टि मे यह बताया गया 

हि कि वोलमारं मे 21000 कर्मचारी है ओर 40 लाख रोजगार का 

लक्ष्य किसी भी सूरत में प्राप्त नहीं किया जा waa यदि हम 

रोजगार कौ बात करते F तो सभी <i मे लगे कर्मचारियों की 

संख्या का आकलन नर्ही किया जाता बल्कि स्टोर खुलने के बाद 

जो आर्थिक गतिविधियों से जो माहौल उत्पन होगा, उससे रोगजार 

के अवसर उपलब्ध होगे। इन स्टोर की 30 प्रतिशत खरीदारी लघु ` 

एवं मध्यम उद्योग से करने का प्रावधान रखा है, tet स्थिति में 

लघु एवं मध्यम उद्योगों कौ संख्या ये वृद्धि होगी तो रोजगार से 

अवसर अपने-आप बदेगे, जिससे रोजगार संबंधी लक्ष्य को प्राप्त किया 

जा सकेगा। इसके अतिरिक्त गोदाम कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चैन, 

Yess वैन मेँ भी तकनीक कर्मियों के अतिरिक्त बहुत से रोजगार 

के अवसर सृजित होगे। | 

भारतीय जनता wel कौ ओर से feta में एफ.डी.आई. को 

लेकर अनेको तर्क दिए गए ह जिसमे एक यह भी है कि 5 

करोड GU व्यापारी बेघर हो जाएंगे, जो कि बेबुनियाद है। हिंदुस्तान 

के संगठित क्षेत्र मे रिटेल केवल 5 प्रतिशत है, जो मुख्यतः सिंगल 

ब्राड एफ.डी.आई. तथा भारतीय उद्यमियों द्वारा संचालित स्टोर इत्यादि 

के माध्यम से है। यदि वर्तमान नीति के अनुसार रिटेल में एफ. 

डी.आई. आती है तो अधिक से अधिक 5 प्रतिशत से sear 10 

या 15 प्रतिशत तक रिटेल की संगदित क्षेत्र में भागीदारी हो सकेगी, 

उसके बाद भी 85 से 90 प्रतिशत खुदरा व्यापार असंगरिति क्षेत्र में 

ही रहेगा। आज संगदिति क्षेत्र कौ भी वुद्धिदर 20 प्रतिशत है ओर 

असंगठित क्षेत्र कौ भी वृद्धि दर 20 प्रतिशत ही टै। इससे स्पष्ट 

है कि fea म एफ.डी. आई. आने से कोई हानि नहीं होगी। ओर 
यदि पड़ोसी देशो कौ बात at तो चीन मेँ 20 वर्षो से रिरेल में 

100: एफ.डी-आई. की अनुमति दे रखी Ti यहां पर 20 ad ae 

14 अग्रहायण, 1934 (Wh) उपार्बध (ख) F उपातरण कौ बारे 1086 

मे प्रस्ताव 

भी रिटेल मेँ 20 प्रतिशत संगठित aa की भागीदारी हो wat है 

ओर बाकौ so प्रतिशत खुदरा व्यापार के हाथमे ही है यह परी 

तरह स्पष्ट है किं fea मेँ एफ-डी.आई. आने से खुदरा व्यापारियों 

पर कोई असर wet Tem 

भारतीय जनता पार्टी संगठित खुदरा व्यापारियों को वोट बैक 

के रूपमे देख रही है उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उनको 

5 करोड लोगों कौ चिता हे, लेकिन so ats किसान a खेतिहर 

मजदूर कौ चिता नर्ही है। 120 करोड उपभोक्ताओं के हितों पर 

कूठाराघात नर्ही किया जा सकता। एक निहिते स्वार्थवश कृषि/ग्रामीण 

aa को आधुमिक तकनीक/प्रबधन से वंचित नहीं रखा जा सकता। 

मेरा भारतीय जनता wel से अनुरोध है fe वह अपना प्रस्ताव 

वापस ले ओर देश हित म इस निर्णय को अपना समर्थन दै। 

भे विपक्ष के दारा लाए मए इस प्रस्ताव का विरोध करता 

El 

‘st देवजी एम. पटेल (जालौर) : मेँ नेता विपक्ष के प्रस्ताव ` 

मल्टी ats खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की 

अनुमति देने सबधी अपने निर्णय को तत्काल वापस तेने का समर्थन 

करता हू। 

भारत भी अजीब देश है यहां कुछ लोग ta ह जिन्हें फायदा 

पहुचाने के लिए सरकार सारे दरवाजे खोल देती है। कुछ लोग ए 

है जिन्हे लाभ पहुंचाने के लिए नि यम कानून बदल देते ै। वही 

दूसरी तरह सरकार ने किसान गरीब मजदूर पिछड़ी जन जातियों, 

अल्पसंख्यको कौ बातों को सुनना बंद कर् दिया है। सरकार की 

इस संवेदनहीनता कौ वजह से भारत का Wada आज नाजुक मोड 

पर खडा Fi 

आज देश मे कृषि जोत निरंतर घट रही है। कृषि क्षेत्र में 

पूजी निवेश 20.2 प्रतिशत से year 15.4 प्रतिशत रह गया है। दूसरी 

तरफ BS वेतन आयोग के बाद सरकार के चपरासी की मासिक 

आय 15000 रू. है। इसके विपरीते एक wa के अनुसार एक 

सिकान की मासिक aaa आय लगभग 2115 रु. आंकी गई है। 

आजं एक किसान नरेगा मजदूर से अधिक नहीं कमा पाता है बल्कि 

भारतं के अन्नदाता की आय नरेगा श्रमिक से भी कम है। दिनभर 

*भषणं सभा पटल पर रखा गया।



1087 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 को 
aaa जारी अधिसूचना के 

[श्री देवजी एम. पटेल] 

खेत पर काम करने वाले किसान को उतना भी नर्ही मिलतां जितना 

घरेलू नौकरानी प्रतिदिन एक घंटाकाम करके कमा art है। इस 

देश मे किसानो को उसके परिश्रम का दामः नहीं मिलता, 18 से 

` 20 घंटा काम करने के उपरति भी उसे दोहरी मार श्चेलनी पड़ती 

हे। 

मेरा संसदीय क्षेत्र कृषि प्रधान है मँ किसानों की समस्या 

से दिन प्रति रूबरू होता रहता हू। मेरे क्षेत्र के किसान सिंचाई 

के लिए पानी, पेयजल, sai को कालाबाजारी, पाला, फसल 

के बंपर पेदा वार के बाद उचित मूल्य न मिलना, प्रोसेसिंग यूनिट 

का अभाव, बिजली, भंडारण, आदि जैसी प्रमुख समस्याओं से wz 

रहे है। अगर Bea व्यापार मेँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अता दहै तो. 

वो किसानों से we कर फसल aden) नाकौ का माल किसानों 

को wea vem! उदाहरण के लिषए गुजरात मे रिलायंस परेश 

दे आलू तो खरीदता है लेकिन बाकौ आलुओं को छोड देता 

ei जो किसानों को कम दाम ये बेचना पडता है। उदाहरण के 

लिए पूरे राज्य F आलू 8 रुपये किलो बिक रहा होता है तब 

रिलांयश किसानों से 10 रुपये मेँ खरीदने का दावा करता दै। 

हकोकत इससे अलग Bi fare किसानों से कुल पैदावार का 

मात्र 40 प्रतिशत ही 10 रुपयों के भाव से adem है। बाकी 

` आलू को आकार ओर रंग के आधार पर रिजेक्ट कर देता दै। 

शेष आलू किसान मात्र 5 रुपये या उससे भी कम दाम पर बेचने 

पर॒ मजबूर हो जाता है। अतः किसान को कुल उत्पाद का 5. 

30 या 6 रूपये ही मिलता है। आलू जैसा देश का सबसे बड़ा 

कोपिरेटिव भी इसका विरोध कर रहा है। अमूल से ज्यादा सफल 

कोपरेटिव विश्व में नरह हे। 

मेरे क्षेत्र में टमाटर, जीरा, इस्फगोल कौ gen पैदावार होती 

हे। पूरा फसल अगर sm मंडी पहुंच जाता है तो वह एके भाव 

पर लिक जाता ti लेकिन ये as रिटेल we कर खरीदारी करते 

है। उदाहरण के रूप मेँ 1 पंजाब में पेप्सी पंजाब के किसानों से 

आलु नर्ही खरीदता, 2. मेकडोनालड आलू we के लिए भारत के 

किसानों से आलू नहीं लेता है। जिससे किसानों को बाकि की फसल 

को hat के अलावा कोई चारा नही TAM: ओर भारत का किसान 

कर्ज मेँ दब जायेगा ओर किसानों के सामने आत्महत्या के सिवाय 

कोई चारा नहीं बचेगा। 

5 दिसम्बर, 2012 

4 

उपावंध (ख) मँ उपांतरण के बारे 1088 

मे प्रस्ताव 

न्यूयोकं .शहर के Vers एडवोकेट शबिल-दो व्लासियोश ने 

सिरी यूनिवर्सिटी ate व्यूर्योकं के हंटर कालिज के अर्थशास्त्रियों कौ 

एक टीम का र्वोलमार्ट परं किया गया शोध भी प्रकाशित करवाया 

है। वोलमार्टं पर वर्षं 2010 मेँ तैयार की गई 12 पन्ने की इस 

रिपोर्ट मे कलहा गया है कि ater कौ हर दो नौकरी कं aca 

मे तीन नोकरियां खत्म हो जाएगी। रिपोर्ट मे शिकागो ओर ओह्ययो 

राज्यों म वोलिमार्टं के खोले जाने के बाद वहां की अर्थव्यवस्था ओर 

बेरोजगारी कौ समस्या का भी आकलन किया गया है। एक विरोध 

प्रदर्शन मे wate शहर कं पन्लिक एडवोकंट बिल दो-व्लासियां 

ने वोलमार्ट के बारे मे कहा, ated कंपनी लोगों को अच्छी नौकरी 

ओर अच्छा पगार देने का वादा करती है, लेकिन सब ge है, आप 

अगर देख तो जहां ्वोलमार्टं स्टोर खुला है वहां नौकरियां खत्म हो 

7, छोटी दुकान तबाह AW यह Set शहर . कौ अर्थव्यवस्था 

तबाह करके रख देती है। पूरे अमरीका में इस स्टोर के खुलने 

का यही नतीजा हुआ है ओर मध्यम af को कमजोर करने मे इसका 

बहुत बदा हाथ है, भारतीय मूल के कमलेश शाह न्यूर्योकं के जैक्सन 

हाइट्स sore मे एक किराना स्टोर चलाते है, वह कहते है कि 

अगर ated उनके इलाके मे खोली गई तो उनकौ दुकान भी बंद 

हो सकती है। कमलेश शाह कहते है, ates जिस इलाके में 

भी स्टैर खोलेगी, वहां तो असर पडता है। वो सभी तरह की चीजें 

बेचते है ओर सस्ते दाम में बेचते है। उससे हमारे ऊपर भी असर 

पड़ सकता है। ओर फिर दुकान बंद हो सकती है, नौकरियां भी 

जा सकती FI 

बडे रिटेल की भले सुनहरी तस्वीर पेश कौ जा रही हो, 

मगर सच्चाई अलग है। दरअसल, इस धधे मे लगे नडे खिलाडी 

हे रिलायंस परेश, सुपरमार्कोट चलाने वाले आदित्य बिरला ग्रुप, सुभिक्षा, 

TER ग्रुप, fed दस साल से ated भारती ग्रुप के साथ 

aa म कारोबार चला भी रही ti लेकिन इन्होंने किसानो के 

हितों पर कोई ध्यान नर्द दिया है। किसान आज भी अपनी Geel 

को ओने पौने दामों पर बेचने पर मजबूर fi इनके पास ग्रामीर्णो 

के रोजगार के नाम पर सिर्फ गाड कौ नौकरी होती है। अगर 

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लाना है तो सरकार को आधारभूत संरचना 

मे लाना चाहिए! किसानो के लिए सिंचाई tq नहर, सडक, रेलवे, 

पुल, हवाई, अड्डा, बंदरगाह, भंडारण, फसल बीमा आदि में न 

कि चावल गेहूं बेचने के feu 

मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार मे 51 प्रतिशतं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश



1089 विदेशी मुद्रा wae अधिनियम, 1999 के 
aria जारी अधिसूचना को 

एक छलावा है। मेँ सदन से आग्रह करता हूं कि 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष 
विदेशी निवेश कौ अनुमति न दी जाए! 

[SYA] 

"शेख सैदुल हक (नर्धमान-दुर्गापुर) : यू.पी.ए.-दो ने मल्री-त्रांड 
खुदर व्यापार मं 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति 

देने का निर्णय लिया है इस कदम से वित्त मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी 
द्वार दिए गए इस विशेष आश्वासन का उल्लंघन होता है किं सरकार 

सभी भागीदारों कौ ' सर्वेसम्मति के बिना आगे कदम नही बदाएगी। 

भारत मेँ कृषि के बाद भारतीय खुदरा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा 

नियोक्ता है, जिसमे एन.एस.एस. के 2009-10 के नवीनतम सर्वेक्षण 
कं अनुसार 4 करोड (40 मिलियन) से अधिक लोगो को रोजगार 

मिला है। इनमे से अधिकांशतः वे लघु असंगठित अथवा स्वरोजगार 
पराप्त खुदरा विक्रेता दै; जिनको अर्थव्यवस्था के अन्य ast मे लाभप्रद 
रोजगार Fe मिल पाया। 

एम.एन.सी. सुपरमाकँट ओर हाईपर मार्कट Fait के प्रवेश 
से लघु ओर संगठित खुदरा व्यापारियों का गंभीर होगा वर्षं 2008 
मे आई-सी.आर.आई.ई.आर द्वारा करवाए गए असंगठित खुदा व्यापारियों 

कं नमूना सर्वेक्षण मेँ यह अनुमान लगाया मया कि असंगठित दुकान 

का ओसत आकार लगभग 217 वर्ग फीट होगा! संयुक्त राज्य अमरीका 

म aternd सुपरमाकट का ओसत आकार 108000 at wie है 
जो लगभग 225 व्यक्तियों को रोजगार देता है। वर्षं 2010 मेँ वोलमारं ` 

ने 28 देशो मेँ स्थित अपनी 9800 दुकानों के माध्यम से 405 बिलियन 
Stet को वस्तुएं नेवी ओर लगभग 2.1 मिलियन (21 लाख) लोगो 

को रोजगार fea * 

इसका तात्पर्य है कि एक ated सुपर मार्कट 1300 से 
अधिक भारतीय aa zu qari को विस्थापित कर सकती है 
ओर इससे लगभग 3900 लोग बेरोजगार हो सकते दै Saal तुलना 

मे उस सुपर Ame मेँ सृजित रोजगार की संख्या 214 होगी अथवा 

अधिकतम 225, जो संयुक्त राज्य अमरीका का ओसत है। स्पष्ट 
रूप से, यदि भारतीय बाजार मेँ बडी एम.एन.सी. सुपर माके को 

प्रवेश की अनुमति दी गई तो रोजगार की गंभीरं हानियां होमी। अतः 

वित्त मत्री काये दावा कि खुदा व्यापार मेँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 

से 3 वर्षो मेँ 4 मिलियन (40 लाख) प्रत्यक्ष, तथा पृष्ठ भूमि संभार 

"भाषण सभा पटलं पर रेखा गया। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) sway (ख) मेँ उपात्तरण के बारे 1090 

मे प्रस्ताव 

wa मे 6 मिलियन (60 लाख) तो यह बात सच्चाई से बहुत दूर 

Tl यह केवल कोई दावे है। अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताता है, जैसा 

कि वियतनाम 4 लगाया गया है, कि एक सुपरमार्कौट मेँ चार कामगारों 

वारा संचालित उत्पाद कौ मात्रा 8 दुकान विक्रेताओं, 10 खुदरा व्यापारियों 

या 18 पथ विक्रताओं दारा संचालित मात्रा कं समान थी। 

सरकार दावा करती है कि छोटे विक्रेताओं के हितों का संरक्षण 

किया जायेगा क्योकि केवल 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 

बडे शहरों मेँ प्रत्यक्ष विदेशी . निवेश की अनुमति दी जाएगी। परंतु 

. यह सही नहीं हे। एेसे 53 शहर रहै ओर इन शहरो मेँ लगभग 17 

करोड लोग wet हे। उच्च खरीदारी क्षमता वाले लोग प्रमुख रूप 

a बडे शहरो में रहते है ओर एम.एन.सी. रिटेल W बाजार 

म ही रूचि रखते है इन 3 शहरों मेँ खुदरा तथा थोक व्यापार में 
रोजगार प्राप्त लोगो कौ संख्या 2 करोड से अधिक है। यही पर 

सर्वाधिक विस्थापन em 

सरकार कौ एक अन्य शर्तं कि ger व्यापार मेँ न्यूनतम एफ. 

Sang. 100 मिलियन ster (लगभग 500 करोड रूपए) होना 

चाहिए ये भी असंगत है क्योकि भारतीय खुदरा बाजार मे प्रवेश 

करने कौ रूचि लेने वाले एम.एन.सीज. aman रूप से बद है- 
विश्व के सर्वाधिक बदा feet ated का वार्षिक राजस्व वर्तमान 

4 400 बिलियन डौलर से अधिक है। ये एम.एन.सीज. अपने मूल 

देशो मे धीमी प्रगति कर रही है ओर विदेश में, विशेषकर भारत 
के aed बाजार मे अपने प्रचालनों का विस्तार करने की लिए प्रबल 

इच्छा रखती tt 

सरकार यह कहकर लोगों को मूर्खं बना रही है कि निवेशक 
को भारतीय एस.एम.ईज से 30 प्रतिशत की खरीदारी करना आवश्यक 

Cl एेसा इसलिए है क्योकि जी.ए.टी.टी. का अनुच्छेद तीन स्पष्ट रूप 
सै ये अधिदेश देता है कि प्रत्येक संविदाकार पक्ष अन्य संविदाकार 
पक्षो के उत्पादों कं लिए ‘wee अभिक्रिया' प्राप्त करे ओर घरेलू 

उद्योगों से साधन जुटाने कौ विशेष अपेक्षा जैसे विनियमनों का स्पष्टतः 

निषेध करता है। 

इसकं अलावा एस.एम.ईज से साधन जुराने कौ आवश्यकता 

फर्जी प्रतीत होती है, क्योकि एम.एन-सी. feed को केवल मध्यस्थ 

एस.एम.ई कौ आवश्यकता होगी । 

सरकार का एक ओर दावा यह है कि किसानों को लाभ
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अतर्गत जारी अधिसूचना को 

[रोख सैदुल हक ] 

ani परंतु तथ्य यह है कि fara मध्यस्थो कौ तुलनां मे बडु 

feed कौ खरीद क्षमता किसानों कौ बहुत अधिक होगी। किसान 

एम.-एन-सीज. पर निर्भर होगे ओर उनके शोषण कौ सम्भावना होगी। 

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव ta ही बताता रै यहां तक कि यूरोपीय यूनियन 

नै फरवरी, 2008 मे एक घोषणा को अंगीकार किया जिसमे कहा 

गया है कि सुपरमाकंट अपनी क्रय शक्ति का दुरूपयोग कर रहे 

है ताकि आपूर्तिकर्ताओं को प्रदत्त मूल्यों को अवहनीय स्तर तक कम 

किया जा सके ओर उन पर अनुचित शर्ते अधिरोपिते की जा सके। 

समग्र वूरोपीय देशो मे सुपरमाकंटौ के विरूद्ध किसानो द्वारा किए 

गए विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि मे यह घोषणा कौ mm FI 

सरकार का एक अर दावा सही नहीं है कि aaa मे एफ. 

dag. के प्रिणामस्वरूप खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का आधुनिकौकरण - 

होगा ओर वैक एंड आधारभूत aa का विकास होगा अभी तक, 

बडे खुदरा व्यापारियों अथवा कश US केरी होलसेलरो ने एकंन्नीकरण 

ओर वितरण केन्द्र स्थापित करने के अतिरिक्त we बदा बैक एंड 

निवेश नहीं किया है। बैक . एंड आधारभूत dar वास्तव मे शहरों 

मे खुदरा विक्रय केन्द्र के निर्माण हेतु होगे। उनके हारा प्रारंभ किए 

गए an कोल्ड स्टोरेज, रेफ़ीजरेटिड परिक्हन ओर अन्य संभार 

तंत्र केवल उनके स्वयं के व्यापारं के लिए होगे न कि किसानों 

तथा उपभोक्ताओं Bl सरकार का एक ओर दावा किं एफ.ड.आई. 

के परिणामस्वरूप मूल्यो मेँ गिरावट आएगी, सत्य से काफी परे है। 

बडे Ge व्यापारी कम लाभ पर बडी मात्राओं मे सामान बेच कर 

लाभ कमा रहे है। जब कभी भी उनकौ बिक्रौ गिरती है, वे जपने 

लाभ को बनाए रखने के लिए मूल्य बदा देते Fl उनका व्यापार . 

अपने लाभ को अधिकतम करने कौ आवश्यकता से चलता दै ओर . 

मुद्रास्फीति को कम करने के प्रतिबद्धता से नर्ही। 

कुछ हलक दवारा यह तक दिया जा रहा है कि भारतीय बाजार 

की वृद्धि पर्याप्तं रूप से अधिक है कि एम.एन.सी. Ged तथा 

असंगदित रिटेल दोन की साथ-साथ वृद्धि सुनिश्चित कर सके। परतु 

ten नर्दी है। आर्थिक मंदी के दृश्य भारत में देखे जा सकते FI 

एम.एस.एस. सर्वेक्षण 2009-10 ने रोजगार रहित वृद्धि कौ पुष्टि कौ | 

है! इस प्रकार, इस परिदृश्य मेँ एम.एन-सी. खुदरा व्यापारी को भारतीय 

बाजार में प्रवेश करने की अनुमति देना, वृद्धि तथा सेजगार सृजन 

H योगदान देने से बहुत दुर, एक संकट को न्योता देना होगा। 

५ दिसम्बर, 2012 उपानंध (ख) मेँ sna के बारे 1092 

q प्रस्तावे , 

अतः मै मल्टी ब्रांड रिटेल मेँ 51 प्रतिशत एफ.डी.आई. कौ 

अनुमति देने के सरकार कं निर्णय का कडा विरोध करता हू ओर 

यह मांग करता हूं कि सरकार अपने इस निर्णय को वापिस ले। 

(हिन्दी 

soft महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (सानरकांठा) : आपने मुञ्चे देश 

के खुदरा व्यापार मेँ विदेशी निवेश जैसे संवेदनशील विषय पर अपनी 

बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए मै आपको धन्यवाद देता 

Gi यह एक te विषय है जिसको लेकर पूरा we चिंतित oI 

मल्टी ब्रांड किराने में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश कौ इजाजत देकर 

सरकार ने जिस तरह खुदरा व्यापार या रिटेल के क्षेत्र मे agra 

कपनिर्यो कौ बडी भूमिका के लिए दरवाजे खोल दिए रै, उसका 

विभिन स्तरो पर देश भर मे जारी विरोध सर्वथा उचित है। देश 

के विभिन विरोधी दलो के साथ जिस तरह यूपीए के सहयोगी दलों 

ने भी इस जनविरोधी कदम के विरुद्ध आवाज उठाई है, वह स्वागत . 

योग्य है। इससे हमारे लोकतंत्र की इस लुप्त हो रही विशेषता को 

नवजीवन मिला है कि राष्ट हित के मामलों पर सभी को संकीर्ण 

स्वार्थं से ऊपर उठना चाहिए्। । 

सरकार ने इस निर्णय के पक्ष मेँ जो अतिशयोक्तिपूर्ण दावे किए 

है, वे किसी के गले नहीं उतर WF संभावित दुष्परिणाम को 

ओर तो सरकारी प्रचार मेँ ध्यान ही नहीं दिया गया है। यहां तक 

कि aa weet प्रस्तुत किए गए आंकडु व adi का आधार क्या. 

दै, यह भी नर्हा बताया गया है। देश के किरानाकषेत्र मे aera 

बडी कंपनियों के प्रवेश के परिणाम कितने व्यापक व प्रतिकूल हो 

सक्ते है, इसका अभी किसी को अंदाजा नहीं है। दूर-दूर के 

खेत-खलिहानों तक sera कंपनियों या उनकौ देशी सहयोगी कपनियंं 

ने अपने नीज, तकनीक व दवाएं har कं लिए wat का 

जोर लगाया हुआ है। कुछ फसलो पर इन बीजं कपननिर्यो का नियत्रण 

इतना ag गया है कि उनके बीज का कोई विकल्प ही किसानो 

को नहीं मिलता है। देश मे tet स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसमे 

ge व मध्यम किसानों के लिए सस्ती व स्वावलंबी खेती की संभावनापएं 

समाप्त हो रही है। भारत का आयात बाजार पहले ही बहुत खुला 

हुआ है। ae कानून के कारण कईं स्थानीय उत्पादकों की fast 

कम हो चुकी 3) बहुरष्टरीय fda कंपनियां विश्वस्तर कौ खरीद 

नीति अपनाकर जहां भी सबसे सस्ते उत्पाद मिले, उनसे ER भर 

. *भाषणं सभा परल पर रखा गया।
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अतगत जारी अधिसूचना को 

सकती है। इस तरह से उपभोक्ताओं के ae हिस्से को कम समय 

मे ही आकर्षित कर सकती है परतु इससे देश के छोटे व मध्यम 

उद्योगं वे किसानो को बहुत नुकसान हो सकता है क्योकि उनके 

उत्पादों के स्थान पर विदेशों से ana गए उत्पादों के सस्ते होने 

कौ संभावना ag जाएगी। इसका सबसे प्रत्यक्ष नुकसान देश के खुदरा 

व्यापारिर्यो व test पटरी वालों को होगा क्योकि जिन उपभोक्ताओं 

कौ अनेक जरूरतों को वे पूरा कर रहे थे, वह व्यापार अब बहुराष्टरीय 

कपनियां संभाल at जिस तरह fara स्तर कौ प्रतिस्पर्धा seq 

कर ये कंपनियां सस्ता सामान खरीदना चहती है उससे किसानों व 

Se उद्यमियों को लाभ मिलने वाला wet है। इसका सही आकलन 

करने के लिए विश्व व्यापार संगठन, मुक्त व्यापार arid, Ie 

arm, कृषि क्षेत्र 4 agra कंपनियों के तेज प्रसार ओर अब 

किराना क्षेत्र 4 बहुराष्टरीय कंपनियों के प्रवेश के निर्णयो को जोड़कर 

देखा जाना चाहिए। भारत जैसे देश कौ जिसमे नदृती हुई जनसंख्या 

को अपना जीवनयापन सेवा क्षेत्र मे ही तलाशना हो, उसमे कोई खुदरा 

aa को बडी कपनियों के हवाले करने की सोचे, यह विचित्रा लगता 

31 जिस तरह धीरे -धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था मे किसानो, उपभोक्ताओं, 

उद्यमियों तथा मजदूर आदि पर agra Saal का शिकंजा कसता 

जा रहा है उसकौ बडी कौमत देश को चुकानी होगी। देश के Yea 

व्यापार म विदेशी निवेश से उत्पन ual से जागने का यह सही 

वक्त है। अतः मेँ देश के किसान ओर मजदूर को बचाने के लिए 

सरकार से पुरजोर मागं करता हू कि खुदरा व्यापार मेँ विदेशी निवेश 

कं निर्णय को तुरत वापस लिया we 

इसके साथ हीमे मांग करताहू कि देश के कृषि जैसे संवेदनशील 

क्षेत्रे मे agra क पनियो के तेज प्रसार पर तुरंत रोक लगाई जानी 

चाहिए तथा छोटे किसानो, se व्यापारियो, se उद्यमियों व रेहदी 

पटरी वालो के हितों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 

"श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा) : भँ विदेशी कंपनियों 

का भारत मेँ निवेश होने पर क्या हालत होगी उसका एक उदाहरण 

प्रस्तुत करने जा रही हू तथा उसके पश्चात मँ इस ala we प्रस्ताव 

का विरोध प्रकट करना चाहूगी। 

अभी हाल म यह पता चला है कि वलमार्टं ect ने भारत 

मे अपनी Gan खोलने हेतु सरकार पर दबाव डाला है। बिक्रो कौ 

दृष्टि से ate मार्ट दुनिया कौ बडी से बड़ी कपनी है। 2010 में 

"भाषण सभा परल पर रखा गया। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाक्धं (ख) मे उपातरण क बारे 1094 

मे प्रस्ताव 

उसकी चक्री 421 अरब sit ati भारत के जीडीपी कौ तुलना 

म 25 प्रतिशत afta मार्ट कौ बिक्री है। दुनिया के 15 देशों में 

इसकौ 8,500 सुपर Whe है जिसमे 21 लाख कर्मचारी काम करते 

Cl इसकौ एक माह की fast 1.95 लाख करोड रुपये है। अमेरिका 

मे जो खुदरा विक्री होती है इसमे so प्रतिशत ज्यादा वाल मार्ट की 

दुकानों से होता है। 

पहले तो यह कंपनी जजार के वर्तमान दामों से कम मेँ माल 

aad है जिससे अन्य aa दुकानें संद हौ जाती है। अमेरिका मेँ 

जो किराना माल बेचा जाता है उसमे से 50 प्रतिशत से ज्यादा माल 

ata ad कौ दुकानों से aa जता है। ala we की बाजार दाम 

से केम बेचने कौ नीति से अमेरिका मे पुरानी किराना दुकान एक 

के बाद एक करके बंद होने लगी है। 

अमेरिका कौ aden स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए अध्ययन 

से पता चला है कि जिस विस्तार मे ata मारं दुकान शुरू होती 

थी वहां पर 10 वर्षो मे 90 प्रतिशत चलने वाली पुरानी gan बंद 

हो जाती थी। 

दूसरे अध्ययन के मुताबिक 2001 से 2005 के बीच रवलमार्ट 

कपनी कं कारणं 2 लाख अमेरिकन बेकार हुए थे। उसका कारण 

्वोलमाटं कपनी में जिस माल का उत्पादन हो रहा था उसका आयात 

चीन से करना शुरू किया, फलं स्वरूप अमेरिका म कारखाने बद 

हुए ओर लोग बेकार हुए तथा बेरोजगारी को aaa fae 

अगर भारत मे उसका आगमन हुआ तो दुकान मालिकीं को 

्वोलमार्दं कौ नौकरी करनी पदेगी। भारत सरकार ने ala ad को 

उसकी दुकानों मे बेचने (70 प्रतिशत) वाले माले को आयात करने 

की He दी है फलस्वरूप भारत के 6 करोड Se उत्पादक बेकार 

होने का भय पैदा हुआ है। ata मार्ट कंपनी के कारण कपिरिट 

फार्मिग ag रहा है जिसमे मालिकौ कपनी at होती 21 भारत में 

यदि इसका पदार्पण हुआ तो अनेक किसान अपने खेत बेच देगे तथा 

उनके ही Gd मे खेतिहर मजदूर बने I भारत मे र्वोलमा्टं भारत 

के सप्लायरौ का शोषण करेगी। जैसे कि socal ने अपना माल 

उचित/सस्ते दाम न नेचा तो उसकौ खरीदी बंद करके उसे दिवालिया 

घोषित कर देगी। 

अगर बोल मार्ट भारत में आई तो अपने उपभोक्ताओं को चीजें 

सस्ते दर में मिलेगी यह केवल परिकल्पना है वलि ae की नीति



1095 विदेशी मुद्रा wae अधिनियम, 1999 के 

arta जारी अधिसूचना को 

[ श्रीमती जयश्रीवेन परेल) 

tat है कि प्रारंभ मे सस्ते दरं मेँ माल बेच के स्थानिक स्पर्धा 

खत्म कर देना-एवम् sant विस्तार मेँ मोनोपोली स्थापित होने कं 

पश्चात दामो मेँ बेलगाम वृद्धि करके ग्राहकों का शोषण करना-इसके 

आने से अपने व्यापारी, ग्राहको, उत्पादकं, किसानों इत्यादि को लाभ 

होने की संभावना नजर at आ रही है। 

मै सरकार का ध्यान इस We पर आकर्षित करना चहाती हू 

कि एफ-डी-आई. कौ मर्यादा 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत करने का 

प्रावधान देश के ईश्योरेस सेक्टर के लिए हानिकारक है जो भी फायदा 

होना है वह विदेशी कंपनियों को होगा। पहले वित्त मंत्री जी एवम् 

स्टेडिंग कमे्िर्यो ने उपरोक्त मत का अनुमोदन किया धा। अतः भँ 

सरकार से अनुरोध करती हूं कि उपरोक्त मामले को प्रस्तावे मे न 

ले। 

अत मे मै कहना चाहूगी कि मल्टी-ब्राड ga व्यापार में 

51 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय 
को तत्काल वापस a 

[sige] 

‘st एम. राजा मोहनं रेड्डी (नैल्लोर) : हम मानवीयता के 

साथ सुधार चाहते है। हम समानता के साथ वृद्धि चाहते है। हम 

विदेशी पूंजी का तन तक स्वागत करते है जन तके कि उससे रोजगार 

का सृजन हो ओर हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी आजीविका 

से वंचित न हो। हम विनिर्माण, विद्युत ओर अन्य आधारभूत ढांचा 

aat मेँ एफ.डी.आई. प्रवाहो. का स्वागत करते है क्योकि उनका एक 

मजबूत गुणक प्रभाव होता है। 

मुदे के केन्द्र मँ करोडों लोगों की आजीविका है। हमारी जनसंख्या 

के बडे भाग के बीच एक वास्तविकं आशंका है कि खुदा क्षत्र 

मे प्रस्ताविक एफ.डी.आई. निश्चित रूप से करो स्व-नियोजित खुद 

व्यापारियों को विस्थापित करेगा ओर कृषि समुदाय को अस्त-व्यस्त 

केर देगा। इस चिता पर एफ-डी.आई. नीति की घोषणा करने से 

पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था। सरकार को इस निर्णय कौ घोषणा 

करने से पूर्व इस मुदे पर विभिन fecal, विशेष रूप से व्यापारियों 

तथा किसान, के साथ चर्चा करना चाहिए थी। इसके बजाए आप 

एक निर्विवादित तथ्य को प्रस्तुत कर रहे हे। 

"भाषण सभा पटले पर रखा गया। 

5 दिसम्बर, 2012 उपाकंध (ख) में उपात्तरण के बारे 1096 

मे प्रस्ताव 

यदि सरकार मानती है कि हमारे विद्यमान लाखों खुदरा व्यापारियों 

के लिए आजीविका कौ कोई हानि नहीं होगी या किसानो को कोई 

नुकसान नहीं WaT, तो उसे केवल विश्वास जताने के बजाए अपनी 

प्रतिबद्धता यह आश्वासन देकर दर्शाना चाहिए था कि वह समेकित 

निधि से उपयुक्त मुआवजा देकर आजीविका कौ हानि, यदि कोई 

हो, के लिए उत्तरदायी eit 

सरकार इतनी जल्दबाजी मे क्यों कारवाई कर रही है? क्या 

किसी ने शिकायत कौ है fe उन्हें अपने आसपास कोई उत्पाद या 

वस्तु नरह मिल रही है? हमे अक्सर यह शिकायत सुनने को मिलती 

है कि लोगों के पास खरीदने के लिए to न्हीदहै न कि वस्तुओं 

की उपलब्धता के ay मे। 

` जी, हां शिकायतें मिली 1 विद्युत कौ अनुपलब्धता, सुरक्षित 

पेय जल की अनुपलब्धता कोयले की अनुपलब्धता, प्राकृतिक ja 
ओर tat केई आवश्यक वस्तुओं कौ अनुपलब्धता के संबंध मे शिकायतें 

मिली है परंतु निश्चित रूप से खुदरा उत्पादों के day में तो Ae 

परंतु सरकार उनकी उपलब्धता A सुधार करने के लिए कुछ नही 

करती है। । 

यह आश्चर्यजनक है कि खुदरा व्यापार जैसा मुदा जिसके Waa 

मे कोई भी शिकायतें नहीं थीं, सरकार अत्यधिक सक्रिय हो गई, 

यह दावा करते हुए कि भारतीय किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने 

मँ सहायता मिलेगी। | 

1. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि हमारे 

किसान कृषि-उत्पाद मे सट्टेबाजी ओर agate कंपनियों 

के संभावित एकाधिकार से प्रतिकूल रूप से प्रभावितं 

न हों क्योकि weer बाजार मे एेसे मजबूत निकाय कृत्रिम 

दुर्लभता उत्पन करेगे ओर लाभ भी कृषक समुदाय को 

नही दिया जाएगा। 

2. सरकार को यह निर्धारित करना चाहिए कि सभी बहुराष्टरीय 

खुदरा विक्रेता. अपने समूचे कृषि उत्पादो को देश के 
भीतर से wa करे ओर किसी भी प्रकार का कुल 

आयात उनके टर्नओवर के 20 प्रतिशत से. अधिक का 

नही होना चाहिए। 

3. सरकार को यह भी निर्धारित करना चाहिएं कि खुदरा 

विक्रेता हमारे किसानों के -उपयोग हेतु गोदाम ओर कोल्ड 

स्टोरेज ` जैसी समान सुविधाएं बनाए्। `



1097 विदेशी मुद्रा प्रबध अधिनियम, 1999 के 
अतगत जारी अधिसूचना के 

4 सरकार कौ एकं एेसा aa बनाना चाहिए जिसमें किसान, 

सरकार भी भविष्य के क्रियाकलापं मे बडे निकायो 

कं साथ एक पक्ष बने। सरकार को छोटे तथा लघु 

दुकानदारों के बचाव के लिए ee नियम बनाने का 

सुनिश्चय करना चाहिप्। 

हमारी पाटी वर्तमान स्वरूप मेँ gen व्यापार मे एफ-डी.आई. 

का समर्थन नही कर सकती जब तक सरकार आजीविका तथा किसानों 

कं हितों के संरक्षण के संबंध मेँ आश्वासन न दे। 

“श्री कल्याण बनजीं (श्रीरामपुर) : प्रधान मंत्री ने वर्षं 2005 

म भारतं के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक ओर शैक्षणिक 
स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए wer समिति गछित 
कौ ati समिति कौ fed संसद मेँ 30 नवम्बर, 2006 a प्रस्तुत 

कौ गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार खुदरा व्यापार मेँ 17.1 प्रतिशत 

कार्यशील मुस्लिम जनसंख्या नियोजित है जबकि इसकी तुलना मेँ हद् 
कंवल 8 प्रतिशत ओर अन्य अल्पसंख्यक 10 प्रतिशत ही नियोजित 
है। व्यापार एवं खुदरा व्यापार मेँ नियोजित व्यक्ति बहुसंख्यक समुदाय 
कौ तुलना मे मुस्लिम समुदाय मेँ दोगुने है, ओर उनकी आजीविकास 
कं मुख्य स्त्रोत को यू.पी.ए. सरकार agree कंपनियों के हाथों 

मे सप रही 3 

भारत मे 2 प्रतिशत संगठित खुदरा व्यापार है ओर 98 
प्रतिशत असंगठित खुदरा व्यापार है। इसके अतिरिक्त, भारत की कुल 
जनसंख्या को 4 प्रतिशत खुदरा व्यापार म है, जो भारत के 
सामाजिक-आर्थिक संतुलन मेँ इस महत्वपूर्णं व्यापार के at मै काफी ` 
कुछ कहता है। 

भारत मेँ अभी भी ge के परम्परागत रूप का प्रभुत्व है, 
अर्थात् लोकल किराना gad, पान-बीडी दुकाने, हाडवेयर KI 

देश मे लगभग 100 मिलियन दुकानों के साथ भारतीय खुदरा उद्योग 
अत्यधिक खंडित है। वैश्विक परामर्शदात्री wi ust. नीलसन ओर 
-के.एस.ए. Se के अनुसार, संसार मे दुकान घनत्व सबसे अधिकं 
है। वर्ष 2001, मेँ अनुमान लगाए गए अनुसार प्रति 100 व्यवित 
पर 11 दुकाने af) इसके अतिरिक्त, मैकिन्ते एंड कंपनी ओर भारतीय 
उद्योग परिसंघ द्वारा तैयार कौ गई एक रिपोर्ट में पूर्वानुमान लगाया 

गया था कि रेस्को, किंगफिशर, केरीफोर ओर ए-होल्ड जैसे वैश्विक 
रूप से बड ger निकाय ge क्षत्र मेँ प्रवेश करने के लिए 

"भाषण सभा पटल पर रखा गया। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाध (ख) मेँ उपातरण के बारे 1098 

q प्रस्ताव 

तैयार ti यह रिपोर्ट यह भी कहती कि भारतीय खुदरा बाजार 

कं वर्षं 2010 तक 300 बिलियन लर प्रति वषं का ah की 

संभावना है। 

हमारे देश मे ger व्यापारियों की इतनी बडी संख्या दे मेँ 

बेरोजगारी तथा कम रोजगार कौ उपलब्धता के कारण है। खुदरा 

दुकाने खोलने के पश्चात वे स्व-रोजगार वाले बन गए। खुदरा व्यापारी 

इच्छ के बजाए परिस्थितिं के कारण sea होता है। 

विश्व के सबसे बडे खुदरा व्यापारी "“वालमार्द'' का टर्नओवर 

256 बिलियन डालर है ओर यह प्रतिवर्ष 12-13 प्रतिशत कौ ओसत 

से बद् रहा है। असंगठित क्षेत्र कौ तो बात छडिए, कोई भारतीय 

खदा व्यापारी aan जैसी फर्म के आ जाने पर उसके प्रभाव 

से जच पाएगा। अपने अत्यधिक बदृते हुए प्रभाव के साथ aad 

कई वर्षो तक हानि सहन का लेगा जब तक उसका निकट प्रतिद्धदी 

समाप्त न हो जाए। 

भारत में प्रत्येक मेँ 1 मिलियन से अधिक कौ न्यूनतम जनसंख्या 

वाले 35 शहर है। यदि aed को ओसतन इन शहरो मे से 

प्रत्येके मेँ एक ae स्टोर खोलने की अनुमति दी जाए तो 

83,330 मिलियन रूपए से अधिक के टर्नओवर को देखते हुए 

वालमार्टं का प्रति स्टोर ओसत कार्य-मिष्पादन केवल 10,195 कर्मचारियों 

का होगा। इसका अर्थं लगभग 4,32,000 व्यक्तियों को विस्थापित 

करना होगा। यदि एफ.डी.आई. चालित खुदरा विक्रेताओं कौ बडी 
संख्या 20 प्रतिशत खुदरा व्यापार ले लेती दहै, जैसा कि दबाव मेँ 

weet हुई हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड चिंतित होकर प्रत्याशा करती 

हि, तो इसका अर्थं होगा कि आज के आधार पर 800 बिलियन 

रूपए का टर्नओवर। इसका अर्थं मात्र 43,450 व्यक्तियों को रोजगार 

मिलना होगा, जिससे असंगठित Gea aa मेँ नियोजित लगभग आठ 

मिलियन व्यक्ति विस्थापित होगे। 

खुदस दुकानों मे एफ.डी.आई. कौ अनुमति देने के इस निर्णय 

का प्रभाव पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण ओर पथ विक्रय 

का विनियमन) विधेयक, 2012 को सरकारी अनुमोदन के प्रभाव 

को समाप्त करना होगा। यदि इस प्रकार के निगमो को पथ विक्रेताओं 

से प्रतियोगिता करने की अनुमति दी जाती है, तो पथ विक्रेताओं 

की आजीविका कौ केवल विक्रय क्षेत्र बना कर रक्षा नहीं की 

जा सकती।



1099 विदेशी मुद्रा war अधिनियम, 1999 के 

sata जारी अधिसूचना के 

“st सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) + भारत के संविधान 

की उदेशिका का पाठ यह है ‘sa भारतं के लोग, भारत को 

एक सम्पूर्णं प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, vara लोकतत्रात्मक 

गणराज्य बनाने के . लिए तथा उसके समस्त नागरिको को स्वतंत्रता. 

.. '*इत्यादि | 

किन्तु सभी कषतर जिसमे agave खुदरा भी शामिल है, मे 

निजीकरण ओर एफ.डी.आई. का वर्तमान अल्पमत के गेर जिम्मेदाराना 

समर्थन से ten प्रतीत होता है कि हम इस देश की सर्वोच्च विधि 

के आधारभूत सिद्धातो से पीछे हट VT | 

ta प्रतीत होता है कि वर्तमान काग्रेस नेतृत्व, जो अन्यथा 

श्रीमती इंदिरा गांधी ओर पं. जवाहरलाल Fee जैसे अपने नेताओं 

की अवभानना के लिए किसी पर भी हमला करने के लिए तैयार 

रहता % हमरे देश कं लिए इन दोनो महान नेताओं के विजन से 

अनजान है ओर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वार घोषित नीति से हटने के 

लिए अदिंग दहे। 

स्वर्गीय इंदिरा, गांधी कौ कग्रेसं सरकार ने संविधान (नयालीसवां 

संशोधन) अधिनियम, 1976 पेश किया ओर स्वीकार किया था जिसके 

छरा ' संमाजवादी' शब्द उदेशिका मे शामिल किया गया था। तब 

से किसी भी मत की सरकार ने समाजवादी शब्द को बदलने या 

हटाने के बरे मे नही सोचा, यद्यपि इन वर्षो मे संविधान मे अनेक 

संशोधन किए गए। 

संक्षेप मेँ मूल प्रश्न है कि ‘an वर्तमान संबिधान पे एफ. 

Sar. अनुक्षेय है?'" चूंकि हम सभी संसद सदस्यों ने देश के 

संविधान को कायम की शपथ ली है इसलिए केन्द्र सरकार को 

भी संविधान का अनुसरण ओर पालन करना चाहिए! 

यदि हम भारत मे एफ.डी-आई. कौ अनुमति देते है, तो यह 

देश के सर्वोच्च कानून अर्थात् भारत के संविधान के frag हे। 
i ; 

श्री एन. पीताम्बर कुरूप (कोल्लम) : मे बहु ब्राण्ड खुदरा 

व्यापार मेँ sim प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कौ अनुमति देने के सरकार 

के निर्णय को वापस लेने के लिए विपक्ष at नेता, श्रीमती सुषमा 

स्वराज द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करना 

चाहता हू। मेँ इस प्रस्ताव का विरोध करने कं लिए खडा हुआ. 

gl 

गभ्राषण सभा परल पर रखा गया। 

5 दिसम्बर, 2012 say (ख) में wT के बारे 1100 

मे प्रस्ताव 

कारोबार, व्यापार ओर उद्योग कं वैश्विक एकौकरण कं. युग 

मे, विश्व के साथ चलने कें अलावा हमारे पास ओर कोई विकल्प 

नहीं है। हम जानते है हमारे लाखों इंजीनियर ओर Steet विदेशों 

म काम कर रहे है ओर हमारे देश के बहुत सा विदेशी मुद्रा लाति 

3) लाखों लोगो को भारत मे रहते हुए आउटसेोर्सिंग के जरिए काम 

मिला हआ है। हमारा आटिमोबाइल उद्योग Ha-Ha रहा है ओर 

अपने उत्पाद विदेश मे बेच रहा है। 

बहु-त्राण्ड wen मेँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमारी सरकार द्वारा 

fan किसी शर्तं या प्रतिबन्ध के नही आ रहा है। प्रथम दृष्ट्या 

मे जो भी विदेशी कपनी भारतं म कारोबार करना चाहेमी उसे देश 

म 100 मिलियन Stax निवेश करना होगा। इसमे से 50% बैकडंड 

अवसंरचना क्षत्र मे निवेश करना We! इससे शीतागार श्रुखला, खाद्य 

प्रसंस्करण, भंडारण, माल प्रबंधन, किसान सहायता तेत्र, खाद्य प्रसस्करण 

करने वालों ओर इसके वितरको को. लाभ होगा । प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक 

को उत्पादन सामग्री का तीस प्रतिशत एस.एम.एस.ई. क्षेत्र से लेना ` 

am -बहु-त्राण्ड खुदरा aa मँ भारी एफ.डी.आई. का सीधा नतीजा 

होगा रोजगार सुजन । 

हमारा देश विश्व मेँ दूसरे सबसे FS फल ओर सन्नी उत्पादक 

+1 हम 200 मिलियन टन से अधिक फल ओर सल्जियो का उत्पादन 

करते है। बाजार की अनुपलब्धता ओर हमारे देश के किसानो के 

पास शीतागार सुविधा के होने के कारण उन फल ओर सब्जियों 

का 35 से 40 प्रतिशत सड जाता है! इससे हजारो करोड रूपण 

कौ हानि होती है। बहु-त्राडिंग द्वारा उत्पादित मद किसानो से सीधे 

खरीदी जाती .है ओर se उचित मूल्य अथवा उससे अधिक मूल्य 

भी, दिया जाता है क्योकि उसे एेसी जगह बेचा जा सकता है जहां 

उसकौ अच्छी कीमत fra इस प्रकार उन बिचौलियों से बचा जा 

सकता दै जो लाभ का एक बडा भाग रखते थे। 

एफ.-डी.आई. उत्पादक क्षमता को बदाएगा। यह देश A रोजगार 

` सृजन के अतिरिक्त, अवसंस्चना ओर परिसांपत्तियां निर्मित करने में 

सहायता करेगा! इससे प्रौद्योगिकी उननयन होगा ओर इस प्रकार कारोबार 

ओर व्यापार Femi इससे देश का आर्थिक विकास होगा। 

हम देख सकते दै कि चीन किस प्रकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 

के साथ वैश्विक बाजार मेँ प्रगति कर रहा tt यदि भारत को विश्व 

के साथ प्रतिस्पर्धा करती है तो हमे. अपने दरवाजे खोलने होगे ओर 

विदेशी कंपनियों को भारत आने व॒ निवेश करने देना होगा।



1101 विदेशी मुद्रा ya अधिनियम, 1999 & 

an जारी अधिसूचना को 

हम जानते ह कि अपने बाजार मे विश्व adi कौ अनुमति 

देकर यह उपभोक्ताओं के लिए मात्रा, प्रतिस्पर्धा ओर संसद मँ सुधार 

लायेगा ओर इस प्रकार रोजगार सृजन व॒ अर्थव्यवस्था का विकास 

होगा। 

Bah अलावा, केन्द्र सरकार ने देश के fet भी राज्य पर 

UH. Shang. को थोपा नही है। राज्य सरकारे अपने we मे एफ. 

Sag. के स्वीकार करने यान करने के लिए स्वतंत्र है। 

इन्दी शब्दो के साथ, मै श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा पेश किए 
गए प्रस्ताव का विरोध करता st 

"श्री जोसं के मणि (कोर्टायम) : मै बहु ब्राण्ड खुदरा क्षेत्र 

मे एफ-डी.आई. & संबंध में अपने दल केरल काग्रेस (एम) के 

विचार प्रस्तुत करना चाहता हू। 

ee सरकार ने बहु ब्राण्ड Wau मे एफ.डी-आई. कौ अनुमति 

दी दहै ओर इस निर्णय पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही है। यद्यपि 

एक पक्ष ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है क्योकि यह आशां 

कौ जाती है कि एफ.डी.आई. से आपूर्ति seen मे सुधार होगा 

परीचयोगिकी "म निवेश होगा, जनशक्ति ओर कौशल विकास होगा, बाजार 
कं आकार मेँ वुद्धि होगी ओर अधिक जी.डी.पी., कर आय इत्यादि 

द्र सरकार Hi लाभ होगा। दूसरी ओर लोग खुदरा मे एफ.डी. 

आई. का विरोध कर रहै है क्योकि इससे असंगठित खुदरा व्यापार 

म नियोजित लोगो का भारी विस्थापन होगा ओर इसे अतिरिक्त जनशक्ति 

को समाहित कर लेने मेँ वर्तमान विनिर्माण aa असमर्थं है। इन वैश्विक 

San व्याधारिर्यो का एकाधिकार वादी रूख अपनाने ओर आपूर्तिकत्ताओं 

तथा उपभोक्ताओं दोनों के उत्पीडन कौ भी आशंका है। 

यद्यपि azo मेँ एफ.डी.आई. के संबंध F ये मुख्य ge F, 

तथापि मेरे राज्य केरल को एक अनौखी स्थिति का सामना कर 

रहा Bi वहां बड़ा खुदरा क्षत्र है ओर सेवा क्षेत्र की मजबूत अर्थव्यवस्था 

है। खुदरा Fat कौ संख्या कं day मे ग्रामीण ओर शहरी 

aa के बीच भेद नहीं किया जा सकता। 

जेसा कि आप जानते है, केवल उत्तर से दक्षिण केरल तक 

एक विस्तृत शहर है कसारगोड से fiden तक यह नगर aa है। 

इस ओर इसलिए ग्रामीण ओर शहरी क्षेत्र A कोई भेद नही है। 

केरल एक छोरा सा राज्य है यहां कौ जनसंख्या घनी है ओरं एकं 

उपभोक्ता राज्य है। पर्याप्त भूमि कौ उपलब्धता की कमी ओर पर्यावरणीय ` 
am के कारण, केरल मे कोई भी श्रम प्रधान विनिर्माण उद्योग 

Ta Gt केरल कौ अधिकांश जनसंख्या के लिए रोज॒गार का मुख्य 

"भाषण सभा परल पर रखा गया। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाक्ध (ख) मेँ उपातरण के बारे 1102 

मे प्रस्ताव 

स्रोत छोटी खुदरा दुकानों कौ स्थापना अथवा मध्यम खुदरा स्थापनं 

के अंतर्गत रोजगार पाना दै] 4 ॑ 

राज्य के de व्यापारियों के बीच एक वास्तविक आशंका यह 

हे कि विदेशी खुदरा व्यापारी उन्हे पंगु बना a ओर se समाप्त 

कर Ctl यह एक प्रमाणिते तथ्य है कि अधिकांश विकसित देशों 

मे जहां खुदरा aa F weston. को अनुमति दी ag है, we 

व्यापारी समाप्त हो MT 

आरंभ में विदेशी खुदरा व्यापारी बहुत उपभोक्ता हितैषी होने 

का दिखावा करते है ओर अंतिम उपभोक्ता को काफी कम कीमत 

पर वस्तुओं कौ आपूर्ति करते है! इसी दौरान Be खुदरा व्यापारी 

बडे व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगे। धीरे-धीरे we 

व्यापारी परिदृश्य से गायब ह्ये जाएगे। इसी प्रकार बहु राष्टीय कंपनियां 

आरंभ में आपूर्तिकर्ताओं नामतः Heat को बहुत अधिक मूल्य देते 

हे! परंतु एक बार जब एम-एन-सी. बाजार मे अग्रणी बन जाते दै 

तो इनको एकाधिकारिक स्थिति प्राप्त हो जाएगी ओर ये आपूर्तिकर्ता 

तथा उपभोक्ता से मनमानी कीमत वसूर्लगे। 

केरल 4 अधिकांश किसान छोटे भूमि धारक & जिनके पास 

दो हैक्टेयर से an aa कौ भूमि fi अगर एक बार प्रत्यक्ष विदेशी 

निवेश कौ अनुमति दी जाती है तो एम.एन.सी. Sasi ओर हजारों 

wes भूमि वाले बडे भू ual के साथ वृहत कृषि संविदा करेगी । 

छोटे किसानो का सफाया हो जाएगा अथवा उनको मजबूरन बडे 

भू धारकों कौ कृषि के लिए भूमि देनी weit ओर अततः छोटे 

किसान ठेकेदार अथका बड भूमि al के अधीन मजदूर बन जाएगे। 

अतः मेरे दल का मत है कि नीति का कार्यान्वयन करने 
से पहले पूरा ध्यान रखने ओर सावधानी बरतनी होगी। काग्रेस पार्टी 

के नेतृत्व मे यूनाईटेड डेमोक्रेटिक we कौ केरल सरकार खुदरा क्षेत्र 

मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के dau में केद्रीय सरकार द्वारा लिए गए 

निर्णय पर् आपत्ति कौ है। इंडोनेशिया, जापान ओर ages मेँ खुदरा 

aa 4 प्रत्यक्ष विदेशौ निवेश के कारण se व्यापारियों का कारोबार 

सिमट गया है ओर इन देशो कौ Pea तत्र के रूप मेँ जोनिंग 

कानून ओर आकार विनियर्मो का सहारा लेना पडा था। भारत को 

भी tel प्रतिबधात्मक नीतियों को सख्ती से अपनाना चाहिए। 

माननीय मुरली मनोहर जोशी कौ अध्यक्षता मे स्थायी सपितिं 

ने कतिपय सिफारिश की है, जिनमे से कुछ विचार करने योग्य Fi 

 किराना ओर खाद्य वस्तुओं के खुदरा व्यापार में विदेशी निगमित 

रिरेलरों के प्रवेश पर पूर्णं प्रतिबंध लगाया जाए ओर अन्य उपभोक्ता 

उत्पादो की विक्री पर भी कुछ wae लगाया जाए।



1103 विदेशी मुद्रा wae अधिनियम, 1999 के 
start जारी अधिसूचना के 

[श्री sia के मणि] 

चयनित उत्पादो के लिए we ओर मध्यम खुदरा व्यापारियों 

हेतु आरक्षण नीति अपनाई जाए ओर इनके आधुनिकौकरण & लिप 

वित्तीय सहायता प्रदान कौ जानी चाहिए। 

खुदरा क्षत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सामाजिक आर्थिक 

प्रभावों कां अध्ययन एक स्वतंत्र निकाय द्वारा कराया जाना चाहिषए। 

मेरे दल का विचार है किं खुदरा क्षेत्र मे as Yea व्यापारियों 

को अनुमति देने मे बहुत गंभीर मुदे ओर जोखिम Fl अतः, खुदरा 

ay मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने से पहले हालाकि 

यह विधेयक भी नहीं है, हमें इस नीति को शुरू करने की व्यवहार्यता 

के संबंध मे जनता की राय प्राप्त करनी चाहिए। अतः सरकार को 

रक्षोपाय ओर प्रतिबंध का पैकेज तथा पुनर्वास कौ योजना तैयार करनी 

afer रक्षोपायो ओर पुनर्वास के एसे पैकेज को जनता कौ राय 

के लिए भी प्रस्तुत किया wi ` 

हमारा दल के.सी. (एम) athe. का एक घटक है। हमारा 

विश्वास है कि हम सरकार के हाथों का मजबूत करेगे ओर हम 

सरकार के समर्थन के लिए वचनबद्ध है) हालांकि सरकार ने, इस 

नीति को स्वीकार करने अथवा नहीं करने का विशेषाधिकार राज्यो 

को दिया रहै, हमारे दल का त्क है कि सरकार द्वारा दिए गए 

Gardai को स्वीकार करे ओर बहुत से लोगो के मस्तिष्क मे इसके 

fata मे जो qe है उनका समाधान करे ओर इनको स्पष्ट करे। 

"श्री एस. सेम्मलई (सलेम) : हम मल्टी TIS Yeu व्यापार 

में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विरोध मे है। माननीय विपक्ष के नेता 

द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करते ee FR a या तीन बिंदुओं 

पर प्रकाश डालना चाहुंगा। 

तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री, wR परम पूजनीय नेता ने, 

तमिलनाडु की जनता ओर व्यापारियों को यह पूर्णं वचनबद्धता दी 

है कि तमिलनाडु मेँ खुदरा व्यापार मेँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कौ अनुमति 

नहीं दी जाएगी। । 

माननीय कपिल सिब्बल द्वारा दिए गए रोजगार सुजन, किसानों 

कै लिए लाभप्रदता, ओर बिचौलियो का उन्मूलन करने के TH बेकार 

है ओर gs विचार है। माननीय मंत्रीगण आपकौ जानकारी के लिए, 

ये एक आदर्श स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं होगा। जैसा कि हमारे 

नेता ने कहा है कि wea व्यापार मे 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी 
निवेश कौ अनुमति देना आत्महत्या का प्रयास करने जैसा है। 

*भाषणं सभा परल पर रखा गया। 

5 दिसम्बर, 2012 उपानंध (ख) मेँ उपातरण के बारे 1104 

मेँ प्रस्ताव 

30 प्रतिशत उत्पादों को स्थानीय aa से खरीदने कौ पूर्व-शर्त 

को ai बडे खुदरा व्यापारियों द्वारा स्थानीय बिल्कुल गारंटी नही हे। 

हालांकि भारतीय लघु उद्योगों से 30 प्रतिशत खाद्य पदार्थो कौ 

खरीदी रखी गई है परंतु इसमे निम्नवत जोड़कर इसको हल्का कर् 

दिया गया है 

सर्वप्रथम आवश्यकतानुसार खरीद अपेक्षा को पूरा किया जाएगा, 

जो कि पांच वषं की अवधि मे खरीदे गए विनिर्मित/संसोधित उत्पादों 

के कूल मूल्य का ओसत होगा, ये अवधि उस ad कौ 1 अप्रैल 

से शुरू होमी जिसमे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रथम भाग प्राप्ति 

कौ गई हो। 

इस प्रकार वैश्विक रिरेलर कम से कम पहले चार वर्षो यें 

विश्व मे कहीं से भी 100 प्रतिशत तक की खरीद करने के लिए 

स्वतंत्र हौगे। इसके अलावा, यह 30 प्रतिशत जोड गया ओर वैश्विक 

रिटेलर 30 प्रतिशत की आवश्यकता को पुरा करने के लिए किसी 

भी वस्तु करा चयन करने कै लिए स्वतंत्र हमे। 

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के समर्थक कहते है कि केवल 10 लाख 

की जनसंख्या वाले शहरों म ही एेसी दुकान खोलने कौ सीमा i 

परंतु इसके विपरीत, अधिसूचना में प्रावधान है कि ‘fer 

राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रो मे 2011 कौ जनगणना के अनुसार 10 लाख 

से अधिक जनसंख्या वाले शहर नहीं है, वहां इनकी अपनी रूचि 

के शहरों मे खुद बिक्री कौ दुकान खोली जा सकती रह। 

इससे स्पष्ट होता है, कि वैश्विक खुदरा विक्रेता wet भी रिटेल 

दुकानें खोलने के लिए mia a 

| हमारी अर्थव्यवस्था बचत पर आधारित है। सकल घरेलू उत्पाद 

मे सर्वाधिक स्तर पर हिस्सेदारी बचत से आती है, यह लगभग 23 

प्रतिशत दै जो चीन के आस-पास ही है। 

जैसा कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है यदि खुदरा क्षेत्र 

मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दी जाती है तो यह हमारी 

अर्थव्यवस्था कौ बचत का बड़ा भाग हड्प सकती Ti केवल इतना 

ही महीं आगे चलकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, खदा aa मेँ बिचौलियो 

का सफाया नहीं करेगी ओर किसानों को भी बेहतर लाभ सुनिरिचत 

नही di) अमरीकी एजेंसी द्वारा कराए गए एक अध्ययन से ज्ञात 

हुआ है fe वोल-मा् द्वारा सृजित प्रत्येकं रोजगार कं लिए, समुदाय 

के दो लोगो am रोजगार छिन wen) इसके अलावा, जैसा कि 

केन्द्र का अनुमान है, कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से विदेशी aah 

के बद्धे निवेश आकर्षित नहीं eft



1105 विदेशी मुद्रा yay अधिनियम, 1999 के 

अतर्गत जारी अधिसूचना के 

सामानि ऋण पर खरीदा जाता है ओर बिक्रौ नकद कौ जाती 

हे। इसलिए कार्यकारी पूजी नगणय है। सुधार किसके लिए? आम 

आदमी के लिए? अथवा बहु-राष्टीय कंपनियों के fe 

ania अवसंरचना के पश्चात् वे भारत से अर्जित पंजी में 

से बडी धनराशि अपने देशौ की प्रेषित atti इस प्रकार, अत्तः 

इससे तमिलनाडु कौ पूजी कौ भी दुर्दशा होगी। तमिलनाडु के माननीय 

मुख्यमत्री ने ५ इस कदम को अत्महत्या करने के yaa के समान 

नताया हे, यदि अगर aa सरकार कौ इच्छ थी, तो उसने खुदरा 

व्यापार मे 51 प्रतिशत कौ अनुमति क्यो दी? इसका क्या परिणाम 

होगा? sera निगमो का पूर्णं नियंत्रण dot वे निबंधन ओर 

wa के आदेश देगे)! saan को वही खरीदना होगा जो वे 

बेचेगे। इसमे हमारा कोई हस्तक्षेप नही होगा। दीर्घावधि मे, हम बहुराष्टरीय 

कपनियो द्वारा खेले जा रहे खेल मे केवल मोहरा बन कर रह जाएगे। 

अतः मेँ सरकार से इस कदम कोन उठने ओर करोड़ Be खुदरा 

व्यापारियों को आजीविका कं लिए मार्गं प्रशस्त करने का आग्रह 

करता हू। 

अतः F सरकार से इस प्रस्ताव को छोडने का आग्रह करता 

हू ताकि करोड Be खुदरा व्यापारियों कौ आजीविका के निर्वहन 

का मार्ग खुला Wi 

(हिन्दी) 

*श्री बदरुदीन अजमल (धुबरी) : सबसे wea F शुक्रगुजार 

हू कि आपने मुञ्चे हाऊस मे एफडीआई पर चल रही बहस में अपनी 

बातें रखने का मौका दिया। हमारी पार्टी ate इंडिया sages डेमोक्रेटिक 

we Wie की अलाई है ओर भे पाटीं का लीडर होने कौ हैसियत 

से हकूमत कौ पोलिसि्यों से अमूमन मुत्तेफिक रह हू ओर उसकी 

ताईद ओर हिमायल करता रहा हूं। मगर चूंकि आम आदमी का 

TE होने के नाते मेरे लिए उनका WHE सबसे ज्यादा अहम 

Cl इसलिए अगर gaa के सिकी डिसीजन से किसी आम आदमी 

पर बेड whee ver है तो उसे वाजेह करना भी मेरी जिम्मेदारी 

है ताकि उसकी इसलाह हो सके ओर शकूक a शुबहात दूर हो 

सके। आज एफडीआई (खुदरा बाजार म qe wea गैर-मुल्कि 

सरमायाकारो) पर बहस हो रही ti जो आज मुल्क मेँ बहस व 

मुबहासे का afte बना हुआ है बहुत से लोग इसे हकूमत का 

एक तारीफि कदम करार देकर उसकौ हिमायत कर रहे है तो बहुत 
से लोग इसे अवाम मुखालिफ went उसकी मुखालफत कर रहे 

Bt खुखालफत करने वालो में यूपीए कौ बहुत सी अलाई पार्टियां 

भी शामिल रहै। उनके aga से एतेराजात ओर शकूक व ॒शुबहात 

*मूलतः 3 मे सभा पटल पर रखे गए भाषण के sitet अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाकध (ख) F उपातरण के बरे 1106 

q प्रस्ताव 

है fre नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बल्कि उसे संजीदगी से 

हल किया जाना चाहिएं हकीकत यह है कि एफटीआईं के निफाज 

मे जहां मुल्क कौ used मे पाजिरिव तब्दीजी का पहलू है वहीं 

ये aga से नेगेटिव पहलू भी रखता है। मिसाल के तौर पर एफडी आई 

के इपीली्मेट होने से किसान ओर आम कज्युमर को फायदा होगा। 

क्योकि किसान अपने प्रोडेक्ट की सही कीमत पा सकेंगे ओर Hep 

अच्छी aM देकर अच्छ माल हासिल कर Uae) अभी हमारे 

मुल्क में बहुत vet दैजिदी यह है कि किसान पूरी मेहनत करके 

अनाज पैदा करता है मगर वो उसकी सही कौमत हासिल नहीं कर 

पाते। बल्कि वाजदफा लागत से भी कम कीमत मिलती है। जिससे 
मायूस होकर वो खुदखुशी कर लेता है या अपनी मांग को लेकर 

एेहतजाज करता है तो उन्हे पुलिस की गोली खानी पडती है ओर 

यह सब होता है fade लोगों कौ वजह ai जो कम a कम 

कौमत पर खरीद कर ले wa है ओर माकिट में उसे बड़ी कीमत 

प्र बेचते है ओर दूसरी तरफ sed को उस प्रोडेक्ट को हासिल 

करने के लिए ज्यादा कौमत हासिल करनी पडती है। एफडीओआई 

कं जरिए इस प्रोबलम के हल होने की उम्मीद है क्योकि उसमे 

बिचौलिये का रोल खत्म हो जाएगा ओर कपनियां किसानों से डायरेक्ट 

माल खरीदकर सारफीन को मुहैया कराएगी ओरं चकि. wife 

की वजह से हर कंपनी अच्छी कौमत देकर किसान की पैदावार 

को खरीदने कौ कोशिश करेगी ओर मारकिर मँ ज्यादा से ज्यादा 

सप्लाई के लिए कम से कम मुनाफे पर उम्दा ओर Ba माल 

ited करने कौ कोशिश करेगी तो किसान ओर som दोनों 

का फायदा होगा। इस तरह एफडीई से मुल्क म जमाखोरी ओर 

कालाबाजारी पर लगाम लग सकेगी ओर आवाम को फूड शारटिज 

से निजात मिलेगी। ate देखा गया है कि एक qaqa Wee 

अचानक मार्किट से गायब हो जाता है ओर उसकी कीमत आसमान 

दने लगती है ओर यह अफवाह Gord जाती है कि मुल्कं मेँ उसका 

सटीक खत्म हो चुका है। एसे हालत म लोग मजबूर होते है कि 
वो बडी कीमत देकरं उस wea को हासिल करे। मगर हकीकत 

मे ये जमाखोर हजरात जिनका मार्किट पर कटोल है ओर जो कालाबाजारी 

करके लोगों की जेब W डाका डालतै है उनकी चालबाजी होती 

है। यही वजह है कि wa छापामारी की जाती है तो वही चीज 

जिसकी बाजार में शार्टिज होती है वह बडी मिकदार मे गोदाम मेँ 

पडी हुई मिलती है। एफडीआई के जरिए amen की इस हरकत 

से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। 

हमारा मुल्क Hel ओर सन्निर्यो कौ tera कौ ताल्लुक a 

दुनिया म दूसरे नंबर पर है। मगर उन प्रोडेक्ट का एक बडा हिस्सा 
बर्बाद हो जाता है। क्योकि हमारे मुल्क मे कोल्ड स्टोरेज वगैरह 

कौ कमी St जहां उसे महफूज रखा जा ah एफडीञआई कौ बदौलत
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arta जार अधिसूचना को 

[ श्री बदरुदीन अमल] 

wa बडी कपनियां मार्किट में आर्एंगी तो उन पर ्ोडक्टस को सेफ ` 

करने के ae मे इजाफा होगा ओर वो बर्बाद होने से बच जाएगी। 

जिसका फायदा मुल्क को होगा। इसी तरह sid, एक्सपो six 

aan कं tar मे मै भी मुसबत weit का इमकान है। 

मगर यह बात वाजिहा कर देना चाहता हू कि एफडीञाई के 

ताल्लुक के बहुत से खदशात है जिसे दूर करमे कौ जरूरत है ओर 
बहुत सी चीजें है जिसे वाजिहा करने कौ जरूरत हे। हकूमत को 

चाहिए किं एफडीआई के नेगेरिव पहलू ओर उससे ter होने बाले 

fra असरात को भी जहन में रखे ओर उसका मुनासिब हल तलाश 

करने कं बाद ही. इस स्मित मेँ कदम vou मिसाल के तौर पर 
बहुत से मुल्क मे एफडीआई का तनुर्वा बहुत ज्यादा कामयाब नहीं 

हु है ओर वहां से उसे खत्म करने की . तहरीक चली है। अमरीका, 

gis ओर ads इसकी मिसाल है अब हमे उन तमाम प्वाईंटस 

को, जिनकौ वजह से इन ad मे एफडीओई का तजुर्बा नाकाम 

हुआ, उसको नजर मँ रखना wed है। एफडीआई के तालुक से 

यह बात भी कहीजारही है कि इससे मुल्क के Gest ताजर 

बेरोजगार हो जाएगे। जैसे किराना दुकानदार, vad, सडक किनारे 
दुकान लगाने ले, ठेले पर मोहल्ले-मोहल्ते घूम-घूमकर बेचने बाले, 

वौकली मार्किट मेँ दुकान लगाने वाले ओर इस तरह गांव-मोहल्ले 

ओर बाजार मे adda दुकान वाले या मिडिल क्लास के ताजिर। 

क्योकि जब are, HR ओर रेस्को जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियां 

आ जाएगो ओर बड़े-बड़े माल्स ओर que खुल जाएंगे तो स्माल, 

` लोकल बिजीनेसमैन उसके मुकाबले मार्किट मेँ नहीं रह पाएंगे क्योकि 

एफडीजई के ait रोजगार के जो मौके पैदा होगे वो जाहिर रै 

इतनी बडी dee मे नही होगे! जो इन तमाम कौ बेरोजगारी दूर 

` कर दे। नेज इने कंपनियों मेँ नौकरियों के लिए जो शराइत et 

ओर उनका जो ees होगा उस पर उस as के ज्यादातर लोगों 

का खतरा होना मुश्किल होगा। 

मेरे ख्याल से एफड़ीआई का बुरा असर भैन्यूफेक्वर सैक्टर 

पर ज्यादा GST! अगरचे 30 प्रतिशत लोकल कपनी से खरीदने की 

शर्तं लगाई गई है। मगर यह कम है। उसे बढ़ाकर 80 फसीदी 

करना चाहिए। मैडम, हमारे मुल्क भँ अक्सरियत गरीब तबके ओर 

मीडिल क्लास लोगों कौ है। उनमें ज्यादा अफराद नौकरीपेशा है ओर 
अमूमन अपने पडौस मे वाक्या दुकान से राशन ओर दीगर जरूरी 

सामान रेते रहतै है ओर महीने की सैलरी मिलने परउसे अदा करते, 

el मगर जब माल ओर सुपरस्टोर सिस्टम हो जाएगा तो तमाम मामलात 

नकद होगे जिससे इस aah कं लिए परेशानियां ter eri 

इस बात का अदिशा है कि शुरू म अपने seq जमाने के 

5 दिसम्बर, 2012 sway (ख) मे sa के बारे 1108 

मे प्रस्ताव 

लिए ओर लोकल बिजनेसमैन को मार्किट से हटाने के लिए बडी 

कंपनियां किसानों को उनकी पैदावार कौ अच्छी कौमत अदा atl 

मगर बाद मे वो किसानों के मफाद को इग्नोर करके पैदावार की 
कमल कौमत अदा ali मगर बादमे वो किसानों के मफाद को 

इग्नोर करके Yea की कम कीमत eon ओर फिर ना चाहते 

हुए भी किसान उन्हीं कपनियो को फरोख्त करने पर मजबूर GT 

क्योकि उनके पास उन कंपनियों के अलावा दूसरा sti ad होगा। 

हो सकता है शुरूआत म कंपीटिशन कौ वजह से कज्यूमसं 

को प्रोडेक्ट कम कौमत मेँ मिल जाएं। मगर बाद मँ ये कपनियां 

जब Wet, sad मै इजाफा कर देगी ओर चकि ये कंपनियां 

हुकुमत को टैक्स अदा करेगी इसलिए हुकूमत भी खामोश, wren 

बनी रहेगी । इस तरह कज्यूमरसं को परेशानियों का समना करना GSM 

WW मौजूदा हुकूमत की नीयत. पर कोई शुबा नदीं है ओर 

उसको पोलिसियो से मुञ्चे इत्तेफाक है। मगर म gue हूं कि हुकूमत 

एफडीआई के तालुक से जल्दबाजी से काम न a बल्कि मुल्क 

के आवाम को जहन मे रखकर एक te प्रेमवक तैयार करे। 

एक मानिटरिग कमेटी तशकौल दी जाए जो उन कपनिर्यो पर नजर 

रखे ओर उनको मनमानी से रोक wi हुकूमत खोरे a को 
माली इमदाद दे ताकि वो माकिट मेँ बाकौ रह as 

मेरे ख्याल से हुकूमत का एफडीआई के इप्लीमेटेशन के लिए 

eae को आजाद रखना अच्छी बात है। उससे यह होगा कि अगर 

wns का रिजल्ट हमारे यहां नेगेटिव रहा तो कम से कम 

वो स्टेट जिसने उसे इप्लीमेट नहीं किया है, नुकसान से महफूज रहेगा 

ओर अगर पोजिटिव रिजल्ट रहा तो तमाम स्टै्स खुद ही इसकी 

इजाजत दे देंगे! दूसरी अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टमेट का 50 

प्रतिशत हिस्सा parce के लिए इस्तेमाल करने की शर्तं लगाई 

गई हे। मगर उसमे इस बात कौ वजाहत जरूरी है किं उससे मुराद 

fon Sa न Ml जो कंपनियों का फायदा पहुंचाने वाला हो, 

बल्कि आवाम के लिए भी हो। 

मै एफडीआई के लिए 10 लाख की आबादी कौ श्तं को 

भी बेहतर GAM Fl इससे एकं तो अचानक मुल्क के तमाम Be 

esd qf नहीं होगे! दूसरे यह देखने का मोका मिलेगा कि 

pagar] इसका विस्तार किया जाए या नहीं हिन्दी) आखिर में, ये 

यहे कहना dem कि एफडीआई के सिलसिले में हकूमत के खिलाफ 

नहीं हूं बल्कि मेरी हिमायत हुकूमत के साथ दै) मगर भै हकूमत 

से Gk aera करता हूं कि वो aah से काम न ले 

बल्कि पहले जो कंसर्न ओब्जेक्शन है ve पर गौर करके उसे दूर 

करने की कोशिश wt: (अनुकाद्) तब अगे की कार्यवाही wt)
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OLA Lyfe LM 1 1.111.101 31. 
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glut objectionss.siconcerns rd LL ५114५८८ 

~then go ahead AS Mi Seth Lf 

"श्री अजय कमार् ) (जमशेदपुर) : ta प्रतीत होता है कि 

सरकार खुदस व्यापार मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लाने कं लिए ` 

जल्दबाजी दिखा रही है। यदि बह केवल इसलिए कर रही है कि .. 

नीति कौ गतिहीनता के व्यापक भ्रम को ae जा सके तो यह एक 

बडी गलती है। एेसी नीति परिवर्तन जो देश की अर्थव्यवस्था पर् 

गहरा प्रभाव डाले, उसे इतने हल्के तौर पर आरंभ नर्ही किया जाना 

चाहिए। इसलिए इस नीति के संबंध में क्या कर रही 2? 

1. सरकार अपने गठबंधन तथा साथियों कौ सर्वसम्मति के 

विना ही tar एकतरफो कर रही है, जो समञ्च से बाहर 

ti प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हुए 

विना, सरकार को निर्णय लेने से पूर्वं सबकी सहमति से 
सर्वसम्मत विचार बनाना afer) क्योकि यह मुदा लाखों 

लोगो तथा उनकी आजीविका को प्रभावित करता FI 

2. , गठबधन मँ अन्य दल तथा इसके बाहर के दल, जो 

yaa विदेशी निवेश के बरे म आवश्यक रूप से वही , 

दृष्टिकोण नहीं रखते, की राय जनता के हितों को ध्यान 

में रखते हुए महत्वपूर्णं दये सकती है। 

3. इसकं अलावा, निर्णय लेने का यह समय उचित नहीं प्रतित 

` होता है। सरकार ने, यह निर्णय डीजल के मूर्ल्यो मे : 

वृद्धि के समय लिया था जनता पहले से ही बदृते मूल्यों 

के कारण महंगाई अधिक है, को जेल रही है। प्रत्यक्ष 

विदेशी निवेश कं लाए जाने के कारण मूल्यो म ओर 

अधिक वृद्धि होने कौ संभावना है। | | 

4. बडे स्टोर मशीन स्टक तथा vipat का करती है जिससे 

अन्य व्यापार की प्रक्रियायो के अलावा उनका बंधा खर्च 

भी उपयोग करती ई जिनका व्यय अन्य व्यापार प्रक्रियाओं 

के अतिरिक्त बंधे व्यय से अधिकं होता है।. 

यह भी वाद विवाद का विषय है कि क्या प्रत्यक्ष विदेशी 

निवेश भारत् कौ खेती संबंधी समस्याओं का हल है। 

वास्तव में, किसानों का इन poral जिनकी एकाधिकार 

की पछीत रही दहै, द्वारा ओर अधिक शोषण किया जा 

सकता Fl 

इसके अलावा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने का 

निर्णय बडी संख्या मे लोगों को प्रभावित करेगा, जो वर्तमान 

में व्यापार तथा स्थानीय खुदा व्यापार कर रहे ै। जैसे-जैसे 

ae खुदरा व्यापार देश भर के Be खुदरा व्यापार का 

स्थान aa भारी संख्या मेँ लोगों की नौकरियां चली जागी 

क्योकि लोग तथा व्यापार कार्यविहीन हो जाएगे। विनिर्माण 

क्षेत्र मे भी नौकरियां खत्म हो सकती Fi यदि ये बडे 

Ga amt अधिकतर खरीदारी स्थानीय कौ बजाए 

sida खरीदारी करेगे तो। 

जिस समय सरकार को रोजगार सृजन के बरे मेँ तथा 

स्व-रोजगार को सृजित करने के बारे मे विचार करना 

चाहिए सरकार ने tar कदम उठा लिया है जिससे लाखों 

लोग विस्थापित हो जाएगे क्योकि अर्थव्यवस्था मेँ उनका 

स्थान नहीं रहेगा। ` 

हमारे संसदीय dada मे राजनीति तथा नीति लोगो की मदद. 

के लिए होनी चाहिए जिससे वे स्वयं को सशक्त महसूस Ht! समावेशी 

तथा प्रशासनिक इच्छाशक्ति नहीं लेती। तथापि, पिछले कुछ वर्षो से 

*भाषण सभा पटल पर रखा गया। । year मे लाभ हेतु कोयला खनन तथा वना कौ कटाई हो रही है।



1117 विदेशी मुद्रा ya अधिनियम, 1999 को 
अतर्गत जारी अधिसूचना को 

जो राज्य अपने नागरिकों के अधिकार कौ रक्षा करने का 
प्रयत्न नहीं करता है जो केवल विरोध करने के अपने अधिकार 

को व्यक्त करता है वह मिथ्या लोकतंत्र का चिन्ह है ओर वह समय 
कौ परीक्षा पर खरा नहीं उतरता। आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा 
उत्पन करने बाले आंदोलन जैसे कि नक्सलवाद तथा माओवाद देश 

कं सभी कोने में उत्पन हो रहै है जिसे “स्थानीय जनता का समर्थन 

आधारभूत विकास से जुडी समस्याओं के समाधान करने मे असफल 

रहने के कारण मे लोगों का विश्वास बहुत कम हो चुका है। वस्तु 

एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) विधेयक को लाना सही दिशा मे उठाया 

गया कदम होगा। यह अंतरण लागत को कम करने मे मदद करना 

तथा वस्तुओं कं आवागमन कौ सुगम बनाएगा। भारत मेँ पूंजी प्रवाह 

को बेहतर बनाने कौ आवश्यकता, aed वित्तीय घाटे तथा वर्तमान 

खाते के घटे ओर रूपए के गिरते मूल्य के विरुद्ध एक सहारा 

बनेगा। 

वस्तु एवं सेवा कर भारत का सर्वाधिक महत्वकांक्षी कर सुधार 

हे जिसका लक्ष्य देश कौ एके आम बाजार मेँ समरूप करना है। 

इसके क्रियन्वयन मे विलंब केन्द्र तथा राज्य के बीच इस कर व्यवस्था 

के क्रियान्वयन के लिए |e महत्वपूर्णं प्रस्तावों पर सर्वसम्मति नहीं 

होना है, जिससे विवाद समाधानं पैनल का निर्माण तथा ae के साथ 

वास्तविक दर कौ आवश्यकता शामिल दै। पिछले एक वर्षं मे केन्द्र 
द्वारा राज्यो को केन्द्रीय विक्र कर afag का भुगतान न करना 

भौ एक विवाद का विषय बना हुआ है। 

दोनों चुनौतियो का सामना करने के लिए तथा बदलाव की 

प्रक्रिया प्रारभ करने के लिए सही नेतृत्व कौ आवश्यकता है am 

यह उच्च स्तर पर राजनैत्तिक नेतृत्व का विशेषाधिकार होना चाहिए 

ओर यह. आशा कौ जाती ह कि देश मेँ उच्च स्तर पर निर्णय सबसे 

निचले स्तर के लिए उदारहण बनं जते EI 

केन्द्र सरकार ने 20 सितम्बर, 2012 को एक अधिसूचना द्वारा 

खुदरा व्यापार मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान की है 

जो carota, किसानों, फेरीवालोँ, टांसपोर्टरे, we उद्योगो, उपभोक्ताओं 

तथा देश के अन्य खुदरा व्यापार के क्षेत्रो के लिए अत्यधिक हानिकारक 

होगी । 

लगभग 5 करोड व्यापारिक संस्थाएं am 22 करोड से भी 

अधिके ge व्यापार पर निर्भर लोग जो अपनी आजीविका चला 

रहे Ti इससे बुरी तरह प्रभावित होगे। भारत का वर्तमान खुदरा व्यापार 

14 अग्रहायण, 1934 (शरक ) उपाक्ध (ख) मे उपातरण के बारे 1118 

मे प्रस्ताव ` 

लगभग 20 लाख करोड रूपए का वार्षिक टर्नओवर सृजित कर 

रहा है तथा देश के जी.डी.पी. में प्रतिशत का योगदान दे रहा है। 

सरकार ने भारतीयं अर्थव्यवस्था तथा खुदरा व्यापार पर इसके 

प्रभाव का fran feu बिना दी बहुत हडबदी मे अधिसूचना जारी 

कौ है। सरकार नै भारतीय खुदरा व्यापार के वास्तविक तर्थ्यो का 

मूल्याकन करने के लिए कोई विश्वसनीय अध्ययन नहीं कराया। तथ्य 

स्वयं यह बता रहे है कि सरकार ने खुदरा व्यापार मेँ प्रत्यक्ष विदेशी 

निवेश को अनुमति देकर खुदरा व्यापार के साथ न्याय नहीं किया। 

(हिन्दी) 

“श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर) : मेँ रिटेल मे एफ-डी.आई. क मुदे पर 

सरकार का समर्थन करती हू। परंतु समर्थन करने कं बावजूद सरकार से 

रिटेल मे एफ.डी.आई. पर मेरी कछ सम्देह एवं प्रश्न है, जिसका उत्तर 

एवं समाधान के लिए सरकार से मँ ater करती Zl 

भारते मे करीब एक Hie 20 लाख खुदरा व्यापारी है ओर 

करीब चार करोड लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिटेल सेक्टर 

मे रोजगार मिला wen है। लमा जैसे दिग्गजं रिटेल कंपनियों के 

आने के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि रिटेल सेक्टर से 

अपनी रौजी-रोटी चला रहे 4 करोड किराना व्यवसायी बेरोजगार हो 

wat; मै सरकार से जानना wet कि किराना व्यवसाय मे लगे 

करोड लोगों के रोजगार की सुरक्षित रखने कं लिए सरकार क्था 

कदम उखाएगी ? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन 

भी इस बात को स्वीकार करते है, जब आधुनिक रिटेल क्षेत्र की 

बाजार हिस्सेदारी 25 से 30 फीसदी हो जाएगी, तब चेरे व्यापारिरयो 

एवं किराना दुकानदार पर रिटेल व्यापार मे एफ-डी.आई. का असर 

पडना तय है, एेसी स्थिति मे सरकार की यह जिम्मेदारी है कि Be 

व्यापारियों एवं किराना दुकानदारों के रोजगार को संरक्षित करे । वोलमार्ट 

का रास्ता साफ करने क लिए सरकार द्वारा तमाम फायदे Frame 

जा रहे Fg wa ही मेँ वोलमार्टं ने न्यूयाक मे अपना पहला 

मेगा स्टोर खोलने कौ योजना बनाई थी, लेकिन वहां के लघु व्यापारो 

एवं यूनियनों ने लमा का कड़ा विरोध fea जिससे कपनी को 

न्यूयाकं में मेगा स्टोर खोलने कौ योजना को रद करना पडा है। 

1. सरकार द्वारा fea में एफ-डी.आई. की इजाजत ated 

जैसे कंपनियों को देने से पहले न्यूयार्क मे हुए भारी 

*भाषण सभा पटल W रखा गया।



1119 विदेशी मुद्रा प्रव अधिनियम, 1999 के 

अतर्गत जारी अधिसूचना को 

[ श्रीमती जयप्रदा] 

विरोध के कारणो को बारीकी से ae की जरूरत 

ZI 

2 दूसरा सनसे बड़ा मुदा इसमें किसानों से संबंधित हे। रिटेल 

मे एफ.डी.आई. से किसानों की आमदनी बहेमी, tat दलील 

सरकार द्वारा दी जा रही है, परंतु किसानों कौ आमदनी 

तभी बद सकती रहे, जब उपभोक्ता मांग में set होगी 

ओर मांग मे add तब होगी, जब महानगरो कं साथ-साथ 

बडे एवं oe शहरो मे भी मल्टीनेशनल कपनियां अपने 

स्टोर खोलें। 

2012-13 मे शुरूआती महीनों मे एफ.डी.आई. मे भयंकर 

कमी आई है। सरकार का राजकोषीय एवं चालू खाते 

का घाटा चिता का विषय बना हुआ है। विदेशी निवेशक 

भारत के बजाय चीन को ज्यादा तरजीह दे रहे TF 

खजाने का संतुलन बनाए रखने के लिए एफ.डी-आई. 

का प्रवाह. बना रहना इसलिए भी जरूरी है, क्योकि 

यह विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का एक प्रमुख स्रोत 

है, परंतु सरकार एफडीञरई लाने कं साथ-साथ करोड 

किराना eral एवं किसानों के हितों को संरक्षित 

करने कें लिए आश्वासन दे। 

इसी के साथ सरकार का समर्थन करते हुए, मँ अपनी वात 

खत्म करती हू। 

(अनुवाद 

“श्री नरहरि महतो (पुरूलिया) : खुदरा क्षत्र मे एफ.डी.आई. 

लने का कदम बडी संख्या मे रोजगार समाप्ति मे परिणत होगा, 

sites अनुभव दशति है कि सुपर wee अनिवार्यतः छोटे खुदरा. ` ` 

व्यापारियों को विस्थापित कर् देते है। अमेरीका ओर यूरोप जैसे विकसित 

देशो मे छोटे खुदरा व्यापारी लगभग समाप्त हो गए Si दक्षिण एशियाई 

देशों को छोटे खुदरा व्यापारियों के विस्थापित होने कं पश्चात सुपर 

ate की वृद्धि को रोकने. के लिए we क्षेत्र तथा लाइसैसिंग विनियमों 

को लागू करना पडा था। भारत मँ प्रति 100 व्यक्ति पर 11 दुकानों 

के साथ संसार मेँ दुकान. घनत्व सबसे अधिक है। इसमे 1.2 करोड 

दुकानें है जिनमे 5 करोड से अधिक लोग नियोजित है; इनमे से 

"भाषण सभा पटल पर रखा गया। 

५ दिसम्बर, 2012 उपान॑ध (ख) मे saa के बारे 1120 

मे प्रस्ताव 

95 प्रतिशत स्व-नियोजित लोगों द्वारा चलाई गई छोरी दुकानें Ti आपके 

मत का सम्मान करते हुए, मँ भी आपको कुछ सूचित करना aT! 

आपने केवल खुदरा बाजार मेँ एफ.डी.आई. कं प्रभावों पर ही विचार 

किया है। भारतीय जनसंख्या का 70 प्रतिशत सुदूर गावो A रहता 

हे, जहां waited, परिवहन, संचार आदि का अभाव है। ओर मेँ 

आश्वस्त & कि वालमार्टं महानगरों, feat 1 तथा 2 wed कं अतिरिक्त 

अन्य स्थानों पर स्टोर नहीं खोलेगा ओर गांव के गरीब लोगों के 

लिए wed मे वालमारं SR पर पहुंचना महंगा VST अतः Fe 

“fe की दुकानों" पर निर्भर रहना पडेगा जिनकौ दशा व्यापारियों 

जेसी ही होगी। इस प्रकार, जनसंख्या का एक विरल भाग ही अप्रत्यक्ष 

रूप से aed तथा रेस्को से कर सकते दै परंतु जरूरतमंद लोग 

जस के wa रहैगे। गरीब मे केवल किसान ही शामिल नही है, 

गरीब तो वे भी जो 30 रूपए प्रति दिन से कम कमाते है, जैसा 

किं योजना आयोग द्वारा इस तथाकथित “*विकासशील देश'' के लिए 

कहा गया है जहां एक व्यक्ति तो feet तथा पब मँ हजारों 

रूपए खर्च कर रहा दै ओर कोई सडक पर भोजन कौ तलाश 

मे मर -रहा है। एफ.डी.आई., नीतियां सभी बाद में हे। | 

एफ.डी.आई. एक बिना मिश्रित वरदान नहीं है। विकासशील 

देशों मे निजी विदेशी निवेश कौ सीमा, ted तथा श्तौ का निर्णय 
करते समय सरकार को काफी सावधानी बरतनी चाहिए! विदेशी 

निवेश के संभावित प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित हैः 

1. जब विदेशी निवेश घरेलू निवेश कं साथ प्रतिस्पर्धा करता 

है तो धरेलू उद्योगो म लाभ कम होता है जो घरेलू 

निवेश के साथ प्रतिस्पर्धा करता है तो घरेलू उद्योगो 

मे लाभ कम होता है जो घरेलू बचत मे कमी में परिणत 

होता है। | 

2. मेजबान सरकार द्वारा मुहैया करवाई गई उदार कर चूर, 

निवेशं भक्ते, wor लोक आर्थिक सहायताएं तथा प्रशुल्क 

बचाव के कारण निगमित करो के माध्यम से लोक 

राजस्व मे विदेशी फर्मो का योगदान तुलनात्पक रूप 

से कम होता है। 

3. विदेशी फर्म cet सामाजिक-आर्थिक ca पर बल देती 

है ओर आय की असमानताओं को बढाती है। वे अत्यधिक 

उच्च वेतन वाले आधुनिक क्षेत्र के कार्यपालकों का एकं 

छोटा समूह बनाती fi वे अत्यधिक उच्च वेतन वाले



1121 विदेशी मुद्रा yay अधिनियम, 1999 के 
अतर्गत जारी अधिसूचना के 

आधुनिक क्षेत्र के कार्यपालकों का एक छोटा समूह 

बनाती है। वे स्थानीय अमीरों के उपभोग हेतु महगे उत्पादों 

के वितिर्माण हेतु प्राथमिकता वाले aat से संसाधनों 

का विपथन करती है। aie वे शहरी al वे स्थित 

होती टै, इसलिए ग्रामीण ओर शहरी अवस के मध्य 

असंतुलन उत्पन करके शहरी sal को ग्रामीण जनसंख्या 

के प्रवाह को बढती है 

4. विदेशी फर्म अत्यधिक विज्ञापन ओर एकाधिकारी बाजार 

शक्ति के माध्यम से अनुचित उपभोग पद्धतियो को aera 

देती है! घरेलू बाजार हेतु बहुरष्टरीय कंपनियों द्वारा बनाए 

गए उत्पाद आवश्यक तौर पर कम मूल्य तथा उच्च 

गुणवत्ता वाले नही होते Bi उनकी प्रौद्योगिकी आमतौर 

पर पूजी प्रधान होती है जो श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था 

कौ आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होती । 

5 विदेशी फर्म विकासशील देशों की प्रतिस्पर्धी सरकारें 

से बडी मात्रा मे आर्थिक तथा राजनैतिक ge प्राप्त 

कर पाने मे समर्थ होती है। इसके परिणामस्वरूप, इमे 

कपनियों के निजी मुनाफे सामाजिक लाभो से अधिक 

हो सकते vi 

6. कई सालों मे मुनाफे का लगातार बाहर जाना काफी 

अधिक होता है जो विदेशी मुद्रा went पर दबाव डालता 

है। विदेशी निवेशक मुनाफे को वापिस a जाने के 

संबंध में काफौ दृद मत रखते ईै। 

7. विदेशी we विकासशील देशो मे राजनैतिक निर्णयो को 

प्रभावित कर सकते है। उनके as आकार ओर शक्ति 

को देखते हुए, राष्टीय समप्रभुता तथा आर्थिक नीतियों 

पर नियंत्रण. खतरे मे पड सकता है। अत्यधिक विकट 

मामलों मे, विदेशी फर्म अनुचित लाभ लेने के लिए 

उच्चतम स्तर के लोक पदाधिकारियों को रिश्वत भी 

दे सकती है। इसी प्रकार, वे वित्त राजनैतिक दलो को 

चंदा दे सकती हँ तथा मेजबान देश की राजनैतिक प्रक्रिया 

मे उलटफेर कर सकती है। 

*श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर (पोननानी) : म विपक्ष द्वारा पेश 

किए गये प्रस्ताव का विरोध करता €) इस मुदे पर चर्चां करते 

“भाषण सभा पटल पर रछा गया। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाध (ख) में उपाततरण को कारे 1122 

मे प्रस्ताव 

समय सभी संगत wast को एक सोध चर्चा कौ जानी चाहिए। 

मुदो को पृथक करने का ae अर्थं नहीं है। एकं साथ चर्चा करम 

से मेरा मतलब हैः 

1. राष्ट कौ अर्थव्यवस्था 

2. भारत A कृषक समुदाय का भला 

3. भारत में खुदरा व्यापारियों का अस्तित्व 

4. ge विपणन भे रोजगार F अवसर 

यदि हम इन विषयो का एक व्यापक तरीके से विश्लेषण करे, 

तो हम इस निष्कर्षं पर् पहुचे सकते है कि खुदरा मे wean. 

को एक शत्रु के रूप मे नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह तो 

एक आवश्यकता है। हमें यह महसूस करना होगा कि वास्तविक 

समकालीन भारतीय स्थिति क्या है। भारत कौ आर्थिक स्थिरता का 

हमारा गर्वं कम हो रहा है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि मंद हो रही है। 

विदेश संस्थागत निवेशक (एफ.आई.अई.) देश से बाहर जा रहे TI 

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारत से 2497.50 करोड रूपए आहरण 

के चलते रूपए के मूल्य मेँ भारी कमी आई है। भारत को आधारभूत 

aa Hea, मकान ओर स्कूल तथा अन्य सुविधाओं को निर्माण 

ओर रोजमार सुजन हेतु अरो ster कौ आवश्यकता हे। भारतीय 

रिटेल उद्योग को ज्ञान ओर वैश्विक एकौकरण कौ आवश्यकता है। ` 

यदि देश के शासक जागने के अलार्म के बावजूद सोते रहेगे तो 

एक we कं साथ घोर अन्याय हौमा। भ यह कहना चाहता हूं 

कि यह सरकार सही दिशा मे जा रही है। 

एफ.डी.आई. पर पक्ष तथा विपक्ष में तकं दिए जा रहे tt 

यह निर्विवादित तथ्य है कि भारत समूचे के सबसे प्रसिद्ध निवेश 

गंतव्यो में से एक है। 

"यूनाइटेड नेशन्स HI आन 2s US SATIS’ (Hers) 

द्वारा हल मे किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत चीन के 

बाद दुनियाभर की पहली पसंद है। एके अन्य तथ्य यह हे किं खादी 

देश पूर्वं कौ ओर देखते है; हम अरब देशों से भारत मे HIST 

डालर के निवेश कौ आशा कर सकते र्है। वे भारत को दुनियाभर 

मे सबसे सुरक्षित निवेश केन्द्र मानते है। वे अपना निवेश पश्चिम 

से हटाकर पूर्वं की ओर करना चाहते है; सर्दी अरब, कूवैत ओर 

कतर जैसे देश भारत मे भारी निवेश की योजना बना रहे है। देश



1123 विदेशी मुद्रा wae अधिनियम, 1999 के 

अतिर्गत जारी अधिसूचना के 

[श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर। 

का आर्थिक नीति निर्माता अर्थात भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध 

अनुसंधान परिषद (आई.सीआर.आओई.ई.आर.) ने 2011-2012 तक भारत 

खुदरा aa के 496 बिलियन पर पहुच जाने का अनुमान लगाया 

है ओर उसने यह भी कहा है कि दीर्घावधि में खुदरा क्षेत्र मे एफ. ` 

Stag. के प्रवेश से भारत के इस छोटे ओर परंपरागत खुदरा क्षत्र 

के हितों को कोई हानि नरह wert 

ae वर्गं यह तकं देतै है कि UR Sam. घरेलू डीलर को 

बनार्द कर देगा. ओर बेरोजगारी फेलाएगा। उनका कहना है कि दुनिया 

की बडी खुदरा कंपनियां भारतीय खुदरा बाजार को निगल जाएगी 

ओर फिर उपभोक्ताओं के साथ मनमाना व्यवहार करेगी । मेँ विनम्रतापूर्वक 

कहना चाहता हूं कि ये सभी आरोप आधारहीन रहै। हमे यह विश्लेषण 

करना होगा कि विभिन देशो मे खुदरा मे एफ.डी.आई. के अने 

के पश्चात उनका निष्पादन कैसा रहा। 

चीन का अनुभव देखिए, 1992-2001 के बीच खुदरा ओर 

थोक, दोनों व्यापारो मे रोजगार 4% से 7% हो गया। चीन का अनुभव 

सिद्ध करता है कि नौ वर्षं 4 26 मिलियन नए रोजगारौ का सृजन 

eal पांच वर्षं मे परंपरागत we ॑ wen व्यापारियों की संख्या में 

भी 30% कौ वृद्धि wi मेँ पूना चाहता हूं, जब चीन at सकता 

है तो भारत क्यो नही? यह संदेह भी कि विश्व कौ बदी कंपनियां 

हमरे घरेलू Ee Ga को निगल जाएगी, मात्र कल्पना ही है। 

वालमार्द, केयरफोर, cent, टारगेट, Aa, कूप, खुदरा क्षेत्रे की ये 

कंपनियां 30 वर्षं से भी अधिक से असंख्य देशों मे कार्यरत है 

लेकिन उनका एकाधिकार् नहीं हुआ हे। मलेशिया, agar, थाइलैंड 

ओर इंडोनेशिया Ba एशियाई देशो का उदाहरण देखिए, एफ.डी.आई. 

होने से उनको अत्यधिक लाभ हुआ है। 

मै fei द्वारा एकाधिकार के संदेह के नारे मेँ कुछ कहना 

चाहता €1 भारत मे खेत के स्तर पर कृषि उत्पाद की खरीद पर 

मध्यस्थो ओर विचौलियो का एकाधिकार है। अन कोई भी इस तथ्य 

से इंकार नहीं कर सकता कि छेरे भारतीय किसानों को भारतीय ` 

उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए कुल मूल्य का 1 /3 हिस्सा मिलता है। ` 

भारतीय टमारर उत्पादक को क्रेता द्वारा दिएं गए अंतिम मूल्य का 

केवल 30% मिलता है! इस तथ्य को समक्षिए fe भारतीय किसान 

ओर ओद्योगिक संघ (आई.एफ.आई.ए.), भारतीय किसान संघ महासंगठनं 

(सी.आई.एफ-ए.) भी इसका समर्थन करते हें। इस वाद-विवाद में 

5 दिसम्बर, 2012 उपानध (ख). मेँ उपातरण के बारे 1124 

मेँ प्रस्ताव 

सबसे उपश्षित वर्ग करता है! प्रतियोगी दर से क्रेताओं को गुणवत्तापूर्ण 

सामान मिलेगा। यह तथ्य fi भारत विश्व में सब्जियों का दूसरा 

सबसे बड़ा उत्पादक है, एक अनुमान के अनुसार, 40% खाद्य उत्पादन 

उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचता है। वह सड जाता है। यह W देश 

मे हो रहा है जहां so मिलियन बच्चे कुपोषित रहै! यह सच है 

fe समुचित भंडारण ओर परिवहन व्यवस्था से किसानो को सहायता 

मिलेगी। 

अंत मे, म कहना चाहता हू कि देश को सावधान रहना eT! 

भै भारत सरकार द्वारा sae गए सावधानीपूर्ण कदमो का स्वागते 

करता हूं। भारत मे 'मल्टी-न्राड' ओर ' सिंगल ais’ भंडार को अपना 

लगभग एक तिहाई सामान छोटे ओर मध्यम आकार वाले भारतीय 

आपूर्तिकर्ताओं से लेना होगा। भारत मँ सभी "मल्टी -त्रांड' ओर सिंगल 

ais' भंडार को अपने कार्यकलाप एक मिलियन से अधिके जनसंख्या 

वाले 53 विभिन wet तके सीमित रखने dt ta अनुमान हे 

कि इन seri कौ भारत के 200 मिलियन शहरी उपभोक्ताओं तके 

पूरी पहुंच होगी । ' मल्टी ब्रांड ' खुदरा विक्रेता को न्यूनतम 100 मिलियन 

अमेरीकौ डालर का निवेश करना होगा जिसमे से कम से कम 

आधी राशि पृष्ठ भूमि अवसंरचना में निवेश कौ जाएगी जिसमे शीतागार 

sae, Das, परिवहन, पैकिंग, छंटाई ओर किसानों को लाभदायक 

मूल्य देना शामिल है। खुदरा प्रतियोगिता का खोला जाना भारत सरकार 

के संघीय ढाचे के दायरे म होगा। | 

दूसरे शब्दो में, यह नीति भारत के लिए एक समर्थकारी विधिक 

ain है\ भारत के we को यह विशेषाधिकार होगा कि वे इसे 

स्वीकार ओर क्रियान्वितं कर अथवा te न कसे का निर्णय a 

नीति का वास्तविक क्रियान्वयन राज्य विधि ओर नियमों के पेरमीरर 

के दायरे मे Wl | | 

“श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल (वडोदरा) : |e मे UP. 

Gag. के मुदे पर बहुत कूच कहा गया है। हालांकि इसे इतनी 

बार उलय-पलटा गया है कि यह कल्पना के साथ मिश्रित हये गया 

है। अब यह qe वैचारिक विचार-विमर्शं की बजाए राजनैतिक बनता 

जा रहा Fl 

खुदरा FURS an. पर वर्तमान विचार विमर्शं कौ पृष्ठ भूमि 

के तौर पर gu क्षेत्र के भूटृश्य कौ समञ्ञना अत्यावश्यक है। 

वर्षं 2012 मे भारत का खुदरा क्षेत्र अनुमानतः 18,673 बिलियन रु. 

*भ्राषण सभा परल पर रखा TT `



1125 विदेशी मुद्रा wee अधिनियम, 1999 को 
अतिर्गत जारी अधिसूचना के 

का है ओर यह जी.डी.पी. का लगभग 15 प्रतिशत तथा कुल रोजगार 
का 8 प्रतिशत होता ti यह aa, लगभग 9 प्रतिशत दुकानें असंदित 

क्षेत्र मे होने के कारण अत्यधिक विखंडित हे! इनमे से अधिकांश 
दुकान पारिवारिक श्रमिक से पारिवारिक स्वामित्व वाली $1 इस मीनार 
के तल में भारत के लाखों पटरी के wea है। 

aheq कसल्टिंग ग्रुप (2012) ने आकलन किया कि 2011 

मे खुदरा विक्रय 471 बिलियन डोलर था जिसमे 7 प्रतिशत (34 

बिलियन लर) हिस्सा संगठित खुदरा का था। इससे यह भी पता 

चेलता है कि 2020 तक नियोजित संगठित खुदरा का आकार लगभग 

260 बिलियन Sie तक हो जाएगा जिससे उसकी हिस्सेदारी 21 

प्रतिशत तक हो जाएगी। मध्यम वर्गं की बहती हुई आय ओर वाहनों 

wine, क्रेडिट काँ का प्रयोग तथा आपूर्ति नखला के लिए 

प्रौ्योगिकौ के उपयोग से महानगर ओर छोटे शहरो F पलड़ा संगठित 

खुदरा व्यापार के पक्ष में होने का अनुमान है। 

आज भारत wer क्षेत्र के day में दोराहे पर है। संगठित 

ओर असंगठित खुदरा कत्र के बीच परिवर्तन प्रत्यक्ष है, जिससे भारतीय 
खुदरा व्याप्तत के भाग्य पर अनेकं अटकलबाजियों हुई है। असंगठित 

aa कं Wea व्यापारियों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। 

एेसा कोई तरीका नही है कि सरकार या कोई भी भारतीय अर्थव्यवस्था 

के इन da के wet को निकाल aa 

भारतीय उपभोक्तावाद का चेहरा बदल रहा हैः न कि भारतीय 
उपभोवतावाद बजाज स्कूटर वाले सामन्य व्यक्ति से बजाज पल्सर 

cat वाले आधुनिक युवा के रूप मे विकसित हो रहा है। उपभोक्ताओं 
को यह बदलते हुई रूचि ओर जीवनशैली कहीं न wet स्वतः ही 

संगठित क्षेत्र को ES लाभ पहुंचा रहा है। यह असंगठित खुदा 
aa कं लिए अत्यावश्यक बनाता है कि वह बढती हुई प्रतियोगिता 
का सामना करने तथा SAM H अनुसार चलते उपभोक्ता अपेक्षाओं 

पर खरा उतरने के लिए स्वयं कौ पुनर्गसिति करे। वे क्या कर सकते 

हे ओर वे क्या कर् रहे है? 

अस्सी के दशके से पहले, भारत जहां हजारो कस्बे ओर शहर 
हि विकास के लिए yam हुमा we था। विकास विभिन स्तरो 

पर महसूस किया जा रहा था विकास विभिन स्तयो पर महसूस किया 

जा रहा था ओर देश के लोग व्यापारी ओर उपभोक्ताओं के रूप 

मे नई भूमिकाए् निभाना सीख रहे थे। एक मजबूत अर्थव्यवस्था कौ 

नीवि रखी जा रही थी, युवा सभी क्ष्रौं मेँ नई जागरूकता कौ ओर 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाक्ध (ख) F उपात्तरण के बारे 1126 

मँ प्रस्तावे 

खिंच रहे थे ओर यह खुदरा उद्योग के प्रसार का एक अवसरे लाया। 

सनसे पहले Fa ओर बडे शहरो मे तत्पश्चात् उपनगरों ओर ग्रामीण 

बाजरौ पर इसका प्रभाव GET! 

इस चरण में भारत मे खुदरा व्यापार पूर्णतः असंगठित था ओर 

यह छोटे तथा मध्यम उद्यमियों द्वारा उनकौ अपने क्षेत्रों मे संचालित 

पृथक निकायो के रूप मे फल-पफपूल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन 

का अभाव था ओर केवल ape भारतीय कंपनियों ने बडे पैमाने 

पर खुदरा मच की जांचा था। विदेशों से Fac लिवाइईस, पेपे, रिलायंस, 

मोर, माकं एण्ड स्पेन्सर आदि कपनियों ने भारतीय उच्च मध्यम ओर 

उच्च वर्गो पर ध्यान कैन्दित करते हुए आगमनं किया था! हालांकि 

चूकि 50% से अधिक जनसंख्या निम्न ओर निम्न मध्यम af के 

लोगो कौ थी अतः बाजार पर पूर्णं नियंत्रण नहीं किया जा सका। 

इसे बाद म विग बाजार ओर Peres जैसे awe) ने महसूस किया 

जिन्न लोगो के सभी वर्गो को उत्पाद ओर Gare उपलब्ध करवाई 

ओर आज इन ब्राण्डों कौ सफलता भारतीय खुदरा बाजार की क्षमता 

को प्रमाणित करती tt 

भारतीय खुदरा क्रांति मे एक महान परिवर्तन जो हुआ वह था 

सभी क्षेत्रीय बाजारों मे मोक्सि का खुलना। अब अपनी चरम सीमा 

पर Wea चुकी मोल संस्कृति वास्तव मे भारत मे खुदरा का नियोजित 

प्रारूप लाई जो पहले अनुपस्थित था। हालांकि अभी भी भारतीय मोल 

संस्कृति के बने कौ बहुत संभावना है क्योकि वातावरण ओर ब्राण्डिग 

कं अतिरिक्त अन्य कई पक्ष है जिनमे खुदरा सेवा को अंतरराष्ट्रीय 

anal पर विकसित किया जाना रहता है। 

असंगत खंदरा व्यवसायियों का एक बडा वर्ग अभी भी व्यवसाय 

मे रहना चाहता है ओर स्पर्धां करना चाहता है, यह चाहते हुए भी 

कि अगली पीढी इसी तरह ass खुदरा व्यापारी उपभोक्ताओं को 

आकर्षित करने ओर We रखने के लिए अधिक उधार दे रहे FF 

हालाकि केवल 12 प्रतिशत असंगठित खुदरा विक्रेताओं कौ संस्थागत 

ऋण तक Ws है ओर 37 प्रतिशत व्यवसायिक वैक ऋण तक बेहतर 

wes कौ आवश्यकता महसूस करते है! अधिकांश असंगठित खुदरा 

विक्रेता स्वतंत्र रहने के लिए प्रतिबद्ध है जबकि केवल. 10 प्रतिशत 

ने संगठित खुदरा विक्रेताओं कौ eset बनने को प्राथमिकता दी। 

असंगठित Yeu विक्रेता होना एक गंभीर कदम है; भारत में 

अभी भी संगठित खुदरा कं लिए चुनौति्यौ है। परंपरागत खुदरा व्यापार
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भारत मे कुछ शताब्दियों से स्थापित है। कम लागत संरचना है, 

अधिकांशतः स्वामी संचालित, उसकी मामूली भूसंपदा ओर श्रम लागत 

तथा कम ओर न के बराबर आयकर वाली। 

परंपरागत खुदरा व्यापार क्षेत्र कं लिए सबसे बडा लाभ यह 

है कि उपभोक्ता का परिचय पीढी दर पीढी चलता रहता है। sae 

विपरीत, संगठित aa मे निकायो कौ बडे व्यय करने ved है ओर 

फिर भी परम्परागत क्षेत्र के साथ प्रतिस्र्था करने मे समर्थ होने कौ 

लिए मूल्यों को कम रखना पडता है। इसकं अतिरिक्त, खुदरा व्यापार 

को मध्य वर्गं की इस मानसिकता से निपटना होता दै कि विक्र 

की दुकान जितनी बडी ओर चमकदार होगी, वह उतनी ही अधिक 

महंगी होगी । | 

परंपरागत खुदरा व्यापार में एफ.डी. आई के समर्थक ईसकी 

अनुमति देने के निम्नलिखित तीन लाभ गिनवाते हैः 

इससे रोजगार wer होगे ओर रोजगार अवसरों को 

बढावा मिलेगा। 

० इससे किसानों को अच्छे मूल्य प्राप्त होगे। 

| इससे उपभोक्ता्ओं को वस्तुओं के वितरण कौ लागत 

मे कमी आएगी। 

इससे मुद्रास्फीति को कम करने मे सहायता मिलेगी। 

मै आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हू कि 

मल्री-्रांड खुदरा व्यापार A एफ-डी.आई. के पश्चात बडे पैमाने पर 

रोजगार के सृजन के संबंध मेँ सरकार किस प्रकार Fs दावे कर 

रही Fi 

सरकार ने यह दावा किया है कि wer व्यापार मे एफ. 

Sag. से 3 वर्षो मै 10 मिलियन (1 करोड) रोजगार उत्पन 

होगे जिसमे 4 मिलियन (40 लाख) रोजगार सीधे उत्पन होगे ओर 

शोष Sets लोजिस्टिक्स में उत्पन होगे! F आपको इसकौ गणना 

दिखाना um ओर सदन मेँ मेरे माननीय साथी सदस्य इस दावे 

के पीछे की भयानक भूल को निश्चित रूप से देख पाएगे। 

मेने वालमार्दं ओर Bel की Aaah को देखा है। वालमार्ट 

प्रति स्टोर 214 कर्मचारियों को ओर मेटो प्रति स्टोर 133 कर्मचारियों 

5 दिसम्बर, 2012 उपाध (ख) मे उपातरण के बारे 1128 

q प्रस्ताव 

` को नियोजित कर रही हे। मल्टी ae रिटेलर का aes रोजगार 

लगभम 100 व्यक्ति प्रति स्टोर है। यह समूचे विश्व का आकडा 

Zl 

यदि हम प्रति स्टोर 200 व्यक्तियों का भी रोजगार लेकर चले, 

तो भारत को तीन वर्षो मँ 4 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार देने कं लिए 

कम से कम 20000 सुपर मार्कट अथवा मेगा माल्स खोलने कौ 

आवश्यकता होगी। यदि हम 100 रोजगार का stad ले तो अमले 

तीन वर्षो मै 4 मिलियन रोजगार हेतु कम से कम 40,000 सुपर 

मार्केट अथवा मेगा मोल्स स्थापित करने होगे भारत के शहरीकरण 

ओर शहरीकरण पर संबंधी आंकद्यौँ को देखते हुए क्या अगले तीन 

वर्षो मे कम से कम 20000 SR अथवा -सुपर माकेटं खोलना 

संभव होगा? इस प्रकार, बड पैमाने पर रोजगार उत्पन करने का 

तकं आधारहीन दै । | 

जरा सोचिएं कि सरकार अगले तीन वर्षो म 40.000 सुपर 

मार्केट या मेगा मोलि खोले ओर 4 मिलियन रोजगार उत्पन्न कर 

सकती है। तो समूचे भारतं मे 5,000 wet तथा 600,000 मांवों 

मे Get हुई 12 मिलियन किराना दुकानों का क्या होगा? क्या वे 

बेरोजगार नहीं हो जाएगे? 

मै आपको केवल यह दर्शाना चाहता हूं कि सरकार कं दावे 

कितने gs ti किसानों को लाभ के दावे के संबंध मे भी यही 

स्थिति है। तथ्य यह है कि बद खुदरा व्यापारियों के पास किसान 

तथा विद्यमान बिचौलि्यो कौ तुलना मे काफौ अधिक क्रय शक्ति 

at कृषि खरीद मे बड़ी बहुराष्टरीय कंपनियों का प्रवेश किसानों 

के लिए ओर भी समस्याएं उत्पनन कर देगा। आज प्रचालन करने 

वाले बाजार याड या मंडिया, जहां कई व्यापारी किसानों के उत्पाद 

को खरीदने के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते है कि 

तुलना 4 बहुराष्टरीय कपनिरयो के मामले A केवल एक ही क्रेता होगा। 

यह किसानों को बहुराष्टरीय कंपनियों पर निर्भर बना देगा ओर इससे 

उनका शोषण होने की संभावना बनी whi मँ इसे अनायास ही 

नहीं कह रहा Si यूरोपीय यूनियन. कौ संसदा ने वर्षं 2008 4 निम्नलिखित 

प्रस्तावे अपनाया था कि 

‘aa ईयू मे, ga व्यापार 4 अधिकाधिक रूप से 

सुपरमार्केट gant की at सी संख्या का wea है... 

समूचे ईयू के wad दशति है कि बडी सुपरमाकँटं आपूर्तिकर्ताओं 

(ईयू के भीतर तथा बाहर) को अदा किए जाने वाले मूल्यो
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को अपोषणीय स्तर पर लाने ओर उन पर अनुचित शर्ते लादने 
के लिए दबाव डालने हेतु अपनी क्रय शक्ति का दुरूपयोग 
करती ot" 

मलेशिया ओर थाइलैण्ड मे, quent ने धीरे-धीरे समय के ` 
साथ फल तेथा सन्नी आपूर्तिकर्ताओं कौ संख्या को कम करना ओर 
किसानों के बजाए थोक विक्रेताओं तथा अन्य बिचौलियों से अधिकाधिक 
हिस्से कौ खरीद करना प्रारंभ किया था। इसके अतिरिक्त, कई अध्ययन 
मे सुपस्मार्कटो द्वारा कई कदाचार् प्रमाणित किए गए है जैसे कि 

 विलंबिते भुगतान, अंतिम क्षण मे मूल्यों को कम कर देना जब आपूर्तिकर्ता 
के पास कोई विकल्प न हो, जिना किसी सूचना तथा सहायता के 
मात्रा ओर गुणवत्ता मानकं भ परिवर्तन, बिना किसी ठोस कारण के 
आपूर्तिकर्ता को सूची से हटा देना, ऋण पर उच्च व्याज प्रभारित करना 
आदि। 

भै आपका ध्यान इस बात कौ ओर आकर्षित करना चाहता 
ह कि केवल ओर केवल सरकारी नीति & असंगठित क्षेत्र के 
आधुनिकौकरण ओर मल्री-त्रांड खुदरा व्यापार मे एफ.डी.आई. कौ 
अनुमति दिए बिना इसको प्रतिस्पर्धा मे सुधार करने मे एक महत्वपूर्ण 
भूमिका अदा कर सकती है ओर इसे ta करना चाहिए। 

Tq प्रश्न यह है कि सरकार की सही भूमिका क्या होनी 
चाहिए? क्या इसे संगठित खुदरा व्यापार को सीमित करके परम्परागत 
खुदरा व्यापारियों के बचाव हेतु नीति बनानी चाहिए ? अथवा संगठित 
ger व्यापारियों द्वारा उठाए गए नामो से लाभन्वित होने के लिए 
संगठित खुदरा क्षेत्र को प्रोत्साहित करना चाहिए। 

एक अथवा दूसरे को प्रोत्साहित करने अथवा संरक्षित करने 
के लिए क्या तंत्र होना चाहिए? सरकार केवल एक सुकरकर्ता अथवा 

समर्थकारी के रूप मे कार्य करं सकती है अथवा दोनों रूपो Arete 
सदर्भं मे, असंगठित Ger स्वरूप को बचाए रखने, प्रतियोगिता करने 
ओर अर्थव्यवस्था को वृद्धिशील बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक 
योजना विकसित किया जाना आवश्यक 3, 

अतः, भे gaa देना चाहता हूं कि आधुनिक खुदरा व्यापार 
कौ सहायता कं लिए राष्टरव्यापी समान asda नीति खुदरा क्त्र 
को 2020 तक 2000 बिलियन अमेरिकी डालर तक ले जाने मे 

मदद करेगी जो deer समूह के yak का दोगुना है। असंगठित 
ger व्यापारियों के लिए सस्ते संस्थागत ऋण तक पहुच समय कौ 

14 AUR, 1934 (WH) उपाध (ख) में wie के बारे 1130 
मे प्रस्ताव 

मांग है ताकि खुदरा दुकानें संगठित खुदरा aa से प्रतियोगिता कर 

we) वर्तमान में, केवल 12% असंगठित खुदरा ax की संस्थागत 

ऋण तक पहुंच है। 

भ (कंश एंड केरी) दुकान स्थापित करने का ge देना 
चाहता हू जो किसानों से खरीद करेगी ओर असंगठित aa को BT 
इससे असंगठित खुदरा क्षेत्रों को अंततः खुदरा बिक्री के लिए थोक 

मूल्यो पर खरीद मेँ सहायता मिलेगी जिससे उन्हे अच्छ लाभ frat 

किसानों को भी लाभ होगा क्योकि वे आकर्षक मूल्यो पर बेच सकते 

है ओर त्वरित तथा पारदशीं ढंग से चैसा प्राप्त कर सकते है। एक 

aR यह सहायता मिलने पर, असंगठिति खुदरा क्षेत्र को सरकार से 

कोई शिकायत नहीं रहेगी ओर यदि होगी भी तो सरकार उसकी 
अनदेखी कर सकती रहै? 

AI Gea अवसंरचनागत सुविधाओं के संबंध में है। 

अवसरचनागत सुविधाएं यथा शौतागारौ कौ स्थापना, बाजार स्थलों का 

आधुनिकोकरण, आधुनिक सुविधाओं के साथ संभारिकी मेँ सुधार ओर 

आधुनिक सुविधाओं के साथ vem की स्थापना अनिवार्य ओर 
समय कौ मांग है। सरकार को असंगंटित Bea व्यापारियों के प्रोत्साहन 
के लिए अपेक्षित अवसंरचनागत सुविधाओं को बदावा देना चाहिए। 

सरकार को असंगठित Wea व्यापारियों के लिए आवश्यक अवसंरचनागत 

सुविधाओं के सभी at के लिए ऋण प्रदान करना चाहिए। 

यदि सरकार असंगठित खुदरा क्षेत्र (भारत मेँ कुल खुदरा व्यापार 

का 96%) मे सुधार ओर उसका आधुनिकीकरण करेगी तो स्वतः 
लाखों कौ संख्या मेँ रोजगार सूंजिते होगा ओर इस आधुनिकीकरण 
से किसान तथा afm प्रयोक्ता, दोनों लाभान्वित gy 

हम सभो को राजनैतिक ओर वैचारिक सीमाओं से ऊपर zen 
चाहिए ओर 18,673 बिलियन रूपये के भारतीय खुदरा क्षत्र मे लिप 
सर्वोत्तम संभावित नीतियां तैयार करनी चाहिए जो जी.डी.पी. का लगभग 

15% है ओर 8% रोजगार प्रदान करता है। हमे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 
हमारे अपने असंगठित खुदा क्षत्र का आधुनिकौकरण कर ओर उसमें 

परिवर्तन लाकर अन्य देशो को मार्ग fam चाहिए। 

“श्री ए- waa (अर्टिंगल) : भँ भारत सरकार के wea 

aa मे 51% एफ.डी.आई. ओर परिणामस्वरूप ‘hn’ को संशोधित 
करने कं प्रयासों के प्रस्ताव का कडा विरोध करता हू। काफी गर्मागर्म . 

*भाषण सभा परल पर रखा गया।
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sata जारी अधिसूचना के मे प्रस्ताव 

[श्री ए. सम्पत] 

बहस के बाद ओर चार दिन तक सभा नाधित रहने के पश्चात 

ही सरकार ओर विशेष रूप से इसका प्रमुख दल काग्रेस, नियम 

184 के अंतर्गत चर्चा के लिए तैयार हुआ। यह अहंकार क्यो ? 

तत्कालीन वित्त मंत्री ने दिसंबर, 2012 को आश्वासन दिया 

था कि इस संबंध मँ सभी हित धारकों के साथ परामर्शं किया 

जाएगा ओर जल्दी भ कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन 

यह गलत सिद्ध हुआ है। सहमति म होने प्र पर्याप्त परामर्श ओर 

चर्चा कं जिना, भारत जैसे बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र कं लिए इस 

प्रकार जल्दबाजी ` मे निर्णय लेना स्वास्थ परंपरा नहीं हे। 

सरकार का यह कहना ठीक a सकता है कि Ga क्षेत्र 

मे waster. कौ अनुमति देने से घरेलू अर्थव्यवस्था मे विदेशी 

मुद्रा आएगी, लेकिन fea कौमत पर ओर किस क्षेत्र मे? भारत 

म खुदरा क्षत्र म लगे अनुमति चार करोड लोगों को चुनौती देने 

का साहस किसी मे नहीं है1 उनका जीवन संकट मँ पद् जाएगा। ` 

अधितकर छोटी दुकानें सदा के लिए बंद हो जाएंगी। खुदरा विक्रताओं 

के रूप मे रोज संघर्षं करके दो जून कौ रोटी कमाने बाले बर्बाद 

हो जाएंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ओर उसके समकक्ष, शहरी व्यापारी 

ओर उनके अधीन काम करने वाले लाखों असंगठित कामगार उस 

काम से बेरोजगार हौ जाएंगे जिससे वे अपनी a जून की रोटी 

कमाते है ओर वह भी सरकार से बिना किसी सहायता 41 

महत्वपूर्णं क्षेत्रो से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अन तक दूर क्यों 

है। बहुराष्टरीय कंपनियां अवसंरचना निर्माण मेँ अगि क्यो नरह आती? 

इसका केवल एक ही उत्तर हैः “MM, लाभ ओर केवल लाभ 

` ओर केवल तत्काल लाभ''। भारत के लाखों छोटे व्यापारियों ओर 

विक्रेताओं वारा कमाया गया लाभ करई गुणा होकर स्वयं घरेलू अर्थव्यवस्थ 

मँ ही खर्च हो जाता है जबकि हर आदमी जानता है कि विदेशी 

aera कंपनियां इसका क्या करेगी ? केवल विकसित we ही 

नही, बल्कि अनेक विकासशील use भी विभिन्न रूपों मेँ अपनी घरेलू 

अर्थव्यवस्थाओं को संरक्षित, प्रोत्साहित ओर विस्तारित करने के लिए .. 

भरसक प्रयास करते है ओर हम पुनः set दिशा मे जा GT 

क्या हम अपने लोगों को बाजार के रूपमेँ ही देखते है? तब 

तो हमरे पास दुनिया का wad बडा बाजार है? 

भ सरकार से राष्टृहित मे इस निर्णय को वापस लेने का अनुरोध 

करता EI 

(हिन्दी 

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : एफडीआई इन रिटेल 

देश हित मे नहीं है अतः मेँ श्रीमती सुषमा स्वराज weit के ` 

प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। एफडीआई इन रिटेल सेक्टर के सरकारी | 

आदेश को वापिस लिया जाना चादिए। यदि एफडीओआई बहुत जरूरी 

दहो तो आधारभूत सुविधाओं के विकासं मे cnc को wis 

किया जाना चादहिए। सरकार सभी तर्यो का अध्ययन करके तत्कालीन 

` एलओएच के आश्वासन को ध्यान मेँ रखते हुए सबसे विचार विमर्शं 

करके ही इस दिशा मँ आगे wen afer यही देश हित में 

होगा। ` ॑ 

‘ht राम सिंह wet (चुरू) : सरकार ने संसद में वादा 

किया था कि खुदरा बाजार मे एफ.डी.आई. लागू करने से पूर्वं संसद 

4 विचार विमर्शं किया जाएगा। राजतैतिक दलो, राज्यों के मुख्यमंत्नियो 

के साथ विचार विमर्श कर आम सहमति बनाई जाएगी, लेकिन सरकार 

ने यह वायदा पूरा नहीं किया ओर खुदरा बाजार मं विदेशी निवेश 

का निर्णय लागू कर feo देश मेँ एक भी ta विरोधी दल नही 

है, जिसने सरकार के इस निर्णय का विरोध नहीं किया हो। कृषि 

के बाद सबसे अधिके रोजगार देने की क्षमता भारत के खुदरा बाजार 

मे है। खुदरा क्षेत्र का देश की जी.डी.पौ. मे योगदान करीन 14 

फीसदी है। किसी भी देश के लिए स्वाभिमान सबसे जरूरी होता 

है, आजादी के बाद अनाज की कमी के कारण अमेरिका से पी. 

एल. 480 स्कीम के अधीन सहायता ली थी, उसमे वो ad थी 

जो देश के स्वाभिमान को कम करती थी। नेहरू जी के बाद जब 

लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत कौ बागडोर संभाली तो, उनके 

आहिवान पर देशवासियों ने एक दिन का वृत्त रखा, लेकिन सबसे 

पहले पी.एल. 480 स्कीम को खत्म किया। भारत मे 1990 से आर्थिक 

सुधारो का सिलसिला ye होने के बाद आज हमारी आर्थिक स्थिति ` 

यह है कि हम खतरे पर ae दै, विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये ` 

at गिर रही कीमत, ओद्योगिक उत्पादन दर का बुरा हाल, पूंजी 

नाजार के लगातार गिरते सूचकांक ओर मुद्रा स्फीति के साथ-साथ 

emg से आम आदमी के हालात अत्यतं खराब हो गए Z| देश 

मे निर्यात के मुकाबले wal हुए आयात के कारण घाटा खतरे के 

निशान से बहुत ऊपर चल रहा है ओर हम 1990-91 कौ नाजुक 

आर्थिक स्थिति से बहुत दूर नहीं है। एफ.डी.-आई. जैसे प्रावधान लागू 

"aT सभा पटल “At रखा गया।
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अतगत जारी अधिसूचना के 

करकं इसमे जान डालने का ओचित्य क्या है? आजादी के बाद 

1950 मे भारत निर्यात के मामले मेँ 1d स्थान पर था, ओर संसार 

कं कुल निर्यात मेँ 2.2 प्रतिशत भारत का भाग था, आज संसार 

कं निर्याति मँ हमारा भाग लगभग 1 प्रतिशत है। सरकार कहती रै 
कि यह नीति उपभोक्ताओं के हित मेँ है, चीजे सस्ती व अच्छी at 

एकाधिकारी बाजार उपभोक्ता के हित मेँ नहीं होता, पहले दाम नीचै 

आएगे, ake बाजार समाप्त हो जाए बाद मे भारी दाम बढा. देंगे, 

फिर ग्राहक कं पास कोई चारा नहीं होगा। सरकार इस नीति कोः 

किसानों कं हित 4 होना बतला रही दहै, ये कम दाम देकर किसान 

का माल खरीदेगे, कर्मचारियों को कम वेतन देणे, अमेरिका व॒ अन्य 

यूरेपिए देशो के किसानो ने भी इनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। 

मल्टी ब्रांड रिटेल कं पक्ष मेँ सबसे बडी दलील यह है कि इससे 
सन् 2020 तक एक करोड रोजगार पैदा th अमेरिका मे fea 

कारोबार मे वालमार्टं का वर्चस्व है, इसका कुल कारोबार चार सौ 

अर्ब डालर लगभग 20 लाख करोड दै, जबकि इसमे महज 21 

ला लोग काम करते है। भारत का कुल fea aa भी 20 लाख 

करोड रूपये का है, जबकि इसमे 4.40 करोड व्यक्ति काम करते 

Zl 

वोलमाटं जसे विदेशी feet को भारत ये बुलाने से करोड 

लोगों का रोजगार छिन जाएगा। खुदरा व्यापार का ढांचा खत्म हो 

जाएगा। सरकार कौ दलील है कि एु.डी-आई. B व मध्यम उद्योग। 

से 30 प्रतिशत माल खरीदेगी, ओर भारतीय निर्माताओं को लाभ प्हुचेगा। 

यह लोगो को भ्रमितं करने वाली बात है। सच्चाई यह टै कि विश्व 

व्यापार संगठन wag के तहत भारत किसी भी बडे रिटेलर `को 

ad से भी सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यह 

विश्व व्यापार संगठन नियमों के खिलाफ है। देश का खुदरा बाजार 

मामूली नहीं है, उसे बडी कंपनियों को सौप.देने का सवाल केवल 
रोजगार तक सीमित नहीं है, भारत का खुदरा व्यापार लोर्गो को रोजगार 
ही नहीं देता, स्वतंत्र जीवन-यापन कौ सुविधा भी देता है। agate 

कंपनियों के पासं इतनी आर्थिक व प्रचार की ताकत है कि देश 
मे स्थापित खुदा बाजार sg जाएगा। भारी चैमाने पर॒ बेरोजगारी 
aati एक नार बाजार से प्रतियोगिता के खत्म होने ओर बाजार 

मे बड़ी विदेशी कपनिर्यो का एकाधिकार स्थापित होने के बाद उत्पादकों 

यानी किसानों ओर उपभोक्ताओं दोनों को इन बडी soft की 

दया पर निर्भर रहना पडेगा। विदेशी कंपनियां को भारत का बड़ा 

बाजार दिख रहा है। ये भारत के मध्यम वर्गं को लूटना चाहती 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपानध (ख) मेँ उपातरण के बारे 1134 

मेँ प्रस्ताव 

है। उन्हे तो यहां व्यापार seq है, लेकिन हम यह क्यों कर रहे 

है, यह कार्य we विरोधी है, जहां -जहां रवलमार्टं आया, वहां खुदरा 

बाजार खत्म हो गया। छोटी दुकानँ बद हो गर्ई। अमरीकौ राष्टृपति 

बरक ओबामा आज अपने देशवासियों को छोटे दुकानदारों को प्रोत्साहन 

देने कौ बात करता है, उन्हे aaa दिया जा रहा है। आप हमारे 

छोटे व्यापार को खत्म we करे। एफ.डी.-आई. कमन आदमी के 

हित मे नहीं है। यह देश के लिए खतरे की घंटी है। सरकार 

देश के हितों को दर किनार कर भारत को आर्थिकः गुलामी कौ 

ओर धकेल रही है। 

“श्री एसएस. wee (तिरुनेलवेली) : भारतीय अर्थव्यवस्था 

मे मल्टी-त्राडं wen व्यापार मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आरंभ करने 

कं संबध में अपने ae विचार रखने का अवसर देने के लिए मै 

aes धन्यवाद देता gi 

कृषक लोग अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने के 

लिए परेशान है। भारत A ग्रामीण कृषि उत्पादों पर बिचौलियो तथा 

दलाली wiel का भी नियंत्रण रहता है। चूक ये वस्तुओं का उचित 

मूल्य देने कं लिए तैयार नही है इसलिए कृषक लोग हमेशा साहूकारों 

ओर स्थानीय tet के ऋणी रहते है। उनके लिए ऋण yarn 

ओर अन्य वचनबद्धताएं पूरी करना बहुत कठिन होता है। 

इसलिए भारत मेँ इन कृषि उत्पादों को बचाना ओर इनको 

सरक्ित रखने के लिए हये मूल्य निर्धारित करने ओर दलाली एकत्र 

करने मे ओर दलालों कौ संलिप्तता को समाप्त करने की आवश्यकता 

tl 

खुदरा व्यापार A विदेशी we के निवेशक हमारे देश के कृषि 

उत्पाद सीधे खरीदेगे ओर कृषक लोगों को लाभ fae 

राजनीतिक रूप से भारतीय जनता wel wet पहली पाटी है 

जिसने gen व्यापार सहित सभी क्षत्रं मे 22 प्रतिशत विदेशी निवेश 

आरभ किया है। अब इस विधेयक के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी 

निवेश का राशन बदा दिया गया है। 

खुदरा क्षत्र मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अधिकांश केवल 

बडे शहरो में इनके मोल स्थापित करने के लिए ही जा रहा 

Cl Be दुकानदार ओर अन्य छोटे व्यापारी किसी भी प्रकार a 

*भाषण सभा पटल पर Tal मया।



1135 विदेशी मुद्रा wae अधितियम, 1999 के 

अतर्गत जारी अधिसूचना को 

[ श्री एस.एस. रामासुन्बू] ` 

इससे प्रभावित नहीं हौगे। छोटे व्यापारियों के बीच भ्रम उत्पन करने 

के लिए विपक्षी दल दस एफ-डी.आई. का विरोध कर रहे.है। 

, सस्ती दर पर मानक उत्पाद मिलने से उपभोक्ता को लाभ 

ami यहां तक किं we व्यापारी ओर Be दुकानदार बाजार से 

गुणवतापूर्णं उत्पाद प्राप्त कर पाएगे। 

कर वंचन मे कटौती होगी। इससे सरकारी राजकोष मे भी 

अधिक राजस्व आएगा। 

वैश्विक अर्थव्यवस्था पे विकास कौ उपलब्धि तभी हो सकती 

है जब विभिन्न व्यापारो मेँ विभिन देशों के विदेशी निवेशको को 

आमंत्रित किया जाए। भारत के विकास के लिए अनिवार्य रूप से 

विदेशी निवेश्को का उपयोग किया जाए! सरकार द्वारा इसकी निगरानी 

अनिवार्य रूप से की जाए्। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लाभ 

के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का समर्थन करता EI 

“श्री एन. चेलुवरया स्वामी (मांडया) : सरकार द्वार खुदरा 

aa मेँ प्रत्यक्षे विदेशी निवेश कौ अनुमति देने से ही यह बात स्पष्ट 

हो गई कि सरकार खुदा उद्योग का महत्व भूल गई 3) सरकार 

यह समञ्च नहीं पाई है कि भारत मेँ खुदा उद्योम केवल व्यापार 

का एक रूप at है। परंतु ये उन हजारों लोगों की आजीविका 

का साधन है जो उचित रोजगार प्राप्तं नहीं कर पाए है। इसी कारण 

मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध करता हू। 

भारतीय बाजारों मुख्यतः Wer क्षेत्र A विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 

(एफ.डी.आई.) का प्रवेश किसान विरोधी ओर जन-विरोधी निर्णय 

है। चकि ये कृषक समुदाय के हित के विरोध मे है मँ इस प्रस्ताव 

का पूर्णतः विरोध करता हू। 

किसानों को अन तकं इससे बहुत लाभ नही मिला Bi प्रत्यक्ष विदेशी 

निवेश बेरोजगारी ओर अल्प रोजगार दोनों कौ दर को बदाएगा। वर्तमान. ` 

परिदृश्य मँ केवल 20 प्रतिशत खुदरा बाजार दी संगत दै, शोष | 

80 प्रतिशत असंगठित है ओर विकास के अत्यंत प्रारंभिक चरण मैः ~ 

है। बडे वैश्विक खुदरा व्यापारियों के प्रवेश मे धीरे-धीरे परंतु निश्चित ` 

5 दिसम्बर, 2012 उपाध (ख) यें उपातरण के बारे 1136 

मेँ प्रस्ताव 

रूप से घरेलू खुदरा व्यापारी हाशिए पर आ जाएंगे ओर 

दीर्घावधि में स्थानीय दुकानों तथा लाखों रोजगार समाप्त हो जाएगे। 

दूसरा कारक भारतीय बाजार मे ag wei का एकाधिकार 

है। एफ.डी.आई. का भारतीय किसानों कौ बिक्री ओर लाभ पर 

व्यापक प्रभाव पडेगा; सरकार ने arid निर्धारित किए है कि 

एकल ब्रांड खुदरा व्यापारी को अनिवार्य रूप से भारते a अपनी 

30 प्रतिशत वस्तुएं प्राप्त करनी ei अन बाजार के Sarl को 

देखकर लगता है कि, चेन स्टोर मालिकों ने बाजार प्र नियंत्रण 

करने ओर एकाधिकार का प्रयोग करने का रूख बना लिया है। 

एफ.डी.आई से बडी बहु राष्ट्रीय कंपनियों को बाजार पर नियंत्रण 

आसानी से हो सकता है। इससे किसानों कौ आर्थिक दशा 

सुधारने मेँ किसी प्रकार at सहायता नहीं भिलेगी। खुदरा क्षेत्र मेँ 

WHE. से जनता को लाभ पहुचाने का सरकार का आश्वासन 

केवल एक दिखावा है ओर इससे भारत मे विदेशी कंपनियों को 

स्थापित करने मे सहायता मिलेगी । | 

कुछ समाचार wi मे एेसी कुछ घटनाएं आई है कि पुरे विश्व 

मेँ रिटेल स्टोर चेन ci के विरुद्ध शिकायत दर्ज कौ गई है 

कि ये अपने आपूर्तिकर्ताओं को समय पर पैसों का भुगतान नहीं करते। 

अन्य देशो के बारे मे भूल जाइए, ated जैसी खुदरा Fan 

स्वयं अपने देश मे व्यापक विरोध का सामना कर रही है। 

अतः मै सरकार से आग्रह करता हूं कि इन समस्त पहलुओं 

पर ध्यान दे ओर. yea aa मै प्रत्यक्ष. विदेशी निवेश कौ अनुमति 

देकर हमार किसानो, खुद व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं कं हितों कौ 

रक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करे। 

* sft प्रेमा दासं राय (सिक्किम) : सिक्किम के chi का 

` "~ प्रतिनिधित्व करने वाली सिक्किम डेमोक्रेटिक we पाटी सरकार का 

इस नीति से केवल बहु-राष्टरीय कपनियो को सहायता मिलेगी। .. 

कृषि उत्पादो से संबंधित भी खुदरा aa म पहले कौ गई है, परतु ` 

समर्थन करने है। कोई भी व्यवस्था कितने भी अच्छे ढंग से तैयार 

की गई हो, कभी भी परिपूर्ण नहीं होती। इसलिए, वे मुद्दे बने रहगे। 

जिन्हे विपक्ष इस सभा a खीचता रहा ti तथापि, सरकार कं लक्ष्य 

का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। संबंधित ओर बहुप्रतीक्ित प्रौद्योगिकियों 

` का हस्तांतरण होगा, उचित स्तर वाले रोजगार का सृजन होगा जैसा 

कि हमारे. देश के अनेक महानगरों मे खुलने वाले मोल ओर खुदरा 

 - दुकानों मे देखने में आया है। 

“TI सभा परल पर रखा गया। - *भाषणं संभा परल पर रखा गया।



1137 विदेशी मुद्रा yaw अधिनियम, 1999 के 
अतर्गत जारी अधिसूचना को 

सिक्किम ओर पूर्वोत्तर क्षेत्र कं अन्य भागो से अनेक युवां 

को खाद्य काम ओर रोजगार मिल रहा है। ये सभी "मल्टी ae’ 

खुदरा व्यापार मे एफ.डी.आई. के अच्छे पहलू है। 

we वैश्विक व्यापार के a मै आगे ae सकता है। हमें 

अपनी भूमिका निभानी चाहिए। et मतभिनता Bear इसे अपनाना 

चाहिए। इससे हमःरी बहुराष्टीय कपनिर्यो को दुनिया भर में de 

मे मदद मिलेगी। eat शब्दौ के साथ मेँ सही दृष्टिकोण का समर्थन 

करता हू ओर ईस प्रस्ताव का विरोध करता हू। 

‘ot सी. शिवसामी (freq) : मे एफ.डी.आई. के बरे में 

अपने विचार व्यक्त करना चाहता gi खुदा aa मे एफ.डी.आई. 

कौ अनुमति देने से छोटे व्यापारी, लघु उद्योग ओर किसान सबसे 

अधिक प्रभावित होगे। हमारी संपदा को वालमार्ट ओर agate कंपनियां 

विदेश ले जाएंगी । हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। अतीत मेँ जो 

भारतं में व्यापार करने आए वे हमारे शासक बन बैठे ओर एक 

लंबे संघर्ष के वाद, हमारे पुरखों ने विदेशी शासन से मुक्ति पाई। 

लेकिन, एफ.डी.आई. कर रहे हैँ ओर भविष्य म हमारी स्वतंत्रता प्रभावित 

होगी | 

राष्ट्र के भविष्य को ध्यान मे रखते हुए, सरकार को YEU 

क्षेत्र मेँ एफ-डी.आई. को अनुमति देने का अपना निर्णय वापस लेना 

afer | 

[heey 

st मनोहर तिरकी (अलीपुरद्रार) : भँ बडे ध्यान से माननीय 

सदस्यो के चर्चाओं पर ध्यान दे रहा था। सरकार कहती है कि 

एफडीआई चालू होने पर देश का कल्याण होगा, महंगाई घटेगी, किसानो 

का भला होगा ओर रोजगार के अवसर बर्देगे तथा ओर विकास 

मे मदद मिलेगी। दूसरी तरफ विपक्ष कौ ओर से इस मुदे को देश 

कं स्वार्थं खिलाफ बताया। देश के किसानो, मजदूर पर आर्थिक 

धक्का लगेगा, बेरोजगारी agit साथ ही इनका कहना है कि हमारे 

देश का पैसा विदेशों मेँ चला जाएगा। 

म विपक्ष के सवालों को पूरा समर्थन करता हूं। वामपंथी 
पार्टियों ने जिसमें हमारे पाटी आर एस पीने पहले qi सरकार 

“मूलतः तमिल मे सभा परल पर रखे गए भाषण के अग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण । 

“WTS सभा पटल पर रखा गया। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाकध (ख) में उपातरण के बारे 1138 

मेँ प्रस्ताव 

के समय एफड़ीआई के मामले मे विरोध किया ati मुञ्चे बहुत अच्छ 

लगा कि जिस मामले को हम लोग पुरजोर विरोध कर रहै है उसे 

सरकार के सहयोगी दलों ने समर्थन कर सरकारी मुदा को जन विरोधी 

करार दिया है। 

हमारे देश मे स्वाधीनता की लड़ाई भी विदेशी ada स्वदेशी 

ग्रहण कं आदोलन से प्रभावित था। स्वदेशी आंदोलन ने परे भारतीयों 

को एक सूत्र मे बांधकर अग्रजो को हटाया। स्वाधीनता पश्चात् देश 

गे जो भी नीति ली गई उस्म. देशी विचारो से प्रेरित सरकारी उद्योग, 

नवरतने गठन कोयला, Sal का राष्ट्रीयकरण को ween, राजा महाराजा 

कौ tay बंद, आदि कल्याणकारी सिद्धांत ग्रहण कर देश को अग्रगति 

के पथ पर लाया गया। 

जो पाटी इन मुदं को लेकर लंबे समय तक देश में शासन 

चलाया वही पार्टी बी-इंडियन बाई -इडियन का नारा छोडकर विदेशी 

सामानों के व्यवहार के लिए सरकार को मजबूर कर रही है। उदारीकरण, 

adam ओर निजीकरण के नाम पर फिर से देश को विदेशियों 

के हाथो aA का काम कर wt है। 

मुञ्चे ओर भी आशंका हो रही है कि सरकार की यह नीति 

हमारे देश के हित के खिलाफ है, देशवासियों कं लिए कलंक का 

काम कर रही है। सरकार का तर्क है कि देश कौ परिस्थिति को 

सुधारने के लिए एफडीआई बहुत जरूरी है। मेँ इसका विरोध करता 

El अपने देश की समस्या के समाधान करने के लिए हमारे देश 

के ही शिक्षा, टेकमोलोजी, प्राकृतिक संपदा का विकास कर विदेशों 

से आगे ai हमें गर्वं है कि हमारे देश कौ सभी तरह की प्राकृतिक ` 

संपदा, जलनल, खाद्य निर्भरता ओर हर तरह की तकनीकी व्यवस्था 

मौजूद है। विदेशी लोग हमें wet वे हम कमजोर at 

जो पाटी स्वदेशी आदोलन के माध्यम से आजादी हासिल कर 

देशी तकनीकौ का विकास कर अग्रगति को aed कं बजाय विदेशों 

पर निर्भरता पर विश्वास कर, सभी सरकारी उद्योग, सरकारी संस्थाओं 

के माध्यम से जन विरोधी काम की निंदा करता हूं। 

(अनुवाद 

“श्री रमेन Sar (मंगलदोई) : मेँ प्रस्ताव का समर्थन करता 

al मल्टी ws’ खुदरा क्षेत्र मेँ एफ.डी.आई. से भारतीय लोकतंत्र 

"भाषण सभा पटलं पर रखा गया। 



1139 विदेशी मुद्रा Wate अधिनियम, 1999 के 
अतगत जारी अधिसूचना क 

[श्री wa डेका] 

का मूल aa प्रभावित होगा। wea क्षेत्र A एफ.डी.आई. से कोई 

उदेश्य पूरा ad होगा ओर न हौ इससे किसानो को सहायता मिलेगी 

अथवा रोजगार मे वृद्धि ही eit 

भारतं के लोग खुदरा विपणन a भलीभांति परिचित Tt खुदरा 

aa के लोग नागरिको कौ सभी आवश्यकताओं at पूर्ति कर रहे 

है ओर किसी भी स्थिति का सामना करने कं लिए तैयार है। खुदरा 

बाजार देश के सभी हिस्सों मे, यहां तक कि veel क्षेत्रो मे भी, 

यहां यात्रिक परिवहन उपलब्ध नहीं है, मौजूद रै। भारत मँ लोगो 

का एक बडा वर्ग खुदा व्यापार से अपनी जीविका कमा रहैरहै। 

, कृपया लाखो लोगों कौ जीविका मत sa माननीए मत्री कृपया 

एफ.डी.आई. के निर्णय को वापस cl 

[fey 

‘stadt ज्योति yt (बेतूल) : आज इस सदनं मे विदेशी 

निवेशक खुदरा व्यापार मँ आने का मै घोर विरोध करती © 

यह देश कौ आधारभूत ढचे मँ विभिन स्तंभ एवं मजबूत 

जिस पिलयो पर देश कौ नीव रखी एवं खडी है उसमे यदि इनमें 

एफ.डी-आई. का आयात देश को कमजोर ही नही देश को उस 

, दुर्दशा कौ ओर् ले जाएगा जहां आज देश जाना नहीं चाहता। उसे 

` मजनूर करना एक अपराध ही नरह है बल्कि देश के साथ एक 

धोखा है। अध्यक्ष जी, जिस एफ.डी.-आई. से किसान दही wet देश 

का व्यापारी ही wat देश का एक बडी संख्या में रहने वाला युवा 

बेरोजगार भी इस आग मेँ जल कर खत्म हो जाएगा, हमे देश 

के इन प्रमुख तीन स्तंभो को बचाना है जिससे देश के अस्तित्व 

कौ दही नही देश को विदेशी निवेशकों से खुदरा व्यापार मे न लाकर 

विदेशी निवेशक को अधो-संरचना के विकासे एवं पुल-पुलिया-रोड-पावर 

आदि मे हम विदेशी निवेशको को लाना आवश्यक at लेकिन खुदरा 

व्यापार मे न लाए, यही मेरी मांग है। हम इससे देश के विकास 

को सही दिशा प्रदान कर सकते Fi 

‘ot राजाराम पाल (अकबरपुर) : मेँ एफ डी आई के सरकारके 

प्रस्ताव के समर्थन मँ हू (1) एफडीआई अने के बाद किसानों 

के हालात 4 ame ` परिवर्तन em किसानों कौ उपज का अच्छ 

fa, सभा पटलं पर रखा गया। 

5 दिसम्बर, 2012 उपार्वेध (ख) में उपातरण के नारे 1140 

। मेँ प्रस्ताव 

मूल्य मिलेगा। उपभोक्ता को उचित मूल्य पर॒ सामान प्राप्त होगा। 

ग्रामीण क्षेत्र का मूलभूत ढांचा परिवर्तन dui क्योकि भारत दुनिया ` 

का दूसरे नंबर का सन्नी व फल पेदा करने वाला देश दहै। इनका 

उचित रख-रखाव म BA से 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत फल व 

सन्नी सड जाता है! एफडीआई के श्राने के बाद किसानो उत्पादक 

को उचित मूल्य प्राप्त होगा तथा उपभाक्ता को उचित मूल्य पर वस्तुएं 

प्राप्त eet एफडीआई आने के बाद नौजवानों को रोजगार प्राप्त 

am किसानों ओर् नौजवानों के विकास से देश का विकास होगा। 

मै आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि seal, नार्लो, 

रेलवे लाइन के किनारे रहने वालो को एफडीआई का काम कंसे 

मिलेगा क्योकि उनके पास राशन ae, आई we नही है। उनको 

पूरे देश कौ gh, ज्लपडियो का सर्वे कराकर देश कौ तरक्की 

से जोडा जाए बरना संविधान निर्माताओं एवं देश आजाद कराने वाले 

का सपना पूरा नर्ही होगा। | 

इसके साथ ही एफडीञई रिटेल मे लागू करने के प्रस्ताव 

का पुरजोर समर्थन करता हू। धि 

(अनुवद् ~ 

‘st के. सुगुमार (पोल्लाची) ‡ सरकार यह कदम किसानों 

ओर व्यापारियो के fad के विरुद्ध है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों 

मे वृद्धि होगी ओर गरीब लोग अत्यधिक प्रभावित होगे। व्यापारिक 

कार्यकलाप बर्बाद हो जाएगे। A सरकार के इस कदम का कड़ा 

विरोध करता El 

“ot शिवराम गौडा (sm) : 14 सितंबर, 2012 को 

-भारत सरकार ने भारतीय राज्यों की मंजूरी के अध्याधीन, भारतीय 

खुदरा बाजार के 51% एफ.डी.आई. कौ अनुमति दी। मेँ कहना चाहता 

हं कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरा होगा। खुदरा 

बाजार मे एफ.डी.आई. के बरे मे मे मेरी कुक गंभीर fat Fi 

भारतीय मे खुदर व्यापार अर्थव्यवस्था का स्तभ है ओर यह जी. 

Sit. का 14-15 प्रतिशत रै। एफ-डी.आई. से खुदरा व्यापारियों कौ 

आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि एफ.डी-आई. 

कौ घोषणा से देशभर में आंदोलन शुरू हौ गया। विशालं खुदरा 

stam स्वामि के लिए हमारा देश निवेश कं लिए आदर्शं स्थान 

बन गया है। हमारे अपने खुदरा व्यापारियों कं लिए आजीविका चलाना 

कठिन हौ गया है। 

"मूलतः तमिल मेँ सभा पटल पर रखे गए भाषण कं अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर । 

aE सभा Wea परं रखा गया।



1141 विदेशी yer yar अधितियम, 1999 को 
ane जारी अधिसूचना को 

भारतीय बाजारों, विशेषतः खुदरा aa मेँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 
एक किसान-विरोधी ओर लोक-विरोधी निर्णय 31 gfe यह कृषरकं 
समुदाय कं fet के विरुद्ध है, अतः मँ इस प्रस्ताव का पूर्णरूपेण 
विरोध करता हू। 

इस नीति से कंवल बहुराष्टीय कंपनियों को फायदा होगा। कृषि 
उत्पादों से संबधित खुदरा क्षेत्र म पहले कौ गई है। लेकिन अब 
तके किसानों को उनसे कोई विशेष लाभ ad मिला है। 

छोटे किसानो ओर दस्तकार समूहो तक पहुंचने कौ त्वरित 
आवश्यकता है ताकि se अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया 
जा सकं ओर यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि बर्बादी न हो। 
यदि एफ.डी.आई. लागू होता है तो ये वर्गं अपनी आजीविका खो 
Com 

बाजार को Fahd करने मेँ बड़ी seria aaa को आसानी 

ह्ये जाएगी। इससे किसानों कौ आर्थिक स्थिति को सुधारने a कोई 
मदद नहीं मिलेगी। खुदरा क्षेत्र मे एफ.डी.आई. से am आदमी को 

लाभ का आश्वासन मात्र एक भ्रम है ओर इससे विदेशी कंपनियों 
को भारत में स्थापित होने मेँ मदद मिलेगी। 

अमरीका ओर यूरोप में किए गए अध्ययन दशति है कि खुदा 
क्षेत्र ओर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उलछलल के बावजूद, कृषि क्षत्र 
को सरकार से सर्वाधिक राजसंहायता प्राप्त होती है। 

उदाहरणार्थ, अमरीका मे 2008 में कृषि विधेयक भे सरकार 
ने 308 बिलियन डीलर कौ कृषि राजसहायता प्रदान कौ et यदि ` 
उस देश में खुदरा क्षेत्र इतेना सफल होता तो इतनी बडी राजसहायता 

कौ कोई आवश्यकता नहीं थी। 

अमरीका मे हुए एक अध्ययन के अनुसार, 1950 से पहले 

एक किसान अपने बेचे गये प्रत्येक एक Stee उत्पाद का 70 प्रतिशत 

कमाते थे पर 2005 मे खुदरा क्रांति के बाद से यह कमाई केवल 

4 प्रतिशत रह गईं है। 

एक ओर कारक भारतीय बाजार पर बडे ब्राण्डों का एकाधिकार 

Cl एफ-डी.आई. का भारतीय किसानों कौ बिक्री ओर सीमांत लाभ 
पर गहरा प्रभाव WSN! सरकार ने ये दिशानिर्देश निर्धारित किए है 
कि एकल aes खुदरा व्यपारियोँ को अपना 30 प्रतिशत कच्चा माल 
भारते से खरीदना होगा। पर इस बरे मँ कोई जानकारी न्ह है। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपानध (ख) ये उपातरण के कारे 1142 

मे प्रस्ताव 

सामान्यत बड़ी कपनियोकौ यह प्रवृत्ति होती है, कि वे विदेशो से 
कम ad पर सामन खरीदकर बाजार पर wom जमा ल ओर 
उसी सामान को विकासशील देशो मे बेचकर खूब मुनाफा कमाये । 

इस प्रकार कं परिदृश्य F घरेलू उत्पादन ओर उत्पादकं को हानि 

होगी। इस प्रकार बडी कंपनियां एकाधिकार का प्रयोग करती है। 

ये बड़ी कंपनियां भारतीय कृषि क्षेत्र मे मौजूदा कमीशन wie 
को प्रतिस्थापित कर सकती है ओर बहु ame खुदरा मे एफ.डी. 
आई. से किसानों कौ दशाः ओर खराब हो जाएगी। 

अतः मँ केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हं कि वह इन सब 

पहलुओं कौ जांच करे ओर खुदरा aa म एफ.डी.आई. को अनुमति 
न देकर हमारे किसानों, ger व्यापारियों ओर उपभोक्ताओं के हितों 
कं संरक्षण के लिए उपयुक्त उपाय करे। 

(न्दी 

*श्री सतपाल महाराज (गदवाल) : देश की अर्थव्यवस्था उठाने, 

जी.डी-पी. बढाने, प्रति व्यक्ति आय बढाने एवं आर्थिक सुधारों के 

लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों कौ मै सराहना करता हू! 

उन्ही मे से एक कदम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 
के लिए खुदरा ats खोलने कौ घोषणा एक स्वागतयोग्य कदम है। 
इससे निवेशकों के विश्वास को बेहाल करने ओर विदेशों से ओर 

अधिक धनराशि आकर्षित करने कौ उम्मीदें बढी है। मल्टी ate रिरेलिंग 
म प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से उत्पादकं, श्रमिर्को, कर्मचारियेां ओर 

उपभोक्ताओं सहित कई हितधारकों पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा, ta 

मेरा मानना है साथ ही संगठ्ति gen क्षेत्र को बढावा मिलेगा जो 
हमारे देश मे अभी तक असंगटिते है। विदेशी निधि ओर विदेशों 
से होने वाले धनप्रवाह से हमारी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ प्रौद्योगिकी 

भी मजवूत होगी। मेने इस सदन मेँ पहले भी कहा था कि वैश्विक 
आर्थिक मंदी मे भारतीय अर्थव्यवस्था का ae एक शुभ संकेत 

el आजं संपूर्णं विश्व कौ नजर हमारी ओर चीन कौ अर्थव्यवस्थाओं 
पर केद्रित है क्योकि वर्तमान utter मेये दो ही अर्थव्यवस्था 

है जो तेजी से विकास कर रही रै, एसे में प्रत्यक्ष विदेश निवेश 
हमारी अर्थव्यवस्था को दूत गति से बढ़ाने मे सहायक em 

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशं से किसान ओर निर्माता 

जिनको ara संगठित खुदरा क्षेत्र के माध्यम से ast) अभी तक 

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।
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. [श्री सतपाल महारज] 

कोल्ड स्टोरेज, गोदाम ओर प्रशीतित परिवहन मेँ कम निवेश के कारण 

हमारे ` उत्पादन का काफी हिस्सा खराब हो जाता है, परंतु प्रत्यक्ष 

विदेशी निवेश से wea aa मे काफी सुधार व संवर्धन होगा जिससे 

हम अपने उत्पाद को खराब होने से बचा Tat भारत मे मल्टी 

` ब्राड fea से कई लाभ रगे जैसे खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी 

निवेश का सबसे बडा लाभ किसानों को wa होगा, यहां मे यह 

भी कहना. चाहता हूं कि हमारे देश कौ आबादी का बडा हिस्सा 

कृषि कार्यो मे ही संलग्न है। दुनिया भर कौ बड़ी कंपनियां सीधे 

किसानों से ही उनके उत्पाद खरीदेगी, जिससे मध्यस्थ के कारण उनको 

होने वाले नुकसान का जोखिम कम होगा। इस प्रकार किसानो को 

बेहतर कीमत wa होगी जिससे उन्हे 20 से 30 प्रतिशत तक का 

फायदा होगा। आने बाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विक्रेताओं कं एक 

ही समय भ मध्यम पुरुषों के लिए जो भी कर रहे है उनसे शेयर 

acer के उन्मूलन आपूर्ति मँ बाधा को कम करने मे मदद मिलेगी, 

साथ ही इस as मे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्था का जन्म होगा! बडु 

खुदरा विक्रेताओं at सीधी खरीद नीति से उपभोक्ताओं को सीधा 

लाभ पारित करने मै मदद करेगा, इस प्रकार खाद्य आधारित मुद्रास्फीति ` 

काफौ हदं तक कम ati मेगा ag ब्रांड खुदरा विक्रेताओं को 

भारत मे निवेश करना होगा जिससे विदेशी मुद्रा ver मे वृद्धि 

होगी । 

अंतररष्टीय स्तर पर नजर डालने एवं अध्ययन से पता चलता 

है कि जिन देशों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खोला है वहां रोजगार 

के अवसर काफी अधिक संख्या मे as fi भारत जैसे विकासशील 

देश मे एफ.डी.आई. आने से लाखों करोड रोजगार के अवसर seh, 

जिससे हमारे देश मे काफी हद तक बेरोजगारी समाप्तं होगी। हमारे 

देश का कुल 30 से 40 प्रतिशत तक उत्पाद उचित परिवहन वे 

भंडारण के अभाव मेँ हर वर्ष नष्ट ठो जाता रै। Yeu विक्रेताओं 

के लिए 50 प्रतिशत इन्फ़रास्टृकचर मे व्यय आवश्यक बनाकर सरकार 

बेहतर भंडारण एवं त्वरित परिवहन से इस खाद्य अपव्यय को रोकंगी। 

कंपनियों बीच में स्वस्थ व्यापार परंपरा से उपभोकताओं - को अच्छे 

विकल्प fret जिससे उन्हे न्यूनतम कौमत पर अधिक गुणवत्ता का. 

सामान प्राप्त होगा। 

आपको आश्चर्य होगा परंतु यह सही है कि मेगा खुदरा 

विक्रेताओं की विक्र छोटे खुदरा विक्रेताओं कौ बिक्री कौ 30 प्रतिशत 

5 दिसम्बर, 2012 उपानंध (ख) मेँ उपांतरण के बारे 1144 

मेँ प्रस्ताव 

है। इसका आदश उदाहरण पंजाब राज्य का कैश एंड कैरी मोडल 

zl 

विदेशो कौ अनेक कंपनियां जिस तरह अन्य अनेकों देशो मे 

पूजी निवेश करती है, उसी तरह भारत कौ अनेक कपनिर्यो द्वार 

भी विदेशो मे पंजी निवेश किया जाता है। अफ़़ीका, चीन, was 

ही नहीं वरन् अमेरिका जैसे देश मँ भी हमारे देश कौ कपनियों 

ञे पूंजी निवेश कर रखा है। जब कोई विदेशी कंपनी हमारी देश 

मे पंजी निवेश करना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम भारत सरकार से 

अनुमति लेनी आवश्यक होती है, इसी प्रकार कई अन्य विदेशी कपनियां 

इसके पूर्व भी भारत सरकार से अनुमति लेकर हमारे देश मं पूज 

निवेश कर चुकी है फिर चाहे वो कोका कोला हो, नोकिया हौ, 

यह सब कंपनियां विदेशी है ओर सभी लोग इनका प्रयोग कर रहे 

है फिर एफ.डी.आई. पर शोर किस बात का यह wa से परे 

हे। | 

एफ.डी.आई. का मतलब हे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। देश में तीन 

प्रकार की कंपनियां होती है जो far देशी पूजी निवेश से बनी 

है, दूसरी जो देशी ओर विदेशी पंजी निवेश से बनी है तथा तीसरी 

जो fad विदेशी पूजी निवेश से बनी है। अन जिस पर् बहस हो 

रही है तो है देशी कंपनियों के साथ विदेशी कंपनियां का frag 

` सरकार ने विदेशी कपनिर्यो को आधे से ज्यादा पूजी निवेश के लिए 

अनुमति दे दी है। संयुक्त पंजी निवेश पर आधारित अनेक कपनियां 

है। नोकिया एवं कोका कोला ये सीधे पंजी निवेश कं उदाहरणं 

él 

खेती का स्वरूप एवं खेती विषयक कायदे अच्छी तरह 

ma के बाद यह ध्यान मै आता है कि मल्टी se रिटेल क्षेत्र 

मे सीधे विदेशी निवेश को अनुमति देने से किसानों को लाभ होगा। 

खेती ओर उसके उत्पादो का बाजार अभी बंदिश मे i यहां किसान 

अपने उत्पाद अन्यत्र नहीं केच सकते, SS Ae मे लाना आविश्यक 

होता है। रिटेल क्षेत्र मे सीधे विदेशी निवेश से खेती उत्पादो कं 

खरीदार मँ फिर से स्पर्धा जागृत होगी। एक ओर खरीददार का 

बाजार मे आना उत्पादकं के लिए एक सुअवसर होगा यह सीधा 

अर्थशास्त्र है। इस आधार पर हम सीधे विदेशी निवेश का स्वागत 

कर सकते 21 fea क्षेत्र F सीधे निवेश का दूसरा लाभ खेती 

उत्पादों पर प्रक्रिया करने वाले उद्योगों को भी हो सकता है। हमारे 

देश मे बनने बाले कछ ही उत्पादो पर प्रक्रिया की जाती है। बहुत
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सा माल जाया ही जाता है, सड जाता है। माल जल्द खराब 

होगा इस डर से जो माल स्थानीय बाजार मेँ मिट्टी के भाव 

बेचना पड जाता है, वही माल दूर के बाजार मेँ भी बेचने के 

लिए ले जाया जा सकेगा। इस वंजह से इसकी मांग भी बदेगी। 

जन मांग नदेगी तो कौमत भी बदेगी ओर इसका सीधा लाभ किसानो 

को प्राप्त होगा। 

विदेशो से कच्चा माल लाकर भारत यें प्रक्रिया करना विदेशी 

कपनियो का लाभदायक नहीं होगा। इसकी तुलना मे भारत से ही 

we माल खरीदकर् saat प्रक्रिया करना उनके लिए फायदेमंद 

साबित होगा। प्रक्रिया उद्योगों कौ नियमित रूप से माल की आवश्यकता 

Tit भारतीय किसानों के लिए ईस वजह से उनके अपने बाजार 

का निर्माण होगा। विदेश से मजदूर लाकर कोई भी विदेशी कपी 

काम et करती वो कभी भी लाभदायक at होता। इन उद्योगों 

से सृजित होने वाले रोजगार के अवसरों का फायदा हमारे देश 

के मेहमतकश लोगों को होने वाला दै। प्रक्रिया उद्योगो को इसी 

तरह का श्रम बल उपलब्ध करवाने का काम शिक्षण संस्थानों को 

करना vem शैक्षिक व्यवस्थाओं के कारण उत्पन होने वाले 

बेरोजगार का निर्माण करने वाले कारखाना के शैक्षिक व्यवस्थाओं 

मे अमूलचूल परिवर्तन लाना होगा। गर पिताजी मर रहे a ओर 

बेरे मे उन्हे क्चाने की क्षमता ad है ओर teh परिस्थिति में 

qa कौ गली से sheet आकर उनका उपचार केरे तो क्या 

हम ta केह सकते है कि तुम विदेशी हो? क्या पिता की जान 

wat आवश्यक wel है? इसी प्रकार यदि हमारी अर्थव्यवसथा 

मे तेजी के लिए एफ-डी.आई. आ रहा है तो हमे इसका स्वागत 

करना चाहिए । 

आज हमारे खुदरा aa मे सबसे बडी दिक्कत यह है कि 

खुदरा क्षेत्र मे 95 प्रतिशत लोग असंगठित aa से है। महज 5 फीसदी 

लोग संगठित क्षेत्र से है wea क्षेत्र का 70 प्रतिशत्त कारोबार खाद्य 

से जुड़ा है। बस इसी को सामने रखकर विरोध मेँ कहा जा रहा 

है कि हमारी खाद्य सुरक्षा पर इन बहुराष्टीय कपनियोँ का अधिपत्य 

हो जाएगा। मगर इसके पक्ष मे भी बेशुमार तकं Fi उदाहरण के 

तौर पर, इससे उपभोक्ताओं को 5 से 10 प्रतिशत की बचत होगी। 

किसान को अपने उत्पाद के 20 से 30 प्रतिशत ज्यादा दाम faci 

30 से 40 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। इसके अलावा sya 

तोर से 40 से 60 लाख रोजगार का सृजन होगा सरकार को 

इससे YS cama विकास sara प्रोसेसिंग, मेन्युफेक्चरिंग, वितरण, 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाक्ध (ख) में sa के करे 1146 
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डिजाइन, गुणवत्ता, कोल्ड चैन, वेयर हाउस ओर पैकेजिंग जैसे कामों 

मे तेजी लानी होगी! इन सब वजह at कमी के चलते var 

50 हजार करोड का नुकसान हमे उठाना पदता है। मसलन 16500 

SUS का अनाज जौ उत्पादन का 10 प्रतिशत है, बर्बाद हो जाता 

है। इसी प्रकार 15 प्रतिशत ad, 30 प्रतिशत फल ओर सब्जियां 

ओर 40 प्रतिशत फलोरीकल्वर से Ys उत्पाद रखरखाव के अभाव 

मे बर्बाद हो जाते है! अगर निवेश का 50 प्रतिशत हिस्सा इस नुनियादी 

aa को विकसित करने मेँ लगता है जैसे fe कहा गया दहै तो 

स्थिति मे तेजी से सुधार होगा। सरकार के अनुसार बैक एवं इन्फ़रास्टृक्चर् 

म कूल निवेश का 50 प्रतिशत खर्च wen अनिवार्य होगा। सरकार 

के इस Had से वोलमार्ट, Hite, टेस्को, ओर FA जैसी aera 

कपनि्यो का भारत मे कारोबार करने का रास्ता खुलेगा जिससे हमारे 

देश की जनता को न्यूनतम मूल्य मे अधिक गुणवत्त कौ वस्तुएं प्राप्त 

होगी । 

‘st घनश्याम अनुरागी (जालोन) : एफडीआई हमारे देश के 

किसानो एवं we as व्यापारियों को पूरी तरह बर्बाद करने का 

काम करेगी। एफडीआई लाना देश हित मे नहीं है। देश मे बेरोजगारी 

इससे aah जिससे देश का नौजवान बेरोजगार होगा। आर्थिक wit 

से जूञ्चकर एवं किसान ओर नौजवान एवं छोटे व्यापारी को मजनूरन 

आत्म हत्या करना VST! करोड़ों परिवार बेरोजगार हो जाएगे 1 देश 

हित में यही होगा कि ta कानून को नहीं लाया जाए। मै सरकार 

से आपके माध्यम से अपील करता हू कि सरकार एफ-डी-आष्टु- को 

वापिस ले ओर देश हित मे काम ati गरीबों एवं नौजवानों के 

हित मे कार्य at मै सरकार से अपील करता हू। राष्ट्पिता महात्मा 

गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी लाओ विदेशी हटाओ का नारा दिया 

एवं संघर्ष किया आप गांधी जी के सपनों को de @ Fi यह 

देश आपकी आने वाले समय मे माफ नहीं करेगा, ओर ta लगता 

है कि आप सरकार से बहुत दूर् चले जाएंगे, क्योकि यह निर्णय 

जन विरोधी निर्णय है। 

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मेँ आपका 

धन्यवाद करता हूं कि. आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण fava पर अपने 

विचार व्यक्त करने का मौका दिया। आज देश के सामने यह बहुत 

महत्वपूर्ण विषय है ओर जाहिर है कि wah अपने-अपने दृष्टिकोण 

el बहुत से लोग इस विषय पर अपनी भावनाओं से qe हए है। 

*भाषण सभा Wea पर रखा गया।
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[श्री ere सिहं हुड्डा] 

सभी राजनीतिक दलों के अपने-अपने दृष्टिकोण रहै। स्वाभाविक रै 

कि सारे दृष्टिकोण एक से नहीं हो सकते। तभी हमारा wars ठै, 

तभी हमारी संसद है। तभी सब अपने विचार रखते है ओर हम 

एक दूसरे कं विचारों का सम्मान करते ft) हमारे विचार भिनन हो 

सकेते है मगर सभी के विचारो का हम सम्मान करते 71 

म इस बहस मँ अपनी प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 

ak एनडीए के दृष्टिकोण को समञ्चन का प्रयास कर रहा था। 

मैने यह wae कौ काफी कोशिश कौ कि भारतीय जनता पार्टी 

ओर एनडीए को किस बात का गुस्सा दहै, ये किसके खिलाफ रहै? 

क्या वे मल्टीव्रांड रीटेल के खिलाफ है या एफडीआई के खिलाफ 

है? क्योकि अभी जो प्रश्न हमारे सामने है, वह एफडी आई इन मल्री 

aig रीटैल का प्रश्न है। जहां तक मल्टी ais रीटेल की बात है, 

वह हमारे देश A पहले से चल रहा है। बहुत से Md, रिलायंस, 

पेश; भारती, बिग बाजार, बहुत से Ae जो एनडीए के समय पर 

शुरू हुए ओर एनडीए के समय से चल रहे है, बडे-बडै शहरों 

मे आ रहे ti जाहिर FA कभी उनकी खिलाफत नहीं की, 

उनके खिलाफ नहीं बोले) तो ये मल्टी ate Tea के खिलाफ 

नहीं है, संगठित व्यापार के खिलाफ sdf fi तो क्या ये एफडीआई 

के खिलाफ दै? एफडीआई के खिलाफ नहीं हो सकते। सुषमा जी 

स्वयं कल कह रही A fH प्रधान मंत्री जी के साथ जाकर एफडीञई 

को देशमें लाने का प्रयास करने के लिए वे तैयार Ft जन भातरीय 

जनता पार्टी ओर एनडीए कौ सरकार थी तो एफडीआई के नए-नषए 

आयाम स्थापित किए गए-टैलीर्कोम Geet कौ ae सर्विसेज में 

wre खोला गया, deat में, लिकर में, स्टील मे, एल्कोहल 

मे, कोयले मेँ ओर यहां तक कि फार्मास्युटिकल सैक्टर मेँ भी एनडीए 

ने weds खोलने का काम किया} जाहिर सी बात है कि ये 

एफडीआई के भी खिलाफ ad है ओर संगरित व्यापार के खिलाफ 

भी नहीं है। । | | 

महोदया, आज हमारे देश मे जितने भी बद gear है, संगठित 

व्यापार के अंदर रिलायंस tea ओर रिलायंस Ba के नाम से 

स्टोरस॑है, आदित्य fare ग्रुप के मोर ग्रुप के नाम से ee बन 

रहे है fare तकरीबन 60 शहरो म 500 स्टोर बनाए है। जिग 

बाजार मल्री ब्रांड tea at सबसे बद्धौ चेन 3 जो RE ग्रुप 

का है ओर 90 शहरों के अंदर अपने 200 स्टोसं खोल चुका है। | 

5 दिसम्बर, 2012 उपाध (ख). में उपातरण के बारे 1148. 

| मे प्रस्ताव 

भारती वलम का ईजीडे भी करीन 2200 Sd खोल चुका है। 

vad बास्केट ओर पूर्तिं ग्रुप भी सुपर मार्केट ओर मल्टी ब्रांड tea 

मे अपने ed लगातार खोले जा रही है। हमारे देश के अंदर राटा, 

लिरला, रिलायंस, off ओर भारती सभी neds रिटेल्स के uta 

खोल रहै Tl सुषमा जी ने अंबाला का जिक्र किया।...(व्यवधान) 

पूर्तिं पर म आऊगा। सुषमा जी ने अंबाला का fee किया। अंबाला 

मे 10-15 रसे स्टोसं मे सुषमा जी को बताना चाहता =I हमे खुशी 

होती है जब आप अंबाला की बात करती है, क्योकि आप अंबाला 

से आती है। हम इस बात का सम्मान करते है। रिलांयस Ba 

के अंबाला कैट ओर अंबाला सीरी के set Se खुल चुके Fi 

उनके साथ fee ee भी है ओर उनको खोलने वाले भी वही 

व्यापारी .है। किराना के स्टोर भी चल रहे रै, ae रहे है। रिलायंस 

a EK भी चल रहा है, नदृ रहा है। इजी.डे, विग बाजार ओर 

वी मार्ट कास्टोर भी अंबाला कं अंदर है। केवलं अंबाला के अंदर 

तकरीबन 15 एसे Se खुल ah Fi सुषमा जी अंबाला कौ बात 

तो करत्री है, लेकिन sé शायद अंबाला गए हए काफी समय हो 

गया है। काफी feat से अंबाला नहीं we है । अंबाला A क्या 

बदलाव हुआ टै, उन्होने नहीं देखा है। | 

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : हर भाई दूज ओर रक्षा 
बंधन पर जाती ¢1 ta मत कहो कि नहीं wei पता कू है नही, 

बेवजह कुछ भी नोल दिया। 

श्री दीपेन्द्र सिंह gest : मे माफौ ama हूं ओर WF खुशी 

है कि कम से कम साल मे एक बार आप अंबाला हो ही आति 

ra ` 

+ पूर्ति ग्रुप के बदे-बदै ee है ओर खुल रहे 7: पूर्ति की 

बेवसादट पर, जिसके भारतीय जन ता पार्टी के अध्यक्ष चैयरपर्सन 

% उख पर लिखा हआ te 

(अनुवाद 

"समूह ने खुदरा व्यापारी ओर किसान के बीच दूरी को कम 

ea के उदेश्य से गहरी मध्यम of को उचित मूल्य ओर 

अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध करने के लिए पूर्तिं सुपर 

बाजार ws के अंतर्गत सुपर wea कौ AGATE खुदरा 

jam स्थापित की है। किसानों को सीधे उचित मूल्य देने 

के सिए समूह ने पूर्तिं cies नामक एक कृषि उत्पादन पैकेजिंग 

युनिर शुरू की है।
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Held जारी अधिसूचना को 

(न्दी) 

अच्छी विजन हे। मेँ मानता हूं कि पूर्ति ग्रुपमें भी सारा काम 

खराब नर्ही हो रहा Tl कुछ काम बह भी अच्छा कर @ Fi मेँ 

स्वागत्त करता हू ओर मँ इससे सहमत हूं कि जो पूर्ति ग्रुप कौ 

नवेसाइट पर॒ लिखा है ओर जो उनका,विजन है कि सीधा फार्मर 

को प्राइज fen जाए। मगर मुञ्चे दनकां विरोध समञ्च नहीं आया। 

इनका दृष्टिकोण समञ्च नहीं आया। यह मल्दी्रेड रिटेल के भी खिलाफ 

we है। इनके समय मेँ बिग बाजार शुरू हुआ, पूर्ति ग्रुप शुरू BT! 

यह एफडीञआई के भी खिलाफ नही है। यह किसके खिलाफ रै? 

यह काग्रेस के खिलाफ .ह, यूपीए् के खिलाफ है ओर किसी के 

खिलाफ नहीं है, at ta लगता है। 

महोदया, मुञ्चे लगता है किं सरकार नै एक बहुत अच्छ 

wan लिया है। हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का फैसला 

लिया है। ween ues रिटेल मे एक शुरूआत कौ Ft 

भ नहीं aan कि aa जो क्लेम किए जा रहे दहे कि वह 

खत्म हो जाएगे, व्यापारियों को नुकसान होगा। मै नहीं समञ्चता 

& क्योकि इसमे tems का प्रब॑धन किया गया है। A यह भी 

नहीं कहना चाहता हू कि इससे किसानों कौ सारी समस्याएं हल 

हयी जाएगी, एसा नर्ही है। मै भी किसान का बेटा हूं ओर किसानों 

का दर्द Wa Fi सारी समस्याएं इससे हल नहीं होने वाली 

el मगर यह अच्छ %, किसान के लिए अच्छा दै! आज किसाम 

को एक विकल्प देने की जरूरत है। जितना विकल्प दे सके, 

उतना अच्छ Bi ae किसान के लिए खराब नहीं है। आज किसान 

जब सीजन आता है तो अपना आलू एक-दो रुपये प्रति किलो 

पर cam है। उसके तीन महीने बाद अपना ही ane. तौस-चालीस 

रूपये पर खरीदने को मजबूर होता है। एेसे ही रमाटरं की बात 

है। अपनी cet का डाल खोल कर किसान. सड़कों पर अपना 

. आलू गिराने को मजबूर होता है, जो फोटो पंजाब के सांसद 

fear रहे थे। इसलिए किसानो को जित्तना विकल्प दे, वह उनके 

लिए बुरा नहीं हो सकता है। विकल्प देने की आवश्यकता है। 

इसमे कोई बाध्यता नहीं है fe वह इन्हीं को देगा। अगर मल्री 

os रिटेल का स्टार किसान को ज्यादा भाव देगा तो वह उसको 

am देश का किसान बेवकूफ Ad ti देश के किसान को मूर्खं 

न समक्चिए। जो किसान को ज्यादा भाव देगा, किसान उसको अपनी 

फसल देगा, किसी ओर को नही देगा। अगर आदृतिया देगा तो 

उनको देगा, जिनको आपने परंपरागत एटीएम का नाम दिया है। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) say (ख) मे उपातरण के करे 1150 

q प्रस्ताव 

आपने कहा कि किसान ओर परंपरागत wim के रिश्ते को 

महिमामंडित करने का काम किया है। भे यह कहना wed हूं 

fe मेरे ज्ञानं के चक्षु आपने खोल feu, जब आपने एक परंपरागत 

एटीएम का नाम दिया ओर कहा कि किसान को अपने दुख, F, 

अपनी हारी-बीमारी ओर व्याह-शादी मेँ जब उस पर मजबूरी होती 

है तो इनके पास जाते ह ओर वहां से नको विश्वास के ऊपर 

पैसा मिल जाता है, जैसे कि दिन-रात एटीएम से पैसा मिल जाता 

vl भँ आपकौ जानकारी मे यह लाना चाहता हूं कि विश्वास a 

पैसा नहीं मिलता, व्याज पर पैसा मिलता है। वे एटीएम जरूर 

है, दिन-रात पैसे देने को तैयार जरूर है! मगर, जब te मिल 

जाता है तो एटीएम कौ तरह नर्ही, इंटरनेशनल क्रेडिट काड का 

व्याज उस पैसे पर चलता है ओर उस व्याज का चक्कर इतना 

जबरदस्त होता है fe किसान कौ जान ओर जमीन we पास 

होती है। इस पर बहुत-सी स्टडीज Fo was की स्टडी FF 

एक स्टडी कोट करना चाहता हू! नेशनल इस्टीटूयूर ate aa 

डेवलपमेट कौ एक स्टडी से मे कोट करना चाहता हूं। यह स्टडी 

थी आध्र प्रदेश ओर क नाटक के किसानों की इनडेटेडनेस कौ 

fe वे कर्ज के da के तले इतने दबे हुए क्यो है 2 इतनी सुसादृड्स 

क्यो हो रही &? मै उद्धत करता हूः 

(अनुवद् 

“ag मामलो मे आत्महत्या का कड़ा कदम निजी साहूकारों 

द्वारा भारी दबाव ओर अपमान के कारण उठाया गया। इसका 

मुख्य कारण है किसानों विशेषकर we, सीमान्त व asia 

किसानों का federal ओर व्यापारियों के साथ समञ्ञोता होता 

हे जो कृषि fra के आदान आपूर्तिकताओं weer ओर 

व्यापारियों के रूपमे भी काय करतै है। 

(हिन्दी) 

आप टाइ-अप at बात कर रहे थे, विश्वास के रिश्ते की 

बात कर रहे थे। एक wae की भी स्टडी है। बहुत सारी स्टडीज 

है। मगर, मै आपको दोष नहीं देना चाहता। आपकी विचारधारा हो 

सकती है। आपकी विचारधारा उन whee के प्रति हो सकती ZF 

वे जो बीच के एटीएम जिन्हे आप परंपरागत एटीएम कहते ह, उनको 

लेकर आपकौ विचारधारा है। मे आपकी विचारधारा का सम्मान करता 

हू। हम उस बात से सहमत नहीं है, मगर सम्मान कर सकते है। 

भ आपको Gera देना चाहता हूं। आप इस विचारधारा को लेकर
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aaa जारी अधिसूचना के मेँ प्रस्ताव 

अध्यक्ष महोदया : नर्ही, नही, Tar कैसे चल रहा है? इधर [श्री दीपेन्द्र सिंहं gest] 

ओर उस परंपरागत एटीएम, बीच मे जो साहूकार किसान को चूसने 

कां काम HUM &, उसको अपना wis अम्बैसडर बनाकर ad 2014 

मे आप लोक सभा चुनाव.मे जाकर देखें, आपको. देश के लोग 

बताएगे। 

आपने मैक्डोनाल्द्स का नाम लिया, आपने किसान कौ बात 

कही । आपने मैक्डोनाल्द्स का नाम लिया ओर कहा किं मैक्डोनाल्द्स 

अपना आलू अमरीका से ला रहा है, वहां से जहाज आ रहे है, 

पेप्सीको अपना आलू, टमाटर Het बाहर से ला रहा है, उसके 

जहाज आ रहे है। हमने पता किया कि भैक्डोनाल्दूस कहां से 

आलू ला रहा है? पता चला कि मेक्डोनाल्डूस गुजरात के किसानों 

से आलू ला रहा है। सबसे ज्यादा मैक्डोनाल्द्स के स्टोर . इस 

देश मे कहां है? पता चला कि सबसे ज्यादा भैक्डोनाल्द्स के 

स्टोर गुजरात मे है! आपकी कल कौ भाषा सुनकर भैक्डोनाल्डस 

भी घबरा गया। मैक्डोनाल्द्स कौ रात मे एक प्रेस स्टेटमेर आई 

कि हम सारे आलू इस देश से लेते है। गुजरात का किसान हमारे 

आलू पेदा करता है) लेकिन जैसे ही वह आलू जमीन से निकल 

कर बाहर आता है तो बीजेपी उसको अमेरिका का आलू बता 

देती दै। भेक्डोनाल्द्स की Rete ati भे कहना चाहता हूं कि 

भक्डोनाल्द्स वाले को HAS की जरूरत नर्ही हे। अगर आपको 

ta लगता है कि गुजरात मेँ आपका मान-सम्मान नहीं हो रहा 

है तो आप हरियाणा मे आ जाएं. अंबाला आ जाएं आप 

छः इच ओर बाहर इच, के आलू कौ बात करते है, हम 

आपको चौबीस ईव का आलू पैदा करके दे Shi आप यहां पर 

आ जाओ। 

हरसिमरत जी ने पेप्सीको के बरे में कहा।..-(व्यवधाने) F 

आपके दृष्टिकोण का सम्मान करता ह|... (व्यकधान) हरसिमरतत जी, 

मे आपके विचारो का सम्मान करता ्ूं। भँ आपके विचारों का भी 

सम्मान करता हूं ओर मै अपने भाईं सुखनीर बादल जी के विचारों 

का भी सम्पान करता हू।...(व्यवधान) मँ आपकौ बात मान गया 

fe उनके विचार पहले कं थे।...(व्यवधान) म आपकी बात मान 

गया।...८ व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : आप इधर देखकर wa करे। 

+++ (व्यवधान) 

. देखकर बात alfa 

...(व्यवधान) 

श्री dire सिंह gest : मे आपकौ बात मान गया।..-(व्यवधान) 

आप लोग हमारे बद प्रदेश के Fl जब आप लोग कभी बोलते 

है तो हम आपको कभी feed नहीं काते। यह हम मान गए कि 

सुखबीर जी के जो विचार थे, वे एफडीजाई पोलिसी के पहले के 

थे जन उन्होने कहा था कि एफडीञई आनी afew उन्होने जोर 

से कहा था कि एफडींआई आनी चाहिए! उन्होने जोर से कल्ल था 

कि एफडीआई आनी चाहिए ओर अब इनके विचार बदल गए] उन्होने 

पिछले नवंबर मे कहा धा- 

(अनुवद् 

“eq मानते है किं बहु ब्राण्ड खुदा मे एफ.डी.आई. खोलने 

से विदेशी खुदरा व्यापारियों की विशेषता, अनुभव ओर संसाधन 

amt) नेक wwe निवेश का सबसे अधिक लाभ किसानों 

को होगा जो अतररष्टीय कपनिर्यो कौ सर्व्रेष्ठ कृषि प्रणाली 

का लाभ sayy" 

सुखनबीर बादल जी की यह Ree है। वे आगे कहते रै 

“afl शृंखला ओर स्टोर में निवेश से ग्रामीण ओर् शहरी 

युवाओं के लिए रोजगार के लाखो अवसर उत्पन हेगे। एक 

सक्षम amg शृंखला से मुदरास्फीतिं को भौ कम करने मे 
सहायता मिलेगी जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बडी 

चुनौती है।'' | 

^१....दन लाभो को देखते हृए ममे, आपको ओर आपकी सरकार 

को यह बडा कदम उठने के लिषए पूर्ण समर्थन देता हूं जिससे 

लाखों किसानों को लाभ होगा!" 

[hei 

मगर ae बात नहीं, आपने विचार बदल लिए। संगरूर के 

अंदर पेप्सी Gat वाले आज घबरा रहे है। उनसे भी मै कहना 

चाहता हूं कि वे अगर लगाना चाहं तो अपनी फैक्टरी हरियाणा, 

राजस्थान एवं महाराष्ट मे लगाएं । आपकी भाषा से आज वे घबरा
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रहे है। उपभोक्ता के at मे wa गया कि प्रीडेटरी प्राइसिंग हो 

जाएगी। पहले बडे स्टोर amt, वे अपना दाम कम करेगे, सस्ते 

में देगे ओर उसके बाद अपनी मनचाही कीमत वसूल करेगे ओर 

weed wefan हौ जाएगी। मुञ्चे लगता है क्रि जिन लोगों ने यह 

कहा, उन लोगों को शायद हमारे देश के कानून मेँ जो मेक्सिमम 

रिटेल wea का कानून है, उस बरे मेँ. सान नहीं है। कोई भी 

हमरे देश मे ज्यादा wea बदा नहीं सकता। Se व्यापारी की 

बात आई। मुञ्चे लगता है किं इसकं अदर जो सेफगादर्सं आए, 

वे जो dered है।...(व्यवधान) एक फक है, जब प्रियरंजन दासमुंखी 

जी ने इसके विरोध मे बयान दिया था, बार-बार उनका नाम लिया 

गया। जो अपने जीवन कै लिए लड़ाई लद WE ये कैसी 

संसद कौ गरिमा है, क्योकि वे अपना पक्ष नहीं रख सकते! उनके 

एक बयान के बारे मे बार-बार कहा गया। Wt लगता है कि 

उन्होने जब इसका विरोध किया ai उस वक्त 2004 में जो नोर 

था, एनडीए का जो नौर था, पूरे देश के अंदर सौ फीसदी एफडी आई, 

53 शहरों मे नर्ही,..-( व्यवधान) इसीलिए उन्होने विरोध fea उनकी 

नीति मे कोई waned नही थे। Be शहरो कं लिए ग्रामीण 

व्यवस्था एवं ग्रामीण अंचल के लिए कोई सेफगादुर्स ad थे। 

उस नोर का जो विरोध धा, qa लगता है कि कह विरोध उन 

बातो को लेकर किया गया हो। at लगता है कि इस पलिसी 

के अंदर एक ओर बडा Fam भारते सरकार ने लिया। जब 

उन्होने देखा कि सव के दृष्टिकोण भिन-भिन है, कसेसस नहीं 

हे तो प्रदेशो पर छोडा। wR संघीय aa को मजबूत करने की 

तरफ ये एक बहुत बडा फैसला था। प्रदेशों पर छोड़ा कि प्रदेश 

अपना फैसला खुद adi मेँ ममता बनजीं जी का सम्मान करता 

Gi पश्चिम बंगाल कौ लोकप्रिय मुख्य मंत्री ओर बंगाल के एक-एक 

व्यक्ति का मे सम्मान करता gl एक कहावत है-'* आज बंगाल 

जो सोचता हे, कल देश उसे सोचेगा'' मेँ बंगाल का सम्मान करता 

हू ओर उनका भी सम्मान करता हूं। पश्चिम बंगाल मेँ जो होगा, 

उसका फैसला ममता बनजीं कौ कलम से होगा, अन्य किसी की 

कलम से नहीं होगा। मेँ इस बात का सम्मान करता हूं उनके 

अधिकार का सम्मान करता हूं। मगर हरियाणा के अंदर जो होगा, ` 

उसका फौसला भी हरियाणा के चुने हुए मख्य मंत्री जी करेगे, 

अन्य कोई नहीं करेगा, यह बात भी म आपको कहना चाहता हू। 

यह एक बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार A लिया है। लोग संघीय 

दचै के बरे मे बोलते है, संघीय wa को मजनूत करने कौ 

तरफ यह फैसला है। इस फैसले के ऊपर भी बहुत से लोगों 

14 अग्रहायण, 1934 (WH) sway (ख) F sua के वारे 1154 

में प्रस्ताव 

ने बात कौ, मगर यह फंसला लागू हुभा। इसका चारो तरफ राजनैतिक 

विरोध हुञा। 

जहां तक आर्थिक दृष्टि कौ बाति है, आर्थिक aa के अंदर 

एक नयापनं आया, खुशहाली आई! सेंसेक्स के अदर Sort आया। 

ara wie एक्सचेंज पिछले दो महीने के अंदर दस प्रतिशत अगे 

बदा! जहां करोडों निवेशक रहै, उस ele wads मे बहुत a 

छोटे व्यापारी भी निवेशक है, वह दस प्रतिशत आगे agi हमारे 

रुपए कौ जो वेल्यू है, रुपए . बनाय Stet तकरीबन नौ प्रतिशत आगे 

बदा ।...( व्यवधान) ten एजेंसियों ने भारत कं आउटलुक को अच्छा 

किया, मगर se विरोध किया। आप लोग विरोध कर सकते ZF. 

.- (व्यवधान) 

महोदया, म संवाद wen, विरोध करने का अधिकार आप 

लोगों को है, आप लोग विरोध कर संकेते है। विपक्ष मे आप लोग 

बैठते है, विरोध आप कर सकते है... व्यवधान) लेकिन इनकी विरोध 

कौ आदत कोई नई नर्ही है, ये शुरू से विरोध करते रहे।... (व्यवधान) 

अभी चौधरी जी कह रहे थे कि जब भाखडा का डेम बना था, 

नेहरू जी ने भारत के लिए West का डेम बनाया था, उस वक्त 

भी विरोध हुआ था। उस वक्त मेरे दादा जी पंजाब के सिंचाई मंत्री 

थे। उस वक्त विपक्षी पार्टियों ने एक प्रचार किया था कि अगर 

भाखडा का SA बन जाएगा.--८ व्यवधान) तो सारी बिजली पानी में 

से ame निकाल an 

ARE 5.00 बजे 

ait क्या करेगे, पानी भ से सारी बिजली निकाल a 

ओर जो फोका पानी आएगा, वह हरियाणा- पंजाब कौ जमीन को 

बंजर कर देगा। व्ही नेहरू जी का wast Sa है, जिसकी वजह 

से आज हरियाणा ओर पंजाब पुरे देश at ya मिटाने का काम 

करता हे। 

जब कम्प्यूटर कौ बात आई थी, राजीव गांधी जी जब कम्प्यूटर 

लेकर am थे तो यही लोग थे, Se कहा थी किं कम्प्यूटर 

आ ग्ट तो सारा काम कम्प्यूटर्सं करेगे, इससे बेरोजगारी बद् जाएगी, 

इस देश के लिए कम्प्यूटर ठीक नहीं है। आज वही waged है, 

जो पूरे देश के अंदर है ओर भारत एक कम्प्यूटर की सुपर शक्ति 

के रूप मे जाना जाता है। जब गैट, उन्ल्यू.टी-ओ. ओर Sha Ere 

के Gad पर, गेट पर समञ्चोता होने लगा था तो seh एक प्रचार
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अतर्गत जारी अधिसूचना के 

[श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा] 

चलाया था कि अगर यह SM आ गया तो पांच साल कै अदर 

हमारा देश अमेरिका का गुलाम हो जाएगा, दातुन करने के लिए, 

नीम से डंडी तोडने मे भी हमें अमेरिका की इजाजत लेनी पड़ेगी। 

आज वही नीम है, वही डंडी है, वही दातुन है, लेकिन क्या हुआ, 

म इनसे पना चाहता है। जब मेटो की बात आई थी तो कछ 

लोग कहने लगे fe aidfien ओर fem वाले बेरोजगार हो 

जाएगे। आज दिल्ली के अंदर वही पटौ है, बहुत से रिक्शा ओर 

wate वाले अपना रोजगार FW कौ वजह से कमा रहे Fz 

आज एफ.डी.आई. का ये विरोध कर् रहे है, पहले ये न्यूक्लियर 

डील का विरोध कर रहे थे, मँ कन्क्लुजन मेँ कंह रहा हूं, अपनी 

बात को कन्क्लूड करते हुए कहना चाहता हू कि एकं तरफ देश 

के विरोध कौ राजनीति दै, देशवासी वह देख रहे है, दूसरी तरफ 

देश को आगे ले जाने at राजनीति है, विकास कौ राजनीति है, 

देश वालों को भी मे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 

उनको भी चुनना है, विरोध कौ राजनीति अगे अने वाले समय 

म उनको ठीक लगेगी या विकास कौ राजनीति, इस देश को आगे 

ले जाने की राजनीति। 

आखिरौ बात, सुषमा जौ ने कलं कहा, उन्होने कहा कि पिछले 

साठ सालों मे से so साल काग्रेस पार्टी की सरकार रही है। मुञ्च 

लगता है कि आप am भी सोच fe क्या कारण ्है। काग्रेस पार्टी 

की सरकार अपनी इच्छ से नहीं रही है, बल्कि देश के लोगों कौ 

इच्छा से रहीदहै। क्या कारण दहै कि देश के लोग बारी-बारी काग्रेस 

पाटी मे अपना विश्वास व्यक्त करते है। भँ आज भी कहना चाहता 

हू कि आप अपनी fade की राजनीति को ta ही अगे चलाओगे 

तो 2014 में भी देश के लोग एक बार फिर ata wet मे अपना 

विश्वास व्यक्त AT 

[Sa] 

"श्री हरिभाऊ जावले (Wat) : सरकार देश मे खुदर क्षेत्र 

मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने जा रही है। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी 

निवेश कौ सीमा 51% तक बढाने का प्रस्तावित किया है। खुदरा 

मे यह सीमा ओर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवेश भारतीय अर्थव्यवस्था . 

की वृद्धि को पंगु कर सकता है। 

भारत गे खुदरा अर्थव्यवस्था के स्तंभो मे से एक है, ओर 

यह SS. का 14 से 15 प्रतिशत है। भारतीय gen ann 

भाषण सभा परल पर Tal गया। 

5 दिसम्बर, 2012 उपाध (ख) मे उपातरण के बारे 1156 

मेँ प्रस्ताव 

अनुमानतः 450 बिलियन अमरीकी ोलर का है ओर आर्थिक भव्य 

के आधार पर विश्व के पांच सनसे ae खुदरा बाजारों मे से एक 

, है। 1.2 अरब लोगों के साथ भारत विश्व कं सबसे तेज बढते खुदरा 

बाजारों मे से एक है। भारत का खुदरा उद्योग मूलतः मालिक द्वारा 

संचालित छोटी किराना दुकान है। 2010 में, बद बद आकार के 

सुविधा स्टोर ओर सुपमार्केट उद्योग का लगभग 4 प्रतिशत थे ओर 

ये केवल वदे शहरी Sei मे मौजूद A भारत के खुदरा उद्योग 

लगभग 40 लाख भारतीयों को रोजगार देता है जो भारतीय जनसंख्या 

का 3.3% Tl दूसरे शब्दौ में aaa खुदरा उद्योग देश की जनसंख्या 

के बडे भाग को नौकरियां देता है। 

वर्तमान परिदृश्य मे, यह खुदरा उद्योग किसानों से कृषि उत्पाद 

खरीदता है ओर किसानों के पास उनके कृषि उत्पाद खरीदने के 

लिए अनेक खुदरा क्रेता रहै। 

यदि देश मे खुदा aa मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शुरू किया 

जाता है, तो सम्पूर्ण देश में -छोरी दुकानों के मालिको पर यह पहला 

 . आद्यात होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण देश मे बडे स्टोर 

आरम्भ होगे तो छोटे दुकानदारो की दुकानें बंद हो जा्येगी। समाज 

के एक बडे भाग को नौकरियां खत्म हो जार्येगी। समाज का यह ` 

वर्ग देश की OS. मे 14-15% तक योगदान देता है। देश कौ 

जी.डी.पी. मँ कमी आ सकती है जो देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत 

प्रभार डाल सकता है। ,. 

दुकान मालिको की तरह ही देश मे मालिको द्वारा संचालित 

दुकानों के बन्द होने के कारण कृषि उत्पाद के खरीदार भी घट 

जाएगे। देशं के किसानों के कृषि उत्पाद की खरीदारी के लिए 

बाजार में चुनिंदा ओर नाममात्र के स्टोर मालिक रह जाएंगे। अपने 

कृषि उत्पाद बेचने कं लिए किसानो कं पास ओर कोई विकल्प 

नही रह जाएगा। कुछ एफ.डी.आई. निवेशक कृषि उत्पादों कौ खरीद 

म अपना एकाधिकार जमा at किसानों के उत्पादो के कम मूल्य 

का भी आशंका है। | 

दूसरी ओर, निवेशक कंपनी पर लाभ अर्जित धन को भारतीय 

बाजार या भारतीय अर्थव्यवस्था मे निवेश करने का प्रतिबन्ध नहीं 

` है। तो ये कम्पनियां भारतीय मुद्रा मे अर्जित लाभ को सीधे विदेशों 

मे अंतरित करेगी । इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव SM!
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इस प्रकार देश मे खुदरा aa मे एफ.डी.आई. देश के वर्तमान 

खुदरा ओर कृषि aa पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। देश में 

बेरोजगार कौ संख्या act कौ भी अशंका है। 

अतः देश में किसी भी कौमत पर wean. न लाई जाए। 

(दन्ती 

श्री अशोक अर्गल (भिंड) : एफ.डी.आरई. के भारत में 

आने से रिटेल मे छोटे-छोटे व्यापारियों, आम आदमी का रोजगार 

form जिससे देश के करदं लोग बेरोजगार हो जाएगे। भारते 

को सोने कौ चिदिया कहा जाने वाला देश मानार जाता था जिसे 

विदेशी शक्तियो ने नष्ट किया है कमजोर किया है। देश के हजारों 
लोगों ने देश कौ आजादी हेतु अपनी जान इस देश के लिए दी 
है तब we हमे आजादी wa हुई है, tet स्थिति म wed. 

आई. यदि भारत मँ आई तव वहां का माकंट धारासाई होने का 

खतरा आज हम देखते है कि भारत के अंदर wan के माल 

बाजार 4 70-75 प्रतिशत देखने को मिल रहा है जो fears नही , 

हे, गारंटी नर्ही है तथा सुधार योग्य नहीं है। इलैक्टोनिक सामान 
हो अथवा खिलौने, रायर, बेटी हो विभिन वस्तुएं बाजार मे उपलब्ध 
ra 

आज देश मे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। 
वे आत्महत्याएं कर रहे है। खेती घटे का सौदा बन कर रह गई 
हे, युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा है। आज देश यें करोडों 
युवा बेरोजगार भटक रहे है। TH Sane. को लाना है तो बिजली, 
सईक के क्षेत्र में लाए रिटेल मे एफ-डी.आई. का मै विरोध करता 

gl 

[siya] 

‘st धनंजय सिंह (जैनपुर) : भारत मेँ खुदरा उद्योग प्रगतिशील 
eat मे सै एक है जिसमे व्यापक विकास क्षमता है। सकल घरेलू 
उत्पाद मे ये लगभग 12 प्रतिशत का योगदान देता है तथा कृषि 
कं बाद ये दूसरा सबसे बडा रोजगार प्रदाता है जो कुल कार्य बल 
का लभग 8 प्रतिशत रोजगार देता है। 

तेथापि, यह भी सही है कि पूरे विश्व में खुदरा उद्योगों की 
तुलना मेँ भारतीय खुदरा उद्योग का विकास ad हुआ है तथा कुल 
खुदरा व्यापार का 95 प्रतिशत असंगदित क्षेत्र A है। अतः मल्री-त्रांड 

"भाषण सभा परल एर रखा गया। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) sway (ख) मे उपातरण कौ aR 1158 

मे प्रस्ताव 

खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुद्दा जटिल है ओर 

इसके लिए सावधानीपूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता है। समय की 

मांग है कि सरकार विभिन भागीदारों के परामर्श प्रत्येक खंड की 

विस्तृत जांच करे ओर अंतिम निर्णय लेने से पहले उनको भी शामिल 

etl पूर विश्व मे खुदरा क्षत्र में विदेशी निवेश को खोलने के 
अनुभवो पर प्रभावी ढंग से विचार किया aml सरकार का प्रेरकं 

ओर अंतर्निहित प्रयोजन एक सुदृढ नीति लाना होना चाहिए जिसका 
आशय न कंवल भारत मे खुदरा क्षेत्र में सुधार ओर वृद्धि करना 

हो बल्कि यह नीति एेसी हो जिसमें पर्याप्त संशोधन हों ताकि जो 

लोग आजीविका के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है उन पर awa 
न पड। निर्वाचित सरकार का दायित्व है कि वह ये सुनिश्चित करे 
कि विभिन समूहौ तथा साथ ही विपक्ष कौ समस्त चिंताओं ओर 
शंकाओं का निराकरण कर दिया गया है ताकि उनका विश्वास में 
लिया जा सके। 

यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्णं है ओर इसके लिए यह आवश्यक 

हि जनता के व्यापक लाभ के लिए सभी दल अपनी निजी राजनैतिक 

महत्वकाक्षाओं को अलग रखते हुए साथ मिलकर काम wil 

निम्नलिखित कुछ विन्दु ओर विचार है जिन पर मै सरकार का ध्यान 

आकृष्ट करना चाहता हूः 

हानिकर मूल्य निर्धारण : ae विदेशी खुदरा व्यापारी बाजार 

मे हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास में मूल्यं में हेर फर करने लगते 

है। रहे है एेसी आशंका है कि वोलमार्दं ओर tH ही अन्य 

कम्पनियां आरभ मेँ उत्पादन मूल्य घटाने हानि उख कर भी सीमा 
उत्पाद मूल्य घटाने तक जाएगे। जिससे व्यापार से se खुदरा व्यापारियों 

का सफाया हो. जाए्। इससे उनको व्यापार मेँ एकाधिकार जमाने 

मे सहायता मिलेगी। उत्तरोत्तर मे, ये खुदरा विक्रेता आपने लाभ 

बढाने के लिए मूल्यों को बढांएगे। 

अतः, इन प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहारो के विरुद्ध wel सुरक्षा 

करने कौ आवश्यकता है। सरकार अनिवार्य रूप से उन प्रभावित 

कदम को स्पष्ट करे जिससे यह सुनिश्चित हो कि एेसे हानिकार 

बद् feet को व्यवहारौ का पालन करने के लिए प्रोत्साहन न 

मिले। 

30 प्रतिशत स्थानीय खरीद संसाधन : भारत मे विनिर्माण क्षेत्र 

का संवर्धन करने के लिए भारत के "लघु उद्योग" से विनिर्मित 

उत्पाद कौ प्राणण/संसाधित उत्पादौ को खरीद, को बढ़ाकर कम से 

कम 50 प्रतिशत किया जाए।
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[श्री धनंजय सिंह] 

सरकार वस्तुओं ओर उत्पादो के अंतररष्टीय प्रापण कं लिए 

मानकौ ओर विनियमो का भौ स्पष्ट निर्धारण करे। अत मे ta 

परिदृश्यनेद्टो जो चीन जैसी मजबूत ओर सस्ती विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं 

के हितों के अनुकूल wi 

संविदा कृषि : कुछ मामलों मे, यह देखा गया है कि करई 

an बडे रिरेलर किसी एक फसल का ऊँचा दाम देकर किसानों 

के साथ किसी फसल विशेष का उत्पादन करने कें लिए गुलाम 

बनाने वाली संविदाओं पर हस्ताक्षर करवा लेते Ti इससे न केवलं 

कृषि भूमि का विपथन हो रहा है बल्कि विद्यमान सार्वजनिक वितरण 

प्रणाली (पी.डी.एस.) पर भी प्रभाव एड रहा है। 

यह भी संभव है कि भविष्य मे बडे रिटिल आउटलेट बनाने 

के लिए कृषि भूमि का काफी अधिक प्रयोग हो। इसको अवश्य 

रोका sie) बविचौलियो की बढती संख्या इस धारणा के विपरीत कि - 

बडे fem बिचौलियों कौ संख्या कम कर a, ये वस्तुतः अपने 

स्वयं के अलग विचोलिए् गुणवत्ता नियंत्रक, पैकेजिंग सलाहकार, प्रमाणन 

अभिकरण, संसाधक, आदि लाते है। 

अतः यह देखा जाए कि बडे fea के wars द्वारा किए 

गए दावे के अनुसार किसानों को हुए अधिक लाभ मे से, वास्तव 

मे कितना लाभ प्राप्त em | 

चीन म ger क्षेत्र को खोलने का मामला : मै चीन ने 

जिस प्रकार रिटेल मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अपने दार खोले 

है मै इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आरंभ 

म चीन ने रिटेल के केवल 26 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति 

दी ओर 12 वर्षो के बाद इसे 51 प्रतिशत तक बदा दिया। रिटेल 

खुदरा aa को क्रमिक रूप से खोलने से स्थानीय Fan को 

अपनी सुरक्षा करने ओर बडे विदेशी रिटेलरो से प्रतिस्पर्धा करना सीखने 

के लिए पर्याप्तं समय मिल गया। 

` अतः, मेँ सरकार से इस साक्ष्य पर विचार करने तथा भारतीय 

खुद क्षेत्र को धीरे-धीरे ओर क्रमिक रूप से बिदेशी कपनिर्यो कं 

लिए खोलने का आग्रह करता हू 

रोजगार कौ हानि ओर असंगठित खुदरा aa का agen : 

भ सरकार से यह अनुरोध भी करता हू कि भारतीय ge क्षेत्र 

5 दिसम्बर, 2012 उपाकध (ख) में उपातरण के कारे 1160 

मेँ प्रस्ताव 

को विदेशी रिटेलरौँ के लिए खोलने से पहले, यह छोटे Qa 

विक्रेताओं का संवर्धन करने ओर इनकी सुरक्षा करने के लिए समग्र 

आवश्यक कदम उठाए । Be खुदरा विक्रेताओं को अपनी स्थापनाओं 

का विस्तार तथां आधुनिकीकरण करने के लिए आसान ऋण दिया 

जाएं! यदि बडे रिटेलर भारतीय बाजार में प्रवेश करेगे तो इससे 

उनको ब्दै रिटेलरौ के साथ प्रतिस्पर्धा करने मेँ सहायता मिलेगी। 

इसके अलावा, छोटे wea विक्रताओं को अपने लाभ a के 

लिए आपस मे सहकारी समितियां बनाने कौ अनुमति तथा अगे 

प्रोत्साहन दिया जाए। 

सुदृढ विनियामक स्थापना : अंतमे, जैसा कि 2009 में वाणिज्य 

संबंधी स्थायी समिति द्वारा सुञ्ञाया गया है, यदि बडे feet को 

भारत मे प्रवेश कौ अनुमति दी जाती है तो सरकार को age विनियामक 

aa स्थापित करने की आवश्यकता होगी जिससे कि ae fermi 

के अनुचित कार्य cent पर रोक सुनिश्चित कौ जा we विभिन 

विचार जैसे कि बडी fea दुकानों का आकार वे संख्या, Be 

खुदरा विक्रेताओं से इनकी समीयता, श्रम कानून पर भी ध्यान दिए 

जाने की आवश्यकता है। 

ये सभी मुद्दे इस तथ्य को दोहराते दै कि कई लोगों को 

भारतीय बाजार में बडे विदेशी feet के प्रवेश के संबंध ये अभी 

भी करई सदेह है। सरकार अपनी ओर से समस्त भागीदारों के मतों 

ओर हितों पर अवश्य विचार करे। भँ भी सरकार से मेरे विचारों 

का विन्दु-दर-बिन्दु उत्तर देने का अनुरोध भी करता हू। 

fle] 

*श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : नेता विपक्ष सुषमा स्वराज 

जी द्वारा देश मे खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का विरोधं मेँ 184 

मे चल रही चर्चा में हम इस विरोधका समर्थनं करते हुए सरकार 

कौ गलत व आत्मघाती नीति का जिसमे देश मे परंपराओं से चल 

रहे 120 करोड जनता की आबादी वाले देश A छोटे-छोटे व्यापार 

पर कृषि क्षत्र पर आघात को देखते हुए विरोध करता FI खुदरा 

व्यापार मेँ विदेशी से रोजगार नहीं sem बल्कि जो we व्यापार 

मै स्वयं रोजगार Fa वाले Be दुकानदारों पर गाज गिरेगी। उनका 

रोजगार समाप्त होगा। इन छोटै-छोटे दुकानों के मालिक नौकरी करेगे 

या बेरोजगार at परिवार भूखा रहेगा । रोजगार छीना जाएगा । गाव गाव 

मे गली-गली मे इन छट दुकानों की संस्कृति समाप्त होगी जो देश 

"भाषण सभा परल पर रखा गया।



1161 विदेशी मुद्रा wae अधितरियम, 1999 के 
ana जारी अधिसूचना के 

की परंपरा व समाज मान्य सस्कृति है। वैसे ही किसानों at उपज 

का जो सरकार ने मूल्य देना है व सरकार एमएसपी बदाकर दे 

सकती है। सरकार मूल्य बदाकर देने कौ जिम्मेदारी से हटकर विदेशी 

कपनियों को सामने लाकर उन्हे मूल्य बदाकर देने at विनती करेगी 

इससे sent wa की aa सरकार के feu at होगी। किसानों 

कौ उपज को एमएसपी बढ़ाकर देने कौ भाग काग्रेस पार्टी छोडकर 

सभी दल करने आए है! सरकार कृषि उपज का मूल्य sare विदेरी 

aura पर क्यो निर्भर है? आपके अधिकार है। मूल्य बदारईये हम 

समर्थन देगे। 

सरकार द्वारा लाया जा रहा विदेशी निवेश जो खुदरा बाजार 

मे उचित wet है। सरकार इसे वापस ले यह गलती सरकार न करे। 

आने वाली पीढ़ी se कभी माफ नहीं करेगी। | 

मे इस विदेशी निवेश का fate करता हू। 

‘Ht wd. नाना पाटील (जलगांव) : आपने मुञ्चे इस 

अति-महत्वपूर्णं विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए F 

आपका आभारी Fl सरकार ने जो खुदरा व्यापार मे एफ.डी.आई. 

51 प्रतिशत लाने का tae किया हे वह भारतीय आम जनता 

क ॥ 

विरोधी है। इसका असर पूरी तरह गरीब ओर आम आदमी पर 

Wl वाला ti हमारे देश मँ पहले 8 ही कोटं नीति-निर्धारण 

नीति नहीं थी। स्कार ते जो देश के किसानो को इसका लाभ 

हो सके, अभी तक सरकार ने 'मिनिमम add wes’ सभी उत्पादन 

पर नहीं बनाई है। हर वषं हमारे fam अपने उत्पादन क सही 

मूल्य नहा मिलने से ओने-पोने मूल्य पर उसे बेचने को मजबूर 
हो जाते है। विशेषकर महाराष्ट कं किसान ओर जलगांव, जो मेरा 

लोक am an है, यहां पर देश का सबसे ज्यादा कैला उत्पादन 

होता है। एेसे छेटे-मोटे किसानों पर इस एफ.डी.आई. नीति का ` 

बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। क्योकि हमरे देश A बहुत से 

किसान बहुत Be ई, उनके पास ज्यादा से ज्यादा 2 a 3 

WHS जमीन होती है। 

दसी जमीन मे उसे सभी तरह का उत्पादनं करना है तो वह 

किसान कहां जाएगा, बेचने के लिए। वह मजबूर हो जाएगा, उसे 

विदेशी कंपनियों के एज को बेचने के लिए ओर बवे लोग इसका 

भरपूर फायदा उठएगे। 

“TH सभा पटल पर Tat गया। 

14 अग्रहायणं, 1934 (शक) उपाबध (ख) F si के बारे 1162 

q प्रस्ताव 

जिन लोगों ने गाव मे या शहरौ कं गरीब ज्युग्गी-द्मोपडुी 

मे अपना किराना शोप लगाई है वे कहां जाएगे। wa लोग अपने 

देश गें कितने है? इसका सरकार ने कोई आकलन नर्ही किया 

है। भ विशेषकर महाराष्ट के किसानों के बारे मे बताना चाहता 

di आज जो स्थिति महाराष्ट के किसानों कौ है वह एफ-डी. 

आई. के बाद बहुत खराब होने वाली है ओर आत्महत्या के कंस 

ai वाले FI 

इसलिए मे सरकार से यह मांग करता हूं कि इस एफ-डी. 

आई. को आम सहमति बनाने के लिए कोशिश ati उसे अब वापस 

ले लेना चाहिए। 

*श्री वीरेन्द्र कमार (रीकमगद) : एफ.डी-आई. से आने वाले 

दिनों मे जहयं देश का खुदरा व्यापार प्रभावित होगा। Besa काम 

करने वाले, छोटी दुकानों वाले, खोमचा वाले, रेहड़ी वाले, हाथ set 

वाले प्रभावित ahi ad atest को संख्या मे बेरोजगारी बदने से 

घरों के चूल्हे बंद हो जाएुगे। लोग फांका मारने को मजबूर हो 

जाएगे जिससे जनजीवन प्रभाविते होगा। देश का आर्थिक-सामाजिक 

ताना-बाना बिखर जाएगा। देश का उत्पादन प्रभावित होगा। विदेशों 

मे निर्मित वस्तुभों से बाजार पट wet पारपरिक रूप से अनेक 

समाज कुछ विशेष वस्तुओं का निर्माण एवं व्यापार करते आ रहे 

है वह उत्पादन बंद करने को मजबूर हो जाएगे। ae WA बडे-बदे 

स्टोर खुलने से बड़े-बड़े शहरो मे चमक अवश्य. बद जाएगी कितु 

wis घो एवं अनेकं छोटे-छोटे wed कौ रोशनी ga जाएगी । 

विदेशी वस्तुओं के नाम पर चायना का 70 प्रतिशत माल देश के 

बाजार मे भर जाएगा। जहां विदेशी कपनियां हमरे देश मे आकर 

ससि एवं चिप्स बनाने के नाम पर किसानो का टमाटर, आलू, 

अंगूर खरीदने की बात करेगी वही कंपनियां बाद F Heit टमारर 

खट्टा है, आलू छोटा है, अंगूर sere है। 

सेव at tt मे से एक सेब खराब होने पर करहैगे, पूरे 

टक में बैक्टीरिया हे गया, रिजेक्ट कर देणे! इस तरह देश का 

किसान ठगा जाएगा तथा बाहर का Sarl सस, आलू चिप्स महेगे 

दामं पर तो खरीदनी ही पडेगा तथा हमारे यहां कै किसान का 

रमारर, आलू वही खरीदने से वह बेरोजगार भी होगा तथा Ww 

घर् भूखा मरने पर मजबूर हो जाएगा। जहां सरकारे खेती को 

लाभ का सौदा बनाना चाहती है, घाटे का व्यापार बन जाएगी। 

*भाषण सभा पटल पर Tal गया।



1163 विदेशी मुद्रा wae अधिनियम, 1999 के 
अतिगति जारी अधिसूचना कं 

[श्री ait कमार] 

wafe हमारा देश कृषि प्रधान देश है तथा 70 प्रतिशत आबादी 

कृषि प्र निर्भर दै। आजं देश का किसान तथा खेती से जुडा 

हुआ मजदूर सभी . एफ-डी-आई. के आने से होन वाले दुष्परिणामो 

से काफी चिंतित है। जहां aed जैसे माल के केवल उच्च 

शिक्षित नौजवानों को ही रोजगार है तो हमारे देश मै करोड नौजवान 

जो गांव-कस्बोँं से लेकर wet तक मे कम शिक्षित होने पर 

भी रोजगार मे लगे है वह बेरोजगार हो WA! एफ.डी.आई. जहां 

देश कौ कृषि, खुदरा व्यापार एवं निर्माण को प्रभावित करेगी ae 

नौजवानों मे हताशा भी पैदा करेगी। अतः एफ-डी.आई. को अगर 

लाना ही है तो शिक्षां के क्षेत्र 4, उद्योग के क्षेत्र मे, स्वास्थ्य 

क क्षेत्र मे, सेवा के क्षेत्र मेँ सडक मर्म, बिजली निर्माण के 

aa भी पहल at ताकि देश के विकास मे अग्रणी भूमिका का 

निर्वाह कर सकं । एफ.डी.आई. के केवल भयावह रूप से जहां 

लोग भयभीत र वहां इनके निर्माणव क्षेत्र मै आने से विकास कं 

लिए भी आशांवित हौ सकेगे। कुल मिलाकर एफ-डी-आई. किसी 

भी दृष्टि से देश के हित मे we है! 

(अतृकाद्ा 

"डौ. मिर्जा महनुब बेग (अनंतनाग) ` : नेता प्रतिपक्ष ओर भाजपा 

के अन्य नेताओं को सुनने के पश्चात् ta लगता है कि वे किसानो, 

Bz व्यापारियो को रेस डरने मँ लगे हए है जैसे कि कोई विदेशी 
हमला होने वाला Fi इसके बजाए, SS इनको भरोसा दिलाना चाहिए 

तथा उन्हे वैश्विक प्रतियोगिता हेतु प्रेरित करना चाहिए था। वस्तुतः 

एफ.डी.आई. भारतीय किसानों तथा व्यापारियों कौ तेज प्रगति के लिए 

एक आधुनिक अस्त्र है। नेता प्रतिपक्ष का यह तकं कि ‘aren 

गरीब किसान की बहन कौ शादी कौ चिंता stn" हिला देने वाला 

तथा निरर्थक था। 

आर्थिक प्रकृति वाले एक मुदे को राजनीतिक बना दिया गया 

हे! नेता प्रतिपक्ष, सहमति ओर परामर्शं की बात करती है, भाजपा 

द्वारा मतदान के लिए कहना ओर सत्ता तथा विपक्ष में होने पर ` 

अलग-अलग रूख अपनाना गैर-जिम्भेदाराना दै। यहां तक कि Gea 

व्यापार म एफ.डी.आई. का सांप्रदायिक fen या खुदरा व्यापार 

मे एफ.डी.आई. का कर्मनिरपेक्ष होना, मँ कों संबंध नहीं Ti पिछले 

*भषण सभा पटल पर रखा Tat! 

५ दिसम्बर, 2012 उपाध (ख) में उपातिरण के नारे 1164 

में प्रस्ताव 

सत्र मे, भाजपा पूरी तरह से संघीय प्रणाली का मुद्दा उठा रही 

थी ओर अन जब यू.पी.ए. राज्यो को एफ.डी.आई. अपनाने या न 

अपनाने का विकल्प दे रही हैतो वे इसका विरोध कर रहे EI 

गुजरात, जम्मू ओर कश्मीर के लिए निर्णय नही ले सकता ओर 

न ही जम्मू ओर कश्मीर, गुजरात के लिए एेसा कर सकता FI 

हम उन किसानो कौ सहायता किस प्रकार करेगे, जिनको मेहनते 

से उगाए गए खाद्यान बर्बाद हो जाता है। क्योकि हमारे पास पर्याप्त 

भंडारण, शीतागार jaa, Tre तथा खेत से धाली तक 

` चीजे पहुचाने के लिए साधन नहीं होते। क्या Supa. ने ae 

को समाप्त कर दियां या क्या पेप्सी तथा कोक ने शर्बत का 

स्थान ले लिया? 

अंतमे, जिन देशों मे खुदरा व्यापार मे एफ.डी.आई. लागू किया 

गया है sé a तो अत्यधिक लाभ हुआ है या ज्यादा लाभ नही 

हभ, परंतु इससे किसी देश को हानि wd WE हे। 

“श्री विजय इन्दर सिंह सिंगला (संगरूर) : मै मल्टी ब्रांड 

gen व्यापार मेँ एफ.खी.आई. के समर्थन मेँ अपने विचार व्यक्त करना 

TEM ओर सदन कौ यह सूचित करना चाहूगा कि नेता प्रतिपक्ष 

श्रीमती सुषमा स्वराज का यह कथन सही नहीं है कि पेप्सी जैसी 

aera कंपनी जिसने आलू चिप्स के विनिर्माण हेतु अपनी इकाइयां 

लगाई है, पंजाब के किसानो से आलू तक नही खरीदती। मै यह 

fier पर कहना चाहगा कि केवल संगरूर से पेप्सी कौ एके यूनिट 

द्वारा लगभग 40 हजार टन आलू की खरीद कौ जा रही है जिससे 

समूचे ज्य मे 1000 किसानों को लाभ मिल रहा दै। केवल यही 

नहं संगरूर,.. कोलकाता तथा पुणे मे स्थितं Fat कौ 3 gare 

की भारत के 9 राज्यों से 2 लाख 40 हजार टन आलू की आपूर्ति 

की नजा रही है जिससे देश मे 19 हजार किसान लाभान्वित हो रेहे 

Zl 

आलू यें पेप्सी संविदा खेती vedi से किसानो को उनत खेती 

व्यवहार पर पहुंच, मौसम का बीमा, किसानों से वापिस खरीदने का 

मूल्य जिससे sé एक नियमित आय मिले। यह एक भागीदारी उद्यमः 

है ओर सभी को लाभ देता है। संविदा खेती आल्, टमाटर, बासमती 

चावल, लाल मिर्च ओर मूंगफली हेतु कौ जा रही है | संविदा कृषि 

तकनीकं ओर बिचोलियों से छुटकारा मिलता है। क्या भाजपा को 

मध्यम वर्गं ओर व्यापारी समुदाय मेँ अपने de वैक को Gh का 

*भाषणं सभा पटल UW Tal WT



1165 विदेशी मुद्रा yay अधिनियम, 1999 को 

अतर्गत जारी अधिसूचना के 

भय है? क्या वे ऋणदाताओं, कमीशमे wil का समर्थन केर रहे 

है? क्या विपक्ष किसानों के हितों कौ अनदेखी करकं प्रति सहानुभूति 

रखने का दावा कर रहा है। 

क्या किसी को उपभोक्ता at चिता है? क्या उपभोक्ता को 

कृषि Fafa के कारण खामियाजा ' भुगतना चाहिए? भारत में 

पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्णाटक, Aas, पश्चिम बंगाल, कश्मीर, महाराष्ट 

मै संविदा कृषि को जा रही है। क्या वहां संविदा कृषि कं विरोध 

मे कोई प्रदर्शन हए है? जी, adh 

म मानता हूं, कि यदि हम उक्त तथ्यों को देखे त्रो मल्टी 

we खुदरा व्यापार मै एफ-डी.आई., न केवल किसानो, व्यापारियों 

की सहायता करेगा बल्कि बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगार अवसर भी 

सुजित करेगा ओर हमारे देश में आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के 

निर्माण मे सहायता करेगा। 

fie<i] 

*श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : म खुदरा व्यापार 

मे विदेशी पूजी निवेश कं सरकार कं निर्णय कं खिलाफ हू ओर 

भे मांग करता € कि इस निर्णय को देश कौ हित में शीघ्र ही 

वापस लिया जाना चाहिए। 

खुदरा aa म विदेशी पूजी निवेश देश के लिए घातक एवं 

विनाशक है। जैसे अग्रजं द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी हग, चाय इत्यादि 

के व्यापार हेतु भारत मेँ प्रवेश करिए थे ओर लगभग ढाई सौ ad 

भारत को गुलामी कौ जंजीर मे जकडकर खून चूसा था। ठीक वैसे 

ही यहां पर भी हम wet वैसी ही गलती तो नही दोहरा रहे Fi 

Hanan हूं कि मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी पंजी के निवेश से 

देश के किसान, उपभोक्ता, युवा, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, गरीब एतं 

at वर्गो के लगभग 25 करोड लोग सुक पर आ जाएगे। उनके 

घर मे ath हो जाएगा। 

यदि सरकार इतनी ही उदार है तो मल्टी नेशनल sah, 

षडे-बडे पुल निर्माणों तथा बद्े-बडे कारखाने लगाने, पावर प्लांट 

हेतु भारत मे आएं तो उनका स्वागत है। बेरोजगारौ हेतु रोजगारोन्मुखी 

योजना लाएं तो देश का हित निश्चित है। 

इस गलत नीति कौ वजह से सरे भारत मे बेरोजगारी बदेगी, 

किसान ओर अधिक आत्महत्याएं atti जो आज मालिक है कल 

“ao, सभा परल पर् रखा गया। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाकध (ख) मे उपातरण के बारे 1166. 

मेँ प्रस्ताव 

वो उन्हीं के यहां मजदूरी करेगे, यह निश्चित है। ओर कब उनकी 

नौकरी चली जाएगी यह भी उन्हे नहीं पता emi कृषि के बाद 

रोजगार देने मे खुदरा व्यापार aa कुल रोजगार का 7.2 फौसदी 

रोजगार देता है, जो कुल मिलाकर 33 करोड से भी ज्यादा रोजगारी 

देता है, ये डिपार्टमेंट ate इंडस्टियल पोलिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी) 
रिपोर्ट, 2010 के अधिकृत आंकडे कं अनुसार है। 

वोलिमार्दं जैसी राक्षसी कपनियां छोटे उद्यमियों को निगल जाएमी। 

इसकी वजह से सारा ada का रोजगार तबाह हौ WEN! एफ 

Sag. कौ वजह से असंगठित महदूर, जो बड़ी संख्या मे है वो 

बेकार हो जाएगे। कोई भी नीतिगत निर्णय के तहत अगर असंगछित 

aa के मजदूर हाशिये A चले जाते हो, तो हमे tet नीति नही 

लानी चाहिए। 

बडे-बदे aime जैसे रिटेलर शुरूआत मे कम दामो पर 

छोटे-छोटे दुकानदार एवं fara को बाहर कर ॒देगे ओर जब 

व्यापार मे उनका दबदबा हो जाएगा, तब वे उपभोक्ताओं को अपने 

मनमर्जी के दामो पर मालं लेने को मजबूर करेगे! साथ ही साथ 

We के भारत आने पर किसानों ओर उत्पादकों को अपने भाव 

पर सस्ता माल बेचने पर भी मजबूर wth यानि कौ दोनों ओर 

से वो भारी मुनाफा लेकर सनको समाप्त कर SA 

ये लौग एक ओर बेरोजगारी पेदा करेगे साथ-साथ युवा वम 

का शोषण करके, ब्रहुत कम पगार पर कुछ नौकरियां देकर उनको 

सेल्समेन ओर सेल्सगर्ल तक ही सीमित कर a 

इस नीति कौ वजह से Bese उद्यमियों कौ जगह ये ater 

वाले ed चारईना से बद पैमाने पर सस्ते दाम पर, धरिया सामानं 

लाकर भारत के बाजार को बर्बाद करेगे! मेरा मानना है कि भारत 

क बाजार मे चीन का सस्ता ओर धरिया माल बेचा जाएणा ओर 

भातरीय उत्पादक तबाह हो जाएगा। 

यह सरकार घोटाले ओर भ्रष्टाचार मे दूनी हुई है ओर अभी-अभी 

समाचार आए थे कि afer को भारत्त में स्थापित करने हेतु इनके 

द्वारा बडी मात्रा मे घूस दी गई है। जब ये सरकार भ्रष्टाचार में 

fat हर्द है तब ये मामला बदा गंभीरं है ओर इससे सरकार की 

मंशा पर अनेक सवाल खडे होते Zz 

FAM हू क यू.पी.ए.-2 सरकार यदि अपने होश मे नहीं 

आती है तो आने वाले समय में देश कौ जनता ही इनको सबक 

सिखाने के लिए सक्षम है।



1167 विदेशी मुद्रा wae अधिनियम, 1999 के 
अतिर्गत जारी अधिसूचना को 

(sit रवीन्द्र कुमार पांडेय] 

अतः मै जनता विरोधी तथा अमेरिकौ दबाव मे लिए गए खुदा 

व्यापार मे विदेशी पूंजी निवेश का निर्णय vite ही ama तेने हेतु 

आग्रह करता Fl 

(अनुवद् 

“डो. काकोली घोष दस्तिदार (बारासात) : भै इस देश के 

सभी oe व्यापारियों ak खुदा व्यापारियों तथा किसानों ओर कृषि 

भूमि तथा कृषि भूमि पर कार्य करने वाले श्रमिकों कं समर्थन 

मे आवाज उठते हुए खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी 

निवेश कौ अनुमति देने के सरकार के प्रस्ताव को वापिस लेने 

कौ मांग करताहूजो कि व्यापारी के रूप मे छिपी विदेशी शक्तियों 

को आसानी से हमारी अर्थव्यवस्था नियंत्रण सौपने की एक चाल ` 

tl खुदरा बाजार के प्रतिं ad 8-10 प्रतिशत से बढ़ने कौ संभावना 

है ओर जल्द यँ ही यह लगभग 600 मिलियन Siem के टर्नओवर 

पर पहुंच जाएगा। इस बाजार को भारत के मेहनती लोगों द्वार 

विकसित किया गया है ओर सरकार अभी तक इसके प्रति उदासीन ` 

रही है। मै ada युनिवर्सिटी, अमेरीका के आर.के. स्वामीहंस 

को उद्धद करता हू '' खुदरा व्यापार मे एफ.डी.आई., भारत में मुसलमानों 

को सबसे अधिक नुकसान waren" भारत मेँ त्वी सदी ईसवी, 

से मुस्लिम शासनं के प्रारभे से यह समुदाय व्यापार मे लगा हुआ 

हे। मसाले ईत्र, रेशम ओर हस्तशिल्प को वेच कर उन्होने देश 

के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित है। wear समिति कौ रिपोर्ट दर्शाती 

है कि 17 प्रतिशत मुस्लिम अभी भी खुदरा व्यापार से संबद्ध है 

जबकि केवल 8 प्रतिशत हिन्दू ओर 10 प्रतिशत अन्य समुदाय खुदरा 

व्यापार से संबद्ध है! व्यापार ओर परिवहन मेँ 6 प्रतिशत मुस्लिम 

ओर केवल 4 प्रतिशत्त षद् शामिल है। इस प्रकार, 16 मिलियन 

लोग इसमे शामिल है जो खुद व्यापार मे एफ.डी.आई. से प्रभावित 

होगे। 

महोदया, हमारे किसान अपने माथे से पसीना dea हए, तथा 

ad A अपना खून बहाते हुए अकेले ही WA, बुआई, फसल 

उगाना तथा कटाई करते है। सरकार ने सिंचाई की व्यवस्थां करने 

मे कोई अधिके सहायता नहीं कौ है, उच्च उत्पादन वाले बीजों 

को देने के लिए "कृषि अनुसंधान" मे सहायता wt है ओर न 

ही सरकार ने प्रभावी रूप से आधारभूत ढांचा ओर भंडारण सुविधाओं 

कौ व्यवस्था कौ है। ऊर्वरके कंपनियों बंद पडी रहती है ओर 

"भाषण सभा परल पर रखा Tra | 

5 दिसम्बर, 2012 उपाबध (ख) मे उपातरण के बारे 1168 

मे प्रस्ताव 

सरकारी कौ उन्हें पुनः खोलने कौ इच्छा है। आयातित यूरिया को. 

खरीदना किसानों के लिए “कृषि अनुसंधान '' मे सहायता नहीं की 

दै ओर न ही सरकार ने प्रभावी रूप से आधारभूत ada ओर 

भेडारणन सुविधाओं कौ व्यवस्था की है। ऊर्वरक कंपनियों बंद पडी 

रहती है ओर सरकार कौ se पुनः खोलने कौ कोई इच्छा नहीं 

है। आयातित यूरिया को खरीदना किसानों कं लिए लगभग असंभव 

हो रहा है। कोई ओर नहीं बल्कि वर्तमाने कृषि मंत्री का ही सदन 

के पटल पर दिया गया वक्तव्य है fe "आर्थिक सहायता को 

बाते रहना संभव नहीं है, किसानों को जैव-उत्या्दो के विकल्प 

को चुनना चाहिए।'' चलिए tar ही सही, पर क्या सरकार vat 

तकनीकों हेतु किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई पहल कर 

रही है? जी, नही पर दूसरी ओर किसानों के उत्पादन को fae 

का बोल कर व्यापारियों कोक दिया जारहादैजो फिरसे 1947 

के पूर्वं कें समान ही व्यापार के माध्यम से फिर भी हमारी wy 

प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करेगे! यह घोर संकट का समय है) 

राष्ट्र खतरे Ft हमारे wea व्यापार क्षेत्र से we लोगों कौ 

जिंदगी तथा उनकी आजीविका खतरे मे है। mat, विशेष रूप 

से मुस्लिम समुदाय को बचाने के लिए इस प्रस्ताव को वापिस 

लिया जाना afew 

‘st ata तिरूमावलावन . (चिदम्बरम) : मै ger aa मेँ 

एफ.डी.आई. कौ अनुमति देने के सरकार के निर्णय से सहमत नही 
él मँ सरकार से अपना निर्णय वापस लेने का पुरजोर अनुरोध करता 

él उद्योग ओर वाणिज्य Sat मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कौ अनुमति 

देने के कारण विदेशी पहले ही अपना प्रभुत्व जमाने ओरं शोषण 

करने मेँ लिप्त fi इस तरह भारत फिर से एक ओपनिवर्ग, we 

बनता जा रहा है। we ओर बद व्यापारी बुरी तरह प्रभावित Zz 

अब Ga खेत्र मे एफ.डी.आई. की अनुमति देने से करोदौं Bre 

व्यापारी ओर बुरी तरह से प्रभावित होगे । पंजीवाद का बोलबाला होगा। 

भारत मे चैदा होने वाले उत्पाद ओर उनकं स्थानीय बाजारे नष्ट हो 

जाएगे। यह एक ta परिदृश्य का fray करेगा जो धीरे-धीरे हमारे 

राष्ट कौ संप्रभुता को विनाश की ओर ले जाएगा। अतः मै इस 

wed का सख्त विरोध करता <i 

यह तकः दिया जां रहा है कि afamd, केअरफार ओर tent 
५ 

जैसी seria कंपनियों (एम.एन.सी.) को खुदरा aa मेँ निवेश 

*मूलतः तपिल मेँ सभा परल रखे गर् भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी wats



1169 विदेशी मुद्रा were अधिनियम, 1999 के 

aad जारी अधिसूचना के 

करने की अनुपति देकर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा ओर 

रोजगार के अवसर भी adi यह स्वीकार्य तके नर्ही है। ated 

एक अमेरिकी कंपनी है ओर संयुक्त राज्य अमेरिका मे पहले से 

ही बेराजगारी की समस्या दहै। अर्थशस्त्रियो ने मीडिया पे बत्ताया रै 

कि वर्षं 2001 से 2007 तक यू.एस.ए. मे 40,000 ओद्योगिक प्रतिष्ठम् 

बंद हो चुके है ओर इस कारण, लाखों लोगो ने अपनी नौकरी खो 

चुके है ओर ahem हो चुके है। 

यह पता चला है कि बिल्कुल हाल ही मँ अमेरिका कं wala 

श्री बराक ओबामा अपने बच्चो को deh के EI A et के fay 

ae fant खरीदन एक set सी किताबों कौ दुकान पर गए। 

2010 से दही चू.-एस.ए. प्रत्येक शनिवार को ‘ala बिजनेस डे" कं 

रूप म मना र्य है। इसी संदर्भ मे अमेरिकौ राष्टृपति अपने वच्वौ 

कं साथ उस छेरी सी fers की दुकान गए थे जहां अमेरिकी 

सरकर स्वयं छोटे व्यापारियों ओर सड़क विक्रेतओं को प्रोत्साहन देने 

ओर सुरक्षित करने के लिए प्रयास कर रही है वही भारतीय सरकार 

अमेरिकन कंपनी ated को भारत मे आने को अनुमति देकर we | 

व्यापारियों को प्रभावित करने कौ कोशिश कर रही है। यहे बहुत 

खतरनाक दै। 

मै सरकार से yor अनुरोध करता हू कि वह खुदरा क्षेत्र 

मे एफ.डी-आई. को अनुमति देने के अपने निर्णय कौ समीक्षा करे। 

मे सरकार से यह भी अनुरोध aero wen कि उसे बीमा ओर 

पशन क्षेत्रो मे wa shone. at अनुमति देने का अपना निर्णय वापस 

लेना चाहिए। 

“श्री UNS BR बेसीमुधियारी (areca) : आपके Yara 

की प्रतिक्रिया मे मेँ देश में बहु ब्राण्ड खुदरा व्यापार F एफ.डी. 

आई. खोलने के लिए केन्द्र कौ यूपीय-दौ सरकार की नीति पर 

विचार ओर स्वीकृति के विरूद्ध विपक्ष के नेता श्रीपती सुषमा स्वराज 

द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर हुई चर्चा मे अपना भाषण, सभा परल 

पर रखता हू जिसे बोला हुआ माना जाए। | 

आई.-एम.एफ. के अनुसार एफ.डी.आई. को एक रसे निवेश | 

के रूप मे परिभाषितं fen गया है जो किं निवेशक से अलग 

किसी अर्थव्यवस्था मे संचालित उद्यम मे एक दूरगामी लाभ प्राप्त 

करने के fau fea जाता ti निवेशक का उदेश्य होता है प्रबंधन 

उद्योग मे प्रभावशाली होना। 

*भ्राषण पभा परल पर खा णया। 

14 अग्रहायण, 1934 (शकर) sway (ख) मे उपातरण के बारे 1170 

मँ प्रस्ताव 

एफ.डी.आई. का सार है मेजबान देश को पंजी, कार्यकुशलता 

ओर तकनीकी ज्ञान के एक पैकेज का हस्तांतरण। सामान्य रूप में 

एफ.डी.आई. एक विदेशी फर्म के प्रबंधन मँ सहभागिता कँ प्रवंधकीय 

नियंत्रण के उदेश्य से ओर उत्पादक गतिविधि के उदेश्य से किया 

जाने वाला लंबे समय कां अंतररष्टरीय पंजी निवेश है। 

जैसे fe भारत मेँ प्रतिबंधो कं साथ wen क्षेत्र मे एफ-डी. 

आई. खोलने के बारे मे अधिकांश सदस्य सहयोगिर्यो ने faa व्यक्त 

की है वैसी ही चिताएं ओर कारण मेरे WF 

पहली चिता है बडी विदेशी sual का रोजृगारं पर WSFA 

वाला प्रभाव। 

2007-08 मँ कृषि के पश्चात् Bea क्षेत्र भारत A दूसरा 

सबसे बडा नियोक्ता 21 | 

खुदरा क्षेत्र कूल कार्यशक्ति का 7.2% प्रतिशत नियोजित करता 

है जिससे 2010 की रिपोर्ट के अनुसार 33.10 मिंलिवन रोजगार हुए 

दूसरी चिंता यह है कि एफ -डी-आई. गलत प्रतिस्पर्धा की ओर 

ले जा सकता है जो अंततः घरेलू खुदरा व्यापारियों विशेषकर we 

पारिवारिक स्वामित्व वाले पदस्थ उद्योग कौ बडे पैमाने पर निकासी 

मे परिजत होगा। Rife gen क्षेत्र का अनियोजित घटक एक बड़ा 

मुदा है। 

इसके अतिरिक्त मै गंभीर सार्वजनिक तथा राष्टरीय महत्वे के 

निम्न मुदो को ध्यान मै रखे बिना ag ब्राण्ड व्यापार मे एफ.टी. 

आई. पर नीति के कार्यान्वयन से केरोडो भारतीय लोगो अधिकांशतः 

युवाओं ओर we दुकानदारों, सडक विक्रेता आदि के नौकरी खोने 

की संभाव्यता के at मे भी चितित हू 

अततः महोदया मै आपके we से भारत सरकार से अनुरोध 

करता € कि बहु ब्राण्ड मे एफ.डी.आई. कें ual ओर हानि्यों से 

संबधित् मिम्नलिखित yet पर विचार किया जाए। 

उत्पादों का 75% भाग एम.एन.सी. ओर टी.एन.सी. हारा उच्चतर 

उचित मूल्य पर खरीदा जाना चाहिए 

हथकरघा क्षेत्र, Het उद्योगो, we लघु उद्योग, हस्तशिल्पों 

के उत्पादों का 90% भाग उच्चतर सही कीमत पर खरीदा जाना 

चाहिए |
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, (श्री सानद्ुपा खुगुर बेसीमुधियारी] 

एम.एन.सी. ओर टी.एन.सी. के अंतर्गत ` 100% नौकरियां भारतीय 

लोगों मुख्यत; युवाओं ओर sik को दी जानी afer 

लोगो के ad कौ मूल -तथा प्राकृतिक उत्पादक क्षमता ओर 

गुणवत्ता कौ सुरक्षा व संरक्षण कौ खतरनाक रासायनिक खादों ओर 

कमीटनाशकों आदि के अत्यधिक प्रयोग से एम.एन.सी.-आर. री-एन.सी. 

द्वारा विकास की अनुमति नर्ही देनी चाहिए। | 

एफ.डी.आई. का लाभ free आदिवासी क्षत्रं जैसे कि हमारे | 

aes, पूर्वोत्तर क्षत्र ओर पूरे देश मे सभी छठे ओर आठवे अनुसूचित 

क्षेत्रों को मिलना चाहिए। 

भारत सरकार को हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 

सुनिश्चित करने के लिए एफ.डी.आई. कौ सहायता पर ही निर्भर 

नहीं रहना चाहए, इसका कारण यह है कि एफ-डी.आई. ही सभी 

Qa मे भारत की प्रगति ओर विकास के पीछे नहीं है ओर नहीं 

होगा | 

केन्द्र को अपनी निधि से पुरे देश मे सभी free आदिवासी 

क्तरो जैसे कि बोडोलँड क्षेत्रफल, yal a ओर wad व छठे 

अनुसूचित asi के ओद्योगिकौकरण के लिए उचित कदम उठने चाहिए। 

स्वदेशी आदिवासी लोगो के परंपरागत हैडलुम ओर बुनकर कषतर 

ओर संस्कृतियों जैसे किं बोडो जनजाति ओर अन्यो को विशाल एम. 

wat. ओर awd. जो एफ.डी.आई. के मार्ग से भारत मे आने ` 

वाले है वे राक्षस जैसे भयानक अबडों बचाने ओर सुरक्षित रखने 

के लिए भारत सरकार को उचित कदम उठने चाहिए। 

‘el. तरुण मंडल (जयनगर) : मै श्रीमती सुषमा स्वराज 

द्वारा खुदरा व्यापार aa मै 51% एफ-डी.आई. के विरुद्ध लाए गए 

संकल्प का समर्थन करता हूं ओर प्रो. सोगत राय द्वारा प्रस्तुत FT 

मे संशोधन का भी समर्थन करता हूं। केवल 51% ही नही, मँ 

भारत ये ' मल्रीन्रांड' करता . ओर “सिंगल ais’ खुदरा क्षेत्र मे एफ. 

Sak. के प्रवेश के A पूर्णतः विरुद्ध gi म भारतीय अर्थव्यवस्था 

के किसी भी अन्य क्षेत्र यथा अवसंस्चना, विनिर्माण, बीमा, रिक्ष, 

स्वास्थ्य, विद्युत, कृषि आदि जैसी सेवाओं मे भी एफ.डी.आई. के 

प्रवेश के विरुद्ध हूं। भ सामान्य, कृषि ओर वाणिज्यिक बजट तथा 

"MT सभा पटल पर Tal गया। 

5 दिसम्बर, 2012 

॥ 
™ 

उपाध (ख) मे उपात्तरण के बारे 1172 

मे प्रस्ताव 

वित्त विधेयक, 2012 पर॒ भी अपनी पूर्ववतीं चर्चाओं मे बार-बार 

एफ.डी.आई. के प्रवेश का विरोध कर चुका हूं WHS. 

वैश्वीकरण ओर उदारीकरण नीतियों का सीधा परिणाम है जो ate 

(आई) सरकार के शासन के दौरान 1991 मेँ वित्त मंत्री के रूप 

मै डा. मनमोहन सिंह ने लागू कौ at भारत मे एफ-डी-आई- 

at अनुमति ओर विदेशी पूंजी को राष्ट्रीय पूजी मानना cage. 

ओ. ओर sted. कौ बाध्यता है। अतः, भाजपा, सी-पी-एम. ओर 

wa ही अन्य दल जो Ger व्यापार मँ 51% प्रतिश एफ.डी.आई. 

की अनुमति का विरोध करने वाले दल sae: लोगं कौ मूर्ख 

बना रहे €1 बल्कि भाजपा, ए.आई.टी.सी., बीजद जैसे दल अन्य 

at मे एफ.डी.आई. के पक्ष मे है इसके अलावा, जब वे उनके 

द्वारा शामिल राज्यां म सत्ता मँ थे तब उन्होने यादृच्छिक रूप से 

URSA. को आमंत्रित किया है ओर वैश्वीकरण-उदारीकरण का 

मार्गं प्रशस्त किया दै। यह .सत्य है कि जब 2004 म भाजपा 

ने खुदरा क्षेत्र मँ 26% WHS. लाने का प्रयास किया तब 

काग्रेस (आई) ने विरोध किया था। माननीय सी.पी.आई. (एम) 

पोलित ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी ने स्वीकार किया टै कि इस 

एक yaa विश्व॒ मे वैश्वीकरण-उदारीकरण-निजीकरण केवल 

विनिर्माण, प्रौद्योगिकी. ओर रोजगार मेँ सहायता कं लिए आवश्यक 

है जैसा कि माननीय कपिल सिव्बल जी ने अपने भाषण म ईमित 

किया है। सी.पी.आई. (एम) द्वारा विगत मे शासित पश्चिम बंगाल 

ओर केरल जैसे राज्यं मे SA निजीकरण, वाणिज्यीकरण किया 

ओर हमारे लोगो के शोषण के लिए विदेशी पूंजी को आमंत्रित 

किया। अब राजग के नेता के रूप मे भाजपा ga क्षेत्र में 

एफ.डी.आई. का विरोध कर रही है ओर काग्रेस (आई) इसे लागू 

करने का प्रयास कर रही है। आम आदमी के चिंतक फे रूप 

म ये fateh तेवर केवल सत्ता आने के लिए है जेसा कि काग्रेस 

(आई) ने उस समय किया था जब वह विपक्ष 4 थे। ये सभी 

दल मृतप्रायः tae को बचाने मेँ अपनी भूमिका निभा रहे है। 

जब एफ.डी.आई. को चुनने का अधिकार राज्य को है तो. 

केन्द्र सरकार इसे देश म लागू करने के लिए इतनी आतुर क्यों 

हे? राज्य को ही निर्णय लेने दँ fe वह एफ.डी.आई. किसके 

पक्ष मे है- हमारे 120 करोड आम आदमि्यो के पक्ष मँ अथवा 

बहुरष्टरीय कंपनियों, arte घराना, पूंजीवादियो ओर साम्राज्यवादि 

के पक्ष मे है? भारतीय एकाधिकारवादी पंजीवादी ओर विदेशी 

बहुरष्टरीय कंपनियों अत्यधिक लाभ कमाने ओर हमारे गरीब लोगो
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अतगत जारी अधिसूचना के 

के शोषण के लिए मिलीभग कर रही है। भारतीय पंजीवादी भी 

यूरोप ओर अमरीका सहित विदेशी लोगो का शोषण कर रहे रै 

ओर बदले मे विदेशी पंजीवादि्यों को हमारे नागरिकों को शोषण 

कौ अनुमति दे रहे fi इसी ae (आई) के नेतृत्ववाली सरकार 

नै 1991 मे सुधारो कौ पहली पारी बताते हुए कहा था कि इससे 

रोजगार सृजन होगा, We का विकास होगा, अर्थव्यवस्था कौ वृद्धि 

ओर किसानों की समृद्धि होगी। 1991 के सुधारवादी उपायों के 

फलस्वरूप आज हम क्या देख रहे है? भुखमरी, भूख, किसानों 

द्वारा आत्महत्या, बेरोजगारी मे वृद्धि, देश मे अमीर गरीब. के ata 

खाई मे वृद्धि ओर देश के qed भर पुंजीवादियों द्वारा अथाह पंजी 

का सचय। मुद्रास्फीति, मूल्यवृद्धिः; शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कौ कमी 

के कारण लोग अमानवीय जीवन जीने को मजबूर Fi कृषि उत्पादो “ 

कौ वृद्धि ओर frata मे कमी आई है। अर्थव्यवस्था मेँ दो अंकों 

कौ अनुमानित वृद्धि went 5.5 से om रह गई है जैसा कि श्री 

पौ. चिदंबरम ने हाल ही A कहा है। पुनः Sen सुधारो की 

दूसरी पारी का गुणगान कर रही है। यह भयावह है ओर Tea 

तथा बहुरारणष्टीय पूजीवादी भारतीयो का निर्मम शोषण wt) राष्ट 

को बचाने के लिए, हमरि आम लोगो को बचाने के लिए, भारत 

के लोगों कौ पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करना are 

एफ-डी-आई. से वालमार्ट, cet, मेट्रो केश एंड कैरी जैसी 

बड़ी कंपनियां आएगी जिनकौ विशाल पंजी हमारे खुदरा व्यापारियों 

को निगल जाएगी, हमारे किसानों को बर्बाद कर देंगी! इस प्रकार, 

इससे रोजगार सुजन नहीं होगा। बल्कि इससे खुदरा व्यापार ओर 

खेती मेँ लगे हमारे 18 से 19 करोड परिवार बर्बाद हो जाएगे। 

सभी व्यापार नीतियों कौ भाति-कुछ वर्षं तक वे स्थानीय बाजार 

कौ तुलना मे कुछ बेहतर भाव देकर हमरे किसानों को खुश 

करेगे ओर अपने vent से बाजार कौ तुलना मेँ कछ कम मूल्यों 

पर उत्पाद Fd) लेकिन स्थानीय बाजार को बर्बाद करने के पश्चात, 

ae ही वर्ष मेँ वे हमारे किसानों ओर उपभोक्ताओं के साथ मनमाना 

व्यवहार करेगे ओर तन हमारे किसानो अथवा नागरिको को बचाने 

के लिए स्थानीय बाजार अथवा खुदरा Sarat नहीं होगा। इस प्रकार 

हमरे नागरिक, बेरोजगार लोग ओर किसान, किसी को भी फायदा 

नहीं होगा। केवल Fe व्यवसायी ही लाभान्वित होगे जो उनके भागीदार 

होगे अथवा अपना व्यवसाय चलाने के लिए बिचौलिए बन जाएगे। 

यदि सरकार यह जानती रै कि विचोलिए किसानो का शोषण कर 

रहे है तो वह कार्यवाही कर्यो नहीं करती । हमारे किसानो की सहायता 

14 -अग्रहा्यण, 1934 (शक) उपाध (ख) F sa के बारे 1174 

मे प्रस्ताव 

का एकमात्र तरीका यही है कि खाद्य वस्तुर्भ ओर आवश्यक वस्तुओं 

का समूचा व्यापार राज्य ही करे। sald सरकारे सीधे किसानों 

से लाभकारी मूल्यो पर खरीद करे ओर निश्चित मूल्यो वाली दुकानों 

के माध्यम से क्री करे न जमाखोरी न कालाबाजारी। दुनिया भर 

मे, यहां तक कि यूरोपीय देशो ओर अमरीका 4 भी, एफ-डी. 

ag. का विरोध हो रहा है। सरकार को वहां से सीख लेनी 

चाहिए जहां एफ.डी-आई. बहुत पहले लागू किया गया mM 

आज सोशालिस्ट यूनिटी सेन्टर आफ इंडिया (साम्यवादी) दिल्ली 

राज्य ने एफ-डी-आई. सहित सरकारी कौ पजीवाद समर्थक नीतियों 

के fase एक विशाल विरोध tet आयोजित की ओर दिल्ली की 

मुख्यमंत्री को एक wey aT सभी दल यदि वे वास्तव म एफ. 

tam. ओर ae (आई) से लड़ना चाहते है तो वे लडाई के 

लिए सड़कों पर sath 

"श्री पी.सी. मोहन (बगलौर मध्य) : दिनांक 12.12.11 को 

तारांकित प्रशन सं. 260 उत्तर देते हुए वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री ने 

बताया कि "सरकार ने मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार मे सरकार के 

माध्यम से 51 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. कौ अनुमति देने का प्रस्ताव 

अनुमोदित किया है। तथापि, विभिन हितधारकौ के मध्य एक स्यापक 

सहमति बनाने के लिए इस आदेश को स्थगित करने का निर्णय 

लिया wat" 

इससे पहले 7 दिसम्बर, 2011 को तत्कालीन fan मत्री ने 

भी सदन में उक्त आश्य का एक वक्तव्य दिया था कि राज्य सरकारों 

के मुख्यमंत्रियो ओर राजनैतिक दलो सहित विभिन हितधारकीं के 

साथ विचारविमर्शं कं माध्यम से सहमति बनाने एक मच्रीत्राड खुदरा 

व्यापार में 51 प्रतिशत एफ.डी.आई. कौ अनुमति देने के निर्णय को 

स्थगित रखा गया है क्योकि राज्य के मुख्यमत्रीयो को शामिल किए 

विना इस निर्णय को लागू we किया जा सकता। 

इन सज आश्वासनों के बाद भी, सरकार ने उनका उल्लंघन 

किया है ओर मल्टी ब्रांड Gen व्यापार मे 51 प्रतिशत एफ.डी. 

ang. कौ अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से किसी 

भी प्रकार से किसानों ओर व्यापारियों को फायदा wet होगा। 

जब वालमार्दं आदि जैसी अर्बो/खरबों रूपए वाली कंपनियां 

समूचे देश . मे अपने ae मोल स्थापित करने लगेगी तो देश भर 

“WSs सभा पटल पर् रथा गया।



1175 विदेशी मुद्रा yar अधिनियम, 1999 के 

ama जारी ` अधिसूचना के 

[श्री पी.-सी. मोहन] 

मेँ छेटे व्यापारियों को अपनी दुकानें बंद करनी seit) लाखों व्यापारी 

ओर एेसी दुकानों मेँ काम कर रहै ate कर्मचारी बेरोजगार हो 

जाएंगे जिसके चलते इन करोड लोगों के परिवारो को अपनी गुजर-बसर 

के लिए भीख मांगनी पडेगी। 

ये बडे व्यापारी किसानों का शोषण करेगे क्योकि वे अपनी ` 

om पर काम करेगे तथा किसानों को उनकी wd माननी wee 

वे यह भी तय करेगे कि क्या बोया जाए, कब बोया जाए तथा 

किस प्रकार कटाई कौ जाए। किसानों को यह निर्णय एसी sori 

के निर्देशों के अनुसार लेने Wet इससे अमेरीकियों तथा अन्य देशों 

या चीन केः किसानों को मदद मिलेगी जहां से कृषि उत्पादों को 

भारत लाया जाएगा। 

जैसा कि करई वक्ताओं द्वारा उल्लेखं किया गया है, यदि इस 

निर्णय को लागू किया जाता है तो इससे कृषि तथा व्यापार दोनो 

Sai ने काफौ सारा श्रमिक बल विस्थापित हो wen 

वालमार्टं Sat कपनियों के प्रवेश से हजारों लघु उद्योग बंद 

ह्ये जाएंगे जिससे एेसे उद्यमो मे कार्य कर रहे अनगिनत लोग बेरोजगार 

हो जाएगे ओर अपनी आय ` तथा आजीविका से वंचित हो wet ` 

जहां एन.डी.ए., वामपंथियों ओर अन्य दलो सहित सभी विपक्षी 

दल मल्टी-त्रांड WaT व्यापार मे 51 प्रतिशत एफ-डी.आई. के निर्णय 

का विरोध कर रहे है, सरकार जिन करोड़ों लोगो का प्रतिनिधित्व 

कर रही है उनकी भावनाओं पर उसे ध्यान देना चाहिए ओर इस 

निर्णय को तत्काल वापिस लेते हुए, 7 दिसम्बर, 2011 को feu 

गए अपने आश्वासन के अनुसार आमे ast से पूर्वं सभी हितधारकों 

के साथ विचार-विमर्शं करके एक सहमति बनाने का प्रयास करना 

चाहिपए्। 

(+ 

"श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (feat wear) : मेँ श्रीमती 

सुषमा स्वराज जी द्वारा पेश प्रस्ताव का समर्थन करती हू कि 

मल्टी-त्रांड खुदरा व्यापार मे 51 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कौ 

अनुमति देने का अपना निर्णय तत्काल वापस di क्योकि खुदरा 

व्यापार में विदेशी Fragma 3.3 करोड लोगो at आजीविका प्रभावित 

*भाषण सभा पटल पर रखा गया। 

5 दिसम्बर, 2012 उपाध (ख) में .उपातरण को at 1176 

मेँ प्रस्ताव 

करेगी । इससे किसानों का जीवन aga प्रभावित होगा। देश मे वोलमां 

जैसी बडी विदेशी कंपनी के आने से छटे-छेटे ga व्यापारी 

प्रभावित dt ओर इससे छोटी दुकान बंद हो जाएगी पूरी दुनिया 

मे इसका विरोध हो रहा है। क्योकि बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियों , 

के आने से ये कंपनियां पहले सस्ता सामान बेचकर छोटे व्यापारियों 

को बर्बाद wut उसके बाद रिरैलर अपना दाम बडा देते है। 

एक समय अंग्रेज भी व्यापारी बनं कर ही आए थे। उस समय 

तो बादशाह थे, ओर आज हमारी चुनी | हुई सरकार ही हमें आर्थिक 

तौर पर विदेशी निवेश के नाम पर बेकार ओर गुलाम बनाने का 

दरवाजा खोल रही है। ge क्षेत्र मेँ निवेश से हमारी आर्थिक 

स्थिति भी अमेरिका ओर यूरोप जैसी हो जाएगी! हमारे sed 

व्यापारी ओर किसान विदेशी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाएगा 

छोटे व्यापारियों का रोजगार पूरी तरह से arg जाएगा। बरसों से 

एक ही व्यापार कर रहे लोगों का रोजगार we जाएगा तो वह. 

दूसरा काम भी ad कर wan क्योकि उसे दूसरे काम करने 

का कोई अनुभव नही होगा। सरकार कितना भी दावा at, लेकिन 

एफडीभाई से किसानों तथा उपभोक्ताओं को कोई लाभ नर्ही होने 

वाला है। मुनाफो विदेशी कंपनी डकार जाएगी, सरकार अच्छे भाव 

मिलने का किसानों को सन्जवाग दिखा रही है, वह पूरी तरह गलत 

है। देश का किसान अभी आत्महत्या कर रहे रै बाद मे खुदरा 

व्यापार के कारण आत्महत्या को wage ei इसलिए Aa ag 

सरकार से अनुरोध है कि देश कौ जनता की भावनाओं को देखते 

हए gu व्यापार मे विदेशी नि वेश पर रोक लगाई जाए। 

‘st जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : आज जब संपूर्णं दुनिया 

वैश्विक मंदीकरण के दौर से गुजर रही है तो क्या कोई देश 

बिना निवेश के प्रगति कर सकता हे। अतः किसी देश कां अपनी 

विकास दर एवं प्रगति बढ़ानी है तो उस देश को "डोमेस्टिक एंड 

फोरिन इनवेस्टमेट' लाने के लिए सा de उपाय करना पडेगा, 

पहले तो हमे जानना चादिए कि किसी भी aa मे wagon. 

की Wea क्यों पडती है। एफ.डी.आई. से क्या-क्या फायदा होगा। 

आज कद्र कौ Fite सरकार ने खुदरा क्षेत्र मे विदेशी निवेश 

51 प्रतिशत लाने का निर्णय किया है तो इससे एक तरफ देश 

के किसानों को फायदा होगा ad दूसरी तरफ देश के आम 

उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। इसके लागू होने से कम से 

कम उपभोक्ताओं कौ 15 से 20 प्रतिशत का फायदा होगा आज 

*भाषण सभा परल पर रखा गया।



1177 विदेशी मद्रा wae अधिनियम, 1999 कौ 

अतर्गत जारी अधिसूचना के 

भारत कं कृषि क्षेत्र मे बुनियादी aa एवं अर्थव्यवघ्था को लाभ 

am इससे कृषि उत्पाद कौ सुरक्षा कं लिए विदेशी पूजी निवेश 

ger क्षेत्र मे कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन एवं वेयर हाउसिंग आदि 

का निर्माण होगा। आज भारते मे ga क्षेत्र मे लगभग 4 करोड 

लोग लगे है। भारत में खुदरा व्यापार का विशाल aa है। आजं 

खुदरा व्यापार 350 अरब डालर से अधिक भारत मे हो रहा है। 

भारतीय get बाजार मे असंगठित 95 प्रतिशत केवल 5 प्रतिशत 

ही संगठित क्षेत्र में tt भारत मे खुदरा बाजार मेँ विदेशी पंजी 

निवेश से !शेपिग ga’ बनेगा। खुदरा बाजार मे एफ.डी.आई. से 

पहले सिंगल ब्रांड मे एफ.डी.आई.कौ अनुमति दी जा चुकौ है। 

जिससे भारत मे दूरसंचार, वाहन, बीमा क्षेत्र एवं नागरिक sess 

एवं ऊर्जा मे काफी कामयाबी मिल चुकी है! थोक व्यापार में 

विदेशी पंजी निवेश से भारत काफौ प्रगति कर चुका है। 

भारत सरकार ने खुदरा व्यापार मे विदेशी पूंजी निवेशे में 

51 प्रतिशत कौ इजाजत दी है तथा राज्य सरकारों कौ इच्छ पर 

sist है कि यदि कोई राज्य नहीं लागू करना चाहता है तो राज्य 

न लागू करे। लेकिन कोई भी राज्य जो खुदरा क्षेत्र मे निवेश 

किसानों के हित म लागू करने का निर्णय करना चाहते है। ae 

विपक्ष क्यो रोकने का प्रयास केरे रही है। आज भारत सरकार 

नै एफ-डी.आई. का *मल्री ats रिटेल' में 51 प्रतिशत लागू किया 

है; जो देश के 53 शहरों मे लागू होगा, जिस शहर की आबादी 

10 लाख होगी। आज इस निर्णय के de इसलिए आवश्यकता 

है क्योकि भारत मे प्रत्येक वर्षं so हजार करोड का नुकसान 

होता है। हर साल अनाज के उत्पादन का 10 प्रतिशत बर्बाद हो 

जाता है। 15 प्रतिशत दाल, 30 प्रतिशत फल ओर सब्जियों का 

नुकसान हो जाता है। 40 प्रतिशत पफलोरीकल्चर के उत्पाद का भी 

नुकसान होता है। जबकि इस क्षेत्र मे कुल निवेश का 50 प्रतिशत 

बुनियादी aa मे खर्च होगा। क्योकि wea et का 70 फीसदी 

कारोबार खाद्य पदार्थो से yer हुम ti खुदरा कषेत्रं मे विदेशी 

निवेश के बावजूद उनके ऊपर प्रतिबध होगा कि वे कम से कम 

30 फीसदी भारत के ही लघु, छोटे ओर usta उद्योगों से खरीदना 

होगा। जो भी विदेशी पंजी निवेश भारत मे करेगा उसे 50 प्रतिशत 

विदेश वैक एंड Serer अवश्य करना होगा। इससे किसानों 

को अच्छा दाम मिलेगा तथां कोल्ड चेन केपसिरी में सुधार होगा। 

इससे अलग तीन साल मे एक करोड रोजगार sem! गुणक्त्ता 

मे सुधार होगा, eRe कौ क्षमता seit आज भारत मे किसानों 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाक्ध (ख) मे sa के बारे 1178 
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को नासिक मे प्याज का उत्पादन मूल्य 2 रूपया प्रति किलो पाता 

हे ओर जब वही प्याज दिल्ली के आजादपुर मंडल में आता है 

तो वह 25 रूपया मिलो बिकता है। आखिर इतने ae अंतर का 

फायदा किसको मिलता है। ये एक fan का विषय है। लेकिन 

एफ.डी.आई. इन रिटेल के आने से किसानों को सीधा लाभप्रद 

मूल्य मिलेगा। नाबाईड ने अपनी रिपोर्ट मेँ कहा है कि अगर सीधे 

किसान से खरीद की जाती है तो 7 से 17 फीसदी तक के 

नुकसान को कम किया जा सकता है। क्योकि किसान के पास 

न तो स्टोरेज की क्षमता है ओर न परिक्हन का खर्च उनके पास 

है। आज राष्टीय स्तर पर रोजगार की स्थिति निम्न है। स्वरोजगार 

51 प्रतिशत mast लेबर 33.5 प्रतिशत तथा वेतनभोगी या रेगुलर 

वेज 15.6 प्रतिशत क्षेत्र मे है। इसके लागू होने कें बाद देश में 

40 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध ai तथा अप्रत्यक्ष 

रोजगार से 60 लाख रोजगार के अवसर पैदा i ta नही, 

ये निर्णय भारत मे wa की सरकार सबसे पहले खुदरा aa 

मे पंजी निवेश की इजाजत दे रही है। जबकि 1992 मे चायना 

100 प्रतिशत विदेशी पंजी निवेश खुदरा aa मे इजाजत दे चुकी 

है। चायना के साथ-साथ ages, रूस, इंडोनेशिया, मलेशिया में 

100 प्रतिशत विदेशी पूजी निवेश का निर्णय gen क्षेत्रं मेँ कर 

gat है। यहां तक कि ब्राजील, aside, सिंगापुर एवं चिली में 

100 प्रतिशत एफ.डी.आई. इन रिटेल सेक्टर पहले से ही है। अगर 

इन देशों के बाद भारत मे 51 प्रतिशत खुदरा क्त्र मे विदेशी 

पूजी निवेश का निर्णय लिया गया है तो इससे देश मे फूड प्रोसेसिंग, 

खाद्यानि एवं सामानो कौ गुणवत्ता, रोजगार मे वृद्धि तथा बुनियादी 

aa मे 51 प्रतिशत का पंजी निवेश emi इसके बावजूद भाजपा 

एवं विपक्ष के लोग हमारे इस निर्णय की आलोचना कर रहे है 

जबकि 2004 में बीजेपी एवं एनडीए के घोषणा-पत्र मे यह शामिल 

किया था कि ge क्षेत्र मेँ एफ.डी.आई इन रिटेल सत्ता मे लाएंगे। 

अब जब आपकी wel ने इसे सन् 2002 एवं 2004 के चुनाव 

घोषणा-पत्र म बीजेपी ने wea क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश लाने 

का प्रस्ताव किया धा। आज भाजपा कें लोगो का कयो हदय परिवर्तन 

हो गया है। इस पर देश के लोग भाजपा के वारे F सोचने 

के लिए मजबूर होगे कि बीजेपी कौ कथनी एवं करनी मे काफी 

we है। इसी लिए बीजेपी आजं जनता के समक्ष बेनकाबे ह 

चुकी है। म बीजेपी के साथियों से कहना wen, एक शेर के 

माध्यम से-
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` अतर्गत जारी अधिसूचना के 

[श्री जगदम्बिका पाल]. 

"वो जिन्होने te डाले सरे के सारे चमन। ` 

आज दम भर रहे है, अपनी आसनाई का।' 

भाजपा को शायद इस बात की जानकारी ad है किं आज 

देश मेँ 240 मिलियन वेजिटेबल्स पैदा किया कर रहा है जिसका 

30 प्रतिशत प्रतिवर्ष सब्जियों का नुकसान हो जता है। एफ-डी. 

आई. इस fea मँ आने से 50 प्रतिशत tea बुनियादी aa मे 

खर्च होगा । जिससे wert कौ बर्बादी रुकेगी तथा कोल्ड चेन्स 

से वेजिटेबल्स एवं फलो कौ सुरक्षा हो सकेगी। भाजपा के मित्र 

जान लं कि ये फौल गुढ एवं इंडिया शायनिग का नारा नही 

हे, जो उद् गया। काग्रेस सही मायने मे हम भारत निर्माण की 

गाथा लिख रहे रहै, सुषमा जी, आप लिख लीजिए कि हमारी भारत 

निर्माण कौ इस गाथा मे देश कौ जनता हमारे साथ है जिसका 

परिणाम 2014 मे फिर ame के पक्ष मे आएमा। भाजपां के 

लोगो को इस बात को समञ्चना चादिए् कि हमारी नीतियों के 

कारण ही सन् 2004 एवं 2009 मे जनता ने काग्रेस को जनादेश 

दिया धा। 

हमारी सरकार ने सदन मँ आश्वासन के मुताविक सभी 

स्टेकहोल्डरसं से बात करके खुदश क्षेत्र मे विदेशी पूंजी निवेश कं 

निर्णय का क्रियान्वयन किया है। चाहे राजनैतिक दल, मुख्यमंत्री, 

किसानों के. संगठन, फल एवं सन्य के संगठन आदि सभी से 

नात करके हमारी सरकार ने इसे लागू किया है। आज भारत 

मे फूड प्रोसेसिंग केवल 2 प्रतिशत ` है जनेकि दुनिया के तमाम 

देशो मे 98 प्रतिशत आस्ट्रेलिया, फिलीपिन्स एवं quar मे हो रहा 

है। अतः मै कहना wen कि सुषमा जी अपना प्रस्ताव वापस ` 

ले लँ तथा एक मजवूत भारत को बनाने म जिम्मेदार विपक्ष की 

भूमिका निभाते हुए इसमे साथ दे जिससे भारत एक नए युग में 

प्रवेश कर सके। । 

‘oft राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : भँ नेता ्रतिपर्ष, श्रीमती सुषमा 

स्वराज द्वारा खुदरा व्यापार मेँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सरकार के 

निर्णय को वापिस लेने कै प्रस्तावे का समर्थन करता हू। 

दो दिन तक. चली चर्चा मे विभिन माननीय सदस्यों द्वारा एफ 

Sag. के संबंध में प्रायः सभी पहलुओं पर विचार रखे zi F 

"WET सभा पटल पर् रखा मया। 

5 दिसम्बर, 2012 sway (ख) मे उपातरण के बारे 1180 

| मे प्रस्ताव 

केवल एक बात कहना चाहता हूं। Wea व्यापार मे विदेशी निवेश 

का निर्णय यदि हो गया तथा एक an यदि वालमाटं सरीखे fea 

स्टोर देशम आ गए तथा बाद में देश का अनुभव ta ही आया 

जैसा कि नेता प्रतिपक्ष तथा इस प्रस्ताव के समर्थन मेँ विचार व्यक्त 

करने वाले माननीय सदस्यों द्वास आशंका व्यक्त की गई है, अर्थात् 

लेरोजगारी बी, तब उसका क्या हल निकाला जा सकेगा। 

खुदरा व्यापार मे लगे जिन पांच करोड लोगो कौ रोजी समाप्त 

होगी उनके रोजगार की क्या व्यवस्था होगी ? इस निर्णय के परिणाम 

दूरगामी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हई तो वालमारं आदि 

से केसे मुक्ति पाएगे? क्या फिर से आर्थिक आजादी कौ लडाई 

लड़ी जाएगी? मेरा निवेदन है कि इस निर्णय को निरस्त किया जाए। ` 

यदि सरकार इसे आवश्यक ही ` समञ्जती है तो अभी इस पर ओर 

अधिक विचार करे, एेसान हो कि करोडौ के भविष्य को संकट 

मे डालने का अपराध यह सरकार कर FI 

वाणिज्य ओर उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनंद शर्मा): 

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दो दिनों से इस सदन के अंदर एक 

महत्वपूणं विषय, जो अहम चर्चा का है, उस पर चर्चा हो रही है। 

उसके लिए प्रस्ताव प्रतिपक्ष की सम्माननीय नेता सुषमा स्वराज जी 

ओर दूसरे राजनैतिक दलों के द्वारा आया। 

wea यह है कि सदन मेँ चर्चां हो, पक्ष ओर विपक्ष अपनी बात 

रखे देश कौ जनता जान ले किं किसकी सोच क्या है, किसकी समञ्च 

क्या है। यही हमारे प्रजातत्र कां सही मायने मे शक्ति है। बात होती 

है, बहस भी होती है विचारधारां, अलग रै, नीति अलग है, कुछ बाते 

wen भी कर्ही, कुछ wed थी, कुक मीठी थी, कुछ तीखी थीं, मञ्चे 

उसमे कोई आपत्ति नहीं 21 मेरा एक ही निवेदन है कि हम भी अपनी 

बात wet, जिसमे कटुता नर्ही होगी, सच्चाई होगी, प्रयास होगा कि 

त्यो को इस माननीय सदन के सामने ta, इसीलिए मेरा निवेदन है, 

भने बडी गंभीरता से नेता प्रतिपक्ष को सुना, जोशी जी कौ सुना, बसुदेव 

आचार्य जी को सुना, मुलायम सिंह जी को, लालू जी को, सब को 

सुना, सब माननीय >ेतागण उसमे शामिल है। FA अपने सहयोभि्यो को 

भी सुना। कलिप सिन्बल जी को सुना, बहुजन समाज पटीं के दारा 

सिं जी को सुना ओर हमारे नौजवान साथी die हुड्डा जी अभी 

बोले, प्रफुल्ल पटेल जी, हमारे मत्रिमंडल के सहयोगी बहुत अच्छा बोले, 

भै उनको बहुत मुबारकबाद देता El AM अन यही बात wet है किं 

यह जो निर्णय हुआ है, यह रातो-रात gen निर्णय नहीं है।
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अतगति जारी अधिसूचना को 

यह वर्षो से देश मे चर्चां का विषय रहा है। इसकी पृष्ठभूमि 

जानना आवश्यके Tl हमारे दो मत ह्ये सकते ह। पृष्ठभूमि यह 

है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 55 से 

60 प्रतिशत जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर करती है, अपना 

परिवार चलाने के लिए, पोषण के लिए; आमदनी कं लिए हमारा 

किसान मेहनत करता है; हम सब इस बात को waa है, ue 

हम स्ता पक्ष कं हो, चाहे विपक्ष के ei दुनिया मे खाद्यान 

कं उत्पादने मे भारत का दूसरा दर्जा है, दूसरा दर्जा है भारत का 

फल ओर सब्जी के उत्पादन मे, पहला दर्जा है भारत का दूध 

के उत्पादन में, यह एक वास्तविकता है ओर यह इस देश की 

शक्ति भी tl पर यह भी एक वास्तविकता है कि हमारे पास 

जो फूड कौ मैनेजमेंट होनी चाहिए, फसल चैदा होने कं बाद जो 

नुकसान होता है, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी द्वारा आंकडे 

दिए गए, मैने तुरंत पता कराया। कृषि मंत्री जी जो किसान की 

नन्जन को समञ्जते है, तकलीफ को and है, उनसे भी मैने 

सलाह मशविरा fea मेरे पास वर्षं 2011 के आंकडे रै, जो 

भै माननीय जोशी जी को am ओर सभा पटल पर रखुंगा। 

जो फल ओर सन्नी ठै, उसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योकि 

इस देश के अंदर eer की कमी है, कोल्ड स्टोरेज की 

कमी है, wh प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कौ कमी है।... (व्यवधान) 

माननीय अध्यक्षा जी, जो ates है, वे तीस ओर तीस 
प्रतिशत कं बीच मे है! केवल फल-सन्जी खाद्यान के नुकसान 

से लगभग साठ से ta हजार करोड रुपए साल का किसान 

का नुकसान होता है। aes वैक को लेटेस्ट रिपोर्ट है। यह आकडा 

वर्षं 2012 मेदछपाहे कि भारत के किसान की जो प्राइस रियिलाइजेशन 

हे, वह 11 ओर 15 प्रतिशत के बीच मेँ है। इसलिए आपकी 

सरकार मे भौ ओर हमारी सरकार मे भी यह चर्चा Bl यह 

बात माननीय सदस्यों ने रखी, नेता प्रतिपक्ष ने भी रखी। किसकी 

सोच क्या थी? आपकी भी सोच थी, जब आप उस समय इधर 

थे, हमारी भी एेसी सोच ai यह सही कहा कि परिस्थितियां 

देखते हुए रायशुमारी करते हुए, राजनैतिक दल अपनी aa मे कई 

बार aver भी कर लेते fi जब बडा संशोधन हो तो प्रश्न 

भी som है। आपने हमसे ठीक प्रश्न fea कपिल जी ने ओर 

हमारे साथियों ने जो प्रश्न उदया, ae भी उचित प्रश्न था, wife 

हमार जो विषय था, उस समय एक विपक्ष के रूपमे था। 

हमने ate पार्टी के नेतृत्वे मे यूपीए सरकारे बनने के बाद इस 

14 अग्रहायण, 1934 (शकं) उपाबध (ख) में उपाततरण के करे 1182 

मेँ प्रस्ताव 

विषय पर कभी अपने मैनीफेस्टो में विरोध नहीं किया, सदन में 

विरोध नर्हीं कया। आपको इसका अधिकार है। वर्षं 2002 मेँ जो 

wa था, वह ta अचानक नहीं हुआ a वर्षं 2000 मे देश 

मे चर्चा शुरू wl उस समय का afte का फैसला मै आपके 

सामने wml उस afte के had के तहत चर्चा शुरू हई, 

कमेटी ath सेक्रेटरीज का गठन Bl अध्यक्ष जी, sad लिखा 

है, Wt उसे कहने की अनुमति दे। 

[sty] 

““मत्रिमंडल द्वारा 7 फरवरी, 2000 को आयोजित अपनी बैठक 

मे लिए गए निर्णय के अनुपालन मे मल्टी-त्रांड खुदरा व्यापार 

मे एफ.डी.आई. सहित विद्यमान क्षत्रक नीतियों कौ समीक्षा करने 

तथा आवश्यक परिवर्तनों पर निर्णय लेने के लिए एक मंत्रि- समूह 

का गठन किया गया जिसमे वित्ते मंत्री, वाणिज्य ओर उद्योग 

मत्री, संचार मंत्री, रसायन ओर ऊर्वरक मंत्री, विदेश मंत्री ओर 

लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग के स्वतंत्र yar 

वाले राज्य मंत्री शामिल है।'' 

यह निर्णय फरवरी, 2000 का था। यह नोट उस मंत्रि-समूह 

के लिए था जिसका गठन उक्त निर्णय के अनुसार किया गया था। 

मेने मंत्रिमंडल के एक निर्णय से उद्धुत किया है। चकि सरकार 

कौ संपत्ति दहे, मे इसे सदन के समक्ष wa नवम्बर, 2001 में 

इसकी पहली बैठक हुई थी, मँ इसके SR पर नही जाऊंगा पस्तु 

उसके दो या तीन चछेटे अंशो को we 

“und मे संगठित ger व्यापार क्षेत्र देश कौ कुल खुदरा 

fast का मात्र दो पए़तिशत होता है जबकि इसकी तुलना में 

यह संयुक्त राज्य अमेरीका मे 85 प्रतिशत, मलेशिया मेँ 55 

प्रतिशत ages मे 40 प्रतिशत ब्राजील में 36 प्रतिशत, चीन 

मे 10 प्रतिशत है।'' 

फिर इसमे यह ब्योरा दिया गया है कि यह किस प्रकार आधारभूत 

awa के निर्माण में सहायक होगा ओर इसमे क्या कठिनाइयां है। 

wala संस्थानों ओर साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कई अध्ययन 

fae है fs इस उद्धूत किया गया ti एक अन्य उद्धरण का 

उल्लेख संगत ॒होगा- 

“ae देशो के कुल एफ.डी.आई. प्रवाह मेँ खुदरा व्यापार में 

 एफ-डी.आई. का एक बडा हिस्सा हे।''
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[श्री आनद शर्मा] 

देशो के नाम दिए गए है। 

Corda उपभोक्ता बाजार के आकार, 10 से 11 प्रतिशत जी. 

Bd. ओर खाद्य उद्योग कं आकार को देखते हुए, खुदरा 

व्यार क्षेत्र अगले पांच वर्षो म आसानी से चार बिलियन लोगो 

को समाहित कर सकता है।'' 

इसमे यह भी कहा गया है कि खुदरा व्यापार क्षेत्र A एफ. 

Sag. की मजबूत मौजूदगी अपस्टीम क्रिसाकलापो A भी एफ.डी. 

आई. को आकर्षित करने मे एक प्रेरक बल के रूपमे कार्य करेगी, 

विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण ओर पेकेजिग उद्योगों 4, क्योकि कई 

बडी खुदरा गुंखलाएं पश्चगामी एकीकरण के माध्यम से अपने स्वयं ` 

के we को भी agar देती है ओर यह भी कहा गया है कि 

इसीलिए खाद्य उद्योग म एफ.डी.आई. हेतु संभाव्यता काफौ अधिक 

है; ओर Ben -व्यापार क्षेत्र में वैश्विक निकायो का प्रवेश दसं अंतर 

को काफौ हद तक कम कर देगा। 

इस नोर मे कहा गया है कि इस देश में जब संगठित खुदरा 

व्यापार आया, जब मैकडोनाल्ड ओर Heat wise चिकन को अनुमति 

दी गर्ह थी तो देश में यह बहस हुई थी कि बीकानेरवाला का 

क्या होगा, हल्दीराम का क्या होगा, नाथू स्वीटस का क्या होगा, 

निरूलास का क्या होगा। 

esi 

भने अग्रेजी मे उस नोट. का उल्लेख किया है उस समय भी 

यह चिंता का विषय sa था ओर अच्छी बात है। म मुबारकबाद 

देता हूं। आपकी सरकार ने मसौदा तैयार ` करते हुए ध्यान रखा कि 

हल्दीराम ओर बीकानेर का क्या होगा? पर, यहां मैक्डोनाल्ड भी ` 

आ गया। अभी dre भाई ने बताया कि वह भी आलू की feast 

बनाने कं लिए मजबूर gm हिंदुस्तानिरयो का स्वाद अपना ही है। 

जैसा चटपटा. खाने कौ आदत दै, यह स्वाद तो कोई बाहर वाला 

नहीं देगा! हल्दीराम पूरी दुनिया में पहुंच गया है। यूरोप मे इस के 

34 Sd खुल गए है ओर उसके बाद 3 स्यो लंदन FT 

...( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है? 

+ (ATT) 

` 5 दिसम्बर, 2012 उपाक्ध (ख) में उपातरण के बारे 1184 , 

मे प्रस्ताव 

श्री आनन्द शर्मा : sean जी, मँ केवल उदाहरण दे रहा 

हू... व्यवधान) मेरे मित्र उत्तेजित न a) मैने एक सरकारी नोर, 

Hare को Ws कर बताया ओर उसका उल्लेख किया 1... (व्यवधान) 

भे अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। दूसरा बीकानेर वाला एक हजार 

करोड रुपये का हो गया है। यह सौ करोड का था। जाप बीकानेर 

वाले की साइट पर जाएं! इसके 85 Std cha मँ खुल गए 

Z| अगर दूसरे देश कं लोग यहां आए तो हमारे लोग भी बाहर 

गए। यहां से लोग बाहर गए ओर उन्होने दुकान खोली। आज अग्रज ` 

ओर अमेरीका के नागरिक हल्दीराम करौ चाट खात SI बीकानेर वाले 

कौ चीज खाते है, नाथू कौ मिठाई खाते है।... (व्यवधान) आप क्यो 

आपत्ति करते है? 

दूसरी बात, जो संगटित रिटेल है उसकौ भी यहां चर्चा हुई 

fe संगरित fita इस देश मे कब आया? 

श्री लालू प्रसाद : आजमगद के मुस्तफा ने पूरा सिंगापुर कन्जा 

किया हुआ है।...(व्यवधान) 

श्री आनन्द wit : मुञ्चे कहना है fe ये सारी ad सोचकर 

आपने निर्णय किया a आज मुञ्चे मालूम हुआ कि वह निर्णय 

क्यो रुका। पहले हमारे भित्र पूर्व मंत्री, मेरे दशकों से जो सहयोगी 

रहे, बडे दुख के साथ हम कहते ह fH a वर्षो से गभीर रूप 

से अस्वस्थ है, दासमुंशी जी का जिक्र आया। इसी सदन मे उस 

समय के राज्य सभा के माननीय मेता, प्रतिपक्ष ओर हमारे पंत 

प्रधान डो. मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य का जिक्र आया। wa 

कहना है कि उस समय इसलिए fate हुआ, क्योकि आपने देश 

मे किसी से चर्चा न्ह at थी-न किसान के संगठन से, न SRT 

फोरम से, न Be लघु उद्योग a वह सारी फाइल मैने पदी 

कि क्या कोई सलाह-मशविरा हुभा था। सलाह-मशविरा नही wT 

था। चिना सलाह-मशविरे के सौ फीसदी विना किसी शर्तं के लाना 

चाहते थे, इसलिए तब विरोध हुआ।..-( व्यवधान | 

आपने अपने मैनिफैस्टो में लिखा। आप कहते है, चलिए आपने 

अपना मन बदल लिया, जोशी जी ने भी कहा। अपना मन बदलना ` 
आपका अधिकार है। आप राजनीतिक दल है! आपने वर्षं 2004 

म कलह कि हम 26 प्रतिशत कररेगे। शायद आपने देखा कि विरोध 

हे, शायद आपनै यह भी देखा कि जो आपके समर्थन का क्षेत्र 

ह, व्ह भी इसके विरोध मेहे, तो आपने उसे सौ प्रतिशत से 

wer दिया। उसके बाद विजन Stele मे अलग बात wl आज
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am पूरी तरह से विरोध मेँ है। यह आपका निर्णय है। हम आपके 

निर्णय से are नहीं करना चाहते, लेकिन मुञ्चे एक चीज कहनी 

है। अगर आज आपको वेह ज्ञान विपक्ष मेँ रहकर मिला, जो दस 

साल पहले सत्ता पक्ष मे नही था, तो यह देश के लिए चिंता 

को बात है, क्योकि आपने sq समय बडे फैसले किए 4... 

(व्यवधान) 

श्री aaa सिन्हा (हजारीबाग) : वाणिज्य मंत्री बार-बार जोर 

देकर जो बति कह रहे ै।...(व्यवधान) 

श्री आनन्द शर्मा भम यील्ड wi कर रहा हू। 

--- व्यवधान) 

श्री यशवत सिन्हा : ये भ्रमं की स्थिति पैदा कर @ रै।. 

..( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : ये dies नहीं कर रहे है, 

,.( व्यवधान) 

श्री यशवंत fea : नोट बनना एक बात है ओर फैसला | 

करना दूसरी बात है। फैसला कब हुआ ?...(व्यवधान) ये क्ता नहीं 
रहे है कि फैसला कब हुआ।...व्यवधान) हमने उस प्रस्ताव को 
खारिज कर दिया। (व्यवधान) 

श्री आनन्द शर्मा : धन्यवाद । मँ यशवंत सिन्हा जी का सम्भान 
करता हू। Fe as भी नान दिया कि se विरोध किया। आज 
यही ज्ञान मुञ्चे भाई शरद यादव जी ने दिया, डो. मुरली मनोहर जोशी 
ने fet कि 8 कैबिनेट मेँ उसका विरोध किया। 

... (व्यवधान) 

डौ. मुरली मनोहर जोशी 

प्राप्त नर्ही हुञजा।.--(व्यवधान) 

श्री आनन्द शर्मा : मुञ्चे एक चीज कहनी है कि कील नेता 

प्रतिपक्ष ने एक बात कही। म उसके विषय मेँ बताना अपना कर्तव्य 

समञ्जता हूं। एक प्रश्न द्वारा गंभीर आरोप लगाया। 7 दिसम्बर, 2011 

का हवाला दिया गया कि 7 दिसंबर, 2011 को उस समय के 

माननीय सदन के नेता ओर वित्त मंत्री जी ने सदन को आश्वासन 

दिया। उसे wart सुनाया गया कि सरकार अपने केनिनेर को फैसले 
को vets करती है। सबसे. चर्चा करेगी, सब ea होल्डससं से 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) 

: मगर उसके बाद भी आपको ज्ञान 

उपाध (ख) F उपातरण को नारे 1186 

q प्रस्ताव 

चर्चा करेगी ओर स्टेक होल्डर्सं में राज्य सरकार, राज्य राजनीतिक 

दल शामिल है। मेरे वक्तव्य का उल्लेख हुआ। मैने राज्य सभा में 

यही वक्तव्य दिया। एक स्पष्टीकरण में मने wa (अनुवाद्] परामर्श 

मे राज्य सभी सम्मिलित है। बाहर नहीं किया गया है बल्कि राजनीतिक 

दलो को भी सम्मिलित किया गया है। fee भँ उस पर कायम 

gl 

प्रश्न यह है कि कल सुषमा जी ने कहा कि उन्होने आडवाणी 

जी से चर्चा कौ fe आपकौ. यादाश्त मे पहले कभी देश मे एेसा 

हुआ कि सरकार ने सदम करौ आश्वासन देकर तोडा हो। उन्होने 

कहा कि बिल्कुल नहीं हुआ। मेँ आपको बातत को मानता हूं। अगर 

यह बात सही है, तो सरकार पर बहुत गंभीर आरोप है। वास्तविकता 

क्या है? 7 दिसम्बर के बाद जो पहला फैसला था, वह चर्चा के 

वाद a) वह चर्चा, 6 जुलाई, 2010 को डिसकशन पेपर जब जारी 

हआ, तब शुरू Bl उसके बाद निर्णय कमेटी ath deca की 

सिफारिशो के बाद, जो सरकार कें पास जुलाई 2011 से af ओर 

24 नवम्बर्, 2011 को यह फैसला हुआ wi 7 दिसंबर की बात 

Tl 24 नवम्बर के निर्णयके बाद घोर विरोध हुआ, संसद बंद gl 

आपने ठीक कहा, सारे देश को मालूम है। मेने अपनी जिम्मेदारी 

wat) मैने हर राजनैतिक दल के नेता, जो दोनों सदनो मे है, उनको 

पत्र लिखा। 

म माननीय बसुदेव आचार्य जी को धन्यवाद देना चाहता हू 

कि कल उन्होने स्वीकार किया fe वाणिज्य मंत्रीने तीन पेज की 

faedt लिखी। हमारी हर आपत्ति का उत्तर देने की कोशिश की, 

लेकिन हमने उसे नहीं माना। आपकी पार्टी के पोलित ब्यूरो ने Gan 

कर दिया, प्रधान मंत्री जी को fared लिख दी, प्रधानं मंत्री जी 

ने मेरे पास भेज दी। मैने उसके बाद भी पत्र लिखकर आग्रह किया 
कि पुनर्विचार at, लेकिन म मानता हूं fe आपकी विचारधारा है, 

आपकौ सोच है ओर वह आपको मुबारक 21 हमारी वह सोच नहीं 

हे।... (व्यवधाने) 

(अनुवाद 

श्री बसुदेव आचार्य (बाकुरा) : पत्र 27 नवम्बर को भेजा 

गया |... व्यतेधानः) 

श्री आनन्द शर्मा : जी नही, मेने बाद में पत्र भेजा था। 

महोदया मै उनके साथ मामलों को मिलाना नहीं चाहता हू।



1187 विदेशी मुद्रा प्रनध अधिनियम, 1999 कै 
seta जारी अधिसूचना को 

अध्यक्च महोदया : मंत्री महोदय, समाप्त नहीं कर रहे है। कार्यवाही 

वृत्तान्त मै सम्मिलित नहीं किया जायेगा। 

` ...(व्यवधान;) 

(हिन्दी) 

श्री आनन्द शर्मा : अध्यक्षा जी, मँ एक बात ओर कहना 

am! 7 दिसंबर के बाद सरकार ने अधिकृते रूप मे एक बार 

फिर किसानों के संगठनों से बात कौ- भारतीय किसान यूनियन, भारतीय 

कृषिक समाज, ether atm इंडियन wet एसोसिएशन, atc 

इंडिया we इंडिया we Us वेजीटेबले प्रोडयूससं एसोसिएशन जो 

पुणे बेस्ड संगठन है आदि 12 किसान संगठनों को बुलाया गया। 

उन्होने जी कहा, वह लिखित में हमारे पास रहै। आज मै सदनं को 

ag मसौदा देने वाला el उसके बाद दूसरा उपभोक्ता संगठन, फूड 

ओर कन्ज्युमर अफेयर्स मिनिष्टी, थामस जी यहां बैठे है, ERA कन्ज्युमर 

फोरम्स को देश के अलग-अलग हिस्सों से Gera जो रिकोग्नाइज्ड 

कन्ज्यूमर के संगठन रै, 17 संगठन al सरकार ने अपने खर्च 

पर se बुलाया ओर विचार-विमर्श किया! किसानौ के 12 संगठन 

ओर 17 कन्ज्यूमर के संगठनों ने इसके पक्ष मे लिखकर fea उसकं 

बाद देश को फूड wefan geet के 6 बडे संगठन बुलाए गणए। 

उन 6 संगठनों ने पक्ष म लिखकर fea अब प्रश्न यह है कि 

मैने कोई कोताही at भ बडी जिम्मेदारी के साथ कहता हू कि 

मैने 7 दिसंबर के बाद हर सम्मानित मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा। 

सुषमा जी, आडवाणी जी आप बडे है ओर जानते है कि Sz सरकार 

राज्यों से कसे चर्चा करती है। कद्र सरकार के सचिव राज्यो के 

मुख्य सचिवों को लिखते दै। हमारे जो Asa डीआईपीपी है, उन्होने 

इस साल जुलाई भे भीतर के हर राज्य को लिखकर भेजा। उस 

पर 21 राज्यों ने अपना रिस्पांस, अपनी प्रतिक्रिया दी। 14 मुख्यमंत्रियो 

ने लिखित मे अपनी प्रतिक्रिया qa भेजी। अब प्रश्न यह है कि 

कितने पक्ष में है ओर कितने wel fo FA आपको संगठन चता दिए, ` 

किसान बता दिए, उपभोक्ता बता दिए। जौ 21 जवाब आप्, उन 

21 मे से 11 कृषि प्रधान राज्यों, बागवानी वाले wa ने उसके 

पक्ष में पुरजोर मांग कौ ओर सात wai ने विरोध fea aw 

मालूम है कि यहां यह सवाल उदा ओर मेँ जवाब दुगा fH. 

ओर 7, लेकिन 11 बडे होते रहै ओर 12 किसान कं संगठन भी 

नदे होते है, 17 कन्ज्युमर फोरम्स भी बडे होते Tl ata ओर 

मिडियम oud के सारे संगठन, Re होल्डर्स ` मँ सब शामिल 

Elda कृत मं सम्मिलित नहं कियागया। 0” gaa H सम्मिलित नहीं किया गया। 

5 दिसम्बर, 2012 उपानंध (ख) मे उपातरण के बारे 1188 

ये प्रस्ताव 

कई राज्य एसे है जिन्होने लिखकर कहा कि हमं इस पर 

विचार कर रहै है, स्पष्टीकरण ममे, वे तीन राज्य थे। अब सवाल 

यह था कि देश के set एक संघीय प्रणाली है। मे अगर dere 

गया, तारीख सदन को दे देता हू- जुलाई महीने मे मै माननीय 

प्रकाश सिंह बादल जी से मिला। उनका बड़ा सम्मान करता हु, 

देश के बहुत ae लीडर है, वह मुख्यमंत्री Fl भुवनेश्वर गया, 

स्वयं जाकर नवीन पटनायक जी से मिला, सही बात है कि उन्होने 

इसके पक्ष मेँ ब्रातं नहीं at । वह जडे शालीन Fl Fe कहा 

कि आनंद जी, भने लिखकर विरोधं किया था, फिर भी जो आपने 

कहा है, हम एक वार फिर ae) उनकौ सोच नहीं बनी, उनका 

अधिकार है। मेरी नीतीश कमार जी से लंबी बात Bl बहन ममता 

at से aa ei मेरा सौभाग्य हे कि. मेने उनके साथ काम किया 

है। वह ओर मे सहयोगी रहे Fl आजः से 2 ay wa जब 

मै भातरीय युवा काग्रेस का अध्यक्ष था। मेँ खुद गया पश्चिम 

ama! मैने तीन बार उनसे बात कौ-एक बार बंगाल मेँ ओर 

दो बार दिल्ली मे। | उन्होने कहा कि ae, म इसके पक्ष मे नही 

St हमने कहा, हम आपका सम्मान करते TI इसलिए सोच-समञ्चकर 

यह Goon किया कि संघीय प्रणाली है, संवैधानिक परंपरा है, संविधान 

का सम्मान करते हुए, क्योकि हर राज्य को बराबर अधिकार है, 

यह निर्णय लागू करना है या नहीं, यह राज्य कौ चुनी हुई सरकारों 

पर छोड दिया जाए। सरकार ने -केवल उन 11 राज्यों के लिए 

नोटिफाई fea 3 “जहां की चुनी हुई सरकार इससे सहमत TI 

ठीक कहा de हुड्डा जी नै कि हरियाणा का fac वहां 

के मुख्यमंत्री करेगे, aia प्रदेश का fee वहां के मुख्यमंत्री ओर 

चुनी हई सरकार करेगी, जम्मू-कश्मीर का फसला वहां के मुख्यमंत्री 

करेगे, दिल्ली का फैसला वहां कौ मुख्यमंत्री करेगी, महाराष्ट्र का 

फैसला वहं कौ सरकार करेगी। कोई एक चुनी हई सरकार को 

उसके अधिकार से वंचित नहीं करं सकता। हम किसी राज्य पर 

नहीं थोप रहे है! कंदर की यह नीयत नहीं है, हमने एक सहायक 

नीति दी दै, वह भी जो 12 वर्ष कौ सारी चर्चा हुई, उसको 

aaa हुए दी है। | 

सुषमा जी, आपने we कि इसमे राजनीतिक दल शामिल 

हैया नही, मे eeu हां, शामिल है। शायद आपको याद होगा 

कि सात दिसंबर कं दिन आपकौ पार्टी के माननीय अध्यक्ष गडकरी 

जी ने उस समय के वित्तमंत्री से बात कौ, उनके साथ लंच किया। 

...( व्यवधान) लंच के वाद उन्होने एक प्रेस इंटरव्यू दिया, भारतीय



1189 वक्दिशी मृदा way अधिनियम, 1999 कौ 
अतर्गत जारी अधिसूचना को 

जनता पार्टी के अध्यक्ष कौ हैसियत से ओर उन्होने कहा, वह बयान 

मेरे पास है, किं प्रणव जी से मेरी बात हई, हमने स्पष्ट कर 

दिया। भातरीय जनता पार्टी की नीति है, हम इसके पक्ष मे नहीं, 
विरोध Ho सीपीएम के tee ब्यूरो की feed बाद में प्रधानमंत्री 
को आई, जिसमे ए.बी.वर्धन जी के दस्तखत है ओर प्रकाश करात 

जी कं भी दस्तखत है। वह चिट्टी चार महीने पहले कौ है। 
सब वामपंथी दलो ने लिखकर भेजा। अब ea अपना निर्णय 

कर लिया, 4 राजनीतिक दल हैया नही $1 ये कहते है fe 

चर्चा होती रहनी चाहिए, आखिर तक होनी चाहिए। मेरी इसमे थोडी 

असहमति थी, Foam अब कहा कि राजनीतिक दलों से चर्चा 

हुई या नर्ही wi मै प्रकाश सिंह बादल जी से मिला, पटनायक 
जी से मिला, वै लोग अपने-अपने cei के अध्यक्ष है या नही, 
वे क्रमशः शिरोमणि अकाली दल ओर बीजू जनता दल के अध्यक्ष 
है। ममता जी वृणमूल काग्रेस कौ रह, नीतिश कुमार जी जेडीयू 
कं लीडर है। अब अगर मै tees मेँ जाऊं, तो ott की 
एक कहावत याद आती दै कि (अनुवाद) fret की परिभाषा यें 
यह आता है कि बार-बार वही काम करना ओर भिन्न परिणाम 

कौ अपेक्षा करना। (हिन्दी अगर आप एक ही काम को बार-बार 

करते रहं ओर अलग नतीजे कौ अपेक्षा करे, तो आपका कहीं 
संतुलन Tess गयां है। आप सोचिए, बादल जी का म बहुत 

सम्मान करता हू, वह हमारे वुजुर्गं॒है। मेँ उनसे dems मे मिला। 
वहां बडी विस्तार से बात हुई उन्होने हमे खाना भी खिलाया। 

पंजाब के बारे म काफी बात हुई।...(व्यवधान) 

अध्यक्षा जी, मेरा आपके माध्यम से बडा निवेदन है कि मित्रो ` 
मेरौ बाते सुन लो। म यह सच्ची बात आयको बता रहा हूं, अक्षरशः 
सत्य आपके सामने एख रहा हू। मैने उनसे कहा कि देखिए, मेरी 
qa जी से बात wi मेरे पासं उनका पत्र है, आपकी सरकार 

का है। आपकौ सरकार ने वह पत्र वापस नहीं लिया है। अभी 

कौ जो परिचर्चा है उसमे जिन राज्य सरकारों ने लिखित गें विरोध 

नही किया उनमे पंजाब, हिमालच प्रदेश ओर गुजरात, तीनों मँ बीजेपी 
ओर उनके समर्थकों कौ सरकारे है। तीन तीन राज्य सकारो > 
आज भी लिखित मे विरोध नर्ही किया। आप लोगों के लिए यह 

जानना जरूरी है। आप कहते है कि केरल मे विरोध हुआ, वह 
ठीक है। जब राज्यों पर छोड दिया है, तो उन्होने अपना निर्णय लिया 

है। अब आप अपने मुख्यमंत्रियो से wer न at कि at नहीं 
किया। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाध (ख) मेँ उपातरण कै बारे 1190 

मे प्रस्ताव 

मेने जो aa, वे सदन के सामने रखे है। जब मेने मुख्यमंत्री 

बादल जीसे बात कौ या मुख्य मंत्री नवीन पटनायक जी से बात 

कर लौ। उसके बाद मे कहता कि साहब आप एक इंटरपेल करं 

ओर 15 मिनट के बाद दोबारा मिलुंगा। फिर भँ कहता हूं कि देखिए 

अब मँ आपसे मिलने आया हूं आपसे शिरोमरिण अकाली दल के 

अध्यक्ष के रूप मे ओर वही बात मेँ दोबारा करने आया gi मे 

केसे यह करता, क्योकि उन्हे मेरे बरे मे चिंता हो जाती, जो मेने 

अंग्रेजी कौ कहावत पदी, वह सोचते कि west का संतुलन चला गया। 

सब से चर्चा हुई, जो आरोप है, ae सही नहीं है, नहीं होना चाहिए 

था। ' 

सुषमा जी ने Hea qa कि चज क्या हुआ 2011 ओर 2012 

कौ नीति 41 आपने ठीक पृछा कि राज्यों पर आपने पहले भी Be 

था। सुषमा जी, राज्यो पर Ber था वह एक इष्प्लाइड धा कि 

राज्य cs लाइसेंस देते है, दुकान खोलने का लाइसेस देते है, यही 

हमारा 2011 का वक्तव्य है। केलिनेर नोट मेँ woes, इस बार 

इम्प्लीसेर एक्सीप्लिट जो wd, वह है। पहला पैराग्राफ यह है कि 

राज्यो का Hae होगा, यह बडा फर्क है। 

दूसरा बड़ा फर्क मेँ बताना चाहता हूं। भे हिमाचल प्रदेश से 

आता हू। फारूक अब्दुल्ला जी है। मेरा जन्म जहां हुआ, वहां कौ 

चर्चा कर रहा हू।...(व्यवधान) बहन सुषमा जी भी यूपी, मध्य प्रदेश , 

सब जगह हो आई अम्बाला के बाद, मेरा भी वह अधिकार है 
क्योकि देश हम सवका है। दूसरी बात हुई । जम्मू-कश्मीर ओर उत्तरं 

के Tena ने ya एक बात ad) इनके अलावा असम कै 

मुख्यमंत्री तरुण गगोई जी ने भी मुञ्चसे कहा, भँ उनका नाम लेना 

-भूल गया ol Fe कहा कि आनंद जी, कद्र सरकार की नीति 

लाएगी ओर हमे वंचित करेगी। हम लँड-लोक्ड Rea है, बोर 

eae है, हमारे बागबानों का क्या होगा, आप उनके लिए क्या करेगे 

अगर आप केवल दस लाख से ऊपर आबादी के wed मे खोलेगे, 

तो मने कहा कि बात तो बिल्कुल ठीक है। मेने इस बारे मेँ प्रधान 

मत्री जीसे बाते कौ ओर केबिनेट म चर्चा ee हमने इसमे स्पेशल 

डिस्यंसेशन कर दिया, स्माल स्टेट के लिए, क्योकि राज्यो पर छोडा 

हे कि वे अपना निर्णय स्वयं at: ये दोनों फक है पिछली नीति 

ओर इस नीति a 

म आपको बताना चाहता हुं, मैने सदन मे बात रखी, कई 

बाते ओर हुई नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, कल मेरे योग्य साथी कपिल



1191 विदेशी मुद्रा yay अधिनियम, 1999 के 

अतर्गत जारी अधिसूचना के 

[श्री आनंद शर्मा] 

जी ने कुछ उत्तर दिया। पर एक बात मै कहना चाहता हू कि 

जो भने सारी वाते यहां रखी है, हमने कहा था कसँसस। eae 

का मतलब आम सहमति, क्ससस का मतलब सर्वसम्मति ae होता 

ह, जहां तक मेरे अध्यापकों ने मुञ्चे wen Bi अगर सर्वसम्मति 

की इंतजार हो तो फिर समाधि लेनी vet, क्योकि ये तो कभी 

aa नहीं ओर हम a a एेसा & Ae सकता। [sya] 

दस प्रकार सर्वसम्मिति ओर एकरूपता के बीच कोई भ्रम नहीं होना 

चाहिये! इसका कारण यह है कि यदि आप सर्वसम्मति कौ प्रतीक्षा 

करते है तो आप को लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी होगी ओर 

हम कभी प्रतीक्षा नंहीं करना चाहते। (हिन्दी) अन करई यहां पर 

बातें हई, Wed wefan at ओर मेरे साथियों ने भी उत्तर दिया। 

हमारे यहां कम्प्टीशन का कानून है, कम्प्टीशन कमीशन है, मैविसमम 

रिटेल wea दै। यह नहीं है कि वह एकदम से भावे गिरा देगा। 

मानवीय मुलायम सिंह जी की भी चिंता थी ओर सही चिता थी 

कि भाव गिरा देगा, Bea कारोबार बद हौ जाएगा, फिर एक . 

दम से aa देगा, यह wi हो सकता है, हमारे देश का कानून 

अनुमति नहीं देगा! अध्यक्षा जी, हमने शर्ते लगाई है ओर अब 

प्रश्न यह है कि हमने शर्तं क्या लगाई? हमारी सोच अलग कैसे 

हि ओर हमारी नीति शुद्ध रूप मे भारतीय नीति है। हमने अपनी 

जमीन की हकीकत को समञ्चा है, तभी कहा है कि 100 मिलियन 

डीलर से कम का निवेश नहीं होगा एफआईपीबी स्क्रूटनी करेगी, 

50 परसैट गांव H लगेगा। यह नहीं कि करेगा या नर्ही करेगा? 

वह जब fasta का प्रपोजल आता है तो monde स्क्रूटमी 

करता दै, अगर ta नहीं होता है तो अनुमति नी मिलेगी! अगर 

30 प्रतिशत लोकल afin नहीं होगी तो अनुमति नरह मिलेगी, 

माननीय सुषमा जी ने केहा कि केवल 30 प्रतिशत, बाकी 

70 प्रतिशत चीन से या बाहर से आएगा) हमने कहा कि मिनिमम, 

मैविसिमम नहीं कहा। ae भी एमएसएमई से कहा ओर यह मरही 

कहा क्योकि देश मेँ मध्यम उद्योग भी दै, देश मेँ बुनकरों के, आर्टिजन 

के aad है, वहां से ओंलरेडी afin हो रहा है-सिगल ब्रांड 

fitad का, मल्टी ब्रांड रिरैलर्सं का। हवाला दिया गया कि चीनं 

से इतने का afin है तो आज भारत का डेद् बिलियन का है 

ओर भारत का भी चीन से बढ जाएगा, पर हमारा किसान क्या 

खरीदेगा। जो देश में निकेगा ओर जो देश मे तर्ही बिके पाएगा 

5 दिसम्बर, 2012 say (ख) में उपातरण के बारे 1192 

q प्रस्ताव 

वह दुनिया के बाजार मे जाएगा, हमे विदेशी एव्सचेज भी आएगा, 

हमारे बेटे-बेरियो को रोजगार मिलेगा। 

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय 

मंत्री जी केवल प्रतिपक्ष की नेता की बातों का नोरिस ले we 

इसलिए हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है ओर हम वाक-आउट करते 

ra 

SW 5.38 बजे 

तत्पश्चात् श्री दारा सिंह चौहान ओर ae अन्य माननीय 

सदस्य सभा भवन से बाहर चले TA! 

श्री आनंद शर्मा : माननीय अध्यक्षा जी, एक प्रश्न उदा कि 

जा आप 30 Wade लोकल Ain करते है वह डन्ल्यूटीओ एग्रीमेर 

के खिलाफ दै, कल यह बात रखी गई। माननीय अध्यक्षा जी, 30 

waz afin हमारे किसी भी अंतर्रष्टीय समक्नौते के खिलाफ नहीं 

हे क्योकि वह ज देश मेँ आएगा वह पोस-स्टेबलिशमेट आएगा, जिसका 

मतलब यह दै कि जो हमारी पोलिसी है उसके तहत आएगा ओर 

यह प्री-स्टैबलिशममेट पोलिसी है, पोस्ट-स्टेबलिशमेट नेशनल dete की 

जात आती रै, प्री-स्टेबलिशमेट में नहीं आती। यह सार्वभोम अधिकार 

है हर राज्य का जो हमने afer किया है।...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत हौ जाइए। आप as seus 

` ,.-(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृतान्त 4 कुछ भी सम्मिलित 

महीं किया जायेगा। 

...(व्यवधान)* 

श्री आनन्द wal: अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से 

` नेता, प्रतिपक्ष से विनम्र निवेदन है कि F अपनी बात पूरी we 

मेरा यह कर्तव्य है कि जो बात सदन में कही गई है, मे उसका 

उत्तर दे wR जो एक बात कटी गई, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपीरि्स कौ 

कही गई, छोटे दुकानदार का माननीय मुलायम सिंह जी ने जिक्र 

किया, खुदरा व्यापार का सुषमा जी ने जिक्र किया। दूसरे हमारे 

सम्मानित शरद यादव जीने जिक्र किया किं 25 करोड लोग इससे 

जुदे है ओर आपने 12 करोड कहा। ` | 

"कार्यवाही gaia मे सम्मिलित नहीं कियां गया। 

शिति



1193 विदेशी मुद्रा wae अधिनियम, 1999 के 

अतति जारी अधिसूचना के 

यह बाते सही है किं अगर आज 2011 के आंकडौँं को भी 

भै मानकर चलं 4 करोड लोग खुदरा व्यापार A Tl 4 करोड 

क्म मतलब मुलायल सिंह जी ने कहा कि 5 परिवार के सदस्य 

ai या ५ होगे) हम बिल्कुल इस oa को मानते है! लेकिन प्रशन 

यह है कि हमे अमरीका का उदाहरणं नहीं देखना fe वहां खुदरा 

व्यापार क्या हि? वह तो आपने अपने armel मे लिखा हुआ है 

कि यूके. में कितना है। भारत में 2011 मेँ संगठित रिटेल करा 4 

प्रतिशत हिस्सा दै। 93.7 प्रतिशत खुदरा व्यापार मे जो हिस्सा है, 

ae हिस्सा Se खुदरा व्यापारी का है। मे ज्यादा दूर् नर्हीं जाऊगा। 

आप ईयू. की स्टडी पदृती है? वषं 2011 कौजोरस्ट्डीदहै, दो. 

प्रमुख अर्थशास्त्री जो दोनो भारतीय है ओर जिनके नाम जगदीश भगवती 

ओर राजेश कोहली है तथा दुनिया मे जितना बहुत नाम है। भारत 

: मामले ओर दृष्टिकोण मे उन्होने यह 

लिखा है। यह जाननी आवश्यक है। इसमे पृष्ठ 6 से मे कोट करना 

म संगटित खुदरा व्यवस्था 

ET | 

(अनादा 

मे आपकौ अनुमति से उद्धरित करना चाहूगा : ` समग्र खुदरा 

व्यवस्था- सर्वप्रथम समग्र खुदरा fast 2004 ओर 2009 के ब्रीच लगभग 

70 प्रतिशत हो गई जो 294 बिलियन अमरीकी डालर से 496 बिलियन 

अमरीको डालर हो me! दूसरे इस अवधि में fast खुंदरा बाजार 

मे ओपचारिके रूप मे लगभग 43 प्रतिशत ओर अनौपचारिकं रूप 

से लगभग 97 प्रतिशत बढ mi अत्तः 2004 से 2009 के बीच 

खुदरा fast ओपचारिक aa कौ तुलना मेँ अनौपचारिक क्षेत्र मँ लगभग 

दुगुनी हो गई। संगठित aa मँ वृद्धि 7 प्रतिशत हुईं ओर असंगठित 

क्षेत्र मे खुदरा व्यापार मे लगभग 15 प्रतिशत Be 

(र 

इस चीज को ताना जरूरी है। इसलिए यह डर फैलाना कि 

छोटा खुदश व्यापारी कहां जाएगा ? जब संगठित fea आ गया ओर 

जब 12 साल में नहीं गया तो आप भारत कौ स्टडी पठ् a ब्रसल्स 

कौ स्टडी न Us) उसका नुकसान नहीं होगा। जैसा आपका अनुभव 

हे, मेरा भी अनुभव है। भे भी एक छोटे मध्यवर्गीय परिवार में we 

शहर में ta gem शिमला में हम भी जाते थे। जब हम स्कूल 

कलिज जाते थे ओर हमारी मां बोलर्तीं थीं कि सन्नी खरीदकर लाओ। 

भँ खुद ओर मेरा se भाई Fa मे सब्जी वगैरह लेकर आति थे। 

हम पिताजी के साथ सन्नी खरीदने जाते थे। हम कहीं ऊपर से 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाबध (ख) F उपातरण के बारे 1194 

मेँ प्रस्ताव 

नहीं आए है। हम भी इसी जमीन से Gs EI हम भी अपने देश 

को aaa है। हमे किसी प्रमाण पत्र कौ आवश्यकता नही है कि 

हम भारत को समञ्जते है या नहीं हम एक छोटे व्यापारी कौ समस्या 

को and है या नहीं? ae सुरक्षित है। जैसा कि कहा गया है 

कि बडी दुकान कद्यं खुलेगी, केवल बडे शहरो मे? उसे एक लाख 

स्कवेयर फट जगह चाहिए। मुलायम सिंह जी, वह पड़ोस कौ दुकान 

को नुकसान नहीं पहुचाएगा। आज भी आप ओर हम जब अपने 

घर गावं या शहर मे जाते दै या यहां पर भी हमारे पास जो कर्मचारी 

काम करते है उन्हें कहते है कि सामान ले आओ, वे कोई मल्टी 

ais रिटेल स्येर से नही लाते रहै, वे देगे भी नही, क्योकि मल्टी 

ais रिटेल स्टोर A छोरा दुकानदार जो सामान देगा कर्ज पर देगा, 

Bel दुकानदार आधी डबलरोरी, दो अंडे भीदे देगा, कर्ज पर देगा 

ओर फिर महीन बाद ले लेगा। बच्चा जाएगा ओर Hem कि लाला 

जी यह दे दो, वह कापी म लिख लेगा ओर महीने बाद उसके 

पिताजी से वैसे ain Ani आप यह उर मत henge 

माननीय अध्यक्ष महोदया, मँ सदन के चंद मिनट ओर AT 

ओर अपनी बात को विराम दूंगा। यह बहुत महत्वपूर्णं & इसलिए 

मै दो ad जरूर we vet बात है कि बद अहम फैसले हुए, 

हर सरकार फैसला करती है। बार-बार अमरीका का हवाला दिया 

गया, बार-बार टीका feat हर्द, बार-बार कटाक्ष हुआ। मै बहस 

मे नहीं जाता। मेरे पास सन् 2000 का कागज है, यह कागज किमी 

ने नहीं दिया यह सरकारी संपत्ति है। यह उस समय के प्रधानमंत्री 

कार्यालय मे सचिव थे, उनका नाम आपने लिया, मै कभी नीम नही 

लेता, वे दूसरे सदन कै सदस्य है। आप आपत्ति मते कौजिए, आपने 

wah. सिंह जी का नाम लिया ai यह चिट्टी 26 अगस्त, 2000 

कौ है। wea. सिंह जी को ade डीञर्ईपीपी का पत्र है कि 

आपने हमसे Sa मंगाया है, हम उसे भेज रहे है। यह wad ओर 

gor) मिनिस्टर का निर्णय है। कि प्रधानमंत्री जी को इसके बारे 

मे बता दिया जाए, उनके अमरीका के दौरे से पहले) यह va शुरू 

होता है- 

[अनुवाद्] 

^“ प्रधानमंत्री शीघ्र भारत में निवेशक हित को समीक्षा के लिषए 

अमेरिका aa ओर una पे सुधार प्रक्रिया जारी रखने कै 

नरे मे भी संकेत देगे। प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति 

के बारे F कुछ घोषणाये करना चाहेगे।''



1195 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 को 

अतर्गत जारी अधिसूचना को 

{श्री आनंद शर्मा] 

उसमे हैः 

''मल्टी ब्रांड रिरेल मे स्वतः ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को | 

100 प्रतिशत अनुमति दौ जाये। रक्षा A भेषज में, वायुसेना 

मे 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कौ अनुमति दी 

जाये... "" । 

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद ya) : जी नर्ही, यह कोई संकेत 

नहीं था।...(व्यवधान) । | 

(न्दी) 

श्री आनन्द शर्मा : क्या म इसे सभापटल पर रख दू। 

(व्यवधान) मुबारक है। माननीय अध्यक्ष महोदया, अगर व्यवधान न 

हो तो उचित है। हमे बचपन मे एक चीज बताई गई थी कि eats 

खुराक देता है Heat होती है तो असरदार होती है, इसी तरह सच्चाई 

भी कड्वी होती दै, इसे मान लीजिए।..- (व्यवधान) हमने आपको नात 

सुनी, आज आप हमारी बात सुनिए। 

कल सुषमा जीने एक बात ओर कही कि वे प्रधानमंत्री | 

जी के साथ पूरी दुनिया के देशो म जाना चाहती है, चाहे वाशिंगटन 

होया लंदन हो, वे इन्वेस्टरस को भारत आने को कर्हैगी। म आपको 

धन्यवाद देता हूं! आप नेता प्रतिपक्ष Si पहले कहा कि यह निर्णय 

प्रभावित निर्णय है, आपके we से भ्रष्टाचार कौ बदबू आती TI 

सुषमा जी, आप एेसी बात न we तो अच्छ Fi आप विरोध करें 

लेकिन देसी गंभीर बात मत we वोँलमा्टं अकेला इन्वेस्टर A 

है, दुनिया मे टेस्को, सेलिसनरी, कार-ष्ट के अलावा जो भी आना 

चाहते दै, we क्यो Sa कर भगा रहे है? प्रधानमत्री जी ने मुञ्षसे 

से सलाह मशविरा नही किया, यह उनका विशेषाधिकार है। अगर 

तै आपको लेकर जाएंगे तो क्या चमत्कार होगा कि यहां पर दो 

साल से चर्चा हो रही रहै, जो आरोप लग रहे है, यहां एसे लोग 

है जो हर नंबर के अगे दस सिफर ओर लगति है, निवेश करने 

वाले यूं ही घबराकर भाग रहै Fi आप जाएंगे ओर SATA पहले 

अपने विचार बदले ताकि प्रधानमंत्री जी आपको साथ लेकर आ 

देश ओर दुनिया ययं आए, हमारे लोग बाहर जाए, कारोबार बदे, 

रोजगार बदे। 

अंत मे आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए Ae एक चीज Het 
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हे, यह अंतिम बात है, इस देश के अंदर जब भी बड़ा फैसला 

gn है, शोर हुआ है, विरोध हुमा है। 1985 मे भारत बंद हुआ 

था, तब भी बीजेपी ओर cee we एक साथ आ गए थे। 1991 

मे उदारीकरण की बात हई, shea क्लब बना, कहा गया कि देश 

का उद्योग खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या हआ? श्री प्रफुल पटेल 

ने जिक्र किया टाटाज ने जाकर Sea स्टील खरीद लिया, cs 

रोवर, जगुआर खरीद लिया, हमारा नुकसान नही BA 

भे आपसे wi विनम्र निवेदन करता हूं कि थोडा संयम से 

- सोचे ओर अपने इस प्रस्तावं को वापस ले लें, वरना मेरा आपके 

माध्यम से आग्रह है कि सदन इस प्रस्ताव को खारिज Ft 

‘st मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, इसमे खुदरा व्यापार 

at उपेक्षा की गई है, इसलिए समाजवादी पार्टी इसका बहिष्कार करती 

हे।...( व्यवधान) | 

अपराह्न 05.51 नजे 

तत्पश्चात् श्री मुलायम सिंह यादव ओर कुछ अन्य 

माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये। 

अध्यक्ष महोदया : प्लीज बैदिए, आप लोग क्यो ae है? 

आप लोग बेट जादृए। 

-..( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, tH योर 

सीर। 

...(व्यवधान 

अध्यक्ष महोदया : गुरुदास दासगुप्ता जी, बैठ (अनुवाद VIET . 

कृपया सभा में व्यवस्था बनाये TW 

...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तान्त मे कुछ भी सम्मिलित | 

नहीं किया। 

,..(व्यवधान)* 

| "कार्यवाही ania मे सम्मिलित नहीं किया गया।
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अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए। आप क्या कर रहे है? 

आप बैट जाइए) अब सुषमा जी बोले रही है, as खडी है, आप 

बैठ जाइए । प्लीज, 2H योर diz 

...८ व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : Aad जाइए। 

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, एफडीञई कै विषय 

यर कल दोपहर से शुरू हुई चर्चा अपने अत्तिम पडाव पर आ पहुंची 

है! चर्चा बहुत सार्थक ओर विस्तृत भी हुईं है। मुञ्च समेत 18 पार्टिर्यो 

के 22 सम्मानित afer ने दस चर्चा मे हिस्सा लिया है। बीजेपी 

कं दो, site के तीन एवं बाकी दलो से एक-एक सदस्यो ने 

चर्चा मे हिस्सा लिया है। अधिकतर दलों के नेता सदन ने ही चर्चा 

मे भाग लिया है। जो नहीं बोल सके, वहां उनके बहुत वरिष्ठ साथियों 

ने अपना पक्ष रखा दै, 

अध्यक्षा जी, यै खुश हो रही थी कि 18 से 14 पार्टियों 

ने एफडीञई के विरोध मे भाषण दिया था। मात्र चार दल-काप्रेस, 

एनसीपी, आरजेडी ओर आरएलड़ी ने एफडीआई के पक्ष मेँ भाषण 

दिया था। अभी मँ भाषण की बात axe wat Ei जो लोग waster 

के विरोध मे जो भी बोले, किसी नै हल्केपन से विरोध नही 

किया है। बहुत शित के साथ अपनी बति रखी है। आंतरिक 

वेदना के साथ अपनी बाते रखी है ओर aga तका के साथ अपनी 

बात रखी है। जहां तक एफडीआई के पक्ष मे बोलने कां सवाल 

z, पक्षः मे बोलने वालो का नेतृत्व we कपिल सिन्बल जीने 

किया है। लेकिन कल मुञ्चे हैरानी हुई कि उनका भाषण अंतर्विरोधों 

से भरा हुआ था। ये aaa मे we on ta a कि वे waging ` 

के पक्ष में बोल रहे रै या एफड़ीआई के विरोध मेँ बोल रहै 

ti इसीलिए आज भाई शरद यादव जी ने कह दिया कि कल 

बे सच बोल रहै थे। क्योकि वह दुविधा मेरी aaa मे आ गई व 

है। वह दुविधा इसलिए थी fe वे दिल्ली से जिस क्षेत्र, चांदनी 

चौक का प्रतिनिधित्व करते है, वहां का मतदाता पूरी तरह एफडीआई 

कं खिलाफ है। लेकिन वे जिस सरकार का बचाव करने के 

लिए खद् हए थे, वह सरकार एफडीआई के पक्ष मे है। कहते 

है कि कभी बुंद के इधर, कभी बंद के उधर, वे बच-बच के 
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निकल रहे थे। कभी अपनी बात कह कर अपने मतदाताओं को 

fern चाहते थे ओर कभी अगली tai पर बैठे अपने दोनों नेताओं 

को देख कर, मुक्के मार कर एफडीआई के Ga मे बोलना चाहते 

थे। मै यह बात ta ही नहीं कह रही हूं। जहां तक आपके 

द्वारा दिए गए त्यों का ताल्लुक है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी डौ. जोशी 

जी ने आंकडे दे-देकर आपके तर्यो को ध्वस्त कर दिया है। 

इसलिए गै उनको Aer नहीं wet उन्होने मेरा काम, use 

टू रिप्लाई बहुत आसान कर दिया है। लेकिन आपके भाषण के 

अतर्विरोध मे आपके सामने रखने. चाहती = 

यह Sel का भाषण है- 

“म चांदनी चौक से ter ate पार्लिया्मेर gi भै अपनी ही 

कोस्स्टियूएसी की ही बात करता हू, बाकी की बात wel करता 

हू। अगर रवोलमाटं यहां आएगा तो कहां पर दुकान लगाएगा ? 

ae दिल्ली मेँ तो दुकान लगा ही नर्ही सकता है। अगर लगाना 

चाहेगा तो भी उसे जगह नहीं मिलेमी। यदि जगह मिलेगी तो 

इतनी महंगी मिलेगी fe उनका इकर्नौमिक मोडल ही खराब 

हो जाएगा। फिर निश्चित रूप से उसे एनसीआर रीजन F 

10-15 किलोमीटर दूर जाना ye" 

यह वह पहला अंतर्विरोध है,...(व्यवधान) दिल्ली की मुख्यमंत्री 

शीला दीक्षित जी सबसे बडा are कर रही है कि wheat 

करा वोलमार्टं पहले दिल्ली मे आएगा। ...(व्यवथान) एफडीआई के 

लिए उन्हे बड़ी रैलौ की है। आनंद शर्मा जी के पास जिन 

- 11 मुख्यमत्रियो के पत्रे आए है, उनमें एक पत्र दिल्ली कौ मुख्यर्मत्री 

काहै कि मै एफडीञई के पक्ष में हूं ओर एफडीआई लाना 

चाहती हुं।... (व्यवधान) दिल्ली की मुल्यमंत्री जो बडा दावा कर 

के कह रही है कि पहली एफडीआई वहां आएगी, उन्ही की पारी 

के मंत्री ओर चांदनी चौक कै एमपी खडे होकर कह रहे है 

कि दिल्ली म एफडीओई नहीं आएगी ।...(व्यवधान) उन्दने पूरी 

दिल्ली की बति कही Fi आप सुन लीजिए, F फिर से ve देती 

हू। 

उन्होने wa है किं दिल्ली मे जगह कल्यं मिलेगी ? +8 एनसीआर 

रीजन मे 10-15 किलोमीटर दूर जाना Vem! 

अध्यक्षा जी, जहां तक Udi का ताल्लुक है, उस पर 

दिल्ली की मुख्यमंत्री का कोई कट्रल wet है?
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सायं 06.00 बजे 

एनसीआर मे नोएडा अता है, जो यूपी. मे है, wie में 

गुडगांव आता है, रोहतक आता है, बहादुरगढ़ आता है, जो हरियाणा 

Ht तो एनसीआर के नरे म दिल्ली कौ मंख्यमंत्री नहीं बोल सकती 

है। वे दिल्ली मे लगाने कौ बात wea है, मगर संसद के फर्श 

पर खड होकर दिल्ली के संसद, काग्रेस के प्रवक्ता, उनके पहले 

बोलने वाले वक्ता कहते है कि दिल्ली मे वह कहां आएगा, दिल्ली 

मे जगह & wa मिलेगी। यह पहला अंतर्विरोध है। 

(अनुवाद 

अध्यक्ष महोदया : यदि सभा सहमत हो तो इस चर्चा के 

पूरा होने तक समय aa दिया जाये। 

अनेक माननीय सदस्य : जी हां महोदया। 

(हिन्दी) 

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, म दूसरा अंतर्विरोध बताती 

G1 वे कहते है किं यह नीति किसानों कं हित मे है, मजदूर के 
हिति मे है, गरीबो के हित मे है, He लोगों के हित मेँ है ओर 

` कहते है काग्रेस पार्टी क्योकि किंसान-मजदूर-गरीब की हितैषी है, 

इसलिए यह नीति लेकर आई है। लेकिन यहां भाषणमे क्या बोलते 

है, मोटर साइकिल wale मे कोई चीज खरीदने के लिए नही 

` जाएगा, agra पर॒ went कोई नहीं जाएगा, fet afer 8 

कौन wien, बड़ी-बड़ी गादिर्यो बाले लोग वोँमलार्टं से खरीदेगे। 

आप किसान के हित मे है, मजदूर के हित में है, उपभोक्ता के 

हितं मे है ओर नीति बना रहे है। बड़ी-बड़ी गाड वाले लोगो 

के लिए।..-८व्यवधान) बड़ी-बड़ी गबियो वाले लोग जाएगे तेये ` 

कौन से उपभोक्ता का हित देख रहे है, कौन से उपभोक्ता के लिए 

` बलमा खुल रहा है? बडी-बडी माडियों वाले उपभोक्ता के लिए 

वोलमाटं खुल रहा है, यह दूसरा अतर्विरोध है। 

तीसरा अतर्विरोध, वे कहते है कि रवोलमारं तो वर्षं 2008 तक 

we मे थातो we कां सौदा करने वाला हर तरह का हधकडा 

अपनाकर क्यो आने कौ बात कर रहा है? अगर वोलमा्टं कं लिए 

आना घटि का सौदा है तो बह इतने तरह के हथकंडे अपनाकर 
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क्यो आना चाह रहा 3, कर्यो asa रहा है भारत मे आने के लिए? 

दूसरी बात उन्न कही कि भारत कौ अर्थव्यवस्था घाटे में हे, अर्थव्यवस्था 

की दुर्दशा हे। 

महोदया, एक घटे वाला दूसरे घाटे वाले को HA उबरेगा, 

जरा Wt यह तो बता दीजिएगा। इसलिए जहां तक कपिल सिन्बल 

जी का सवाल है, कल वे पूरी तरह कन्प्यूज्ड थे, st कुछ पता 

नही लग TI था, Se लग रह्म था कि यहां से उठकर चांदनी 

चौक भी जाना है, वहां लोग क्या करेगे, लेकिन अपने दोनों नेताओं 

के सामने भी खडा होना @ वहां क्या wet कपिल faa जी 

का पूरा भाषण कन्फ्यूजन से भरा हुआ था ओर बाकी चीज डो 

जोशी ने ओरलेडी बता दी है, सारे आंकडौ से उनके भाषण को 

धराशाही कर दिया। | 

दूखरा भाषण लालू जी का आया। अब लालू जीने तो मेरे 

लिए एक बडा जुगाद् सा शेर पद् दिया, यहीं घडा लगता है। WA 

लगता है कि उनके भाषणं का जवाब तो भँ उन जैसे जुगाडु शेर 

H2¢ तो ज्यादा अच्छा होगा क्योकि उनको वही भाषा wa 4 

, आती है! एक शेर मँ आपके लिए ve देती हू, उसी तर्ज पर ओ 

तर्ज आपने ली at) आपको गट खोलना नर्ही आता ओर मसखरी 

के अलावा कछ बोलना नहीं आता।...(व्यवधान) 

महोदया, Bia से दूसरे वक्ता cre हुड्डा जी आए, अंत 

मे उनका नाम ye मै तो we मोह ओर स्नेह से देखे रही 

a क्योकि रिश्ता है प्रदेश का, बहुत मोह ओर स्नेह से उनका 

भाषण सुनना चाह रही थी। वे इतने उत्तेजित हो गए कि दो He 

का आलू उगा गए... (व्यवधान) उन्होने भैक्डोनाल्ड को दावत दे 

डाली कि हम 24 इच का आलु यानी दो फुट का आलू उगाकर 

se i... (qe) वे कहते है कि मै किसान का बेटा FI 

अरे बेटा, किसान के बेटे हो, tel ओर. आलू का अंतर तो 

wa लो। | 

महोदया, दो फुट कौ तो लौकौ भी नहीं उगती। दो He कौ 

. तो लौकी भी उगाने के सिए मशक्कत करनी पडती है। ये दो फट 

का आलू उगाकर दे रहे है ओर ae भी मैक्डोनाल्ड ओर पेष्सिको 

को! अब मँ इनकी adi का क्या जवान ¢, जब ये कतकं a 

सारी बते यहां रख WE) उसंके बाद सरकार कौ तरफ से अधिकृत 

जवाब आया भाई अनन्द शर्मा का। aga शालीनता से बोले, बहुत 

संजीदगी से बोले, अपनी बात को बहुत दृढता से रखने का प्रयास



1201 विदेशी मुद्रा wae अधिनियम, 1999 के 
अतर्गत जारी अधिसूचना को 

भी किया। लेकिन क्योकि वह तथ्यो पर आधारित नही था, इसलिग् 

वे प्रभावित नहीं कर whi एक अजीब af उन्होने दिया। जब 

स्टैकहोल्रस कौ बात कौ थी, तो उन्होने बाकायदा पृच्छ था कि 
कौन Si यह तो se पता था कि ग्राहक संगठन होगे, किसान संमठन 

a, ओर उसमे प्रणवे दा ने साफ कहा था, जो ee भी राज्य «| 

सभा मे कहा fe राजनीतिक दल ओर aed के मुख्य मंत्री होगे। 

अध्यक्ष जी, आप देखिए कि प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दल के अध्यक्ष 

का इंटरव्यू देखकर ये ened है कि परामर्श हो गया। जवाब क्या 
दिया है?...(व्यवधान) we, उनका इंटरव्यू आया ओर उनका इंटरव्यू 

देखकर परामर्श ॒हो गया। | 

श्री आनन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदया, शायद प्रतिपक्ष की नेता 

सुषमा जी को मेरी बात समञ्च नर्ही आई, मँ माफी चाहता हूं! वह 
उस समय कं माननीय सदन कं नेता ओर वित्त मंत्री प्रणब जी को 

मिले ओर उसके बाद उन्होने बाहर आकर परैस इंटरव्यू दिया ओर 

यह कहा कि म उनसे लंच पर मिला ओर हमने स्पष्ट कर दिया 

है कि भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। मेँ दूसरी बात we ` 

आपने कहा कि आप दलों से नही, जो सदन के अंदर अपने राजनीतिक 

दलों के नेता है, सरकार को उनका सम्मान करना है। सबको पत्र 

लिखा, दोनों सदनं यें नेता प्रतिपक्ष को लिखा। मै अपेक्षा करता . 

था कि कम से कम सुषमा जी इंकार कर दँ पर fred का जवाब 

जरूर दं, वह जवाब आज तक तो आया नहीं है। फिर wer कि 
चर्चा नहीं हुई ।... (व्यवधान) तीसरी बात यह है कि मुञ्चे नहीं मालूम 
कि गडकरी जी ओर सुषमा जी के संबंध कितने मधुर है। अगर 
wer इनको नहीं बताया तो मँ क्या कर सकता हूं? 

श्रीमती सुषमा स्वराज ; अध्यक्ष जी, जो पत्रे eh हमे लिखा, 

चसुदेव आचार्य जी ने ठीक कहा किं वह 7 दिसंबर से पहले का 

tl चर्चा मेँ 7 दिसंबर को आश्वासन दिया गया, इसलिए आप यह 

मत कहिए कि आपने हमे पत्र fea वह चर्चा 7 दिसंबर के बाद 

होनी चाहिए ati वह पत्र 7 दिसंबर के बाद नहीं गया। इसलिपए 

मेने कहा कि वेह गलत तथ्य रख रहे है। जहां तक राजनीतिक 
cal से चर्चा होनी थी, प्रणब मुखर्जी की उस मीरिग मे ये नही 

थे। वह एक ade मीटिंग थी उस मीरिग मे क्या परार्थ हो गया 

ओर उन्होने इंटरव्यू दे दिया तो उसको sea परामर्श मान लिया। 

म दूसरी बात कहना चाहती gi प्रणब दा. के Bele मे दो चीज 

थी परामर्श ओर कनसैन्सस या आम सहमति। अगर प्रमुख प्रतिपक्षी 

दल के नेता के उस बयान के बाद आपको यह लगा कि भारतीय. 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाध (ख) मेँ उपातरण के नारे 1202 

मे प्रस्ताव 

जनता पार्टी इसके पक्ष मे नही है तो आम सहमति कैसे बन गई? 

आप कनसैन्सस की बातत करते दे।. मै यही कहती हुं कि आपने 

उसको स्वीकार कर लिया तो आम सहमति कहां बनी? हम भी 

सर्वसम्मति की बात नहीं करते। हम भी आम सहमति कौ बात करते 

el लेकिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कौ खाने के बाद के एक इंटरव्यू 

को देखकर sa ने परामर्श asa लिया ओर यह कहा कि ये 

wi नही करते तो क्या हुआ, आम सहमति हम वैसे ही बना लेगे। 

अध्यक्ष जी, पहली बार आम सहमति इस सदन में उभरी है ओर 

मैने आपसे wa कि 18 मे से 14 पार्टियों ने इसके पक्ष मे भाषण 

किया।...(व्यवधान) 

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, सुषमा जी दीक 

कह रही है कि सदन मेँ पिछली बार जब यह wal आई थी तो 

उस पर यहां विरोध wr था। उसी के बाबत दोनों जगह यह बयान 

आया था। आपने जिस तरह से. faedt लिखकर..-८व्यवधान) 

श्री आनन्द शर्मा : 14 मुख्य मंत्रियों से मँ स्वयं मिला। 

श्री शरद यादव : आप सुनिए तो adi वह मुख्यमंत्रियों 

कं लिए भी धा ओर यहां सदन मेँ जो पार्टियां है, उनके लोगों 

a भी आप परामर्शं करेगे, यह बात थी। परामर्शं हमेशा मीरिग 

बुलाकर होता है ओर वह आपने ae किया। सुषमा जी यह बात 

बिल्कुल सही कह रही है कि आपने weet को बिल्कुल राजी 

| समञ्च लिया। 

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, आम सहमति आजे सदन 

मेँ उभरी है या आम सहमति उस दिन उभरी थी, जिस दिन एफडीआई 

पर भारत बंद BN था। एक व्यापक विपक्षी एकता दिखी थी। 

कभी नहीं दिखी होगी । पश्चिम बंगाल में तृणमूल काग्रेस ओर वामपंथी 

दोनों ने बद किया था। उत्तर प्रदेश मेँ सपा ओर बसपा दोनों ने 

विरोध किया था। तमिलनाडु मे अना-डीएमके ओर डीएमके दोनों 

ने विरोध किया था ओर एनडीए तो परे का पूरा fate A था 

ही। इनके अपने यहां भी पूरी सहमति नहीं है। इनके यहां Sie 

मे केरल से रक्षा मंत्री एके. एंटनी जी इसके खिलाफ 21 इनके 

केरल के मुख्यमंत्री ओर केरल की काग्रेस की इकाई इसके खिलाफ 

vl कल मेने शशि थरूर जी से पूछा कि क्या आप बोलना चाहते 

थे ओर आपको मना कर दिया गया है? उन्होने कहा, हां at मना 

कर दिया गया है कि मै इसके पक्षम न बोलूं। कहां है आम 

सहमति? 18 मसे 14 wat ने भाषण दिवा रै...८व्यतधान)
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अतर्गत जारी अधिसूचना के 

(अनुवाद 

मानव संसाधन विकास vara म राज्य मंत्री (डा. weit 

थरूर) : अध्यक्ष महोदया चकि मेरा नाम लिया गया है, मुञ्चे अपनी 

स्थिति स्पष्ट करने का अधिकार है... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, उन्होने 

मेरा नाम लिया है। गलियारे में नेता विपक्ष ने हसते हुये fect 

की थी जिसका मैने tant जवाब दिया। मुञ्चे . विश्वास नहीं या 

कि इसे इस प्रकार सभा में उद्धरित किया जायेगा मेरा सम्मानपूर्वक 

निवेदन है कि इसे वापस लिया जाये। भने ter वक्तव्य नहीं दिया। 

fei ` 

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, 18 मे से 14 पार्टियों 

ने इसके विरुद्ध भाषण दिया है।...(व्यवधान) चाहती तौ भै यह 

थी कि भाषणों मे जो सोच am, वह सोच वोट मं भी उसी 

तरह से परिलक्षितं aii क्योकि भने उन 14 पार्टियों का हिसाब 

लगाया, fet प्रस्ताव कं पक्ष मे बोला, FRM एफडीआई के 

विरोध में बोला। नंबर बनता .है 282, इस सदन के बहुमत से 

. 10 ज्यादा ओर जिन्हौने पक्ष म बोला, उनका नंबर बनता है 224। ` 

भ अभी भाषणों at बातत कर रहीदहूंकि जो भाषण हुए उने 

पार्टियों की संख्या है, उसको मने जोडा तो 282 सांसद की पार्टियों 

ने एफडीञआई के विरोध मे बोला है ओर 224 सांसद कौ पार्टियों 

ने undies के पक्च मे बोला है! इसलिए यै आदरणीय प्रधानमंत्री 

जी से कहना चाहती ¢ किं पूरे खदन की सोच ओर उसके माध्यम 

से देश का मानस आपके सामने नजर आ गया है कि देश का 

मानस यह ti वह सदन मँ प्रतिविम्बितं हु है। मेँ चाहती थी 

fe सोच वोट मे परीलक्षित हो, क्योकि संसद की इन दीवारों ने 

दो दिन जो भाषण सुने है, उसके बाद वोट का परिणाम इन्दी 

दीवारों पर wen होगा ओर वह इतिहास मे दर्ज हो जाएगा ।... 

(व्यवधान) वोर का मतलब होगा। वोट का मतलब अभी बताऊगी ` 

कि बोर का मतलब क्या emi वह wen हो जाएगा ओर वह 

लोक. सभा कौ कार्यवाही का हिस्सा बनकर इतिहास मे. at हो 

जाएगा। इसलिए मँ चाहती थी कि आने वाली पीदियां पे कि 

किसने कहा क्या ओर किया क्या? मँ चाहती थी कि कथनी .. 

ओर करनी मे कोई अंतर यहां दिखाई न 21 कितनी शित से 

मुलायम सिंह यादव जौ बोले थे ओर उन्होने सोनिया गांधी जी 

से अनुरोध किया था कि आप इसे. वापस करने का निर्देश -दीजिषए्। 

eR आखिर मँ एक बात कही धी कि अगर आज गांधी, लोहिया, 

5 दिसम्बर, 2012 
we 

उपाध (ख) मे उपातरण के बारे 1204 

मे प्रस्ताव 

जय प्रकाश होते तो एफडीञआई यहां आ नर्ही सकती थी। म कहना 

चाहती हूं कि गांधी, लोहिया, जयप्रकाश तो आज qe हं, लेकिन 

अगर मुलायम सिंह यादव आज वोट करते तो एफडीआई नहीं आती, 

नही आती, न्ह आती। लेकिन क्या करर, दुविधा हो गई।...(व्यवधान) 

भाजपा के साथ वाला मामला नहीं ei वह भी ता दं, क्योकि 

डीएमके वाले यही कह रहे है।...(व्यवधान) 

(अनुवाद | 

श्री री-के-एस. दर्लेगोवन (चैने उत्तर) : हमने सभा मे अपने 

विचारो से पहले ही ` अवगत करा दिया है। 

(हिन्दी 

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, . आज कोई सैक्युलर 

या कम्युनल विषय पर बहस मर्ही हो रही BI आज 20 करोड 

लोगों की रोजी-रोरी के बारे मे बहस हो रही है। 4.करोड् की 

रोजी ओर 20 करोड की रोरी प॑र wee हो रही है। खुदा व्यापार 

मे जो लोग लगे है, बह हिंदू ओर मुसलमान दोनों है, सिक्ख 

ओर ईसाई दोनों लगे है, हर धर्म के लोग लगे है। wer कमेटी 

ने कहा था डिटैल te पर, WHS का सबसे बुर प्रभाव अगर 

किसी पर. होगा तो वह मुसलमानों पर होगा। हिंदू से ज्यादा प्रतिशत 

मुसलमान रिटैल te ओर खुदरा व्यापार में लगा हुआ है। इसलिए 

आज सेक्युलर ओर कम्युनल की बहस नर्हा Ti आज बहस रोजी-रोटी 

की है। मै धन्यवाद देना चाहती हूं जे.डी.एस. के नेता देवगौडा 

जी को। sé कहा fe (अनुवाद म आपके प्रस्ताव के कारण 

नहीं बल्कि गरीब किसानों के कारण मतदान कर रही है। (हिन्दी) 

इसलिए हर कोई अपने-अपने कारणो से वोट दे सकता था। लेकिन, 

दिक्कत यह है fe wa कारण एफडीआईं बनाम सीबीआई बन `` 
जाएः तो फिर रस्ता क्या होगा? फिर सीबीआई नजदीक किं 

एफडीआई नजदीक ? फिर सीबीआई नजदीक। इसलिए मेँ प्रधानमंत्री 

जी आपसे कहना चाहती हं कि सदन की मंशा तो यह है । 

सदन मे भाषणों का आंकड़ा यह fi 282 लोगों के act ने 

एफडीआई के विरोध म बात कौ ho यह देश का मानस है 
जो सदन में प्रतिविम्बितं हुआ है।...(व्यवधाने) बसपा वाले कहते 

है कि सांप्रदायिकता के साथ वोट. नही et जब एस.सी., एस. 

टी. आरक्षण के विधेयक ade लेने st बात होती है तो बहन 

जी चलकर आती है ओर कहती है किं आप राज्य सभा के नेता 

को भी बुला लो ताकि हम दोनों बहन-भाईं से एक साथ fra
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अचे वोर देने कौ बात हो तो हम सांप्रदायिक ओर जब वोर लेने 

कौ बत हो तो हम बहन-भाई। यहे “Wada गप्प ओर 

कड्वा-कड्वा थू'' नरह चल सकता। आप तय Ht कि आप वोर 

a या वोर देंगे अगर आपको हर समय पर यह रटा-रटाया तकं 

देना है) मेने पहले ही कहा कि आज कम्युनल-सेक्युलर की बहस 

नही है, आज बहस छोटे व्यापारी के हित कौ है, खुदरा व्यापार 

मे लगे हुए चार करोड लोगों कौ रोजी ओर बीस करोड लोगों 

की रोरी कौ है। इसलिए मँ आपसे ओर आज जितने साथी यहां 

वेदे है, उनसे कहना Wei पहले तो भँ प्रधानमंत्री जी से अपनी 

अपील दोहराना चाहूगी कि आम सहमति यह दै। परामर्श कौ जगह 

विचार-विमर्शं हो गया है। पुरी कौ परी चचां ह्ये गर्ह, विस्तृत wal 

हो गई tl यह देश कौ बहस हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों ने 

सुनी है, इसलिए आप यह कह and है कि यह लोकतांत्रिक 

देश है ओर अगर संसद इसे नहीं मानती है तो लोकतंत्र मेँ Ws 

जनमत कं आगे ज्जुकना ti इसलिए हमने निर्णय जरूर किया था, 

लेकिन हमारे यहां लोग इसके विरोध म है, मे इसको wet लग् 

कर सकता, आप अगर इस निर्णय पर् पुनर्विचार करके यह कह 

दे तो इससे ज्यादा अच्छ ae नर्हा हो सकता. क्योकि मैने कल 

भी कहा था कि आपको हराकर नही, मनाकर हम लोग जीतना 

wet) लेकिन, अगर आप अड हुए ti जिस तरह से जवाब 

मे अभी आया है तो मे अपने साथियो से कहना ae a 

का एक शेर Fe 

तारीख की आंखों ने वह हाल भी देखा है, 

लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है 

भे साध्यो से निवेदन करना weit कि वह लम्हा जिस समय 

आप मतदान करने के लिए बटन दबा रहे होगे, आपकी उंगली बटन 

पर होगी तो व्ह लम्हा उन बीस करोड लोगों की तकदीर Hr 

या बिगाड्ने का काम करेगा। इसलिए बिना कोई दूसरी बातत सोचे, 

जैसे देवगौदा जी ने कहा है, किसान के हित र्मे, छोटे व्यापारी के 

हित 4, गरीब के हित में, ये बडे येक्डोनाल्द्ूस ओर पेप्सीको क 

हित मेँ नहीं, ये बड ata od या रेस्को के हित मे नही, बल्कि 

हिंदुस्तान के आम आदमी के हित मेँ आप ‘qa’ का बटन cag 

ओर इस प्रस्ताव का समर्थन कीजिए, एफडीआई को गिरा दीजिए! 

सरकार नही जाएगी ओर एफडीआई चली जाएगी, ओर देश बच 

जाएगा। यह निवेदन करते हुए मँ आपसे अनुरोध करती हूं कि आप 

इस प्रस्ताव को मतदान के fw प्रस्तुत atl 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाक्ध (ख) मे उपातरण F बारे 1206 

मेँ प्रस्ताव 

(अनुक 

अध्यक्ष महोदया : अब प्रौ. सौगत wal 

.--(व्यतेधान) 

श्री एच.डी. देवेगौडा : महोदया, मै एक स्पष्टीकरण चाहता 

El 

अध्यक्ष महोदया : जी ad, हमारा प्रस्ताव चर्चाधीन रहै। 

श्री wad. देवेगौडा : विपक्ष की माननीय नेता ने उल्लेख 

किया कि यै, इस प्रस्ताव का समर्थन कर रही हू। मै ईमानदारी 

से कहू! मे विपक्ष कौ माननीय नेता ओर उनके दल का ध्यान आकर्षित 

करना चाहता हू...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : कृपया। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब 

हम ओर कू नहीं कर सकते। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देवेगौडा 

जी। 

..(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : प्रो. सौगत राय जो aia उसके अलावा 

कार्यवाही वृत्तान्ते मे कुछ भी सम्मिलित ae किया जाएगा। 

...(व्यकधान) * 

हिन्दी 

प्रो. सौगत्त राय (दमदम) : अध्यक्ष महोदया, भ अपनी बात 

बहुत संक्षेप मे बोलुगा, क्योकि इस पर हाउस में बहुत चर्चा w 

है। सुषमा जी ने विरोधी दलों के पक्ष मे अपने बयान रखें है। 

लेकिन भने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा था, वह खास करके एक 

सरकारी नोरिफिकेशनं को संशोधन करने के लिए था। ये नोरिफिकेशन 

19 अक्तूबर, 2012 को जारी किया गया था ओर वह लोक सभा 

मेँ 30 नवम्बर्, 2012 को रखा गया था। मेरा जो संशोधन है, वह 

बहुत सीमित है। वह जो 19 अक्तूबर का संशोधनं था, उसमे सरकार 

ने काफी aa मे दर्जा विदेशी पंजी निवेश के लिए खोल दिया 

हे। मै इसको vet चाहता हू, इसमे थोडा सा समय लगेगा। शेडयूल 

आठ में कौन-कौन से क्षेत्र खोल feu एग्रीकल्चरल मे सौ wie 

“erat qua मे सम्मिलित नहीं किया गया।
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[प्रो. ara राय] 

खोल दिया, री -प्लाटेशन, माइनिंग, Wafers एंड नेचुरल Fe सौ | 

qe, मेनुफेक्वरिंग, डिफेंस, रब्रोडकास्टिग 74 Wee खोल feat 

fiz मीडिया, सिविल एविएशन, एयरो सौ wide विदेशियो के 

लिए खोल fel मुल्क को क्या हो रहा है, मुल्क को सब 

लोग asl) ATR US उवलपमेट ओंफ टाउनशिप सौ परसेट, 

ईंडस्टिलिय wad a wae, सेटेलाइट्स सौ परसेट, स्पेस मे जो 

जाएगा। प्राइवेट सिक्योरिटी एजँसियां 49 wae, टेलीकोँम सर्विसेज 

74 परसेट, tare, at प्राइवेट fant खोल दिया गया। 

किंग इवनं इम पल्लिक सैक्टर खोले दिया गया, सभी को aa 

` जा रहय है। कमोडिटी wate 49 परसेट,...(व्यवधान) संजय जी, 

आप हमारी बातत सुनिए।*.. (व्यवधान) 

अध्यक्षं महोदया : सौगत राय जी, आप इधर देखकर बोलिए। 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : आप शात रदिए। 

प्रो. सौगतं राय : क्रेडिट इन्फोरमेशन सर्विसेज 49 Wee, 

sree, waite, नन किंग weir कंपनियां, ये सब जो 

26 क्षेत्र खोल दिए गए, उसमें भी सब-क्लेजिस है, wa मिला कर 

तीस क्षेत्र खोल feu गए। मेश अ्मेडमेट बहुत ही सीमितं हे।...८ व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया ‡ आप इधर देख कर बोलिए। 

..-( व्यवधान) 

प्रो. सौगत राय : मेर जो संशोधन है, वह सीमित है। 16 

नम्बर ठीक नहीं है। 16 नम्बर धारा क्या है-दरेडिग, ये सौ परसरं 

खोल दिया मया है। कैश एंड कैरी होल सेल, सौ wee खोल 

दिया गया है। कल शायद अधीर चौधरी जी बोल रहे थे कि कोलकाता 

मे मेरो कैश एंड केरी चल रह्म है। वह होल सेल द्रेडिंग दै, वह 

तो पहले से ही खोल दिया गया था। वाम् we के जमाने मेँ उसकी 

दुकान खोली है तो उसके लिए हमें क्यों कहा जाता हे ?...(व्यवधान) ` 

` अध्यक्ष महोदया ‡ आप क्या कर रहे है? 

vr ( व्यवधान) 

5 दिसम्बर, 2012 sway (ख) F उपातरण के बरे 1208 
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it. सौगत राय ¦ टेस्ट मार्केटिंग खोल दिया गया। सबसे 

जरूरी सिंगल ब्रांड vee रिटेल सौ wee कट गया। WA बाहर 

से whe पटैल जीका भाषण सुना। वे प्रेक्टीकल आदमी ई, उनका 

ag व्यापार है। वे कह रदे थे कि जिसको पसंद है, वह बलमा 

मेँ जाएगा, जिसको पसंद है, वह किराना शपि मेँ जाएगा। wad 

जी, यह सही बात है! आप लोगो को तो एेसे दी संतुष्ट होना चाहिए 

fe अभी सिंगल ब्रांड fea सौ wee कर दिया गया। 

अभी मुल्क मे कौन आएगा, ae aed, कोस्ट कफो, प्रादा, 

Teal, स्वरोस्की, ओमेगा, ये बड़ी-बड़ी कंपनियां है, जिसमे हमारी 

तो क्षमता नहीं है। बाबा लोग जाना चाहते है तो फिर oer 

को क्यो लाना चाहते fi eet तो फोरिन कम्यनीज सब के लिए 

100 Wee पूरा खोल दिया। बाबा लोग जाइए, बीबी लोग जाइए, 

हममे कोई आपत्ति नहीं है। वे स्वरोस्की क्रिस्टल खरीदे, हमे आपत्ति 

नही है। इतने सारे. मामलों मे. एक मल्टी we रिटेल पर हमारा 

संशोधन है। मैडम wafer, मेरी चाहत बहुत -हौ कम हे। मँ सब 

के खिलाफ संशोधन ad लाया, केवल हमारा फोकस कम्पोजीशन 

मल्टी ब्रांड रिटेल पर है। 

आनन्द शर्मा जी ने सही बात कही ओर बहुत तरीके से उन्होने 

जवाब दिया, भाषण दिया। वे मम ता बनर्जी से मिले ममता जी 

क्या ate? बोलीं कि इसको हम नहीं मान सकते है। हमारी मैडम 

बोली, क्या बोलीं, मेरी टूटी-फूटी हिंदी को माफ कर दीजिए, यह 

हमारी मातृभाषा नहीं है।..-(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : नहीं, आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे है 

 बोलिए। 

प्रो. सौगत राय : ममता जी क्या बोलीं कि हमारे मैनीफेस्टो 

मे है कि हम एफ.डी.आई.. fea के खिलाफ रै, आनन्द शर्मा जी, 

हम आपकी बात Wel मान सकते। आपने जो बोला, सही बोला। 

मैने तो बोला कि आपका जो भाषण था, बहुत ही सही भाषण था। 

मै कहता हू कि प्रणब मुखजीं जी ने हमारे हाउस मेँ कसंसस को 

बात बताई थी। आनन्द शर्मा जी ने एकै मुख्यमत्री का जिक्र fear 

हमारे पास जो आंकडे ई, उनके मुतालिक सारे हिंदुस्तान मे नौ मुख्यमंन्नियो 

ने सहमति दी रहै, उसमे भी we प्रदेश € रहै ओर तीन मे दिल्ली, 

छोरी सी जगह है, दमन us दीव, वह भी दिखा रहे है ओर मणिपुर 

हे, जहां की आबादी कम है।...(व्यवधान) मै आपकौ aa का 

जिक्र करूगा।...( व्यवधान)
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अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए। 

प्रो सौगत राय : हिंदुस्तान मे 28 प्रात है। ओर - सात यूनियन 

ैरीररीज 1 उनमें से अगर नौ लोग सहमति. देते दै तो यह क्या 

आम सहमति होगी ? सुबह मेरे खास दोस्त श्री भर्तृहरि मेहताब जी 

ने डिक्शनरी लाकर बोला fe कंसेसस का क्या मतलब aa रै 

ओर आनन्द शर्मा जी, क्या इसी को कसंसस कहते दै ? आपका 

बात करने का तरीका अच्छा है, लेकिन यह कसेसस नही है। आप 

अपनी बात को मुल्क पर लाद रहे है, इसलिए हम इसके खिलाफ 

है ।.(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : अब अपनी बात समाप्त करिए। 

प्रो सौगत राय : मेडम, भँ दो मिनट लुंगा। 

(अनुवाद) 

अध्यक्ष We : कृपया इसे अधिक मत खीचिएगा। 

प्रो. सौगत राय : महोदया, मै अधिक समय नहीं लंगा, वायदा 

कत्ता हू। (हिन्दी आप ys बोलने दीजिए। आपके बीच मे बोलने ` 

से हम बहुत wen जाते है, इसलिए हमे बोलने dif 

मुद्रे यह कहना है, ये लोग कहते दै, कपिल सिन्बल् जी ने 

लंबा भाषण दिया कि आप क्यो फिक्र करते है। अगर कोई प्रात, 

कोई मुख्यमंत्री नहीं मानना चाहते है तो ठीक है, वे न मानें कपिल 

सिन्बल जी ने उदाहरण भी दिए कि हमारे केरल के मुख्यमंत्री श्री 

ओमान चंडी जी रिटेल में एफ.डी.आई. के खिलाफ है उनको बोलना 

चाहिए था कि हमारे रक्षा मंत्री एंटनी साहब ने भी एफ.डी.आई. 

के खिलाफ बयान दिया है। ठीक है, आप उन पर जबरदस्ती नही 

करे, लेकिन..-(व्यवधान) गे yt चाहता हूं कि केरल मे जो एम. 

पी. है, सांसद है, उन्म से बहुत से लोग मेरे दोस्त है, जब आपके 

मुख्यमंत्री wasters. के खिलाफ है तो क्या आप पार्लियार्मेट में 

एफ.-डी.आई. रिटेल के पक्ष मे वोर दमे, यह आप बताइए, आप 

अपने दिल को साफ करिए? 

दूसरी बात कपिल faa जी ata है कि अगर कोई प्रांत 

नहीं चाहता है तो लागू नहीं wt यह सही बात है, पर आज किसी 

मुख्यमत्री ने लागू किया ओर कल वहां पर वोट हुआ ओर दूसरी 

पाटी सरकार मेँ आई, वह एफडीआई के खिलाफ है, तो कया ated 

कौ दुकान तोड़ देगे? यह कभी क्या प्रैक्टिकल बात हो सकती है? 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाक्ध (ख) में उपातरण के बरे 1210 

मे प्रस्ताव 

यह लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश है! हम इस पर भरोसा 

, नही रखते है। कपिल सिब्बल जी ने भाषण देते हुए कहा कि यह 

सब डिबेट करने की क्या जरूरत है ?...(व्यवधान) ओप इतना Baa 

क्यो है2 हिदुस्तान में केवल 53 शहर है, जिनकी आबादी दस 

लाख से ज्यादा है। जब इतने Wa न कर GE, तो केवल 18 

मे यह चालू होगा, तो इसे लेकर इतनी डिबेट की क्यां जरूरत है? 

कपिल सिन्बल जी, सही बात है। आप लोग भी क्यो ae हुए 

है? अगर 18 में ही चालू करना है तो इसके लिए दिल्ली मेँ इतना 

टाइम बर्बाद करने कौ क्या जरूरत है? आप हसे ama ले लीजिषए। 

आप तो कहते & कि कोई सवाल नहीं है। आप ही ने बताया है 

कि wear में afer em जिसके पास गाडी होगी, वही लोग 

Wi, साईकिल वाले वहां नही जाएगे। 

(अनुवाद 

अध्यक्ष महोदया : कृपया दोहराए wi संक्षेप म कदिए। 

(हिन्दी 

प्रो. सौगत राय : सुषमा जी ने सही कहा, उन्होने चांदनी 

चौक मे धंधा करने वालों के नारे मे बत्ताया।..(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : प्लीज कक्ल्यूड He 

,..(व्यवधान) 

(अनुवाद 

अध्यक्ष महोदया : de है। कृपया समाप्त करें। सौगत राय 

जी, कृपया समाप्त alfa 

,.-( व्यवधान) 

[fei] 

प्रो. सौगत wa: Aen, दो मिनट मे हम संक्षेप करके खत्म 

करते ह ।...( व्यवधान) are हुड्डा, नोजवान %, हरियाणा के मुख्यमंत्री 

के बेटे है।. 

[अनुवाद 

अध्यक्ष WIN : धन्यवाद, सौगत राय जी, कृपया अपने स्थान 

पर जाए।



1211 विदेशी मुद्रा प्रबंध अभिनियम, 1999 को 5 दिसम्बर 2012 उपाध (ख) रमँ उपतिरण कं बारे 1212 

अतर्गत जारी अधिसूचना के | मे प्रस्ताव 

(हिन्दी अध्यक्ष महोदया ; यह क्या हों रहा है? 

प्रो. सौगत राय : उन्दने भाषण दिया...(व्यवधान) ...(व्यवधान) ` 

अध्यक्ष महोदया : आपको क्या हो रहा है? अध्यक्ष महेदया : एक fare हो गया। 

... (व्यवधान) | --*( व्यवधान) 

(अनुवाद [अनुवाद] 

अध्यक्ष महयोदया : कृपया अपना | भाषण समाप्त कीजिए aaa wien : एक मिनट पूरो गया। 

,..(व्यवधधान) ` 

प्रो. सौगत राय : मेरा विश्वास कौजिए, मै केवल पांच मिनट 

मे समाप्त कर् दुगा; अन्यथा आप मुञ्चे सदन से निष्कासित कर दीजिएगा, 
.. (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : अब आपको समाप्त करना होगा। 

,,.(व्यतधाने) 

(हिन्दी) 

प्रो. सौगत राय : मेडम, che हुड्डा जी ने 22 जुलाई को 

इंडियन एक्सप्रेस मे...८ व्यवधान) 

(अनुवाद 

अध्यक्ष महोदया ; मे आपको एक fire दे रही Gl कृप्या ` 

समाप्त कीजिए। 

..(व्यवधान) 

(न्दी 

प्रो. सौगत राय : दीपेन्द्र eget ने. 22 जुलाई 2012 मे इंडियन 

एक्सप्रेस मे एक आर्टिकल लिखा। 

(अनुवाद 

नागर विमानन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होना चाहिए ओरं एयर 

इंडिया कौ निजीकरण किया जाना चाहिए। ये युवाओं का समूह FI 

हिन्दी यह सब आ रहे है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति एयर इंडिया को 

प्रारवेराइज कराना चाहते Fl ...(व्यकवधान) आपने आर्टिकल लिखकर 

कहा |... ( व्यवधान) 

...(व्यवधान) 

(न्दी | 

अध्य महोदया : आप क्यों खडे हो गए? 

.-( व्यवधान) 

प्र सौगत राय : विलास जी, F भी दुखी हूं किः आप मत्री 

नहीं बने। ...(व्यवधान) आप afew मत।...(व्यवधान) 

अध्यक्च महोदया : आप क्या बोल रहे.ईै? अब आप क्यो 

खड हो गए? 

...(व्यवधान) 

(अनुवाद 

अध्वक्च महोदया ; एक मिनट पूरा हो गया। बहस मत कौलिए) ` 

आपका एक मिनट समाप्त हो गया जल्दी aii | 

प्रो. सौगत राय : adem, कृपया सबको समय देती है। बस 

अंतिम हे। 

3 दिसम्बर, 2012 को न्यूयोर्क टाइम्स मे एक लेख आया 

था जिसे जल्दी से पद् देता हू, विशेषकर शरद पवार जी के लाभ 

के लिए। 

अध्यक्ष महोदया : नही, आप पूरा लेख नहीं We सकते। 

प्रो. सौगतं राय : सम्पूर्णं कृषि व्यवस्था ओर नीति करिपोरेट 

aa कौ सेवा करने मेँ लगी हई है ओर छोटे कृषि फर्म के विरूद्ध 

है... (व्यवधान)



1213 विदेशी मुदा wae अधिनियम, 1999 के 

अतर्गत जारी अधिसूचना को 

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद 

.-.( व्यवधान) 

(हिन्दी 

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कीर रहे है? आप क्यो बात 

बदा रहे है? 

...( व्यवधान) 

(अनुवाद) 

अध्यक्ष WN : आप wed क्यो जा रहे है? कृपया aie 

मत। आपका बहुत-बहूत॒ धन्यवाद । कृपया अपने स्थानं पर जाए। 

+ व्यवधाने) 

अध्यक्ष महोदया ; अब, कार्यवाही वृन्तात मे कुछ भी सम्मिलित 

नही जाएगा । 

...(व्यवेधान)* 

अध्यक्ष महोदया : अब हसन खान जी। 

। (व्यवधान) 

(हिन्दी) 

अध्यक्ष महोदया ; हसन खान जी, आप शुरू aif 

."{ व्यवधान) 

FEY महोदया : क्या आपको बोलना दै। क्या आपको बोलना 

हि? 

...(व्यवधान) 

(अनुवाद 

अध्यक्ष महोदया : बहुत-बहुत धन्यवाद । कार्यवाही वृत्तान्त में 

कछ भी सम्मिलि नहीं किया जा रहा। 

++ ( व्यवधान )* 

*कार्यवाही वृत्तांतं ये सम्पिलित नहीं किया गया। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपानध (ख) मे उपातरण के बरे 1214 

q परस्तात 

[ery 

श्री हसन खान (लदाख) : इस हाउस मे 30 तारीख को 

लोक सभा की रेबल पर यह रखा गया धा। इसमे कोई प्रोवीजन 

जो है, वह Wey 8 में एनेग्जर बी.के. बरे मे (अनुवाद) प्रत्यक्ष 

विदेशी निवेश को प्रतिशत के at मे, उसके बरे में मेने एक 

रेजोल्यूशन भूव किया था, जो कि बहत कुछ मिलत्ा-जुलता है. 

..( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया धन्यवाद । हमारे पास सीमित समय 

है) 

,.-( व्यवधान) 

(हिन्दी 

श्री हसन खानः तकरीबन प्रोफंसर सौगत राय ने जो ERA 

मूव किया है वह विल्कूल आइडेन्टिकल है। हमारा भी ओर इनका 

भी वही नोरिफिकेशन के बरे मे ...(व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः यह आप कौ बात कर रहे 

.. (व्यवधान) 

श्री हसन खानः यह भी उसी नोटिफिकेशन के बरे मेँ है। 

मेरा भी इसी नोटिफिकेशन के बारे मेँ है। 30 तारीख को ST 

कै अतर्गत जो नोटिफिकेशन इस हाउस के टेबल पर् रखा गया था, 

उसका एक प्रोवीजन है - शेङ्यूल 1 के एनेक्सचर-बी में, मेरा 

भी उसी में when मे डायरेक्ट इन्वेस्टमेट का जो wats है 

उसके बारे A था, चूंकि प्रोफेसर साहब का जो है उन्होने नहीं माना 

ओर वे वोट के लिए इन्सिस्ट कर रहे है। वैसे ही, हाउस मँ इस 

दो दिन की जो चर्चा हुई है उसमे खास कर गवर्नर कौ तरफ 

से जो feta दिया मया है, जो एक्सप्लैनेशन उन्होने दी है, इसके 

at 4 जस्टिफिकेशन दिया है उससे a संतुष्ट हूं, fem मै अपने 

मोशन को विदड़ा करता हूं) ...(व्यवधान) 

[siya] 

अध्यक्ष महोदया : कृपया, अब सदन A व्यवस्था बनाए। अब 

भ श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा लाए गए प्रस्ताव को सदन के मतदान 

के लिए रखती Zi



1215 विदेशी मुद्रा wae अधिनियम, 1999 के 

अतर्गत जारी अधिसूचना के 

प्रश्न यह रहैः- 

“fe यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि शहरी ave 

खुदरा व्यापार मे 51 प्रतिश प्रत्यक्ष निवेशं कौ अनुमति क 

अपने निर्णय को तत्काल वापस करे।'' 

जो इसके पक्ष FS वे हां we 

कुछ माननीय सदस्य : महोदया, हम मत विभाजन चाहते ईै। 

,.. (व्यवधान) , 

अध्यक्ष महोदया : etl यदि आप चाहते है कि मै इस मामले 

को आगे age तो सभा मे पूरी तरह शांति होनी चाहिए। म दोबारा 

कोई आवाज नहीं सुनना चाहती, अन्यथा, म कोई कार्यवाही नहीं 

चलाऊगी। 

दीर्घाएं खाली कर् दी जाए्... 

vs (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही gaa मे कछ भी सम्मिलित नही 

किया जाएगा! | 

...(व्यवधान)* 

अध्यक्ष महोदया : कृपया नियमों का अध्ययन wt) 

...( व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तान्त मेँ कुक भी सम्मिलित 

नही किया जायेगा | 

...(व्यवधान)* 

अध्यक्ष महोदया : अब दीर्घाएं खाली हो गयी F1 

अब महासचिव स्वचालित मतदान रि्कोडिग प्रणाली के प्रचालन 

के बरे मे सभा को बताएगे। | 

महासचिव ‡ स्वचालित मतदान रिकोंडिग प्रणाली के प्रचालन 

के संबंध मे निम्नलिखित बिंदुओं कौ ओर माननीय सदस्यो का ध्यान 

आकृष्ट किया जाता हैः 

. *कार्यवाही guia मे सम्मिलितं vet किया गया। 

5 दिसम्बर, 2012 snag (ख) मे उपातरण के बारे 1216 

। q प्रस्ताव 

 मत-विभाजन शुरू. होने से पूर्वं प्रत्येक माननीय सदस्य अपने 

स्थान पर चले जाएंगे ओर केवल अपने स्थान से ही मतदाम 

करेगे। । 

जैसा किं आप सभी देख सकते है, माननीय अध्यक्षपीठ के 

दोनों तरफ ` सूचना ae’ पर लाल वत्ती. जल रही Tl इसका 

मतलब है कि मतदान प्रणाली सकिय कर दी गयी है। 

मतदान के लिए प्रथम अलार्म बजने के तुरंत बाद निम्नलिखित 

दोनो seat को कृपया एक साथ दबाएं अर्थात् माननीय aes | 

के सामने हेडफोन प्लेट. पर लगा एक ‘ae’ बटन ओर साथ 

ही सीर में एक डेस्क के ऊपर स्थित निम्नलिखित set मे 

से एक बटनः- 

पक्ष में | - हरा बटन 

विपक्ष में - लाल बटन 

भाग नहीं लिया ~ पीला बरन 

जब तक अला दूसरी बार न बज जाए ओर ‘oe’ बत्ती 

‘ga’ न जाए, दोनो acti को दबाए रखना . आवश्यक TI 

महत्वपूर्णं ‡ माननीय सदस्य कृपया नोर करे कि यदि दूसरी 

बार अलार्म बजने तक दोनों बटनो को एक साथ दनाकर 

नहीं रखा जाता है, तो मतदान दर्ज नहीं होगा। 

मत-विभाजन के दौरान कृपया teat बटन (पी) नही दबाए। 

माननीय सदस्य वास्तव मे अपना मतदान सूचक बोर्ड पर् तथा 

अपने ‘Sep यूनिट" पर देख सकते Fi 

यदि मतदान दर्ज नहीं होता है तो वे पर्ची द्वारा मतदान की 

मांग कर सकते है। 

अध्यक्ष महोदया : अब मे श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा प्रस्तुत 

प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखती हूं! | 

` प्रश्न यह 2: 

“fe यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह मल्टी-त्राड 

wean व्यापार मे 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कौ अनुमति 

देने संबंधी अपने निर्णय को तत्काल ame at" 
4



1217 विदेशी मुद्रा way अधिनियम, 1999 के 

aaa जारी अधिसूचना के 

लोकसभा F मत विभाजन हृआ। 

मत॒ विभाजन संख्या-1 

पक्ष मे 

अगदी, श्री सुरेश 

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र 

अजनाला, ड. रतन सिंह 

अडसुल, श्री आनंदराव 

"अधिकारी, श्री शिशिर 

अधिकारी, श्री सुवेन्दु 

अनत कुमार, श्री. 

अर्गल, श्री अशोक 

अहमद, श्री सुल्तान 

अहीर, श्री हंसराज गं. 

आचार्य, श्री बसुदेव 

आजाद, श्री कर्ति 

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण 

आदित्यनाथ, योगी 

आनंदन, श्री एम. 

इस्लाम, शेख Tea 

उदासी, श्री शिवकूमार 

esa, श्री नारनभाई 

करील, श्री नलिन कुमार 

करूणाकरन, श्री पी. 

सायं 06.43 बजे 

“cal के माध्यम से परतदान किया। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाक्ध (ख) मे उपातरण के बरे 

मे प्रस्ताव 

कश्यप, श्री दिनेश 

कश्यप, श्री fate 

wea, श्री राम सिंह 

कुमार्, श्री अजय 

कुमार, श्री कौशनलेन्द्र 

कुमार, श्री पी. 

कमार, श्री विश्व मोहन (सुपौल) 

कमार, श्री वीरेन्द्र (टीकमगद) 

कुमारी, श्रीमती yaa 

खरे, श्री चंद्रकांत 

श्री एन. कृष्टप्प 

गणेशमूर्ति, श्री ए. 

गदीगौदर, श्री dat. 

गवली, श्रीमती भावना पाटील 

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल 

गाधी, श्री वरुण 

गांधी, श्रीमती मेनका 

गीते, श्री अनत गंगाराम 

गुलरशन, श्रीमती परमजीत कौर 

गोहौन, श्री राजेन 

गौडा, श्री shat. चन्द्र 

गडा, श्री शिवराम 

घुबाया, श्री शेर सिंह (फिरोजपुर) 

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया 

चव्हाण, श्री हरिश्चद्र 
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1219 विदेशी नुदा yaw अधिनियम, 1999 को 
अतग्ति जारी अधिसूचना को 

चौधरी, श्री निखिल कुमार 

चौधरी, श्री भूदेव 

चौहाण, श्री प्रभातसिंह पी. 

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी. 

agen, श्री चौधरी मोहन 

जरदोश, श्रीमती दर्शना 

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई 

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव 

जायसवाल, Sf. संजय 

wae, श्री हरिभाऊ 

जिगजिणगी, श्री रमेश 

जेना, श्री मोहन 

जोशी, St मुरली मनोहर ` 

जोशी, श्री कैलाश 

जोशी, श्री प्रहलाद 

oer, श्री लालजी, 

2s, श्री लक्ष्मण 

aan, श्री जोसेफ 

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह 

3, डो. रतना 

डेका, at रमेन 

डोम, St रामचन्द्र 

5 दिसम्बर, 2012 syay (ख) में उपातरण के बरे 

q प्रस्ताव 

तम्बदुरई, डो. एम. 

तराई, श्री fay प्रसाद 

तिरको, श्री मनोहर 

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह 

त्रिवेदी, श्री दिनेश 

दस्तिदार,. डो. काकोली घोष 

दास, श्री खगेन 

दास, श्री राम. सुन्दर 

दासगुप्ता, श्री गुरुदास 

दुबे, श्री निशिकाति 

दूधगावकर, श्री गणेशराव नागोराव 

देवी, श्रीमती अश्वमेध 

देवी, श्रीमती रमा 

देवेगोडा, श्री wet. 

देश्मुख, श्री के.डी. 

. धुर्वे, श्रीमती ज्योति 

धोत्रे, श्री संजय 

नरराजन, श्री dan. 

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा 

| नाईक, श्री श्रीपाद येसो 

नामधारी, श्री इन्दर सिंह 

“नारायण राव, श्री सोनवणे प्रताप 

पक्कीरप्पा, श्री एस. 

1220 

‘Ta के माध्यम से मतदान किया।



1221 विदेशी मुद्रा yay अधिनियम, 1999 के 

ama जारी अधिसूचना को 

पटेल, श्रीमती कमला देवी 

पटेल, श्री देवजी एम, 

पटेल, श्री नाधूभाई गोमनभाई 

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई 

पटेल, श्रीमती जयश्रीनेन 

पराजपे, श्री आनंद प्रकाश 

पांगी, श्री जयराम 

पांडा, श्री ara 

पांडा, श्री प्रबोध 

पाटसाणी, Sf. waa कमार .. 

पाटील, श्री ua. नाना 

पारील, श्री दानवे रावसाहेब 

पाटील, श्री सी.आर. 

पाठक, श्री हरिन 

पाण्डेय, कमारी सरोज 

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार 

पासवान, श्री कमलेश 

पुरकायस्थ, श्री कनीन्द्र 

पोल, श्री तापस 

Weg, श्री सोहन 

“प्रधान, श्री नित्यानंद | 

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप 

‘adi के माध्यम से मतदान fran 

14 अग्रहायण, 1934 (शके) उपाकध (ख) में उपातरण के नारे 

मे प्रस्ताव 

aa, श्री सुत्रत 

बनर्जी, श्री अम्बिका 

बनर्जी, श्री कल्याण 

बासवराज, श्री जी.एस. 

at, श्रीमती सुस्मिता 

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर 

बाबर, श्री गजानन ध. 

aaa, श्री पुलीन बिहारी 

बिश्नोई, श्रौ कुलदीप 

faq, श्री पीके. 

बुन्देला, श्री frre सिंह 

aaa, श्री देवीधन 

वैस, श्री रमेश 

भगत, श्री सुदर्शन 

भैया, श्री शिवराज 

मंडल, डौ. तरूण 

मडल, श्री मंगनी लाल 

मजुमदार, श्री प्रशान्त कमार 

मणियन, श्री ओ.एस. 

मलिक, श्री शक्ति मोहन 

महतान, श्री भर्तृहरि 

महतो, श्री नरहरि 

महता, श्री वैद्यनाथ प्रसाद 

महाजन, श्रीमती सुमित्रा 
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1223 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 कौ 

seta जारी अधिसूचना को 

महापाते, श्री सिद्धा 

wet, श्री हरि 

“मित्रा, श्री सोमेन 

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद 

मिश्रा, sit पिनाको 

मीणा, डो. किरोडी लाल. 

ae, श्री गोपीनाथ 

मुंडा, श्री कडिया 

मेघराव, श्री अर्जुन राम 

मोहन, श्री पी.सी. 

"यादव, श्री दिनेश चन्द्र 

यादव, श्री मधुसूदन 

यादव, प्रो. रजन प्रसाद 

यादव, श्री रमाकान्त 

यादव, श्री शरद 

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण 

राघवेन्द्र, श्री Fan. 

राजेन्द्रन, श्री सी. 

राजेश, श्री एम.बी. 

Ten, श्री रामसिंह 

राणा, श्री राजेन््रसिंह 

राम, श्री पूर्णमासी 

रामशंकर, प्रो. 

5 दिसम्बर, 2012 उपाध (ख) F उपातरण के नारे 

मे प्रस्ताव 

राय, श्री अर्जुन 

राय, श्री नृपेन्द्र नाथ 

राय, श्री महेन्द्र कमार 

राय, श्री रूद्रमाधव 

राय, श्री विष्णु पट् 

राय, प्रो, सौगत | 

राय, श्रीमती शताब्दी 

राव, श्री के. चन्द्रशेखर 

ta, श्री के. नारायण 

राव, श्री नीमा नागेश्वर 

रियान, श्री बाजू बन 

रेड्डी श्री एम. राजा मोहन 

रेड्डी, श्री एम. वेणुगापाल 

लागुरी, श्री यशवते 

लिंगम, श्री -पी. 

वाकचौरे, श्री भाउसाहेव . राजाराम ¦ 

anes, श्री सुभाष बापूराव 

*तिजय ` शान्ति, श्रीमती एम, 

विश्वनाथ aed, श्री रमेश 

वेणुगोपाल, डा. पी. ` 

शर्मा, श्री जगदीश 

` शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी 

‘gat के मध्यम से मतदान किया। 

शिक्परसाद, st. एन. 
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*adi के माध्यम से मतदान feat



1225 विदेशी मुद्रा wae अधिनियम, 1999 को 
aod जारी अधिसूचना के 

शिवाजी, श्री अधवलराव पारील 

शिवासामी, श्री सी 

शुक्ल, श्री बालकृष्ण खांडेराव 

wed, श्री राजू 

सत्पथी, श्री तथागत 

सम्पते, श्री प्. 

साय, श्री विष्णु देव 

साहा, डौ. अनुप कुमार 

साहू, श्री चदूलाल 

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे 

सिंह, श्री उदय 

सिंह, श्री कल्याण 

सिंह, श्री गणेश 

सिंह,, श्री जसवंत 

सिंह, श्री दुश्यंत 

सिंह, श्री पशुपति नाथ 

सिंह, श्री प्रदीप कमार 

सिंह, श्री भूषन | 

सिह, ड. भोला 

सिंह, श्री महाबली 

सिंह, श्री मुरारी लाल 

सिंह, श्री राकंश 

"सिंह, श्री राजनाथ 

सिंह, श्री राजीव रंजन उफ ललन सिंह 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) way (ख) F sin के बरे 

मे प्रस्ताव 

सिंह, श्री राधा मोहन 

सिंह, श्री सुशील कुमार 

सिंह, sited मीना 

सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण 

सिददेश्वर, श्री जी.एम. 

सिद्धू, श्री नवजोत सिंह 

सिन्हा, श्री यशवत 

सिन्हा, श्री a 

सुगुमार, श्री के. 

Wirt, डो. राजन 

सेठी, श्री अर्जुन चरण 

सेम्मलई, श्री एस. 

सोलंकी, St. किरीर प्रेमजीभाई 

"सोलकौ, श्री दीनूभाई 

सोलंकी, श्री मकनसिंह 

स्वराज, श्रीमती सुषमा 

स्वामी, श्री जनार्दन 

हक, शेख सैदुल 

हजारी, श्री महेश्वर 

हल्दर, ड. सुचारू रंजनं 

हसन, ड. मोनाजिर 

हुसैन, श्री सैयद शाहनवबाज 

हेगडे, श्री अनंत कुमार 
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1227 विदेशी मृदा yaw अधिनियम, 1999 कं 5 दिसम्बर, 2012 उपाध (ख) मेँ उपातरण के बारे 1228 

अतिर्गत जारी अधिसूचना के । - _  F प्रस्ताव 

मत विभाजन संख्या-१ 

विपक्ष F 

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश 

अजमल, श्री ware 

अजहरूददीन, श्री मोहम्मद 

अब्दुल्ला, Sl. फारूख 

अमलबे, श्री नारयण सिंह 

अलागिरी, श्री एम.के. 

अलाभिरी, श्री एस. 

इलेगोवन, श्री BB. 

ईरीग, श्री Frain 

एटोनी, श्री wat 

te, श्री प्रवीण सिंह 

ओला, श्री शीश राम 

कटारिया, श्री लालचन्द 

कमलनाथ, श्री 

"कमांडो", श्री | कमल किशोर 

कलमाडी, श्री सुरेश 

कामत, श्री गुरुदास 

सायं 06.43 बजे किल्ली, डो. क्रूपारनी 

कमार, श्री रमेश 

` कुमारी, श्रीमती चन्द्रश 

करूप, श्री एन. पीताम्बर 

कृष्णास्वामी, श्री एम. 

के.पी., श्री मन्दर सिंहे 

कोवासे , श्री. मारोतराव सैनुजी 

कौर, श्रीमती परनीत 

| Gem, श्री महादेव सिंह 

अहमद, श्री ई. खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील 

आधि शंकर, श्री खत्री, डौ. निर्मल | 

आरुन रशीद, श्री जे.एम. खरगे, श्री मलिकार्जुन 

आवले, श्री Wadd गंगाराम खान, श्री हसन | 

| इगती, श्री fata सिंह खश, श्री सलमान 

गवी, श्री. मुकेश भेरवदानजी 

गांधी, श्री राहुल 

गांधी, श्रीमती सोनिया 

गांधीसेलवन, श्री एस. 

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव 

गावित, श्री मणिकराव होडल्या ` 

ey, श्री प्रेमचन्द्र ` 

गोगो, श्री. दीप 

चाटोकार, श्री पबन सिंह 

चाकी, श्री पी.सी. |



1229 विदेशी मुद्रा wae अधिनियम, 1999 को 
अतर्गत जारी अधिसूचना के 

चाग, श्री सीएम. 

चितन, श्री एन-एस.वी. 

चिदम्बरम, श्री पी. 

चिन्ता मोहन ड 

चौधरी, डो. तुषार 

चौधरी, श्री अधीर 

ated, अब् हशीम खां 

चौधरी, श्री जयंत 

चोधरी, श्री हरीश 

चौधरी, श्रीमती श्रुति 

चौधरी, श्रमती संतोष 

चौहान, श्री संजय सिंह 

जगत्रक्षकन, St. एस. 

"जगन्नाथ, Sl. मन्दा 

जेयदुरई, श्री एस.आर. 

जयाप्रदा, श्रीमती 

weg, श्री बद्रीराम 

| wea, श्री बलीराम 

जायसवाल, श्री प्रकाश 

जिन्दल, at नवीन 

जेना, श्री श्रीकांत 

जैन, श्री प्रदीप 

जोशी, डो. सी.पी. 

“Td के माध्यम से मतदान किया। 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाक (खः) मे sna के बारे 

मे प्रस्ताव 

जोशी, श्री महेश 

wet लक्ष्मी, श्रीमती बोचा 

ost, श्रीमती अनू 

eel, श्री प्रदीप 

टैगोर, श्री मानिक 

aa, श्री जगदीश 

डिएस, श्री tied 

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन 

तंर, श्री अशोक 

तवरे, श्री सुरेश काशीनाथ 

ताविआड, ड. प्रभा किशोर 

` तिरूमावलावन, श्री ata 

तिवारी, श्री मनीष 

तीरथ, श्रीमती कृष्णा 

थरूर, ड. शशी 

थामराईसेलवन, श्री आर. 

थमस, प्रो. के.वी. 

थमस, श्री पी.टी. 

दत्त, श्रीमती प्रिया 

दास, श्री भक्त चरण 

दासमुंशी, श्रीमती दीपा 

दीक्षित, श्री सन्दीप 

देव, श्री वी. किशोर we 

देवरा, श्री भिलिंद 
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1231 विदेशी मुद्रा va अधिनियम, 1999 के 

अतर्गत जारी अधिसूचना के 

धनपाल, श्री के.पी. 

WARN, श्री आर. 

नकवी, श्री जफ़र अली 

नटराजन, कमारी मीनाक्षी 

नरह, श्रीमती रानी 

नाईक, डौ. संजीव गणेश 

नागपाल, श्री देवेन्द्र 

नायक, श्री पी. बलराम 

नारायणसामी, श्री वी. 

निरूपम, श्री संजय 

नूर, कमारी मौसम 

नैपोलियन, श्री डी. 

पटेल, श्री किसनभाई वी. 

पटेल, श्री दिनशा 

पटेल, श्री Wad 

| पटेल, श्री ` सोभाभाईं गंडाल्ल कोली 

पलानीमनिकम, श्री एस.एस. 

पवार, श्री शरद 

पाटील, डौ. पद्मसिंह बाजीराव 

पाटील, श्री प्रतीक 

पाटील, श्री संजय दिना 

पाण्डेय, ड. विनय कमार 

पायलट, श्री सचिन 

पाल, श्री जगदभ्कि 

5 दिसम्बर, 2012 way (ख) मेँ उपातरण के बारे 
में प्रस्ताव 

पाल, श्री राजाराम 

पाला, श्री विन्सेट एच. 

पुरन्देश्वरी, श्रीमती. डी. 

पुनिया, श्री पना लाल 

प्रभाकर, श्री पोन्नम 

प्रधान, श्री अमरनाथ 

प्रसाद, श्री जितिन 

aaa, श्री पवन RAK 

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह 

FoR, श्री राज 

ain, श्री मोहम्मद ई.री. 

बाइते, श्री धागसो 

बाजवा, श्री परताप सिह 

arin, श्री के. 

"बाना", श्री के.सी. सिंह 

बालू, श्री री.आर. 

बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई 

विस्रबाल, श्री हेमानंद 

बेग, डौ. मिर्जा vega 

बैठा, श्री कामेश्वर 

बैरवा, श्री खिलादी लाल 

लैसीमुधियारी, श्री सानम खुगुर 

भगोरा, श्री ताराचन्द्र 

Yr, श्री अवतार सिंह 
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1233 विदेशी मुदा yale अधिनियम, 1999 के 
अतर्गत जारी अधिसूचना के 

Wad, श्री समीर 

भूरिया, श्री काति लालं 

भोंसले, श्री उदयनसजे 

We, श्री संजय 

मंडलिक, श्री सदाशिवराव eta 

मणि, श्री जोस के. 

मलिक, श्री frre सिंह 

मसराम, श्री बसोरी सिंह 

महन्त, ई. चरण दास 

महाराज, श्री सतपाल 

माकन, श्री अजयं 

mat, श्री प्रदीप 

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई 

मारन, श्री दयानिधि 

मिर्धा, ड. ज्योति 

मिश्रा, श्री महाबल 

मीणा, श्री नमोनारायण 

मीणा, श्री रघुवीर सिंह 

भैक्लोड, श्रीमती इन्द्र 

"मुखजीं, श्री अभिजीत 

मुत्तेमवार, श्री विलास 

मुनियप्पा, श्री Awa. 

मेघवाल, श्री भरत राम 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) 

“cdl के माध्यम से मतदान किया 

उपाकध (ख) मे उपातरणं F बारे 

q प्रस्ताव 

मेघे, श्री दत्ता 

भैन्या, डो. थोकचोम 

- मोइली, श्री एम. वीरप्पा 

यादव, at अरुण 

यादव, श्री अजनकुमार एम. 

यादव, श्री ओम प्रकाश 

बोस्खी, श्री मधु गौड 

रहमान, श्री अब्दुल 

राघवन्, श्री एम.के. 

राजगोपाल, श्री एल. 

राजा, श्री ए. 

राजुखेडी, श्री गजेन्द्र सिंह 

राजू, श्री एम.एम. पल्लम 

राणे, श्री Fes नारायण 

राददिया, श्री विटूठलभाई हंसराजभाई 

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली 

TAR, | श्री एस.एस. 

राय, श्री प्रेम दास 

राव, Sf. के.एस. 

राव, श्री रायापति सांबासिवा 

रावत, श्री हरीश 

रुआला, श्री सी.एल. 

रेड्डी, श्री अनंत वेंकटरामी 

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु 
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1235 विदेशी मुद्रा wae अधिनियम, 1999 & 5 दिसम्बर, 2012 उपार्धं (ख) F उफातरणं के बारे 1236 

अतर्गत जारी अधिसूचना के | मेँ प्रस्ताव 

test, श्री एस. जयपाल 

रेड्डी, श्री एस वाह 

रेड्डी, श्री के.आर.जी. 

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. 

रेड्डी, श्री aM सुखेनद्र 

asf श्रीमती पननाका 

लालू प्रसाद, श्री 

वर्धन, श्री हर्ष 

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद. 

वर्मा, श्री सज्जनं 

वासनिक, श्री मुकुल 

तिजयन, श्री ए-क-एस. 

विवेकानंद, डो. जी. 

विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच. 

*विश्वनाथन, श्री पी, 

वुंडावल्ली, श्री अरुण कमार 

वेणुगोपाल, श्री | के.सी. 

वेणुगोपाल, श्री डी. 

“व्यास, डौ. गिरिजा 

शर्मा, डौ. अरविंद कुमार 

शर्मा, श्री मदन लाल 

शानवास, श्री एम.आई 

wits, श्री wither 

‘cdl क माध्यम से मतदान किया। 

foe, श्री सुशीलकुमार 

शिवकूमार, श्री के. उफं ar रितीश 

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन 

शेखावत, श्री गोपाल सिंह 

Wet, श्री सुरेश कुमार 

शेट्टी, श्री राजू 

संगमा, कमारी अमाथा 

संजय, श्री तकाम 

सर्द, श्री हमदुल्लाह 

सत्यनायण, श्री सर्वे 

सहाय, श्री सुबोध कति 

साई प्रताप, श्री ए. 

सारदीना, श्री फ़्रासिस्को कोज्मी 

सिगला, श्री विजय इन्दर 

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माभवरव 

सिंह, श्री आर.पी.एन. 

सिंह, चौधरी लाल 

सिंह, ड. संजय 

सिंह, राजकुमारी रत्ना 

सिंह, राव इन्द्रजीत 

सिंह, श्री अजित 

सिंह, श्री इज्यराज 

सिंह, श्री उदय प्रताप 

सिंह, श्री उमाशंकर



1237 विदेशी मुद्रा yaw अधिनियम, 1999 के 

अतर्गत जारी अधिसूचना के 

सिंह, श्री एन. धरम 

"सिंह, श्री जगदानंद 

सिंह, श्री जितेन्द्र 

सिंह, श्री रतन 

सिंह, श्री रवनीत 

सिंह, श्री वीरभद्र 

सिंह, श्री सुखदेव 

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी 

facia, श्री कपिल 

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या 

सुगावनम, श्री ई.जी. 

सुभकरण श्री के. 

सुरेश, श्री कोडिकून्नील 

सुले, श्रीमती सुप्रिया 

सेलजा, कमारी 

सोलकी, श्री भरतसिह 

हक, श्री मोहम्मद असरारूल 

हरि, श्री day 

हर्षं कुमार्, श्री जीवी. | 

हान्डिक, श्री aha. 

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र॒ सिह 

हुसेन, श्री अब्दुल मननान 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाध (ख) मे उपातरण के बारे 1238 

मेँ प्रस्ताव 

हुसैन, श्री इस्माइल 

हेगडे, श्री के जय प्रकाश 

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, PIA अपना स्थान ग्रहण 

करे। मुञ्चे परिणाम की घोषणा करनी है। 

शुद्धि seat, मत विभाजन का परिणाम हैः 

पक्ष मे : 218 

विपक्ष मे : 253 

प्रस्ताव अस्वीकृत हभ 

अध्यक्ष महोदया : मे अब विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 

के अंतर्गत दिनांक 19 अक्तूबर, 2012 कौ अधिसूचना aa. 

795 (अ) क संशोधन हेतु प्रो. सौगत राय द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव 

को सदनं के समक्ष मतदानं हेतु रखती हू। 

प्रश्न यह है कि 

“fa यह सभा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 कौ धारा 

48 के अनुसरण मे संकल्प करती है कि 30 नवम्बर, 2012 

को लोक सभा के परल पर रखी गई अधिसूचना (साका. 

नि. 795८अ) दिनांक 19 अक्तूबर, 2012), मे निम्नानुसार उपांतरण 

किया जाएः- 

अनुसूची 8 में, 

(एक) उपाध क में, मद (ज) के पश्चात् निम्नलिखित मद 

जोडा जाएगा, अर्थत्िः- 

'* (एक) मल्टी ब्राण्ड खुदरा व्यापार; ओर 

भविप्नलसिखित wae ने भी पर्ची के माध्यमं से मतदान किया) 

पक्ष मे 218 + सर्वश्री शिशिर अधिकारी, श्री सोमेन मित्रा, श्री गोपीनाथ ye, श्रौ 

erat प्रताप नारायणराव, श्री नित्यानंद प्रधान, श्री के. नारायण राव, श्री राजू vest, 

श्री राजनाथ सिंह, श्रीमती एम. विजय शान्ति, श्री दिनेश चन्द्र यादव, ओर श्री 

दीनृभाई सोलंकी-229 

विपक्ष ये 253 + डो. मन्दा जगन्नाथ, स्तं श्री अभिजीत मुखर्जी, श्री जगदानंदे 

“Tal के माध्यम से मतदान fea सिंह, श्री पी. विश्वनाथन, ओर ड. गिरिजा व्यास,-258



1239 विदेशी मुद्रा wae अधिनियम, 1999 के 5 दिसम्बर, 2012 उपाध (ख) मे उपातरण क्रे नारे 1240 

अतर्गत जारी अधिसूचना के मेँ प्रस्ताव 

(दो) उपाबध खमे, (दो) wy ख में 

16.5 मल्टी ब्राण्ड खुदरा 51 प्रतिशत सरकार 16.5 मल्टी ब्राण्ड खुदरा 51 प्रतिशत सरकार 

व्यापार | व्यापार 

से आरंभ से आरंभ ओर (ca) सरकारी अनुमोदन के लिए एफ.आई. 

ओर (aa) सरकारी अनुमोदन कं लिए एफ.आई.पी.नी. द्वारा 

विचार किए जाने से पूर्वं यह अवधारित करने के लिए प्रस्तावित 

निवेश अधिसुचित मार्गनिर्देशों & अनुरूप है या नर्ही, ओद्योगिक 

नीति ओर संवर्धन विभाग मे आवेदन को प्रोसेस किया जाएगा” 

से समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा। 

fe यह राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 

इस संकल्पय से सहमत a" 

अध्यक्ष महोदया : जो पक्ष Ae वे "हां! we 

पी.बी. द्वारा विचार किए जाने से ya यह -अवधारित करने 

के लिए कि प्रस्तावित निवेश अधिसूचित मार्गनिर्देशो के अनुरूप 

है या नर्ही, ओद्योगिक नीति ओर संवर्धन विभाग मे आवेदनं 

को प्रोसेस किया जाएगा'' से समाप्त होने वाले भाग.का लोप 

किया जाएगा। ` 

fe यह सभा राज्य सभा a सिफारिश करती रहै किं राज्य 

सभा इस संकल्प से सहमत a” 

लोक सभा F मत विभाजन ह। 

दोव | । वि ख्या- , सायं 06.43 बजे 
कुछ माननीय सदस्य : दीर्घाएं खाली करा दी गई हे। महासचिव त विभाजं तद्वा? ०4 

` महोदय ने श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा रखे गणए प्रस्ताव पर मत विभाजन पक्ष र्म 

के दौरान ओटोमैटिक वोट fenton मशीन के wart की प्रक्रियाविधि | 
amet, श्री सुरेश के day मेँ पहले ही सूचित कर दिया है। 

म अन विदेशी मुद्रा wae अधिनियम, 1999 के अंतर्गत दिनांक 

9 अक्तूबर, 2012 कौ अधिसूचना सा.का.नि. 795(अ) के 

संशोधन हेतु प्रो. सौगत राय द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को सदन 

के समक्ष मतदान हेतु रखती zl 

प्रश्न यह है : 

“fe यह सभा विदेशी मुद्रा प्रबध अधिनियम, 1999 की धारा 

48 के अनुसरण मे संकल्प करती है कि 30 नवम्बर, 2012 

को लोग सभा के पटल पर रखी गर्ह अधिसूचना Cara. 

नि. 795(अ) दिनाक 19 अक्टूबर, 2012), मे निम्नानुसार उपांतरणं 

किया जाएः- 

अनुसूची s में 

(एक) उपाबध क मे, मद (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित मद 

जोडा जाएगा, अर्थतिः- 

“ (एक) मल्टी ame gen व्यापार", ओर 

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र 

अजनाला, Sf. रतन सिंह 

अडसुल, श्री आनंदराव 

अधिकारी, श्री शिशिर 

अधिकारी, श्री arg 

अनत कुमार, श्री 

अर्गल, श्री अशोक 

अहमद, श्री सुल्तान 

अहीर, श्री | हंसराज गं. 

आचार्य, श्री बसुदेव 

आजाद, श्री कीर्तिं



1241 विदेशी मुदा way अधिनियम, 1999 कौ 

arta जारी अधिसूचना के 

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण 

आदित्यनाथ, योगी 

आनदन, श्री एम. 

इस्लाम, शेख नूरूल 

उदासी, श्री शिवकूमार् 

कड्या, श्री नारनभाई 

ade, श्री नलिन कुमार 

करूणाकरन, श्री पी. 

कश्यप, श्री दिनेश 

कश्यप, श्री fate 

केस्वां, श्री राम सिंह 

कमार, श्री अजय | 

कमार, श्री कौशले 

कुमार, श्री पी. 

कमार, श्री विश्व॒ मोहन 

कुमार, श्री वीरेन्द्र 

कमारी, श्रीमती पुतुल 

wey, श्री एन 

खरे, श्री चंद्रकांत 

गणेशमूर्ति, श्री ए 

गदीगोदर, श्री Ta. 

गवली, श्रीमती भावना पाटील 

गाधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल 

गाधी, श्री वरुण 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपानध (ख) में उपातरण के नारे 

मे प्रस्ताव 

गाधी, श्रीमती मेनका 

गीते, श्री अनंत गंगाराम 

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर 

गोहैन, श्री राजेन 

We, श्री deat. चन्दर 

गोडा, श्री शिवराम 

घुबाया, श्री शेर सिंह 

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया 

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र 

चौधरी, श्री निखिल कमार 

चौधरी, श्री बंस गोपाल 

चोधरी, श्री भूदेव 

der, श्री प्रभातसिंह पी. 

dem, श्री महेन्द्रसिंह पी. 

aaa, श्री चौधरी मोहन 

जरदोश, श्रीमती दर्शना 

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई 

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव 

जायसवाल, ई. संजय 

जावले, श्री हरिभाऊ 

जिगजिणगी, श्री रमेश 

जेना, श्री मोहन 

जैना, श्री प्रदीप 

जोशी, ड. मुरली मनोहर 
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1243 विदेशी मुद्रा ya अधिनियम, 1999 के 

अतर्गत जारी अधिसूचना के 

जोशी, श्री कैलाश 

जोशी, श्री प्रहलाद 

SSF, श्री लालजी 

zs, श्री लक्ष्मण 

टोम्पो, श्री जोसेफ 

aa, श्री अनुराग सिंह 

, डे, डौ. रत्ना 

डेका, श्री रमेन 

डोम, डौ समचन्र 

तम्निदु, डो. एम. 

तरई, श्री विभू प्रसाद 

तिरकी, श्री मनोहर 

तोमर, श्री ace सिंह 

त्रिवेदी, श्री दिनेश 

दस्तिदार, ड. काकोली घोष 

दास, श्री खगेन | 

दासगुप्ता, श्री _ 

aa, श्री निशिकाति 

दूधगावकर, श्री ` गणेशराव नागोराव 

देवी, श्रीमती अश्वमेध 

देवी, श्रीमती रमा 

देवेगौडा, श्री एच.डी. 

देश्मुख, श्री के.डी. 

5 दिसम्बर , 2012 say (ख) में उपातरण के बारे 

मे प्रस्ताव 

ya, श्रमती ज्योति 

a, श्री संजय ` 

नटराजन, श्री पी.आर. 

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा 

नाईक, श्री श्रीपाद येसो 

नामधारी, श्री इन्दर सिंह 

नारायण राव, श्री सोनवणे प्रताप 

पक्कोरप्पा, श्री एस. 

पटेल, श्रीमती कमला देवी 

पटेल, श्री देवजी एम. 

पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई 

पटेल, श्री लालूभाई बाबृभाई 

पटेल, श्रीमती wastes 

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश | 

पांगी, श्री जयराम 

पांडा, श्री asta 

पांडा, श्री प्रबोध 

पारसाणी, डो. Wat कुमार 

पाटील, डौ. प्रसन कमार 

पाटील, श्री एरी. नाना 

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब 

पारील, श्री ata. 

पाठक, श्री हरिनं 

पाण्डेय, कमारी सरोज 
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1245 विदेशी मुदा yay अधिनियम, 1999 के 

said जारी अधिसूचना कौ 

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार 

पासवान, श्री कमलेश 

पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र 

पलि, श्री तापसं 

Were, श्री सोहन 

प्रधान, श्री नित्यानंद 

बदोपाध्याय, श्री सुदीप 

aa, श्री सुब्रत 

बनर्जी, श्री अग्निका 

बनर्जी, श्री कल्याण 

बासवराज, श्री जी.एस. 

ast, श्रीमती सुस्मिता 

बादल, श्रीमत्ती हरसिमरत कौर 

बाबर, श्री गजानन ध. 

बासकं, श्री पुलीन बिहारी 

विश्नोई, श्री कुलदीप 

fay, श्रीः पीके. 

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह 

बेसरा, श्री देवीधन 

aa, श्री रमेश 

भगत, श्री सुदर्शन 

भैया, श्री शिवराज 

मंडल, डौ. तरूण 

मंडल, श्री WH लाल 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाध (खः) में उपातरण के नरे 

मे प्रस्ताव 

मजूमदार, श्री प्रशन्त कुमार 

मणियन, श्री ओ.एस. 

मलिक, श्री शक्ति मोहन 

महताब, श्री भर्तृहरि 

महतो, श्री नरहरि 

महतो, श्री वेद्यनाथ प्रसाद 

महाजन, श्रीमती सुमित्रा 

महापात्र, श्री सिद्धांत 

माही, श्री हरि 

मित्रा, श्री सोमेन 

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद 

मिश्रा, श्री पिनाकौ 

मीणा, ड. feast लाल 

qe, श्री गोपीनाथ 

मुंडा, श्री किया 

मेघवाल, श्री अर्जुन राम 

मोहन, श्री पी.सी. 

"यादव, श्री दिनेश चन्द्र 

यादव, श्री मधुसूदन 

यादव, प्रो. रजन प्रसाद 

यादव, श्री रमाकान्त 

यादव, श्री शरद 

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण 
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1247 विदेशी मुद्रा ya अधिनियम, 1999 को 

sata जारी अधिसूचना के 

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई. 

राजेन्द्रन, श्री. सी. 

राजेश, श्री Waal. 

Tem, श्री रामसिंह 

राणा, श्री राजेन्द्र सिंह 

राम, श्री पूर्णमासी 

रामाशंकर, प्रो. 

राय, श्री अर्जुन 

Ta, श्री नृपेन्द्र नाथ 

राय, श्री महेन्द्र कुमार 

राय, श्री रूद्रमाधव 

राय, श्री बिष्णु पद 

राय, श्रीमती शताब्दी 

राव, श्री के. चन्द्रशेखर 

राव, श्री के. नारायण 

राव, श्री नामा नागेश्वर 

रियान, श्री बाजू बन 

रेड्डी, श्री एम. राजामोहन 

रेडडी, श्री एम. वेणुगोपाल 

लागुरी, श्री यशवंत 

लिगम, श्री पी. 

area, श्री भाउसाहेव राजाराम 

ares, श्री सुभाष बापूराव 

विजय शान्ति, श्रीमती एम. 

5 दिसम्बर, 2012 

‘Td के माध्यम से मतदान किया 

उपाध (ख) में sna के बरे 

मेँ प्रस्ताव 

विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश 

वेणुगोपाल, ड. पी. 

शर्मा, श्री जगदीश 

शाह, श्रमती माला राज्य लक्ष्मी 

शिवप्रसाद, डौ. एन 

शिवाजी, श्री अधलराव पारील | 

शिवासामी, श्री सी. 

शुक्ला, श्री बालकृष्णं खांडेराव 

शेट्टी, श्री राजू 

सत्पथी, श्री तथागत 

सम्पत, श्री ए 

साय, श्री विष्णु देवं 

साहा, डो. अनुप कुमार 

साहू, at चंदूलाल 

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे 

सिंह, श्री उदय 

सिंह, श्री कल्याण 

सिंह, श्री गणेश 

सिंह,, श्री जसवंत 

` सिंह, श्री दुष्यत 

सिंह, श्री पशुपति नाथ 

सिंह, श्री प्रदीप कुमार 

सिंह, श्री भुपेन्द्र 

, सिंह, ई. भोला 
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विदेशी मुद्रा war अधिनियम, 1999 के 
अतिर्गत जारी अधिसूचना को 

सिह, श्री महाबली 

सिंह, श्री मुरारी लाल 

सिंह, श्री राकेश 

सिंह, श्री राजनाथ 

सिंह, श्री राजीव रंजन उरफं ललन सिंह 

सिह, श्री राधा मोहन 

सिंह, श्री सुशील कुमार 

सिह, श्रीमती मीना 

सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण 

सिद्देश्वर, श्री जी.एम, 

सिद्धू, श्री नवजोत सिंह 

सिन्हा, श्री यशवंत 

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न 

सुगुमार, श्री के. 

सुशान्त, St. राजन 

ad, श्री अर्जुन चरण 

सेम्मलई, श्री एस. 

सोलंकी, डो. किरीट प्रेमजीभाई 

सोलंकौ, श्री दीनूभाईं 

Geral, श्री मकनसिंह 

स्वराज, श्रीमती सुषमा 

स्वामी, श्री जनार्दन 

हक, शेख aca 

हजारी, श्री महेश्वर 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) 

हल्दर, ड. सुचारू रंजन 

हसन, Sf. मोनाजिर 

हुसैन, श्री सेयद शाहनवाज 

हेगडे, श्री अनंत कुमार 

मत विभाजन सख्या-2 

विपक्ष मे 

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश 

अजमल, श्री बदरूदीन 

अजहरूद्दीन, श्री मोहम्मद 

अब्दुल्ला, डौ. फोरूख 

अमलावे, श्री नारायण सिंह 

अलागिरी, श्री एम.के. 

अलागिरी, श्री एस. 

अहमद, श्री ई. 

आधि शंकर, श्री 

et Vile, श्री Bu. 

आवले, श्री जयतत गंगाराम 

STH, श्री बिरेन सिंह 

इलेमोवन, श्री री.के.एस. 

sin, श्री Fain 

एटोनी, श्री wa 

te, श्री प्रवीण सिंह 

ओला, श्री शीश राम 

कटारिया, श्री लालचन्द 

sway (ख) मे उपात्तरण के बारे 1250 

q प्रस्तावं 

सायं 06.43 बजे



1251 विदेशी मुद्रा water अधिनियम, 1999 के 
aa जारी अधिसूचना के 

कमलनाथ, श्री 

‘Harel’, श्री कमल किशौर 

कलमाड़ी, श्री सुरेश 

कामत, श्री Tecra 

किल्ली, डो IRA 

कूमार, त्री रमेश 

कमारी, श्रीमती चन्द्रश | 

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर 

कृष्णास्वामी, श्री एम. 

Sah, श्री महिन्दर सिंह 

gram, श्री मारोतराव सैनुजी 

कौर, श्रीमती परनीत 

wea, श्री महादेवं सिंह 

खतगावकर, श्री भास्करराव arya पाटील 

खन, डो. निर्मल 

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन ` 

"खान, श्री हसन 

aril, श्री सलमान 

गदी, श्री मुकेश भैरवदानजी 

गांधी, श्री राहुल 

गांधी; श्रीमती सोनिया 

गांधीसेलवन, श्री एस. 

गायकबाड, श्री एकनाथ महादेव 

5 दिसम्बर, 2012 उपाध (ख) मे sna के नारे 

मे प्रस्ताव 

गावित, श्री मणिकराव हौडल्या 

Tes, श्री wT 

गोगोई, श्री दीपं 

Waar, श्री पवनं सिंह 

चाको, श्री पी-सी. 

. चाग, श्री सीएम. 

चितन, श्री एन.एस.वी. 

चिदम्बरम, श्री पी. 

चिन्ता मोहन डो 

चौधरी, डौ. तुषार 

चोधरी, श्री अधीर 

at, अबू Rin खां 

चौधरी, श्री जयंत 

चौधरी, श्री हरीश 

चौधरी, श्रीमती श्रुति 

चौधरी, श्रमती संतोष 

चौहान, श्री संजय सिंह 

जगतरक्षकन, St एस. 

"जर्गनाथ, ड मन्दा 

aaa, श्री एस.आर. 

जयप्रदा, श्रीमती 

जाखड़, श्री बद्रीराम 

wea, श्री बलीराम 
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विदेशी मुद्रा way अधिनियम, 1999 के ` 

अतिर्गत जारी अधिसूचना को 

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश 

जिन्दल, श्री नवीन 

जेना, श्री श्रीकांत 

जेयदुरई, श्री एस.आर. 

जैन, श्री प्रदीप 

जोशी, डो. सी.पी. 

जोशी, श्री महेश 

wet लक्ष्मी, श्रीमती बोचा 

टन्डन, श्रीमती अनू 

Sa, श्री प्रदीप 

am, श्री मानिक 

ora, श्री जगदीश 

-डिएस, श्री aed 

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन 

तवर, श्री अशोक 

तेवर, श्री सुरेश काशीनाथ 

ताविआड, डो. प्रभा किशोर 

तिरूमावलावन, श्री थोल 

तिवारी, श्री मनीष 

तीरथ, श्रीमती कृष्णा 

| थरूर, डो. शशी 

थामराईसेलवन, श्री आर. 

धमस, प्रो. के.वी. 

थमस, श्री det. 

14 अग्रहायण,. 1934 (शक) - उपाध (खः) मे उपातरण के नरे 

q प्रस्ताव 

दत्त, श्रीमती प्रिया 

दास, श्री भक्त चरण 

दासमुंशी, श्रीमती दीपा 

दीक्षित, श्री सन्दीप 

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र 

देवरा, श्री मिलिंद 

धनपालन, श्री केपी. 

YI, श्री अर. 

नकवी, श्री जफर अली 

नटराजन, कमारी मीनाक्षी 

नरह, श्रीमती रानी 

नाईक, St. संजीव गणेश 

मागपाल, श्रौ देवेन्द्र 

नायक, श्री पी. बलराम 

नारायणसामी, श्री वी. 

निरूपम, श्री संजय 

नूर, कमारी मौसम 

नैपोलियन, श्री डी. 

"पटेल, श्री किसनभाईं वी. 

पटेल, श्री दिनशा 

पटेल, श्री प्रफुल 

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली 

पलानीमनिकम, श्री एस.एस. 
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1255 facet मुद्रा wae अधिनियम, 1999 के 

- Hote जारी अधिसूचना के 

पवार, श्री शरद 

पाटील, डौ. पद्मसिंह बाजीराव 

पारील, श्री प्रतीक 

पाटील, श्री संजय दिना 

पाण्डेय, डौ. विनय कमार 

पायलट, श्री सचिन 

पाल, श्री जगदम्कि 

पाल, श्री राजाराम 

पाला, श्री fate एच. 

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. 

पुनिया, श्री पन्ना लाल 

प्रभाकर, श्री Waa 

प्रधान, श्री अमरनाथ 

प्रसाद, श्री Tarra 

' बंसल, श्री पवन कमार 

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह 

TR, श्री. राज 

बशीर, श्री मोहम्मद ईट. 

aed, श्री थांगसो | 

बाजवा, श्री प्रताप | सिंह 

बापीराज्, श्री के. 

बाबा, श्री के.सी. सिंह 

बालु; श्री री.आर. 

बावलिया, श्री Raving मोहनभाईं 

5 दिसम्बर, 2012 उपाक्ध (ख) में उपातरण के बारे 

मे प्रस्ताव 

विसवाल, श्री हेमानंद 

बेग, SF. frat महबूब 

बैठा, श्री कामेश्वर 

aa, श्री खिलाडी लाल 

बेसीमुथियारी, श्री सानद्ुमा खुगुर 

भगोरा, श्री AE 

भटाना, श्री अवतार सिंह 

Wiad, श्री समीर 

भूरिया, श्री काति लाल 

भोसले, श्री — 

We, श्री संजय 

“मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा 

मणि, श्री जोस के. 

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह 

मसराम, श्री बसोरी सिंह 

महत, डौ. चरण दास 

महाराज, श्री सतपाल 

माकन, श्री अजय 

ae, प्रदीप 

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई 

मारन, श्री दयानिधि 

faut, डौ. ज्योति 

मिश्रा, श्री महांबल 
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1257 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के 

अतर्गत जारी अधिसूचना के 

मीणा, श्री नमोनारायण 

मीणा, श्री रघुवीर सिंह 

मैक्लोड, श्रीमती इग्प्रड 

मुखर्जी, श्री अभिजीत 

मुत्तेमवार, श्री विलास 

मुनियप्पा, श्री के.एच, 

मेघवाल, श्री भरत राम 

मेघे, श्री दत्ता 

मैन्या, डो. ded 

मोइली, श्री एम. वीरप्पा 

यादवे, श्री अरुण 

यादव, श्री अंजनकुमार एम. 

यादव, श्री ओम प्रकाश 

यास्खी, श्री ay गौड 

रहमान, श्री अब्दुल 

राघवन, श्री एम.के. 

राजगोपाल, | श्री एल. 

राजा, श्री ए. 

राजुखेडी, श्री mre सिंह 

राजू, श्री एम-एम. पल्लम 

राणे, श्री निलेश नारायण 

रादडिया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई 

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली 

Tags, श्री एसएस, 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाध (ख) में saa के कारे 

मेँ प्रस्ताव 

राय, श्री प्रेम दास 

राव, डी. के.एस. 

राव, श्री रायापति सांबासिवा 

रावत, श्री हरीश 

रुआला, श्री सी.एल. 

रेड्डी, श्री अनंत वेंकटरामी 

रेडडी, श्री एम. श्रीनिवासुलु 

रेड्डी, श्री एस. जयपाल 

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई 

रेड्डी, श्री के.-आर.जी. 

tes), श्री के.जे-एस.पी. 

रेद्दी, श्री गुथा सुखेन्द्र 

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका 

लालू प्रसाद, श्री 

वर्धन, श्री हर्ष 

वर्मा, श्री वेनी प्रसाद 

वर्मा, श्री सज्जन 

वासनिक, श्री मुकुल 

विजयन, श्री ए-के-एस- 

विवेकानंद, St. जी. 

विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच. 

विश्वनाथन, श्री पी. 

वुडावल्ली, श्री अरुण कुमार 

वेणुगोपाल, श्री के.सी. 

1258



1259 विदेशी yer प्रबध अधिनियम, 1999 के 
sata जारी अधिसूचना के 

वेणुगोपाल, श्री डी. 

व्यास, si. गिरिजा 

शर्मा, ठौ. अरविंद कमार 

शर्मा, श्री मदन लाल 

शानवास, श्री एम-आई. 

शारिक, श्री शरीपुदीन 

fae, श्री सुशीलकुमार 

शिवकुमार्, श्री के. उफ जे-के. रितीश 

yaaa, श्री ललित मोहन 

ard, श्री गोपाल सिंह 

शेटकर, श्री सुरेश कमार ॑ 

शेट्टी, श्री राजू 

संगमा, कमारी अगाथा 

संजय, श्री तकाम 

सईद, श्री हमदुल्लाह 

सत्यनायण, श्री wa 

सहाय, श्री सुबोध कात 

साई प्रताप, श्री ए. 

सारदीना, श्री फ्रासिस्को कीण्मी 

सिंगला, श्री विजय इनदर 

सिंथिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव 

सिंह, श्री आर-पौ-एन. 

सिंह, चौधरी लाल 

5 दिसम्बर, 2012 उपान॑ध (ख) में उपातरण के ar 

मे प्रस्ताव 

fag, ॐ. संजय 

सिंह, राजकुमारी रत्ना 

सिंह, राव waa 

सिंह, श्री अजित 

सिंह, श्री इचज्यराजं 

सिंह, श्री उदय प्रताप 

सिंह, श्री उमाशंकर 

सिंह, श्री एन. धरम 

सिंह, श्री जगदानद 

सिंह, श्री fads 

सिंह, श्री रतन 

सिंह, श्री tata 

fae, श्री वीरभद्र 

सिंह, श्री सुखदेव 

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी 

सिब्बल, st कपिल | 

, सिरिसिल्ला, श्री राजय्या 

सुगावनम, श्री .ई.-जी. 

सुधाकरण, श्री के. 

सुरेश, श्री कोडिकुम्नील 

सुले, श्रीमती सुप्रिया ` 

यैलजा, कुमारी | | 

सोलंकौ, श्री भरतसिंह 

हक, श्री मोहम्मद stated 
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1261 विदेशी मुद्रा yay अधिनियम, 1999 के 

sta जारी अधिसूचना के 

हरि, श्री सन्बम 

हर्ष कुमार, श्री जी.वी. 

हान्डिक, श्री aha 

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह 

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान 

हुसैन, श्री इस्माइल 

हेगडे, श्री के जय प्रकाश 

अध्यक्ष महोदया : शुद्धि के अध्यधीन, * मत विभाजनं का 

परिणाम इस प्रकार रहाः 

पक्ष मे : 224 

विपक्ष मे : 254 

प्रस्ताव अस्वीकृत ga! 

,,-( व्यवधान) 

"निम्नलिखितं सद्यो ने पर्ची के माध्यम से मतदान मे मतदान fea: 

पक्ष मे : 224 + सर्वश्री/श्री गोपीनाथ 42, दिनेश चन्द्र यादव ओर zee नाथ 

रोय = 227 

विपक्ष मेँ : 254 + डो. मन्दा जगनाथ, सर्वश्री/जी हसन खान सदाशिवराव दादोबा 

-मांडलिक ओर मिशन भाई वी. पटेल = 258 

14 अग्रहायण, 1934 (शक) उपाध (ख) में उपातिरण कौ बारे 1262 
q प्रस्ताव 

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही gaia मे कुछ भी सम्मिलित नहीं 

किया जायेगा। | 

++. ( AGT )* 

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण श्री हसन खान द्वारा 

प्रस्तुत प्रस्ताव की विषय-वस्तु प्रो. सौगतराय द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव 

मे शामिल कर ली ग्द है। चूकि प्रो. सौगतराय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव 

पर यह सभा पहले ही निर्णय दे चुकी है, अतः मै श्री हसन खान 

ER प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा मे मतदान, के लिए नहीं रख रही EI 

दीर्घाए खोल दी जाएं। ~ 

सभा 6 दिसंबर, 2012 को पूर्वाहन 11.00 बजे पुनः. समवेत 

होने के लिए स्थगितं होती है। 

सायं 6.54 बजे 

तत्पश्चात, लोक सभा गुरूवार, 6 दिसमबर 2012/15 अग्रहायण, 

1934 (Wh) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के. 

लिए स्थगित Be! 

"कार्यवाही वृतात मे सम्मिलित नहीं किया गया।



। 

1263 अनुकबंध-। 5 दिसम्बर, 2012 अनुबध-। 1264 

अनु्बध-। 1 2 3 

तारकित प्रश्नों सदस्य-वार अनुक्रमणिका रकित प्रश्नो की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 13. श्री भूदेव चौधरी > 

तारकित प्रशन श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 
क्र. सदस्य का नाम ताराकित प्रश्नों s 

ce कौ संख्या 14. श्री एस. पक्कीरप्ा 174 

1 2 3 श्री TRA नागोराव दूधगांवकर् 

। 15. श्री We । 175 
1. श्री अर्जुन राम मेघवाल | । 161 गनी 

श्री मगनी लाल मंडल 
श्री नीरज शेखर 

ना क 16. श्री रतन सिंह 176 
2. , War ` 162 

५ । | श्री मनसुखभाईं डी. वसावा 
श्री पी. विश्वनाथन 

17. श्री विजय बहादुर सिंह 177 
3 श्री भर्तृहरि महताब - - 163 श्री नित्यानंद प्रधान ` 

श्री सी. शिवासामी । 

18. श्री हरिभारऊ जावले | 178 

4 श्री लाल जी टन्डन 164 श्रीमती कमला देवी पटले 

भ्रौ ate सिंह तोमर 165 19. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड 179 
श्री दुष्यत सिंह श्री एन.एस.वी. far 

6. श्री अधलराव पाटील शिवाजी 166 20. श्री एन. कृष्टप् 180 

श्री गजानन ध. बाबर. श्री Gin दास. 

7. डो. रत्ना डे 167 अताराकितं प्रशन 
। सिल € अताराकित Wi की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 

श्री सुशल कुमार सिंह 

क्र. सदस्य का नाम . प्रश्न संख्या 
8. श्री वीरेन्द्र कश्यप 168 ; 

, स, 
श्री at कमार 

1 2 3 
9. श्री अशोक तवर 169 

श्री एस.आर. जेयदुरई । 1. श्री ए साई प्रताप 2041, 2045 

10. श्री wife यादव 170 2. श्री ए.के.एस. विजयन 2025, 2069 

श्री ए.के-एस. विजयन : 
3 श्री ` बसुदेव आचार्य | ` = 2031 

11. श्री कामेश्वर वैद 171 7 
| 4. श्री sera पाटील शिवाजी 2010 

श्री जयंत चौधरी । 

। 5. श्री आधि शकेर 1884, 1933 
12. श्री मारोतराव सैनुजी aaa 172 | 

श्री एस. अलागिरी | 6. श्री आनंदराब अडसुल 1996, 2010 



14 अग्रहायण, 1934 (शकं ) 1265 अनुबध-। 

1 2 3 

7. श्री जय प्रकाश अग्रवाल 1851, 1962 

8. श्री राजेन्द्र अग्रबाल 1904, 2052 

9. श्री हंसराज गं. अहीर 1876 

10. श्री बदरुद्दीन अजमल 1999 

11. श्री एम. आनंदनं 1925 

12. श्री अनत कमार 1953, 1968, 2049 

13. श्री अनते कुमार हेगडे 1952, 1980, 2051 

14. श्री GU अंगडी 1925 

15. श्री घनश्याम अनुरागी 1960, 2043 

16. श्री Saat गंगाराम आवले 2044 

17. श्री aiff आजाद 1900, 2019 

18. श्री गजानन ध. बाबर 2010 

19. श्री खिलाडी लाल बैरवा 1977, 2025 

20. श्री रमेश नैस 2038, 2054 

21. श्री कामेश्वर बैठा 1952, 1968 

22. श्री प्रताप सिंह बाजवा 1890, 2060 

23. Sf. बलीराम 1973, 2019 

24. श्रीमती सुस्मिता बारी | 1932 

25. श्री अवतार सिंह wert 1928 

26. श्री सुदर्शनं भगते 1979, 1986, 2025 

27. श्री ताराचन्द्र भगोरा 1898, 2019 

28. श्री संजय We 1924, 2029, 2030, 

2031 

अनुकंध-॥ 1266 

1 2 3 

29. श्री उदयनराजे भोंसले 1953 

ॐ0. श्री समीर् भुजबल 1870 

31. श्री पी-के. विज् 1856, 1943 

32. श्री कुलदीप fare 1887, 2010 

33. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला 1985, 2022, 2025, 

| 2038 

34. श्री सानद्ुमा खुगुर बेसीमुधियारी 2015 

35. श्री हरीश चौधरी 2019, 2027 

36. श्री waa चौधरी 1950 

37. श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण 1848, 1972, 2057 

33. श्री संजय सिंह चौहान 2037 

39. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान 2033 

40. श्री हरिश्चद्र चव्हाण 1877, 1892, 2026 

41. श्री एन.एस.बी. चित्तनं 2020, 2029, 2032 ` 

42. श्री भूदेव चौधरी 1930 

43. श्री निखिल कुमार चौधरी 2017 

44. श्रीमती af चौधरी 1868, 2056 

45. श्री बंस गोपाल चौधरी ` 2031 

46. श्री भक्त चरण दास 1965, 1994 

47. श्री खमेन दास 2033, 2038 

48. श्री राम सुन्दर दास 2055 

49. श्री गुरुदास दासगुप्त 1952, 1979, 2027, 

2030, 2050 
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50. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन 2034 70. at Seat. we गौडा 1952, 2045 

51. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव 1945 71. श्री महेश्वर हजारी 1842, 1843, 2025, 
| 2046, 2053 52. श्री के.डी. देशमुख 1951 

72. श्री के. जयप्रकाश हेगदे 2025 53. श्रीमती अश्वमेध देवी 1903 

दवी | 73. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव 1873, 1879, 1963, 54. श्रीमती रमा देवी 1879, 1918, 2010 | 1968, 1973 

55. श्री के.पी. धनपीलन 1922, 1947 | | ~ | 74. श्री बलीराम जाधव 1983, 2025 

56. श्री संजय ay 2020 | 
75. डौ. मन्दा जगनीथ 1953, 1956 

57. श्री आर्. ध्रवनारायण 2023 . : 
76. डौ. सजय जायसवाल 2003 

58. श्रीमती ज्योति ya 1846, 1943, 2022, 
7. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल 2019, 2052 

2025, 2060 ` 
rea oo 78. श्री बद्रीराम wes _ 1881 59. श्री निशिकात <a 1962, 1995, 2025, 

। 2048 79. श्रीमती दर्शना जरदोश 1877, 2043 

60. श्री गणेशराव नागोराते दूधगांवकर् 2028 80. श्री नवीन . जिन्दल 1858, 2065 

61. श्री पी.सी. गद्दीगोदर 1930, 2006, 2022 81. श्री महेश जोशी 1961, 2046 

62. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड 1924, 2029, 2030, 82. डौ. मुरली मनोहर जोशी ¦ 1952, 1980, 1987 
2031 | 

83. श्री प्रहलाद जोशी 1891 
63. श्री गजेनद्र॒ सिंह राजुखेडी 2014 ` | । 

84. श्री के. शिवकुमार उरफं जे.के. 2049 
64. श्रीमती मेनका गांधी 1928, 1933, 2010, रितीश 

2021, 2042 । 
85. श्री सुरेश कलमादी 1953 

65. श्री वरुण गांधी 1920 
86. श्री पी. करुणाकरन 2034, 2038, 1932 

66. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी 1938 - - । 87. श्री केपिल मुनि करवारिया - 1972, 2001, 2043, 
67. श्री ए. गणेशमूर्ति 1899, 1963, 2020 | 2055 

68. श्री एल. राजगोपाल 2013, 2020, 2025 88. श्री वीरेन्द्र कश्यप 1979 

69. श्री शिवराम गौडा 1913, 2035 89. श्री राम सिंह कस्वां 1909, 1954, 2026 
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9.. श्री नलिन कुमार कटील 1868, 2035 110. श्री fare सिंह मलिक 1962, 2052 

91. श्री med रमेश विश्वनाथ 1942, 2034 111. श्री मंगनी लाल मंडल 2026 

92. श्री कौशलेन्द्र कुमार 1927, 2005 112. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक 2030, 2031, 2032 

93. ड. किरोडी लाल मीणा 1962, 2025 113. श्री जोस के. मणि 1905, 1979, 2031, 

। 2041 
94. श्री मधु कोडा 1972 

माङ्ी 1 2038, 2054 
9. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे 2025 114. श्री हरि मां 889, 

% श्री एन. कृष्टप्य 2018. 2033 115. श्रीमती sfars मेक्लोड 2012 

97. श्री fava मोहन कमार 1954 116. श्री दत्ता मेष 1949 

98. श्री अजय कमार 1935 117. श्री अर्जुन रम मेधवाल 1930, 1953 

9. श्री पी. कमार 1862, 2069 118. श्री भरत राम Aga 1977, 2025 

100. श्री एन ` पीताम्बर करप 1851, 1907 119. ड. थोकचोम Faq 1962 

101. श्री ada लागुरी 1859, 1879, 2043, 120. श्री महाबल मिश्रा 1975 

2066 
121. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र 1940 

102. श्री पी. लिंगम 1952, 1979, 2027, 
2030, 2050 122. श्री सोमेन मिश्रा 1883 

103. श्री विक्रमभाई asad मादम 1869, 1953 123. श्री पौ.सी. मोहन 2022, 2025, 2039 

104. श्रीमती सुमित्रा महाजन 1948 124. श्री गोपीनाथ मुंडे 1867, 1985, 2021, 
2025, 2047 

105. श्री VATA महाराज 1989 

125. श्री विलास मुक्तेमवार 2021, 2026, 2039 
106. श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो 1886 | 

| 126. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर 1880, 1968, 2039 
107. श्री नरहरि महतो 1861, 1965, 1982, 

2068 127. St. संजीव गणेश नाईक 1916, 1949, 2024, 

2039 
108. श्री भर्तृहरि महताब 2019, 2029 

128. श्री नामा नागेश्वर राव 1968, 1993, 2020 
109. श्री प्रदीप met 1953, 1974, 2000, 

2010, 2031 129. श्री इन्दर सिंह नामधारी 1964 
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130. श्री जफर अली नकवी 1978 149. श्री ferme वी. पटेल 1953, 1974, 2000, 

2010, 2031 
131. श्री नारनभाई wafer 1846, 1954, 1972, 

2018, 2022 150. श्री हरिन पाठक 2004, 2025 

132. कुमारी मीनाक्षी नटराजन 1997 151. श्री संजय दिना पाटील 2039 

133. श्री संजयं निरुपम 1963, 2047 152. श्री Ua. नाना पारील 1952, 1959, 2025, 
। 2042 

134. कमारी मौसम नूर 1968, 2009, 2021 
153. श्रीमती भावना पाटील गवली 1983, 2028 ` 

135. श्री ओ.-एस. मणियन 2026, 2048 

154. श्री dam. पाटिल 1894, 2025 

136. श्री असादूददीन ओवेसी 1847, 1952, 2029, 
2040 155. श्री दानवे रावसाहेब पारील 1874, 2025 

156. श्री भास्करराव बापूराव पाटील 1924 
137. श्री जगदम्बिका पाल 1944 | ॥ 

खतगावकर 

138. श्री वैजयंत पांडा 1917 पद्मि | 
157. डा. पद्मसिंह बाजीराव पाटील 1958, 2041 ` 

139. श्री प्रबोध पांडा 2005 
158. श्रीमती कमला देवी पटले 1854, 1972 

140. श्री रवीन्द्र कमार पाण्डेय 2027 | 
159. श्री Waa प्रभाकर 1845, 2010, 2022 

141. कुमारी सरोज पाण्डेय 1902, 2043 नित्यानंद 
160. श्री नित्यानद प्रधानं 2021 

142. श्री गोरखनाथ पाण्डेय 1959 , ` 
| 161. श्री प्रेमचन्द्र Wes 2007, 2009 

143. श्री आनंद प्रकाश परांजपे 1524, 2029, 2030, 
< 4 162. श्री प्रेमदास 2025 

2031, 2032 

163. श्री पना लाल पुनिया 1965, 1966, 1979, 
144. श्री कमलेश पासवान 2002 2048, 2054 

145. श्री देवजी एम. पटेल 1867, 1953, 1968, 164. श्रौ कवीन्द्र पुरकास्थ 1934 

2025 

165. श्री एम.के. राघवन 1947, 1957 

146. श्री am. सिंह परेल 1571 

166. श्री बी.वारई. राघवेन्द्र 2034 

147. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 1850, 2004, 2058 

। 167. श्री अब्दुल रहमान 1863, 2029, 2037, 

148. श्रौ लाल कमार पटेल 1984 2045 
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168. श्री प्रेम दास राय 1962, 1969 

169. श्री रमाशंकर राजभर 1998, 2039 

170. श्री सी. राजेन्द्रन 1914 

171. श्री Wat. राजेश 2011, 2036 

172. श्री पूर्णमासी राम ` 1985, 2025 

173. श्री रामकिशुन 1927, 1992 

174. श्री कादिर राणा 2025 

175. श्री Free नारायण राणे 1855, 2063 

176. श्री रायापति सांबासिवा राव 1897, 1947, 2010, 

2030 

177. श्री WU. आरुन Wie 1915, 1953 

178. श्री रमेश was 1967, 2018, 2033 

179. श्री रामसिंह wear 1888, 1979 

180. डौ. रत्ना डे. 2023 

181. श्री अशोक कमार रावत 1864, 2025, 2027 

182. श्री विष्णु पदं राय 1896 

183. श्री रद्रमाधव राय 1860, 2017 

184. श्री wa. श्रीनिवामुलु रेडी 1910 

185. श्री अनन्त वैकटरामी te 1901, 2030 

186. श्री एम. राजा मोहन रेडी 1911 

187. श्री एम. वेणुगोपाल रेड़ी 1912, 2022, 2025 

188. श्री नृपेन्द्र नाथ राय 1861, 1965, 2068 
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189. प्रो. सौगत्त राय 1863, 1939, 2034, 

2035 

190. श्री wa. अलागिरी 2019 

191. श्री एस. ane 1920, 1967 

192. श्री एस. पक्कीरण्पा 2026, 2061 

193. श्री ULAR. जेयदुरई 1952 

194. श्री एस.एस. रामासुख्बू 1906, 1949,. 2005, 

2025, 2030 

195. श्री wa संजय 1929 

196. श्री फ़ासिस्को कोज्मी सारदीना 1963, 2008 

157. श्रीमती सुशला सरोज 1842, 2046 

198. श्री तुफानी सरोज 1926 

199. श्री तथागते सत्पथी 1937 

200. श्री हमदुल्लाह सईद 1962, 2039, 2042 

201. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया 1946, 2037 

202. श्री जगदीश शर्मा 2021, 2026, 2039 

203. श्री नीरज शेखर 1931, 1952, 2048 

204. श्री गोपाल सिह शेखावत 1981 

205. श्री सुरेश कुमार शेरकर 1875 

206. श्री राजू शेट्टी 1895, 1963 

207. श्री WA wert 1947, 1955, 2040 

208. श्री situa. सिददेश्वर 1871, 1968, 2020 

209. डी. भोला सिंह 2016, 2052 
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210. श्री भूपेन्द्र सिंह 1885, 2043 230. श्री राजय्या सिरिसिल्ला 1857, 2005, 2017, 

सह | 2064 ` 
211. श्री गणेश सिंह 1968, 1970, 2038 । 

- 231. St. किरीर teasing deat 1954, 1988, 2025 
212. श्री इज्यराज सिंह 1943, 2019 - 

232. श्री के. सुधाकरण 2030, 2050 
213. श्री जगदानंद सिंह 1941, 2036 

| 233. श्री ई.जी. सुगावनम् 1841 

214. श्री महाबली सिंह 2024 
234. श्री के. सुगुमार 2031, 2067 

215. श्री मुरारी लाल सिंह 1854 | 
235. श्रीमती सुप्रिया सुले 1916, 1949, 2024 

216. श्री प्रवीण सिंह tea 1882 । 
236. श्री एन. चेलुवरया स्वामी 1893, 1962, 2025 

217.. श्री राधा मोहन 1930, 2039 
237. श्री मानिक रैगोर 1878, 1969, 2021 

218. ड. रघुवंश प्रसाद सिंह 2038, 2039 . 
3 ९ (लह 238. श्रीमती अन्नू टन्डन 1866 

219. श्री राकेश सिंह 1849, 2050, 2059 239. श्री लालाजी रन्डन 1959, 2021 

220. श्री रतन सिंह 1918, 2019, 2027 240. श्री अशोक तंबर 2019, 2024, 2062 

221. श्री सुशील कुमार सिंह 2018, 2033, 2052 241. श्री अनुराग सिंह ठकुर 1844, 2010, 2014 

222. श्री उदय सिंह 1872 242. श्री आर. धामराईसेलवन 1908 

223. श्री agar सिंह 1931, 1952, 2048 243. ई. एम. afta 2036, 2042 

224. श्री धनंजय सिंह 1919, 2025, 2048 244. श्री Wd. afta 1947, 2025, 2030 

225. श्री राधे मोहन सिंह 1936 245. श्री मनोहर तिरको 1861, 1982, 2068 

226. श्री राजीव रंजन सिंह उफ 1952, 1987, 2051 246. श्री भीष्म शंकर उफ कुशल 1853 

ललन सिंह तिवारी 

` 227. राजकुमारी रतना सिंह 1963, 1991, 2007, = 247. श्री ARR सिंह तोमर 2022 

2027 248. श्रीं लक्ष्मण Ze 1865, 2043 

228. श्री उदय war सिंहे 1923, 1959, 2034, . 249. श्रीमती सीमा उपाध्याय 1842, 1843, 2046, 

2043, 2044 2053 

229. ड. संजय fae 1873, 2019, 2052 250. श्री हर्श aa 1921, 2053 
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251. श्री मनसुखभाई डी. वसावा 1879, 1973, 2059 257. श्री अंजनकुमार एम. यादव 1865, 2010, 2019, 

2059 252. Sf. पी. वेणुगोपाल 1852, 2019, 2023 

258. श्री whe यादव 2010 253. श्री सज्जन वर्मा 1976 

259. श्री दिनैश चन्द्र यादव 1952 254. श्रीमती ऊषा वर्मा 1842, 1843, 2046, | 

2053 260. प्रो. रंजन प्रसाद यादव 2040 

255. श्री पी. विश्वनाथन 1925, 2069, 2070. 261. श्री मधु गौड यास्खी 1974, 2010 

256. श्री Weara राजाराम aed 1990 
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, प्रधान मंत्री 

परमाणु ऊर्जा 

नागर विमानन 

संचार ओर ` सूचना प्रौद्योगिकी 

पृथ्वी = 

fae 

मानव संसाधन विकास 

प्रवासी भारतीय कार्य 

$ दिसम्बर, 2012 । अनुमध-॥ 1280 

अनुबध-ा ॑ `. ” 

mitra प्रश्नों की सत्रालय-वार अनुक्रमणिका 

169, 173 

163, 165, 166 

: 162, 170, 177, 178, 180 

‘: 164 

161, 171, 174, 175, 179 

संसदीय कार्य 

कार्मिक, लोक शिकायत ओर पशन | | £ ` 168 

योजना : 172 

faa ओर प्रोद्योगिकौ : 

अतिरिक्ष : 

शहरी . विकास : 167, 176 

अताराकित प्रश्नो कौ मंत्रालय-वार अनुक्रमथिका 

कृषि 62, 77, 78 

प्रधानमंत्री 

परमाणु ऊर्जा 1863, 1919, 1920, 1962, 2048, 2053 

नागर विमानन 

संचार ओर सूचना प्रोद्योगिकौ 

1857; 1860, 1871, 1881, 1883, 1893, 1899, 1905, 1908, 

1911, 1924, 1938, 1947, 1958, 1963, 1967,1976, 1996, 

2014, 2022, 2026, 2030, 2031, 2036, 2037, 2038, 2040, 

2042, 2043, 2045, 2056, 2060 ` 

1846, 1862, 1925, 1937, 1945, 1952, 1968, 1969, 1972, 

1973, 2007, 2010, 2018, 2019, 2020, 2021, 2027, 2033, 

2052, 2054, 2059, 2067, 2069, 2070
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पृथ्वी विज्ञान ` : 1994, 1997, 2049, 2061 

विदेश ` | 1844, 1869, 1878, 1890, 1892, 1898, 1939, 1949, 1956, 
1986, 1999, 2005, 2006, 2023, 2024, 2035, 2055, 2068 

मानव संसाधन. विकास 1850, 1852, 1856, 1858, 1859, 1861, 1864, 1866, 1867, 
1874, 1876, 1877, 1885, 1887, 1888, 1891, 1895, 1896, 
1897, 1900, 1901, 1904, 1906, 1910, 1912, 1913, 1922, 
1928, 1932, 1933, 1940, 1941, 1942, 1944, 1946, 1948, 
1953, 1959, 1960, 1961, 1964, 1965, 1966, 1977, 1978, 
1981, 1982, 1983, 1987, 1990, 1992, 1998, 2000, 2001, 
2002, 2008, 2009, 2012, 2015, 2029, 2032, 2034, 2039, 
2041, 2044, 2047, 2063, 2064, 2065, 2066 

प्रवासी भारतीय कार्य : 1902, 1943, 1985, 1991 

संसदीय कार्य | s 

oe
 कार्मिक, लोक शिकायत ओर पेंशन 1842, 1849, 1855, 1872, 1873, 1879, 1903, 1915, 1917, 

॥ि 1918, 1921, 1930, 1931,. 1936, 1951, 1957, 1975, 1979, 

2003, 2011, 2017, 2046, 2050, 2051 

योजना ` : 1841, 1843, 1847, 1851, 1854, 1865, 1868, 1880, 1894, 

1914, 1929, 1935, 1950, 1971, 1974, 1980, 1995, 2058 

faart ओर प्रौद्योगिकी । : 1848, 1853, 1954, 1989, 2013, 2057 

अंतरिक्ष ` : 1884, 1955, 1984, 2062 

शहरी ` विकास | | > , 1845, 1870, 1875, 1882, 1886, 1889, 1907, 1909, 1916, 
1923, 1926, 1927, 1934, 1970, 1988, 1993, 2004, 2016, 

2025, 2028. `
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लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट ` 
पर उपलब्ध हैः 

http:/Awww.parliamentofindia.nic.in J/iwww.parliamentofindia.nic.in 

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण 

लोकं सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण 
सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोकं समा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक 
होता हे। | 

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध 

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण ओर वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण, 
तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदे विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद 
भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496) पर विक्री के लिए उपलब्ध है । इन 
प्रकाशन की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है । 



^ € ~> 
#.एल.एस- 48/29/9/2012 (एन) 
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